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भारत एक महान देश है, उसकी अपनी एक प्राचीव संस्कृति है, एक दौर 
इतिहास है और उदात्त पसमपरायें हें। उसकी राजनीति के विकास का सहीन्‍्सहो 
प्रनुसरण करना तथा उसके संविधान का सम्यक्‌ विश्लेषण एक दुरुह कार्य है। यह 
जानते हुए भी हमने उस दिशा मे यह अत्यन्त नम्न प्रयास किया है। 
भारतीय राजनीति का विकास और सविधान भारत के प्राय सभी विश्व- 
विद्यालयों के स्मातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में सम्मिलित किया गया है। हमे 
आाष्ठा है कि भारत के हिन्दी भाषी विद्यार्थी इस पुस्तक के द्वारा अपने प्यारे देश 
भारत के भूतन और पुरात्तत दोनो स्वरूपो को समभने में सहायता पा सकेंगे। मुल्य 
बात यह है कि हम भारत को अधिकाधिक समझ सकें, निष्पक्षता के साथ उसे 
पहचानने की चेष्ठा करे, तथा उसे हृदय से अधिकाधिक प्यार करना सीख जायें। 
हमारा सविधान यद्यपि लिसित है तथापि उसका बिकास बहुत तेजी के साथ 
शोर भ्रसाधारण गति से हो रहा है, पुस्तक के लेखन भौर भ्रकागन काल में ही इसमे 
विज्ञाल और महत्वपूर्ण परियतंन भर सशोधन हुए हैं कि यह कहता कठिन हो गया 
है कि जिस दिन यह पुस्तक पाठकों के हाथो भ पहुंचेगी उस दिन तक के साविधानिक 
विकास का व्यौरा उन्हें दे सकेगी, तथापि हमने यह चेष्टा की है कि मई १६६० के 
प्रथम सप्ताह तक होने वाले साविधानिक विकास को इस पुस्तक में गृहित कर 
लिया जाये । 
राजनीति-विज्ञाम के मम्न विद्यार्थी होने के नाते हमें जो श्राननद इस पुस्तक 
की रचता म प्राप्त हुआ है उसे हम भ्रपने श्रम का सन्तोपकारक पुरस्कार मानते हैं । 
हम यह आशा करते हैं कि यह पुस्तक झपने पाठकों के लिय भ्रच्छी सहायक झौर 
मित्र सिद्ध हो सकेगी तथा उनको ज्ञान-साधना मं उतना ही समाधान-कारक थोग दे 
सकेगी जितना कि इसने हम प्रदान किया है । 
पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण हो शेष दघता है, तिस पर भी 
हमारी यह इति तो हमारी ही तरह मंपूर्णताओ से भरी हो सकती हैं, भ्रतः हम उत 
सब मित्रों के ऋषणी होगे जो इपा करके इसती न्यूनताओ्रो, गलतियों और प्रसंगतियों 
की भोर हमारा ध्यान दिलायेंगे । 
जिन विंद्वानों को बहुमूल्य इतियो से सहायता ली गई है उन सबका उल्तेख 
हमने गरथास्थात कर दिया है। उन सघके प्रति हम ज्ञान-ऋुण स्वीरार करते 
हुये भपने प्रणाम निवेदित करते हैं । 
बुद्ध पूणिया, १६६० चद्धकला मित्तल एम. ए 
जयपुर नेमिश्रण मित्तल एम ए. 
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झौर १६३७ की हलचल, १६३७ के निर्वाचन और प्रावो म उत्तरदायी शासन, काग्रेस 
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हिंद फोज और नौसनिक विद्रोह, केबिनेट मिशन, अन्तरिम सरकार की स्थापना, 
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अध्याय ४ १३१-१६२ 
स्वाधीनता के पश्चात 

समस्‍यायें, काग्रेस के लक्ष्यों का विकास (१६४७ के बाद) भ्रवाडी अधिवेशन 
झौर समाजवादी ढग के समाज की स्थापना का सकलप, अवाडी से प्रमृतसर, इन्दौर 
अधिवेशन झर समाजवाद की घोषणा, नागपुर मे सहकारी कंपि का निश्चय, विदेश- 
नीति, ग्रस्य राजनीतिक दलों की स्थिति--कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी दल, 
हिंदू राजनीतिक दल, राज्य पुनगेठत, छुआछूत का निवारण, भूमि व्यवस्था मे क्रातिकारी 
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राष्ट्रीय सीमाओं का प्रश्न, घातक प्रवृत्तिया, राष्ट्रीयकरण, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति-- 
भारत की नीति, पचश्चील, विदेशी प्रतिथि। 


- खण्ड : २, भारत का सांविधानिक विकास 
अध्याय ५ १६४-१७१ 
भारत फी साॉाविधानिक परम्परा 


ब्राचीत संविधानों का वर्गीकरण, ग्राम दयसन, कौटित्य वा अर्थशास्त्र, मुस्लिम 
काल में सा्विधानिक विकास | 
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१८१३, १८३३ १८५३, भारत म त्रिटिश ससद या प्रत्यक्ष शासन--१८५८ का 
भारत शासन प्रविनियमकेन्द्रिय और प्रातिय विधानसभायें तथा मत्त्रिमण्डलात्मक 
शासन की छाया--६०५६१ वा भारतीय परिषद अधिनियम, ?८६० या भारतीय 
विधान परिषद अधिनियम, मिटो मार्ले योजना और भारतीय परिषद अधि 
नियम १६०६। हि 
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सरक्षित विषय, हस्तातरित विपय, ग्रवर्नर का पद और उसकी शक्तिया, गवनर की 
कार्पेदारिणी परिषद, मस्ती लोग, प्रातीय विधान परिपरें , द्रेध शासन की असफलता । 
अध्याग ८ २०६-१५२७ 


आर आसन अप शासन भअर्धिनियम १६३५ 
१६३५ के सविधान के जन 7 की परिस्यथिति--भारत का 


राजनीतिक मानचित्र, दो मिन दृष्टिकोण, साप्रदायिक अभिशाप, प्र ग्रे जो के समर्थक; 
१६३५ के विधान के प्रमुख लक्षण--विश्युद्धत ब्रिटिश मस्तिष्क की उपज, भारत पर 
ब्रिटिश संसद की प्रभ्ुता का रक्षण, सघ योजना, अनेक सरक्षणों व स्रीमाओं से घिरा 
हुआ प्रान्तीय स्वशासन, झन्य अमुख लक्षण, सये विधान के अन्तर्गत गृह सरकार का 
स्वरूप--भारत मस्त्री, भारत-परिपद, भारत कार्यालय, भारत कार्पालय का खर्चा, 
भारत का हाई कमिश्नर, भारत की केन्द्रीय सरकार--सघात्मक, स्वरूप, शक्तियों 
का विभाजन तीन सूचिया, संघीय कार्यप्रालिका, परामझंदाता, मन्त्रिमण्डल, संघ 
विघानमण्डल, सध न्यायालय , प्रातीय शासव-व्यवस्था--गवर्मर, मन्त्रिपरिषद, प्रातीय 
विघानमण्डल, विधानमण्डल की छावितिया व कार्य, प्रातीय न्याय व्यवस्था, महत्व- 
पूर्ण ग्रुण । 
अध्याय ६ र२३८०२५६ 
स्वाधीनता को ओर 
केविनेट मिशन--पाकिस्तान का प्रइन, मिशन की सिफारिशें, १६ मई की 
जमा, अन्तरिम सरकार की स्थापना, लीग द्वारा भयानक ह॒त्याकाइ, लीग : सरकार 


श्र 


के भोतर, लन्दत सम्मेलन, संविधानसभा का काम छुरु होता है, भारत का विभाजन, 
३ जून की घोषणा, भारत स्वाधीनता अधिनिम-१६४७--अधिनियम का नाम, देशो 
के माम और क्षेत्र, गवर्नर जनरल, भारत मन्‍्त्री और उसका कार्यालय, ब्रिठिश्व संसद 
की सत्ता, भारत और पाकिस्तान की संसदो को, भारत सम्राट का पद समाप्त, 
लोकसेवाग्रो थ सेना के ब्रिटिश सदस्यो के हितों की रक्षा, देशी राज्यो को स्वतन्त्रता 
दे दी गई, स्वतन्त्रता दिवस और सत्ता का हस्तान्तरण, सविधान सभा द्वारा संविधान 
का निर्माण--स विधानसभा वी कल्पना, सविधान सभा का निर्माण । 
खण्ड : ३ रवतन्त्र भारत का संविधान 
अध्याय १० २६३-३०६ 
भारतीय संविधान : एक परिचय. 
सविधान के स्त्रोत--१- सविधान का झालेख, २ भारत शासन अधिनियम 
१६३५ व १६४७, ३. ससद द्वारा पास किये गये प्रधिनियम, ४ ब्रिटिश सविधान के 
कुछ नियम जो भारतीय सविधान के अगर मान लिये गये हैं, ५ सविधान के बारे मे 
न्यायालयो की व्याख्यायें, ६ साविधानिक परम्परायें। भारतीय संविधान के प्रमुख 
लक्षण, (१) भारतीय सविधान का लोकतल्त्रात्मक स्वरूप--प्रभुता जनता में निहित 
की गई है, न्याय स्वतन्त्रता और समानता, व्यक्ति की गरिमा, गणतस्त्रात्मक स्वरूप, 
मौलिक अधिकारो का समावेश, राज्यनीति के निर्देशक तत्व, व्यापक वयस्क मताधिकार, 
निश्चित अवधि के पश्चात निर्वाचन, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, लोकसेवाओ में 
मुक्त प्रवेश, स्व॒तन्त्र न्यायपालिका, ग्राम पचायतें, (२) मूलत लिखित स्वरूप, (३) 
प्रधानतः निर्मित तथापि विकसित, (४) दुृष्परिवतंतीय--सघीय रचना का प्रभाव, 
काग्रेस की छत्रछछाया, (४) संघात्माक स्वरूप--सघ के प्रमुख तत्व, भ्रपूर्ण सघ के 
प्रमुख लक्षण, दव्तिशाली सघ-शासन की स्थापना, इक्हरी नागरिकता, राज्यसभा की 
रचना, राज्यों को सविधायी सत्ता नहीं दी गई है, इकहरी न्यायपालिका, राज्यो का 
निर्माण, प्रवेश ओर सीमा-परिवर्तत, अखिल भारतीय लोकसेवायें, राज्यपाल, सघ 
सरकार की भाधिक शवित, अन्य तत्व, (६) संसदात्मक शासन की स्थापना (७) 
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, (५) धर्म निरपेक्षता, (६) विश्वशाति 
का पोषक । भारत का राजनीतिक मानचित्र । संविधान के सश्योधन की प्रक्रिया-- 
राष्ट्रपति द्वारा सशोधन, राज्यसभा द्वारा सशोघन, ससद द्वारा सशोधन, ससद झोर 
राज्यों के विधानमण्डलो द्वारा सशोधन । 
अध्याय ११ ३०७-३२६ 
मौलिक अधिकार 
मौलिक भ्रधिकारों की आवश्यकता शौर उनकी श्रकृति--व्यक्तति साध्य है, 
बहुमत की निरकुशता से रक्षा, बहुमत अस्थायी होता है ॥ मौलिक अधिकारों की 
प्रकृति-सत्ता के हस्तक्षेप से सुरक्षित, सीमित अधिकार, भारतीय एकता के प्रतीक | 
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भारत में मोलिक भ्रधिकारों की कल्पना का विकास--विदैशी शासन द्वारा दमन, 
नेहरू रिपोर्ट, दाग स का प्रस्ताव । दो प्रकार के मौलिक श्रधिकार--मागरिको को 
दिये गये अधिकार, सब व्यक्तियों को दिये गये अधिकार । प्रमुख अधिकार--(१) 
समातता का अधिकार--वैधानिक समानता, भेदभाव का निषेध, राज्य की सेवाग्रो 
मै प्रवेश पाने का समान अझ्रघसर, छुम्नाछृूत का निवारण, उपाधियों मा निषेष। (२) 
स्वतन्त्रता का अधिकार--मवके लिए स्वतन्त्रता, जीवन की स्वतत्तवरता, निवारफ 
बन्दीकरण भ्रधिनियम , (३) शीषण के विरुद्ध भघधिकार, (४) घामिक ध्वतत्तता 
का अधिकार, (५) सास्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, (६) सम्पत्ति का अधिकार-- 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा, (७) साविधानिक उपचारो का भ्रधिकार, श्रधिकारो 
का निलम्बन । 
अध्याय १२ ३३०-३३८ 
राज्य के नोति-निर्देशक तत्व 

राज्य का भागंदर्शन, मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्व, नौति के 
सिद्धान्त, पचायतो को स्थापना, शिक्षा काम भ्रौर सहायता, कायं की न्यायसंगतता 
तथा मानवीय दश्षायें, जीवन-वेतन आदि वी सुविधा, न्याय व्यवस्था, समाज के निर्त्रल 
श्र गो के लिये, सावंजनिक स्वारथ्य का ध्यान, खेती और पशुपालन का विकास, 
भाचीन स्मारको की रक्षा, स्यायपालिका का कार्यवालिका से पृथवकरण, भ्रन्तर्सष्ट्रीय 
शान्ति व सुरक्षा के लिये चेच्टा । 


अध्याय १३ ३३६-३४६ 
संघ और राज्यो का सम्बन्ध 
विधायी सम्बन्ध--राज्यसूची के विपययो पर सघ सस्द का श्रधिकार, 
प्रशासकीय सम्बन्ध--राज्यो पर सघ का नियन्त्रफ, जल सम्बन्धी ऋंगडो का निप« 
ठारा, अन्तर्राज्य परिषद, आधिक सम्बन्ध--संघ द्वारा लगाये जाने वाले और राज्यो 
द्वारा सग्रह किये जाने वाले कर, संघ द्वारा लगाये जाने वाले श्र इकट्ठा किये जाने 
चाले परन्तु राज्यों को सौपे जाने वाले कर, संघ द्वारा लागू किये और वसूत्र किये 
जाने वाले कर जो सध तथा राज्यो के बीच वाटे जाते है, सघ द्वारा संग्रह किये जाने 
वाले श्रतिरिकत कर, पटसन निर्यात शुल्क के स्थान पर राज्यों को श्रनुदान, कतिपय 
राज्यो को संघ से अनुदान, कर श्रारोषित करने वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति को 
पूर्वानुमति, अन्य सम्बन्ध । 
अध्याय १४ ३४७+ ३७४ 
संघीय फार्यपालिका : राष्ट्रपत्ति 
राष्ट्रपति ओपचारिक-कार्यपालिका भ्रधिकारी--योग्यता भर व्यक्तित्व, 
राष्ट्रपति का निर्वाचन--निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का कार्यकाल, झपथ, बेलन 
और सुविधायें, महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तिया झौर उप्तके कार्य--शकितियों का 
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वर्गीकरण, सामान्य शवितिया--आदेश निकालने की शक्ति, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
करने की शवित, अध्यादेश जारी करने को शक्ति, सर्वोच्च-सेनापति पद, शासन 
सम्बन्धी जानकारी पाने का अधिकार नियुक्ति की शवितिया, वित्तीय शक्तिया-- 
वाधिक बजट ससद के सामने रखना, आपात्कोष का नियन्त्रण, वित्त आयोग की 
नियुक्ति, आपात्कालीन शक्तिया--आपात्कालीन शवितयो-पर साविधानिक प्रतिबन्ध, 
झ्रहपकालीन शक्तिया, क्या राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है ? ससद का विघटन, 
प्रधान मन्‍त्री की नियुक्ति और उसे हठाने की शक्ति भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन 
का सम्राट, उपराष्ट्रपति 


अध्याय १५ ३७६-३६६ 
सघीय कार्यपालिका : सॉन्त्रर्पारधद 

मन्त्रिपरिषद की रचना, पद की शपथ, वेतन झौर सुविधायें, मन्त्री कौन होते 
हैं, मन्त्रिपरिषद म॑ सारे देश का प्रतिनिधित्व, ससद के सामने मन्व्रिपरिषद का 
दायित्व, अविश्वास का प्रस्ताव, बजट की अस्वीकृति या उम्रमे कटोती, मन्त्रियों के 
वेतन श्रादि मे कटौती, मन्त्रिपरिषद द्वारा समधथित विधेयक की अस्वीकृति, कार्ये- 
स्थगत प्रस्ताव, सयुक्त उत्तरदायित्व-अपमान सहन नहीं कर सकती, गुप्त कार्यवाही, 
सन्त्रिपरिधद और प्रन्तरग मण्डल मन्त्रिपरिपद के कार्य और हाक्ति--कार्यपालिका 
शबित प्रौर कार्य, विधायी शवितया और कार्य, प्रधानमन्त्री का पद और उसका 
सहत्व--प्रधानमन्त्री के प्रमुख कार्य, अ्रधानसस्त्री का स्थान, प्रधानसन्त्री और राज्यो 
का शासन, बहुदलीय ससद झौर मिश्रित मन्त्रिपरिपद--द्विदलीय पद्धति को 
अनिवायंता । 


अध्याय १६ ३६७-४३८ 
संघीय विधायिका : ससद 
राष्ट्रपति, सोकसभा--रचना, कार्यकाल, सदस्यों की योग्यता, निर्वाचन 
पद्धति, पद ग्रहण बरने की शपथ, सदस्यों वी उपस्थिति सदन के अधिकारी 
भ्रध्यक्ष भौर उपाध्यक्ष--अध्यक्ष का पद और उसके कार्य व शक्तिया, राज्यसभा 
रचता भौर सगठत--सदस्यता के लिये योग्यता निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा का 
सभापति और उपसभाषति, राज्यसभा का कार्यकाल, सभापति और उपसभापति का 
हेतन भादि, संसद के विशेषाधिकार--विशपाधिकार भग प्राय निम्न प्रकार हो 
सकता है, विशेषाधिकार समिति, ससद के सदस्यों की भ्रयोग्यतायें श्रौर पद रिवत 
होता, ससद वी सत्ता और उसके कार्यों की प्रह्वति--मस्निपरिषद का निर्माण करना, 
नीतिया निर्धारित करना, विधिया बनाना, वित्तीय विधियों तथा संघ के 
वापिक वजट पर स्वीकृति, भ्रशासन का नियन्त्रण, विदेशों के साथ युद्ध सन्धि व अत्य 
सम्बन्धों दी स्वीडति देना राष्ट्रीय श्रश्नो पर बाद विवाद द्वारा लोक्मत का निर्माण, 
पदाधिकारियों की ,निर्वाचन और उन्हे हटाना, झपात्कालीन परिस्थितियों में राज्यो 


के लिये भी विधिया बनाना, अपने विशेषाधिकार के भय होने पर, संविधान वा 
सशोधव करना, ससद की कार्यवाही के नियमर--गणपूर्ति, राष्ट्रपति हारा संसद से 
भाषण और सन्देश, लोकसभा मे कार्यन्पठ्धति । लोकसभा में चर्चाओं की पदति-- 
प्रशनोत्तर, आधे घण्टे की चर्चा, अत्पदालीन चर्चा, ध्याव दिलाने की सूचना, स्थगन 
प्रस्ताव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और विधेयक ) ससद में दूसरे सदन का महत्व 
और दोनो सदतों के सम्बन्ध ससद में समिति प्रथा--तदर्थ समितिया, स्थायी समि- 
तिया, वित्तीय समिति, संसद में विधि-निर्माण की प्रक्रिया--विधि, अधिनियम, पारित 
करना या पारण, अध्यादेद, विधेयक, प्रकम, पुरःस्थापन, श्रंवर समितिया, बाचन, 
साधारण विधियों का संसद द्वारा निर्माण, घन विधेयको के पारण कौ प्रक्रिया, 
झाय-व्ययक के पारण की विधि--विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, वित्तमस्त्री का 
भाषण, पुरक-्भाय-व्ययक, विविध प्रकार के प्रनुदान--लेखानुदान, प्रत्यवानुदान, 
अपवादानुदान, न्यायिक समीक्षा । 
अध्याय १७ ४२३६-४५७ 
राष्ट्रीय-न्यायपालिका 
भारत का सर्वोच्चल्‍्यायाजय---रचना ) सर्वोचक्चल्यायातय का क्षेत्राधिकार-- 
संघीय स्पायालय का कार्य, मौलिक अधिकारो का संरक्षण, न्यायिक समोक्षा, परामर्श 
सम्बन्धी कार्य, सुकदमो और भ्रपीलो की सुनवाई का काये, प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार, 
पुनरावलोकन का क्षेत्र, संविधान की व्याब्या करने का श्रधिकार, न्याय की प्रक्तिया 
निश्चित करने का भ्रधिकार, राप्ट्रपति को परामर्श देने का कर्तव्य, नियुक्तियों श्रादि 
का अधिकार, क्षेत्र का विस्तार, सर्वोच्च-न्यायालय की कार्यविधि, सर्वोच्चिल्यायालय 
की स्वृतस्तता, उच्च-्यायालय--सगठन, योग्यता, भ्नतिरिक्‍त-न्यायाधीश, कार्मवाहक 
मुख्य-स्थायाघोश, शपथ, स्थातान्तरण, वेतत-भत्त व अन्य सुविधाये, नियम बनाने व 
नियुक्ति करने की शवितया, उच्च-स्थायालय का क्षेत्राधिकार, श्राधीन न्यायालय, 
जिला न्यायालय, राजस्वन्यायालय, पंचायती न्यायालय, वर्तम्रात न्यायप्रणाली । 
अध्याय १८ ४५८-०४६७ 
लोकसेवायें 
निष्पक्ष-नियुकित , भारतीय-लोकसेवार्ये--का्यकाल, श्रखिल भारतीय सेवायें, 
संघीय-लोकसेवायें, राज्य-लोकसेवायें, लोकसेवा आग्रोग--निमुक्तिया, कार्यकाल, 
पदसुक्तित, आयोग के सदस्य और कार्य की दण्चायें, म्रयोग के सदस्यी और अध्यक्ष 
पर अतिबन्ध, लोकसेवा आयोग का काये, आयोगो के प्रतिविदद, लोकसेवा आयोग 
_ की विष्पक्षता, लोक्सेवायें और सस्त्रिपरिषद । 
अध्याय १६ ६८-४७३ 
प्रसुख श्रधिकारी, आयोग, समिति द परिषद 
प्रमुख अधिकारी--महान्यायवादी, नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक, अस्तर्राज्य- 


१६ 


वाणिज्य अधिकारी, अनुसूचित व श्रादिस जाति अधिकारी, भाषयी झल्प्स्यक 
अधिकारी, प्रमुख भ्रायोग, समिति व परिषद--पिछडी जाति सुधार आयोग, वित्त 
आयोग, राष्ट्रभाषा आयोग राष्ट्रमापा समिति, निर्वाचन आयोग, प्रत्तर्राज्य परिषद 
अध्याय २० ४७४-४७४६ 
हमारो राष्ट्रीयता के सम्माननोय प्रतीक 
राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राजचिन्ह । 
अ्रध्याय २१ ई८०-४६९६० 
एज्यों को शासन प्रणाली कार्यपालिका 
राज्यन्कार्य पालिका राज्यपाल--नियुविति, शपय, शक्तियां, मन्त्रि्परिषद- 
रचमां, कार्यप्रणाली, मुख्य मन्‍्त्री की स्थिति, राज्य का महाधिवकता । 
ग्रध्याय २२ ४६१-४५०७ 
राज्यों की शासत प्रणाली ; विधानमण्डल 
विधानसभा--कार्यकाल, अध्यक्ष, भ्रध्यक्ष का दलातीव चरित्र, श्रध्यक्ष के 
कार्य, विधान-परिषद--तिर्वाचद, कार्यकाल, सभापति श्रौर उपसभाषति, दोनों 
सदनों से सम्बन्धित नियम--सचिवालय, वेतत और भत्ते, शपथ, निर्णय, गणपूर्ति, 
कार्यवाही को विहितता, सदस्यों के पदों का रिक्त होना, सदस्यों की अश्रयोग्यतायें, 
सदनो, उनकी समितियों और उनके सदस्पो के विशेषाधिकार, विधातमण्डल में 
राज्यपात्त की स्थिति, विधिनिर्माण की प्रक्रिपा--राज्य की विधायो सत्ता, पारि- 
भाषिक शब्द, साधारण-विधि निर्माण, वित्तोय विधियों के तिर्माण कौ प्रक्रिया-- 
प्राय-ध्ययक, विविध प्रनुदान, वित्तीय-विधियों पर विधानसभा का एकाधिकार, 
विधानमण्डल की भाषा, विघानमण्डल पर प्रतिबन्ध न्यायालयों पर प्रतिबन्ध, 
अ्ण्यादेश , विधान-परिषद का महत्व, विधानसभा के भन्य काये । 
अध्याय २३ ५०८६-०५ १६ 
विशेष क्षेत्रों की द्ासन व्यवस्था 
क्षेत्रीय-परिपर्दे--अध्यक्ष भौर उपाध्यक्ष, परिपदों का महत्व, जा वे 
काइमीर की शासन-व्यवस्था--ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत प्रवेक्ष और जनता का 
निर्णय, जम्मू-काइमीर का लया विधान, राष्ट्रपति कया साक्धितिक श्रादेश ८५ 
फरवरी १६५८, संघ-शासित क्षेत्रो की शासत-व्यवस्था--संघ द्वारा शासित प्रदेश 
प्रादेशिक परिपदें प्रोर परामशंदात्री समितिया, अनुयूचित क्षेत्रो व जनजातियों क, 
प्रशासन और नियन्त्रण, जवजातति-मन्त्रणा परिषद--राज्यपाल की सत्ता, भ्रनृसूचित 
क्षेत्रो की परिभाषा, सशोधन, भ्रसम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन--स्तशासी 
जिले झौर स्वशासी खेत्र, जिल्ला-्परिपदें शोर क्षेत्रीय-परियदें, जिला-एरिपयद और 
क्षेत्रीय-इ रपिद की विधायी सा, राज्यपाल द्वाए नियलण ६ 
रू 
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अध्याय १ 
भारतीय राजनीति का उत्क्प और अपकर्ष 


आत्वाहापंमन्तरेधि ध्ूवस्तिप्ठा विचाचलि 

विपस्त्वा सर्वा वान्छन्तु मा त्वाद्राप्ट्रमधिभ्रशत |! 
---#रग्वेद १०११७३॥१ -+- 
इन प्राच हजार वर्षों से भारत अपना जीवत कायम रखता आ रहा 
है भौर उसने बहुत्त से परिवर्तन देखे है। में बाज वक्‍त यह सोचने लगता है 
कि क्या हमारी यह बूढी भारत-माता जो इतनी प्राचीव और फिर भी इतनी 
नौजवान और सुन्दर है, अपने बच्चों वो अधीरता पर, उनवी छोटी-मोटी 
परेशानियों पर, उनके हे और झोक पर, जो दिव भर रहते हैं और फिर 
समाप्त हो जाते हैं, मुस्कु राती न होगी ।! “>-जवाहरलाल नेहरू)< 


भारत संसार का एक अति प्राच्रीन देश है, उमकी संस्कृति बहुत पुरानी है, 
बह संदा विकसित हुई है और उसमें नित्य नई गति पैदा होती रहीं है । भारत का 
नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क मे एक ऐसा चित्र निर्माण होता है जो विविध, विचित्र तथा 
बहुरमी है और हमारे हृदय में भावताओ्रो का एक ज्वार सा उमड पहला है । पर्वेत- 
राज हिमालय से लेकर चिर-कुमारी कन्या के पावन चरणो को झनन्‍्त काल से धोने 
बजे भारत महासागर तक और कामरूप व बग से लेकर बीरप्रसू राजस्थानी: भूमि व 
अरबस्तागर तक फैले हुए इस विशाल, विस्तृत एवं महान्‌ देश की भूमि के कण-कण, 
प्रज+* प्रवाहिनी नदियों के जल की बू दन्बू द और पर्वतों के एक-एक पत्थर के साथ 
उत्ती५ से आज तक की कितनी ही पावन, प्र॑रक, उन्नायक और रोमाचकारी स्मृतिया 
जुड्ढी हुई हैं | इस देश ने सृष्टि के आदि।से आज तक विशिन्न धर्मों, संस्कृतियो, अ्रथे- 
पस्वस्थाओं और राजनीतिक गति-विधियो का प्रयोग तटस्थ होकर देखा है भौर आज 
गो बह हमारे नये प्रयोगी को उसी दृष्टि से देख रहा है, मानो उसने अपने आप को 
इस पृथ्वी पर एक बृहद्‌ प्रयोगशाला मान लिया है जिसमे होने वाले अनुसन्धानों के 





+ है राजा मैंने तुझे चुना हैआपस के बीच से ( हम ही लोगो के बीच मे से ), 
ध्रुव हो, ठहर । सारा विश्‌ (प्रजा) तुझे पसन्द करे, चाहें। तेरे कारण राष्ट्र 
पतित न हो ।"/ 

>»< “विश्व इंतिहास की भलक--अध्याय २०, अन्तिम पंकिदया । 


श्८ भारतीय राजनीति का विकास झौर सविघान 


परिणाम समूचे विश्व का मार्ग दर्शन करते रहे है । जगदुग्रुरू के शीष॑ पद पर प्रतिष्ठित 
होने वाले इस महान्‌ देश के चरणों मे थरद्धा से प्रणाम निवेदित करने के पश्चात्‌ हम 
विनीव भाव से इसकी राजनीतिक गतिविधि का अध्ययत करने का बाल सुलभ प्रयास 
कर रहे हैं । 

प्रमुखत हमारा लक्ष्य प्रस्तुत रचना मे सन्‌ १८८५ से आज तक की भारतीय 
राजनीति के विकास का अध्ययन करना है तथापि हमाटी नम्न घारणा है कि हम उस 
काल की राजनीति का अध्ययन अचानक शुरू नहीं कर सकते क्योकि भारत एक 
ऐसा देश है जिसम कुछ भी एकदम नही होता । हमारे वर्तमान की जडों हमेशा झतीत 
के गर्भ में निहित होती हैं और हमे इस देश के विचार और व्यवहार को समभने के 
लिए उसकी पूर्व भूमिका एवं परिस्थिति को समझना होगा। हमारे श्रष्ययन की 
परिधि यद्यपि बहुत सीमित है तथापि हम उससे दूर हट कर थोडी देर के लिए उन 
तत्वों झौर शक्तियों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने हमारी इन परिधियों का निर्माण 
किया है । अपने इस ग्रध्यय्रन को हम भारतीय इतिहास के उन धुंघले पतन्नो से आरम्भ 
करेंगे जिनकी लिपि और भाषा हमारे लिए समभने मे बहुत कठिन होगई है तथा हम 
उसके ऐसे अध्यायो मे से ग्रजरेगे जो कही उजले कही धूमिल हैं । श्रपने इस घिहाव- 
लोकन में हमारे मस्तक कई बार गव॑ और गौरव से उन्नत होगे एवं बहुत बार लज्जा 
से भुकेंगे भी । एक वंज्ञानिक की सी तटस्थ वृत्ति रखकर हम इस अध्ययन की मजिल 
पूरी करेंगे । इस अध्ययन को हमने भारतीय राजनीति के उत्कपं का अनुसन्धात 
साना है तथा हम उसे वैदिक युग की एक संक्षिप्त सी भाकी के पश्चात्‌ इस प्रफार 
वर्गीकृत कर रहे हैं “- + 

(क) चाणक्य से अशोक 

(ख) अशोक से गोरी 

(ग) गोरी से क्लाइव 

(घ) बलाइव से डलहौजी 

(च) प्रथम स्वाधीनता संग्राम (१८५७) 

प्रथम स्वाधीनता सग्राम के पश्चात्‌ हमारे वर्तमान अध्ययन की परिधियाँ 
पारम्भ होती हैं जिनके ग्रस्त्वाकपेंण-जैत्र मे हम अगले अध्याय मे प्रविष्ट होगे । 

बेदिक युग 

वैदिकन्काल से राज्य संस्था का उदय झौर राजनीतिश जीवन वा विकास 
हुआ ऐसे प्रमाण हम वेद मंत्रो म मिलते हैं । इस अध्याय का श्री गएेश हमने जिस 
मंत्र से किया है उसम कहा यया है कि राजा होता था, उसे चुना जाता था, वह वंश 
कऋ्रमानुगत नहीं बरन्‌ निर्वाचको म से एक होता था, राज्य स्थिर होता था, सारी प्रजा 
राजा को चाहे (पसन्द करे) यह श्रावश्यक था, राष्ट्र होता था और राजा से भपेक्षा 
क्री गई थी कि वह राष्ट्र को अप्ट न करे । इस मंत्र के भतिरिदत झन्यत्र भी वेदो मे 
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इसके प्रभाण दिसरे पड़े हैं । ऋग्वेद (७३४४११) मे कहा गया है कि 'राजा राष्ट्रान 
माम्‌ पेशे नरीनामनुत्तमस्में क्षत्त विश्वाय! राजा विभित बन्दों के लोगो को राष्ट्र 
में वंसे एकत्रित करता है जैसे समुद्र अनेक अलगनश्नलग नदियों को ) यहा राजा और 
राष्ट्र शब्दों का उल्लेख मिलता है । 
राज्य का जन्म--अथवंवेद (८१०) मे उल्तेख मिनता है कि “विराइवा 
इदमम्‌--” यह जगल राजा रहित था परन्तु जैसा कि ऐतरेय श्राह्मम (श१४) में 
बताया गया है कि देवो और अखझुरो में युद्ध हुआ, देव परानित हुए, उन्होंने हार से 
डरकर निर्णय किया--/राजानम करदामहै” हम राजा चाहेये क्योकि हम 
“अराजतया' अर्थात्‌ राजा न होने के कारण हार गय हैं। इस प्रकार राज्य! 
(राज्य हीवता) से उब कर झा जन उठे और '“गाहईपत्व ल्‍न्यक्रामत', उन्होंने अपने 
परिवार को एक प्रधान के आधीन सग्रठित क्या जो - 'गृहेमेघी गृहपतिमव्ति' घर 
का ठीक प्रवत्ध करने लगा और घर का स्वामी बता । संगठन झागे बढठा और परि- 
बार के मुखिया जो देव कहलाय वे समय समय पर सभा करते लगे--'यन्त्यस्थ देवा 
देवहूति प्रियो देवाना मवाति य एव वेद ।' (जो समठन) के रहस्यों को जानता हूँ 
बहू देवों (कुल-मायको) को झ्राहृत करता अर्थात्‌ बुलाकर इक्टूठा करता है भर 
उनसे मित्रता करता है। इससे आगे चलकर “सभाया न्यक्रामृत' सभा अर्थात्‌ ग्राम-- 
सभा बनी, 'सभा सम्योभवर्ति' सभा मे सम्य (सदस्य) बने । सभा का लघु रूप 
समिति बना-- समितो न्यक्रामत ) भ्रथवें० ६११०)१०” । यहा यह बात ध्यान में 
रखने योग्य है कि इस प्रसय म मत्रो म वही राजा शब्द नही आया हैं ग्रत समिति 
का श्र्थ राजा की समिति से नही वरन्‌ ग्राम-समिति या परचायत्त है जो राजा से 
स्वतत्र है । समिति मे जो मत्रणा देने योग्य हुआ वह सठो कया -- मतणाना सजणीयों 
भवति । १२ 
ऋणग्वेद मे भी समिति का उल्लेख मिलता है--“समानोमन्त्र समिति: 
समाती' मिलकर मसत्रणा हो मितकर समिति हो (ऋ० १०१६१॥३) । ऋखेद 
(६॥६२।६) म राजा के स्रमिति म जाने का उल्लेख मिलता है। अथववेद (३ 3४॥७) 
मे राजकतु शब्द आया है जिसका भ्रय॑ं है राजा को बनाने वाने अर्थात्‌ मतदाता या 
सामरिक । राजा का चुनाव समिति करती थी । परवर्ती काल भें रामायण वे महा- 
आरत में राजा के निर्वाचक को “राजकर्तार' कहा गया है । 
चैंदिक काल के पश्चात्‌ मी जेता से द्वापर युग तक राजा का निवचित होवा 
रहा । कही यह निर्वाचन वास्तविक रहा कही केवल परम्परा को निवाहने के लिए 
केवल औपचारिक ) राम के राजतिलक की स्वीकृति दशरथ को अयोध्या के पौर- 
जानपद से लेनी पडी थी | राजा दशरथ की मृत्यु पर नय राजा के शुनाव के लिए पौर- 
जानपद वो बैठक हुई, इसो पौरजानयद ने राम के वन चजे जाने वर मत को 
राजक्ाज सभालने का आदेश दिया था (रामायण, अयोध्या क्ाड ६७४२, १४१३३ 9) 
भद्दाभारत मे भी इस प्रकार के अर्संग आयें हैं जहा प्रजा ने देवापि को कुष्ट-पीडित 
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होने के कारण राजा नही बनने दिया है तथा पौर-जानपद ने ययाति से कहा कि 
वह अपने पुत्र पुरू को राजा बनाये । श्रजा राजा पर जुर्माना कर सकती थी और 
उसे गद्दी से उतार सकती थी । 
ब्राम-प्रजात व--आचीन भारत मे ग्राम-व्यवस्था की दो भ्रधाएं ची--एक 
आये पद्धति, दूसरी दक्षिणी-भारत की द्वविड पद्धति । द्रविड पंचायतें स्वतंत्र-लोकतंत्र 
होपी थी। ्रार्यो के गाव व्यवस्थित ढंग से बसाये जाते थे । गाव की व्यवस्था का 
दायित्व 'सभा' और 'समिति' पर होता था । गाव का प्रमुख अधिकारी 'ग्रामणी 
होता था ३ ऋग्वेद मे उसकी तुलना राजा से की गई है । मनु, झुक्र, विष्णु आदि 
स्पृतियों में उसे 'ग्रामिक' कहा गया है | जातक-साहित्य मे उसे ही ग्राममोजक' 
कहा गया । ड़ 
वैदिक काल मे जिस राजनीतिक जीवन का आरम्भ हुआ, उसने-धीरे धीदे 
राजवीतिक-सस्थाओ्रो का स्वरूप ग्रहण कर लिया । आज तक ये राजनीतिक-संस्थाएं 
किसी न किसी रूप मे हमारे पास मौजूद है । भारत के अतीत के इस चित्र को 
देखकर कितना आएचय होता है कि हमारे पूवेजोी ने किस प्रकार एक उन्नत-व्यवस्था 
का निर्माण किया था| इन संस्थाओं का विस्तृत ग्रध्ययन, जो यहा संभव नही है, 
हमारी आज की समस्याओं के लिए सम्भव है कोई समाधान प्रस्तुत कर सके झऔौर 
भ्रगत्ति के पथ मे हमारा मार्ग दर्शन कर सके । इस वर्णन को यही समाप्त करके हम 


भारतीय राजनीति के ज्ञात-काल का वर्णन झाचाय॑-चाणनय के समय से भारम्भ 
करेंगे । 


चाएकप से अशोक 


आचाय चाणक्य भारतीय-राजनीति के प्रसिद्ध व्यास्याकार हैं) उन्होते 'अर्थे 
शास्त्र” नामक एक ग्रन्थ की रचना की है जिसमें राज्य की शासन-व्यवस्था की 
सार्विधानिक-रचना का विस्तृत वर्ण क्षिया भया है, उसका वर्णन हम आगे भारत 
की साविधानिक-परम्परा के सदभे में करेंगे । चाणक्य का नाम विष्णुग्प्त था, उन्हे 
कौटिल्य भी वहूते थे । ये सम्राट चन्द्रगप्त मौ्य के प्रधान मत्री थे । वास्तव से 
इनयबी सहायता से ही चन्द्रम॒ुप्त ते सिकन्‍्दर महान्‌ वी मृत्यु के पश्चात्‌ तक्षशिला विजय 
करके मगध की राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) पर चढाई वी और वहा के राजा 
नन्‍्द को पराजित किया । चाणवय ते आज से लगभग २३०० वर्ष पूर्व एक विशाल 
भारतीय राष्ट्र का स्वप्न देखा, जिसके लिए वें जीवन भर परिश्रम करते रहे । उनकी 
कुशलता के झ्ाधार पर ही सम्राट चन्द्रग॒प्त मौय॑ ने सिकल्दर के यूनानी यवर्नर सेल्पूकस 
को परास्त किया एवं उससे मित्रता स्थापित की । 

संम्राठ चन्द्रगुप्त का व्यक्तित्व आचार्य चाणक्य के पीछे छिप गया है । उनके 
पुत्र सम्राट विन्दुसार एक सामान्य प्रशासक थे परन्तु बिन्दुसार के पृत्र सम्राट अशोक ; 
एक महात्‌ क्षासक ही नहीं महान-मानव भी हुए । उनके मन से झाचाय चाणक्य के | 
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स्वप्न को मूर्तिमान करने की ग्रमिट इच्छा थी और इसके कारण ही उन्होंने भरसक 
चेष्टा की कि मारत केवल” वैधानिक दृष्टि से ही नहीं वरत्‌ आध्यात्मिक और 
सास्कृतिक दृष्टि से भी एक राष्ट्र बने । उनके बारे से प्रसिद्ध इतिहासवत्ता श्री एच० 
जी० वेल्स ने लिखा है कि-- इतिहास के पृष्ठो मे ससार के जिन साखी सम्राटो 
राज-राजैश्वरो, महाराजाधिराजो, श्रीमानो के नाम भरे हुए हे श्रकेले भ्रशोक का ही 
नाम सितारे वी भाति चमकता है । वोल्गा नदी से जापान तक आज भी उनका 
नामे आदर के साथ तिया जाता है ।' 

सम्राट प्रश्शोक संसार के प्रथम कछक्तिशाली सम्राट थे जिन्होने विजयी होने 
पर भी युद्ध को त्याग दिया | वें दक्षिण के उस छोटे से ठुकड को भी अपने साम्राज्य 
में मिला सकते थे जिसे जीतना बहुत कठिन नहीं था परन्तु उन्होने साम्राज्य के 
विस्तार की अपेक्षा साम्राज्य के भीतर एकता और संगठत पैदा करने पर अधिवः 
ध्यान दिया । वे प्रजा का हृदय जीतने की चेप्टा मे लग गये। 

सम्राट अ्रशोक एक दयालु सम्राट थे और उन्होने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, 
कैवल इन्ही कारणों से वे महान्‌ और देवप्रिय नही वन गय। सम्राट अद्योक एक 
महान राजनीतिज्ञ थे, उन्होने राज्य व्यवस्था के उस भारतीय लोक्तस्त्रात्मक झ्रादर्श 
को पुनरंथापित करने का संकल्प किया जिसके भ्रन्तगंत प्रजा को राज्य की शक्ति मे 
भाग लेने का भ्रधिकार दिया गया है। देवप्रिय अ्श्यौक ने घोषणा की कि वे चाहते 
हैं कि उनकी प्रजा उनकी शक्तियों में भाग ले। आधुतिक युग में जनतस्त्र का मूल- 
तत्त्व यही माना जाता है, यह ही राज्य की प्रभुता मे जनता के सक्रिय भाग लेने का 
सिद्धान्त (१९०09 ए 980फ]887 फकहप्रठ एकता ॥7 #96 एछ0छ67 ए॑ 
8६00०) है। इस प्रकार सम्राट अद्योक एक सम्राट ही नही लोकनायक भी थे। 
उनके शासन की सबसे अधिक उत्लेखनीय बात यह है कि वे राज्य-कोप को प्रजा 
का एक पवित्र धरोहर मानते थे, उन्होंने धर्म-महामात्र ताम के राज्य-श्रधिकारियों की 
नियुक्ति की थी जी सम्राट के राजमहल वे खर्च की जाघ-पडताल करते थे तथा उस 
पर नियंत्रण भी रखते थे । यह उनकी लोक-नीति का एक उज्ज्वल प्रमाण है । 


श्रश्योक से गीरी 


सम्राट प्रशोक ने भारत में एक पुष्ठ और सबल राष्ट्र की नीव डाली थी 
जिसका अरि-म पत्थर मुहम्मद भोरी के हाथो उखडवाया गया । ग्श्ञोक के पर्चात्‌ 
मौयेवंश के राजा अधिक दिनो तक राज्य नहीं कर सके। ब्राह्मण सेनापति पृष्यमित्र 
ने राज्यन्सत्ता उनसे छीन कर अपने को सम्राट घोषित क्या । अज्ञोक के साथ ह्ठी 
भारतीय राजनीति मे से बौद्ध-प्रभाव समाप्त हो गया। पुष्यमित्र ने ब्राह्मणवाद को 
प्राश्रय दिया तथा बौद्ध धर्म को नष्ट किया जाने लगा। भगथ से बौद्ध-संस्कृति को 
तो नहीं मिटाया जा सका परल्तु उस संघर्ष के परिणामस्वलूप मग्ध भारत वा केन्द्र 
नही रहा। 
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इसी समय उत्तरी-पश्चिमी सीमा की ओर से भारत पर झाक्रमण घुरू हो 
गये ! श्राक्मणकार्रियों में अ्रधावत शक और तुर्क थे। अब शकों को बढावा देंने 
बाले कुणान सम्राट स्वर्य आये तथा उन्होंने समस्त उत्तर भारत व मध्यभारत पर 
झपना राज्य जमा लिया । यह झासन तोन सौ वर्षो तक चता। ठीक इन्ही दिनों 
दक्षिण भारत में झन्क्ष राज्य फैला हुआ, था । कुणान शासकों में कनिष्क नाम का 
शुक बहुत गवितशाली सम्राद हुआ जो कट्टर दौद्ध था । इसने रोम तक अपने राजदूत 
भेजे ओर इसके जमाने में विदेशी व्यापार छूब फैला। ये कुशाब सम्राट विदेशी 
बनकर नही रहे, वे पूरे भारतीय बन गये थे और उन्होने यहा का धर्म भी झपना 
लिया था । 
कुशान साम्राज्य तीन सौ वर्ष के लगभग रह कर समाप्त हो गया झौर 
उत्तर भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यो में विभकत हो गया जिन पर प्रधानत शकर, 
सिशियन या तुर्क लोग राज्य कर रहे थे। यचपि ये नोग भारत के प्रति प्रेम रखते 
थे, बौद्ध थे, भारत के निवासी बन गये थे तथा आर्यो के श्राचरण का अनुकरण भी 
करते थे तथापि भारत के मूल श्रायं-क्षत्रियो के मन में असन्तोप था और वे राह ढढ 
रहे थे कि किसी प्रकार फिर एक बार उत्तर भारत में आय॑-साम्राज्य की स्थापना की 
जाये । इन्हे एक साटसी नेता आखिरकार मिल गया। यह नेता पाटलिपुत्र का एक 
छोटा सा राजा चन्द्रगुप्त उत्तर भारत का एक बडा झ्'श जीतकर सम्राट बन गया 
झौर उसने ग्रुप्त वंश की नीव डाली । 
राष्ट्रवाद--हमे यह नही भूलना चाहिये कि दो सौ वर्ष के लगभग श्रुप्त- 
दाासन का यह युग एक शक्तिश्यालो हिन्दुत्व और कट्टर-राष्ट्रवाद का युग था। इस 
काल मे तुके, पायंब इत्यादि अवाये शासको को देश से निकाल दिया गया। चब्दय॒ुप्त 
का पुत्र समुद्रक॒प्त एक बहुत कुशल योद्ा और सेनापति था, अपने पिता की मृत्यु के 
परचात्‌ सम्राट बनने पर उसने केवल उत्तर हो नही दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त 
क्र ली और पश्चिम में सिध नदी के उस पार तक भारतीय राष्ट्र का विस्तार 
कर लिया ! 
समुद्रश॒प्त का पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय जिसने अपना मास विक्रमादित्य रख लिया 
था शोर भागे वढा तथा उसने काठियाबाड व गुजरात को भी जीत लिया एवं वहां 
से तुर्कों व शक राजाओं की खदेड दिया। विक्रमादित्य का यु कट्टर आर्य-राष्ट्रवाद 


का युग था, उस समय में बाहर से झाने वाली सभी संस्कृतियों को तिरस्कृत करके 
आर्य-संरह ति एवं रे भाषा को प्रतिष्ठित किया गया । 





धर्म ने धीरे-धीरे बौद्ध परम को आात्मसात कर लिया एवं इस प्रकार भारत में बहू 
। विदेक्षी व्यापार और राजनी तिक्-सम्बन्धों को स्थापना 
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इस काल में हुई। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्मान इसी समय भारत श्राया और उसने 
यहा के जीवन की प्रशंसा की । 

हृए--मुप्तकाल में कला का बहुत विवास हुआ । अ्रजन्ता की ग्रुफाग्रों के 
चित्र झ्राज भी उसकी साक्षी दे रहे है। आचार्य चाणक्य ने जो एक भारतीय राष्ट्र 
का स्वप्त देखा था वह प्रा हो ही रहा था कि अचानक भारत के ऊपर एक महान्‌ 
सकट टूट पडा। यह सकट था उत्तर-पश्चिम वी श्रोर से हुणो का आक्रमण । भारत 
ने उनका बहुत डटकर सामना किया, ग्रुप्तवशी ससाट बालादित्य और मध्यभारत 
के राजा यशोवर्मन ने मिलकर उन्हे खदेड दिया परन्तु उन्होने दया करके उनके राजा 
मिहिरगशल को क्षमा कर दिया । यह एक बडी राजनीतिक भूल थी, परिणाम यह 
हुआ कि हुण बराबर भारतीय-राष्ट्रीय-एकता पर प्रहार करते रहे तथा उन्होंने भ्रार्य॑ 
जीवन से घुल-मिल कर उनके जीवन-आदक्ों को गिरा दिया । उत्तर भारत मे श्रनेक 
छोदे-छोटे राज्य बन गये तथा केन्द्रीय सत्ता समाप्त हो गई। परन्तु दक्षिण भारत मे 
सम्राट पुलकेशिन ने चालुक्य वश का राज्य स्थापित किया और उसका व्यापक- 
विस्तार कर लिया। 

हषवर्धन--इसी समय हर्पवर्धध नामक एक महान्‌ सम्राट उत्तर भारत में 
उदय हुआ । उसने कान्यमुब्ज (कन्नौज) को अपनी राजधानी बनाया। हष॑ ने 
उत्तर भारत में बंगाल की खाडी से अरब सागर तक तथा काझ्मीर से विन्ध्याचल 
तक श्रपना साम्राज्य फैला लिया । विश्ध्या के उस पार दक्षिण में चालुबय-साम्राज्य 
था जिसने हपंव्धंत को आगे बढने से रोक दिया। उसके समय मे प्रसिद्ध चीनी 
यात्री युआनच्वाग (हा,एनत्साग) भारत आया झौर उसने सम्राट हपंवर्धन के बारे 
में विस्तार से लिखा है। 

सम्राट हप॑ बहुत निप्ठावान बौद्ध थे। एक प्रकार से वे भारत के श्रन्तिम 
बौद्-सम्राट थे, परन्तु उन्होंने एक विलक्षण घमं-निरपेक्षता (566797787॥ )का 
परिचय दिया। हिन्दू धर्म को उन्होंने तनिक भी आघात नही पहुँचाया वरन्‌ वे उसे 
पुष्ट बनाते रहे । प्रत्यक बार वे प्रयाग के कुम्भ मेले (हिन्दू-मेले) मे स्वयं पधारते 
थे और पंजाब तक के सब निर्धंव व अपाहिज लोगो को अपना अतिथि बनाकर मेले 
में बुलाते थे । इस मेले म हर पाचवे वर्ष राज्यकोप की सारी वचत जनता में बांट 
दी जाती थी, सम्राट ने एक बार स्वयं अपना राजमुकुट और राजसी वस्त्र भी बाद 
दिये तथा भपनी बहिन राज्यथ्री से एक पुराना वस्त्र लेकर पहना। राज्य-कोष 
प्रजा की सम्पत्ति है इस निप्ठा का इससे बढकर सस्तार के इतिहास से कोई दूसरा 
प्रमाण नही है। हप॑ ने मासाहार निपिद्ध कर दिया था। वह स्वय बहुत विद्वान थे, 
उन्होने विद्वानो और शीलवानो का वहुत सम्मान किया । 

युप्रानच्चाग ने लिखा है कि उस समय भारत के लोग बहुत सज्जन और 
सरल थे। वे सच्चे थे तथा श्रपराध नही होते थे। बेगार को प्रया नहीं थी, करो 
का बोक भ्रजा पर बहुत हल्का था, देश समृद्ध था । श 


रो भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


इक्षिणा भारत का उत्तरागमन--इधर सतू ६४८ ई० में सम्राट हमपंवधेन की 
मृत्यु हुई उधर दक्षिण भारत म राष्ट्कूट और पललव सम्राट समय-समय पर चालुवय- 
साम्राज्य को चुनौती देते रहे | नबी शवाब्दी के मध्य म दक्षिण भारत मे एक नई 
शरुद्री शक्ति का आविर्भाव हुआ । यह चोल वश था। चोल उत्तर की ओर बढ़े, 
राष्टकूटो ने उतका सामना क्या और उन्हें हरा दिया परन्तु चोल सम्राट राज-सजा 
ने उत्तर प्रयाण आरम्भ क्या और दसवी शताब्दी के अन्त तक वह राष्ट्रकूटो को 
परास्त करके उत्तर म तिकल गया । बंगाल तक धोंवन्साम्राज्य फ्रेल्षा और प्रुप्त 
साम्राज्य के पश्चात यह पहला विस्तत साम्राज्य हुआ । १०४४ ई० मे चोलन्सआद 
राजेन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ यह साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत पुत्र छोटे-छोटे 
प्रनेक राज्यों मं विभवत हो गया । 

चोल-काल में भारत ने बहुत प्रगति की, गावों मे मन्दिरों का निर्माण हुआ । 
श्री जवाहरलाल वेहरू ने लिखा है कि य मन्दिर विद्यान्पीठ, ग्राम-ससद और ग्राम 
दुगें का भी काम करते थे तथा गाँव का सारा जीवन इत मन्दिरों के चारो ग्रौर 
घूमता था । (विश्व इतिहास की भलक-४४) 

झकराचाये--दक्षिण भारतमे इसी समय एक महान विजेता का जन्म हुप्रा 
जिसने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भौर वगाल की खाडी से अरब सागट तक 
पूरे देश को पदाक्ान्त किया तथा अपना साम्राज्य स्थापित किया यह साम्राज्य 
राजनीतिक नही आध्यात्मिक था प्र यह विलक्षण विजेता णगदग़ुरू शकराचाय थे 
जो अपनी युवावस्था में ही शरीर छोडकर चले गय । उन्होंने भारत के चारो कोनो से 
घर्म-पीठो दी स्थापना वी तथा यह त्िद्ध कर दिया कि भारत की सस्ट्ट ति राजनीतिक 
छथल पुथल के बावजूद भो प्रखड, अक्षुण्य तथा एक है। महान शकर के इस प्रयाय 
ने देश म भारतीय राष्टीयता की चेतना को जाग्रत कर दिया। उन्होंने भारत कौ 
एक सास्क्ृतिक इवाई बना दिया और भारत ने उनके इस विचार को इतने थोड़े 
समय म हृदययम कर लिपा यह इस बात का भ्माण है कि उसके भीतर इस एकता की 
पुक सुप्त चेतता पहने से विद्यमान घी--शकराचाय॑ झ्पनी आयु के छत्तीस बए ही तो 
पूरे कर सके। भारतीय राष्ट्रीयता के विकास भौर राजनीतिक चेतना के प्रसार में 
शकराचायं का शीप॑ स्थान है । 

इस्लाम का प्रवेश--हुपेवर्घद की मृत्यु के उपरान्त भारत एक संगठित देश न 
रह सका । झ्राठवी ध्वताब्दी के अन्त मं इधर झकराचाय भारत का सास्द् तिक एकी- 
करण कर रहे थ, उधर भारत के द्वार (उत्तरी-पद्चिमी सीमा) पर एक नया धर्म 
श्राकर खडा हो गया जिसने दरवाजा खटखटाया और जो इस प्राचीन देश म॑ उत्तर 
सै दक्षिण तक शात के साथ सिर ऊ चा करके तलवार के साय से इस देश को परास्त 
करता हुशा निकल गया | यह धर्म इस्लाम था । नये धममं के नय जोश को लेकर 
प्ररव के सैनिक राज पुष्प भारत की ओर बढ़े । इस्लाम का यह भारत प्रवेश सब 
७१० ई में मुहम्मद बिनकासिम के आक्रमण के साथ शुरू हुआ । उसने सिस्पय कौ 
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घाटी को पश्चिम म मुलतान तक जीत लिया, विरोध तो करता हौ कौन । ये लोग 
भारत म॒श्राते जाते रहे, व्यापार करते रहे और मण्जिदें भी बनाते रहे परन्तु 
इनका विरोध नही हुआ । हमने आरम्भ में कहा है कि भारत बहुत तटस्थता वे साथ 
विविध प्रयोगो को देखता रहा है, उसमें एक विलक्षण घेर्य॑ ग्रोर सहनशीलता तथा 
आत्मसात करने की सामर्थ्य रही है । 

प्रतिक्रिया का आरम्भ ग्यारहवी शताब्दी म हुआ जब इस्लाम हाथ मे तलवार 
लेकर एक विजेता के रूप में भारत म घुसा । इस समय भारत अपनी सहनशीलता 
खो बैठा और उनके प्रति उसके मन में घृणा का भाव पदा होने लगा। गजनी के 
सुल्तान सुबुकतगीन ने दसदी शताब्दी के अन्त म भारत पर आक्रमण किया, लाहौर 
के राजा जयपाल ने उसका सामाना किया उसे खदेडा परन्तु अन्त में वह मारा गया। 
सुबुक्तगीन के बेटे महमूद गजनदी ने भारत की लूट शुरू ॥ की वह पटना मथुरा और 
सोमनाथ तक पहुँचा तथा डाकू की तरह से उसने भारत को लूटा। इस घटना से 
भारतोय-राजनीतिक मस्तिष्क को बहुत ठेस लगी परन्तु भारत इस आक्रमण के 
खिलाफ संगठित न हो सका जिसका परिणाम हुप्रा प्राचीन भारत का झन्त । 

भारत को राजनीतिक नोंद--महमूद गजनवी के झ्राक़मणो म केवल सिंध और 
पंजाब ही उसे मिल सका तथा उन प्रदेशों का एक बडा भाग भी उसकी मृत्यु के बाद 
वापिस भारत ने ले लिया तथापि भारत इस दुघटना से कुछ न सीख सका। वह एक 
जबदंसत राजनीतिक नींद लेता रहा । गजनवी और गोरी के बीच में डेढ सौ वर्ष से 
अधिक का सभय भारत को मिला जिसे उसने श्रपने पारस्परिक वैमनस्थ, झालस्य 
और प्रभाद में नप्ट कर दिया। भारत की यह राजनीतिक नींद उसके भविष्य के लिए 
धातक सिद्ध हुई और यहा से भारतीय प्राचीन-सस्क्ृति का अध्याय सदा के लिए बन्द 
हो गया, उसे तब तक बन्द ही मानना चाहिये जब तक हमारी वर्तमान और आने 
बाली पीढिया पश्चिमी जयव की उपतब्धियो से चक्ति न होकर अपने सास्दतिक- 
मार्गे का अनुसरण करके ससार का पय-प्रदर्शन करने का निश्चय ही न कर लें । 

+ 


गौरी से ब्लाइव 


हमारा यह सिंहावलोकन बहुत सक्षिप्त है, फिर भी हम आज्ञा करते हूँ कि 
भारतीय राजनीति के विकास का एक चित्र प्रस्तुत कर सकेंगे । सन्‌ ११८६ ई० के 
आसपास अफगानिस्तान के एक सरदार झहावुद्दीत गोरो ने गजनवी साख्राज्य को 
समाप्त करके भारत पर आक्रमण किया | वह दिल्ली से परात््त होकर लौटा | परन्तु 
बह शीघ्र ही कन्तोज के राजा राष्ट्रतदोही जयचन्द के निमंत्रण पर भारत लौट आया 
और उसने उस राष्ट्र-घाती राजा की सहायता से दिल्ली के यश्वस्वी सम्राट पृथ्वीराज 
को यानेश्वर के युद्ध में हरा दिया । जयचन्द की काली करतूत की कहाती भारत में 
बहुत प्रचलित है । उसे यहां दोहराने की आवश्यकता नही है । इस घटना से हमें यह 
ज्ञात होता है कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना घट रही थी, एक ओर जयचन्द ने 
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पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए राप्ट्र-के जीवन को दांव पर लगा दिया, दूसरी ओर भारत 
की दूसरी शवितया ऐसेम हत्वपुर्ण अदसर पर पृथ्वीराज वी सहायता के लिए नही दौडी | 
शायद वे अवसर को गम्भीरता को उस गहराई तक नहीं माप सके जितना कि हम 
उसे आज अनुभव कर रहे हें) सन्‌ ११६३ ई० में दिल्ली के राज-सिंहासन पर गीरी 
का राज्यभिषेक भारत के इतिहास में एक निर्णायक घटना थी। इस घटना के पश्चात्‌ 
भारत में प्राचीन-राजनीति का अध्याय सदा के लिए बन्द हो गया। परन्तु इसका यह 
अर्थ नही है कि दिल्‍ली जीत लेने पर दक्षिण-भारत भी गोरी के अधीन हो गया । वह्‌ 
मुग झाज जैसा नही था, उस युग में बिना लडे किसी भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं 
की जा सकती थी ) तथापि, दक्षिण भारत भी अब उतनी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं 
कर सका जितनी स्वतञता बहू इस समय तक अनुभद करता आ रहा था। सुस्लिस 
शासन को दक्षिण भारत तक फैलने मे १५० वर्ष लग गये । यदि हम इन मुसलमान 
झाक्रमणकारियों की बर्बरता का वर्णन अपने शब्दों में करें तो हमे भय है कि हमे 
सम्प्रदायवादी न समझ लिया जाए, इस कारण हम यहा एक ऐसे व्यक्ति के विचार 
दे रहे है जिसकी निष्पक्षतां और इस्लाम-प्रे म में सन्देह नही किया जा सकता । हमारे 
मे विचारक श्री जवाहरलाल नेहरू हैं। वे लिखते हैं-- शुरू मे ये मुसलमान बडे 
खूंख्वार भोर जुलिम थे। ये एक कठोर देश से आये थे, जहाँ नर्मी की ज्यादा कदर 
नहीं थी | इसके झलावा दूसरी बात यह थी कि वे एक नये जीते हुए देश में थे और 
चारो ओर दुश्मनो से घिरे हुए थे जो किसी भी समय विदोह कर सकते थे । इन 
लोगो को बलेवे का डर बराबर बना रहता होगा और डर से श्रादमी अक्सर भयकर 
प्रौर जालिम बन जाता है । इसलिए जनता को पस्त करने के लिए कत्लेआम होते 
थे । यह मुसलमान द्वारा हिन्दू को उसके धर्म के कारण कत्ल करने का सवाल नहीं 
था, बल्कि हारे हुए लोगो की भात्मा को विदेशी विजेता दवरा कुचल दिये जाने का 
सवाल था । इन श्रत्याचार-पूर्ण हरदस्ो का कारण बताने मे सजहब को करीब-करीय 
हमेशा ला घसोटा जा सकता है, लेकिन यह ठीक नही है । कभी-कभी मजह॒ब (धर्म) 
का बहाना जरूर लिया जाता था, सेकिन असली कारण राजनीतिक और सामाजिक 
थै*''हम देखते हैं कि धीरे-धीरे भारत ने इन लडाकुझ को नम बना दिया और उन्हें 
सम्यता सिखा दी ।** **' का 
मुसलमानों के इस झाक्रमण ने भारत की राजनीति मे बहुत महत्वपूर्ण तत्वी 
कौ दाखिल किया | सबसे बडी बात तो यह हुई कि उत्तर भारत के विद्वान एवं कला- 
निष्ठ लोग मुस्लिम-दर्वरता से उदकर दक्षिण की ओर बडी संख्या मे चले गये | इसके 
परिणामस्वरूप दक्षिण भारत पर श्रायंन्सस्कृति का गहरा प्रभाव पडा भर राप्द्रीय 
5 नए जो भव तक अधिकतर उत्तर भारत में पनप रही थी, भ्रव दक्षिण भारत में 
पोषित होते लगी । हि 





.] 
+ विश्व-इतिहास की भलक, पअ्रध्याय ६४५ । 
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गोरी की विजय के पश्चात्‌ दिल्‍ली में ग्रुताम दश दा शासन स्थापित हुआ । 
इल्तुतुमिश के झासन काल में मगोल शासक चगज सा ने भारत पर झाकुमण 
किया और देश को लूटा, इसके दो वर्ष वाद तैसूर-वामक मंगोल सम्राट ने भारत पर 
श्राकमण किया। त॑मूर की बवरता का वर्णन करना सम्भव नहीं है। यह देश के 
दुर्भाग्य का एक भ्रन्धकारपूर्ण युग था । इस काल में दक्षिण भारत में चोलो के स्थान 
पर पाइयो का शासन स्थापित हुआ्ना 
तैमूर की विजय मे दिल्ली के साम्राज्य को समाप्त कर दिया और सारे 
भारत मे छोटे-बर्ड हिन्दू व मुस्लिम राज्य वन गये । इनमे मुस्लिम राज्य ही श्रधिक 
बड़े व शक्तिशाली थे, दक्षिण भारत में विजय नगर का हिन्दू साम्राज्य काफी झक्ति- 
शाली दन गया था । मुसलमान शासक भी धीरे-धीरे भारतीय बनते जा रहे थे और 
उनकी बर्बेरता घटती जा रही थी । ग्रामीण जीवन भी बदल रहा था, यद्यपि मौलिक 
रूप से उसमें कोई विशेष अन्तर नही पडा परन्तु पचायतों की शक्तिया धीरे-धीरे कम 
होती जा रहो थी । 
नई चेतना के अर कुर --वेदवा और पतन के इस युग में शकराचार्य के पश्चात्‌ 
ग्यारहवी शताब्दी मे दक्षिण में रामानुजाचार्य पंदा हुए भौर उन्होंने वैष्णब-घमं के 
सहारे देश की झ्रायं जाति मे एक नया झात्म-विश्वास जागृत कर दिया। इतना ही 
नही, धमं और सस्द्वति से ओत-प्रोत इस आन्दोलन ने देश मे एकता की नई चेतना 
पंदा कर दी । 
इनके वाद चौदहवी शताब्दी में दक्षिण में स्वामी रामानन्द पैदा हुए जिन्होंने 
जहाँ एक ओर जाति-पाति पर प्रह्मर किया, वही प्रक सबसे बडा काम यह किया कि 
उन्होने हिन्दी भाषा में नये साहित्य की रचना को प्रोत्साहित किया । उतके शिष्य 
कबीर के हिन्दी भजन राष्ट्रीय जागरण का नया आधार वने । यह भारत में धार्मिक 
व सास्कृतिक पुनर्जागरण का युग था । ठीक इसी समय उत्तर भारत में नानक देव 
नाम के महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, इनके शिष्य ही आगे चलकर सिकख कहलाये । 
सोलहवी शताब्दी मे बयाल मे चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान और शक्ति की गंगा 
प्रवाहित की । एक प्रकार से सारे भारत म एक नई चेतना पैदा हो गई। इन 
श्रान्दोलनी से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय-सस्कृति एक अखंड और अबाध सजीव 
वास्तविकता है और राजनीतिक उत्पान-पतन क क्रम म वह अक्षुण्ण रही है। यही 
कारण था कि प्रसिद्ध विद्वास मैक्समूलर ने १८८२ म कम्त्रिज-विश्वविद्यालय के समक्ष 
भाषणों में कहा था---/हिन्दू-विचार के अति-आ्रघुनिक और अति प्राचीन स्वस्थों में 
प्रखंड एकता और सातत्य (007॥ए070709) है जो हजारो वर्षो के दीघंकाल में 
विस्तृत है ।---यदि सुर से पूछा जाय कि संसार के किस देश के मनुष्यों ने उच्चतम 
प्रतिभा की प्राप्ति की है, जीवन की महाद्तम समस्याओं पर अधिकतम गहराई के 
साथ चिन्तन किया है तथा उनमें से कुछ समस्याओं के ऐसे महत्वपूर्ण हल तबाश किये 
हैँ जो प्लेटो भर कान्‍्ट के विद्याथियों के लिए भी छ्यान देने योग्य हँ--तो में भारत 
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/य है, 
वी प्रौर इशारा करुगा | द्रेलए८ट 


मुगल काल--भारत के अफगान शासक अपनी करता वा प्रित्याय करके 
पूरी तरह भारतीय बन गये थे भारतीय सस्कृति ने उन्हें प्रभावित किया। १५२६ ई० 
में तैमूर वश का सरदार बावर भारत में आया और दिल्ली के सिहामन पर बैठा ! 
बह कैकल चार वर्ष जीवित रहा, इस झल्प-काल मे उसने कुस्तुवतुतिया से विश्वकर्मा 
(भरारक्टिकट) बुलाकर आगरे मे एक शानदार राजधानी वा विर्साण किया । बाबर 
एक सहूदय गासक था आरम्भ से ही उसने भारत के प्रति मादृभूमि जँसी दृष्टि रणी 
बावर ने जिस सृगल साझ्राज्य वी तोव रखी उसको उसके पोत अकबर ने 
सुदृढ़ बनाया । अकबर वास्तव मे केवल एक कुशल सपश्लनाट विजता और राजनीतिज्न 
ही नही था उसने भारत में झ्रा्य एव मुस्लिम सस्कृतियो भ समन्वय स्थापित बरके 
एक नई भारतीय-पस्कृति को बुतियाद रखनी चाही । भ्रकबर ने सिद्ध किया कि 
बहू एक भारतीय था और उसने भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप देने की चेप्टा भी 
की परन्तु न तो वह अपनी महत्वाकाक्षाओ का परित्याग कर सका न इस्लाम के 
प्रति प्रपनी कोमल भावनाओं को त्यात कर एक धर्म निरपेक्ष राजनीति को ही 
अपना सका ( यद्यपि उसने सुदूरपूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत मे अपने साम्राज्य 
का विस्तार किया तथापि बह भारत का हुदय सम्राट नहीं बन सका | सम्भव है 
कि उसके उत्तराधिकारी यदि उसके जैसा अयक प्रयत्न करते तो भारत में एक 
स्थायी सास्द्तिक समन्वय स्थापित हो जाता । परन्तु विधाता को वह मजूर नहीं 
था। जहागीर और शाहजहां तो श्रपेक्षाइत्त सज्जतण दासक रहे परन्तु औरणगेब 
एक निहांयत फ्ट्टर व्यवित था । उसे दो ही चीजो से प्रेम या-सत्ता और इस्लाम 
इन दोनों के पीछे बह इतना पागल हुआ कि उसने सारे देश म॑ साम्राज्य के शत्रु 
पंदा कर दिय । अकबर ने अपने परिश्रम से जिस नये गारत की बुनियाद रखी थी 
उसकी जद औरयजेब की क्ट्ूरता ने हिला दी । 
राष्ट्रीपता को नई चेतना--अ ग्रेजों के भारत आने से पूर्व की राजनीतिक 
स्थिति का हमारा वर्णन शायद अधूरा ही रह जायगा यदि हम इस काल में उठने 
बाली नई राष्ट्रीयन्वेचना का उल्लेख ने करें। अकबर ते ज्यो ही राजपूताने की 
दीर भूमि की ओर पाव बढाना प्रारम्भ किया, तब शुरू में उसे कोई विरोध तो 
मित्रा ही नहीं वरन्‌ राजपूत बेगमें मिली परन्तु जब वह मेवाड हो धरती पर पाव 
रखने लगा तो,वहा एक स्वाभिमानी और स्वातन्त्य प्रेमी सम्राट महाराणा प्रताप 
इसे सहन >किर सवा और प्न्त तक वह भ्रकबर से लोहा लेता रहा। राणा थी 
बम 
कहानी भारत म गौरव दे साथ पढी और सुनी जाती है। स्वतन्त्रता क्या उससे बडा 
प्रेमी भारत तव तक दूसरा नही पैदा कर रुका था। 
आ्रौरगजेब जब ग्रपने पिता को कद मे डालकर सिंहासन पर बैठा तो उसवे 
मन में दक्षिण-विजय की उत्कद लालसा थी। वह वढा तो उसे मशकद्य जाति से 
टबकर लेवी पडी, इस संदर्भ में हमें उनके महाव नेता भोर भारतीय राष्ट्रवाद के 
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प्रबल नायक शिवाजी का उल्लेख वरना चाहिये । 

पजाव में सिखो की शक्ति सुगल-साम्राज्य को चुनौती दे रही थी। यह सब 
प्रौरंगजेय की साम्प्रदायिक नीति का परिणाम था । 

उस वाल के राष्ट्रवाद का स्वरूप झाधुनिक राष्ट्रीयता के चरित्र से भिन्न 
प्रकार का था, उसम धर्म, सामन्‍्तवाद झौर राष्ट्रीयवा का एक सक्रिय सम्मिश्रण 
हुआ था । वास्तव मे भारत के भीतर हिन्दू-राष्ट्रवाद वी भावना का उठना नितान्त 
स्वाभाविक था| हमे यह स्मरण रखना चाहिय कि उस समय यह राष्ट्रवाद असहिष्णु 
नही था, शिवाजी मुसलमानों के प्रति खूब प्रेमल थे थे उन्हे राज-करमंचारी भी 
बनाते थे । भगडा इस्लाम से नही था वास्तविक सघर्ष उस मनोवृत्ति से था जो 
भारत म दो राष्ट्रों का निर्माण कर रही थी जिसम एक और मुस्लिम-शासक जाति 
थी, दूसरी शोर हिन्दू-शासित । यह राष्ट्रवाद एक प्रवार से मुस्लिम-शासन के स्थान 
पर भारतीय-शासन की स्थापना के लिये खडा हुआ था । हम यह जानकर शायद 
आ्राइवयं हो कि इस काल के राष्ट्रवादियो में एक बडा नाम दक्षिण के एक मुस्लिम 
शासक हैदरअली का है, उनके बाद उनके पुत्र सुल्तान टीपू ने भी अपन पिता की 
ज॑सी शुद्ध-राष्ट्रीयता का परिचय दिया, उनका वर्णन हम आगे करेंग । 

मराठो की राष्ट्रीयता का वर्णन बारेन हेस्टिग्ज ने एक स्थान पर इस प्रकार 
किया है--'भारत झ्रौर विशेषकर दक्षिण भारत की जनता मे केवल मराठे ही राष्ट्रीय 
विचार भ्ौर निप्ठायें रखते हैं। उनवी राष्टभक्षति का सारे राष्ट्ू पर प्रभाव है । 

विदेशियों का भारत प्रवेश--जहागीर के दरबार म सर टामस रो के झाने के 
बाद से भारत मे विदेशी व्यापारियों का बेटोक झ्रावागमन जारी हो गया । अ ग्रेज व' 
प्रासिसी वाक्‍्तविक प्रत्िदवन्द्दी थे। भारत का यह दुर्भाग्य था कि यहा दो राष्ट्रवादी 
शबितया--हैदरझली व टीपू सुल्तान तथा मराठो में परस्पर बैर था और वे एक 
दूसरे को सवंधा मिटा देना चाहते थे। मुगल-साम्राज्य गिर रहा था उसको अन्तिम 
धक्का फारिस के लुटेरे नादिरशाह ने दिया जो दिल्ली के प्रसिद्ध सिंहासन तख्त- 
ताऊस को भी उठाकर ले गया और मुगल वश के अन्तिम शासकों के खोखदेपन को 
प्रगट कर गया । 

इधर प्रग्रज भारत मे अ्रपनी कूटनीति और युद्ध-कौशल के बल पर सशक्त 
हो गय थे। प्लासी के युद्ध मे क्लाइव की विजय ने झग्रेजो के लिए रास्ता खोल 
दिया और ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत की फूट का लाभ उठाकर देश में अपना 
शासन धीरे-धीरे जमाने लगी जब तक कि १७५७ के प्लासी युद्ध के ठीक सौ बर्ष 
पश्चात्‌ १८५७ में भारतीय राष्ट्रीयता के झ्राक्ममण ने कम्पत्नी को उखाड नही फेंका । 


यलाइव से डलहोजी 


अठारहवी शताब्दी में मराठा-संघ एक बडी शक्ति बत चुका था और बह 
अंग्रन॑ज शक्ति को चुनौती दे रहा था। सर चाल्स मेटकाफ ने १८०६ मे लिखा था-- 
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“भारत मे केवल दो ही बडी शक्तिया रह गई हैं मराठा और ब्रिध्शि । भारत के 
राज्य इनमे से ही किसी एक की प्रमुता स्वीकार करते हैं ! एक-एक इच भूमि जो 
हम छोडेगे उसे वें (मराठे) ले लेंगे । और टीपू सुलतान बराबर मराठो और 
निजाम को पत्र भेजकर सगठन की माग कर रहा था, उत्तर पश्चिम में महाराजा 
रणजीत्त सिंह के नागकत्व में अंग्रेज विरोधी राज्य का निर्माण हो रहा था। यह 
सब होते हुए भी मराठे अपनी शक्ति का उपयोग न कर सके, उनके सरदारो में 
परस्पर वैमनस्थ था । १८०४ में वे आगरे के निकट ब्रिटिश सेनाओ को हराकर भी 
अपने भ्ापको न पहचान थाये । अन्ततोगत्वा १८१८ के पहुँचते-पहुँचते मराठे झ ग्र॑जो 
के सामते कुक गये और उन्होने उनकी झाधीनता स्वीकार कर लो। यहा से ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के रूप मे भारत पर ब्रिटिश वी अबाघ प्रभुता का प्रारम्भ होता है 
जो लगभग १५० वर्ष तक भारत को पीडित करके १५ अ्रगसत १६४७ के दिन भ्रचा* 
नक लुप्त ही गई । 

मराठो के पतन के बाद भी देश मे भ्रग्ने जो के विरुद्ध एक राजनीतिक चेतना 
कायम रही परन्तु वह एक सक्रिय-राष्ट्रीयता का स्वरुप नही ले पाई। मराठे स्वय 
राष्ट्रवादी थे परन्तु उनमे अपनी जाति व संस्कृति का अहंकार बहुत बढ गया, वे 
भारत की थात्मा को नही पहचान पाये, ने उन्होंने राजपूृतरों, सिखो व राष्ट्रीय- 
मुस्निम-शासको जैसे हेदरअली व टीपू-दुलतात के साथ मिलकर काम करना ही 
स्वीकार किया । भ्रच्छे योद्धा होने पर भी उनकी ज्ञान शक्ति और राजनीतिक-मेघा 
बहुत ग्रविकसित थी । कंसी विचिन राजनीतिक सूखंता की बात है कि वे प्रपनी 
सेना के प्रशिक्षण के लिए अंग्रेज अधिकारी रखते थे जो समय पर स्वाभाविक रूप 
से उन्हे धोखा देते थे । इसी प्रकार उनके प्रशासन मे भी अ्रश्नेज शुप्तचर मौजूद थे 
जो उनके रहस्यों का उद्धाटन करते रहते थे । इस युग की सबसे बडी समस्या 
संगठन की भी शक्ति वी नही । मुसलमानों को यदि छोड भी दें तब भी सिख, 
राजपूत, जाट, गोरखे ओर मराठे मिलकर भारत में ही नही एशिया के एक बडे 
भाग में साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे परन्तु वसा हो वही सका ! एकता का 
अभाव और सकीर्ण अहकार भारत के लिए बडे अभिशाप रहे है। इन्होने ही इस 
समय भी धोखा दिया । 

अंग्रेज बहुत कुशल व्यापारी और प्रशासक थे । उन्होने भारत की बीमारी 
परहिंचान ली थी और उसका लाभ उठाकर उन्होने अपनी नीति "फूट डालो भौर 
दाउय करो बनाली थो। वे जानते थे दि भारत फूट और कलह का देश बन 
भुका था | 

बलाइव से डलहौजी तक १०० वर्षों के इस दी काल में ईस्ट इण्डिया कपनी 
अपने दासन को जमाने और फैलाने के काम में व्यस्त रही । उसने अपने प्रान्सीसी 
प्रतिद्वन्द्रिमों वो समाप्त कर दिया तथा भारतीय छक्तियों को कही शवित के द्वारा 
भौर वही बृटनीति से दबा दिया । यह दबी हुई झाय एक बार फिर से जत् उठने के 
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लिए बेचेन हो रही थी और भ्राखिरकार १८५७ मे मई महीने में वह फूट निकली । 
इन सौ वर्षो में कम्पनी के कारनामो का एक चित्र हम देखते चलें, १८१८ मे सर 
टामस मुनरो ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड हैस्टिग्ग को लिखा या 
“विदेशी विजेता जाति देशी-प्रजा पर हिंसा करती है तथा प्राय अत्याचार भी करती 
है परन्तु (इतिहास मे) कभी किसी ने इतना अत्याचार नही किया जितना हमने 
(अ्रग्नंजो ने) किया है, किसी भी विजेता ने अपनी प्रजा पर इतना गहरा झविश्वास 
नहीं किया और उन्हे इतना बेईमान व अयोग्य नही समभा, जितना हम (भारतीयों 
को) समभते हे---// १८५० म कम्पनी ने सिख राज्य को जीत लिया और १८५६ 
में भ्रवध को । इस प्रकार पूरे भारत पर वें चढ बंठे | देशीय राज्यों में भो उनके दूत 
रहते लगे, उन्होने उनके साथ सन्धिया की एवं उन पर भी वे एक प्रकार की प्रभुता 
का प्रयोग करने लगे । 


प्रथम स्वाधीनता सग्राम 


१८५७ के स्वाधीनता सग्राम को, जिसे श्र ग्रेजों ने स॑निक विद्रोह या गदर 
कहा, हमने अग्रेजो के विरुद्ध भारतीय भ्रजा का प्रथम संगठित प्रयास माना है। 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे मे लिखा है कि--यह सिर्फ फौजी विद्रोह नहीं 
था बल्कि अ ग्रे जो के विरुद्ध एक व्यापक सार्वजनिक विप्लव था। यह विद्रोह बढकर 
घ्रृणा के पावर विदेशियों के विरुद्ध भारतीय स्वाधीनता के युद्ध मे परिणत हो गया ॥? 
(विश्व इतिहास की भलक, अध्याय १०६) 

इस महान क्रान्ति की धटनाझो का वर्णन करना यहा सम्भव एवं पश्रावश्यक 
नही है, परन्तु हम जब उस रोमाचकारी इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमारा सिर 
श्रद्धा के साथ भारतीय-स्वाधीवता समर के उन वीर सेनानियो के सामने झुका रह 
जाता है जिन्होने भ्र ग्रे जी राज्य को भारत से मिटाने के लिए अपना सर्वस्व दाव पर 
लगा दिया था । कौन भूल सकता है महारानो लक्ष्मीबाई के बलिदान को और कंसे 
भूला जा सकता है उन राष्ट्रवीरों को जिन्हे तोप के मु ह से बाधकर उनकी धज्जिया 
उडा दी गई । कितनी रोमाचकारी है वह स्मृति, जब अग्नेज सेनापति नील ने 
इलाहबाद से कानपुर तक रास्ते भर हरे-भरे गावो की समूल नष्ट कर दिया था तथा 
सडक के किनारे एक भी पेड ऐसा न बचा था जो फासी पर लटके हुए भारतीय 
बीरो से लदा न हो । श्री जवाहरलाल नेहरू जँसे वीर पुरुष ने उन घटनाग्रो के 
बारे में लिखा है--“यह सब एक भयानक और दर्देनाक किस्मा है और मुझ से इस 
सारे कट सत्य का बखान करने की हिम्मत नही है /(वि० इ० झलक, अध्याय १०६) 
भारत की जनता मे उस विद्रोह के परिणामस्वरूम भयकर कष्ट उठायें। उसका एक 
ही अपराध था कि वह झपने आप को उस विदेशी के हाथो से मुक्त करके स्वतन्त्रता- 
पू्वेक जीना चाहती थी जो स्वय अपने देश मे स्वतन्त्रता का आनग्द ले रहा था। 

इस प्रसंग मे इतना कह देना और उचित होगा कि यद्यपि अग्नेजो ने ऋान्ति 
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का दमन करके अपने मन में यह समर लिया कि झब वे भारत के निद्॑द्ध शासक 
हो सगे थे परन्तु वास्तविकता इससे ठोक उल्ही थी । मह ऋात्ति भारत में अग्रणी 
साम्राज्य के कफन में अन्तिम कील के जंसी थी क्योकि इसमे भारतीय भागध् में 
पग्रेणो के प्रति केवल ब्रदम्य घ्णा ही नहीं छोडी वरत्‌ वे यह भी सावकग्ये कि 
ब्रव १६५७ झते झरागठित एवं अतियोजित सपर्ष से काम नही चलेगा तथा संघर्ष 
का भार सामन्तो धर नेताओं के कब्घे पर से उतार कर आम जनता को उठाना 
होगा ! यही हुआ और जहा कम्पती सौ वर्ष तक णी सकी, ब्रिटिश पंसद का राज्य 
मारत में ६० वर्ष की प्रत्पायु म ही तिरोहित हो गया और बह भी ऐसे ढंग से 
जिसके कारण हम ग्राज संसार के भीतर गर्व के साथ घिर ऊँचा उठा प्रके हैं तथा 
जिसके द्वारा हमने धृणा ग्रौर द्वे ५ के स्थात पर प्रेम और मैत्री का निर्माण छिया है । 


अध्याय ४: २ 
राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण 


“यह सत्य है कि भारत मे एक सामाजिक क्रान्ति को जन्म देने में 
इस्लैण्ड को नीयेत बहुत खराब थी तथा उसने इस सामाजिक क्रान्ति को 
बहुत बेहूदे ढंग से भारत में जन्म दिया । परन्तु वास्तव मे प्रश्न यह नही है| 
महत्वपूर्ण प्रझन यह है कि क्या एशिया की सामाजिक स्थिति में मौलिक 
क्रास्ति हुए त्रिना मानव जाति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सर्रेगी ? यदि 
इसका उत्तर “नही' है तो चाहे इग्लेण्ड कितना भी अ्रपन्घ्री हो, यह मानना 
ही होगा कि वह उस क्रान्ति को जन्म देने मे इतिहास के हाथो मे एक अ्रचेतन 
सभधन या अस्त्र बना है।”-+- +-- काले माक॑ 


१८५७ में जो आग दबी सी प्रतीत होने लगी थी बस्तुत वह लोगो के हृदय 
मे सुलग रही थी, यद्यपि उसने घघकना अभी शुरू नही किया था तयापरि वह अनुकूल 
वायु भ्रौर ई धन की प्रतीक्षा मे थी । पिछले अध्याय में हमने यह प्रदर्शित करने वी 
चेप्टा की है कि भारत की आत्मा के भीतर एक सास्क्ृतिक एकता श्र सुप्त राज- 
मीतिक चेतना मौजूद थी परन्तु उसे प्रयट होने का न उपयुवत भवसर ही मिल रहा 
था, न उचित माध्यम ही । भारत में प्र'ग्रेजी शासन की जड़ जम जाने के पदचात्‌ 
भ्रौर एक बार देश में शान्ति व व्यवस्था स्थापित हो जाने के बांद, भले ही वह शान्ति 
इमशाने की शान्ति हो, उसे वह झवसर भौर माध्यम मिला तथा वह फिर से जाग्रत 
होने लगी ६ 

भरत की एकता 

यहा हमे यह भली तश्रकार समभ लेना चाहिये कि भारत हजारों वर्षों से एक 
देश है, उसकी एक प्रादीन सस्कृति है ठया उस सस्कृति की मूल प्रेरणा न साम्राज्य- 
वादी आकाक्षाओं में निहित है न भोतिक जीवन वी विलाप्तिता में, और न एक सत्रीर्ण 
राष्ट्रीय ग्रहकार मे, उस सस्कृति की जड़ों एक अत्यन्त उदार और व्यापक मानवीय- 
आध्यात्मिकता में गहरो पैंठो हुई हैं । हमारी सर्कृत के नायक न राजनीतिन हैं, न 
अर्थशास्त्रों और न वैज्ञानिक वरन्‌ उसका नेतृत्व सदा से आध्यात्मिक महापुरुषों ने 
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इ््ड भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


किया है जिन्हें हम सम्त महात्मा या ऋषि के नाम से पुकारते हें । भ्रपने राजनीतिक 
उत्थान-पतन के दौरान में वास्तविक भारत अनेक उम्र प्रभावों के बावजूद भी सास्कृ- 
तिक दृष्टि से श्रखढ़ और अडोल बना रहा है। भारत की भूमि और उसके नागरिकों 
के भौतिक जीवन पर भले ही दासता और पराधीनता को कालिमा का कलक लगा 
है तथापि भारत की आत्मा हमेशा जीवित और उन्नत रही, वह विजेताओो को भी 
झाव्मसात करने की देष्टा करती रही तथा हम देखेंगे कि भारत की यही आध्या- 
त्मिक और सास्कृतिक शक्ति आगे जाकर हमारी मार्ग-दर्शक व श्रे रक बनी और उसने 
हमे ऊचा उठाया । 

इस सस्दृत्ति का उल्लेख श्री जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इत्तिहास वी भलक 
में इस प्रकयर किया है--“राजनीतिक दृष्टि से भारत में अवसर भैद रहा है हालाकि 
कभों-कभी सारा देश एक ही केन्द्रीय-शासन में भी रहा । लेकिन सस्क्ृति के लिहाज 
से यह देश हमेशा से एक रहा, क्योकि इसकी पृष्ठभूमि, इसकी परम्पराएं, इसका 
धर्म, इसके वीर और दी रागनाए , इसकी पौराणिक गाथाएं, इसवी विद्वत्ता से भरी 
भाषा (संस्कृति), देश भर म फैले हुए इसके तीर्थ स्थान, इसकी ग्राम पचायतें, 
इसकी विचारधारा और इसका राजनीतिक सगठन, शुरू से एक हूं। चले झा रहे हैं । 
साधारण भारतवासी की नजर में सारा भारत पुण्यभूमि था और शेप संसार भ्रधि- 
कततर स्लेच्छो कप और बर्बर लोगो का निवासस्थात था। इस प्रकार भारत मे 
भारतीयता को एक व्यापक भावना पंदा हुई, जिसने देश के राजनीतिक विभाजन 
की पर्वाह नहीं की बल्कि उस पर विजय प्राप्त की ।/ (अध्णय ४४) ' सारे इतिहास 
में ससस्‍्कृत्ति की दृष्टि से भारद एक रहा है, राजनीतिक दृष्षि से चाहे उस देश में 
जितनी ही परस्पर लडने वाली रियासते क्यो न रही हो ( जब कोई महापुरुष पैदा 
हआ्ना या महान आन्दोलन उठा, बह राजनीतिक सीमाओ्रो को लाॉँध कर सारे देश मे 
फैल गया ।” [प्रध्याय ७५) 

प्रसिद्ध विद्ान प्रो० सैकडॉनल ने 'सस्कृत-साहित्य का इतिहास! नामक प्रपने 
ग्रन्थ मे एक स्थान पर शारतीय सस्हृति के बारे में इस प्रकार लिखा है---ईसा के पू्े 
चौथी शताब्दी के प्रन्त मे जब यूनानियो ने भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर 
झाक्रमण किया उस समय भारत अपनी एक ऐसी सस्ह्ृतति को जन्म दे चुका था जो 
विदेशी प्रभावों से मुक्त रही । फारसी, यूनानी, सिथियन व मुस्लिम जातियो के 
लगातार झ्रात्रमण और उनकी विजय के बावजूद भी भारतीय जीवन झौर साहित्य 
का राष्ट्रीम-विकास प्रंग्रेज़ी की विजय वे काल तक आवाध एव. अप्रभावित 
बता रहा ( 

हमारी इस भ्रबाध एकता को ब्रिटिश-साम्राज्यशाही ने हमेशा प्रस्वीकार 
किया । ब्रिटिश भ्रघिकारी और लेखक भारत और ससार के मस्तिष्क पर यह श्र कित 
ऋरने की चेप्टा करते रहे कि भारत एक राष्ट्र न होकर एक उप-्महाद्वीप है जिसमे 
भिन्न-भिन्न दाष्ट्र मौजूद हे ॥ उतका मानता या कि भारत के बारे में पहली बात, 


राष्ट्रीय चेतवा का पुनजगिरण झ्श 


जिसका जानना अत्यन्त आवश्यक है यह है कि, भारत या भारत नाम का ऐसा कोई 
देश न कभी था और न है जिसमे यूरोपियन कल्पना के अनुसार भौतिक, सामाजिक, 
धाभिक या राजनीतिक एकता हो । भारतीय राष्ट्र या भारतीय-जदता जँसी कोई 
ज्नीज नही है ।»< इसी प्रकार प्रसिद्ध राजनीति-शास्दो सर जॉन सौली ने प्रपनी 
पुस्तक “दि एबसपान्शन ऑफ इग्लेंड' में लिखा है कि---“यह धारणा कि भारत एक 
राष्ट्रीय इकाई है, एक ऐसी बेहुदी और गलत कल्पवा है जिसका निवारण करना 
शाजनीति-विज्ञान का प्रघात लक्ष्य है। भारत एक राजनीतिक नाम (इकाई) नहीं 
है, वह यूरोप और झकीका की भाति एक भौगोलिक इकाई है। वह एक राष्ट्र भर 
एक भाषा का नही वरन्‌ अनेक राष्ट्रो और झनेक भाषाओं का द्योतक है । साइमन- 
रिपोर्ट ने भारत का एक ऐसा चित्र पेश किया था जिसे देखकर ब्रिटिश साम्राज्य- 
बाद की कृत्सित नीति 'पूट डालो और राज्य करो! का एक घिनौना स्मरण हो उठता 
है । उस रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए एक विद्वान्‌ ने लिखा था---'भारत ज॑से उप- 
महादप के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था या सविधान की रचना करना एक इतता 
क्रठिन काम है जिसे प्राय हल नहीं किया जा सकता क्योकि उसमें ५६० देशी राज्य 
हैं जो नाम-मात्र के लिए स्वाधीन हैं, २२२ पूथक भाषाएं बोलने वालो नस्‍्लें हैं 
तथा दो प्राचीन तथा परस्पर विरोधी धर्म हैं (१६,८०,००,००० हिन्दू तथा 
€६,००,००,००० मुस्लिम प्रजा केवल ब्रिथ्शि भारत मे रहती है) तथा १,००,००,००० 
अछूत था शूद्र अथवा दलित जन सख्या है--- विद्यान्‌ पुरुष श्री एच० डब्ल्यू० मेविन्सन 
एक वामपक्षी थे और उन्होंने ये शब्द २७ जून, १६३० के न्यू लीडर नामक समाज- 
बादी पत्र में लिखे थे। यह देखकर बडा झाइचयं होता है कि भारत के प्रति सहानु- 
भूति रखने दाले नविन्सन सरीखे व्यक्ित भी जिटिश साम्राज्यशाही के गलत प्रचार 
का स्विकार हो ग्रमे, वाह्तव में साइमत-रिपोर्ट का उद्देश्य ही यह था कि बह भारत 
की एकता पर प्रहार करे और ससार को यह बताये कि भारत नाम की -ई चीज 
इस धरती पर और झ्राकाश के नीचे कोई अस्तित्व नही रखती । ठीक इसी प्रकार के 
विचार ब्रिटिश इतिहासकार डब्ल्यू० ई० एच० लेकी ने संयुक्त राष्ट्र ग्रमेरिका के बारे 
में प्रगट किये थे--- उस देश मे राष्ट्र भवित या भावनाओं की एकता का निर्माण 
नही हो सकता क्योकि वहा बाहर से जाते वाले लोगो का ऐसा बहु-जातीय जमघट 
हुआ है जो भिन्न-भिन्न राष्ट्रों से वहा गये हैं ओर जिनके घ्म भी भिन्न-भिन्न हैं, 
उसका भूमि-क्षेत्र बहुत विज्ञाल है परन्तु यातायात के कुशल साधनों के अभाव मे 
वे एक दूसरे के सम्पक में नही आ सकते हैं तथा उनके भीतर घन कमाने की वृत्ति 
बहुत तीज है /+ 
> (]7009 ३ ॥03 हवैशाच्वा७/बत0५ छणते 270878858--5४ 70७ 
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भारत की एकता वा एक सुन्दर चित्र प्रसिद्ध इतिहासकार विस्सेस्ट ए० स्मिष 
से इस प्रकार खीचा है-- यद्यपि भारत दी राजनीतिक एकता पूर्ण रूप मे कही स्था- 
पित नहीं हो सकी तथापि वह अनेको झताब्दियों से भारतीय जनता का आदश रही 
है । सस्ह्ृत साहित्य मे एवं अनेको घिला-लेखो पर चक्रवर्दी राजा अर्थात्‌ सावभौय- 
सज्नाट वी धारणा अ क्त है । महाभारत म कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए इक होते वाले 
लोगो के वर्णन से ज्ञात होता है कि समस्त भारतीय जनता (दूर दक्षिण के लोग भी) 
में एकता के दृढ बच्चन मौजूद थे तथा व सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर ध्यात देते 
थे 7 यूरोपियन लेखक आराम तौर पर भारत की एकता की अपेक्षा उसकी विविधता 
पर अ्रधिक ध्यान देते रहे हैं । श्रसाधारण स्ववतर-विचार वाले लेखक जोसेफ कर्तिघम 
इप्तमे भ्रपवाद हैं। १९४५ मे प्रिठिश आक्रमण से उत्पन्न होने वाली सिवसों की झाश॑- 
काम्रो का उल्लेख करते हुए उन्होने बहुत सही व सत्य वर्णन किया है कि-- काबुल 
से असम की घाटी तक फैला हुआ भारत और लका दीप एक देश माना जाता है तथा 
जनता वे मस्तिष्क मे मह विचार एक राजा या एक नस्ल के शासन की स्मृति के 
साथ जुडा हुआ है।' इस प्रकार भारत मे पिछले दो हजार वर्ष से भी लम्बे समय से 
एक आदर्श राजनीतिक एकता रहो है और आज भी है ।--असन्दिग्ध रूप से भारत 
में एक गहरी एवं मौलिक एकता मौजूद है जो भोगीलिक सीमाओ या राजनीतिक» 
प्रभूता से उत्पन्न होने वाली एकता को अपेक्षा कहीं भ्रधिक पूर्ण हैं। यह एकता रबत, 
बर्ण, भाषा, वेश भूपा, प्रधा-परम्परा और जाति से बहुत परे है, बहुत ऊपर है ॥ 


ब्रिटिश सशम्राउयवाद का गलत दावा 


भारतीय-राष्ट्रीयद्ता के अनवरत और सतत्‌ अस्तित्व वा उल्लेख हम पीछे कर 
चुके हें । भारत की यह राष्ट्रीयता मुस्लिम झासन काल म अ्सगठित रही उसका 
मुख्य कारण यह हुआ कि मुसलमान शासक बाहर से यहा भाग परन्तु यहा राज्य जमा 
लेने पर वे पूर्ण रूप से यही के हो गय तथा किसी दूसरी भूमि से उन्होने सम्बन्ध नही 
रखा | भारत ने भी अपनी समत्वयकारी परम्परा के आधार पर उन्हे ब्रात्मसात करने 
की चेप्टा की | परस्तु ब्रिटिश शासक भ्रादि से अन्त तक विदेशी बने रहे, उनकी जडों 
भारत मे मं होकर इ ग्लेड मे रही उनकी निष्ठा भारत के प्रति न होकर ब्रिटेन के 
प्रति रहो, साथ ही उन्होने अपने भाग्य को अभिन्न रूप से भारत के साथ उस ,प्रकार 
नहीं जोड़ा जिस प्रकार मुस्लिम-सस्चाटो ने जोड लिया था, वे निरन्तर इ ग्लैड से 
प्रादेश पाते रहे तथा उस देश के हितों की रक्षा भारत थे मूल्य पर करते रहे। 
'भारत को इससे (ब्रिटिश आगमन से) पहले भी विजय किया गया था, परन्तु उसके 
दिजेता उसकी सीमाओो में दस गय थे और उसके जीवन वा अभिन्न अगर बन गये 
है। इस प्रकार अपनी स्वतञ्रता कभी नहीं खोई भौर वह कभी दास नही दना 
था, पर्थात्‌ उसकी राजनीतिक और श्राधिव व्यवस्था कभी ऐसी वही बनी थी जिसमें 
झत्ता वा केन्द्र 3एकी भ्रपती भूमि से बाहर रहा हो तथा वह ब्भो पैसे द्मसक वर्य के 


राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण रह 


आाधीन नही हुआ था जो उद्गम और चरित्र मे विदेशी हो तथा स्थायी रूप से « 
तक विदेशी ही बना रहा हो ।' --के० एस० शेलवन्कर (श्री जवाहरलाल नेहरू हारा 
डिस्कवरी आफ इण्डिया में उद्धत) ऐसी स्थिति से यह बहुत स्वाभाविक ही था कि 
इस विदेशी-शासन के विरुद्ध, जिसके पीछे गोरी जाति का यह अहंकार भी निहित था 
कि श्ग्रेज सम्य लोग हैं और वे भारत के असम्य लोगो को सभ्य बनाने यहा श्राये 
हैं, भारत मे व्याप्त राष्ट्रीय चेतना संगठित, सुव्यवस्थित और मुखर हो गई । 
कई बार यह दावा किया जाता है कि भारत मे राष्ट्रीय-चेतना का विकास 
श्र ग्रेजो के सम्पर्क और उनकी कृपा से हुआ है । वास्तव से यह एक बडी विचित्र 
बात है, जँसा”'।हम कह चुके है, अग्नेज भारतीय-राष्ट्रीयदा के श्रस्तित्व को हमेशा 
अ्रस्वीकार करते रहे परन्तु जब उन्होंने देखा कि वह राष्ट्रीयता एक प्रवल-शवित बन- 
कर उनके रास्ते को रोक कर खडी हो गई है तब दूसरा तक यह दिया जान लगा कि 
ब्रिटिश-शासन।ने भारतीय-राष्ट्रीयवा को जन्म दिया है तथा उसने भारतीय लोक 
मानस में लोकतंत्रात्मव-प्रादर्शो की स्थापना की है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि 
ब्रिटिश शासन का लक्ष्य ध्रारम्भ से ही यह था कि वह भारतीय-राष्ट्रीयता को जागृत 
करे । इस दावे को वे लोग कभी स्वीकार नही कर सकते जिन्होने प्रिटिश् शासन की 
साम्राज्यवादी और शासक नीतियो का मुक्‍्ताचार भारत मे देखा है । 
माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (१६१८, पृ० ११५) म लिखा गया है कि--भार- 
पीय जनता का वह श्रंश्ध जो राजनीतिक चेतना से सम्पन्न है, बौद्धिक रूप से हमारी 
सन्‍्तान है । उन्होने उन्ही विचारो को ग्रहण किया है जो हमने उनके सामने रखे हें 
और इस मामले मे हमे उनकी प्रशसा करनी चाहिये । भारत की वर्तमान बौद्धिक 
एवं नैतिक हलचल हमारे काम के लिए निन्‍्दाजनक नही है वरत्‌ गौरवास्पद है !' 
इसी प्रकार इ'डियत सिविल सर्विस के एक पुराने सदस्य (१६२१ से १६३७) सर 
परसीवल ग्रिफिष्स सी० आई० ई० ने झपनी पुस्तक 'मार्डन इंडिया' में लिखा है 
कि---भारत मे ब्रिटिश शासन के पत्यन्त महत्वपूर्ण परिणामों में से दो ये हें --भार- 
तीय जातीयता का उदय तथा राष्ट्रीयता की भावना का इतना गहरा विकास जिसके 
परिणामस्वरूप अ्रन्तत भारत को स्वाधीनता मिली । आधुनिक काल से पूर्व जाती- 
यता के दो लक्ष्ण-- दूसरी जातियो से पृथकता की भावना एवं एकता, (भारत मे) 
नही थे, यहा वे तत्व भी मौजूद नही थे, जिनसे जातीयता का निर्माण हो सकता ।.,. 
सामाजिक परम्पराए जाति-व्यवस्था से सुरक्षित हो थई थी । यच्धवि जाति व्यवस्था 
भारतीय समाज से स्थिरता पैदा करने व्यली थी परन्तु वह इतनी संकोर्ण थी कि 
उसमे से राष्ट्रीय-जातीयता (कौमियत) की भावना उत्पन्न नही हो सकती थी...।' 
इस प्रकार के तर्को को अ्रध्रिक विस्तार में न देकर हम यहा यह कहना उचित 
समभत्ते है कि अग्न॑जों व उनके समर्थंको का यह दावा ठीक नही है कि उनके प्रयत्न 
से भारत एक राष्ट्र बन सका है, वस्तुतः भारत अनन्त काल से एक राष्ट्र रहा है । 
संसार के बड देशो जैसे भारत, चीन, सयुक्तराष्ट्र अमेरिका, सोवियत समाजवादी 


ड् भारतीय राजनीति का विकास झौर सविधात 


«4दाज्य सघ झादि देशो मे राष्ट्रीयता का स्वरूप इ ग्लैंड व फ्रान्स जैसे छोटे देशो वी 
राष्ट्रीयता के स्वरूप से भिन्न है! इंग्लैंड मे एक सुदृढ़ राजशाही ने समान भाषा, 
सस्कृति व धर्म के लोगो को लेकर याष्ट्रीयता के तत्व को जन्म दिया था, शायद इसी 
कारण अग्रेज भारत वी राष्ट्रीयता के स्वरूप को नहीं पहचान सके । भारत के 
राष्ट्रीय समाज का भादश, धमं, भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, और रूप-रग की 
दृष्टि से समानता पर बल नही देता, वरन्‌ वह इन दृष्टियो से विविधता और विचि- 
बता को स्वीकार करके एक ऐसी मिश्तित सस्कृति (00777०॥8 ०६०१७) में 
विश्वास रखता है जिसवी प्रेरणा से यहा के लोग एक राजनीतिक इवाई के रूप में 
अपनी राष्ट्रीय झ्राकाक्षाओ दौ पूर्ति के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी करते 
रहूँ।। इस प्रादर्श वी प्राप्ति ब्रिठिश-शासन के कारण अनामास ही पैदा होने वाली 
एवता के आधार पर नहीं हो सकती थी, उसके लिए भारतोय जनता वो स्वय परि- 
श्रम करना पडा है । राष्ट्रीयता के इस पुनजगिरण मे तीन तत्वों ने चद्ा काम किया 
है--- (१) भारत वी अ्रतीत-सस्कृति के गौरव को पहचान कर अपने महत्व एवं 
अपनी प्रतिष्ठा को समझना (२) उस गौरवशाली अतीत के भग-क्रम की कडियो 
को फ़िर से जोडने की चेष्टा एवं (३) देश भक्ति की सोई हुई भाषना को पुत्र « 
सचेत करना । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि झ्राज भारत के कोटि-कोटि नर-तारी 
जिस राष्ट्रीयता थो भावना से प्ररित हो रहे है वह स्‍्वय उनके अपने प्रयास एवं 
सरकृति का फल है। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता विटिश झासन दवरा जान-बूक कर 
विकसित की गई है या वह भारतीय-अयत्नी का परिणाम है ? इस प्रइन का उत्तर 
देते हुए श्री रजनी पामदत्त ने लिखा है कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश 
संपश्राज्यवाद के विशद्ध सघपं के कारण विकसित और पुष्टि हुई है अत जिदिश- 
साम्राज्यवाद को उसी प्रकार उसकी पूर्ब-भूमिका या आरम्म-स्थलचचजना जा सकता 
है. जिस प्रकार रूस मे मजदूरों की विजय के लिए जार या ऋमवेल के लिए चाह्स- 
प्रथम था /+ इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय 
लोक्मानस मे जो-विरोधी प्रतिकिया हुई उसने अ्रव्यवत भारतीय राष्ट्रीयता को एक 
मूर्त स्वषप्‌ प्रदान किया है। 

इस प्रसंग भ हम यह स्वीकार करवा होगा कि अ ग्रेजो ते श्रपनी साझाज्य- 
बादी आकाक्षाओर की संतुष्टि के लिए भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की 
श्र्धादू सारा देश एक ही शासन के अन्तगंत आ गया ) देशी-रियासत्े सी ब्रिटिश 
सम्राट वी सर्वोपरिता (23780900000) ) को मानत्तो थी । यहाँ राजनीतिक एकता 
पूँदा हो गई परन्तु झ ग्रंज सरकार उत्त एकता पर बराबर श्रहमर करती रही और 
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से खडित करने की चेप्टा करती रही ॥ श्री जवाहर लाल नेहरू मे इस बारे में 
लखा है कि--ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक राजनीतिक इकाई वा रूप दिया 
जससे ऐसी क्राम्तिकारी शक्तियों को काम करने का अवस र मिला जो केवल राजनी तिक 
गक्‍ता का ही चिन्तन नहीं करतो थी बरन्‌ भारत की स्वततता चाहती थी, परव्यकु 
जस एकता का उसने निर्माण किया था वह उसे ही भग करने की चेष्टा करत्ती 
रही । भारत की एकता पर यह प्रहार राजनीतिक दृष्टि से भारत को खडित करेया, 
उस समय यह कल्पना नहीं थी उसका लक्ष्य राष्ट्रीय शक्तियों को कमजोर फरना 
था जिससे कि वे समूचे देश पर भ्रवाध शासन कर सकें । +- 


पुनजगिरश मे सहायक तत्व 

भारत की आधुनिक राष्ट्रीय जामृति का काल उनौसवी घताब्दी के उत्तराध॑ 
से आरम्भ होकर सन्‌ १६२० ई० तक चलता है। १६२० में भारतीय-राष्ट्रीयता 
महात्मा गाधी के राजनीति प्रवेश के साथ स्थिर होने लगी एवं उराका प्रभाव प्रगट 
होने लगा । १८५८ में जब प्रथम स्वाधीनता सग्राम को निष्ठुरतापूर्वक भारत करे 
विदेशी शासको ने कुचला तब से लेकर १६२० तक भारतीय राष्ट्रीयता के विकास 
श्रौर पुनर्जायरण में जिन तत्वो ने प्रमुख योग दिया है हम उनका उल्लेख यहाँ करेंगे। 
इनम प्रणुल्ठ तत्व य हैं -- 

(१) १८५७ की क्रांति की असफलता २३०० समूह रा 

(२) धामिक व सामाजिक पुनर्जागरण, ३७५० गज ५ 

(३) अ्रप्नेणों द्वारा भारत का आधिक शोषण ५८- 

(४) देश का राजनीतिक एकोकरण, ६८.० ६ ५ श्व्््ण 


(५) सरक्षारी गौकरियो स पक्षयात, 5 >> ता ५ 


(६) अग्नंजी शिक्षा व विदेश गमन 8, :-> क 
कह 

(७) समाचार पत्रो का प्रसार, थ्््ल रे 

(८) लिटन का कुशासन, 9 की किक पर हल 

(६) इलबर्ट बिल झान्दोलन, कि डर ली 


(१०) ससार की क्रान्तियाँ, 
(११) भारतीय राष्ट्रीय महासभा का जन्म । 
१८५७ की क्रान्ति को श्रसफलता--इस महान क्रान्ति को भ्रनेक प्रग्रेज भौर 
भारतीय लेखको ने भारत के सामस्त-वर्ग कय विद्रोह कहकर टालने की कोशिश कौ 
है। परल्छ हमे यह बात नही भूषनी चाहिय कि भारत के हिन्दू और मुसलमान लोग 
प्रग्नेजो को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे और १८५७ में ऋन्ति आ्रारम्म होते ही 
भारत की ग्राम जनता वेच॑नी के साथ भारत से श्रग्रेजो को निकालने का स्वप्न देखने 
लगी थी । क्रान्ति जब हो रही थी उस समय भारत की जनता ने करान्तिकारियो का 
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ही भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


साथ नही दिया, ऐसा आरोप कई बार लगाया जाता है, परन्तु जो लोग यह आरोप 
लगाते हूँ दे शायद भारत की तत्कालीन परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं। उस 
जमाने में जनता झासन के सचालन या उसके उलट-फेर म भाग नही लेती थी, यह 
काम राजा और शासक का था । भारतीय जनता उस महान कात्ति के असफल हो जनता उस महान क्रान्ति के असफल हो 
जाने के बाद उसके दुष्परिणामों का व ध्यान के साथ अनुभव एवं अध्ययत करतो क्रतो 
रही । वास्तव में इस त्रान्ति से पहले -जिटिश साम्राज्यवाद के दश (तोखें प्रभाव) का 
कट झतुभव भारत की आम जनता को उस सीमा तक नहीं हुआ था जितना कि उसके 
बाद हुआ । 

यह क्रान्ति भारतीय जीवन पर वई लिणयिक प्रभाव छोड गई । क्रास्ति झ्स- 
फल तो अवश्य हुई परन्तु उसने भारतीय लोक्मानस में भ्रग्न जो के विरुद्ध सोई हुई 
घृणा के प्रारम्भिक लक्षण प्रगट कर दिये तथा जनता के सामने यह उदाहरण पेश कर 
दिया कि भर ग्रेजो का शासन कोई ईशवरीय योजना नही है तथा उसका विशेध किया जा 
सकता है । गाव-गाव और घर-धर में अवध के अत्याचारों और तात्या टोपे व झासी 
की रानी लक्ष्मी बाई की कथायें ग्रूज उठी, उत्त बलिदान ने देश में एक चमत्कार पैदा 
कर दिया ॥ भूसफल क्रान्तिया धामिक और सास्यू तक राष्ट्रीयता को जन्म दिया 
करती हैं भारत मे भी यही हुम्मा | यूरोपियनों को भारत म विजातीय तत्व समझा 
जाने लगा तया भारतीय-सस्कृति के पुनर्जागरण का नया प्रयास आरम्म हो गया, 
भारत ओर यूरोप के बीच सास्क्ृतिक समन्वय की स्थापना करने वाला ब्रह्म-समाज 
आन्दोलन मद पड़ने लगा तथा महूपि दयानन्द के नेतृत्व मे आये-समाज देश के भीतर 
एक नई शबित के रूप ,स उदय हुआ जिसने भारत की प्राचीन संस्कृति को गौरव देश 
के सामते रखा भर वेदों की ओर हमारा ध्यान खीचा। शिक्षित्‌ नवशुवक्ों में देश नव्‌ः देश- 


अम को भाव उदय हुआ ओर वे भारत के प्राचीत साहित्य वे गौरव ते ओ-ः मे॑का भाव उदय हुआ ओर वे भारत के प्राचीन साहित्य व गोरव प्रेरणा 
लेने सगे । ५ 








विस्परर सह क्रान्ति हिसके क्रान्ति थी उस समय तक ससार राजनीति मे 
प्रहिसा का प्रकोगे करना नहीं सीख पाया था, उसके लिये तो गाधी जी को पंदा होना 
अभी मावी था । झृग्रेजो के विझढ्ध भारतीय क्रास्तिकारियों ने जिस हिंसा का प्रयोग 
किया उसने उसके कक पते की भावना ने काम, उसने उनके मन में प्रतिक्रिया पंदा वी और वे एक बदले बी भावना मे काम 
करने लगे । जबकोई नया भग्नज से कर्मचारी बनकर भारत आता तो बह 
झपने साथियों से हिव्दुस्तानियों के अत्याचारी का वर्णव सुनता और उसके मन में 
झुलपरे, लिये घुणा का भाव दँँदा हो जाता जिसके परिणामस्वरूप वह और भी अधिक 
कठोर बन कर शासन करता । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों और प्रंग्रेजों 
के बीच दूरी पैदा होती चली गई तथा भार के लोगा के मन पर अजजा वा दमत- चली गई तथा भार के लोग के मन पर अगला को दमतः 
नीति से क्षीम के चिन्ह उमड़ने लगे भ्रप्रेज शासक बहुत ही रूडिपयो थे, साय ही 
उनके मन मे भ्रपनी जीवन पद्धति का बुत गहरा अहकार भी था, जिसके कारण वे 
भारतीय समाज के साथ भपना सर्म्पंक नही पंदा कर सके । एक सब्ते बढ़ो दात इस 











राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण हे 


प्रसग में यह है कि अ ग्रेजो के मन में हमेशा यह बात रही कि शासकों को जनता से 
दूर रहना चाहिय तभी वे अपना रोब बनाये रख सकेंगे । इन सब बातो का परिणाम 
यह हुआ्ना किअंग्रेज हमारे लिग्र हमेशा विदेशों और विजातीय बने रहे तथा वे हम में 
से एक न बन सके । इस सब ने भारत शत हक जनता को हमेशा, जब तक अग्रंज य| 
बेचैन रखा, वे एक तरह से हमारी गुलोमी के चिन्ह चन गये जिन्हें देख-देख कर हमे रखा, वे एक तरह से हमारी गुलामी के चिन्ह बन गये जिन्हें देख-देख कर हमें 
अपनी बेबसी को कुसक्‌ होती थी । 
इस क्रान्ति को दबाने म अंग्रेज सरकार ने जो खर्च किया था वह सब भारत 
ऐ बसूल किया गया । यह तथ्य जब भारत के समभदार लोगो के सामने झाया तो 
उनके मन में इस बात पर स्वाभाविक तौर पर क्रोध आया । यह एक विडम्बना थी 
कि हमे अपनी ही बीमत पर ग्रुलाम बनने के लिये मजबूर किया गया। 
चामिफ य पस्तामाजिफ पुतर्जाधरण--भारत एक आध्यात्मिक देश है, उसके 
सामाजिक, भ्राधिक और राजनीतिक जीवन के मूल तत्वों का आधार एक बुनियादी 
चिम्तन पर आधारित है । इस चिन्तन को ही हम धर्म कहते हैं । बौद्ध धर्म के आगमन 
के बाद से भारत में हिन्दू धर्म अपने को सम्हाल नही पा रहा था शिक्षा के ग्रभाव 
के कारण धर्म रूढियो और बैमायनी कमंकाड तुथा रौति-रिवाजों मे फत कर समाज 
को नई दिशा और गत्ति देने मे असमर्थ होता जा रहा था | भारत में जब-जब धर्म इस 
प्रकार बी सबीर्णताम्रो में फला है तब-्तब ऐसे महापुरुष इस देश में पँदा हुए जिन्होंने 
अपने आचरण और उपदेभो के द्वारा इस को सह्दी दिशा मे प्रवाहित करने की चेप्टा 
की | धाभिक और सामाजिक पुनर्जागरण का का भवित काल में झ्रारम्भ हुआ । इस 
काल मे शकराचार्य और रामातुज की भाति दक्षिण भारत से हो एक महाव्‌ शक्ति 
भारत में उठी जिसमे भारत के धारमिक और साँघाजिक जीवन के सामने एक क्रान्ति- 
कारी कार्य्रम प्रस्तुत किया । इस शक्ति के प्रशेता स्वामी रामानन्द हैं। श्री यदुनाथ 
सरकार ने स्वामी रामानन्द के महात्‌ कार्य के बारे मे बहुत ही सही ढंग से लिखा 
है---'यह 'रभिक पुनर्जागरण रूढिपयी ब्राह्मणवादी नही था, यह जन्म पर आधाररत 
करमेंकाड और वर्गभेद के विरुद्ध एक विद्रोह था तथा यह एक ने तक आन्दोलन था जो 
सब ग़रुणो और सर्कार्यों की अपेक्षा पवित्र हृदय तथा प्रेम की शवित पर जोर 
देता था । (यह पुनर्जागरण जनता की झोर से हो रहा था, किसी वर्ग विशेष की शोर 
से नही। ईसके नेता ऐसे सन्त, ऋषि, कवि और दाझंनिक थे जो समाज के निम्न वर्गों 
से उत्पन्न हुए ये, जैसे-दर्जी बढई, कुम्हार, माली, व्यापारी, नाई, तथा हरिजन | ये 
लोग ब्राह/ण वर्मो ते कम आये ।---रामानन्द जी के शिष्यो में कबीर जुलाहे जल यहाणप मे जग इुसतद अस्किे: 


र॑दास मोची और सेना नाई । इनके था कप जी कप डक महाराष्ट्र मे सत तुके आर नाम: 

देव भी नहीं थे। बंगस मे इसी रासय चैतन्य देव, पजाब में ग्रह्नानक, दक्षिणु 

जे बल्लभाचाये, विस्वल्लुव पु वेमन तथा उत्तर भारत मे सत तुलसीदास, मौरा, दादू 
विषयक तक ाभउकाइटर-ा 8 ५ 
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हि; भारतौय राजनौतिं का विकास और संविधान 


आदि भहापुरुपो ने सामाजिक जागरण का काम किया, उन्होंने उत्तर से दक्षिण और 
बसे पदिचम तक एक भारतीय समाज, सस्कृति और राष्ट्र का बीज बोगा। 
पुनर्जागरण का जो काये स्वामी रामानत्द ने आरम्भ किया था उसे भारत के 
एक भहान्‌ पुरुष राजा राममोहन राय ने आधुनिक काल मे उठाया ) उन्होने भारतीय 
भाषाओं के अतिरिक्त यूरोप की भाषाप्रो का अ्रध्ययत भी किया तथा हिन्दू धर्म झौर 
दर्शन के अतिरिक्त ईसाई धम्म के बारे मे भी पूरी जानकारी की । उन्होने प्यास किया 
कि भारत और यूरोप की सस्क्ृति के बीच समन्वय की स्थापना की जाये तथा भारत 
के सामाजिक जीवन में जो गम्भीर दोष आ गय थे उन्हे दूर किया जाये। इस लेक्ष्य 
को लेकर उन्होने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार-सगठन का निर्माण किया जिसते 
श्राये जाकर महृपि देवेन्द्रगाथ ठाकुर और वेशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में समाजन्युघार 
का काफी काम किया । उद्नीसवी शताब्दी के उत्तराध॑ में सही या पानन्द के नेतृत्व 
मे वैदिक धर्म को स्थापना का नया आन्दोलन आयंसमाज के से शुरू हुमा । 
स्वामी दयाननन्‍्द अपने से पहले सामाजिक व धामिक सुधारको से प्रिन्न थे, वे आय॑- 
शस्कृति के जिस पुनसढार के किये खड़े हुए उसका शक्ष्य भारत के, भावर में नई 
राष्ट्रीयता के बीज बोना था। वें आदि से अन्त तक भारतीय थे, उनकी नसो में भार- 
तीयता के गवें का गर्म खून दौडता था। उन्होंने पहली बार यह कहा कि भारत 
भारतीयों के लिय है, स्वराज्य और स्वदेशी के सर भी आधुनिक भारत को उन्हीं की 
देन हैँ जिनका पुनर्वाचन हमने बाद म दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक और 
महात्मा गास्घी के मु ह से सुना । आये समाज के इस झान्दोलन ने हिन्दू समाज का 
ध्यान उसकी उन कुरीतियों को ओर खीचा जिनके कारण वह पतन के गत॑ में गिरा 
यथा। उसने स्त्रियों के स्वातश्य, छुआहछूत के निवारण तथा हिन्दू धमम के संगठन की 
दिल्या म बहुत्त बडा काम किमा । आयंस्रमाज की सबसे वडी देन शिक्षण के क्षेत्र में है, 
स्वामी दयानन्द के भ्रधान शिष्य स्वामी श्रद्धातन्द जी ने ग्रदकुल कॉंगडी-की स्थापना 
की जिसमे भारतीय संस्कृति वी गरिमा और राष्ट्रीय विचार से ओत-शक़े युवकों का 
निर्माण हुमा जो देश की झाजादी के आगामी सधर्ष में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए १ 
स्वामी दयानन्द ने सारे देश में एक नई चेतना पंदा कर दी और देश,को सोते से 
जगा दिया । उनके कामो को तत्कालीन अ ग्रेजी सरकार राजनीतिक क्रान्ति का 
झान्दीलन मानती थी और निस्सदेह वह वैसा ही था । । 
जिस समग्र स्वामी दयातन्द उत्तर दे पर्चिम भारत में भारतीय ८ का 
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नहीं थे तथापि वे एक ऐसे भारतीय थे जिन्हें भारत मे ईईवर के समान ही [क्िलिचस्पी 
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घी, तथा जिनका लक्ष्य भारत को नया गौरव प्रदान करना था। भारत का यह उज्ज्वल 
सपूत अमेरिका और यूरोप के देशों म गया। वहा उन्होने वेदान्त का प्रचार किया 
तथा भारत को सस्कृति के रहस्य वा पश्चिमी जगत के साभने उद्घाटन किया जिसे 
जान कर जगत चकित रह गया । उन्होने भारतीय नवयुवक को नया मंत्र दिया-- 
“उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाय ।' स्वामी 
विवेकानस्द के बारे मे परसीवल प्रिफिथ्स ने लिखा है कि--विवेकानन्द ने श्षीघ्र ही 
अपने ग्रुरूकी ईश्वर भवित को देशभवित तथा स्वतंत्रता की चाहू के साथ 
जोड दिया ४! + 
उंदाभी विवेफानन्द और स्वामी दयानन्‍्द ने भारत के लोगो को निर्भयता का 
पाठ पढायो। विवेकानन्द जी ने कहा कि मनुष्य को मयभीत नही होना चाहिये, भय 
पा ्िणा , तु ध्प 
क्वा करण निबंलता है। निबंलता सबसे बडा पाप है, वह साक्षात मृत्यु हो है नि्ं- 
लता को दूर करके भारत को सशक्त होना चाहिय । निर्भगता और शक्ति के ये मत्र 
भारत के नौजवानों के मन म बैठ गय तथा वे झागे जाकर इन्ही मत्रो की शवित से 
देश के लिये लड सके । 
महाराष्ट्र और दक्षिण भारत मे सास्क्ृतिक, घामिक झौर सामाजिक चेतना को 
जागृत करने तथा जनता म साहस पंदा करने का काम लोकमान्य बालगगाघर तिलक, 
महादेव गोविन्द रानाडे और गोपालकृप्ण गोखले ने किया | लोकमान्य तिलक तो उम्र- 
घामिक राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्कृति के प्रतीक ही हो गये । 
इसी समय दक्षिण भारत मे थियॉसॉफिक्ल सोसायटी के एक सस्थापक कन॑ल 
आ्रॉलकॉट ने हिन्दू धर्म बी प्रशसा की तथा उनकी अपनी प्राचीन सस्कृति की भोर 
उनका ध्यान खीचा । श्रीमती एनीबीसेन्ट मे भी इस दिशा में बडा बाम किया । 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रसग मे लिखा है कि --हिन्दू मध्यम वर्ग के भौतर 
उनदवी अ्रपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय धरोहर म विश्वास पैदा करने में श्रोमती 
एनीबीसेम्ट का बहुत बडा हाथ था । »< श्रीमती बीसेन्ट ने बनारस मे सेन्ट्रल हिन्दू 
फॉलेज की स्थापना की और कर्नल झॉलकॉट ने मद्रास के निकट अदयार भामक स्थान 
में धिर्योंसॉफिकल सस्था की । इन लोगो ने पश्चिमी सम्यता झौर सस्कृति वी भअ्रवेक्षा 
भारतीय धर्म और सस्ह्ृति की महत्ता फो स्थापित करने की चेप्टा बी । सर वेलेन्टा- 
इन शिरोल ने इनके बारे में लिखा है कि--“भारत के पुनर्जागरण को कनेल श्ॉल- 
कॉट, मैडम ब्लावट्स्वी और श्रीमती बीसेन्‍्ट के नेतृत्व मे थियॉसॉफी के आन्दोलन से 
बल मिला । यह एक सत्य है कि उस झ्ान्दोलन को सगठित और सशक्‍त बनाने मे 
४2 
किसी हिन्दू ने उतना काम नही किया जितना कि शमती बीसेन्ट से किया, उन्होंने 
अपने सेन्ट्रल हिन्दू कॉलिज, बनारस और मद्रास के निकट अदयार वी थियॉसॉफो 
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संस्था में परिचम कौ बहुत्त डीग मारने वाली सम्यता की अपेक्षा हिन्दू व्यवस्था की 
श्रेष्ठता वी खुले आम घोषणा की । जब एक यू रोपियन नागरिक, जिसकी बौद्धिक 
शवितयाँ बहुत बडे हो तथा जिसके पास असाधारण वकक्‍तृत्व कला हो, भारत आकर 
भारतवासियी को यह बताये कि सर्वोच्च बुद्धिनत्ता की कुन्जी केवल उन्ही के पास है 
तथा वह उन के पास श्रनन्‍्त वाल ते रही है, एवं उनके देवता, उनका दबयेन प्रौर 
उनकी नंतिकता परिचम की अपेक्षा बहुत ऊचे स्तर के हैं तब यदि हिन्दू हमारी 
सम्यता की ओर से गुह मोडने लगे तो कोई आश्चर्य की वात नहीं है / इतना हीं 
नही श्रीमती बीसेन्ट श्रागे चल कर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की कर्णघार बनी, 
उन्होने होम रूल झान्दोलन का संगठन किया, वें जेल गई भौर इंडियन नेशनल 
कांग्रेस वी अध्यक्षा बनी ।-- व 
पुर्जागृति के ये घान्दोलन भारत की उस प्राचीन सस्कृति के श्राघार पर खड़े 
हुए थे गिसका सम्बन्ध केवल हिन्दुओं से था। मुसलमानों के शिक्षित और उच्च वर्गों 
के लोगों कौ लगा कि वें इत ग्रान्दोलनों के साय अपने आप को सम्बन्धित नहीं के 
सकते थे, और ऐसा करना उनके इस्लामी धम के विरुद्ध होगा । इंसका परिणाम यह 
हुआ कि वे भ्रपती सास्क्ृतिक जड़े इस्लामी इतिहास मे खोजने लगे ओर इस प्रकार 
उनकी दृष्टि भारत से बाहर की झोर गई । यह एक दुर्भाग्य की बात थी बपोकि 
इसके कारण भारतीय मुसलमान भारत!का होकर भी इस देदा में विदेशी वन बैठा । 
बह स्वय भी विभाजित निष्ठाश्रो के मध्य डावाडोल हुआ तथा हिन्दुप्नी के मन मे भी 
उसके प्रति ग्रविश्वास पैदा हो गया, उन्हें लगा कि मुसलमान भारत के बाहर के 
मुस्लिम देशो के प्रति भारत की अपेक्षा अधिक दफादार हैं। उस समय तुर्की का 
इह्लामी राज्य ही स्वत बचा या, भारत के मुसलमानों ने उप्तके खलौफ़ा की ओर 
अपने नेतृत्व के लिये देखना आरम्भ किया और उसके प्रति अपनी निष्ठा प्रयट की । 
१८५७ की क्रान्ति के पश्चात भारतीय मुसलमान अपना भावी मार्ग नही 
निश्चित कर पा रहे थे । क्रान्ति के लिये अ ग्रेज उन्हे बहुत बडी सीमा तक उत्तरः 
दायी मानते थे भरत उनका। रुख उनके प्रति कडा हो गया था और वे हिन्दुओं की 
प्रपेक्षा उन पर अधिक दमन कर रहे थे | यह बहुत ही स्वाभाविक था क्योकि ग्र'ग्रेज 
को राजनीतिक सत्ता का सधप॑ मुसलमान के साथ करना पडा था, उन्हें उसी के हाथों 
से सत्ता छोवनी पडी थी और इस प्रकार वही उनका तत्कालीन शत्रु था। हिन्दू तो 
पहुले से ही एक आधीन जाति थे | इस व्यवहार के परिणामस्वरूप बैद्यग्रंजो के 





++ इसी प्रकार को महत्वपूर्ण कार्य यूरोप के कुछ विद्ञानो ने किया जिन्‍्होने भारत 
के प्रावीन ग्स्यों का गहरा अध्ययन करके भारतोय सस्ट्ृति की भद्दत्ता का 
रहस्मोद्घराटन किया । इनके इस कार्य से भारतीय जतता को प्रपने झ्राप को 
पहुंचानकर जागने मैं बहुत मदद मिली । इन विद्वानों में मैक्सपूलर, विल्सन, 
सँसन, रौय और मोनियर विज्ियम्स श्रादि बहुत प्रस्तिद्ध हुए हैं । 
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कट्टर शत्रु बन गये थे । परन्तु परिस्थिति ने अचानक पलटा खाया। रार सैयद प्रहमद 
खा एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व लेकर खडे हुये और उन्होंने संकल्प किया कि वे 
मुसलमानों की स्थिति को घुधारेंगे । उन्होंने श्रनुभव किया कि अंग्रेज भारत मे जम 
चुके हैँ अत उनके साथ झसहयोग करके मुमलमान प्रगति नहीं कर सकेंगे। उन्होने 
सुसलमानों की उन्नति के लिय पदिचमी शिक्षा को आवश्यक समझा और प्नुभव किया 
कि वें भ्पने कार्यक्रम को प्रंग्रे जो को मदद के बिना पूरा नही कर सकते थे । उन्होंने 
अलीगढ़ में मुस्लिम शिक्षा सस्था को जन्म दिया तथा सुसलमानो से भ्रपील कौ कि ये 
अपने तग दायरे से बाहुर निकल कर प्रग्रेजो के प्रति मित्रता का भाव अपने मन में 
पैदा करे । वे बराबर यह कोशिश करते रहे कि भारतीय भुसलमान राष्ट्रीय आन्दो- 
लनगो से कौई सम्बन्ध न रखें, क्योकि दे मन मे डरते थे कि यदि ग्रग्नेजो का विरोध 
करके उन्हे अ्रप्रसभ्न कर देंगे तो उनकी प्रगति की सारी योजनायें ठप्प हो जायेंगी । 
यहां यह कह देना उचित और श्रावश्यक होगा कि सर संयद अ्रहमद खा साम्प्रदायिक 
दृष्टि से नही सोचुते थे भौर वे सुसलमानो को भारत का राष्ट्रीय नागरिक मानते थे । 
उन्होंने कहा है कि--'क्या तुम एक ही देश में रहते हो ” याद रखो कि हिन्दू प्ौर 
मुसलमान शब्द केवल धर्म की भिन्नता प्रगठट करते हैँ । वें सब लोग जो इस देश में 
रहते हैं चाहे वे हिन्दू हो, मुसलमान यथा ईसाई, इस दृष्टि से एक ही राष्ट्र के 
सदस्य हैं । 
बीसवी शताब्दी कै प्रारम्भ मैं एक शोर मुसलमान श्रग्नेजों का प्रेम प्रति- 
पादित करने मे लगे हुए थे दूसरी ओर उनके बीच से कुछ ऐसे नौजबाम निकले जो 
भारत को दिल से प्यार करते थे प्रौर जो पहले भारतीय पीछे मुसलमान ये। एक 
ओर १६०६ मे श्रग्रंज भक्त मुसलमान मुस्लिम-लीग नामक संस्था बनाकर उसमें 
संगठित हुए दूसरी ओर मौलाना अबुलकलाम आजाद, डा० अ्रन्सारी और मौलाना 
मौहम्मद गली ज॑से नौजवान काग्नेस मे दाखिल हो कर भारत की स्वाधीनता भौर 
एकता के लिये आगे आये । मौलाना आ्राजाद ने भ्रल-हिलाल और दाद मे भ्रलनबलाग 
नामक पत्र निकाले जिसके द्वारा उन्होंने मुसलमानों में भारतीय राष्ट्रीयता के दौज 
दोने की चेष्ठा की तथा श्र ग्रेंजो की बडी निर्मके श्रालोचना की । मुस्लिम-लीग जो 
आरम्भ से ही अजोगढ आन्दोलन के साथ जुडी रही, श्रागे जाकर एक बार तो भारत 
की झ्राजादी की माग करने के लिये आगे आई परल्तु बाद मे वह प्रतिक्रियावादी नेतृत्व 
में चली गई और अ ग्रेजो की पिट्ठू, बन कर उसने भारत की आजादी की माग को 
बहुत धक्का पहुचाया | आखिर मे उसकी हृठ के परिणामस्वरूप ही भारत का 
विभाजत हुआ । 
प्रग्नज़ों द्वारा भारत का भ्राधिक शोषणः-- प्र ग्रेंजो के आते ही देश मे उनके 
विरुद्ध आवाज पँदा हो गई, यहू भारत के लिये एक अनोखी बात थी । भारत 
एक बहुत सहनश्ञीन देश है। उसने अनेक विदेशियो का शासन देखा है भौर 
उसे सहन भो किया है, परन्तु अंग्रेजों के शासन में कुछ ऐसा वंचित्य थाणों 


४घ आरतौय राजनीति का विकात और संविधान 


हपारे लिये मसह्य हो गया। इसके दो कारण मे, पहला तो यह कि भरे नै 
ह्माप जातीय ध्यान किया, वें परी गोरी वगी गौर वंशातिकता कया 
अलग मम सर मोर भर म्प कह कर हमपय मंसाक उंडाते ये, आज भी जब किसी भारतीय 
पद या आस लिया मे यह पूछा जाता है कि वया उसका देश सपेरों का देश 
है हो उसका गन गरगरेजो के प्रति क्रोध से भर जाता है जिन्होंने सतार के जाये 
हमारो प्राचीन सल्कृति की अवहेलना करके हमारे बारे में इस प्रकार का गतत अचार 
किया । दूपरी इसझे भी बडी बात यह थी कि # ग्रेज भारत आने के आरम्भ से ही 
हमारी दौलत के गाहुक हो गये थे भर भारत को इस छूद को उन्होंने इस सीमा वे 
जारी रखा कि उनकी प्रा हमारे मुह के दुकडे पर भी पहले लगी । हमारे प्रपते 
हो देश में हमारे लिये झपनी घस्ती प्रौर अपने कठोर परिखम के फलो को प्रात 
करना कठिन हो गया । 

जग लक हो हरे धय ओच कह भारत में ईस्ट इडया कम्पती बनाकर व्यापारी की हैमियत से आए 
थे । कप्पनी नै भारत को अर्थ-व्यवध्या को_पूरी दरह चौपट कर दिया ओर उत्की 
बिल्कुल अपने हित मी दृष्टि से इस्तेमाल करना घुरू कर दिया 4 अबकी बता 
तक भारत भोयोगिक दृष्टि से एक बहुत विकसित ओर समृद देश था ! इस बारे मेँ 
बी० एल्ट्टे ने लिखा है-- उत्पादन भर भोयोगिक व व्यापारिक संगठन की भारतीय 
पद्धहियां संसार के अन्य भागो मे प्रचलित पद्धतियों की तुलना में श्रेष्ठ हरती हैं /+ 
मत कल शा 2 यश .िडया कम्पती का लक्ष्य आरम्भ से किल्ही राष्ट्रीयस्वार्यों की पूर्ति कजा नहीं 
था। वह गो का एक संघ था जिसका उद्देश्य अधिक से झधिक 
कुमाना/सा वह भारत में यूरोप के तैयार माल के लिये बाजार तलाश करने नहीं 
पाई थी। उस समय उसका खक्ष्य इग्लैंड और यूरोप के वाजारो मे भारत गौर ईहट- 
इंडीज के तैयार माल भौर मसालो की बिक्री करके सुताफ़ा कमाया था। कम्पती 
के व्यापारी भारत से सूती भ्रौर सिल्क का कपड़ा तथा दूधरी उपयोगी वह्तुए ते 
जाते थे। रेमे स्पोर ने प्रपपरी पुस्तक 'दा मेकिंग आफ ज्रिटिय इन्डिया' मे ((६(७: 
दृ० ८६ पर ) लिखा हैं कि--सूती और सिल्क के कपड़े के मामलें मैं भारत के 
उत्पादन के साथ कोई भो परिषमी बुतकर होड नहीं कर सकता घा। कम्पती के 
सामते इस व्यापार में सबसे बड़ी कठिताई थी कि वह भारत के कारीगरी से मार 
खरीदते राणय उनके भाल के बदले मे उन्हे कया दें । वे ऊती रुपडा दे सकते ये पस्चु 
भारत के फसवायु में उसको कोई बड़ी माग् नही थी, दूसरी चोजें जो भारत में लेप 
सकती पी कर श्रौर दूसरी कीमती पातुए' व जवाहरात थे । कम्पती भारम्भ मैं 
तो वेस्ट-इदीज भोर स्पेनिश प्रमेरिल्य मे दासो की बिक्री से जो चादी प्राप्त करी 
थी उसका उपयोग बह भारतीय माल की खरीद मे करती रही परूनु कुछ ही तमय 
बाद एक श्रोरो, तो भारतीय माल की खपत ढी मात्रा इस सोमा तक मढ़ गई कि 
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उसके बदले में चादी जुटा सक्‍ना कठिन हो गया, दूसरी श्रोर कम्पनी ने भारतीय- 
राजनीति कौ कमजोरियो वा लाभ उठा कर भारत मे अपनी सत्ता जमाना शुरू कर 
दिया। इन दोनों बातों का परिणाम यह हुआ कि कम्पनी के कर्मचारी व्यापार को 
छोड कर पत्याचार और लूट पर उतर भ्राये । उन्होने जो किया, उसका प्रमाण हमे 
इतिहास मे भलि-भाति मिलता है। मई १७६२ मे वगाल के नवाब ने इ'गलिश गवनेर 
को एक पत्र मे लिखा था कि--वे (कम्पनी के कमंचारी ) रैयत, व व्यापारियों झादि 
की वस्तुएं और सामान चौथाई दामो पर जबरदस्ती छीन लेते हैं, भ्ौर हिया तथा 
दमन के द्वारा दे रंयत श्रादि को इस बात के लिये विवज्ञ करते हैं कि उन्हे एक रुपये 
के दाम फी वस्तु के लिये पाच रुपये चुकाये जायें ।/ 

एक श्र'ग्रेण व्यापारी विलियम बोल्टस मे अपनी पुस्तक कनम्सिडरेशत्स प्रॉन 
इन्डियद अफेयर्स (१७७२, पृ० १६१-४) में लिखा है कि--अ्रग्रेज श्रपने भारतीय 
दलालो और ग्रमाइतो की मदद से मनमाने तौर पर यह तय करते हैं कि प्रत्येक 
कारीगर उन्हें कितनी मात्रा मे वस्तुए' देगा भौर उसका वया मूल्य उसे चुकाया 
जायेगा । ..गरीब बुनकर की सहमति श्राम तौर पर झ्रावश्यक नही श्ममभी जाती, 
कम्पनी द्वारा नियुक्त होने वाले ग्रमाइ्ते जब चाहे तब उनसे (कारीगरों से) किसो 
सौदे पर हस्ताक्षर करा लेते हैं । जब कारीगर (कम ) दाम लेने से इन्कार करते हैं 
तभी उन्हें बाघ कर कोडो लगाये जाते हें।. इस विभाग में जो जुल्म होते हैं थे 
कल्पना में भी नही श्रा सकते। कम्पनी का शासन भारत के शोषण के लिये ही 
प्रारम्भ हुआ था और जब भ्रग्रंजी शासन ब्रिटेन के लिय लाभ का सौदा न रहा तभी 
वह सोदागर इस व को छोड कर यहा से भाग खडा हुआ।॥ सर जाजज कार्नवाल 
लैविस ने १२ फरवरी १७७२ को त्रिदिद्व लोक सभा में कहा था-'में बहुत विश्वासपूर्वक 
यह दाबा करता हूँ कि इस पृथ्वी पर अभी तक किसी भी ऐसी सम्य सरकार का 
उदाहरण नही मिलता जो इतनी अपध्ट, दगाबाज और लुटेरी हो जितनी कि १७६४ 
से लेकर १७८४ तक ईस्ट इन्डिया कम्पनी की सरकार थी । 

भारत की यह लूट कम्पनी के बाद ब्रिटिश शासन के अन्तगंत भी चालू रही। 
इसी बीच से ब्रिटेन मे औद्योगिक क्रान्ति हो मई तथा भारत को अ्रव कच्चे माल 
के उत्पादन का काम सौप दिया गया । जो सारत सारे संसार के बाजारों में 
प्रपना तैयार माल भेज रहा था, वही भारत एक पराजित और पिछड़ा हुम्ना देश 
घन गया। काले सावर्स न अपन लेख 'दा अज़िटिश रूल इन इम्डिया (स्यूयार्क डेली 
ट्रिब्यून १० जून १८५३) में लिखा था कि,--ब्रिटेत से भारत जाने वाले कपड़े की 
मात्रा १८६१८ की अपेक्षा १८३६ में १२०० भ्रुनी हो गई थी । १८२४ मे ब्रिटेन से 
भारत जाने वाली मलमल मु्िकिल से ६० लाख गज होती थी -जबकि १८३७ में बह 
सादे छह करोड गज से भी अ्रधिक हो गई थी ; दूधरी ओर ढाका की जनसख्या 
पन्करह लास से घटकर केवल बीस हजार रह गईं। अपने कपडे के उत्पादन के लिये 
प्रस्तिद्ध नगरो के पतन से भी झधिक भयकर घटनायें हुई । ब्रिटिश भाप और विज्ञान 


हद भारतौय राजनीति का विकास भौर संविधाद 


मे भारत की सारी भूमि पर से खेती और उद्योग के बीच चलने वाली एकता को 
समाप्त कर दिया । 

इस लूठ के अलावा भ्रग्रज भारत को कई प्रवार से सूट्ते रहे | यहा प्रमुख 
सरकारी पदो पर झ ग्र॑जो की ही नियुक्ति होती थी झौर उन्हे बहुत ऊँचे वेतन दिये 
जाते थे तथा निवृत्ति (रिटायरमेन्ट) के पश्चात्‌ उन्हें मोटी-मोटी पेन्शनें मिलती थी। 
ये लोग इस पँसे को भारत से इगग्लैड भेज देते थे और भारत की सम्पत्ति भारत 
से बाहर चली जाती थी । ब्रिटिश सरकार भारत से नजराने के तौर पर भी 
एक बडी रकम लेती थी। मावसे के भ्रनुसार यह रकम उसके समय में पचास 
लाख पौंड थी । अ्रदम स्मिथ ले इस लूट के बारे सें अपनी जगत्‌-प्रसिद्ध पुस्तक बेल्थ 
आझॉफ नेशन्स में (खंड ५ भ्रध्याय ४) लिखा है---झाम तौरपर धनी मनुष्य और कभी- 
कभी साधारण मनुष्य (अ्र्नेज) भ्री इन्डिया-स्टॉक ( ईस्ट इन्डिया कम्पनी ) का 
एक हजार पौ'ड का हिस्सा केवल इस लिये खरीदना चाहता है जिससे कि उसे 
मालिको की संडुया में एक मत देने की प्रभावशाली स्थिति प्राप्त हो जाये। इस 
प्रकार उसे भारत की लूट में तो नहीं, परन्तु लुटेरो को नियुक्ति करने में एक हिस्सा 
अवश्य प्राप्त हो जाता है । 

इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है भौर उसके समर्थन में प्रमाणो की भी 
फ्मी नहीं है कि भप्रंजो में भारत को बुरी तरह से सूटा भ्ौर इस सोने की विडिया, 
को उसके सारे पख काट कर छोडा है। व्यापक बेकारी, उत्पादन के तरीकों का 
पिछडापन, उत्पादन की मात्रा मे हास और अकाल, ये श्र भ्र जो से प्राप्त होने वाले कुछ 
अभिशाप हैं । उक्नीसवी शत्ताच्दी कल प्रथम पचास वर्षों के भीतर 'भारत में सात बडे 
सम अत गढ़ जिगर लिनानर लय हो नर करी का लोग, स्थिर हो जाने के बाद अगले पच्चीस साल म्‌ छह और उससे झगले पच्चीस 


साल में १८ भकाल पड जितमें कुल मिलाकर लगभग दो करोड़ वैचारो ला लामो 


को जान से हाथ धोना पड़ा। 
इस भराधिक संकट ने देश के भीतर राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण में बहुत 


बडा काम किया, लोगो को विश्वास हो गया किञ्ग्रेज भारत में केवल शोपक बन 
कर रह रहे है. भौरें; उन्हें भारत के जीवन और भरण से कोई वास्ता नहीं है। 
दम स्मिय नेखेल्य झॉफ नेशन्स में लिखा है कि-'संसार में न तो कोई दूसरा दासक 
अपनी प्रजा के सुख-दख, अपने प्रधिकृत प्रदेश के सुधार या बिगाड़ और अपने प्रशा- 
सन की प्रतिष्ठा या अ्रप्रीतिष्ठा के बारे मे इतना पूर्ण उदाप्षीन हुआ हैं और न हो 
सकेगा जितने कि व्यापारिक कम्पवी के अधिकाश मालिक हैं । अ्रग्र जो की यह उदा- 
सीनता जहा एक शोर हमारी आधिक दीनता का कारण बनी वहीं वह हमारे जागरण 
का निम्मित्त भी बनी । 

देश का राजनोतिक एकोकरणा--हम बार-बार यह बात दोहरा घुके हैँ कि 
आरत साहकृतिक दृष्टि से एक देश है भोर वह हजारो वर्षोंसे एक रहा है, परन्तु 





राष्ट्रीय चेतवा का पुनर्जागरण हर] 


इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि राजनीतिक और भौतिक दृष्टि से भारत की एकता 
हमेशा झकास्पद रही है तथा उसका स्वरूप बदलता रहा है। अग्रेजों ने निस्‍्म देह 
भारत को | एक दीघंकाल के बाद राजनीतिक ओर ओतिक एकता प्रदान को दीघंकाल के प्रदान की। यद्यपि 
यह नहीं माना जा सकता कि अग्रेजा ने वह एकता जात वूक्रऊर सदवृत्ति से हमें 
दी है तथापि यह तथ्य स्वीक्वार करना होगा कि उन्होने अपने शासन को मजबूत 


अप िय छा कस के बा कप) कतावात का शुदवा। (ए के लिय किय जिनसे राप्टीयता के विकास मे बहुत सहयोग 
मिला । यह एकता निम्न साधनों से पैदा हुई (१) यातायात के घा, पद) 


समाचार व सदेशवहन के नथ उपकरण, (२) प्रशासन, झोर प्रशासकीय नी तियो की 
समरूपता । ।€ 
से भारत में सडको और रेल मार्गों का निर्माण कराया | इस प्रकार जो कच्चा माल 
वे इल्लफ्क की मिलो के लिय स 'ैदते थे उस पर हुलाई क सत्र ददते थे उस पर ढुलाई का खच कम होने लगा तथा 
इ ग्लैण्ड का तैयार माल सुविधा के साथ देश के भीतरी भागों तक पहुंचने जगा। 
कप मद एज लय ते जम कक कम कफ थी, सडको अर । के द्वारा उनके लिय यह सरल हो गया कि वे अपनी सेन[ये 
शध्रातिशीज्न पहुंचाने को दृष्टि से डाक व तार की व्यवस्था की गई पढुचाने को दृष्टि से डाक व तार की व्यवस्था की गई। इस बारे म 
मास ने लिखा है कि--म॑ जानता हूँ कि अग्नेजी मिल वादी («्पापारिक हित) 
भारत म रेलो का जाल बिछाना चाहते ह परन्तु इसके पीछे उद्देश्य यह है कि वे 
अपने कारखानो के लिय कपास और दूसरा कच्चा माल कम से कम दामों पर खसो- 
टना चाहते हैं ।' परतु इन संचार सावना के निर्माण से यह परोक्ष लाभ हम कि के निर्माण से यह परोक्ष लाभ हम्मा कि 
भारत की जनता के लिय समू के लिय समूचा भारत उतर से दक्षिण झौर पत्र से पह्विम-तक-एक 
हो गया ॥ हो गया । जहा हजारो सालो तः हजारो सालो तक विष्ष्या के पवत ने उतर को दक्षिण से अलग कर 
रखा था अब वह बाधा दूर हो गई । भारत के लोगो को भारत का दशनव सुगम हो 
गया तथा सारा भारत एक साथ खा होने म समथ हो गया । १५४७ वी क्रान्ति 
वाल का पद लए आय पक गाज नर वे जाकर 4 की अरुविधा के कारण ही अ्रसफ्ल हुई थी अब इस प्रकार की सम्भावना 
समाप्त हो गई । कान्ति ना दान मन: सददेश दार द्वारा पलक मारते इधर से/उधर जाने ।_ सुगम 
हो गक। भारत दी राष्ट्रोववा का तत्व इससे पोधत हमा | ४3 पट का 
प्रशासवीय ढाचे और प्रशासकीय नीतियों की समसरूपता ने भी भारत की 
कब बल ताप कि आई कप मे उन रास, एकता वे निर्माण मं बहुत योग दिया ब्रिटिश भारत की समूची प्रजा” 
यह अनुभव करने लंगी कि सारे देश मं एक ही प्रकार का झासन है और उसको 
समस्‍यायें एक ही प्रकार की हैं । प्रचासन को नी तथो का प्रश्यव्र सारे देश पर एक्‌ 
साय होता था और जब कमी कोई दमन॒क्ारी नीति सरकार द्वारा अपनाई जाती थी था और जब री नीति सरकार द्वारा अपनाई जाती थी 
तो सारे देश में उमके विरुद्ध प्रतिक्रिया होते लगी | भर +ज भारत वी जनता क झ्राम 


कनत्रु हो गय सारे देश को हरदम प्र है ठुक्गू पड रहा था और उस ब्त्रु 
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के विशद्ध हम अपने सब भेद-भाव भूलकर तथा प्राचीन सास्कृतिक एकता के प्रकाश में 
संगठित हो गये । झुग्रंडो. के शासन से सारे भारत के भाग्य को एक ही सूत में 
बांध दिया। यह राजनीतिक एकता आगे चलकर अ'ग्रेजी श्वासन के लिय घातक 
किडहुई आल | सिद्ध हुई ।.,/7 
सरकारों नौकरियों मे पक्षपात--क्लाइव की नीति के अनुसार मारत के लोग 
श्रग्रेजी सरकार मे वेलकों और कम्पनी म ग्रुमाइतो का पद पाने लगे थे। १८५८ की 
घोषणा मे महारानी विक्टोरिया ने घोषित किया था कि वे भारत सरकार के स ॥लस 
में भारत के लोगो का निष्पक्ष सहयोग लेंगी तथा उन्हे सरकारी नौकरियों मे बिना 
किसे भेद-भाव के योग्यता के ग्राथार पर लिया जायगा । परन्तु सरकार अपने वचन 
का पालन नही कर सकी | भारत के पितामह दादाभाई नौरोजी ने जब इस बारे में 
सरकार पर दबाव डालता शुरू किया तब १८७० म॒तत्रटिश संसद ने यह कालूब 
बनाया कि कुछ कुलीन भारतोय नामजदगी द्वारा इण्डियन सिविल सविस मे नियुक्रत 
किये जायेंगे । यह श्रधिनियम भी ससद द्वारा पास कर दिये जाने के बाद सरकार की 
भेज पर पडा रहा और कही झ्राठ सात बाद १८७८ में उप्तको लागू करने के लिए 
आवश्यक नियम आदि बनाय गय और कुछ लोगो की नियुवित भी की गई। १८८६ 
में लोक सेवा आयोग और प्रात्तीय सेवा आयोग की निभुक्ति की गई जिसके परिणाम- 
स्वरूप ये मामजदगिया बन्द कर दी गयी । इण्डियत सिविल सविध की परीक्षा 
व॒ल लम्दन में होती ॥ में बहुत कठिनाई 














ध....स्‌ हा ञ़ से 
पुढले श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर के पुत्रऔर थ्री रवीदनाथ ठाकुर के भाई सलेच्नाथ 
ठाकुर थे, उनके बाद बाद रमेशचम्द्र दत्त, सुरेच्रनाथ बनर्जी भरौः श्रौर सर के० जी० ग्रुप्ता झादि_ सर कै० जी० गुप्ता प्रादि 
ने उसम सफलता प्राप्त दी | इन सफ्लताओं का परिणाम यह-हुआ-क्रि. सरकार 
चुब॒ड़ा उठी. और इण्डियन सिविल स व्रिस-की-प्ररीक्षा-म-बंठने-मी-आयु--२३-तै-घदा 
क्र १६ वर्ष कर दी गई। भारत के शिक्षित लोग नौकरियों के बारे में अ'ग्रेजी 
सरकार वी नीति से पहले ही श्रसन्तुप्ट थे इस घटना ने उनके हृदय की समस्त 
आशाओ पर पानी फेर दिया । रद्य वाइसराय त्टिन ने भारत मी को एक गुप्त 
पत्र में लिखा था कि---हमने अपनी घोषणाओं के द्वारा भारत के लोगो के हृदय से 
जी श्ाशायें पैदा वी थी वे हमने भग कर दी हैं ।' सरकार वी इस नीति के विरुद्ध 
देश गे बहुत हलचल हुई और श्री सुरेन्द्रनाय वनर्जी द्वारा स्थापित इण्डियन एसोसि- 
सेशन वी भोर से श्री लालमोहन घोष नामक एक नौजवान को इस वारे में हलचल 
करने के लिये इ'ग्लैण्ड भेजा गया । श्री घोष बहुत उच्च कोटि के बकता थे । उनके 
अंग्रेजी आपणो ने रे जनता और राजनीो:तेत्ों को वहुत प्रभावित किया। उन्होने 
ब्रिटिश राजनीतिश दी ग्लेडस्टन से भेंट वी तथा उन्हे इतना प्रभावित क्या कि 
लोकसभा ने उस विपमे ही चर्चा वी। जब ग्लेडस्टन ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने तो 
झब्होंने फिर से सिविल झ्षविस की प्रवेश आयु बढ़ाकर २३ वर्ष कर दी। 











राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण भरे 


सरकारी नौकरियों मे भारतीय कर्मचारियो के साथ जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार 
किया जा रहा था उतस्तका एक दूसरा रूप और भो था| जब कभी प्रतिभाशाली 
भारतीय नौजवान परिथ्रम करके आई० सी०...एड9 को परीक्षा पास कर लेते थे तो 
कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हे नौकरी से हठा दिया जाता था। इसके प्रभाव 
बहुत गहरे हुए, यहा तक कि जिन नवयुवकों के साथ यह दुव्यंवहार हुआ उनके मन 
श्रग्नेजी शासन के प्रति घृणा से भर गय तथा उन्होंने ही आग चलकर अपने राष्ट्रा- 
भिमान की रक्षा के लिये समठन की नीव डाली॥ इसका एक बहुत उज्ज्वल प्रमाण 
श्री सुरेद्दनाथ बनर्जी हैं॥ उन्होंने १८३६ में आई० सी० एस परीक्षा पास कर लो 
परन्तु किसी वेबुनियाद बहाने पर उन्हे अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस समा- 
चार से भारत झौर विज्येषकर बग्राल में बहुत क्षोभ पैदा हुआ | यह मामला निर्णय के 
लिये सदी के बेंच डिवीजन के पास भेजा गया, वहा से श्री बनर्जी की निधुक्ति का 
झ्रादेश हो गया और वे सहायक मजिस्ट्रंट के' पद पर नियुक्त होकर भारत भरा गये । 
परन्तु अर ग्रे ज शासक सता के नशे भे इतने दीवाने बन घुके थे कि वे एक स्वाभिमानी 
भारतीय को जो अपने अधिकारो के लिए लडना जानता था, सहन नहीं कर सके और 
प्राश्षिरकार उन्हे उतके पद से हटा दिया गया । उन्होने इस घटना के बारे मे श्रपनी 
श्रात्मकथा में लिखा है कि-- ता व वसा लगा कि मुफे जो हानि उठानी परे उसका कारण 
पलक हे हस्त कोई तक रहा है बरर मत हो इग थी पका ता मर यह था कि में एक भारतीय हैं, में एक ऐसी कौम का सदस्य है जो बिल 
असमीठ्त है, जिसका कोई लोकमत नही है और अपने ही देश की सरकार की परि- 
पद मे जिसकी आवाज की कोई कीमत नही है । मेने ग्रपनी जवानी के जोश में यह 
अनुभव किया कि हम अपनी ही जन्म भूमि में दस, लकड॒हारे और पनिहारे मात्र रह 
गये है । मेरे साथ जो व्यक्तिगत अन्याय हुआ था वह हमारे देश की निस्महाय 
लाचारी का प्रतीक है । जो अन्याय मेरे साथ हुआ, क्‍या वह दूसरों के साथ भी होगा ? 
मैने सोचा कि वसा होना तब तक निश्चित ही है, जब तक कि हम एक राप्ट्र के रूप 
में सग्ठित होकर अपने को अन्याय से न बचा सके तथा अपने व्यक्तिगत और सागू- 
हिक श्रधिकारों की रक्षा त कर सब ॥ इस विनाश के सकट और अन्धकारमय तथा 
डरावने दुर्भाग्य के बीच खर्ड होकर मेने यह सकल्प किया कि में इस मामले मे अपने 
निस्सहाय भाइयो की सहायता मे लग जाऊया । 
इसी प्रकार का व्यवहार श्री अरविन्द घोष के साथ किया गया जो उसके 
बाद एक महान क्रान्तिकारी बने ठथा आगे जाकर भारत के भहान योगी बने। शो, 
अरेल्लाप बनर्जी ही वह पहने भारतीय व्यवित थे जिन्होंने यान पीसियशन नाम 
के प्रथम अखिल भारतीय संगठन की नीव डाली जिसका उ्श्य राजनीतिक था पार अथम अखिल भारतीय सगठन की नीव डाली जिसका उहूंश्य राजनीतिक था श्र 
जिन्होंने सारे भारत का दौरा उसे राजनीतिक दृष्टि से सगठित करने के लिय किया । 
- इस प्रकार श्र ग्रेज सरकार की इस भेदभाव भरी नीति ने भारत के लोगो में नई 
जाप्रति पैदा कर दी तथा उन्हे सगठित हो जाने के लिये प्रेरित क्या 
प्रग्नेजी शिक्षा व विदेशनमन--मैंकॉले के अथक प्रयत्न के पश्चात्‌ सन्‌ १८३४ 
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में ब्रिटिश ससद ने यह निर्णय किया कि भारत मे अग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया 
जायेगा। मैंकॉले ने स्पष्ट रूप से अग्रंजी शिक्षा के लक्ष्य की घोषणा इस प्रकार की 
कि--यह भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा कर देगी जो रक्त और रय भें तो भारतीय 
होगा परुतु अपनी पसन्द विचार, न॑ंतिकता और बुद्धि के मामले मे पूरा अग्रज 
होगा ।/ इस प्रकार अ्रग्नेजी शिक्षा का आरम्भ भारत के पूर्ण अराष्ट्रीयकरण के उद्देश्य 
से हुआ, परन्तु कभी कभी नियति का विधान विपरीत होता है और बुरी नीयत से 
किये गय कामो के परिणाम भी उल्टे निकलते हें। मैकॉले भारत मे ऐसे ग्रुलाम मस्तिप्क 
श्रभ्नेजी शिक्षा के द्वारा पैदा करना चाहता था जो अ ग्रे जी साम्रांज्यशाही के आदेशों 
का पालन पूरा वफादारी के साथ करते रहे और जो अपने देश के हितो के बारे में 
स्वथा उदासीन और अ्नभिज्ञ रहे । मैकॉले का लक्ष्य अर भ्रेजी शिक्षा के द्वारा भारत 
मे लोकतात्रिक चेतना का निर्माण करना नही था। मैकॉले अपने लक्ष्य मे काफी सीमा 
तक सफल हुआ और श्र ग्रे जी शिक्षा के द्वारा एक ऐसे गुलाम मनोवृत्ति वाले वर्ग का 
निर्माण देश के भीतर हुआ जो अ ग्रेजो को भगवान मानकर उनके झ्रादेशो का परि» 
पालन करने और भारत के साथ द्रोह करने भे गौरव समभने लगा। इस वर्ग की 
सहायता से ही अग्रेज ने भारत मे अपना शासन इतने लम्बे समय तक चलाया। 
अ्रग्नेजी पढे-लिखे इन ग्रुलामों ने भारत पर जित॒ता जुल्म और शत्याचार पग्रेजी 
शासन की बनाये रखने के लिय किया, इतिहास भे उसका कोई दुसय उदाहरण ससार 
के किसी भी देश नी मिलता। 


0) 


जिस शिक्षा|की धृंवपात देश को सदा तक गुलाम बनाये रखने के लिये _किय जिः त्रपात देश को सदा तक बनाये रखने के लिये किया 


गया था, उस शिक्षा के कुछ लाभ भी हुए। जहा एक ओर उसने ऐसे गुलाम प्रशासक 
वैद्य किये जिन्होंने राष्ट्रीय श्रान्योलन को कुचल कर देश मे अर ग्रेजी शासन किये जिन्होंने राप्ट्रीय भान्दोलन को कुचल कर देश मे श्र ग्रेजी न को बनाये 
रखने की पूरी कोशिश की की को सजा व किन ता दान दम वहा उसने उन ब्यवितयों को जो भारत के प्रति प्रेम रखते 
थे, उस विचार का सपर्क दिया जिसमे स्वतृत्रता का प्रमिमान भरा हुआ था। संपर्क दिया जिसमे स्वतत्रता का ग्रमिमान भरा हुआ था। उन्होने 
एडमड बक और जॉन स्टुअर्ट मिल के साहित्य में स्वतत्रता के महत्व का अध्ययन 
िया और उसका अर्थ समभा। श्र्ग्रजो का जो चित्र हमारे सामने था वह उस 
चित्र से बिल्कुल उल्ठा था जो उनके अपने देश मे था । अपने देश में वे दमन और 
श्रातक के प्रतीक न होकर स्वव॒तता और जनतन के हिमायती थे। झग्नेजी साहित्य 
में मिल्टत, बायरन, शली जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों ने जो विचार स्ववञ्नता 
की हिमापत मे जाजुल किय थे ये शब भग्डी शिक्षा के माध्यम से भारत के अ गे किय थे वे सब अ ग्रं जी शिक्षा के माध्यम से भारत के अर ग्रजो 
पढ़े-लिखे लोगो को प्राप्त हुए ॥२ वे छीन ही भारत की लम्बी पराधीनता के बोरे लोगो को प्राप्त हुए ओर वे छीध ही भारत की लम्बी पराधीनता के बारे 
से सोचने लगे। उन्होंने फात्स और दुसरे राज्यों सोचने लगे । उन्होंने फ़ान्स और ज्यों को ऋान्तियों के बारे में पढ़ा ओर 
उससे अरणा भाप्त की 

अंग्रेजी शिक्षा से एक और लाभ भी हुआ । किसी जमाने में सस्कृत भारत 

की लोकभापा थी, उत्तर से दक्षिण तक यह भाषा बोली और समभी जाती थी परन्तु 
- कालान्तर मे सस्ट्ृत धीरे-धीरे समाप्त हो गई तथा उत्तर झौर दक्षिण की भाषामों के 
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बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई। देश के पास कोई लोकमभाषा नहीं» भारत में 
अग्नेजी भाषा यद्यपि आम आदमी की भाषा तो नहीं बन सकी तयापि 3 पमुख 
अभाव की किसी सौमा तक पूर्ति करने की चेप्टा की ।+ अ ग्रेजी पढें लिखे लोगो 
लिय यह सुगम हो गया कि वे देश के विविध भागा के वंस्ते लोगों के साथ बातचीत 
और विचार विनिमय कर सके । इस्‌ प्रकार भ्रग्रेजी भाषा ने देश के राष्ट्रीय एकी- _ 
क्रण के माग की एक बटी वाधा को दूर कर दिया। 

अग्नजी शिक्षा के लिय भारत के युवक इग्लेड तक गय और वे यूरोप तथा 
सूसार_ के अनेक भागो मे भी गये। इन यात्राब्रो के दोहरा लाम हुआ । ये विदेशे 
यात्रायं भारत के नौजवानों को बता सकी कि उनके दक्‍्य की ससार की निगाहो में 
बया स्थिति है । वे जहा जहा ग्रय उनके साथ वसा ध्यवहार किया गया ज॑सा कि 
असम्य लोगा और दासो के साथ किया जाता है इससे उनके मर्म को ठेस लगी और 
उन्होंने सक्‍ल्प क्यिएर कि वे देश की आजादी के लिय प्राण-प्रण से चेप्टा करेंध | अपनी 
विदेश यात्राप्नरो म॑ उन्हाने स्व॒तत्र_देशो के नागरिकों की सामाजिक राजनीतिक, 
आधिक झौर सास्क्ृतिक स्थिति का निरीक्षण भी किया। उससे उन्हें ज्ञात हुआ कि 
उनकी स्थिति भारत की पराधीन जनता की अपक्षा कितनी भच्छी है। उसे देखकर 
स्वदेश लौटे | 

7“ “पआर्त म भी जो पग्नेजी शिक्षा दी गई उसके दारा भारतीय विद्याथियो ने 

एलिजाबेय से विकटोरिया तक का अर्नेजी लोकतत् का इतिहास एवं झक्सपियर वे 
मिह्टन से वडसवथ तथा टेनीसन का साहित्य पढा। यह अध्ययन स्वय अपने म॑ 
राष्टीयता से प्लोत-प्रोत था साथ ही उस समय मध्य विक्‍्टोरिया युग के स्वात्रत्य प्रेम 
व दृढ़ देशभक्ति से ओत-प्रोत अ ग्रेज शिक्षक भारत के स्कूलों भ पढाते थे। य सब 
कारण बहुत सबल थ और इन्हाने देश के अ ग्रेजी पद्दे-लिखे लोगो म देझ्न-प्रेम की 
लहर पैदा कर दी । 

यहा यह मानने की झावश्यकता नही है क्रि यदि भारत मअग्रेजी शिक्षा का 
प्रचार व प्रसार न होता तो हमारी राष्टीयता सावधान होकर न उठ खटी होती । 
हम यह याद रखना चाहिय कि भारतीय राप्टीय आदोलन का जन्म भारत की सामा- 
जिक स्थिति साम्राज्यवाद द्वारा आथिक झोपण तथा उससे उत्पन्र होने वाने परि- 
णामो म से हुआ था । पीछे हम यह उल्नख कर चुके ह कि भारतीय राष्ट्रीयता का 
पुनर्जायरण भारतीय साहित्य और ससकृति के आधार पर हुआश्ना है। उप्रके ब्राधार 
हमने वेद और दास्त्र म खोज थ । अग्रेजी जझिक्षा से जो लाम हन हुए वे वाल्तव में 





+ १६३१ की जनगणना के अनुसार मारत की ३५ करोड जनसख्या म से केवल 
३५ लाख व्यक्ति अर्थात कुल एक प्रतिशत जनता प्रग्रेजी लिख-पढ़ सकती थी । 
इससे स्पष्ट है किझ्ग्रेजी कमी लोक भाषा नहीं वन सकी । 


श्र भएतीय राजनीति का विकास और संविधान 


मे ब्रिटिश ग़र की देन नही ये वरन्‌ वे हमे उसकी असावधानों से ही प्राप्त हुए । 
जापेग्य<ग्टाइन शिरोल वी पुस्तक 'इडियन अनरेष्ट' की भूमिका में सर अल्कृड 
याल जी० सी० आई० ई० ने सन्‌ १६१० में इस असावधानी की ओर ध्यान दिलाते 
हुये छिखा था कि--भारत म पश्चिमी शिक्षा को फैलाने के लिये जो कदम उठाये 
गए हैं उनकी गति और उनके परिणामों का अध्ययन पुस्तक के लेखक ने किया है । 
वह एक गम्भीर राजनीतिक भूल की कहानी है ।* 
समाचार पत्रों का प्रसार पत्रों का प्रसार--भारतीय राष्ट्रीयता के पुनर्जागरण में समाचार 
पन्नो ने बहुत बडा योग दिया है। आज से पचास वर्ष से भो अधिक पहने सर थॉमस 
झुनरो ने कहा था कि स्व॒तन्द-प्रेस मे से एक अत्यन्त शवितश्ाली क्रान्ति जन्म लेगी । 
उनका यह कथन सत्य सिद्ध हुआ । लोकमत के निर्माण में स्वतन्त्र विचार प्रकाशन 
और समाचार पत्नो का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अग्नेजी शासन काल के आरम्भ 
काल में यद्यपि समाचार पत्नो के सम्पादक अर ग्र॑ज थे तथापि कम्पनी उन पर कडा 
नियन्त्रण रखती थी श्लौर उसने प्रेस-लाइसेमिग रेग्यूलेशन्स लागू कर रखे थे। पहली 
डर ५३५०५/१ पे 
बार १५३५४ में तत्कालोन गंवभर जनरल मेटकाफ ने उन नियमों को रह कर दिया । 
उसने कहां कि 'यदि भारत की जनता को श्रज्ञान मे रखकर ही भारत को थिटिश 
साम्राज्य के भीतर रखा जा सकता हो तो निश्चय ही हमारा शासन देश के लिए 
प्रक्तिशाप होगा श्रत ऋच्छा होगा (कि दह रुमाप्त हो जाएं ।! उस समय से भारत 
प्रकाशन वी प्दतरूत्ता झारस्भ हुई और भारतीय समाचार पत्नो का प्रकाशन शुरू 
हुआ | वगाल में हरीयचन्द्र सुक््जी ने हि्दू पैडिस मु्कर्जी ते हिंग्दू पैंटियट, बायू शिकशिरकृमार घोष ने | 
प्रुमृत बाजार पर का, वेशदचरद्व सेद के सरक्षण में मनमोहन घोष ने न “औ मिरर, 
उमेशचन्द्र बनर्जी और रुरेख्रनाथ बनर्जी मे 'बगाली' पत्र निकाले। बम्बई मे प्र 
अख्यभाई तौरोऊी ने “वायस झ्ाफ इण्डिया तौरोजो ने “वायस आफ इण्डिया! माडलिक ने नेटिव-प्रोपीनियन मलबारी 
ने इप्डियन-स्पेष८टर, »गी तलग ने इन्दु प्रकाश और » आगरकर व लोक्मात्य तिलकू 
ने वेसरी व मरह॒ठा पत्रों का सम्पाध्त किया । मद्रास में प्रसिद्ध विद्वान सम्पादक 
जी० सुत्रुहप्य-अय्यर मे-.द्वा. हिन्दू", इब्यहाबाद में पण्डित अयोध्यानाथ ने “इण्डियन 
हेराल्ड' भ्रौर पजाब में सरदार दयावसिद्द सजीटिया ने द्विब्यूत' विकाला। इसके 
अतिरिक्त अनेको भारतीय पके का सम्पादन शुरू हुमा । 
मन मे एक वर्ष के दिए ठथा १८७८ से चार वर्ष के लिए समाचार पत्रो 
पर गम्भोर प्रतिवाध लगाय गये । दोष समय में ये पत्र काफी स्वतन्त्रता के साथ 
सरकारी झ्रालोचना बर्ते रहे । देश की राजदीदिक एवदा से इस पत्रों का बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान है. ।र्ड डिटनल ने १८७८ में समाचार पत्नो पर जो प्रतिवन्‍ध लगाये 
उनसे भी राष्ट्रीय उतना के विकास में बहुत सहायता मिलो । उसका वर्णन हम 
झा; करें । 
&रन्‌ का कुदध।मन--सन्‌ १८७६ में लाई लिटन दाइसराय वनवर भारत 
झाये। वे चार ब्ष यहा रहे, उनका यह अल्प शारन वाल दमन शोर युशासन के 
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अनेक कारनामो से भरा हुथा है । उन्होंने जो भी काम किये उन सबने भारत में 
अश्नेजी शासन के विरुद्ध तीत्र प्रतिक्रिया की लहर पैदा कर दी। इनमे प्रमुख 
निम्न है -- 

(क) १८७७ में दिल्ली दरबार 

(ख) १८७८ में वर्वाक्यूलर श्रेतत एक्ट 

(ग) १८७८ मे शास्त्र अधिनियम (27775 80) 

(घ) काबुल पर आाक्रमण और &तीय अफगान युद्ध 

(ड) कपास आयात कर का हटाया जाना । & 

१८७७ में लाई लिटन ने दिल्ली में शाही दरबार ऐसे कुसमय में आयोजित 
क्या जबकि देश के झनक भाग एक भयकर झ्काल की भीषण आपत्ति मे फसे हुए 
थे। इससे देश के समभदार लोगा के मन मे बहुत क्रोध और क्षोभ पैदा हुआ्ला। 
यह घटना बिल्कुल ऐसी थी जैसी कि जब रोम जल रहा था वहा का सम्राट मीरो 
राग रग में मस्त था। शथी सुरेन्द्रनाथ वनर्जी जँसे प्रतिभावात्र व्यक्तियों के मन पर 
इसकी दोहरी प्रतिक्रिया हुई । पहली तो यह कि भारत के थ ग्रेजी धासक भारत के 
दुख भौर कष्ट के साथ न कोई सहानुभूति रखते थे न उसे दूर करने के लिए कोई 
चेष्टा ही करना चाहते ध । इससे भो बढकर वे उसकी उपेक्षा करके अपनी शान- 
शौकत और मौज-मज मे मस्त रहते थे। दूसरी प्रतिक्रिया यह हुई कि जिस प्रकार 
दरबार मे भारत के संकयो नरेशो को इकट्ठा करके देशद्रोंहियो को संगठित किया 
गया था क्‍या उसी प्रकार भारत के देशभवत लोगो को इकट्ठा करके उन्हे सगित 
नही क्या जा सकता ? इसी ने उनके मन में ग्रखिल भारतीय संगठन बनाने के 
विचार को दृढ़ कर दिया तथा १८७६ मे उन्होने जिस इष्डियन एसोसियशन को 
स्थापना री थी उसके व्यापक सगठन और विस्तार के लिए उन्होने देश भर का 
दौरा “या । 

भे पर चाल्मं मेटकाफ ने १७६६ ६० मे भारतीय समाचार पत्रो को प्रकाशन 
को स्वतन्त्रता दी थी और उसके बाद देश में अनेक पत्र देशी भाषाओ्रो मे निकलने 
लगे थे । सन्‌ १८७७ मे देशी भापाओं के कुल ६४४ समाचार पत्र प्रिटिश-भारत में 
चल रहे थे। भारतीय जनता इन समाचार पत्र को बहुत चाव से पढ़ती व सुदती 
थी त्तया थ पत्र भी जनता की आवाज सरकार तक पहुचाने वी चेप्टा करते थे । धीरे- 
धीरे य पत्र सरकार का विरोध भो करने लगे । दिल्लो-दरदार को लेकर अनेक 
पनो ने सरकारी नीति की कडी आलोचना और निन्दी वी । लाई लिटन उसे सहन 
न कर सके और उन्होने भारत मन्त्री (8207९४ ० ० 5॥008 0८ 470॥&) से 
१३ मार्च १८७८ को एक ऐसा कानून बनाने की अनुमति मागी जिसके द्वार इन 
समाचार पत्रो का गला घोटा जा सके । अगले ही दिन वह स्वीकृति मिल गई तथा 
वाइसराम ने वर्नाक्यूलर प्रेंस ऐक्ट की घोषणा कर दी जिसके द्वारा देशो भाषाओं के 
पत्रों पर कडे पअ्तिवन्ध लगा दिये भय । देश भर से इस कानून का कडा विसेध 


४६ भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


हुआ | इण्डियन एसोसियेशन की ओर से कलकत्तोे में एक विराट सभा की गई 
जिरुमे एव्ट का सश्यवत विरोध क्या गया। “यह कानून एकदम तर्क विरुद्ध था तथा 
इसी कारण यह स्थायी और प्रभावशाली नही बन सका ।+ १८८२ मे लाई रिपन 
ने उसे रह कर दिया । परणतु इस एक्ट के विरुद्ध जो आन्दोलन हुआ उसने देश मे 
राष्ट्रीय चेतना को जगाने मे बडा काम किया। श्री सुरेद्धनाथ बनर्जी ने अपनी 
पुस्तक 'ए नेशन इन मेकिशभ' में इस आरदोलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा 
है कि इसने वास्तव मे राष्ट्रीयता के विकास की दिशा मे एक निश्चित और प्रगति- 
शील स्थिति पैदा कर दी तथा द्वसके हारा इण्डियन एसोसियशन के निर्माताओं की 
नीव पे । 

लाई लिटन इतने से ही सन्तुप्ट होने वावे न थे। उन्होने अगले ही वर्ष 
शस्त्र-अधिनियम लागू कर दिया जिसके द्वारा भारतीय जनता से शास्त्र रखने का 
अधिकार छीन लिया गया । लाई लिटन को भय था कि भारत मे बढ़ते हुए असन्ताप 
के कारण सशस्त्र क्रान्ति होना सम्भव है, भ्रत उन्होंने उसकी हर सम्भावना को नष्ट 
कर देने का निर्णय कर लिया । इस कानून के भ्राघार पर भारत की जनता से सब 
प्रकार के हथियार छीत लिथ गय एवं उसे इस सीमा तक निह॒त्था कर दिया गया कि 
बहू जंगली पशुओं से भी अपनी रक्षा करने मे असमर्थ हो गई। हथियार रखने के 
लिए लाइसेस लेना पडता था, थे लाइसेन्स यूरोपियन लोगो आग्लभारतीय जाति के 
सदस्यो, सरकारी कर्मचारियों श्र कुछ वफादार जमीदारो व रईसो को ही दिये जाते 
थे (इस कानून ने देश के आम झादमी के मन मे यह विचार पैदा कर दिया कि 
प्र॑५ जी सरकार उन्हे पुरुषार्थ हीद कर देना चाहती है। जनता इस पर बहुत भड़क 
गई बेचारे £ टत को वया मालूम था कि लकद्ी और लोहे के हुथियार छीनने से 
भारत के लोग निहत्ये नही वनाथ जा सकते, भारत को संस्द्ृति की रक्षा आध्यात्मिक- 
शस्त्रों से होटी रही है और एक दिन ऐसा झायगा जब ये निह॒त्थे-भारतीय शक का 
भ्राधार खो देने पर अपनी आध्यात्मिक शवित को पहचान कर तूफान की तरह से 
उठे) एवं विश्व युद्ध के विजेता जिटेन को भारत की भूमि से वाहर निकालने मे स्मथे 
हो जावें।। इस नि शस्दीकरण ने भारत को जो चुनौती दी, महात्मा गाधी उसी 
चुनोती की उपज है, उनके नेदृत्व मे देश ने संसार के इतिहास में एक नया अध्याय 
जोड दिया । 

अफगान युद्ध मे लाई लिटन ने अपनी मू्खंतावश भारतीय जम और धन को 
अपार हानि पहुंचाई । भारत की जनता इस भयंकर बर्बादी भर मूखंतापूर्ण प्रयोग 


से बहुत नाराज हुई तथा उसके मन मे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विदोह की भावना 
प्रवल हो गई । 
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राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण ७ 


द्विटिश सरकार अत्रेजो के व्यापारिक हितो की रक्षा के लिए ही भारत मे 
स्थापित की गई थी । जब लकाशायर की मिलो का सूती कपडा भारत में देशी कपडे 
के सामने महया होने के कारण टिकने मे कठिनाई अनुभव करने लगा तो लंकाशायर 
के ध्यापारिक हितो को सुरक्षित करने के लिए वहा के मिल मालिको की प्रार्थंवा पर 
सूती माल के भ्रायात पर लगाय गय पाच प्रतिशत आयात-कर ([707907 259) 
को हटाने के लिए १८७७ मे जिटिश ससद ने एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार से 
सिफारिश की । 'वाइसराय की काउन्सिल में इस प्रदन ने बहुत तीज राष्ट्रीयता को 
उभाड दिया, जिससे उनका यह्‌ विश्वास दृढ हो गया कि यह विशुद्धत भारतीय प्रश्न 
है भौर वे इस बात के विरुद्ध डट गये कि लकाशायर के हितो की रक्षा के लिए उन 
पर कोई दबाव डाला ज'ए । झन्त में लाईं लिटन ने विवश' होकर अपनी विशेष शवित 
का प्रयोग किया ४ इस प्रकार सूती माल आयात-कर हटा दिया गया, जिससे भारतीय 
विचारको को बहुत ठेस लगी तथा उन्हे लगा कि अ्रग्रेजी सरकार भारतीय-ब्यापार 
के हितों की रक्षा नही कर सकती । 
इलछर्ट-बिल प्राम्दोलन --झागामी वर्षों मे एक दूसरी घटना ने, जो एक 
मामूली प्रशासकीय व्यवस्था से सम्बन्धित थी, भारत के राजनीतिक विकास पर महान्‌ 
प्रभाव डाला /+ हुआ यह कि कुछ भारतीय बध्यवित जो परीक्षा पास करके इन्डियन 
सिविल सविस मे घुसे थे, धीरे-धीरे पदोन्नति के द्वारा जिला-जज और जिलाधीश के 
उच्च पदो पर पहुंचे । उस समय (१८८० ई०) तक कोई भारतीय न्यायाधीश किसी 
यूरोपियन के रुकदमो की सुनवाई नही कर सकता था। एक भारतीय न्यायाधीश ने 
भारत सरकार से इस बारे मे अपना क्षेत्राधिकार पूछा । लाईं रिपन के सामने जब 
बात झाई तो उज्लोने निश्चय कर लिया कि इस जाति-भेद को समाप्त कर दिया जाए। 
श्रत उन्होंने अपनी परिषद के विधि-सदस्य (,29-7067708। ) सर कार्टनी इचबर्ट 
कौ आदेश दिया कि वे इस बारे मे एक विधेयक तैयार करें । सर इलबर्ट ने एक 
विधेयक्‌ तैयार किया जिसमे भारतीय-ल्यायाथीशों को यूरोपियन लोगो के मुकदमे तैयार किया जिसमे भारतीय-म्यायादीद्यो को यूरोपियन लोगो _के मुकदमे 
सुनने का भ्रधिकार देने का प्रस्ताव सजा गया था। देने का प्रस्ताव रखा गया था । इस बिल (विधेयक) को इलबर्ट- 
बिल कहा गया । ज्योही उस बिल का समाचार यूरोपियन लोगों को मिला त्योही वे 
क्रोध से उबलने लगे और वे बगाल के लेफूटीनेन्ट गवनंर के नेतृत्व मे उस बिल का 
बिरोध सगठित करने लगे । अग्रे जो द्वारा सम्पादित सम्गचार पत्रों ने उनका साथ 
दिया । यह एक प्रकार का जाति-गत आन्दोलन था। भ्रग्न॑जो को अपनी जाति का 
बडा अहकार था और वे यह सहन नहीं कर सके कि कोई भारतीय उनके मुकदमे 
सुने । इधर हिन्दुस्तानी-समाचार पत्रों ने भ्ग्रेजो के इस आन्दोलन का जवाब देना 
छुरू कर दिया | दोनों ओर से वाद-विवाद छिड गया तथा अ ग्रेजों व भारतीयों के 
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शव भारतीय राजनौति का विकास और संविधान 


बीच जाति-भेद की खाई चौडी होती गईं | बात यहा तक बढी कि स्वयं अग्नेजो ने 
अपने वाइसराय को अ्रपमानित किया एवं उसका बायकाट किया । अब्त में सरकार 
अपने विरोधी आन्दोलन से दब गई और इलबर्ट बिल वापिस ले लिया गया तथा यह 
तय हुआ कि जब किसी अंग्रेज का मुकदमा किसी जिलानन्यायाधीश की अदालत 
में आयगा तो उसकी सुनवाई के लिए एक जूरी की नियुविति की जायगी जिसमें कम 
से कम आधे सदस्य यूरोपियन होगे। इस व्यवस्था के बहुत बुरे परिणाम हुए । 
यूरोपियनों की सख्या देश में बहुत कम थी और ऊचे सरकारी अ्रफसरों की नियुक्ति 
किन्‍्ही प्रशासनिक कारणो से प्राय जूरी में हो नही पाती थी अत छोटे-छोटे यूरो- 
पियन लोग जो बहुत शिक्षित और समभदार भी नही होते थे, जूरी मे बैठते थे । 
वे मुकदम को एक जाति-गत मामला बना कर सुनवाई करते थे, भरत न्याय की 
हत्या हो जाती थी और जाति का पक्ष लेना वे अपना धर्म समभते थे। इस सबसे 
भारतीय जनता और भो अश्रधिक तेजी से अंग्रेजी शासन की नीतियो के विरुद्ध 
होती चली गई । 
इलब् बिल आन्दोलन ने भारत के राष्ट्रीय विचारकों को एक नया रास्ता 
ः दिल्ला दिया । उन्हें यह बात ज्ञात हो गई कि अर ग्रंजी सरकार पर आन्दोलन का 
बहुत प्रभाव होता है। आन्दोलत किस प्रकार चलाया जाता है तथा उसमे समाचार 
पत्र किस प्रकार मदद करते है, यह विद्या भी भारतीयों ने इस ग्रान्दोलन के प्रत्यक्ष 
"| उदाहरण से सीख ली । इस प्रकार यह झ्रान्दोलन राष्ट्रीयता के विकास में बहुत 
हायक सिद्ध हुआ । 
ससार की क्राश्तियाँ--यह्‌ मानना ठीक नही होगा कि भारत ने लोकतत्र 
श्रौर स्वत7ता का पाठ क्षिटेन से ही सीज़ा है । फ़ास की राज्य ऋन्ति और अमेरिकन 
स्ववत॒ता की घोषणा उन्नीसवी शताब्दी में लोकतत्र के विचार के लिंए जिटिश उदा- 
हरण से भी अधिक प्रेरक हो गये थे । जर्मनी, इटली, स्पेन आदि भ्रन्य यूरोपियन 
देशों में राजनीतिक कातिया हो रही थी, उनका प्रभाव भी भारतीय भर्तिष्क पर 
पड़ रहा था। उधर अमेरिका में गृह युद् और उसके पस्चातु नौग्रो-्दासों की स्वततता । उधर अमेरिका में गृह युद्ध आर उसके पश्चात्‌ नीग्रो-दासों को स्वतत्रता 
बडो घटनाएं हुई । विश्व स्वतन्त्रता के इस वातावरण मे भारत उस हवा से झछूता 
नही रह सकता था। 4६०४-४५ में एशिया के छोटे से देश जापान ने भीमकाय देश 
रूस को युद्ध में हराया और उस पर विजय प्राप्त की। एशिया के दूसरे देशों को 
भाति भारत में भी इससे आत्मनंबवास की लहर पंदा ह हुई और अ ग्रेजो के सामने 
हमारे मन मे जो हीन भाव था गया था वह दूर होने लगा एवं हम उन्हें श्रपती भूमि 
से निकालने का स्वप्त देखने लगे। 
इन न उदाहरणी ने भारत को राष्ट्र ने भारत को राष्ट्रीय एकता की दिद्या मे बहुत प्रेरणा दी ) 
यह स्मरणोय है कि भारतीयता के भादि-जनक स्व० राजा राममोहन रायहृदइ० मे 
जब इ ग्ल॑ण्ड गय तो उन्होने अधुविधा के बावजूद भी फ्रेंच जहाज में समुद्दी यात्रा 
करना पसन्द किया। इससे सिद्ध होता है कि भारत में ससार की ऋातिया गहरा 


ह 
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प्रभाव पँदा कर रही थी । रस में १६०४ और १६१७ की जान्तियों ने भी भारत के 
जनसाधारण को बहुत प्रेरणा और शक्ति दी तथा वे जिटिय झाधीनता से मुक्ति के 
लिए छट्पदाने लगे । 


भारतोय राष्ट्रीय सहासभा का जन्म--भारतीय राष्ट्रीय महासभा (एत580 
४४07७) (20787९55) का जन्म राष्ट्रीयता के पुन्नागरण का परिणाम थाया 
उसके कारण राष्ट्रीयता के विकास को एक निरिचत दिल्ला मिली ? यह एक महत्व- 
पूर्ण प्रश्न है और हमे स्वीकार करना होगा कि दोनो बातें सच हैं । कांग्रेस का जन्म 
राष्ट्रीयवा की कोख से मले ही न हुआ हो परन्तु उसके पीछे राष्ट्रीयता की शक्ति 
अवश्य काम कर रही थी। उसके जन्म के पदचात्‌ घीरे घीरे भारतीय राष्ट्रीयता को 
नयी भाषा, नया आधार और नया स्वरूप व नई दिशा प्राप्त हुई / यहा हम यह 
अध्ययन करने की चेस्‍्टा करें। कि यह सस्था कित परिस्थितिया भे पैदा हुईल्लौर 
आरम्भ मे उसका क्या लक्ष्य था ? 

भारतीय राष्ट्रीयता के पुनर्जागरण का काल १८२८ से आरम्भ होता है। 
उस समय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यह एक धामिक सगठन था झत 
१८४३ में वगाल मे ब्रिटिश इण्डिया सोसायटी की नीव रखी गई जिनका लक्ष्य 'भार- 
तीय भ्रजा के कल्याण की प्राप्ति, उचित अधिकारों का विस्तार झौर सब वर्गों के 
हितो की पूर्ति! था। १८५१ में इस सोसायटी को 'ज़िटिश इण्डियत एसोसिवशन' से 
बविलीन कर दिया गया । इस एसोसियशन ने अग्रले वर्ष ब्रिटिश सरकॉौर को एक आवे- 
दन पत्र भेजा जिसमे कहा गया था कि--'हमे यह अनुभव करना पड रहा है कि हम 
ग्रेट जिटेल के साथ अपने सम्वन्धो के परिणामस्वरूप उतना लाभ नही प्राप्त कर सके 
है जितना प्राप्त करने की आशा करने का हमे अधिकार था ।/ इसने अप्नेक मार्गे 
सरकार के सामने रखी, इनमे सबसे महत्वपूर्ण दो मार्गे थी पहली तो घ्िविल सविस 
में भारतीया के प्रवेश की और दूसरी ऐसी विधान सभा(,९85]30786 (20प6 ॥) 
की स्थापना की जो जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सके । परन्तु ये सब 
सगठन जमीदारा के थे । ब्विठिश इण्डियन एसोसियशन में 'बगाल जमीदार सघ' भी 
विल्लोन हो गया था । 

१८५७ वी क्राति मे ये सगठन निध्किय हो गय परन्तु उसकी असफलता के 
पद्चात ये पुन उ७। सन्‌ १८७६४ मे श्री सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने इण्डियन एसोसियशन 
घी स्थापना की । यह सगठन राष्ट्रीय विचारों का सही प्रतिनिधि था। देश भर मे 
डिखिशि इण्डियन एसोसिय्शन (अग्रेज भक्त ) और इण्डियन एस्रोसियज्ञन 
(देश भक्त) दोनो सगठनो की शाखायें स्थापित की गई । सन्‌ १८८३ में इण्डियन 
एसो तियदन ने 'ब्राल इण्डिया नेशनल काफ़ नस” नास से एक सम्मेलन बुलाया जिसमे 
बंगाल, मद्रास, बम्वई और उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन 
के ग्रध्यक्ष ओ आनेग्दमोहन घोस ने (जो आगे चलकर १८६८ मे काग्रेस के प्रध्यक्ष 
बने) भपने भाषण मे बताया कि 'एसोसियदान/ दाप्ट्रीय सगठन की दिल्ला में पहला 
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कदम था । इस वर्णन से ग्रह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय राष्ट्रीयता तीव्रता 
से संगठन की दिल्ञा मे बढ रही थी। 

इसी समय सारे भारत भे लाई लिटन की नीतियो के विरुद्ध विद्ेह की 
भावना उमड रही थी । इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना से सरकार को लगा कि 
यदि वह स्क्य आगे बढकर एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करे जिसकी 
नीतियो पर वह नियंत्रण करती रहे तो उसकी स्थिति सुरक्षित हो सकती है। इस « 
विचार को लेकर लाई डफरिन ने एक निवृत्त ज्िटिश अधिकारी श्री ऐनेन आवदे- 
वियन हथ म को यह काम सौपा । थी हा,म पहले से ही इस बारे मे चिन्तित थे । उनके 
जीवन चरित्र मे सर विलियम वेडर बन ने लिखा है कि (१८७८,७६ के आस-पास 
लाई लिटन के शासन काल के अन्तिम दिनो मे ह्यू,म को यह लग्नने लगा था कि 
बढ़ते हुए श्रसन्‍्तोष का सामना करने के लिए कोई निश्चित कदम उठाना पड़े गा। + 
स्वय ह्यूम ने इस बारे में लिखा है कि, 'लाड लिठत के जाने से कोई पद्धह महीवे 
पहले में भली भाति समझ गया था कि हम एक भयकर विस्फोट के सकट में फंस 
गये हैं | मेने सात बडी-बडी फाइले देखी--उनमे देश भर के लगभग ३० हजार 

प्रो रो की रिपोर्ट थो, जिसमें बताया गया था कि भारत की गरीब प्रजा बर्तमान 

परिस्थितियों से निराश हो उठी थी। उसे भरोसा हो गया है कि उसे भूखो मरना 
होगा ग्रत वह कुछ करना चाहती है। वह संगठित होना चाहती है तथा कुछ करने 
का अर्थ हिंसा करना है। अनेक सूचनाओ्रो भे कहा गया था कि पुरानी तलवार, 
कुल्हाई, भाले भ्रादि शस्त्रो की गावो मे मरम्मत की जा रही है जिससे कि समय पर 
उनका उपयोग हो सके [< 

१८८५ के झ्रारम्म मे स्वयं हा,म लाई डफरिन से मिले और उन्होने बाइ- 
सराय के सामने यह प्रस्ताव रखा कि भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक और 
कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन करके सामाजिक प्रश्नो पर चर्चा करें (राजनीति 
पर नही) । लाई डफ्रिन ते ह्यू,म के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और स्वय 
उन्हे यह काम सौपा कि वह भारतीय लोगो का एक ऐसा संगठन बनावें जो देश मे 
उठने वाले असन्तोप से सरकार को परिचित करावे और सरकार के प्रति वफादारी 
के साथ इस काम को करे । 

ह्ा,म इस प्रसंग मे देश के विविध भागो मे स्वयं घूमे और उन्होंने भारतीय 
राजनीतिज्ो के सामने वे प्रस्ताव रखे तथा उन लोगो ने लाई डफरिन के प्रस्ताव को पमंद 
किया ) इसी समय कम ने पचास ग्रे ज्युएटो की भाग की जो कांग्रेस को स्थापना भे 








+ “शा 00६४४%॥ पघिंचए९, २७87 ण 098 वाताधत ७००9 
(0908 7853. 39१8 ९, 0]. 

ना बीडग्प 00शप्ता पिकायठ, मप्र 08 ६08 7 घठांबय 7६६07) 
(०४87४3३'., 393 9. 80-8. 
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“मदद कर सके ! उन्होंने अपनी अपील से बहुत सुन्दर ढंग से कहा--“यक्ति हो या 
राष्ट्र, धत्येक महत्वपूर्ण प्रगति का उदय भीतर से ही हो सेकेता है। आपका देश 
अभिक्रम ([07.४07५०७) के लिए आप लोगो की ओर देख रहा है क्योकि आप 
अपने देश के सबसे अधिक सभ्य, वुद्धिमाव और सौभाग्यशाली पुत्र हैँ। आप देश 
की श्रान हैं। यदि श्राप शिक्षित लोगों में से पचास व्यक्तित भी ऐसे नहीं निकल 
सकते जो आत्म-बलिदान के लिए तैयार हो तथा जिनके हृदय मे पर्याप्त प्रेम, झ्रभि- 
मान, वास्तविक नि स्वार्थ देश भवित हो जिसके द्वारा वे शुरूम्रात कर सके और यदि 
ब्रावश्यकता हो तो शेष जीवन देश के लिए ग्रपित कर सकें तो भारत के लिए कोई 
)आाशा नही की जा सकती ।' 
इस झपील का बहुत गहरा प्रभाव हुआ और २८ दिसम्बर १८८५ को 
गोकुलदास तेजपाल हाई स्कूल, बम्बई मे काग्रेंस की प्रथम बैठक हुई, जिसमे देश के 
चुने हुए लोग एकत्रित हुए जिनमे--दादाभाई नौरोजी, पीरोजशाह मेहता, काशीनाथ 
श्यभ्वक सेलग, भवेरलाल याजिक, दिनशों इदुल जी वाचा, गोपालयरोश आगरकर, 
नारायणगणेश चन्द्रावरकर, सर सुद्रह्मण्य अग्यर, दीवान बहादुर रघुनाथराव, पी० 
आनन्द चाल्‌', पी० रंगिया नायडू, एम० वोरराघबाचायंर, बाबू नरेन्द्रनाथ सैन, 
ब्राबू ग्रंगाप्रसाद वर्मा, वदरुद्दीन तैय्यव जी. श्री उमेशचल्द्र बनर्जी आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । थ्री उमेशचन्द्र बनर्जी को काग्रेस वा पहला अध्यक्ष चुना गया तथा 
श्री हम को मनी । 
काग्रे स के जन्म के समय यह नही सोचा गयाथा कि यह सगठन झ्रागे जाकर 
भारत से झ ग्रे जो की जर्डो उखाड़ देगा। स्वय श्री हू यूम ने इस बारे मे कहा था कि 
“हमारे अपने कारनांसो से उत्पन्न होके वाली महाव एवं निरन्तर बढने वाली विरोधी 
शवितयों से बचने का मार्ग खोजना अनिवार्य था । हमारे काग्रेस आन्दोलन से झधिक 
प्रभावशाली दूसर। कोई रक्षा साधन खोजना सम्भव नही था ।--इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि जन्म के समय कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा का एक साधन थी। 
यह सब उल्लेख करने से हमारा प्रयोजन यह नही हे कि हम काग्रेस की 
निन्‍दा करना चाहते हैं । यहा हम केवल तथ्यों का निरीक्षण मात्र कर रहे हैं। इस 
बारे मे श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि---का्ग्रेंस जब पहले पहल स्थापित 
हुई तब वह एक बहुत ही नरम और फू क-फू क कर कदम रखने वाली सस्था थी जो 
भ्रग्न॑जो के प्रति श्रपनी राजभक्ति का इकरार करती थी और छोटे-छोटे सुधारो के 
लिए बटी नम्र भाषा मे माग पेश करनी थी ।>यह ख्यालन करना कि शुरू मे 
काग्रे स कितमी मरम थी, यह बता कर में उसकी आलोचना कर रहा ह अ्रथवा उसके 
महत्व को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ । मेरा यह अर्थ नही है, क्योकि मेरा 
दिएवास है कि उन दितो की काग्रेस ने और उसके नेताओं से बडा काम 
किसा था ।+ 
+ विश्व इतिहास की ऋलक अध्याय ११३ । 
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लाई डफरिन के मन मे काग्रेंस से यह अपेक्षा थी कि वह भारत में अ्ग्नेजी 
सरकार की रक्षा करेगी । काग्रेस की स्थापना के एक वर्ष बाद सन्‌ १८८६ मे एक 
भाषण मे उन्होने अपना यह अभिप्राय प्रकट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि--'जिन 
भारतीयों से में मिला हू उनमे ऐसे कापी लोग हैं जो योग्य और समभदार हैं तथा 
जिनके वफादारीपूर्ण सहयोग पर भरोसा किया जा सकता है। उनके समथंन से सर- 
कार के अनेक कानूनो को लोकप्रियता मिल जायगी जबकि इस समय ऐसा लगता है 
कि वे कानूत विधान-सभा में जबरई सती पास किये जाते हैं । यदि वे एक ऐसा देशी-दल 
बना लेते है तो भारत सरकार तूफानी समुद्र के मध्य मे एकाकी चट्टान की तरह 
प्रकेली नहीं रह जायगी जिसके चारो ओर हर दिशा से तूफानी लहरें टकराती है ।' 
इस प्रकार वे काश्र स से वफादारी की आशा करते थे। 
काँग्रेस के पिता 
अ'ग्रेज इतिहासकारो ने हमे इस भ्रम मे डाल दिया है कि श्री हयूम काग्रेंस 
के पिता हैं । यह एक भयकर अपत्य है । इसमे कोई सदेह नही कि ह यम काग्रंस की 
स्थापना मे सरकारी एजेन्ट थे तथा उन्होने उत्त परिपक्व स्थिति का लाभ उठाया जो 
श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने तैयार की थी। काग्रंस के पिता यदि कोई है तो बे थी 
सुरेन्द्र नाथ बनर्जी हैं । मिस्टर ह्य,म तो एक दाई (मिडवाइफ) के समान है जिन्होंने 
भारत की राष्ट्रीय चेतना की कोख से काग्रेस नामक शिशु का प्रसव कराया । यहा 
हम सक्षेप में श्री बनर्जी के प्रयत्नो का उल्नेख करे) । 
श्री बनर्जी द्वारा स्थापित किये गये इंडियन एसोसियेशन का वर्णन पीछे 
किया जा चुका है। बनर्जी बंगला नामक एक.अ ग्रेजी भाषा के पत्र के सम्पादकु 
थे, उन्होंने २८ अभ्र-जल-८८३-को -ब| को शन शक शा व वन का 
भ्रालोचना औौर-निद्धा-की-। इसी प्रकार श्री भुवत मोहन दास (श्री घु चित्त- 
रजन दास के पूज्य पिता जी) ने अपने पत्र ब्राह्म पब्लिक ओपीनियन में भी जज 
साहब की निन्‍्दा की । 
थी नारिस ने थी सुरेन्द्रनाय बनर्जी पर न्यायालय की मान हानि का मुकदमा 
चुलाया भ्रौर घीफ ऊष्टिस-सर रिचचाई ग्रार्थ ने दूसरे न्यायाधीशों को अपने पक्ष मे 
करके थ्रो बनर्जी को दो मास का काराबास का दंड दिया। भारतीय न्यायाधीश 
रमेशचन्द्र मित्रा ने उस निर्णय से अपनी असहमति प्रगट की। सन्‌ १८८३ की पाच 
भई को थी सुरेन्द्रताथ को सजा सुना दी गई। उस दिन न्यायालय के बाहर छानो 
का एक बहुत बडा दल सर आणुतोप मुकर्जी (कलकत्ता विश्वविद्यालय के निर्माता) 
के नेतृत्व मे इकट्ठा हो गया, इस दल मे थो देशवन्धु चित्तरंजन दास भी थे । 
बंगाल और सारे भारत में इस घटना से...बहुद-जोश फैला श्री झानन्द 
मोहन बोस ने इसके बारे मे इ डियन एसोसियेशन की कायं वाही में लिखा था क्--- 
'दुस अवसर पर भशुभ घटना में से श शुभ का जन्म हुग्ना भरा, इससे पहले ऐसा कभी नहों 
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हा था । इस मामले मे सर्वेत्र जितना कोघ तथा क्षोभ का उद्रेक हुआ, विभिन्न प्रान्तो 
के लोगो मे जिस तरह पारस्परिक प्रीति की भावना बढी, जिस तरह एकता का भ्रंद- 
डॉन हुआ, ऐसा कभी नही हुआ था ।' 

थ्री सुरेन्द्रनाथ जब जेल में थे तभी राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने के लिए मस्या 
और कोप बनाने के अनेक प्रस्ताव आय । जिस दिन थी बनर्जी जैल से छूंटे उसी दिन 
इंडियन मिरर में तारावद बन्दीपाध्याय का एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसम उन्होने 
राष्ट्रीय समठन और राष्ट्रीय कोप की स्थापना का बहुत जोरदार समर्थन किया 
था। शो बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्हे इस प्रकार राजनीतिक कार्यवाही के लिए बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्हे इस प्रकार राजनीतिक कार्यवाही के लिए 
सजा मिली थी। उनके छूटने पर उठका बहुत जोरदार स्वागत हुआ, छाडो ने उतको 
सिर पर उठा लिया। वे सक्डो सभाग्रों में बोले | वह दृश्य कैसा रोमाचकारों होता 
होगा जब भारतीय राष्ट्रीयता का यह उन्नायकन-अग्रदूत भरी सभा में पूछता-- तुम में 
कौन गँरीवारडी और मैजिनी ज॑सा राष्ट्रभवत है ?' और चारो ओर से जवानों की 
झावाज यू ज उठती-'हम-हम' | | क्रो सुरेन्द्रनाय सारे देश में घूमे गौर अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय स्रगठन बनाने के काम में जुट गये । उन्होंने देश के कोने-कोने में दुसरे वेताओओ 
से पत्र व्यवहार भी क्या, जिसके १८८३ में कलकत्ता मे राष्ट्रीय 
सम्मेलन का आयोजन हम्मा जिसका वर्ण न हेस पीछे कर चुके 

थी रेन्द्रनाथ बनर्जी राष्ट्रीय सम्मेलन से भी सततुप्ट नहीं हुए और प्रधिक 
व्यापक प्रचार व सगठन के लिए वे मई १८८४ में देदा यापी दौरे पर निकले । 
उत्तर भारत के प्राय सभी प्रमुख नगरो मे उन्होंने अपने विचार सभाझो में रखे तथा 
एक बातावरण का निर्माण किया | इस दौरे का वर्णन सर हेनरी कॉटन ने इस प्रकार 
किया है-- गत ब्ष १८८४ से एक बगाली नेता जिस समय व्यास्थान देते हुए उत्तर 
भारत का दौरा कर रहे थे, उस समय वह्‌ दौरा कसी वीर की दिग्विजय से कम 
नही था | इस समय ढाका से मुल्तान तक सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नाम से ही युवकों में 
जोश झा जाता है ।/+- 

१८८४५ मे राष्ट्रीय कान्फ़े नस का दूसरा श्रधिवेशन फ़िर कलकत्ते मे ही हुआ। 
श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने मद्रास की महाजन सभा तथा पूना की सावंजनिक सभा 
नामक सस्था से भी सम्पर्क स्थापित किया था और य लोग मिलकर अखिल भारतीय 
सस्था बनाने का विचार कर रहे थे । जनवरी १८८४ में वम्बई प्रसीडेन्सी एसोमि- 
येशन की स्थापना हुई थी जिसमे बदरुद्दीन तेयवजी, दिनशों ईदुलजी वाचा प्रादि 
गला या रन अखिल भारतीय थियॉसॉफ्किल सोसायटी के अधिवेशन 
के पश्चात्‌ मद्रास के बहादुर टुइनाथराव के घर पर कुछ विश्िप्ट व्यक्तियों ने 
इकट्ठ होकर अखिल भारतीय समठन के प्रइन पर विचार विमर्श क्या। इन्होने 
झाठ सदस्यों की एक समिति भी उसके लिए बनाई जिसने जे: सदस्यों की एक समिति भी उसके बनाई जिसने जनवरी १८८५ में देश 
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भर के नेताग्रो को पत्र लिखें। 
उधर कलकत्त मे थी सुरेच्रनाथ बनर्जी ज॑से देशभक्त के केडल्द--मे- राष्ट्रीय 


इस न लय कबनत कप कक ते थक या जय के नस का अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा था और इधर बम्बई में थी हा म के 
नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रस कु । यह एक दुर्भाग्य की बात थी कि थी बनर्जी 
काग्र स के पहने अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए। वास्तव में श्री हम काग्रंस को 
श्री बनर्जी की छाया से बचाना चाहते थे क्योकि उन्हे भय था कि श्री सुरेख्रनाय 
असे व्यक्ति के नेतृत्व से, जो सरकार के विरोध मे जेल हो आया हो एक ओर तो 
बाइसराय के नाराज होने की सम्भावना थी, दूसरी ओर काग्रेस अग्नेज-भवत न 
रहकर देशभक्त बन जाती परन्तु श्री ह्यू,म अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। काग्रे स 
के भ्रन्य लोगो को श्री बनर्जी से पूरी सहानुभूति थी । कलकत्ता के राप्टीय सम्मेलन 
ने अपने अन्तिम दिन काग्रेस के'अथम बम्बई झ्रधिवेशन को निम्न सन्देश भेजा-- 
'कलकत्ते के सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियण बम्बई सम्मेलन के प्रति अपनी 
सहानुभूति भेज रहे हैं ।' श्रागे चलकर काग्र स श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के दल से अलग 
ने रह सकी और उनका सयोग देश के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ । इस प्रकार 
हमारी दृष्टि मे श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी काग्रेस के पिता हैँ और श्री ह्माूम दाई 
(मिडवाइफ ) जिन्होने पिता की अनुपस्थिति मे पुत्री (कारगर स)का जन्म सम्पन्न कराया । 
2] कांग्रेस का प्रारम्भिक लक्ष्य ५ 

इण्डियन नेशनल काग्रेस का जन्म २८ दिसम्बर, १८८५ को दिन के १२ बजे 
बम्बई मे हुआ । उसके प्रथम अध्यक्ष श्री उमेशचन्द्र ब्जी थे। इस अधिवेशन मे 
७२ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। श्री उमेशचन्द्र बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे 
काभ्रोंस के लक्ष्य की घोषणा इस प्रकार की थी-- 

६“) जो लोग देश के विभिन्न भागो मे देश के लिए काम कर रहे हैं उनमे 
पारस्परिक स्तेह तथा परिचय उत्पन्न करना, 

(|) सब देश प्रेमियों मे, यानी ऐसे लोगो मे जो हमारे देश को प्रेम की 
दृष्दि से देखते हैं जाति, धर्म, प्रान्त सम्बन्धी कुसस्कारों को दूर कर सीधा प्रेम तथा 
बंयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करना और राष्ट्रीय एकता के भावों को दृढ़ करना, 

६३)-उस समय के महत्वपूर्ण तथा जरूरी प्रइनो पर भारतीय शिक्षित वर्ग 
के परिपक्व मत को अच्छी तरह तक-वित्तक के बाद पत्ता लगाना और फ्र जब वह 

* मालूम हो जाए तो उसे अधिकारपूर्ण इग से लिपिबद्ध करना, 

१४) अगले बारह महोनों मे जनता के हित के लिए देश के नेताओं को जो 
कुछ करना है उसका एक चित्र बनाना । ० 

काप्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही अनेक प्रस्तावो द्वारा रॉयल कमीशन की 
स्थापना, इण्डिया काउन्सिल की समाप्ति, ज्ञासन रुघार, सिविल सविस में भारतीयों 
के लिए समानता, सेना पर खर्च घटाने, युद्ध के व्यय का भार भारतीय जनता पर न 
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डालते की माग सरकार से की गई थी । इतना ही मही, बर्मा पर अर ग्रे जो की विजय 
और उसे भारत मे मिलाने की चेष्टा की निन्‍दा भी की गई । 

इस काग्र स-अधिवेशन का अन्त यद्यपि सम्राशी विक्टोरिया की जय के साथ 
हुआ तथापि उसके भीतर सुलगती हुई आ्राग की ओर से हमे आँख नहीं मूद लेनो 
चाहिये । प्रथम अधिवेशन मे ही वयाल के श्री गिरिजा बाबू ने भारत की गरीबी 
तथा स्वदेशी व स्वराज्य की श्रावाज उठाई थी। धीरे-धीरे कार्ग्रंस राष्ट्रीयता के 
डुग में रगती चली गई है और श्र ग्रंजो से बह दूर हटती चली गई । १८5६ मे ही मे 
कलकत्ते अधिवेशन मे थी सुरेन्द्रनाय बनर्जी श्रपने दल सद्दित काग्रंस मे राष्ट्रीयता 
का सबल तत्व लेकर घुस आये। 

सन्‌ १८६१ के अधिवेशन मे लाला मुरलीधर ने जो भाषण दिया था उससे 
प्रगट होता है कि काग्रेस का रगहूप बहुत तेजी से बदल रहा था। उन्होने काप्रे स- 
भ्रधिविशन के समोजको को फ्टकारते हुए कहा--'तुम ! तुम ' मुक्के लगता है कि 
तुम भी इन अभिशाप सरीखे राक्षसों का साथ देने मे और अपने भाइयों के हृदय का 
रक्त पीने मे सन्‍्तोय का अनुभव करते हो | (चारो ओर से नही नही की आवाज आने 
लगी) में कद्दता हू , हा, अपने चारो ओर देखिये, ये कर्दील, लंम्प, यूरोप के बने हुए 

कूर्सी, भेज, फूर्तीलि कपडे झौर छोप तथा अ ग्रजी कोट, टाई, फ्राक झौर चादी के 

जड़ हुए बेंत व थुम्हारे घर की समस्त्र विलासिता की वस्तयें क्या हैँ? य सब भारत 
की दरिद्रता के चिन्ह तथा भारत की भुखमरी के प्रमाण और प्रतीक हैं ।' इस भाषण 
मे काग्रेस मे राष्ट्रीयता की धारा के प्रवेश का बोध होता है । 

श्रागे चलकर काग्रेस ने देश के भीतर जागी हुई राष्ट्रीयता को प्रभावशाली 
ढंग से प्रमट किया तथा देश के सोते हुए पुरुपार्थ को जगाकर हममे एक दिन हमारी 
स्वाघानता लेने की योग्यता पंदा कर दी। १८८४ से १६४७ तक की इस कारथस 
के सामने हर भारतीय गौरव के साथ नत-मस्तक हो जाता है । 
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बता (६४४)... 


का 


ग्रध्याय . ३ 
स्वाधीनता संधपे ओर राष्ट्रीय राजनीति 


कांग्रेस देश की सबसे अधिक जक्तियाली श्र प्रतिनिधि सस्था है। 
उसका इतिहास उच्च कांटि को अटूट सेवा और त्याग का इतिहास है । 
शुरू से हो उसने जितने तूफानो का सफलता के साथ सामना किया, उतना 
किसी शास्था को नही करन, पडा। उमके ग्रादेश से लोगो ने इतमा अधिक 
त्याग किया है कि जिस पर देश गयव॑ कर सकता है। +म्हात्मा गाधी 


इन्डियन नेशनल काग्रेस की स्थापना के द्यीघ्र बाद ही भारतीय राष्ट्रीयता 
अधिक जाग्रत हो गई तथा धीरे-धीरे वह सधप॑ के पथ पर बढने लगी। स्वाधीनता- 
संघपं के उज्ज्वल इतिहास को, जो १८८५ से आरम्भ होकर १५ अगस्त १६४७ में 
समाप्त होता है, हम प्रधानत काग्रेस का इतिहास कह सकते है । यहा यह कह देना 
उचित होगा कि १८८४ से १६४७ तक की कार्रेस का इतिहास भारत का राष्ट्रीय 
इतिहास है । उस काठ मे का्नेस एक राजनीतिक दल नही थी वरन्‌ वह एक ऐसी 
राष्ट्रीय मच थी जिस पर सारे देश की प्रबुद्ध जनता एकत्रित हो कर राष्ट्रीय स्वाधी- 
नता के लिए सघर्ष कर रही थी। १६४७ के पश्चात काग्रं स ने एक राजनीतिक दल 
का रूप ले लिया | हमे इस बारे में बहुत सावधानी रखनी होगी कि १६४७ के बाद 
की कांग्रेस उस का स से एकदम भिन्न है जो १८८५ से १६४७ तक देश के लिए 
काम कर रही थी। उस का4स को हमे श्रद्धा और सम्मान के साथ देखना धाहिये । 
कोई भी प्रग्रेज जब कभी ईस्ट इन्डिया कम्पनी वा नाम सेता है तो उसके पहले 
ग्रेट श्र्थात्‌ महान लगाता है । यह एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रश्न है, इस प्रकार 
हम एक ऐसी महान्‌ सस्था के प्रति अपनी झृतज्ञता प्रयट करते है जिसने अपने भार्ग- 
दशन के द्वारा राष्ट्‌ को खोई हुई स्वतन्त्रता श्लौर एवता प्रदान की तथा जिसके पवित 
भम्डे के नीचे हमारे राष्टु वे प्रत्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्वातत्य-्समर मे भाग लिया। 
बाग्नेंस वे मंच के बाहर देश की राजनीतिक प्रवृति बहुत ही अल्प थी, फिर भी हम 
उस प्रवृति का उल्देख यथास्थात पूरे सम्मान के साथ करें] ॥ 

कांग्रेस विदुद्धत राष्ट्रीप-राजनीति से सम्बन्धित एक संस्था थी जिसका 
लक्ष्य भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना था। उसे घामिक या साम्पदाधिक विश्यासो 
और धारणाभो के साथ कोई वास्ता नद्ठी था। समाज-सुधार जहा जहा राष्ट्रीयता 
बे विकास के लिए भ्रावश्यक हो गया था, बेवल वहीं कां,रस ने उसमे हाथ डाला 


स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रीय राजनौति च७ 


जँसे छुम्रा-छूत का विवारण व महिला-जागरण। आम तौर पर अंग्रेजों व भैर- 
आरती। इतिहासकारों ने कारेस को हि इु-्पंस्था बताप्रा, यह मान्‍्यतवरा संता गलत 
है परन्तु इस गलतफ्हमी की जिम्मेदारी बहुत कुछ वाह्तविक तथ्यों पर है। पिछने 
अध्याय में हमते भारतीय-राप्टीयता के आधुनिक चरित्र और स्वरूप पर धार्मिक- 
नेताप्री व आन्दोलनो के प्रबल प्रभाव का उल्लेख किया है, इस प्रसंग मे यह और 
कहता उचित होगा कि भारतीय साप्टीयता के उस चरण मे जब सघये आरम्भ होने 
को था एव प्र ग्रे जो के विरोध मे उसके पाव बढने को ही थे लोक मान्य तिलक से 
उसके भाग्य को गति और दिल्या दी । स्व० तिलकजी बहुत धमंवान पुरुष थे, हिन्दू 
धर्म में उनकी निष्ठा प्रद्धेतीय थी। -ो मज्भगवदगीता के टीकाकार एवं भाष्यकार 
के रूप में तथा हिन्दू धर्म की प्राचीतता के सबल हिमायती के नाते वे सिद्ध थे। 
इसी प्रकार भारत मा के अनुपम सपूत लाला लाजपतराय भी हिन्दू धर्मदाद या 
धामिक संगठन के हिमायती हो गय थे । थोडो काल के पश्चात जब गायीजी भारतीय 
राजनीति के अखाडे में कूदे तव से अपने जीवन के भ्रन्त तक वे विचार, झाचरण, 
पहनावे, भाषा तथा उपदेश में पूरे हिन्दू रहे तथा उन्होंने अपने हिन्दुत्व को छिपाने 
की अपेक्षा उसकी घोषणा इंके की चोट पर की । 
परुतु यहा धर्म एक प्रेरणा के रूप मे था, सकुचित सम्प्रदायवाद के रूप में 
नहीं । भारत जैसे धर्म-प्रधान देश में जहा लोगो को अपने द॑निक जीवन में साधारण 
से साधारण कामो में धर्म को जोब्ने की श्रादत है, यह बात बहुत ही स्वाभाविक 
थी कि राष्टीय स्वाधीतता प्राप्त करने जैसे महान कार्य को घम्म के नाम से पवित्रता 
भ्रदान वी जाती। इतना ही नहीं सारे स्सार के इतिहास में यह एक भ्रनुषम घटना 
थी कि एक विज्ञाल दाष्ट्र अपनी स्वतन्ञ्रता शस्त्र और घृणा के बिना प्रेम और बलि* 
दान के ग्रहिसात्मक मांग से प्राप्त करे । भारतीय जनता की वाभिक पृष्ठभूमि ही 
इस बाते के लिए जिम्मेदार है कि यहा का भाम आदमी आजादी के लिए, बिता शत्रु 
को मारे, मरने के लिए खडा हो गया। 
महान का4 छ के बारे मे एक बात और समझ लेनी चाहिये कि वह महाव्‌- 

संस्था प्रास्तीय या प्रादेशिक सस्था नहीं थी वरन्‌ उसके मामने हमेशा उस विशाल 
भारत-माता का चित्र रहा जो काइमीर से कन्या कुमारी और अरब सागर से बंगाल 
की खाडी त्तक फैला हुआ है, जिसमे जिंटिश-भारत के प्रान्‍्त और देशी राजाओ के 

राज्य सम्मिलित थे तथा जो अनन्त काल से विविध धर्मों, भाषाओ्रो, वेश भूषाओ एवं 
रीति-रिवाजों के बावजूद भी एक शाइवत सस्कृति के सम्रान तत्वों से ग्रोतओोत 

रहा है। इसी महान भारतन्माता का जयधोष उसने किया, यद्यपि भ्रन्त में 

उसे विवश होकर उसके विभाजन का जवर्दस्ती का निर्णय अ्नमने मन से मजूर 

फरना पड़ा । < 
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्द भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


राष्ट्रीय स्वाधीनता सग्राम के इस उज्ज्वल इतिहास को हम निम्न काल-क्म 
में वर्गीकृत करके अध्ययन करना उचित मानते हें-- 

(१) संगठन और खुधार काल (१८८४ से १६०७) 

(३) ओपनिवेशिक स्वराज्य की साग शभौर मघप के चिस्ह (१६०७ से 

१६१६) 

(३) क्रान्ति की दशा में (१६१६ से १६२०) 

(४) भ्रसन्तोष श्लौर अ्रसहयोग (१६२० से १६२६) 

(५) पृर्ण-स्वराज्य का सकल्‍प (१६३० से १६४४) 

(६) चर्चा, विभाजन भ्रौर स्वराज्य (१६४५ से १६४७) 


सगठन श्लौर सुधार काल 
(१८८५ से १६०७) 


पु 
सन्‌ १८८४ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के जन्म की कथा पिछले भ्रष्याय मे 

वर्णन को जा चुकी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि काग्रेस की स्थापना करते समय 
भरग्रेज शासकों और नेताओो के मन मे यह्‌ विचार नही था कि वह भीघ ही अग्रे जो 
की रीति-नीति और उनके शासन के विरोध मे खडी हो जायगी परन्तु वसा होना 
भ्रनिवायं था । जैसा हम पीछे कह चुके हैं, मले ही का्रेस का जन्म डफरिन और 
हम के हाथी से हुआ हो परन्तु वह भारत के तत्कालीव राष्ट्रीय विचार 
की उपज थी। भारतीय राष्ट्रीयता इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उसे अपनी 
अभिव्यवित और अपने विस्तार के लिए सगठन की बहुत सख्त जरूरत थी। 
महान-काग्रेस के जन्स के लुरत बाद ही उसके भीतर राष्ट्रीय तत्व घुस 
गये तथा उन्होंने उसे भारत की राजनीतिक श्रगति का महत्वपूर्ण मंच बना 
लिया ! हमे हा म के व्यवितत्व और उनकी नीयत के कारण इस सस्था के बारे में 
कोई गलत धारणा नही बनानी चाहिये। कागग्रंस आरम्भ से ही उनके प्रभाव मे नहीं 
रही तथा वे उसकी नीतियो पर कोई महत्वपूर्ण दवाव नहीं डाल सके। उसका 
कारण यह था कि वह युग भारतीय इतिहास मे प्रतिभा का युग था | हमारा तात्पय॑ 
यह है कि उस समय भारत मे ऐसे अनेक महान व्यवित एक साथ पँदा हुए जिनके 
माम हमेशा भारत के इतिहास के उजले पन्नो पर गये और ग्रौरवपूर्ण शब्दों में 
सम्मातित होते रहेगे। इनमे से कुछ महान नाम इस प्रकार है--दादा भाई नौरोजी, 

महादेव गोविन्द रावाडे, फिरोजज्ञाह मेहता, ग्रोपालइृष्ण गोखले, दिनशाँ इदुल जी 
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स्वाथीनता सघर्य थौर सप्ट्रीय राजनीति द्हृ 


बाचा, सुरेखनाथ बनर्जी, उमेशचद्ध बनर्जी, भावन्द मोहन बोस, सुब्रह्मण्य भ्रग्यर, 
खृष्णास्वामी भ्रय्यर, पडित अयोध्यानाथ, पडित मदतमोहन मालबीय, लोकमान्य बाल 
गंगाधर तिलक, बदरुद्दीन तैय्यबजी और रहीमतुल्ला मुहम्मद सयानी । इन महापुरुषों 
की जीवन गाथा बहुत रोमाचकारी, प्रेरक श्रौर पावन है । प्रस्तुत पुस्तक उसके वर्णन 
के लिए बहुत छोटी पर गी । काश | हमारे देश के नतवयुवक और नवयुवतिया उनकी 
जीवन-गाथा के पवित्र घाद पर देश प्रेम, विद्त्ता, निर्भीकृता और उज्ज्वल चरित्र के 
अमृत का पान कर सकते | इनमे कितने ही महान नाम छूट गये हैं, भागे भी यह भूल 
हम से होगी, कही स्थानाभाव से कही अल्पज्ञता से | भारत जिस भ्रकार मन्दिरों 
झौर देवस्थानो का देश है वँसे ही महापुरुषो का देश भी है। इसकी भूमि मे महा- 
पुरुष बहुत सुगमता से पंदा होते हैं । ।बशेषकर सकठ और पराधीनता के काल में तो 
इसमे महापुरुषों की फसल ही होती है जिसमे कही स्वयं भगवात्र भी छिपे रहते हैं 
क्योंकि उन्होने वचन दे रखा है-- 
मदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत 
अम्युत्थानमधरंस्य वेदात्मनं सृजाम्यहम्‌ ! 
परिवाणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम 
घर्मंसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे । 
जब जब होई धर्म के हानि। बर्दाहे असुर झश्रधम अभिमानी ॥ ! 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहि इृपानिधि सज्जन के पीरा ॥ 
साथ ही इस प्रसंग मे एक बात और भी है कि स्वाधीनता के संघर्ष में भारत 
के भीतर अगणित उज्ज्वल जीवन बलिदान हुए है, जिनके नामो का उल्लेख करना 
प्राय असम्भव है। भगवान के महस्न्‍र नामो का जप करना सरल है परन्तु भारत के 
कोटि-कोटि शूरवीरों की नामावली तैयार करना एकदम पग्रमम्भव है, उन्हे तो ह्य्ः 
तम्र श्रद्धा के साथ अपने प्रणाम ही निवेदित कर सकते हैं। उनके सामने भुककर हम 
उनके ज्ञान, चरित्र, बल भ्रौर त्याग के उत्तराधिकारी बन जाते हैं जिसके बल पर 
हम आगे झपने देश भारत-महान को श्रेष्ठता से दिव्यता की ग्रोर ले जा सकेंगे 
काग्रेस ने अपने पहले ही अधिवेशन में सुधारों की मांग झुरू कर दी, इनमे 
भारतीय प्रशासन की जाच, विधान परियदों के विस्तार और मारतीयकरण, इण्डियन 
सिविल सविस की परीक्षा भारत मे करने आदि की कई मार्गे सम्मिलित थी । इससे 
यह बात साफ जाहिर हो गई कि काग्रेस ने शुरू से ही अ्रग्रंजी शासन को विदेशी 
समभा, उसकी कमियें देखो, यह सोचा के अच्छा शासन कैया होता है और ग्र'ग्रज 
सरकार से डरे बिना उसे सुझाव देने तथा उससे मार्गे करनी शुरू कर दी | सरकार 
को सुझाव देते समय हुमारे उन मेधावी पूर्व पुरुषों को तनिक भी भिभक नहीं होती 
थी । इससे यह बात सिद्ध होती है कि यद्यपि उन्होने भ्र॑ग्नेजों के राजनीतिक शासन 
को स्वीकार कर लिया था तथापि थे मानसिक, बौद्धिक और सास्कृतिक दृष्टि से 
स्वतन्त्र थे और उस मामले में वे अपने को अ ग्रेजो के बराबर ही मानते ये, उनके 
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ऊपर अगर जो वी योग्यता या जातीय उच्चता का कोई आतक नही था । 

इस काल म काश्रेस एक ओर अगर जो सरकार से सुधारों की माग कर रही 
थी दूसरी ओर अपने सगठत वी दिल्ला मे आग बढ रही थी तथा पड लिखे चम्द लोगो 
से विस्तृत होकर जनता की ओर फैल रही थी। उसके पहले प्रधिवेशन म केवल ७० 
सदस्य थे, दूसरे मे उनकी सख्या ४३६, तीसरे म ६०७, चौथे मे १९४८ तथा पाचर्वे 
में जो १८५६ मे हुआ्ना पूरे १६८८ सदस्य थे। इस प्रकार काग्रेस बढ रही थीं। 
तीसरे अधिवेशन के लिए, जो मद्गास में हुआ, मजदूरा ने साढ़े पराच हजार रुपया 
इकट्ठा किया, उसम त्तीन बढ़ई ((287.89:९7] प्रतिनिधि के रप म आय तथा उन्होने 
भाषण भी दिये । 

इस प्रकार का्नेस देश वी समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को एक राजनीतिक मंत्र 
पर सगठित करने लगी |+ इसम उदार श्र'ग्रोज भी आय और अध्यक्ष भी बने । 
आरम्भ मे नेताओ को अर ग्र जो वी राजनीतिक न्याय बुद्धि और ईमानदारी म विश्वास 
था तथा वे इ ग्लैड और भारत के बीच स्थायी राजनीतिक सम्बन्ध बनाना चाहते 
थे । कलकत्ता और मद्भास अधिवेशनो पर वहा के गवर्नरा ने काग्रस प्रतिनिधियों को 
विशिष्ट प्रतिथि मानकर दावते भी दी । इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का रुख 
उसके प्रति इन दिनो अच्छा था। इसी समय ब्रिटेन म भारत के प्रति सहानभूत्ति पंदा 
फरने के लिए 'इण्डिया! नामक एक मासिक पन प्रकाशित किया गया जो झागे १६२१ 
में बदद कया गया। 

इस्ती ब ल्यकाल म॒ का स के भीतर उप्र-दल वा निर्माण हो गया। उग्र दल के 
नेता चा4स की दीति से असन्तुप्ट थ । वे समभते थ वि र॒धारों वी भोख मागने से 
देश झ्रा। नही बढ रवेगा। ला० ल्ाजपतराय न उस वाल मे ब$स की दीति को 
राजी दव शिरूमगाप्न | ] ९॥॥५ |): ५) ९॥ 4५५ वहा और सस्वीवदु 
आलोचना की । उनके अतिरिवत लोक्मान्य तिलक ने देश को एवं नारा दिया। 
उटोने बहा-- स्वराज्य मेरा जैम्म सिर $ शिवार है और म॑ उसे लेकर रहूँगा।' उम्र- 
दल के निर्माण के कारणों म निम्न बहुत प्रसुस हैं-- 

(१) का4स बी छ वर्षों - निरन्तर माग के बाद १८६२ मे कुछ सुधारो 
की घोषणा की गई, इसे “भारतीय परिषद्‌ अधिनियम' (0040७ (0000५ #९+$ 
+ 'यह मेरे जीवन का स्वप्न रहा है कि मेरी जाति ()४॥१७॥) की बिखरी हुई 

इकाइया किसी दिन एक हो जायें ओर केवल व्य वेतया के रूप मे जीने वे बजाय 
हम एक जा।त के रूप म जीते म समर्थ हो ! में इस सभा मे इसी प्रकार वी एकता 
का प्रारंभ देख रहा हें) में इस बा4स मे भारतवर्ष के लिए अधिक सुखकर और 
सुन्दर भविष्य वी सूचना देख रहा हूं /--्री डा० राजेद्लाल मित्र, १८८६ मे 
बॉस के दूसरे श्रधिवेशन में स्वागत समिति के श्रध्यक्ष पद से भाषण 
करते हुए । 
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06 ]802) कहा गया । इसके द्वारा बहत ही महत्वहीन और अ्पर्याप्त सुधारों की 
घोषणा की गई | यद्यपि काग्रस के नद्भ पक्ष ने उनका स्वागत किया तथापि आम 
तौर पर उनके कारण असन्‍्तोध उत्पन्न हुआ ।+ 

(२) लाई लैनरतोन के वात्सराय बनने पर २६ जून १८६३ मे वाइसराय 
की परिषद ने एक ही वैठक मे जिमन कोई भी भारतीय सदस्य उपस्थित नहीं था, 
यह निर्णय कर तिया कि भारती टकसालें मुक्त्र॒ रथ से चाँदी के सिक्‍के नहीं बता 
सकेगी साथ ही, जिटिश क्मंवारवा के लाम के लए विनिमय-अ्रति घन भत्ता 
( िरठभ 98 5 )799 ) ४७।)३ ४ >छ ४७०८) स्वीकार किया भ्रया जो एक 
प्रकार से नितन भारत का तिदय ज्ञोगरण था । पजाब के लाला मुरलीबर ने १८६४ 
के कांग्रेस ग्रधिवेशन म इस प्रसग पर ब्यय करते हुए कहा था-- 

+ थदि यह कथन शब्दश “त्प है कि ऊंट के लिए सुई क छेद म से निकलना 
आमान है परन्तु धनी मनुष्य का स्द्रा म प्रवेश पाता कठत है, तो मेरा विचार है 
कि भारत ज॑सा प्रसन देदा गौर भारतीय जनता ज॑सी प्रसत्न जनता दूसरी नहीं हो 
संक्ती । आपको इ ग्ल॑ण्ड वी धनी जनता पर उस विद्याल घनराशि के कारण जा 
झमन मग्रह कर ली है तरस खाना चाहिए और परमेदवर को घन्यवाद देना चाहिप 
कि उसने आपको ( हम ) इस लाभकारी स्थिति म रछा है तथा स्वर्ग के वे द्वार 
आपके लिए खुब यय ह॑ जो यरोप की जनता के लिए बन्द है। क्‍या अधिकारिया ने 
तुम्हारे लिए स्वग्र के द्वार खोलने म॒ काफी बलिदान नहीं किया है ? उस बलिदाल 
के बदव उहोने अपने लिए विनिमय प्रतिघन भक्ता स्वय न तिया है | * 

इस भाषण से अग्रेजो के प्रति रोष और काग्रेय वी नम्न नीति के प्रति 
ब्यग का तीज भाव प्रगठ होता है । 

(३) १८६६-६७ म एक भयद्कर अकाल पड़ा । उसी समय वाइसराय लाई 
ऐल्गिन जबलपुर गय जहा जनता मक्खियों क्षी भाति मर रही थी” तब उन्होंने 
मध्यप्रदेश वी जनता को उसकी समद्धि पर बधाई दी । इससे देश म॑ बडी चिड्ठ पैदा 
हुई । शिमला के यूनाइटेड सविसेज कत्त्र की एक रभा से ऐलिगन न यह भी कहा कि 
"भारत बो तलवार सर जीता गया है और उसे तजवार स ही (ब्रिटिश धासन के 
अन्तर्गत) बसाप रखा जापगा । वाइराराय के इन शब्दा ने मेतामो के मन मे कोच 
पैदा कर दिया । 

(४) प्रकाल के समय बम्बई प्रात स॒प्चय तथा देश म भूकम्प, युद्ध और 
दमन का दौर चल पड़ा । महादेव गोविन्द रानाडे ने उसके बारे में लिखा है कि वह 
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सात प्टेगो जैसा भयानक सक्ट था। सरकार वी ओर से प्लेग वी रोक-थाम और 
इलाज वी व्यवस्था बहुत खराब थी | पूना म इतना क्षोभ पैदा हुआ कि सम्राज्ञी के 
जन्म दिन की रात मे प्तेय कमिइनर मि० रन्‍्ड व ल॑फ्टीनेन्ट अस्ट को मार डाला 
गया । इससे सरकार बेहद क्रोध मे आ गई व दमन का चत्र लेज्ी से चलने लगा। 
सेशन्स जज के यह लिखने पर भी कि कोई प्रमाण नही मिलता, चपरेकर बनब्धुओ को 
स॒जा दी गई तथा लोक्मान्य तिलक को अपने समाचार पत्र केसरी म॑ भडकाने वाले 
लेख लिखने के अपराध मे डेढ़ वर्ध का कठोर कारावास देकर उन्हे माडले जेल में 
बर्मा भेज दिया गया । 

(५) १८६८ म लाई कर्जन ने भारत आकर देश पर दमन और भत्याचार 
वी बाढ़ शुरू कर दी । उसने भारतीय जनता को सावंजनिक ढंग से भूठा और बेई- 
मान कह कर श्रष्मानित विया। इस पर देश मे तूफान मच गया और झमृत बाजार 
पका में सिस्टर निवेदिता ने कर्जन के कथन को गलत बताया तथा सिद्ध किया कि 
स्वयं कजन ने वितनी ही बार भूठ बोला है और माना भी है कि वे भूठ बोलते हैं । 
१६०५ में जब बर्जन देश से रण त्तव देश कराह रह या । वगल़ के विभाजन का 
घाव बहुत ताजा था और देश वी भ्राखो से आय बरस रही थी। 

(६) वगाल के विभाजन ने बयाल ओर सारे भारत में क्रोध और धृणा की 
लहर पैदा कर दी तथा देश भर में उसका सग्रढित विरोध हुआ। समभदार लोग 
समभ गय कि प्रग्रेज 'पूट डालो ओर राज्य करो' की नीति का अनुसरण करके 
भारतीय एकता की दी्घे-परम्परा को नष्ट करना चाहते है । उग्र-विचार को इससे 

, बहुत समर्थन मिला । दे में बडे पैमाने पर विदेशी माल, स्कूल, कचहरी झौर सर- 
कारी नौकरियी वा बहिप्कार किया गया । 

(७) १६०४ म॑ का४स ने सर हेनरी कॉटन वी अध्यक्षता मे एक प्रतिनिधि 
सप्डल बाइसराय से मिलने भेजा परन्तु लाई कर्जन ने उससे मिलने से इस्कार कर 
दिया । इससे कार्नेस के स्वाभिमान को करारी चोट लगी और उसने ला० लाजपत- 
राय व थी गोखले को दिटिश जनता झौर सरकार का समय॑न प्राप्त करने के लिए 
इ ग्लण्ड भेजा | बहा से य लोग निराश होकर लौठे । ला० लाजपतराय तो विद्रोही 
बन गय भौर उन्होंने भारत लोटब२ देश की जनता को झपने पावों पर खड होने के 
लिए ललकारा 

(८) इधर १६०४ में हो एशिया के नवोदित राष्ट्र जापान ने रूस को सशत्र 
युद्ध मे परास्त कर दिया | अवेसीनिया मे इठलो की हार से जो उत्साह देश मे पंदा 
हुआ था वह जापान थे इस विजय से चमक उठा तथा नौजवान सोचने लगे कि वे 
विस प्रवार ञ्मग्रं जी राज्य का जुआ उतार कर फैक सकते हैं । उघर दक्षिणी अप्रीका 

में वहाँ वी गोरी सरकार ने मारतीय प्रवासियों के साथ जो दुव्यंवहार किया उमसे 
देश का रून खौल उठा एवं पराधीनता का अपमान उसे बहुत खलने लगा। यहाँ यह्‌ 
सात ध्यान रखनी होगी कि दक्षिणी भपीका में भारतीय प्रदासियों के दमन और 
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उत्पीडन ने ही हमारे देश को हमारा वह व्राता महात्मा गाँधी के रूप में हमे दिया 
जिसने दुनिया के इतिहांस मे शान्त-कान्ति का एक सर्वेथा विचित्र अध्याय लिखा है । 

नम्न दल का पक्ष--जहाँ एक ओर नम्र दलीय काँग्रेसी यह मानते थे कि 
इण्लैड और भारत का सम्बन्ध ईश्वरीय योजना है और उसवी स्थापना श्रेप्ठ एवं 
उच्च आदर्शों के लिए हुई है, वही उप्र-नविचारक नेता अ ग्रे जो के साथ अपने सम्बन्धो को 
समाप्त करने पर बल दे रहे थे। नम्न दल में जब हम श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, श्री 
महंदेव गोविन्द रानाडे, श्री मोपालइ प्ण गोखले जैसे भारत प्रेमी महापुरुषों को देखते 
हैं तो कोई कारण नही दिखाई देता कि उनवी नम्ता को हम लोकमान्य तिलक की 
भाषा मे देशद्रोह कह सकें । - बास्तव मे ये लोग कई कारणो रो नम्रवादी थे, इनको 
हम निस्‍्न प्रकार वर्गान्टित कर सकते हैं--- 

(१) उन्हे अ्र॑ग्ने जी सम्यता और विज्ञान का आकषंण हुआ, उन्हें लगा कि 
प्रग्रंंज ससार मे एक नई सम्यता और नई शक्ित के प्रतीक हे तथा हमे भ्रपनी प्राचीन 
कालीन रूढ़िप्रस्तता को छोडकर उनवी दिश्या मे आगे बढ़ना होगा । झागे के जमाने 
में श्री मोतीलाल जी नेहरू एक नम्नदलीय राजनीतिज्ञ हुए । उनके बारे मे श्री जवाहर 
लाल नेहरू ने लिखा है कि वे मॉडरेट या नम्रदलीय कैसे बने-श्री मोतीलाल नेहरू, 
“बहुत दृढ़ भाषना, दृढ़ उत्साह, महान गव॑ और महान इच्छाशक्ति वाले पुरुष थे । 
दे नम्रवादिता से बहुत दूर थे, तथापि १६०७ भ्रौर १६०८ में तथा उसके बाद कुछ 
थर्षों तक वे निसमन्देह नम्रवादियों मे सबसे अधिक नम्नवादी हो गये थे तथा बे उग्र- 
बादियो (8507७॥४9॥3) के प्रति ऋुद् थे, हालाँकि मेरा विश्वास है कि वे तिलक 
के प्रशसक थे ।" 

“पाएन्तु ऐसा हुआ क्यो | स्पष्ट चिन्तन के कारण उन्हे ऐसा लगा कि जब 
तक भाषा के अनुरूप ही कार्यक्रम न श्रपनाया जाये तब तक कठोर ए'व उम्र शब्दो से 
मसला हल नही होता। उन्हे सामने कोई प्रभावशाली कार्यक्म नजर नही श्राता 
था । इसके भ्रलावा उप्रवादी झान्दोलनो की पृष्ठभूमि म धामिक राष्ट्रीयता का 
विचार था जो उनकी (श्री मोतीलाल ज; की) प्रकृति के विरुद्ध था। वे प्राचीनकाल 
के भारत को फिर से लौटा लावा नही चाहते थे ! वे न प्राचीन प्रथाओ्रो और जाति 
आदि को समभते थे न उनके साथ उनकी सहानुभूति ही थी। वे जिन रुढियो को 
प्रतिक्रियाबादी समभते थे, उनको नापसनद करते थे | वे पश्चिम की ओर देखते थे 
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छड भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


और पश्चिम की प्रगति से वहुत अ्रावधित हुए थे । वे मानने लगे थे कि वह प्रगति 
भारत म इ गलंड के साथ सम्बन्ध रखने से हो प्राप्त हो सकती है ।” (ग्रॉटोबायग्राफी, 
पृ० २३-४) 
(२) ये लोग शिक्षित वर्ग के थे। श्री फिरोजशाह मेहता ने इस बारे में स्पप्ट 
/हूप से कहा था कि उस समय “कॉँत्रोेस जनता की आवाज नही है फिर भी वास्तव मे 
जनता के शिक्षित देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे जबता वी शिकायतों को प्रगट 
करें तथा उन्हे दूर करने के लिए सुभाव दें । १८६ मे काँग्रेस अध्यक्ष श्री आनन्द 
मोहने बोस ने कहा था कि, शिक्षित लोग (भारतीय) इ ग्लेंड के शत्रु नही मित्र हैं । 
वे उसके महान मिशन में उसके स्वाभाविक और अनिवाय॑ सहयोगी है ।। इस वाक्य 
से यह बात स्पप्ट रूप से भलक्ती है कि इन लोगो को सचमुच यह लगता था क्षि 
अग्रज जाति का ससार के लोकतंत्रात्मक और नवीन मानवीय निर्माण भें एड महत्व- 
पूर्ण मिशन और स्थान है । उनवी यह धारणा प्र ग्रे जी साहित्य के पढने से बनी थी। 
(३) नद्रवादियों ने ज्रिटिश जाति का इतिहास प्रशसात्मक दृष्टि से पढा था 
तथा उनका यह विश्वास बन गया था कि अंग्रेज देर सवेर से भारतीय जनता की 
आवाज सुनेगे और उन्हे सुशासन प्रदान कर देंगे । सर फिरोजश्शाह मेहता ने १८६० 
में अपना यह विश्वास प्रगट किया था - 'छुके कोई शका नही है , में समझता हूँ कि 
ब्रिटिश राजनी तिज्ञ ग्राखिरकार हमारी पुकार सुनेंगे ।” उन्होने श्रश्र जो से श्रपील की 
कि वे--'इस छाक्ति (शिक्षित भारतीय वर्ग) को विरोध मे ख़देडने के बजाय अपनी 
ओर भ्रावपित बरे ।” इसी प्रकार » सुरेन्द्रनाथ बदर्जी भारतीय राष्ट्रीयता के आधु- 
निक पिता होते हुए भो यह मानते थे कि हमे “ज्रिटिश सम्बन्धों के प्रति ग्डिग निप्ठा 
से काम करना चाहिय, क्योकि (हमारा) लक्ष्य भारत से जटिश शासन को मिटाना 
नही है वरन्‌ उसके झाधार को अधिक विस्तृत करना, उसकी भावना को उदार बनाना, 
उसके स्वरूप को श्रेष्ठ बचाना तथा उसे एक राष्ट्र के प्रेम की अपरिवर्तनीय बुनियादों 
पर खडा करना है।' 
नम्रवादी विचारक प्र ग्रे जी शासन के भीतर भारत के लिए अधिक उदार- 
शासन के इच्छुक थे । परन्तु वे जल्दी ही निराश हो गये । स्वय थी सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी ने १८६२ वी काँग्रस से धोषणा की थी--“हम एव सहान झौर स्वतंत्र 
साम्राज्य के नागरिक हैँ भौर हम ससार के श्रेष्ठठम सविधान के साये में रहेते है ॥ 
अग्रजो ज॑से ही अधिकार, सुविधायें और संविधान हमे भी प्राप्त है। बस इतना है 
कि हमे उससे बाहर निकाल दिया गया है अर्थात्‌ हम उसके भीतर नही है ।” इस 
डबक्‍्तव्य का अन्तिम वाक्य बहुत मामिक है । केवल उउ्वादी ही नही, न प्रदनीप विचा- 
रक भी (4टिश शासन की नीतियो से निराश हो रहे थे परन्तु उन्हे साविधानिक़ ढंग 
पर ही विदवास था श्रौर वे कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं खोज था रहे थे जिसके द्वारा 
बंधानिक व छान्तिपूर्ण ढम से शंग्रेजी हासन की मीतियो का प्रतिकार 
कया जा सके । 
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काप्रेस और सरकार मे प्रनबन -काग्रेस ज्यो-ज्यो भारत को समस्याओं को 
हाथ म लेने लगी तथा उसने जनता के साथ सम्पर्क पैदा करना आरम्भ किया त्यो- 
त्यो झग्रेज सरकार की निगाहों म वह खटकने लगी । काग्रेस और सरकार के बीच 
अनबन का प्रारम्भ दूसरे अधिवेशन के समय १८८६ सम ही हो गया था जबकि शस्त 
अधिनियम का घोर विरोध करते हुए काग्र स के मच से अवध के राजा रामपालधिह 
में कठोर भाषा म यह कहा कि--हमको दबाने के लिय, हमारे झन्दर की बुद्ध शव 
को नियमित रूप से नष्ठ करने के लिए एक योद्धा तथा वीर जाति को मु शिया का 
जाति म परिणत करने के लिय हम सरकार के श्राभारी नहीं हो सकते | भारतीयो 
को एक दिन इसके लिप दुखित होना पड़ेगा कि अप्नेजों के साथ उनका मनहुस 
सम्पर्क बयो हुआ । थे बात कठोर हू परन्तु हे सत्य । यदि क्रिसी देझ्य के लोगा वी 
राष्ट्रीयता की भावना को दबाया न जाय और उनम जाति तथा देश की रक्षा बी शविति 
को नष्ट क्षिया जाय तो उससे जितनी हानि होती है उसकी क्षतिन्यूर्ति किसी प्रकार 
भी नही हो सकती । तीयरे अधिवेशन में तो छछ -प्रधिनियम समाप्त करने के बारे 
मे एक प्रस्ताव ही पास किया गया । उत्त प्रस्ताव पर जब विचार हो रहा था तब 
ह्ा,म साहब बहुत परेशान हो रहे थे । हुआ यह कि मद्रास काग्रेंस के अवसर पर 
बगाल के प्रसिद्ध नेता श्री अश्विनी कुमार दत्त शासन सुधार के एक मांग पत्र पर 
४५ हजार लोगों के हस्ताक्षर कराकर लायये। इससे बडी हलचल पैरा हुई । 
अर श्रे जो द्वारा चलाय जाने वाते समाचार पत्रो ने काग्रेंस का विरोध करना ओरम्भ 
कर दिया तथा इस बात पर आपत्ति की कि कांग्रेस भारत के लिय राष्ट्र शब्द का 
प्रयोग कर रही थी । १८८८ मे उत्तर प्रदेश के गवर्तर भ्वर झआकलैड कालबित ते 
कार्य स का विरोध करना शुरू कर दिया और इलाहाबाद मे उमके भ्रधिवेशन में बहुत 
सी अइचने पैदा वी । हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच फट डालने की चेप्टा वी 
जाबे लगी और इस काम के लिप सर सैयद अहमद खाँ को उपयाग क्रिया गया। 
इसी समय १८८८ के नवम्बर महीने में वाइसराय ने कांग्रेस की बहुत निन्‍दा की । 
इस सब का पारणाम यह हुग्ना कि काग्रेस सरकार कौ गोद से दुर हटती गई तथा 

वह राष्ट्रीय शक्तियों के हाथो मे चली गई । 

चिद्रोह की दिशा मे--कार्ग्रेंस और सरकार के बीच सम्बन्ध-विच्छेद को घड़ी 
बहुन नजदीक आ गई और १६०४ में जब मारत के सबसे अधिक जाग्रत प्रान्त बयाल 
का विभाजन हुआ्आ उस समय बड पँसाने पर सरकार का विरोध किया गया। इस 
आन्दोलन का नेतृत्व काग्रेंस ने नही किया वरन्‌ स्वय बगाल के नेताग्रो ने उसका 
आयोजन किया । कांग्रेस ने भी उस कार्यक्रम का समर्थन कुछ शर्तों पर किया । उस 
आन्दोलन म सबसे महत्व वी दात यह थी कि पहली बार अ ग्रेजी-शासन की हर 
चोज का बहिष्कार किया गया । स्कूल, कॉलिज, कचहरी, सरकारी नौक्रो तथा 
विदेशी माल का बहिष्कार क्रिया गया। १६०६ में कलकत्ता कांग्रेस ने श्री दादा 
भाई नौतेजी के नेतृ व में उम्रवादी कार्यक्रत का सम्येन किया। यह अधिवेशन मारत 


७६ भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


के इतिहास में इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं कि यहा पहची बार वाप्रेस के मच पर 
दादा भाई नौरोजी ने स्त्रराज्य के उस पावन और प्रे रक सत्र का उच्चारण किया जौ 
देश को स्वामी दप्रावर॑३ ने प्रदाव किया था । इस समय तक काग्रेस केवल वैधानिक 
साधनो का ही आाश्चय ले रही थी । सबसे पहली बार १६०१ मे कलकत्ता काग्रेस के 
स्वागताध्यक्ष महाराजा नादौर न उसकी नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि 
वँधानिक साधनों को राजनीतिक भिखमग्रेपन की नीति कहा जा सकता है। सर 
आमुत्तोष मुखर्जी ने भी इसी असन्तोध को प्रकट करते हुए कहा था कि पराधीन जाति 
की कोई राजनी त नही होती । बाबू विपिनचन्द्र पाल १८८७ म ही काग्रेस में भरा 
चुके थे और वे अपने विचारों म काफी उग्र हो चले थे । उघर महाराष्ट्र में लोक- 
मान्य तितक काग्रेस में प्रसुख होते जा रहे थे। पजाब मे लाला लाजपतराय का 
प्रभाव भी काप्रेंस मे बढता जा रहा था। इन लोगो ने मिलवर बनारस काग्रेंस 
अधिवेशन म ब्रिटिश सम्राट जाजं पंचम व सप्आाजी के भारत झागमन पर उनके 
स्वागत का विरोध किया । परन्तु श्री गोखले, भ्री रमेशचन्द दत्त और श्री सुरेन्रनाथ 
अनर्जी के प्रयत्तों से दे सफल न हो सके । अंग्रेजी माल के बहिप्कार पर काग्रेंस 
सहमत हो गई । परन्तु यह शान्ति की स्थिति टिक नहीं सकी तथा १६०७ में तूफाब 
आ्राया जिसका उल्नेख भागे किया जायगा । 


झौपनिवेशिक रघराज्य की माग झौर सघर्ष के चिन्ह 


काग्रेस के भीतर नम्र दलीय श्रौर उग्र नेताओं के बीच मतभेद गहरा होता 
चला गया । १६०७ में काग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होना था परन्तु स्वागत 
समिति वी बँठक मे किसी बात पर इतना गहरा मतभेद हो गया कि वहा अधिवेशन 
न हो सका। सूरत के कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह दिखाया और वहा श्रधिवेशन 
शुरू हुआ, परन्तु सभापति अपने भाषण का पहला प॑राग्राफ भी नही पढ़ पाये थे कि 
दोनो दलो मे दगा शुरू हो गया तथा श्रधिवेशन हुल्लड मे समाप्त हो गया। 

यहा काग्रंस के भीतर से उग्रदल के लोग निकल गय तथा वे १६१६ से 
पहले फिर से उसमें नही लौठे । यह काल भारत के लिय पीडा और अपमान का काल 
था । एक शोर पड़ाब में दमन का दौर चल रहा था, दूसरी ओर वाल अ ग्रेजी नीति 
के फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंघ और लूटन्याट का केन्द्र बना हुआ था। उम्रवादी 
नेता लाला लाजपंतराय और अजीतर्सिह को बिया मुकदमा चलाप ही छ भाह के 
लिये, भादते जैल में दाल, दिया, गए,» लोअमप््य तिलक को, केस री, से, कुछ ७, फन्तिचत् 
लेख लिखने के लिय छ वर्षों के लिय जेल मे डात दिया गया। वंगाल के अनेक 
नेताओं को देश निकाले का दण्ड दिया गया । बंगाल के समाचार पत्रो पर कड़े 
प्रतिवन्‍्ध लगाये गये तथा अनेक भारतीय सम्पादको को पकड़ा भौर दण्डित 
किया गया। 

सूरत ब्गै फूट के बाद कांग्रेस के सम्नदलीय नेताम्रो ने कांग्रेस का विधान 


स्वाधीनता संघर्ष भर राष्ट्रीय राजनीति ७६ 


बबाते के लिये इलाहाबाद में एक सम्मेलन का श्रायोजन किया । इस सम्मेलन में जो 
विधान बनाया गया उसमें काग्रेस के लक्ष्य की घोषणा इस प्रकार वी गई-- 

“भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का लक्ष्य भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था वी 
स्थापना करना है जैसी कि विटिश साम्राज्य के स्वशासी उपनिवेशों मे पाई जाती 
है। काग्रेस चाहती है कि भारत अन्य उपनिवेश्ो की भाति ही साम्राज्य के अधिकारों 
का उपभोग और उत्तरदायित्वों की पूति करे ।” कांग्रेस के विधान में इस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिय जिन साधनों का उल्नेख किया गया वे इस प्रकार हैँ-- 

'वतंमान शासन पद्धति के ऋ्रिक सुधार, देश के भीतर राष्ट्रीयता, एकता तथा 
सार्वजनिक सेवा की भावना के प्रोत्साहन एवं देश की बौद्धिक, नैतिक, भ्राथिक व 
औद्योगिक शक्तियों के विकास व संगठन ग्रादि के साविधानिक साधनों के द्वारा 
काग्रें स श्रपने लक्ष्य को सिद्ध करता चाहती है ।' 

यह बात स्मरण रखने योग्य है कि केवल तिलक, लाजपतराय आर विपिन« 
चन्द्र पाल जैसे उमग्रवादी नेता ही नहीं, गोखले ज॑से नम्रवादी भी भारत में भारतीय 
शासन कौ स्थापना की चर्चा खुल कर करने लगे थे । १६१४ के काग्रेंस अधिवेशन में 
सर एस७ पी० सिन्हा ने जो बाद मे लाई बने, स्पप्ट सौर पर यह कहा कि भारत का 
लक्ष्य उस श्रादर्श को प्राप्त करना है जिसकी घोषणा रवतत्रत्ता के अग्रदूत भ्रव्नाहम 
लिकन ने की, भ्रर्थात्र जनता के लिये, जनता द्वारा, जनता का शासन । यह एक 
प्रकार से पूर्ण स्वराज्य का ही नारा था। बग विभाजन के परिणामस्वरूप देश में 
प्रार्तेकवादी आन्दोलन का जन्म हुआ था जो १६१२ मे बग-विभाजन रद कर देने 
के बाद भी समाप्त नही हुआ, उसका वर्णन हम आगे यथास्थान करेंगे । 

ब्रिटिश सरकार यह समझ गई थी कि काग्रेंस उसके चग्मुल से पूरी तरह 
निकल चुकी है अत उसने विभाजन की नीति को अ्रपनाना शुरू किया । १ अ्रवतूबर 

१६०६ को मुसलमान नेता आया खाँ वाइसराय से मिले और उन्होने मुसलमानों के 
दासन में विशद्येष अधिकारों और सुविधाझों की माग की । लाड्ड मिनटों ने इस अब- 
सर का पूरा लाम उठाया और उठके प्रोत्साहत पर ३० लवम्बर १६०६ को अ्रखित्र 
भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब बकारुलरुल्क की अध्यक्षता मे ढाका मे हुई । 
इसके लक्ष्यों की घोषणा मे कहा गया था कि वह सुसलमानो के दिल म॒ ब्रिटिश सर« 
कार के प्रति चफादारी पैदा करना चाहती है, उनके राजनीतिक श्रधिकारों और 
हितों की रक्षा करना चाहती है तथा लीग के उर्देश्यो को हानि पहुँचाये बिना भारत 
ही दूसरी जतिवरे के अति सदुनाज यटर कररा काहकी है ? जीजा औरर तो यथा अुछा 
कर सकी परन्तु बस वह इस सदभावना का निर्माण ही मं कर सकी, वरम्‌ इसके 
बजाय उसने देदा की दो महान जातियो के बोच इतनी बडी खाई पैदा कर दो कि 
भारत का विभाजत करना पडा । 

१६०६ में मिन्‍्टो मार्ले सुघारो के नाम से एक शासन व्यवस्था की घोषणा 
की गई जिसका अष्ययत हम साविधानिक विकास के प्रसंग में झागे करेंगे। इन 


३ भारतीय राजनीति का विंकांस और संविधान 
सुधारों से काग्रेस को बहुत असम्तौष हुआ और पंडित मदन मोहन मालबीय जी ज॑से 
उदार ब्यक्ति ने भी वाग्रेंस के अध्यक्ष पद से लाहौर मे उनकी तीव्र श्रालोचना वी । 
फिर भी उन नेताओं के पास राजनीतिक सुधारो के लिय #िक्षापात्र के अतिरिवत 
दूसरा कोई अस्त्र नहीं था अत ब्रिटिश सरकार उनकी भोली म जो कुछ डालती 
गई, थे उसे मन मसोसकर स्वीकार करते गये। झुस्लिम लीग दो स्थापना के बाद वाग्रेंस 
में मुसलमानों वी ओर भुकाव बढ़ा ओर १६१९२ के वांग्रेस अधिवेदन मे मौल्बी 
मजरल हक को स्वागत समिति वा अध्यक्ष बनाया गया तथा १६१३ में सैयद महम्मद 
बहादुर को कराची अ्रधिवेशन में काग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया । इन्ही नवाब बहा- 
दुर ने हिन्दू मुसलमानों को पास लाने की जो कोशिश को उसके परिणामस्वरूप 
१६१६ में लखनऊ काँग्रेस के अधिवेशन के समय काग्रेस और मुस्लिम छोग वे बीच 
समभोौता हो सका । 

गाँधी जी का भारत ग्रागममस--इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना जिसका बाद 
के इतिहास पर बहुत प्रभाव हुआ, यह हुई कि दक्षिणी अप्रीका में भारतीय प्रवासियो 
के प्रसिद्ध नेता और सत्याग्रह शस्त्र के आविध्कारक मोहन दास करमचरद गाँधी नामक 
एक व्यक्ति भारत में आये | श्री गोपाल इृष्ण गोखले उनके राजनीतिक ग॒रू थे, उनके 
आदेझ पर श्री गाँवीजी जो तब तक महात्मा के नाम से विश्यात नही हुए थे, एक वर्ष 
सारे भारत में घूम घूम कर भारत का दर्शन करते रहे । वे १६१४ में बम्बई बाँग्रेस 
अधिवेशन म विपय निर्धारिणी समिति के लिए नही चुने जा सके परणत्तु श्रध्यक्ष श्री 
सत्य प्रसन्न सिंह ने उन्हें अपने विशपाधिवार से समिति भे ले लिया। अगदी बार 
१६१६ के लखनऊ अधिवेशन में भी उन्हें कठिनाई पडी परन्तु इस समय लोव मान्य 
तिलक ने उनबी मदद की और वे समिति मे जा सके । 

श्रीमती एनीबीसेम्ट का भारतीय राजन ति से प्रवेश---इसी समय थियोसॉ- 
फिकल सोसायटी की प्रसिद्ध कार्यक 7 शरोमती एनीबीसेन्ट ने भारतीय राजनीति में 
अवेश किया । वे बहुत श्रच्छी वबता थी । उन्होने शीघ्र हो पुराने राजनीतिक नेताओं 
को पीछे छोड दिया, उनको वे “अतीत के पुरुष” कहकर सम्बोधित करती थी । इधर 
लोक मान्य तिलक वाँग्रेस से बाहर थे । यद्यपि १६१५ के बम्बई अधिवेशन मे काँग्रेस 
के विधान में ऐसे सुधार कर दिये गये थे जिनके अनुसार वे १६१६ में क्त्रिसम गब्रा 
सकते थे तथापि वे कुछ करने के लिए बेचन थे अत श्रीमती बीसेन्ट के साथ मिलकर 
उन्होंने होमझूल लीग वी स्थापना की । 

शुद्ध भौर दभ्न--१६ १४ मे प्रथम महायुद्ध आरम्भ हा चुका था तथा भारत 
सरकार उस युद्ध म धन और सेनाओ्रो से श्रग्र जो वी मदद कर रही थी। बह नही 
चाहती थी कि ऐसे नाजुक मौके पर भारत में सरकार का विरोध हो। परतु घद- 
मसाप्रो का कम कुछ इस प्रहार का हुआ्ला कि भारत में आन्दोलन जोर पकडने लगा ॥ 
होमरूल लीग ने भारत के लिए स्वराज्य की मांग पर जोर दिया | तिलक, विधिनचम्ध 
पाल प्ौर बीसेन्ट-पे तीन नेता देश के इस कोने से उस कोने तक सूपानी दौरा य रके 


स्वाधीवता सघपे और राष्ट्रीय राजनीति छह 


भारतीय जनता और पिशेषय्र शिक्षित बर्ग को स्वराज्य कामत्र दे रहे थे। श्रीमती 
वीसेन्ट की कार्यत्राही पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया पर बे बहुत उग्र हो गई झौर भन्त 
में सरकार ने एरके दो साथियों दाडिया और अर«छेल के साथ उम्हे नज़रवगद कर 
जिया | इन तीनो की गिरफ्तारी से भ्रान्दोलन तेज हो गया। लोक्मान्य तिलक 
वॉग्रेस म आ चुके थे, उन्हाने काँग्रेस पर जोर डाला कि वह इन तीनो को छुडाने के 
लिए सरकार पर दबाव डाले । एक समय तो सविनय ग्रवज्ञा (टप) ता$ शत 
€॥९९) दी चर्चा वी जाने लगी थी | इस हलचल के परिणामस्वरूप श्रीमती बौसेन्ट 
झूृट गई झौर बे काँग्रेस के अगले अधिवेशन ग अध्यक्षा बनीं । यह उनके चरम्‌ उत्कर्प 
का काल था| उसके बाद वे नम्न॒पडती गई तथा भारत के राजनौतिक क्षितिज पर 
एक नया सूर्य उगते लगा 

लखनऊ अधिव्ेशन-- १६१६ में लोकमान्य तिलक छ व्र्ष वी जेल काटने के 
बाद माग्र स म श्ञामिन हुए । लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया ग्रौर उनके हारा 
प्रस्ता बिल 'स्वराज्य! सम्बन्धी प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया । कार्य स-लीग 
सन्धि का उल्नेण हम कर चुके हैँ । इस सन्धि म॑ काग्रे स ने भारी मूर्वता का एरिच्य 
दिया जिसक्रा परिणाम उसे अन्त सके भोगना पड़ा । वह मूर्खता यह थी कि उसने 
मुसलमानों के लिए पथक निर्वाचन को स्दीकार कर लिया । 

लखनऊ अधिवेशन म॑ बाग्रेस के भीतर एक नई चेतना दिखाई दी। सारा 
वातावरण उत्तरदायी शासन कौ मा और उसकी प्राप्ति के सकल्प से भरा हुआ 
था । यहा यह बात स्मरणीय है कि इस अधिवेशन से पूर्ण ही नम्नदल के दो प्रभाव- 
शाल्ी नेताग्रो थी मोखने और फीरोजदाह मेहता का निधन हो चुका था । थह बात 
बड़ी विचित्र है कि लो० तिवक ने गोखने के शिप्प गाधी का बहुत स्वागत, सम्भान 
किया | शायद वे समझ ग्य थे कि गाधी नम्नतो हैं परततु हे कान्तिकारी। बाग 
चलकर तिनक गांधी के पक्ष म॑ राजनीति से निवृत्र होते घने गय । 

युद्ध पे सशायत्'-मभहायुद्ध म भारत ने ब्रिटेत की भदद की। गायी जी को 
विदवास था त्रि यदि इस सक़ट के समय प्र ग्रेजो की मदद की गई तो बे भारत से 
प्रमन होकर उसे स्वराज्य की दिद्ला में कुछ दें | । यही झाशा श्र चतकर निराहया 
में ददली और पानी नी एक महान कान्तिकारी सिद्ध हुए । युद्ध के दौरान मे जिटिश 
सरकार ने घोषणा की क्रि-- भारत के लोग ब्रिटिश साम्राज्य के हिला के संयुक्त 
और समान प्रहरी हूँ । यह घोषणा बहुत आशाजैनक थी। ग्राधी जी ने देश भ पूम- 
घूम कर युद्ध के लिए सैनिक भर्तों किय और सरकार की मदद नी । 


क्रान्ति को दिज्ञा में 


ससनऊ वाप्रस मे नज्न वे उम्र दलो म जिस एकता वा दर्शन हुआ घा व 
सणित पी । १६१७ के कलकरा अधिवेशन म दीसेस्ट का अध्यक्षा होता नम्रवादिः 
की करारी हार थी । वे धीरे धीरे झार स से टूटे गय। इसी बीच जुलाई १६१८ 


डक भारतीय राजनौति का विकास और संविधान 


माटेग्यू-चेस्सफोर्ड सुधयर योजना प्रकाशित हुई जिस पर विचार करने के लिए २६ श्रगस्त 
१६१८ को काग्रेस का एक विद्येप अधिवेशन वम्बई में बुलाया गया। इसमें ३८४५ 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए | इस अधिवेशन में चर्चा के पश्चात्‌ घोषणा वी गई कि 
माटेग्यू-्चेम्सफोर्ड योजना में दिये गये सुधार “अपर्याप्त, असम्तोषजनक और निराशा 
जनक! है। इस घोषणा ने नच्ववादियों को एकदम परेशान कर दिया और इसी समय 
वे सदा के लिए काग्रेंस से पृथक हो गये ॥+ 

उदार दल का जन्म--नवम्बर १६१८ में बम्बई में उदार दल (नमन दल) 
की स्थापना की गई । वहा श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता मे देश भर से तम्रदलीय 
व्यकित एकत्रित हुए तथा उन्होने माटेग्यू-चेम्सफोई के कुछ श्रशों की तो प्रालो- 
चना की परन्तु कुल मिलाकर उसका स्वागत किया । 

कैसी विचित विडम्बना है कि जो सुरेन्द्रनाध बनर्जी कांग्रेस के पिता श्रौर 
स्वप्नद्रष्टा थे वे ही एक दिन उसे छोडकर अलग हो गय'। वस्तुत उनके लिए कार्प्रेस 
में कोई जगह ही नही रह गई थी। जो सुरेख्बरनाथ बनर्जी उग्रवादी समभे जाने के 
कारण काग्रेंस में कठिनाई से प्रवेश कर सके थे तथा अनेक महत्वहीन व्यक्तियों के 
अध्यक्ष बन चुकने पर उसके अध्यक्ष बन सके थे, वे ही उग्रवादी काग्रेस मे नम्रदलीय 
होने के कारण न रह सके । इससे थोघ होता है कि काग्रेस किस प्रकार क्रांति की 
दिशा में बढ रही थी । 

चम्पारन में तपस्या--इंधर भारत के वरिष्ठ राजनीतिज़ श्रापसी वाइ-विवाद 
में उलभे हुए थे, उघर गाधी जी देश की जनता के दुख-दई को खोज रहे थे। इसी 
खोज म वे चम्पारन गये जहा तिलहे गोरे नील को खेती करने वाले किसानो को 
सता रहे थे | सरकार ने गाधी जी को रोकना चाहा परन्तु गाधी जी ड॒टे रहे और वे 

* सत्याग्रह का प्रयोग करते रहे सरकार को अन्त मे एक जाच कमीशन बँठाना पडा 

तथा किसानो वी बहुत सी बातें मानी गयी । इसी प्रकार भ्रुजरात के खेडा क्षेत्र में 
उन्होने क्सिानों के पक्ष को लेकर सत्याग्रह किया | चम्प्राय्व के सत्ययग्रह में गाधी जी 
को डा० राजेन्द्प्रसाद भर आचाय॑ बृ पलानी माम के दो साथी मिले जो भ्राज तक्‌ 


मम कर बिक शोिरग पर की अननन्‍्य भाव से कर रहे हैं । 
चम्पारन भौर खड़ा ने गाधौ जी को जनता के निकट ला दिया और भारत 


के लोग उनकी और आशा भरी निगाहो से देखने लगे, यहा तक कि स्वयं लोकमान्य 
तिलक भी उनकी प्रशसा करने लगे। 

रौलद समिति--१० दिसम्बर १६१७ को भारत सरकार ने श्री रौलट की 
ध्रध्यक्षता से एक समिति बी नियुक्त वी जिसका काम देश में कान्तिवारी ग्रादोलन 
की जाच करना था । इस समिति ने सिफारिश की कि शान्ति काल में भी सरकार 





+ इन सुधारों के बारे में थ्रोमती वीसेग्ट ने कहा था कि “अरप्रेणो की झोर से दिये 
जाने तथा भारतवासियों द्वारा स्वीकार किये जाने योग्य नही हैं (” 


स्वाधीनता सघर्ष और राष्ट्रीय राजनीति 3 


जिस व्यक्ति को जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है तथा इस प्रकार देश में फैलते हुए 
ऋरान्तिकारी आन्दोलन को दबा सकती है । 
इस रिपोर्ट को देखकर गाँधी जी बहुत बौखलाये और उन्होने सार्वजनिक रूप 
से यह बात जाहिर कर दी कि उन्हे ञ्र ग्रे जी सरकार से यह झाशा न थी कि वह 
युद्ध में दी गई १ लाख सैनिको तथा एक हजार करोड रुपये की श्राहुति के बदले में 
भारत को इस प्रकार के कठोर और निप्ठुर कानून भेट करेगी । 
क्राप्रेस का दिल्‍ली भधिवेशन--१६१८ में काग्रेय का वाधिक भ्रधिवेशव 
दिल्ली में पडित मदनमोहत मालवीय की ग्रध्यक्षता मे हुआ | इस अधिवेशन में एक 
प्रस्ताव द्वारा अमेरिकन सिनेट की वैदेशिक सम्बन्ध समिति से यह प्रार्थना की गई कि 
“बहू छोग आफ नेशन्स (राष्ट्रसघ) के विधान में ऐसा सशोधन करावे जिसके द्वारा उसके 
घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाने प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह भ्रावश्यक होना 
चाहिय कि बह अपने प्राधीन प्रदेशों मे जनत्र्रात्मके संस्थाओं की स्थापता करे ।! 
एक दूसरे प्रस्ताव मे कहा गया कि 'राष्ट्र सघ द्वारा घोषित राष्ट्रो के प्रात्म- 
निर्णय का सिद्धान्त भारत के लिए भी लागू किया जाय तथा शान्ति परिपद्‌ मे भारत 
का प्रतिनिधित्व उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हो ।' 
दिल्‍ली काग्रेस ने लोकमान्य तिलक, गाधी जी और संयद हसन इमाम को 
अपनी ओर से (यदि बुनाया जाय तो) शान्ति परिषद्‌ में भारत का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए, नियुकत किया गया । 
इनके अतिरिवत सरकार से माग की गई कि वह युद्ध काल मे दिये गये अपने 
उस वचन को पूरा करे जिसमें कहा गया था कि युद्ध मे अग्रेजों के जीत जाने पर 
प्रगतिशील जातियो फो श्रात्म-निर्णय का अधिकार दिया जायगा ! 
परन्तु वास्तव में सरकार की नीयत अच्छी नहीं थी ज॑सा कि हम आगे वी 
चघटनाग्ो से अनुभव करेंगे । 
रोलट बिल धोर ऐक्ट--फरवरी १६१६ म रौलट बिल का प्रारूप (079[0) 
सामने प्रा गया । इसे देखकर सारे देश मे क्रोध और निराशा का वातावरण छा 
गया । ऐसा लगा मानों भर ग्रज सरकार भारत को सदा के लिए निस्तेज और निर्वार्य 
बना देना चाहती हो ! 
ऐसी स्थिति मे एक ओर जनता निस्सहाय बन गई थी, दूसरी ओर लोकमान्य 
तिलक जैसे उम्र नेता भी हतप्रभ थे वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि उस बिल का 
विरोध कंसे किया जाय । ऐसी स्थिति के बोच एक व्यकित दृढ़ विश्वास और झास्या 
लेकर भ्रडिग खडा रहा, उसने कभी भअ्रसहायता नहीं महसूस की | यह व्यवित था 
महात्मा गाधी । गाधी जी ने एक मार्च को घोषणा कर दी कि यदि बिल को ऐवट 
दना दिया गया हो वे सत्याग्रह आन्दोलन शुरू कर देंगे । उतवी इस चुनौती से एक 
भर जनता म तेज का सचार हुआ, दूसरी ओर देश के उग्र भर नम्न नेता इस चेता- 
बनी पर भौचवके रह गय, दे जानते थे कि गाधो एक सावधान धाश्श है, वे उनको 


घर भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


ग्म्भीरता में विश्वास करते थे तथा दक्षिणी अफ्रीका, चम्पारत और खेडा के उदाहरण 
उनके सामने थे ही । 

भारतीय राजनीति मे असहसोग की यह धमकी सर्वधा एक नई घटना थी। 
अभी तक उग्र माते जाने वाले लोग भी ऐसी भाषा दा प्रयोग नहीं कर पाते थे । 
कांग्रेस काति की दिशा मे आगे बढ रही थी । अ्रभी एक वर्ष ही हुआ था कि कांग्रेस 
उग्र माने जाने वाले अपने पिता श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को पीछे छोड़कर लोकमान्य 
तिलक के अधिक उग्र नेतृत्व म आगे बढ गई थी। एक वर्ष बाद वही काग्नेस इतनी 
आगे बढ गई कि तिलक स्वय पीछे रह गये । श्रीमती वीसेग्ट तो एकदम बौखला * 
गई । वे असहयोग की भाषा को सहन ही नही कर सवी । इसी प्रकार तिलक भी 
इतनी उग्रता को सहन नही कर पा रहे थे । 

रौलट बिल १८ मार्च को ऐवट (वानून) बन गया ॥ उसी दिल गाँधी जी ने 
एक प्रतिज्ञा पत्र छपवाया कि देशवासी उस पर हस्ताक्षर करके प्रतित्रा करें कि वे 
सत्य और अहिसा के द्वारा रौलट कानून का उल्लंघन करेंगे ॥ उन्होंने तय किया कि 
३० मार्च को उसके विरोध में ब्यापक हडताल हो, लोग उपवास करें तथा शान्त 
प्रदर्शन करें । बाद भ यह तारीख ६ अप्रैल कर दी गई । दिल्‍ली मे ३० को ही 
प्रदर्शन किया । जुशूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानग्द जी कर रहे थे, जब गोरे फौजियो 

उन्हें गोली चलाने की धमकी दी तो उन्होने सीना खोल दिया, इस पर वे सिपाही 

बहुत भेपे । यहाँ से भारत के इतिइ्ास के वे रोश्ाचकारी पन्ने प्रारम्भ होते हैं. जिन्हें 
पढ़--देखकर अतीत के चित्र सजीव हो उतते हैं, शीज् श्रद्धा से उन बीर पुस्पो के 
चरणों म भुक जाता है जो भ्रपने को भूतकर आजादी के लिए जूभते रहे तथा अपने 
देश के प्यार का प्रवाह उम्ड पडता है । 


६ अ्रप्रेल से जलियानवाला काण्ड तक 


३० मार्च को दिल्ली के प्रदर्शंत मे हहतालियो व पुलिस में सधपं हो गया, 
परिणामस्वरूप ८ व्यक्ति मारे गये और अनेक व्यक्ति धायल हो गय ) इधर ६ अ्रप्रल 
को सारे देश में सरकार के विरोध म॒ हृश्ताले, जल्से व जुलूस संगठित किये गये 4 
इन प्रदर्शनो का उल्लेख करते हुए एक क्मेचारी सर वेलन्टाइन शिरोल ने लिखा है- 
“इस आन्दोलन ने निश्चित रूप से व्रिटिश-राज के विरुद्ध एक संगठित क्रान्ति का 
स्वरूप ले लिया है ।”-+- 

ददए से अप्दोलत बहुत टग्रठा के साथ फौला । उल्ही दिलों फ्रमुतसर में 
काँग्रेस अधिवेशन होने वाला था । डॉ० किचलू और सत्यपाल उसवी तैयारी से लगे 
हुए थे । दिल्‍ली के दगे की सूचना गाँधी जी यो दी गई | उधर डॉ० मत््यपाल तथा 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने उन्हे दिल्ली आने का निमतण दिया । याँधी जी ७ प्रप्नॉल को 
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दिल्‍ली के लिए चल पढ़े, ८ भ्रप्रंस को गाटी सवेरे जब पलवल स्टेशन पर पहुंची तो 
गाँधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक स्पेशल गारी से पुलिस उन्हे बम्बई 
वापिम लगई। गाँधी जी की विरफ्वतारी के समाचार से सारे देक्ष में सनसनी 
फैल गई। 
उधर १० अप्रैत् को सवेरे डा० किचलू और सत्वपाल अमृतसर के जिला 
मजिस्ट्रेट के वाले पर बुलाय गय तथा उ हे वश से गिरफ्तार करके लापता कर दिया 
गया | जनता इस पर भटक उठी । एक बहुत व्ये भोड मज्स्टट के बगले वी झोर 
अपने नेताओ्रो का पता पूछने चली, इस भोड पर पुल्सि ने गोली उलाई। रीौटते 
संप्य जनता शहीदों वी लाशो को ल्क्र चण्गी। ज्नता ने लोटले हुए एक वेक में 
आग लगा दी और उसके ग़ारे मैनेजर को मार डाला। उस दिन कुल पाँच 
भ्र'ग्रंज जान से मारे गय । इसी प्रकार १२ प्रप्रल को कमूर और १८ अप्रैल को 
शुणरान वाला में भारी दग हो गय । अ्रमृतसर मे ध्राम हटताल हुई । पजाब के हेपटी- 
तेन्ट भवनंर सर माइकेल ग्रो” डायर ने ११ अप्रैल को झमतसर में पौज बुलाली । 
६२ प्रप्रॉल फो सभाश्रो पर रंक ल्गा दो गई परदु उसकी पोष्णा नही बी गई। 
3३ युरल का भयावना दित भारत के साथ खिलवाड़ करने के «िए उदय 
हि ॥ उस शाम को जलियानवाला बाग नामक चारो ओर से घिरे हुए एक 
रऐक विशेध सभा की गई जिसम देश के अनेक भागों से लोग श्राय, बटी भीड़ 
जमा थी । उस बाग में आने-जाने का एक ही तग रास्ता था। सभा भे शी हसराज 
का भाँपण हो रहा था उसी समय जनरल डायर नामक सेनापति एक सँनिक दुकते 
लेकर वहाँ पहुंचा तथा उसने उस तभ रास्ते की ओर गोलो बरसानी शुस्कर दो । 
गोली के १६०० राउस्ड फायर किय गय । लगभग एक हजार झादमी मारे गय और 
उससे भी अधिक घायल हुए । यह अत्याचार यही समाप्त नहीं हुआ । शहर की 
विजली पानी के कनेबशन काट दिय गय । राहगीरो को छाती के बल पर सश्कों पर 
चलाया गया । खुलेश्राम सडको पर देत लगाय ग्रय, ५१ आ्लादमियों को फादी दे दी 
गई, ५०० विद्याथियों और प्राष्यापको को ग्रिरत्तार कर लिया थया। थलिदान वी 
बह दर्दनाक कहानी बहुत लम्बी है । सरकार ने डायर के कारनामो वी जाँच की और 
उसे निर्दोष घोषित कर दिया । इतना ही नही दुष्ट डायर को बीस हजार पौड़ की 
चलो भेंट वी गई तथा उसे भारत मे ज्िटिश झासन का रक्षक' कहकर सम्मानित्त 
किया गया । परन्तु यह समभना झ ग्रेजी की अहकार मिश्चित मुखंता का चिन्ह था 
क्योकि दुप्द डायर का यह अत्याचार भारत के लोगो को भुलाय भी न मूला तथा 
देश्नग्रंजी शासन के बट्टूर शत्रु बद गय। देश के क्ली-यूचे मे बच्चे बच्चे की जवान, 
पर यह गीत गूंज उठा। 
रे क्‍या भूले हो जलियान वाला, दुष्ट डायर का इतिहास काला, 
गोलियो की लगी जब को थी थोव झ्लाजादी की तव पड़ी थी, 
याद हो गर तुम्हे यू मे नहाना, तो यह मंष्डा न नीचे भुकाना। 
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इसने क्या क्‍या न हमसे कराया, पेट के बल था हमको रेंगाया, 

लाखो बच्चों को दर दर इंलाया भा बहनो को घर घर रलाया, 

याद हो घुम्हे गर दो फिसाना, त्तो यह भण्डा न नीचे भुकाना। 

प्राण मित्रो भले ही गवावा, पर यह भण्डा न नीचे भुकाना ॥ 

जलियान वाले बाग मे देश के अमर शहीदो के झून से रगी हुई पवित्र मिट्टी 
देश के कोने-कोने मे गई झौर लोगो ने प्रतिज्ञा की-- 

'इसी से छिडा यह तराना, कि होना आजाद या मिट ही जाना। 

सब कहेगे कि सर है कटाना, पर यह भण्डा न नीचे भुकाना ! न्‍ 

असन्तोष के इसने प्रबल प्रदर्शन के हो चुकने पर गाँधी जी ने २१ जुलाई 
को सत्याग्रह स्थगित कर दिया झ्रौर उन्होने हिन्दु-मुस्लिम एकता तथा स्वदेशी के 
कार्यक्रम पर जोर दिया। 

जखिलाफत का प्रइन--युद्ध काल मे रूसलमानो का सहयोग लेने के लिए ब्रिटिश 
प्रधात मत्ी ने यह घोषणा की थी कि टर्की से थुस और एशिया माइनर के प्रदेश 
नही छीने जायेंगे। परन्तु युद्ध मे विजय के पश्चात्‌ ब्रिटेन अपने इस वायदे को भूल 
गया तथा थुंस यूनान को भेंट मे दे दिया गया और एशिया माइनर प्रास ब ब्रिटेन के 
प्राधीन कर लिया गया । इस प्रकार ससार के मुसलमानों के एकमात्र धाभिक नेता टर्की 
के खलीफा (सुल्तान) से उसका राज्य छीव लिया गया | इस घटना ने मुसलमानों 
को अप्रसन्न कर दिया । उनके मन मे अरग्रे जो का विश्वास समाप्त हो गया । भद्ठात्मा 
गाधी ने खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आन्दोलन चलाने की बात रखी । मौ० 
मौहम्मदअती व शौकतअली ने अ्रसहयोग के विचार का समर्थन किया । हिन्दू-मुस्लिम 
एकता तेजी से झागे बढती सी दिखने लगी, यहा तक कि स्वामी श्रद्धानन्द मस्जिदो 
जे भाषण देते थे । 

मिंदो-मालें सुधार शोर १६६६ का भारत शासन भ्धिनियम--इधर देश में 
राजनीतिक बेचनी वढ़ रही थी, उधर सरकार शासन को सुधारने की चेप्टा कर रही 
थी । मिटो मालें सुधार के नाम से एक योजना प्रकाशित की गई जिसके आधार पर 
भारत के लोगो को शासन संचालन में भाग देने वी बात कही गई ! ये सुधार भ्राशा 
से बहुत कम थे । काग्रेंस का रख झारम्भ मे इन सुधारों के पक्ष में था । १६१६ के 
अ्रमृतस र अधिवेशन में लोकमान्य तिलक और महात्मा गाँधी दोनों उस बोजना से 
सहयोग करना ठीक समभते थे । परुतु ग्राधी जी बाद म बदल गय और उन्होने 
असहयोग का नारा उठाया । लोक्माग्य ग्रांधो जो वी इस नीति के विरुद्ध थे। जो 
लोकमान्य काग्रेस में उग्रतम थे, काग्रे स ने उन्हे अपनी उग्रता मे ठीक दंसे ही पीछे छोड 
दिया जैसे उसने श्री सुरेम्द्रनाथ वनर्जी को छोड दिया था। लोकमान्य ब्रिद्रि द्विद्ठ:-सरकार्‌ 
के साथ झसहयोग वी बात पू पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सके । परत खेद है किये 


१ भगस्त १६२० को, जब मसहयोग झ्ान्दोलन शुरू होते वाला था, तभी बहुत सवेरे 
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असन्तोष और शसहयोग 


सितम्बर १६२० में काग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्त में हुआ 
जिसके सभापति ला० लाजपतराय थे । उन्होने अपने भाषण में व्यापक असन्तोष का 
उल्लेख करते हुए कट्टा कि--"इस तथ्य की ओर से आख मूंदने का कोई लाभ नहीं 
है कि हम एक क्ान्तिकारी काल में से ग्रुजर रहे है ।'' प्रवृत्ति और परम्परा से हम 
ऋत्ति के लिए अनुकूल नही है । परम्परा से हम मन्द-गति लोग हैं, परन्तु जब हम 
आगे बढना तय, क़र लेत्ते हैं तव हम तेजी से बढते हे और बहुत तेजी से आगे जाते हैं । 
कोई भी सजीव संगठन अपने अस्तित्व काल में क्राति को पूर्णत नहीं ठाल सकता।” 
इस अधिवेशन मे असहयोग का प्रस्ताव गाधी जी ने रखा और कहा कि जब 
तक सरकार पंजाब के अ्त्याचारो और खिलाफत के प्रइन पर खेद प्रकट नही करती 
तब सक हम असहयोग करते रहेग | आरम्भ मे ला० लाजपतराय ज॑से क्रान्तिकारो 
भी असहयोग के पक्ष मे वे ये, उनके अतिरिक्त प० सोतीलान नेहरू भी उसे नहीं 
चाहते थे । परन्तु थल्त मे ये दोनों सहमत हो गये । त्तीसरे विरोधी श्री चितरंजनदास 
भी थोड़े समय बाद दिसम्बर भे नागपुर अधिवेशन के समय प्रस्ताव के पक्ष में झा 
गये । केवल पंडित सदनसोहन सालवीय अभी तक विरोध करते रहे । वम्नदल के 
लोग त्षो काग्रेस छोड ही चुके थे, वे कभी उसमे वापिस नही लौदे । वे १६१६ के 
सुधारों को चाहते थे तथा उन्होने उनके क्रियान्वित करने मे भाग लिया। नये कावून 
के अ्रन्तगंत होने वाने चुनावों म काग्रे स सम्मिलित नही हुई । 
प्रहिसात्मक असहयोग का कार्यक्रम इस भरकार बनाया गया-- 
३६>सरकार द्वारा दी गई उपाधियों, पदवियों और पदों तथा नामाकित स्थानों 
का परित्याग अर्थात्‌ वहिप्कार , 
3. विदेशी माल का वहिष्कार, 
७४ वकीलो द्वारा अदालतों का बहिष्कार , 
४४“ विद्या्ियों द्वारा सरकारी शिक्षा सरथाप्रो व परीक्षाग्रों का बहिप्कार, 
२..-सरकारी सेना व कर्मचारियों द्वारा मेसोपोटामिया मे अंग्रेजों की ओर से 
लडने से इन्कार, 
४६ कर्घ श्रौर चलें का प्रचार व खादी का प्रयोग, 
५७ १६१६ के सुधारो के अन्तर्गत काउन्सिलो तथा वोट के अधिकारों का 
बहिष्कार, 
७.>सरकारी उत्सदों व सभाञ्रों का वहिष्कार + 
इस कार्यक्रम पर देश के बड़े भाग ने अमल किया तथा यह सिद्ध कर दिया 
कि काग्रेस को देश का समयेन प्राप्त है। काग्रेस के लोग विधान समाओं के लिए 
खड़ हुए और ग्राइच्यं जनक बात यह है कि ८० प्रतिशत मतदाता वोट देने के लिए 


-ही नही भाये नही भागे । 


घई भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


दिसम्बर मे कांग्रेस का अ्रधिवेशन नाग्रपुर मे हुआ जहा क्रो जमनालाल बजाज 
स्वागताध्यक्ष बने । यहा असहयोग के कदम पर रूब चर्चा हुई। शी सुहम्मदभली 
जितना यही से काग्रेस से अलग होकर प्रतिक्रियावादी बने । 

श्रान्दोलन श्रौर दसन--आन्दोलन बहुत तेजी से आगे बढा। महात्मा गाधी 
ने स्वय अ्पन्रा सरकारी सम्मान चिन्ह कैसरे हिन्द सरकार को लौटा दिया। विश्व 
कवि गुरदेव रवीन्धताथ ठाकुर जलियान वाले बाग -के...हत्याकाण्ड के समय ही अपनी 
उपाधिया लौटो कर अ्रसहयोगी वन चुके थे । ४ चितरजनदास, ५० मोतीलाल नैहुरू, 
जवाहरबाल नेहरू, ला० लाजपतराय, विुल भाई व वल्‍लभ भाई पदेल, सी० राज- 
गोपालाचाय, डा० झ्नन्सारी, मौ० श्रबुलकलाम आजाद, डा० राजेन्टप्रसाद झादि प्रनेक 
प्रतिष्ठित लोग वक्ानत और दूसरे धम्धे छोब्कर काग्रस के मच से ऋसहयोगी बने | 
स्वदेशी का अचार हुआ और खट्टर राष्ट्रीय पोशाक बन गया । 

इसी समय १२ नवम्बर १६२१ को ह्लिग्स आफ बवेल्स भारतवर्ष आय । एक 
वर्ष पूर्व भी वे आने वाले थे परूतु राजनीतिक वातावरण क्षुत्ध होने के कंरिण नहीं 
आय थे । इस आर राजनीतिक वातावरण झौर भी अधिक क्षुब्ध था। क्षाग्नंस ने 
उनका भी धहिप्कार किया | जि दिन युवराज बम्बई पहुंचे उस दिन बडे जोरों से 

हि गह बन एक सात उगान्न सम से गारश क् 
भू 4 जी क्‍्पथ्ो की होली जलाई गई और एक भारी हंगामा हुआ | स्वय गाधोजी पर 
“पमती सरोजिनो नायडू भीड के दीच में से त्व दगा शान्त हुआ । इस दगे से दुखी 
होकर गराधी जी ने सात दिन का उपवास क्या । उससे देद्ा मे हिंसा के प्रति विरवित 
आरा गई | युवराज जिधर जाते, उन्हे झ्रादमी का दर्भन न होता, वे छुनसान सड़कों पर 
से ग्रणरते, उनके सम्मान में आयोजित सरकारी और भोजों मे क्रिय के झ्राब्मी ६क्ट्ठु 
क्िय जाते । जहा वे गये वही गिरफ्तारिया हुई । देशव-धु चित्रजनदास, त्याग्मृति 
पडित भोटीलाल नेहरू, मौ० श्बुत्वल्म आजाद, थी ज्वाहरलाल नेहरू रूभी चोटी 
के नेता जैलो मे ३ स दिय गय । स्वय युवराज ने कहा क्--- 'मे परेशान (7 777'९6 
४। 0 ]५7| | ५५३) हूँ ।” बल्कत्त भें स्वराज के विश्दध एक विराट सार्वजन्क 
अंदर हुआ। 
दिरूम्बर १६२१ मे काग्रेस का अध्विशन अहमदाबाद मे हुआ्ना, वहा बहुत 

जनता » आई तथा स्बके €िए «चे बंट्ने का प्रबन्ध हुश्ना और झभ्रजी की जगह 
हि दो वा प्रमोग क्या गया। इस ऋध्विहन मे लोग बहुत क्रोध मे ७ | वे भ््रेजोी 
सरकार को मिटा देना चाहते थे। हसरत मोहानी मे पूण रबतल्ता का प्ररताव रखा 
परुतु ग्राधो जो ते अभो समय धनवूल न स्मभ कर उसका विरोध किया और वह 
रद्द हो यया। 

छू गोरखपुर के चोरी चौरा थाने में » फरवरी १६२२ मे एक जुलूस मे 
पुलिस ॥ डाली, इस पर जनता ज्ोघ मे आ गई, पुर्सि के सिपाहियों को घाने 
भे खदेश्वर थान को बेर लिया गया और उप्तमे आग लगा दो गई जिसके १रिणाम्स्वरूप 
२४ सिपाही जिन्दा जल मरे । इस घटना के बाद सरकार का रुख बहुत कद हो 




















स्वाधीनता संघपे और राष्ट्रीय राजतीति यछ 


गया, उसने चोटो चौरा को गोले बाह्द में वर्दाद कर दिया, भयकर रक्तपात और 
सम्पत्ति का विनाश हुआा 

काट से गाँधी जी को भारी सदमभा पहुँचा और उन्होने १२ फरवरी 
की आपका न व जनक गधे मे प्रेस कार्य-समि्ठि को बंठक में भारदी लन बन्द करने व घोषणा कर दी। कार सा. 
के बहुत लोगो को यह अच्छा नहीं संगा। थी ुमाकतल बोल में अपनी पुस्तक 'भार- 
तीय सग्राम' में लिखा है (ऐसे समय जब कि जनता का उत्साह चरम बिन्दु पर पहुँच 
चुका था पीछे लौटने का अर्थ राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम न था । महात्मा जी के 
सभी प्रमुख शिष्य देशवन्धु चितरजनदास १० मोतोलान जी, लाला लाजपतराय झ्रादि 
इस पर क्षुब्ध थे । में उन दिनों देशवन्धु के साथ जैल मं था, इस घटवा पर दुख से 
उनका बुरा हाल हुग्रा !” 

यह भ्रान्दोलनग जन साधारण तक पहुँचा था। स्थय बाइसराय ते भारत ४ 
को लिखा था कि, “शहरों की आम बनता पर ध्सहयोग का बहुत प्रभाव पडा है। 
आरत सरकार इलिहास मे अभूतपूर्व भयानक परिस्थितियों का मामना वर रही हैं प्रौर 
इस बात को छिपाकर नही रखना चाहती कि समावनाएं बहुत भयानक है ।” स्थिति 
यह हो गई थी कि देहातों से ५ प्रतिशत लगान भी वसूल नही ही पा रहा था, सर- 
कार परेशान थो । 

गांधी जी को गिरफ्तारो--सरकार ने जब यह देखा कि कांग्रेस के नेता गाँधी 
जी से अप्रमन्न है और आन्दोलन बन्द होना गांधी जी वी व्यक्तिगत हार है तो उसमे 
उप्त परिस्थिति वा लाभ उठा कर गाँधी जी को गिरफ्तार करके ६ वर्ष की सजा 
घोषित कर दी । 

स्वराज्य पार्टो--काउन्सिल भ्रवेश के भ्रध्त को लेकर काँग्रेस में दो दल हो 
ग्वै-पस्वितेनवादी (0॥५0४७४8) और अ्परिवर्तनवादी (0१० ७७४०९६१8) । 
पहने दल के नेता देशवन्धु चित्तरजन दास ओर पडित मोतीलाल नेहरु थे तथा दूसरे 
के सी० राजभोपालाचारी | पड्चित मोतीगाल जी का कहता था कि काँग्रेस के लोगो 
के काउन्सिले से दाहर रहने के कारण उनम सरकार के पिट्टू, घुस गय है और दे 
ऊाउन्सिलो दी योजता को सफल वना रहे है । प्रत काँग्रंस यदि काउन्सिलो के कार्य- 
भ्रम को असफरा करना चाहती है तो उसे काउन्सिलो में जाना चाहिए. हग्रा वहाँ बैठ 
कर सरकार का विरोध करता चाहिए । श्री राजा जो महात्मा गाँधी के अनुयायी थे 
ओर उनका कहना था कि हमारी झसहयोग की नीति चलयी चाहिय तथा काउस्सिलो 
का बहिष्कार होना चाहिए । उनका विश्वास था कि गहात्मा जी द्वारा दिय गय रच- 
नात्मक कार्यक्रम के द्वारा ही देश अविक व्यापक ग्रान्दोलन के लिए तयार हो 
सकता है । 

दोनो दलो में कोई समझौता नहीं हों सका तथा पासितंनवादी लोगो ने 
काँप्रेस की पर्वाह न करके “स्वराज्य-्पार्दी! नाम से एक दल बना लिया। देशवन्धु 
दास झौर पंडित मोतीलाल जी ने इलाहाबाद मे स्वराज्य पार्टी का झधिवेश्न बुलाया 


प्र भारतीय राजनोति का विकास झौर संविधान 


तथा मार्च १६२३ मे उसका संविधान व कार्यत्रम निर्धारित किया गया । काँग्रेस के 
गॉधीवादियों और स्वराज्य पार्टी के लोगो मे गहरा मतभेद पंदा हो गया, इस कारण 
स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सितम्बर १६२३ मे दिल्ली में काँ्रस का अधिवेशन 
बुलाया गया, वहाँ कॉग्रेस के सदस्यो को स्वराज्य पार्टी मे शामिल होकर चुनाव लडने 
और वाउब्सिलो में जाते की छूट मिल गई परम्तु यह कह दिया गया कि उनके इस 
काम के लिए काँग्रेस उत्तरदायी नही होगी । श्रव स्वराज्य पार्टी निश्चिस्त हो गई 
श्रौर उसने मध्यप्रदेश व बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया, दूसरे प्रान्तो मे भी 
उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। केन्द्रीय विधान सभा में भो उन्हे ४५ स्थान 
प्राप्त ही मय । 

स्वराज्य पार्टी ने सरकार के साथ इतना तो सहयोग क्या कि उसने विधान 
मडलो में जाना स्वीकार कर लिया परन्तु कार्जासलों के भीतर जाकर वे निरंतर 
इसहयोग करते रहे । वहाँ वे सरकार छारा बज्ट को अस्दोकार कर देते या उसमे 
कटौती कर देते तथा सरकारी विधेयको को जब तब हरा देते थे | परन्‍तु इससे सर- 
कार का काम नहीं सकता था क्योकि गवनेर जनरल अपनी विशेष दामितयों के प्रयोग 
के द्वारा सरकार मनमाने ढग से चलाय जा रहा था और देश तनिक भी स्वराज्य की 
दिशा में नही बढ रहा था। १६२६ में स्वराज्य पार्टी की लोकप्रियता कम हो गई 
और वह उन चुनावों मे बहुत स्थान प्राप्त नही कर सकी । 

य्राँधा जो की बीमारो और रिहाई--महात्म। गाधी पूना जेल में बीमार पड 
गये । सारे देश ने और विधान सभा ने उनकी मुबित की भाँग की परन्तु तत्कालीन 
वाइसराय लाई रीडिगय ने इस पर कोई ध्यान नही दिया । बाद मे अस्पताल ले जावर 
उनका अपेन्डिसाइटिस का ऑपरेशन क्या गया। ५ फरवरी १६२७ को गाँधीजी जैल 
से छोड दिय॑ गय । उनको रिहाई के बाद पं० मोतीलाल नेहरू महात्मा जी से जुहू मे 
मिले और उनसे स्वराज्य पार्टी के लिए समर्थन की माँग की, परन्तु गाँधी जी अपने 
निश्चय पर अटल रहे । उन्होने कह दिया कि वे स्वय दो रचनात्मक कार्यक्रम में 
लगेंगे परम्तु स्वराज्य पार्टी अपनी इच्छा के अनुसार देश वी राजदीतिक गठिदिधि 
का संचालन सम्हाल सकती है । 

गाँधी जी ने खादी ओर हिन्दू-मुस्तिम एकता के दो प्रइन हाथ में उठा लिये । 
खादी के लिए उन्होंने पूरी शक्ति लगाई और अखिल भारत चर्खा संघ का व्यवस्थित 
संगठन क्या गया । १६२३ व २४ मे अनेक हिन्दु-मुस्लिम दंगे हुए थे, उससे गांघोजी 
मो, बहुत, कप्ट पहुंचा, भरोर पतरेते, प्रगगफिज्प, णरके, के लिए. दोल, साप्ताज, का; पलारत; 

(उपवास) क्या। सितम्बर १६१४ में एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, 

भ्म्मेलन ने साम्प्रदायिक एकता के लिए प्रस्ताव पास किसा परूचु उससे बिगड्दी 
हुई स्थिति सुधर नही पाई। टर्वी मे रुस्तफा कमाल पाश्षा ने सुधारों की भाड हाथ 
में लेकर वहाँ के खलीफा को साफ वर दिया, इससे खिलाफूत का प्रश्न ही समाप्त हो 
गया भौर भारतीय मुसलमान अ्रस्नहयोग झान्दोलन की ओर से हटकर मुस्लिम संग- 


स्वाधीनता संधपं झौर राष्ट्रीय राजनीति घहे 


उनो की ओर मुडने लगे । 
साइमन कमीक्षन--१६१६ के सारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत की 
राजबीतक जामृत्ति और स्थिति का अध्ययन करने तथा उसके आघार पर भारत को 
उपनिवेक्ष पद की ओर ले जाने के हेतु अगले कदम का सुकाव देने के लिए १६२६१ मे 
सुधारो के लागू होने के उपरान्त प्रत्ति १० वर्ष पर एक कपीशन दी नियुवित की 
व्यवस्था की गई हक पहले कमीशन बी नियुवित १६३१ भे होनी चाहिय थी परल्लु 
लाई इर्रबन ने उसका नियुक्त १६२७ में ही कर दी। इससे तो कोई हज॑ नही था 
पर्तु पार दो जा का पेज दोनो जन परिणाम 
यह हुग्ना कि देश का भरत्यक वर्ग और दल उससे उमड़ पड़ा। काँप्रस ने तो कमीशन 
के बॉयकॉड की धोपणा कर ही दी परूतु कभीशत के सात सदस्यों मे से एक भी 
भारतीय न होने के कारण भारत का जो अ्रपमान उसके द्वारा हुआ उसको ध्यान में 
ज्षेक्र सिर तक्र ने बी। दल ([॥09८४] 7५7$ ) ने भी कमीशन की निन्‍दा की | सरकार इस 
पर बहुत परेशान हुई परन्तु वह कुछ करने को तंयार ने थीं। 
मे का बहिष्कार बडे पंमाते पर हुआ। वह जहां-जहाँ गया जनता न 
साइमन वापिस जामो (8009७ 8० 0४५८७) नारा लगाया । इस बहिप्कार आन्दो- 
जून में भारत को एक बहुत बह देशभक्त, दजनीतिय भर लोकतायक को चालदान 
देना पडा । लाला लाजपतराय लाहौर में साइमन-बहिप्पाए-जुलूस का नेतृत्व कर रहे 
', डुुकी छाती के दुलिण पी वाहियो और गुप्किकल राजद वा बुक के री: 
चोद लगी और वे पिन न हो के भोतर कि नवपम था “हो स्वतग्ता 
को बलिवेदी पर यह एक बडा भारी और बीमती बलिदान था, जिसकों जगह भारत 
कभी भो पूरो नहीं झुए सका । कविकारियों ते डे विमम दया का बदला १५ 
दिसम्बर १६२८ को सायव"ल चार यज सॉल्डर्स नो गोलिया से मार कर ले किया ८ फ्रो सायव'ल चार चज सॉन्‍्डर्स वो गोलिया से मार कर ले लिया 
नेहक थ्पोर्ट--याइमन कमीशन का जब देद भे विरोध हो रहा था तभी 
लाई ब्कन हेंउ ने ब्रिल्श संतैद गे भारत को चुनौती दी कि भारत के नेता भारत के 
लिए एक सर्वसम्मत राविधान लैयार करके संसद के सामने पेश करें। यह चुबौती भी 
थी, एफ विचार भी था। भारतीय राजनौतिज्ञो को मह बात बहुत जची और फरवरी 
१६४८ में एक सर्वदततीय राम्मेलन बुलामा गया जिसने सर्वेसम्मति से पडित भोतीलाल 
जी के गेतृत्व मे एक समिति नियुक्त वी और उसको यह काम सौंगा कि बह देश के 
(लिए एक राविधान की सपरेखा तँयार करे । इस समिति में विभिन्न दलों के प्रति- 
जिधि थे। पं» नेहुह के झतिरिक्त समिति मे सर भली इमाम, सर तेजबहादुर सप्रू, 
श्री सुभाष चन्द्र चोस, श्री ग्रणे, मैयद कुरंशी और जी« ग्रार० प्रधान थे। इस 
सप्तिति में बडे परिस्मम से भौर तेडी से काम किया तथा इसवे हारा तपार बो गई 
विधान नी रूपरेखा भ्रगस्त १६२७ मे लखनऊ के स्वदनोय सम्मेलन से वेश की 
580 जे संजपन शा धमपमता सात कतबूस का पनमत सत्र | 
गे न के कर पथ यम सतह पु ज- 2 इस सम्मेलन को प्रध्यक्षता कांड से के ग्रष्यस्त ठा5 ग्रन्यास कर रहे थे। 
समिति की सपोर्ट के कई गद्य सर्वसम्मति से स्वोहति हुए, परेतु मौ० मुहम्मद 
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अली तथा कुछ प्रत्य सुसलमानों ने सयुकत निर्वाचनो वाले अछ का विरोध किया । 
इस रिपार्ट मे श्रौपनिवेशिक स्वराज्य से भी कम की माग की गई थी। यह बात 
जाहिर है कि इस विधान का लक्ष्य सरकार पर यह प्रभाव डालना था कि भारत 
बहुत दाम शासकीय सत्ता से ही मतुप्ट हो सकता है । 

जवाहरलाल नेहरू--१६२७ के भ्रन्त मे जवाहरलाल नेहरू लगभग डेढ वर्ष 
तक यूरोप का दौरा करने के बाद भारत लौठे और सीधे मद्रास काग्रेस मे सम्मिलित 
हुए । इस अधिवेशन मे गाधी जी नहीं आय थे। वहा जवाहरलाल जै। झौर सुभाष 
बाबू का जोर था और उन्होने काग्रेस से पूर्ण स्वराज्य बंग प्रस्ताव स्वृसम्मति से 
स्वीकार करा लिया। य दोनो ही काग्रेस के मदी बने । इधर प० मोतीलाल जी ने 
नेहरू रिपोर्ट पेश की थी जो ओऔपनिवेशिक शासन से भी कम की माग करती थी 
उधर उनके जवान बढे जवाहरलाल जी ने पूर्ण स्वराज्य का नारा ऊचा क्या ॥ वाए 
बैठे के बीच की यह राजनीतिक खाई चौड़ी हो भई । जवाहरलाल जी पूर्ण स्व॒राज्ट 
से कम वुछ भी लक्ष्य स्वीकार करने को तैयार नही थे | 

कलकत्ता फाग्रेस और गाथे जौ--दिसम्बर १६२८ में कलकत्ता अशविचेशन 
प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे हुआ । उसमे गाधी जी ने काप्रेस की स्वीहति 
के लिए नेहरू रिपोर्ट पेश की । श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस ने 
ग्राधी जी का का विरोध किया और कहा कि कांग्रेस वी लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य होना 
चाहिए | थ्वी मोतीलाल जी उसके लिए तैयार नही थ। गाधी जी बीच मे पड शौर 
उन्होने थाप और बेटे को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि यदि सरकार ३१ 
दिसम्बर १६२६ तक नेहरू रिपोर्ट को अमल में नही ले ग्राती तो उसके पश्चात्‌ 
काप्र से नेहरू-रिपोर्ट की सिफारिशे मानने के लिए बाध्य नहीं होगी तथा बह पूर्ण 
स्वराज्य को अ्रपना लक्ष्य घोधित कर देगी । 

अगले अधिवेशन के लिए महात्मा गराधी को काग्रेस का श्रष्यक्ष चुना गया 
परन्तु गाधी जी ने अपने स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को नामजद क्या झौर उनके 
बारे में कहा कि-- देश प्रेम म उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है! वे (जवाहरलालणी ) 
वीर और भावुक हैं । इस समय इन ग्रुणो की बहुत ग्रावश्यकता है। परन्तु, यद्यपि वे 
भावुक और संघर्ष मे दृढ़ निश्वयी है तथापि उतके पास एक राजनीतिज्न की बुद्धि भी 
है। वे अनुशासन के मानने वाले हैँ । उन्होने उन निणयो को मानने की ब्यवहारिक 
योग्यता प्रदर्शित की है जिनसे वे सहमत नही हैँ । वे इतने गम्भीर और व्यवह्यारिक हैं 
छ दे उग्मता नही दिखायेये | उतके हाथो मे राष्ट्र पूर्णतया सुरक्षित है ।” 

कुछ लोगो का ऐसा मानना है कि गाघी जी ने सरकार को एक वर्ष का समय 
देकर भूत की, उन्हे तुरन्त भ्रान्दोलन छेड देना चाहिए था। ऐसे लोग सत्याग्रह को 
प्रभावकारी शक्तियों से तथा उसके प्रभावोत्यादक एवं नैतिक नियमों से अपरिचित 
होने के कारण दैस( कहते हैं | जहा सरकार ने एक वर्ष म दमन की पूरी तैयारी कर 
ली, वही गाधो जी और काग्रेस ने सारे देश को सधपं के लिए तैयार कर लिया। 


स्वाधौनता सचर्ष और राष्ट्रीय राजनीति हर 


बाइसराप की श्रक्‍द्रवर घोषशा--वाइसराय ने ३१ अक्टूबर १६२६ को 
घोषणा की कि भविष्य में किसी समय भारत को औवनिवेशिक स्वराज्य (विटिश 
सम्राट के नीवे स्व॒राज्य) दिया जा सकता है | इस घोषणा के लिए नेताओं ने उन्हें 
घन्यवाद दिया झ्लौर उस पर अमल करने में जल्दी करने का तकाजा क्रिया ! यहा यह 
बात समझती चाहिए कि कार्प्रेस ३१ दिसम्बर १६२६ तक की प्रवि मे औउधिवेशिक 
स्वराज्य की घोषणा चाहती थी तथापि उम्रके पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य में कोई अन्तर 
नही आया था। 


पूर्णा स्वराज्य का सकल्प 


माय का 8 १६२६ में £टिश ससद के चुनाव हुए उनमे मजदूर दल दी भारी विजय 
हुई भर उसने उदार दस के तोथ मितेक्र सरकार दवालो। और उसने उदार इल के साथ रे वरेबार बनालो। इस मश्मिण्डल के 
प्रधान मे ) श्री रंमसे मंकडॉनॉल्ड बने तथा वजवुड वन भारत म+ | थी मकडॉनॉल्ड 
कृतिपय कारणों से वृधता न हो सका था साथ ही बजबुड़ वैन काग्रेंस के एक 
अधिवेशन मे भारत के मित्र के रूप मे भाषण दे चुक थे । इन कारणों से काग्रेंस को 
भटिश सरकार मे बहुत आशायें हो गईं, परन्तु शीध्र ही यह बाव स्पष्ट हो गई कि 
जहा तक साम्राज्यवादी आकाक्षाओ का प्रश्न है। प्रत्यक अ ग्रेज उस मामत मे एक सा 
ही था, कोई भी इस बात के लिए तैयार न था कि भारत को स्वराज्य या उपनिवेश 
पद दिया जाय । 

मजदूर प्रकार के चनते ही वाइसराय लाई इरविन को इ स्लैण्ड बुलाया 
गधा, वे वहा जूत से ग्रक्टूबर तक रहे तथा भारत लौटने पर उन्होन ३१ अक्टूबर 
१६२६ को एक घोदषणा थी डिसका सार इस प्रकार है-- 

(टिंश सरकार की ओर से रुके यह घोषणा करने का अधिकार दिया गया 
है कि उसकी (सरकार की) दृष्टि में १६१७ की घोपणा मे यह बात मौजूद है कि 
भारत की सावधानिक प्रगति का लक्ष्य औपनिवेशक पद ()00॥0].॥॥ 8 ४78) 
दी प्राप्ति है ।+ 

इस घोषणा के अगने दिन ही गराधी जी व काप्र॑स के दूसरे नेता दिल्‍ली में 
इकटठछे हुए और उन्होंने सरकार को इस घोषणा प्रर बघाई दी एवं झपती ओर से 
सहयोग का आइवासन देकर सरकार से माग की कि वह देश में सदभावना के निर्माण 
के लिए शीत्र ही राजनीतिक बन्दियो को जल से छोड़ दे तथा गोलमेज परिषद्‌ 
(छित्घएते 480॥8 (४०७(४7९००८) बुलाय । 

गायी-इरविन भेंट--द्रिटिश ससद मे भारत के मित्र समर जान वाल भारत 
मंदी वँजबुड बने न एक वव॒तब्य मं कहा कि भारत ब्यवहार में तो औपनिवेशिक 
स्वराज्य पा ही चुता है, उसम कोई कमी नहीं है भरत उसे प्रव झौर क्या चाहिय 
यह वे नहीं समझते ये । इस भाषण ने मारत हे देतास्‍क्‍ों के मत म॑ सरकार के रुख 
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के प्रति शंका पैदा कर दी भौर महात्मा ग्राघी, पडित मोत्तीलाल नेहरू, पं» मदम- 
मोहन मालवीय तथा श्री विट्वल भाई पढेल २३ दिसम्बर को वाइसराय से भिले 
जिपमे उन्होंने वाइसराय से बन्दियो की रिहाई व औपनिवेशिक पद की प्राप्ति के 
लिए गोलमेज परिषद्‌ की घोषणा का आग्रह किया, परन्तु वाइसराय उन्हे कोई 
आ्राश्वासन नहीं दे सके । सरकार की नीयत जाहिर हो गई कि वह भारत को कुछ भी 
देने को तैयार नही थी, इस प्रकार गाधी जी खाली हाथो लाहोर काग्ग्रेस में पहुंचे | 
पूर्ण-स्वराज्य का लक्ष्य घोषित--दिसम्बर १६२६ के अ्रन्तिम दिनो मे कारगर स 
का अधिवेशन लाहौर म रावी नदी के तट पर हुआ्ना, उसके भ्रध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 
थे। ३१ दिसम्बर की आधी रात तक का समय सरकार वो दिया गया था, सरकार 
चुप थी, उसने श्रौपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा नही वी भ्रौर काग्रं स ने भुपने वीर 
वैय जाइ कर न वफाप का दा प्रार बाबत कवि जवाहरलाल के नेतृत्व म पूण स्व॒राज्य की प्रतिज्ञा रावी के तट पर ली 
का्शस में सवसज्य को पर्भाफ कर दो श्र वोधित कर दिया हि भ्रव वह 
भारत को अ ग्र॑ जो के किसी प्रकार के प्रभुत्व मे रखने के लिए तैयार नहीं है। इस 
समय काग्रेस की भ्रायु के चवालीस वध पूरे हो चुके थे झौर वह ४५ वें बे मे प्रवेश 
कर रही थी, अत पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य बच्चो का हठ नहीं था, वह एक प्रौढ 
भारत का सकल्‍्प था झौर उस संकल्प के पीछे उसके दृढ़ नेताओं की शक्ति काम कर 


रही थी । 


जिस समय जवाहरलालजी ३१ दिसम्बर १६२६ की झाधी रात की उस_ 
की पे पक है हवा के गगन या लनक जे सराज् आज कक भार घडी म॒ पूर्ण स्वराज्य की प्रतीक ति ट्रीय_पताका लहरा रहे थे, उसका 
बर्णेन करना सम्भव नही है । नेतुत्व की नस-नस में स्व॒राज्य का जोश था प्र 
उन्हे अपनी जिम्मेदारी का भी पूरा ज्ञान था.। 

प्रस्ताव मे यह निर्णय किया गया कि सारे देश मे २६ जनवरी १६३० 

को स्व दिवस मनाया जाए तथा बाग्रस द्वारा निर्धारित प्रतिज्ञापन पढ़ा 
जाए । इस प्रकार देश को स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा के लिए प्रेरित किया गया। इस 
अधिवेशन में यह भी निर्णय किया गया कि आल इण्डिया काग्रेस कमेटी जब उचित 
समभेगी, सत्याग्रह शुरू कर सकेफ्री | 

लाहौर काग्रेस देश के इतिहास मे एक निर्णायक घटना थी। उसने देश के 
प्रयत्नों की दिशा तो बदल ही दी, भारत के भीतर एक नई आशा व एक नई निर्भीक- 
कर्म प्रेरणा भी पंदा कर दी । देश मे स्वराज्य भर स्वतत्रता की चर्चा होने लगी, 
उसके लिए बलिदान की तैयारी झुरू हुई और अ ग्रे जो के साथ पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद 
का सकलप पैदा हुआ | १६३० की इस पहली घडो से लेकर १५ श्रगस्त १६४७ तक 
का भारतीय इतिहास इतना रोमाचकारी है कि यदि उसका सही अध्ययन क्या जाता 
रहे तो उसकी प्रेरणाएं इतनी सबल स्विद्ध होगी कि भारत फिर कभी दास नहीं 
बनाया जा सकेगा । हमे विश्वास है कि भारत की भावी पीढ़िया इस १७ वर्ष के 
इतिहास की एक-एक घटना को पढ़कर गद से सिर तो ऊंचा करेगी ही, उनका हृदय 
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देश शेम और राष्ट्रीय गरिमा से भी भरा रहेगा । 
पुत्र भ्रसहयोग के पथ पर--धूर्ण स्व॒राज्य का लक्ष्य तो घोषित हो चुका था 
परन्तु कोई कार्यक्रम सामने ने था ) ' तब तक हम भविष्य के बारे में अस्पष्ट थे | 
काग्रेंस अ्रधिवेशन मे उत्माह और जोश के बावजूद किसी को भी यह नहीं सूभता 
यथा कि देश किसी कार्यक्रम के प्रति क्या रख अपनायगा। हमने श्रपनी नावें जला 
डाली थी तथा हम वापिस नही लौट सकते थे परन्तु हमारे सामने का क्षेत्र हमारे लिए 
सर्वथा अ्परिचित तथा अज्ञात प्रदेश को भाति था !/+- 
कांग्रेस के पास एक ही कार्यक्रम था--“गाघी की श्रावाज,” झौर जहा तक 
गाधीजी का सवाल है उनसे यदि कोई कार्यक्रम पूछता तो वह एक ही उत्तर देते कि 
हम सत्याग्रही हैं, सत्याग्रही एक-एक कदम आगे बढता है, अहिसा के सर्प मे बहुत 
लम्बे कार्यक्रम नही बनाये जा सकते और वे अपनी प्रिय श्र येजी कविता का उद्धरण 
देते थे जिसमे कहा गया है--““वन स्टेप ऐनफ फॉर मी--मेरे लिए एक ही कदम 
कापी है, में दूर का दृश्य देखना नही चाहता हूँ, भगवान्‌ मेरा मार्गदर्शन करे ।” 
काग्रेस से सरकार के साथ पूर्ण अ्रसहयोग करने के लिए समूचे देश का झ्रावा- 
हने किया तथा गराधीजी को यह काम सौप दिया कि वे सविनय अप्रवज्ञा-ग्रानदोवन 
(0ज्ञा 00)800९8/67५०6 >(०ए९७९॥५) चलायें जिसमे कर बन्दी आन्दोलन 
(0९० ६5-0०700०377 ) भी धामिल था | ग्राधीजी ने देश से झ्पील की कि बह 
भ्रहिसा को किसी भी स्थिति मे ने छोड़े, तथापि उन्होने यह घोषणा भी कर दी कि 
इस बार एक भी सत्यात ही जीदित रहने त्क रुत्यागह चलेगा तथा चौरी-चौरा जंसी 
घटनाग्रो के कारण उसे बन्द नहीं किया जायगा | 
सरकार को एक शोर मौका--महात्मा गाधी ने असहयोग आरम्भ करने से 
पहले सत्याग्रह-शास्त्र के नियमानुसार सरकार को अपना इरादा बता दिया श्रौर सर- 
कार के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि सरकार कुछ शर्तों को मात ले तो असहयोग टल 
सकता है। य शर्तें इस प्रकार हैं-- 
(१) नझीली वस्तुओं का सम्पूर्ण निषेष । 
(२) एक रुपय का मूल्य १ झिलिंग चार पेस के बरावर मानना 3 
(३) लगान कम से कम आधा कर दिया जाए और उसे विधान समा के 
आधीत किया जाय 
(४) समक कर उठा लिया जाय। 
(५) युद्ध का खर्च प्रारम्मिक तौर पर आधा कर दिया जाये । 
(६) लगान की कमी को देखते हुए वडी-बडी नौकरियों वे वेतन कम से कस 
आधे कर दिय जायें । 
(७) विदेशी कपडो के आयात पर निदेधतत्मक कर लगाया जादे। 
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(८) भारतीय समुद्र तट को केवल भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित करने 
के लिए कानुत बनाया जाये १ 
(६) राजदीतिक बन्दियों को छोडा जाय, देश निकाले की सजाशें वापिस ली 
जायें और दमनकारी कानून रहू किये जायें । 
(१०) ग्रप्तचर-पुलिस विभाग या त्तो तोडा जाय या उसे विधान सभा के 
अधिकार मे रखा जाय । 
(११) प्रात्म-रक्षा के लिय सबको हथियार रखने का लाइसेग्स मिले, अथवा 
इस विषय को भी विधान सभा के हाथ मे दिया जाय । 
सरकार तनिक भी समभते के पक्ष मे नही थी, अत उसने इन शर्तों पर कोई 
ध्यान नही दिया | परिणाम यह हुआ कि गांधीजी ने युद्ध का बिगुल बजाया और 
फरवरी तक विधान सभाओ मे से काग्र सी सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये भर गिरफ्तारिया 
शुरू हो गई । श्रद्ध य सुभाष बाबू ग्यारह साथियों सहित अपने जन्म दिन पर भ्र्थात्‌ 
२३ जनवरी को गिरफ्तार हो गय । 
दाडो अभियान : रुमक सत्यांप्रह-गाधोजो ने घोषणा थी कि संब्से पहले 
बे स्वय सत्याग्रह करेंगे । यह घोषणा १४, १५, १६ फरवरी को साबरमती झआाश्म में 
कार्य सम्तिं वी बैंटक मे वी गई | साथ ही उहोदे यह्‌ भो कहा कि वे हमक बना 
क्र सत्य) ह शुरू क्रेगे। महात्मा जीने अपने इस निणय वी सूचना २ मार्च को 
घाइसराय को भी दे दी »१र बह युग-पुरष १२९ माच १६३० वो साबरमदी झआारूम 
को सदा के लिए छोडकर अपने ७६ साथियों सहित दाँडी नामक स्थान की ओर चला 
जहा समुद्रतट पर उसे नमक बनाकेर सरकारी कानून तोबना था। मार्ग में यारा 
बहुत नाठकीय ढंग से चली | हर पडाव पर गाधीजी भाषण देते थे । यह यात्रा किसी 
लइ्कर के कू'च से कम न थी, रास्ते मे अनेको देशी-विदेशी पत्रकार गाधीजी से मेंट 
करते थे, उनकी कू च के चित्र और सिनेममस्टील लिये.जाते थे । हजारो लाखो मनुष्य 
इस महान्‌ मानव भौर अमर सेनानी के दशंन और उसके भाषण सुनने के लिए दूर दूर 
से इकट्ठ होते थे। एक अर ग्रेज पत्रकार ब्रेस फोल्ड ने दाँडी अभियान को क्राति की 
प्रारम्भिक भ्रवस्था कहकर उसका मजाक उडाया और उसने इस विचार को मूखंता 
पूर्ण बताया कि “प्सुर््र के पानी को कढाई मे उवासने से ज़िटिश सम्राट पदच्युत 
हो जायेगा ।” 
परन्तु गाँधीणी निश्चिन्त भाव से अपने -दृढ पाँव समुद्र वी ओर बढाते रहे । 
पा मम आप्ल को अटितसा का यह सेनानी दाँदी पहुंच ग्रया (६ अप्रैल से १२ ग्रणल कक; 
जलियाने वाला बांग की स्मृति म्‌ राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता था। उसके पे 
दिन प्रर्थात्‌ ६ अप्रल को बापू ने में समुद्र का पानी उबालकर ब्रिटिश साम्राज्य 
के कानून को तौढा । गांघीजी वे नमत बनाने का समाचार बिजली वी तरहे सारे 
देश मे फेल गया और सेनापति का सबेत मिलते ही सारे तरुण भारत में जहाँनजहाँ 
नमक बनाया जा सकता था वहाँ खुले श्राम नमक बनाकर वानून तोडा गया । जहा 
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मा लक मल पानी नहीं मिलता था वहा दूसरे कानून तोड गय । अर ग्रेजी माल का बहिष्कार 
शराब को दृकानो पर धरना देना, जुलूस निकालना ठथा भ्रग्नज सरकार दर 
प्रुपनी स्वन॒च्नता का नारा ऊचा करता, यह एक आम वारयत्रम बन गया। विद्यार्थी 
शिक्षा छोश्कर आन्दोलन भे कूद पड़े शिक्षक डावटर, वकील सभी बच्चे सब्या में 
अपने भ्पने घ-घे छोडकर श्ारदोलन मं प्राय । सरकारी नौकेरों मे नोकरों छो डोऔर 
ऋहात्माओी की पुकार पर कुनोन परिवारों की परदे के दी की पुकार पर कुलीन परिवारों की परदे के पीछे रहने वाली मम्प्राग्त 
महिलाये घर की चाहर दीवारी ओर पढें की जेल तोडकर देश की आजादी के लिए 
बाहर निकली । बहनें आब दराब की धौर विदेशी कप की दुकानों पर धरना देने कपड़े की दुकानों पर धरना देने 
के निए टोलिया में चलती थी तो ऐसा लगता था मागो लक्ष्मोबाई अनेक शरीर 

रण करके भारत की स्वतत्रता की बलियेदी पर वीरता के जौहर दिलाने हर दिखाने 


व्यय गन ही) शयता गा 

एक ओर स्वतत्नता का यह नशा था,| कप दा पर हवार- रे ओर श्र प्रंजी सरकार के णुल्म 
प्रौर एसन का दौर खुलबर चल रहा था। इलाहाबाद यो सडको पर हमार हुँदेये 
सम्राट जवाहरलाल वी थीर प्रस्ू जनमी /ल्दनीया नी-तेहरू महिलाओ के 
जुनूस का नेगृत्व करती हुई और क्रान्ति के स्वर को उन्नत करती हुई झ्राग बढ़ी तभी 
प्रेग्नेज सिपाही घोड़ो पर चढ़कर प्लाते है और उठकी टापो के वौचे उस धारागना 
जो घायल कर देते है यह समाचार क्षण भर में देश के इस कोने से उस कोने तक 
जवानों स्त्रियों और यूडो के तन मय को चीरता हुआ प्रैल गया। देश भर प्रोध और 
ाघारी फा एक तूफान सा उमड पडा । 

गायोज्ी छच्दी बता लिये गधे-याडी म गांधीजी नमक बनाते रहे परन्तु सर- 
कार ने उन्हें गिरपतार गहो किया, इस पर गाथीजी ने घोषणा की कि थे धरसना के 
राश्कारी गोदाम पर धाघा बोलकर नमक के ग्रोदाम पर कब्जा मरेंगे। उन्होने कहा 
कि जिस प्रकार हवा और पानी पर सबका अधिकार है उसी प्रकार नमक पर सबका 
अधिवार है, यदि सरवार से गमक इकट्ठा कर रखा है तो वह अन्याय है। निरचय 
ही यह धावा अध्सित्सब ठग से होने वाला था । 

गाँधीजी ने घरसना पर धावा बोलने से पहू्रे वाइसराय को झपन वार्यक्रम 
की सूचता दे दी ) इस पर रारकार घबट़ा गई और उसने गांघीड़ी गो ५ मई को 
है वजकर १० मिनद पर पकड़ कर बन्दी बना लिया मिनट पुर पकड़ कर बन्दी बना लिया। 

भाधीजी के बाद धरसता पर घावा करने के लिए वृद्ध नेता अव्वास तैयदजी 
चुने गये | वे भी पड लिय गय भौर उनके बाद थ्रीमदी सशेजनी नोयह सामने मा 
और वे भी पकदी गई । उसके बाद घश्मता और दूसरे नमक के गोदामो पर स्व 
सेवक के कद छत लगे, सरकार बाठी चार्ज करती थी और गोलो चलाती थी परन्तु 
उस्ताह्‌ कम नहीं होठ था ] 
. . गाँधीजी के दाद जवाहरतालजी_ भी गिरफ्तार हो गय, उन्होंने काग्रेस की 
बागहोर भपने पिता पढित मोतीलालजी को सौंप दी । मोत्तीलालजी भी पिएफ्ठार 
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हुए और उन्होंने काग्रंस की बागडोर सरदार वत्तभभाई पटेल को सौंप दी और उन्होने का्रंस की बागडे प भाई पटेल को सौंप दी, इस 


प्रकार आन्दोलन आग बढने लगा । 

२० मई को लन्दन के डेली हेरॉल्ड के प्रतिनिधि मि० जाजे सोलोकोम्ब 
गाँधीजी से मिले और उन्होंने बताया कि गाँधीजी निम्न शर्तों पर सत्याग्रह स्थगित 
करने को तैयार थे-- 

(१) शोलमेज सम्मेलन मे भारत को स्वराज्य के मूल तत्व दिए जाये । 

(२) नमक कानून उठा लिया जाये । 

(३) शराब और विदेशी वस्त्र का निर्यात बन्द किया जाये । 

(४) राजनीतिक बन्दियो को छोडा जाय । 

सरकार ने इस पर कोई ध्यान नही दिया वरन्‌ दमन को और भी तेज कर 
दिया । समाचार पत्रो पर प्रतिवन्ध लगाया गया तथा लाखो लोगो को गरफ्तार कर 
लियागया। 

स7,-जयकर के सन्धि प्रयास--जुलाई १६३० मे देश के दो उदारदलीय नेता 
सर तेजबहादुर सप्र ओर श्री एम० आर० जयक्र ने सरकार शोर कांग्रेस के बीच 
समन्धि की चर्चा शुरू की । इस सम्बन्ध में प० मोत्तीलाल नेहरू, जवाहरलालजी श्रौर 
डा० सैयद महमूद यरवदा जेल में गाधीजी से मिलाये भी गये, परन्तु उसका कोई 
परिणाम नही निकला । उसके बाद ववेकर कायंकर्ता होरेस अलेक्जेन्डर ने भी सन्धि 
चर्चा चलाने वी चेप्टा वी परन्तु कोई लाभ नही हुमा । 

प्रथम भोलमेज सम्सेलत--भारत में सविनय श्रवज्ञाआन्दोलन (जा 
]080060१6706 )' 0५९70676) तेजी से चल रहा था, उधर ब्रिटिश सरकार 
भोलमेज सम्मेलन वी तैयारी कर रही थी। क्षाग्नेस की नीति स्पप्ट थी वह इस 
सम्मेलब मे तव तक भाग लेने को तैयार नही जब तक स्वराज्य का विधान बताने का 
वचन सरकार न देती । गाधीजी आात्म-निर्णय के प्रश्न पर डटे हुए थे, परन्तु सरकार 
उसके लिय तैयार नही थी । इधर देश मे आन्दोलन श्रौर दमन चलता रहा, उधर 
इंग्लैंड म १२ नवम्बर से १६ जनवरी १६३१ तक गोलमेज़ सम्मेलन चलता रहा 
जिसम ब्रिटेन के १३ प्रतिनिधि भारतीय राजाओं के १६ प्रतिनिधि तथा भारत की 
ब्रिटिश सरकार के ५७ मनोनीत प्रतिनिधि सम्मलित हुए । 

गोलमेज सम्मेलन के बाद सरकार का रुख बदला और उसने महात्मा गाधी 
व काग्रेस कायंसमिति के सदस्यो को २६ जनवरी १६३१ के दिन जेल से छोडकर 
उनसे सहयोग की माग की । 

फार्यसमिति को बेठक और प० मोतोलाल नेहरू की सृत्यु--३१ जनवरी को 
प० मोतोलालजी की छ्षैय्या के पास कार्यसमिति की बंठक घुरू हुई । पडितजी बीमार थे 

परल्तु देश के लिए बहुत चिन्तित थे | काग्रेस कार्यंसमि ति वी बैठक हो रहो थी भौर 
उधर देश में सत्याग्रह चल रहा था भौर गिरफ्तारिया हो रही थी। इसी बीच ६ 
फरवरी को पंडित मोतीलाल नेहरू देश को भगवान भरोसे छोडकर इस ससार से 
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चले गये। सारे देश मे हाहाकार मच ग्रया। गराधीजी और काग्रेस के नेताओं ने 
कलेजे पर पत्थर रखकर उस कंडी घडी में चर्चाएं जारी रखी। इसी बीच सर 
तेजबहादुर सप्र, और श्री श्रीनिवास शास्त्री लन्‍्दन से लौटे और उनके द्वारा तय हुआ 
कि महात्माजी १७ फरवरी को लार्ड इरविन से भेट करें। 

गांधी-दरविन सधि--गाधीजी और लाडे इरविन में लम्बी बातचीत चली । 
परिणामस्वरूप ५ मार्च १६३१ को गाधी-इरविन सन्धि पर दोनो के हस्ताक्षर 
हो गये । 

सन्धि से काग्रेस की नैतिक प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि हुई | सन्धि 
की शर्तों मे से मुख्य झर्तें इस प्रकार थी । 
ने (१) सत्याग्रह बन्द होगा, 

(२) ग्रोलमेज सम्मेलन मे काग्रेस के प्रतिनिधि लिये जायेगे, 

(३) शराब और विदेशी वस्त्ो पर वंधानिक धरना चालू रहेगा, 

(४) सरकार दमन बन्द करेगी, 

(५) राजनीतिक बन्दी छोड दिये जायेंगे और जुर्माने माफ कर दिये जायेंगे, 

(६) सुकदमे वापिस ले लिये जायेंगे, 

(७) जन्नत की हुई जायदादें वापिस कर दी जायेगी, 

(८) जहाँ नमक बठ सकता है वहा अपने और गाव के लिए नमक बनाया 
जा सकेगा । 

(६) कांग्रेस की कार्यवाही पर से पावन्दी हटा ली जायेगी । 

वास्तव मे आन्दोलन का विदेशी वस्त्र के बहिप्कार का कार्यक्रम बहुत ही 
सफल हुआ था । लकाशायर की मिलो मे कपर्ड का ढेर लग गया था झौर हाहाकार 
मचा हुआ था। सरकार ने मजबूर होकर यह सन्धि की थी । 

कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभभाई पढेल की अध्यक्षता में काप्रेंस ने 
इस सन्धि को स्वीकार कर लिया | 

द्वितोष गोलमेज सम्मेलब--लार्ड इरविन के स्थान पर लाई विलिगटन वाइ- 
सराय बनकर भारत झाय । उन्होने गाधी-इरविन सधि की शर्तों को भय करना शुरू 
कर दिया श्रौर साथ ही काग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वह छर्तें तोड रही है। 
स्थिति यहा तक बिगडी कि गाघीजी ने गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लने के लिए लंदन 
जाने से इन्कार कर दिया, इस पर वाइसराय ने गाघीजो को बात करने के लिए 
शिमला बुलाया । वहा वाइसराय के सद्भावना प्रदर्शन करने पर वे काग्रेस के एक- 
मात्र प्रतिनिधि के रूप म ग्रोलमेज़ सम्मेलन में जाने के लिये तैयार हो गय | वाइसराय 
के झाग्रह पर पं० मदन मोहत मालवीय और श्रोमती सरोजिनी नायड़् भी गराधीजी 
के साथ गये । 

गोलमेज सम्मेलन में गाधीजी बुलाय तो गये, पर सरकार की नीयत इसमें 
प्रच्छी नहीं थी, उनको व काग्रेस को नीचा दिखाने के लिए भारत के सम्प्रदायवादी 
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नेत्राग्रों को भी वहा बुलाया गया । ग्राधीजी लन्दन में सम्मेलन आरम्भ होने के ५ 
दिन पश्चात्‌ १२ दिसम्बर १६३१ को पहुचे । ब्रिटिश सरकार में रूढिवादी दल का 
बहुमत था जिसके कारण सम्सेलव का वातावरण मैतीपूर्ण नहीं बत सका । सम्मेलन 
भारत के वैधानिक प्रश्न को सुलभाने के लिए बुलामा गया था पर हुआ इराका उल्ठा 
साम्प्रदायिक प्रश्नों को उठाकर मामला और भी उल्झा दिया गया तथा सम्मेलन में 
से एक नई व्याधि उत्पन्न हो गई जिसे 'साम्प्रदायिक विर्णय' या कम्यूनल श्रवार्ड कहा 
गया । गाधीजी ने सम्मेलन में यह बात जाहिर कर दी कि बे कम्यूनल झवाई को मानने 
के लिए किसी भी स्थिति में तंयार नही थे। वे चाहते थे कि यूरोप मे भारत की 
स्थिति के बारे मे थोडी जानकारी देते हुए भारत लौटा जाये परस्तु देश्व से अच्छे 
समाचार उन्हे नही मिल रहे थे अत वे तुरन्त १ दिसम्बर को लन्दन से चलकर २८ 
दिसम्बर को भारत्त लौट झाये । 

फिर से सत्याग्रह--ग्राधीजी ने स्वदेश लौटने पर देखा कि बंगाल माशंल लॉ 
(फौजी शासन) के नीचे कराह रहा है, सीमाप्रान्त में लालकुर्ती दल को कुचला जा 
रहा है, उसके नेता खान अब्दुल गफ्फ़ार खा और उनके भाई डा० खान को जेल मे 
डाल दिया गया है तथा उत्तरप्रदेश में प्रान्तीय काग्रेस लगातवन्दी श्रान्दोचन चला 
रही है। 

गाधीजी जिस समय बम्बई बन्दरगाह पर पहुचने वाले थे उस समय श्री 
जवाहरलाल नेहरू और श्री शेरदानी उनसे मिलनेके लिए इलाहाबाद से चले । उन्हे रास्ते 
में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे गाधीजी वा हृदय बहुत दुखी हुआ भ्ौर उन्होने 
वाइसराग की लिखा कि वे उनसे मिलना चाहते है, परन्तु बाइसराय ने यह कहकर 
बात दाल दी कि वे सयुक्तप्रान्त, सीमाप्रान्त ओर बगाल में जारी किये गये श्रध्यादेशों 
के आरे में चर्चा करने के लिए तैयार नही हे । इस पर गाजीजी ने वाइसराय से वार 
द्वारा पूछा कि वे मंत्री चाहते है या नहीं । वाइसराय ने रूखा सा उत्तर दे दिया कि 
वे अपने निर्णय बदलने को तैयार नही हैं । 

बम्बई में काग्रेस कार्यसमिति गाधीजी से मिलने के लिए तैयार थी ही । 
बाइसशय के इस उत्तर पर उसने प्रस्ताव पास क्या कि यदि सरकार रुख बदलने 
को तैयार नही होगी ती कार्य स सविनय अबज्ञा झास्दोलन चलाने के लिए वाघ्य हो 
जायेगी । 

सरकार चौकन्नो हो चुवी थी, वह इसबार काग्रेस को थ्रानदोलन चलाने का 
प्रवसर नहीं देना चाहती थी अत उसने ग्राधीजी से लेकर का्रेस के साधारण काय- 
कर्ता तक सबको ग्रिरप्तार कर लिया। इससे आन्दोलन फूट पडा श्रौर पहले चार 
माप्त मे लगभग ८०,००० गिरफ्तारिया हुई, इनमे ६ हजार से भी श्रधिक भहिलाये 
थी। प्रप्रौल १६३३ तक बुल १ लाख २० हजार व्यक्ति पकड्टो गये | देशभर भें 
सरबार ने झातंक फैलाने की चेप्टा की । इत दिनो आतंकवादी भ्ान्योतनकारियों ने 
भी खुलकर काम क्या, उसका वर्णन उपयुक्त स्थान पर करेंगे । 
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१९६३२ मे सरकार की पूरी सावधानी के बावजूद काग्रेस अधिवेशन दिल्‍ली 
मे घटाधर के नीचे सम्पन्न हुआ, उससे आन्दोलन मे तेजी आई । अगला अधिवेशन 
कल्कत्त में हुआ । इसी बीच १७ अगस्त १६३१ को ब्रिटिश प्रधानमत्री ने साम्प्र- 
दायिक निर्णय ((20प्राध्धपरा»७। &छाछात) की घोषणा करदी जिससे सबसे भयंकर 
बात यह थी कि हरिजनो को हिन्दुओं से अलग करने के लिए उनको पृथक साम्प्र- 
दायिक निर्वाचन (8९.७7७/४ ॥08७00७/68) का अधिकार दिया गया। 

उपवास और पूना-सान्ध--गाघीजी ने सर सेम्युअल होर को एक पत्र लिखकर 
अपना विरोध प्रक८ किया और घोषणा करदी कि यदि हरिजनो को हिन्दुओं से इस 
प्रकार अलग किया गया तो वे जान की बाजी लगा देंगे । सरकार पर इसका कोई 
प्रभाव नही पडा और १८ अगस्त को गाधीजी ने २० सितम्बर से भ्रामरण अ्रनशन 
करने की तारीख घोषित कर दी । इस घोषणा से सारा देश चेचैन हो उठा चारो ओर 
से गाधीजी परे दबाव डाला गया कि वे उपवास न करे । 

परन्तु गाधीजी अडिंग रहे, उपवास शुरू हुआ, उपवास तोडने की एक ही 
शर्त थी कि सरकार हरिजनों को पृथक निवचिन द्वारा हिन्दुओं से अलग बने की 
घोषणा वापिस ले | सरकार चुप रही । पडित मदनमोहन मालवीय ने, जो जे से तभी 
छूठे थे, बम्बई मे इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक सम्मेलब बुलाया । _ रैणाम- 
स्वरूप उस सम्मेलन ने पूरा मे अपती बैठक करके यह निर्णय किया कि हू कें नो को 
७१ के स्थान पर १४८ सीठ मिले परन्तु चुनाव सभी हिन्दुप्नो के संयुक्त ब्र00॥ 
९0€७#07) हो । यह निर्णय २४ सितम्बर को हुआ ओर ब्रिटिश प्रधानम्नररउने २६ 
सितम्बर को अपनी १७ अगस्त की घोषणा वापिस तेली व पूना-नि्णय कोर्स घीकार 
कर लिया । 

राष्ट्रीय आन्दोलन की गति इस समय धीमी पड गई थी । इसी समय गाधीजी 
मे अचानक आत्म शुद्धि और हरिजन उद्धार के लिए २१ दिन का उपवास करने की 
घोषणा की । ८ मई १६३३ को उनका उपवास आरम्भ हुआ और सरकार ने उन्हें 
उसी दिन जैल से छोड दिया । जेल से छूटते ही उन्होने कारग्रेस के अध्यक्ष से ६ 
सप्ताह के गिए आन्दोलन वन्द कर देने को कहा । इस समाचार से श्री विद्वुलभाई 
पटेल और श्री सुभाषचन्द्र बोस ने, जो वियना मे इलाज करा रहे थे, एक वक्तव्य दिया 

कि गाघीजी प्रब स्वतस्तता संग्राम चलाने योग्य नही हैं । परन्तु कांग्रेस गाघीजी के 
पीछे रहो । २९ मई को उपवास कुझलतापूर्वक समाप्त हुआ और १२ जुलाई को 
स्थानापन्न वाग्रेंस भ्रध्यक्ष श्री एम० एस० अणे ने नेताग्रो का एक सम्मेलन बुलाकर 
सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया तथा व्यक्तियत सत्याग्रह की इजाजत दे दी । 
गांघोली ने फिर सत्याप्रह किया--गाघीजी ने अपने सावरमती शभ्राथ्म को 
तोड़ दिया और स्वय रास नामक गाव की घोर सत्याग्रह करने के लिए चले जहा वे 
पवड लिये गये परन्तु झीघ्र ही छोड दिये गये । उन्हे आदेश दिया गया कि वे यरवदा 
ग्राम से हटवर पूना चद्रे जायें । उन्होंने इस भादेश का पालन नही क्या, इस पर 
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उन्हे पकडकर एक वर्ष की सजा दी गई। यरवदा जेल मे उन्होने हरिजन काये करने 
की छूट सरकार से मांगी | सरकार ने मना कर दिया और गाधीजी ने २० अगस्त 
१६३३ को पुत अ्रनशन चालू कर दिया और वे २३ अगस्त को जैल से छोड दिये 
गये । रिहाई के बाद एक वर्ष तक उन्होंने हरिजन-उठ्धार के लिए सारे देश का दौरा 
किया, वे इसी दौरे में भूचाल से पीडित बिहार की सेवा के लिए भी पहुँचे | कुछ 
समय बाद उन्होने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बन्द कर दिया। 

३० अगस्त को जवाहरलालजी भी छूट गये थे । वे भी बिहार के भूकम्प से 
पीडित जनता की सहायता करने गये और वही से कलकत्ता चले गये जहां उन्होने 
ऋान्तिकारियो और सरकार के आतंकवाद वी निन्‍्दा की । उन्हे फिर पकड कर दो 
साल की सजा दी गई! 

१८, १६ मई १६३४ में पटना मे ऑल इण्डिया कारग्रेस कमेटी की बैठक 
बुलाई, और उसते एक ओर तो गाधीजी की सिफारिश पर सत्याग्रह बन्द करने की 
88 की दूसरी भ्लोर उसने एक काग्रेस ससदीय मडल (007६87888 ऐ7॥8- 
ए्श सै (३ 30070) की नियुक्ति की जिसे संसदीय कार्यवाही सौपी गई । 

लेकर से विधान मण्डलो मे--विधान मण्डलो मे जाने के कार्यक्रम का समर्थन 
विश ० अन्सारी, डा० विधानचन्द्रराय, श्री जमनादास मेहता और श्री केलकर 
कररेजा + । १६३४ की पटता बैठक मे झ्लॉल इण्डिया काग्रेस कमेटी ने उसे स्वीकृति 
दे !ः बार स्वराज्य पार्टी के बजाय कार्येस ससदीय मंडल ने उस कार्यक्रम का 
संची किया ॥ १२ जून तक सरकार ने काग्रेस संगठन पर लगाये सभी प्रतिबन्ध 

कि थे धर प्रेस पजाब को छोडकर पन्य 

र्बां लिये। १६३४ के निर्वाचनो मे काग्रेस पजाब को छोडकर अन्य सभी प्रान्तो 
मे भारी बहुमत से विजयी हुई तथा उसने यह प्रमाणित कर दिया कि सरकार के 
दमन और आतंक के बावजूद भी देश काग्रंस के पीछे है। विधान मडलो में काग्रेंस 
के प्रतिनिधियों ने अपनी योग्यता का बहुत अच्छा परिचय दिया । 

गांघीजी का कांग्रेस त्याग--अक्तूबर १६३४ में वम्बई में डा० 'ाजेन्द्रप्रसाद 
की भध्यक्षता में काग्रेंस का अधिवेशन हुआ, इसमें काग्रेंस के विधान में कुछ महत्व- 
पूर्ण संशोधन कर दिये गये तथा इसी समय महात्मा गाघी ने काग्रेस को छोड दिया । 
उन्होने कहा कि काग्रेंस के अधिकाश लोग अहिसा में निष्ठा नहीं रखते भरत उनके 
लिए यह सम्भव नहीं है कि वे ऐसी स्थिति में काग्रेंस के भीतर रह सकें। गाधीजी 
का यह काग्रेंस त्याग एक प्रकार से औपचारिक था। वास्तव मे ग्राधीजी ने ही 

१६४७ तक एकाधिकारपूर्वक उसका भागेदशंन और सचालत किया। 

तृतीय गोलमेज सम्मेलन--सन्‌ १६३२ में १७ नवम्बर से २४ दिसम्बर तक 
जब काग्रस लोहे के सीखचो के पीछे बन्द थी तथा देश शअगग्नँजी सरकार के दमन के 
नीचे कराहे रहा था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन लन्दन मे हुआ इसमें केवल वे हो लोग 
ले जाये गये थे जो ब्रिटिश सरकार के बहुत विश्वासपात्र थे । इस सम्मेलन में ब्रिटिश 
लेबर दल भी सम्मिलित नही हुआ था क्योकि वह ब्रिटिश रूढिवादी दल की नीतियों 
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से असन्तुष्ट था। 

इस सम्मेलन की चर्वाओ्रो के आधार पर सरकार ने एक इवेत पत्र प्रकाशित 
किया जिसमे एक सयुकते ससदीय समिति (श9/9$ की87)व68/ हज 807 
886) ने काट छाँट करके १६३५ के भारत घ्ासन अधिनियम (90एक्षापरपाः 
0 4700॥8 ७ ।985) के रूप म पारित किया । 

म्ुुध्लिम लोग : पाकिस्तान को माग--पीछे कहा जा चुका है कि खिलाफत 
आन्दोलन के पश्चात्‌ मुस्लिम नेता काग्रेस से दूर हटकर साम्प्रदायिक राजनीति मे 
फसते जा रहे थे। दिसम्बर १६३० म सर मुहम्मद इकबाल के सभापतित्व मे इलाहा- 
बाद में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुग्ना था उससे सबसे पहली बार पाकिस्तान 
की योजना रखी गई | आगे चलकर यह नारा बहुत सबल हो गया और इसी के 
आधार पर देश का १६७४७ से विभाजन हुआ । साम्श्रदायिक निर्णय से मुसलमान भी 
बहुत प्रसन्त नही थे । 

मुस्लिम लीग का सबसे सक्रिय युय १६३४ से आरम्भ हुआ। उस वर्ष ४ 
मार्च को दिल्ली में लीग का एक जल्सा हुआ जिसमे उप्तके सभापति ब्रव्दुल अजीज 
बंरिस्टर ने अ्पता पद छोड़ दिया भौर मुहम्मद अली जिन्ना उमके स्थायी सभाषति 
हो गये । 

१६३६ झौर १६३७ की हलचल--१६३४५ के सुधारो की घोषणा के पश्चात्‌ 
कांग्रेस से सबसे बडा प्रश्व यह उठ खड़ा हुआ कि १६३५ के भारत झासन ग्रधिनियम 
को स्वीकार किया जाये या नहीं ) १६३६ में काग्रेस का अधिवेशन लखनऊ म श्री 
जवाहरलालजी की अध्यक्षता में हुआ जिसमे नेहरू जी ने बताया कि काग्नेस का ध्यय 
गरीबी मिठाता व किसानो की उन्नति करना है । इस अधिवेशन मे १६३५ के एक्ट 
मे दिय हुए शासन सुधार की तीज निन्‍्दा की गई। यह भी कहा गया कि भारत का 
बिधान भारतीयों द्वारा हो बनाया जाय तथा उसके लिए विधान सम्मेलन बुलाने की 
भाग की गई । यहा यह भी तय किया गया कि अगले चुनावों में भाग लिया जाये | 
इस काग्रेम अधिवेशन के आरम्भ होने से पूर्व ८ अग्नेल को ही थ्री धुभाषचन्द्र बोस 
जब विदेश से ल्ौटकर बम्बई पहुचे तो उन्हें वही मिरफ्तार कर स्िया ग्रगा जिसके 
कारण इस अधिवेशन मे बहुत बेचनी महसूस होती रही । 

१६३६ के २७, २८ दिसम्बर को महाराष्ट्र के फैजपुर नामक गाव मे कांग्रेस 
का अधिवेशन हुआ। उसमे अध्यक्षता जवाहरलालजी ने की। उन्होने फासिज्म के 
खतरे से देश को सावधान क्या तथा समाजवाद का समर्थन क्या । यहा भी चुनावों 
के निरचय वा समर्थन किया यया परन्तु यह निर्णय नही किया जा सका कि काग्रेस 
मजिमडल बनायी या सही । 

१६३७ के निर्वाचन प्रौर प्रा्रों मे उत्तरदायी ज्ञासत--वाग्रेस द्वारा निन्‍्दा 
किय जाने के बाद भी बिटिश सरदार ये १६३५ के अधिनियम के उस झश को लागू 
बरने का निएदय कर लिया जिसम प्रान्ता मे उत्तरदायी ज्ञासन की स्थापना की 
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व्यवस्था की गई थी । काग्रेस ने अपने निर्णय के अनुसार प्रान्तीय विधान मइलो के 
निर्वाचनो म॒ १६३७ म भाग लिया और सयुक्‍त प्रान्त (ए 7 ), उड़ीसा, मध्यप्रान्त, 
मद्रास, विहार और बम्बई में उसे स्पप्ट बहुमत प्राप्त हुआ । आसाम बगाल और 
सीमा प्रान्त मे वह विधान मडल में सबसे बडा दल था परतु उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
नहीं था । पजाब और सिंध म उसे अधिक स्थान नहीं मिले थ। परन्तु दूसरा कोई 
राजनीतिक दल उतना समठित नही था । विधान मडलो मे जाते ही काग्रेस ने अपन 
को कठोर अनुशासन मे बाघ लिया | काग्रेस के प्रत्यक विधायक ( )। 7, ४ )के 
लिय यह अ्रनिवाय था कि वह काग्रेस हाई कमाण्ड के हर आदेश का पालन करे। 
हाई कमाण्ड मे गाधीजी नेहरूजी और सरदार पठेल थे । 

कांग्रेस के सामने विधान मडलो में जाकर विधान की असफलता के लिए 
काम करने का लक्ष्य था। विधान मडलो मे काग्रेस की स्थिति क्‍या हो, इस बारे में 
दो विरोधी मत थे--नेहरूजी और बोस़ का विचार था कि क्रान्ति की ज्वाला को 
प्रज्वलित रखते के लिए काग्रेस को मत्रिमडल नही बनाने चाहिये | वे चाहते थे कि 
बहुगत का उपयोग मत्रिमडल बनाने में न होकर प्रावीय सरकारो के काम मे श्रड़ गा 
लगाने के लिय हा । इसके विपरीत सब श्री वल्तभभाई पटेल राजाजी और राजेन्द्र 
बाबू का मत था कि काग्रेस को मत्रिमडल बचाना चाहिय भर स्वतत्तता संग्राम की 
दिशा में काग्नेंस की स्थिति को सुदृढ बनाना चाहिये । 

कांग्रेस को इस उलभन मे फसा देखकर ग्राधीजी उठे और उन्होने १३ भाचे 
१६३७ को झ्ॉल इण्डिया काग्रेस कमेटी से यह प्रस्ताव पास कराया कि यदि विधान 
मडलो भे काग्रंस दल के नेता सावजनिक रूप से यह पग्राश्वासन दे सके कि मन्नियों के 
कार्यो में गंवनर हस्तक्षेप नहीं करेग तथा उन्हे हर प्रकार से समाधान हो जाय तो 
मत्रिमडलो का निर्माण हो सकेगा । 

क्षाग्नेस की शर्तें---वाग्नेंस को जिन प्रान्तों मे बहुमत प्राप्त था उन प्रान्तों के 
गवर्नरों ने काग्रे सी नेताओं को मत्रिमडल निर्माण करने के लिय निमत्रित किया परन्तु 
थे इस शर्तं पर सन्रिमडल बनाने के लिये तैयार थे कि गवतंर उन्हे यह श्राव्वासन 
दें कि वे अपनी शवितयों का प्रयोग नही करेंग | इस शर्ते के कारण एक संघ छिड 
गया । गवनंर तब तक अपनी दाक्तियाँ छोडने को तैयार नही थे जब तक सविधान 
में सशोधन नही होता । दूसरी ओर गाधीजी का कहना यह था कि ब्रिटिश साविधा 
निक परम्परा के अनुसार गवर्नर केवल वैधानिक शासक अर्थात औपचारिक शासक 
है प्रत उसे अपने अधिकार स्वय प्रयोग न करने की परम्परा डालनी चाहिए । 

पजाब, वगास, सिंध और सीमा श्रान्त के बहुमत दलों ने काग्रेंस के जैसी 
कोई शर्ते नही लगाई झत वहा १ अप्रैल १६३७ वो मत्िमडलो का निर्माण हो 
गया। जिन प्रान्तों मे काग्रेंस का बहुमत था वहा भी गवर्म॑रा ने अन्तरिम मतिमडलो 
का निर्माण वर लिया था । 

सरकार वांप्रस की शर्त स्दोकार क तो है--२१ जून को लाडे लिनलियगो 


स्वाधीनता सच और राष्ट्रीय राजनीति १०३ 


(वाइसराय) ने एक घोषणा करके निम्न वाते साफ कर दौ-- 

१ प्रातीय स्वायत्त ज्ञासन के गन्तमंत मत्रिमडल की शक्तियों के मामले मे 
गबनेर साधारणतया प्पने मंत्रियों के परामर्श को स्वीकार करेंगे। 

२ मत्रिमडल ब्रिटिश ससद के प्रति नहीं वरन्‌ प्रान्तीय विधान मडलो के 
भ्रति उत्तरदायों होगे । 

३ मंत्रियों का यह कतव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र के सभी कार्यंपालिका 
विपयो पर ग़वनर को अपना पंरामझ दें तथा ग्रवर्नर को वह मत्रणा स्वीकार करनी 
ही होगी यदि वह उसके उत्तरदायित्वों के प्रतिकूल न हो । 

४ भारत म संसदात्मक झ्षासन की परम्परायें स्थापित करने की भरसक 
चेष्टा की जायगी । * 

गवते र-जनरल वी इस घोषणा से फाम्नेस फो एक झवसर प्राप्त हो गया और 
जहा उसका बहुमत था बहा मत्रिमइल बनाने के लिए वह तैयार हो गई। इस समय 
काग्रे स के सामने दो लक्ष्य बे--(१) भारत को स्ववत्रता की दिज्ञा म ले जाना और 
(२) उन सुधारों को क्रियात्वित करना जिन्तका वायदा उसने निर्वाचन घोषणा पत्र म 
किया था । “कांग्रेस के लिए १६३४ के अधितियम को इस दृष्टि से भी स्वीकार करना 
असम्भव था कि उसे भारतीय प्रइन का तात्वालिक हल मान लिया जाय । वह स्वत- 
स्त्रती प्राप्ति के लिए तथा अधिनियम को भ्रसफल बनाने के लिय प्रतिज्ञावद्ध भी । फिर 
भी (कांग्रेस के) बहुमत ने प्रान्तीय रवराज्य (270शगराआकक हैप००00% ) को 
क्रियरान्वित करने का निणय किया । इस प्रकार इसकी नीति दोहरी थी--(१) स्वत- 
जता के संघप वो जारी रखना और (२) छुघारो को विधान मइलो के द्वारा 
जिपान्वित वरना । गावों के खेती के प्रइन पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यक्ता 
थी ।* “विधान मडलो म काग्रेस दल क्सिानों और मजदूरों की भलाई के लिए 
जल्दी से जल्दी किसी संकट वे आने से पूर्व ही विधि-निर्माण कर देना चाहते थे। 
आवी गति-अवरोध वी भावना हमेशा रही ही है वह उस; परिस्थिति म॒ स्वाभाविक 
आर महज ही था ।/ + 

काप्रेसी सत्रिसडल--जुलाई १६३७ म छ वाब्रेस बहुमत वाने प्रान्तो में 

अन्तरिमन्मत्रिमडल समाप्त करके का्ग्रंसी मन्रिमंडल बनाये गये। कांग्रेस ने भारत 
वी असाधारण परिस्थिति को देखत हुए दूसरे दलो के साथ मिलकर मत्रिमडल बनाने 
कया विचार भी भानन्‍्य क्या । 'फिर भी, सरवार वे काम म प्रधिक से अधिक लोगों 
को शामिल बरना वाछतीय था । सयुक्‍त सत्रिमइल हमेशा ही मूलत ग्रलत तहीं मान 
जा सक्‍ते, भरत उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त और झ्रासाम म॑ सयुकत मत्रिमइल बनाने 
को भाजा पाप्रेस ने दे दी 





+ बेशक शावत् वो उैरशेत्ा, ' एफ प0)8९0ए९७॥ ० ]5॥% 947, 99- 
807-5 
5 उपरोवत, पृष्ठ स० ३े०८॥। 


श्ण्ड भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


काग्रे सी मत्रिमडल बनने से सरकारी ढाचे मे-कोई बडा परिवर्तन होने बाला 
नही था । वास्तविक सत्ता तो वाइसराय और गवनंरों के हाथो में ही रही परन्तु 
उससे देश में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा हुआ, देश मे नई चेतना की एक लहर 
सी झा गई | ऐसा लगता था मानो लोगो के कन्धों पर से कोई दवाव और दमन 
उठ लिया गया हो । सवंद एक लोकशकित का उन्मुकत प्रवाह दिखाई देता था। 
जवता में आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भंरता का विचार पंदा हुआ। झाम झादमी 
को भी हजारो वर्षों बाद ऐसा लगा कि उसका भी महत्व है और उसकी उपेक्षा नही 
की जा सकती । सरकार वी कुर्सियो पर ऐसे लोग बेठे जो जनता के बीच में उसके 
साथ रहे थे ग्रत सरकार का आतक भी उठ गया | उन सबिवालयों मे, जहा श्राम 
आदमी घुस नहीं पाता था, आम जनता घूमने लगी, मानो वह अपनी प्रभुता को महू- 
सूस कर रही हो । मंत्रियों की वेशभूषा और उनका रहन-सहन साधारण नागरिक 
जैसा था भरत यह पहचानना कठिन होता था कि मंत्री कौन है। +जाब और बगाल 
मे, जहा कांग्रेसी मत्रिमंडल तही थे, यह परिवतंत अनुभव नही हुआ, वहा शासन का 
पुराना ढर्रा ही चलता रहा । 
मुस्लिम लीग की स्थिति--इन निर्वाचनों में मुस्लिम लीग ने भी पूरी तैयारी 
के साथ भाग लिया था परन्तु उसे कोई विशेष सफलता नही मिली । सिन्ध, पंजाब, 
सीमाप्रान्‍्त भ्रौर बगाल मे, जहा तह अपना जोर समभती थी, उसे बहुत करारी हार 
मिली । सिंध की ३३ मुस्लिम सीटों में लीग को ३ मिली, पजाव की एड मे से १, 
सीमाप्राग्त की ३६ से से एक भी नही, और बगाल की ११७ में से केवल ३६ । लीग 
को कुल मुस्लिम सीटो में से चोथाई भी प्राप्त नहीं हुई ३ 
लीग इस पर भी निराश नही हुई और उसने पेतरा बदलना शुरू कर दिया। 
उसके अध्यक्ष मुहम्मद झली जिज्ना ने यह्‌ कहना शुरू किया कि भारत में लोकतंत्र 
नही होना चाहिए । इस प्रकार लीग ने अग्रे जो की गोद में बैठने का ढंग हू ढ लिया 
और भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता से वह विमुख हो गई ॥ उसने भारत को दो राष्ट्र 
मानना आरम्भ कर दिया । 
युद्ध का प्रइतन श्ौर कांग्रेस द्वारा पदत्याय--१£३६ में काग्रंस के त्रिपुरी 
अधिवेशन के अध्यक्ष श्री सुभापचन्द्र बोस चुने गये । उधर ससार मे नाजी और फासी 
शक्तिया हिठलर व मुसोलिनी के नेतृत्व में तथा जापानी सैन्‍्यवादी अपना सिर उठा 
रहे थे, इन्होने जनतम्त्र के लिए एक बडा सकट पदा कर दिया था। श्री सुभापवाबू 
जमंनी, इटली व जापान की ऋक्तियों के समर्थक बन गये और थे सोचते लगे कि इस 
शक्तियों की सहायता से भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नष्ट कर दिया जायें। 
परन्तु कांग्रेस गाधीजी के नेतृत्व मे पूरी तरह लोक्ताब्रिक बनी रहना चाहती थी + 
अ्रत उसने श्री सुभाष बाबू को त्माग पत्र देने के लिए विवश कर दिया। 
कांग्रेस ने अपने प्रस्तावों के द्वारा नाजीवाद, फासीवाद और जापानी सैन्‍्यवाद 
की निन्‍्दा करनी शुरू कर दी । परन्तु उसकी स्थिति बिल्कुल दोहरी थी। एवं ओर 


स्वाघीनता सथष॑ और राष्ट्रीय राजनीति श्ण्श्‌ 


वह लोकतत्रात्मक देशो के पक्ष मे और तानाशाही के विरुद्ध थी, दूसरी झोर बह युद्ध 
मे भ्रग्नेजो के साथ तव तक भाग लेने को तैयार नही थी जब तक कि भारत को 
स्वतंत्रता न दी जाती । वास्तव में यह्‌ बात बहुत सही थी । भारत के लिए स्वाधी- 
नता के बिना युद्ध में अग्नेजो की सदद करना एक तकहीन बाल होती, उसका अथ्थ॑ 
यह होता कि भारत उस ब्रिटिज्ञ साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए लडाई लडता जिसे 
मिटाने के (लिए वह स्वय दोधेकाल से सघप कर रहा था और बलिदान दे रहा था । 
कांग्रेस का दृढ़ विश्वास था कि केवल स्वृतत्रता ही उस लोक शक्ति को जाग्रत कर 
मकती थी जिसके बिना युद्ध मे सक्रिय भाग नही लिया जा सकता था । 

कांग्रेस इस वात पर डंट गई कि जनता की इच्छा के बिना भारत को बुद्ध 
में नही घसीटा जाना चाहिये । जनता की यह्‌ इच्छा विधानमडलो के लिए प्रतिनिधि 
के द्वारा जानी जा सकती थी । उसका कहना था कि बिना इस लोक सहमति के 
सरकार को देश से बाहर भारतीय सेनाए' नही भेजनी चाहिये । भारत के लोगो को 
इस बात की शिकायत थी कि हमारी सेनाएँ विदेशों मे दमन के लिए भेजी जाती 
थी, कभी-कभी वे ऐसे देशों पर आतमण करने के लिए प्रयोग की जाती थी जिनसे 
हमारा कोई विरोध नही था, वरन्‌ हमारे मत मे जिनके प्रति सहानुभूति होती थी । 
एक बार एक मिस्र निवासी ने व्यग के साथ कहा था कि भारत के लोगों ने केवल 
अ्रपनी ही स्वतंत्रता नही खोई है, वे दूसरो को प्रुलाम बनाने मे प्रग्नेजों की मदद भी 
करते है । केन्द्रीय विधानन्सभा ने भी यह प्रस्ताव सरकार के सामने रखा कि हमारी 
सेनाएँ बिता हमारी इच्छा के युद्ध क्षेत्र मे न भेजी जायें । 

१६३६ के सध्य मे भारतीय सेनाए सिम्रापुर व मध्य-पूर्व में भेज दी गई” 
और जब कॉग्रेस ने इसका विरोध क्रिया और कहा कि जनता के प्रतिनिधियों से पूछे 
बिना वैसा तहीं करना चाहिय था तो सरकार ने वह कहकर प्रश्न को टाल दिया कि 
सेनाओं का आवागमन सामरिक दू।प्ट से गुप्त रखना होता है। साथ ही, ब्रिटिश 
संसद ने भारत वी शासन-व्यवस्था में इस प्रकार का संशोधन कर दिया कि युद्ध की 
स्थिति में सारी शक्ति केन्द्रीय सरवार में केन्द्रित हो सकेगी । काग्रेस ने इस संशोधन 
को विश्वासघात्त बताया और केन्द्रीय विधान-सभा वे अपने सदस्यों को श्रगली बंठक 
में अनुपस्थित रहने का झ्रादेश दिया | 

३ सितम्बर १६३६ को महायुद्ध छिड गया और १४ गित्तम्वर को कांग्रेस 
मे प्रस्ताव पास करके जाहिर क्ियां कि यद्यपि भारत तानाजाही के विस्द्ध है और बहू 
लोकतत्रात्मक स्वतेंतता वी विजय चाहता है परन्तु वह पुद्ध में तब तक शामिल नहीं 
हो सकता जब तक कि उसे स्वयं को स्वनत्नता प्राप्त न हो। यदि युद्ध का लक्ष्य 
साम्राज्यवाद की रक्षा करना है तो भारत उस युद्ध से कोई वास्ता नही रखना चाहता 
यदि बअ्िटेत लोकतत्र की रक्षा और उसके विस्तार के लिए लड रहा है तो उसे अपने 
आधौन देशो मे से साम्राज्यवाद को समाप्त करता चाहिय । स्वतंत्र भारत प्रमप्नता- 
पूव युद्ध मे भाग लेदर लोकसेत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा । 
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यहा यह कह देता उचित हागा कि ग्राधीजी को वाग्रेंस का यह प्रस्ताव 
मजूर नही था वें सक्रिय सशस्त डाई की अपेक्षा भारत से केवल नैतिक समर्थन 
देने की बात चाहते थ अत व काग्रेस के प्रति उदासीन हो गय । 
उधर सरकार ने काश्रेस प्रास्तावों को रही की टोकरी म फक दिया। बाइ- 
सराय ने तुरन्त यह घोषणा करदी कि भारत युद्ध मअग्नेजो का साथ देगा तथा 
भारतीय सेनाएँ बाहर भेजनी चालू कर दी । ऐसी स्थिति म प्रातीय मत्रिमडलो की 
स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। गवनर उन पर विश्वास नहीं करते थ तथा दैनिक 
प्रशासन में उन्होंने श्रड गा लगाना शुरू कर दिया। अत काग्रेस ने तय किया कि 
आठों प्रातों में काग्र सी मन्निमडल तुरन्त त्याग पत्र दे दे । गवनरों ने तुरत त्यागपत्र 
स्वीकृत कर लिय और उहोने विधान सभाझो को तोडने के बजाय उन्हे निलम्बित 
(87899०70) कर दिया इसका कारण यह था कि वे ऋ्गग्नस की लोकप्रियता के 
कारण नय चुनाव करा कर फिर से सर दद मोल नहीं लेना चाहते थे । बगाल के 
मन्रिमडल को भी त्यागपत्र देना पडा और सिंघ के मत्रिमडल को वाइस राय ने बर्खास्त 
कर दिया । इस प्रकार सारा देश एकात्मक शासन के नीचे आ गया । 
वाइसराय ने ५०-६० भारतीयों से बातचीत करके यह घोषणा कर दी कि 
युद्ध का लक्ष्य ससार में च्वान्ति स्थापित करना है। सरकार भारत को धीरे धीरे 
औपनिवेशिक स्वराज्य देना चाहती है, भारत को तुरन्त स्वतन्त्रता देना सम्भव नहीं 
है । वाइसराय न युद्ध मे सहायता देने के लिए एक परामशदाती परिषद बनाने की 
बात भी कही । इस घोषणा पर खिन्न होकर गाधीजी ने कहा कि यदि अग्रेजों का 
बक्ष चले तो भारत म कभी भी लोकतन की स्थापना नही हो सकती । 
काँग्रेस द्वारा सहयोग का प्रस्ताव--द्वितीय महायुद्ध की स्थिति गम्भीर होती 
जा रही थी । फ्रान्स को हिटलर ने जीत लिया था। इस घटना न काग्रस को परे- 
शाने कर दिया और ७ जुलाई १६४० को पूतना म उसने यह प्रस्ताव पास क्या कि 
यदि ब्रिटिश सरकार यह आश्वासन दे कि भारत को युद्ध वे पश्चात पूर्ण स्वाधीनता दे 
दी जायगी तथा तत्काल कन्द्र म भारतीय ससद कह प्रति उत्तरदायी शासव की स्थापना 
कर दी जाय तो काप्रस युद्ध म अग्नेजो की मदद कर सकती है । 
वाइसराय ने काँग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर म ८ अगस्त १६४० को एक 
वक्तव्य प्रकाशित क्या जिसे अ्रगस्त घोषणा के नाम से पुवारा जाता है। वाइसराय 
में इस वक्‍तव्य म घोषित क्या कि त्रिठिश सरकार युद्ध की समाप्ति पर यथाशीकघ्र 
भारत में औपनिकशिक स्वयाज्य की स्थापना करने को उत्सुत् है तथा बुछ्झोपरात वह 
भारतीय राष्टीय जीवन क प्रमुख अगो के प्रतिनिधियों को तक्र एक सविधान 
निर्मात्री परिषद वी स्थापना करेगी जो भारत की भावी झासन-व्यवस्था की रूपरेखा 
निर्धारित करेगी। ब्रिटिश प्रधानमत्री चचिल ने भी यही घोषणा की। यह घोषणा 
सर्वधा मौलिक होने के वावज़ूद भी नितात निर्दोप न थी । प्रिटिश सरकार ने प्रथम 
बार भारतीयों के लिए ग्रात्मनिर्णय का सिद्धान्त स्वीकार विया था परन्तु उसके साथ 
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अनेक झरासतपूर्ण वावय जोडकर उसकी पवित्रता तथा गम्भीरता को विनष्ट कर 
दिया गया । ब्रिटिश सरकार भारत की सुरक्षा संधि, देशी राजादो व लोक सेवाशो 
के अधिकार के मामले म सरक्षण रखना चाहती थी तथा उसने इस घोषणा मे अत्प- 
सख्यको के हितो की रक्षा का प्रश्न उठाकर तत्काल सत्ता हस्तान्तरित करने से इन्कार 
कर दिया । 
कांग्रेस ने इस वक्तव्य को अस्वीकार कर दिया तथा उसे यह विश्वास हो 
गया कि प्रिटिश सरकार किसी भो स्थिति म भारत को स्वराज्य देने को तैयार नही 
है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने उसका वणन करते हुए लिखा है कि अब ग्रचानक 
मैने यह अनुभव किया कि जब तक इ ब्लेड पूरी तरह से नही बदल जाता तब तक 
हमारे लिए कोई सम्मिलित भाग नही है । हम भिन्न मार्गों को प्रपनाना होगा | + 
व्यक्तिगत सत्याग्रह--कांग्रेस वरावर यह महसूस कर रही थी कि वह सर- 
कार का साथ नही दे सकती थी और वह बराबर सत्याग्रह का बिन्तन कर रही थी। 
मा १६४० मे रामगढ़ (बिहार) अधिवशन के सभापति मौ० अबुल कलाम आज़ाद 
बने । उसी समय यह निर्णय कर लिया गया था कि सविनय अवन्ा के ग्रतिरिकत 
देश के सामने ओर कोई मार्ग नहीं है तथा उसने जनता को उसके लिए तैयार रहने 
के लिए कहा । 
समभौते के लिए. किय गय सारे प्रयत्न ग्रसफ़्ल हो जाने के बाद गाधीजी 
फिर से पंथ पर आय झौर उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का कायक्रम देश के सामने 
रखा। गाघीजी ने सामूहिक प्रदशनो को मनाही कर दी। सत्याग्रहियो को कहां 
गया कि व भाषण देन वी स्वततता का उपयोग करें और युद्ध विरोधी प्रचार करें | 
प्रथम सत्याग्रही मह॒पि विनोबा भाव थ। सरकार ने उन्हे और उनके बाद लगभग 
६० हजार सत्याग्रहिया को जल म ढूस दिया । 
इसी दीच वाइसराप ने अपनी कार्यकारिणी म पाच अतिरिक्त भारतीय 
सदस्यों वी नियुक्तित की परल्तु उन्हे वित्त सुरक्षा, यूह मादि बोई महत्वपूर्ण विभाग 
नही सौंपे । साथ ही उत्होने एक युद्ध-परामशंदात्री परिषद का सगठन भी क्या । 
अचानक सरपार से १६४१ + झन्त से समस्त गसत्याग्रहियो को जल से छोड दिया । 
छपर जापान न भित्र राष्दा क बिरुद्ध युद्ध छेठ दिया था तथा वह तेजी से भारत की 
ओर बढ़ रहा था, इस कारण देश मे भय और झाशका की स्थिति प॑दा हो गई थी । 
१६४४ के २६ जनवरी को थ्रुभाप बाव्‌ अचानक फरार हो गय और व जमनी होते 
हुए जापान पहुच गय थ 
बाँग्रेस न ऐसी स्थिति म मरक्तार वी ओर महयोग्र का हाथ बढ़ाना चाहा । 
इसके लिए उसने दिसम्बर म सत्याग्रह बन्द कर दिया और ग्ाधीजों को नेतृत्व से 
मुवत कर दिया । परन्तु सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पडा, वह जरा मो भुवने को 
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तथार नही थी । 

साम्यवादी दल सरकार के साथ--२२ जून १६४१ को जमनी ने अचानक 
रूस पर धावा बोल दिया । भारत के कम्यूनिस्ट इस समय तक युद्ध का विरोध कर 
रहे थे परन्तु रूस और ब्रिटेन की सधि होते ही उन्होने युद्ध का समर्थन शुरू कर दिया 
और राष्ट्रीय आन्दोलन की निन्‍दा करने लगे । उसी कारण उन्हें काग्रेस से निकाल 
दिया गया । कम्यूनिस्टो ने यह सिद्ध कर दिया कि वे अपने देश की अपेक्षा रूस के 
प्रांत अधिक भक्ति रखते थे तथा उसके लिये वे देश की आजादी की माग को छोड 
सकते ये । कम्यूनिस्ट सरकार का साथ देने लगे। 

क्रिप्स-मिशन--सिंगापुर का पतन हो चुका था तथा बर्मा के पतन की आशा 

बनी हुई थी । दुसरी श्रोर ससार में यह विचार प्रबल हो उठा था कि भारत को 
आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जाये | इसी समय ब्रिटेन के प्रधान मस्जी श्री विल्सटन 
चचिल ने १९ मार्च १६४२ को घोषणा की कि दिव्य समद के एक सदस्य सर 
स्टेफोई क्रिप्स श्विदिश सरकार के प्रस्ताव लेकर भारत आ्रेंगे । सर क्रिप्स २२ मार्च क्रिप्स्‌ के प्रस्ताव लेकर भारत आ्रेंगे। सर क्रिप्स २२ मार्च 
के उत ब्रहिल गान को जर झ जो फ्रसाव कस बड़ उनका बार खा दिल्‍ली पहुँच गये तथा उन्होने वाइसराय व भारतीय नेताग्रों से चर्चा शुरू कुर 
दी । उन्होने ब्रिटिश सरकार की ओर से जो प्रस्ताव पेश किये उनका सार इस 
प्रकार है-+ 

४०) युद्ध की समाप्ति पर सविधान सभा की स्थापना होगी । 

(३) सविधान सभा मे देशी राज्य सम्मिलित रहेगे। 

(७) ब्रिटिश सरकार उस सभा द्वारा निभित विधान को इस झतते पर लागू 
करेंगी कि-- 

(ग9>जो प्रान्त उसे स्वीकार न करें उन्हे अलग रहने का झवसर तथा बाद 
में सम्मिलित होने की छूट मिले । ऐसे प्रान्तों मे नये सविधान द्वारा 
भारतीय सघ के समान स्वतन्त्रता दी जावे। 

४5.) पत्ता का हस्तान्वरण (१787867) ब्रिटिश सरकार और संविधान 
सभा के मध्य होने वाली एक सधि द्वारा हो जिसके हितो की रक्षा का 
समुचित प्रवन्ध हो । 

(४) युद्ध काल मे ब्रिटिश सरकार भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी 

< होगी, इस दायित्व की पूर्ति मे भारतीय नेताओं और जनता का ठीक- 
ठीक सहयोग प्राप्त होना चाहिये। 

क्रिप्स-पोजना प्रस्वीकृति--श्री क्रिप्स ने भारतीय नेताओं से एक लम्बी बात- 

चीत की परन्तु उनके धस्ताव काग्रेस भौर दूसरे राजनीतिक दलो को मजूर नही हुए। 
गाधीजी ने इन प्रस्तावों को प्रइन टालने का एक ढंग (7059 02560 ८४९8००) 
बताया । काग्रेस ने इन प्रस्तावों पर निम्न दलीलें दी-- 

(६७ भारतीय राज्यो के प्रतिनिधि राजाश्रो द्वारा भेजे हुए न होकर जनता 

द्वारा निर्वाचित हो । (३) प्रान्तो को संघ से अलग होने वा ग्रधिकार देने वा प्रथ॑ 
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है भारत को खडित करना यानी पाकिस्तान की माग स्वीकार करना। (३) कांग्रेस 
तब तक देश से युद्ध मे भाग लेने के लिय नहीं कह॒ सकती जब तक कि भारत को 
स्वशासन से मिले । स्वतेत्र भारत के मायरिक ही स्वतत्रता की रक्षा के निमित्त 





बलिदान हो सकते हैं । एक पराधीन देश संमार की स्वत्‌॒तता के लिए युद्ध मे स पराधीन देश, सर से सम्सि: 
लित मर कप कम जम फ चूस, यह एक मजाक जझो है ) कांग्रेस ने माग की कि वाइसराय की स्थिति ओप- 
चारिक सन्नाद जसी है दी की स्थिति प्रदान की जाओे। 


सरकार इन प्रस्तावों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी अत 
चर्चा समाप्त हो गई और सर किप्स कदम वापिस लौट गये । यह नाटक किस 
प्रयोजन से रचा गया था यह जाहिय बह़ी-हो-बका, शायद व्िटिय सरकार के मत र रचा ग्‌ टरर नही हो ब्रिटि रः में 
खत पट गया पर बह पर यह प्रभाव डालवे वे बात हो कि उसकी कोशिश के बाव- 
सूद भी भारतीय नेता समभोते के लिए रैयार नही हे । 

सारे देश,म एक बेचैनी फैल रही थी, जापान हमारे पूर्वी द्वार की चौखट पर 
बैठा हुआ ग्र॒र्य रहा था और यह भय हो गया था कि वह किसी भी समय देश में 
घुस सकता है । डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी मृत्यु-शंया से जो विचार व्यक्त किये 
थे वे साकार होते से मालूम होते घे-- 

“भाग्य का चक्र किसी दिन अ श्रेजो को अपना भारतीय साम्राज्य छोडने के 
लिए विवद् कर देगा। परन्तु वे किस प्रकार का भारत अपने पीछे छोडकर जायेंगे, वह 
कसी भयकर अर्वादी होगी ? जब उतके सैकडो वर्षों के शासन की घारा सूख जायेगी 
तो उनके पीछे भारत म कैसी कीचड और भन्‍्दगी का ढेर रह जायगा ? एक समय 
मैने यह झाशा लगाई थी कि योग्प के हृदय से सम्यत्ता को धारा फृट कर बहेगी, 
परन्तु आज जबकि में इस ससार से विदा ले रहा हैं, मेरी वह निष्ठा पूरी तरह समाप्त 
हो चुकी है ।” 

सो० राजगोषपालाचारोी की सलाह--भारतीय राजनीति के भीष्म और बुजुर्ग 
नेता सी ० राजगोपालाचारी ने काग्रेस की इलाहाबाद दबेठक म यह सलाह दी कि 
कार स वो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माग स्वीकार करके उसके साथ एक सयुकत 
राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण करना तथा अग्नेजो के साथ असहयोग करना चाहिये। 
राजाजी को बात काग्र स ने नही मानी और वे इस प्रश्न पर काग्रेस छोडकर अलग 
हो गय । 

गाँधीनो फिर से सेता--काग्रेस जद चारो ओर से निरादय हो गई और पपने 
रास्ते से हटकर हिंसा और युद्ध के गीतो से भी ब्रिटिश साखाज्यवादियों को प्रसन्न 
करने मे असफ्ल हो गई तो वह पुन उसी महान नेता की शरण मे आई जो स्वाधीनता 
क्यू मसीहा बनकर भारत का मार्य-दर्घत हर सकट की घडी में कर रहा था । गाथीजी 

के लेखों का रुख बदल गया और वे खुले आम असहयोग वी चर्चा करने लगे । 
कांग्रेस ने गाघीजी को फिर से अधिनाथक (3)॥09007) मान लिया तथा १४ 
जुलाई १६४२ को काप्रंस वार्यंसमिति ने एक प्रस्ताव द्वारा धोषणा बरदी कि यदि 
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तुरन्त भारत को स्वतत्रतान दी गई रत शीघ्र ही भारत अपना अन्तिम स्वतत्रता 
सग्राम छेड द्वेगा । 

७ और ८ अगस्त को बम्बई म काग्रेंस की बैठक हुई और ८ अगस्त को अन्त 
मे असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । ग्राधीजी ने स्वय “भारत छोडो” 
प्रस्ताव रखा था । उन्होंने भारत की जनता को “करो या मरो” (00 67 )6) 
का नारा दिया। यह स्वतत्रता की आखिरी लडाई थी और प्रूर्ण स्वराज्य यानी 
अ्रग्नेजो भारत छोडो' के व्यापक लक्ष्य को लेकर लड़ी गई प्रथम लडाई थी । गारधौजी 
चाहते थे कि सत्याग्रह के नियमानुसार भारत छोडो-प्रस्ताव वाइसराय को भेजा जाये, 
उस पर धर्चाएँ हो तथा सरकार यदि अपना रुख न बदते तो लडा जाय । 

गाधी जी की यह इच्छा पूरी न हो सकी और उन्हे इतना समय न मिल 
सका कि बे देश के सामते अपना कार्यक्म रस सकते । सारे देश के भीर्तर & अगस्त 
को सबेरे ही बडे से लेकर छोटे से छोटे काग्रेस कार्यकर्ता को सरकार ने नजरबन्द 
कर लिया । गाधीजी को आगाखा महल पूना गे रखा गया । क़ार्यंसमिति के सदस्यों 
को बिना कुछ बताये अहमद नगर के किले मे नजरबन्द कर दिया तथा देश को 
उनके बारे में कोई सूचना नही दी । 

आन्दोलन गाधीजी के वजाय सरकार ने शुरू कर दिया, सारा देश क्रोध की 
आग में जलने लगा। चारो ओर से करो या मरो की पुवार श्राने लगी । १८५७ से 
भी भयंकर दृश्य देश मे पँदा हो गया। भारत पागल हो गया था, उससे प्रग्रेजी 
साम्राज्य को नष्ट करने मे अपनी पूरी शक्ति उ डेल दी । यह काग्रोस का आन्दोलन 
नहीं था, यह भारत की कोटि-कोटि जनता के जोवन-मरण का प्रइत बन गया था 
झौर उसने विना किसी सगठन, बिना किसी नेता तथा विना किसी बाहरी मदद के इस 
युद्ध का सचालन किया । एक ओर सरकार का दमन चरम सीमा पर था, दूसरी ओर 
जनता का भीषण क्रोध था । सरकार ने जलियानवाला ह॒त्याकाड की सकेडो हजारों 
पुनरावृत्तियाँ की परन्तु जब सरकार की मशीतगदे भ्राग उगलती थी, भारत के जवान 
और बूढ़े उस आग में प्राणो का भोह छोडकर कूद पडते थे। 

बलिदान की यह कहानी बहुत रोमाचकारी है, इसका वर्णन करने के लिए 
कम से कम एक हजार पृष्छो की आवश्यकता होगी जो यहा सम्भव नहीं है । इतना 
ही कह देना पर्याप्त होगा कि यह युद्ध भारत की आम जनता का युद्ध था; इससे 
दो वर्ग अलग रहे, एक थे कम्यूनिस्ट और दूसरे थे रईस व जमीदार । देश की आजादी 
की लडाई में य ही अवरोधक तत्व बने परन्तु देश उससे विचलित नही हुआ, भ्रमराह 
नही हुआ और उसने तनिक भी यह परवाह नही की +क महा-युद्ध पर राष्ट्रीय संग्राम 
का क्या प्रभाव होगा । उसे इननी फुंत ही नहीं थी कि वह रूस और ब्रिदेन की 
आजादी की चिन्ता करे, वह अपनी झ्राजादी के लिए जान वी वाजी लगाकर अन्तिम 
प्रयत्त कर रहा था | मरता क्‍या न करता । भारत वी ग्राम जनता के वारे में दावा 
किया जा सकता है कि उसको राजनीतिक समझ संसार के कसी भी देश की शिक्षित 


| 
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जनता से कही अधिक है । उसमे भली प्रकार समझ लिया था कि इस संघर्ष वी 
विफलता का अर्थ है भीषण ग्रुलामी लाचारी, अत्याचार और अपमान ! अत उसने 
प्रपनी पूरी शक्ति आन्दोलन में उ डेल दी। जेलें ठसाठस भरी हुई थी और बात की 
बात में गोलियो के सामने निर्दोष जनता विछ जाती थी उसका एक हो दोप था कि 
वह अपने लिए आ्ात्म-निर्णय का अधिकार चाहती थी उसी आत्म-निर्णय का. जिसकी 
रक्षा के लिए रूस, ब्रिटेन और अमेरिका युद्ध लड रहे थे और भारत को भी अपनी 
पूछ से बाधकर घसीटे ते जा रहे थे। 

इब्लेतपत प्रौर बापू का उपवास--स रकार ने एक इ्वेत पत्न प्रकाशित करके 
काग्रेस और गाधीजी पर यह आरोप लगाया के उन्होने देश म हिसा और बर्बादी 
का प्रोत्माहन दिया है और वे इसके लिए जिम्मेदार है । ग्राधीजी ने घाइसराय के 
साथ पतजर-व्यवेहार करके अपनी स्थिति साफ करनी चाही परन्तु सरकार मूखंतापूर्ण 
बातें करती रही । इस पर गाघीजी ने यह जाहिर कर दिया कि अहिंसा पर अ्रपना 
विश्वास प्रगट करने के लिए में २१ दिन का पूर्ण उपवास करू गा । उपवास & फरवरी 
१६४३ को आरम्भ हुआ । 

मकट की बे घडिया देश के लिए एक नई मुसीबत का पैगाम बनकर झाई , 
परन्तु इससे झ्रान्दोसन बहुत तीत्र ही गया । सरकार ने उपवास के दौरान मे ग्ाघीजी 
को पूरी भ्राजादी दे दी कि वे डाकदरो और सवधियों से मिल सकें। ७३ व की 
आयु में बापू अपने दु्नेल शरीर से उपवास करेंग वह भी २१ दिन लम्बा, यह एक 
कप्टदायबव समाचार था देश चैचौन हो गया । जब यह समाचार जेलो के सीखचो के 
पीछे पिजरों मे बन्द हम लोगों को मिला तो बबसी और लाचारी से हमारी क्‍या 
स्थिति हुई यह कहने मे नही आ सकती उसका एक ही उपाय हमारे पास था कि 
जेलो मे पड़े हुए लाखों लोग बापू के साथ उपवास रखकर मरकार को परेशान करे, 
परन्तु इसके लिए बापू का सख्त आदेश था कि दूसरा काई भी उपदास ने करे । फिर 
भी हम में से कुछ ऐसे निकले ही जिन्‍्होने बापू के प्रेम बे कारण” ही वापू के प्रादेश 
का उल्लघन किया। 

विसी तरह ई"वर वी इपा से सकट को वे घरिया कुशनतापुर्वक पार हो 
शयी । गांधीजी के ग्नशन से प्रभावित होकर वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद्‌ के 
सदस्य सर्वे थी होमी मोदी, एम० एस० अऐो और नलिनीरजन सरकार ने सरकार से 
असहयोग करने झपने पदो को छोड दिया । इससे भारत म बहुत सन्तोप हुआ । 

यहा यह कह दना उचित होगा वि जब चापूृ ने १४ अगस्त के पत्र मं घाइ- 
सराय वी घोषणा का प्रतिवाद क्या तभी उनवे निजी सचिव श्रद्धंय महादेव भाई 
देसाई समझ गय दि वाइसराय नहीं मानेगा और बापू अवदय उपवास करेंगे। इस 
विचार ने उनके मस्तिप्य का एक दम दवोच लिया भौर वे १५ अगस्त १९४२ के 
दिन बिना एक दिन भी वीमार रह चन्द क्षणों मे मर गये। बापू का यह उपवास 
इतना दर्देनाव था कि उनकी धम्म पत्नी राष्ट्र माता कस्तूरवा उससे घवड़ा गई झौर 
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१६४४ के आरम्भ मे, जब उन्हे फिर ऐसे लक्षण दिखाई पडे कि कही बापू उपवास 
न कर बौठें, तभी वे खटिया से लग गई और आखिर २२ फरवरी १६४४ को वे भी 
मर गयी । इन दोनों महावीरों की समाधिया आज भी झागा खा महल के आगन मे 
भारतीय स्वाधीनता के यज्ञ म पडी हुई दो महान आहुतियों की याद दिलाती हैं और 
बरबस हसारा सिर उनके सामने भुक जाता है तथा हमारे मन म एक ही प्रार्थना 
उठती है कि हम उस ज्योत्ति शिखा को प्रज्वलित रख सके जो उन्होने अपने जीवन में 
जलाई तथा इस प्यारे भारत देझ के निर्माण एवं रक्षण के लिए अपना स्व॑स्व लुटाने 
के लिए हर दम तैयार रह सकें । 

ग्राधीजी छूट गये--गाधीजी का स्वास्थ्य डा० सुशीला नायर की पूरी देख- 
भाल के बाद भी निरन्तर गिरता जा रहा थ। इसी बीच उनकी स्थिति काफी खराब 
हो गई । सरकार नही चाहती थी कि गाधीजी जल मे मरें क्योंकि वह जानती थी गाधी 
जी ने जिस तूफान को मजबूती से रोके रखा है वह उनकी मृत्यु पर फूट पडे गा तथा वह 
हिन्दुस्तान म एक क्षण भी न टिक सकेगी ॥ वह भारत के लोगो को वह अवसर नही 
देता चाहती थी । अत उसने मई १६४४ में गाधीजी को छोड दिया। जेल से छूटने पर 
गांधीजी आन्दोलन के बारे मे चिन्तित रहे परन्तु लाइ वेवल का रुख बहुत बडा था 
और वे भारत छोडो झान्दोलन वापिस लेने पर बल दे रहे थे ) गाधीजी ने कह दिया 
कि वे अकेले कुछ नही कर सकते थे काग्नेस कार्यसमिति से मिल कर ही वे कुछ 
कह सकते थे परन्तु वाइसराय लार्ड वेवल कार्य समिति के सदस्यो को छोडने के लिए 
तैयार नही थे अत मामला ज्यों का त्यो रहा। 


चर्चा, विभाजन श्लौर स्व॒राज्य 
(१६४५ से १६४७) 

गाधी-जिन्ना भेंड--१६४४ के अगस्त में सेवाग्राम लौटने पर बापू ने चर्चा के 
लिए सी० राजगोपालाचारी को बुलाया उस समय श्री भूलाभाई देसाई और श्रीमती 
सरोजिनी नायडू भी वहाआ गय थे। राजाजी ने गाधीजी को इस बात के लिए 
तैयार कर लिया कि मुस्लिम लीग के भध्यक्ष मुहम्मदग्रली जिन्ना के सामने यह प्रस्ताव 
रखा जाय कि यदि वे स्वतत्रता के मामले मे काग्रेस का साथ दें त्तो काग्रेस इस बात 
के लिए तैयार हो जायगी कि मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तो मे स्वतत्रता के बाद लोक- 
निणय (?]6080709) करा लिया जाए और यदि लोक निर्णय पाविस्तान के पक्ष में 
ही तो उसकी स्थापना कर दी जाय । 

श्री राजाजी ने यह प्रस्ताव रखा और गाघीजी स्त्रय जिता साहब के मकान 
पर जाकर उनसे मिले और हर प्रकार से अपने प्रेम का परिचय दिया परन्तु वे तो 
डस से मस भी नही हुए और वही पुराना राग झलापते रहे कि बिना लोक निर्णय के 


ही पाकिस्तान बनाया जाय । यह बात गाधीजो को नहीं जची और इस प्रकार यह 
बातचीत भसफल हो गयी। 


स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रीय राजनीति ११३ 


शिमला सम्मेलन--ला्ड वेवल जब वाइसराय बनकर भारत आये तो उन्होंने 
सबसे पहला काम गाधीजी को जेल से छोडने का किया । ब्रिटिश सरकार के सामने 
युद्ध समाप्त हो ने के पश्चात्‌ त्रिटिश ससद के चुनाव झा रहे थे। श्री चचिल चाहते थे 
कि भारत के प्रशन पर उससे पहले कुछ निर्णय हो जाये तो उनकी स्थिति अपने 
चुनावों में ठीक रहेगी । श्रत उन्होंने वाइसराय लाई वेवल को चर्चा के लिए लन्दन 
बुलाया । वहा से लौटने पर १४ जून १६४५ को लाई बेवल ने रेडियो से एक योजना 
देश के सामने रखी, ठीक उसी दिन वँसी ही घोषणा भारत मत्री श्री एमरी ने ब्रिटिश 
लोक-सभा में की। 
इस योजना पर विचार और चर्चा के लिए सरकार ने १६ जून १६४५ को 
कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यो को छोड दिया । योजना पर चर्चा करने के लिए वाइ- 
सराय मे २५ जून को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसमे सरकार ने वही नीत्ति 
बरती कि उसने राष्ट्रवादी और प्रतिक्रियावादी सभी दलों के नेताओं को झआमत्रित 
(कया क्योकि उसे मालूम था कि इस प्रकार के कसी भी सम्मेलन मे अडगा लगाने 
के लिये प्रतिक्रियावादी शक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य है । 
शिमला-सम्मेलन त्तो एक ढोग था, आखिर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की रट 
नही छोडी और काँग्रेस उसे स्वीकार नही कर सकी । सम्मेलन असफल रहा तथा 
देश के नेता शिमला से निराश होकर लौटे, भ्रभी तक ऐसे प्रत्येक सम्मेलन का यही 
परिणाम हुआ था । _ 
ब्रिटेन मे क्रम-दल की जोत : भारत में चुनाव --जुलाई १६४५ के ब्रिटिश 
चुनावों में रढ्विवादी दल ((20०08€:४४६।ए९ 78709) परास्त हो गया और श्रम-दल 
([,900प7 78709) विजयी हुआ। श्रमदल की सरकार बनते ही वाइसराय मे 
भारत में चुनावों वी घोषणा की । साथ ही थह भी घोषणा की गई कि भारत से एक 
पविधान निर्मात्री परिषद्‌ ((.0080:067 0 /3550॥700|9) का संगठन किया 
जाएगा जो भारत के लिए नया संविधान वनाय्ेगी । चुनाव की यह घोषणा कुछ ऐसे 
शब्दों में की माई थी जिसमे ऐसा लगता था मानो निर्वाचन परिणाम पर ब्रिटिश सर- 
कार भ्रगला कदम उठायेगी । 
काँग्रेस ने चुनावों म भाग लेने की घोषणा करदी तथा कहा कि वह अपने 
८ ग्रगरत १६४२ वे “भारत छोडो” प्रस्ताव पर डटी हुई है और उसी लक्ष्य की 
सिद्धि के निर्मित्त चुनाव लड रही है । कांग्रेस चुनाव म भारी बहुमत प्राप्त करने मे 
सपत्र हुई | उसे एक करोड नब्बे लाख मत प्राप्त हुए इसका अर्थ यह है कि मतदाताओं 
का विशाल बहुमत “भारत छोडो” प्रस्ताव का भनुमोदन कर रहा था। परन्तु मुस्लिम 
मतों में से उसे कदल ५ लाख ही मिले जब कि लीग को १५ लाख ६ इन घुनावों से 
दो परिणाम स्पष्ट रूप से नजर पाने लगे कि---( १) भारत की जनता स्वाधीनता 
चाहती है, भौर (२) भारत के मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं । 
चुनाव के परिणामस्वरूप पहाव में यूनियनिस्ट दल का मत्रिमंडल बना, सिंध 


श्श्ड भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


और बगाल में मुस्लिम लीग का तथा शेष प्रान्तो में कॉग्रेस का । थह उल्लेखनीय है 
कि इस बार कांग्रेस को सीमाप्रान्त म भी स्पप्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। यह असिद्ध 
राष्ट्रीय नेता खान अब्दुन गफ्फारखा का प्रभाव था। 
आजाद हिन्द फौज और नौसनिक चिद्रोह--इस बीच दो बडी घटनाएं हुई । 
भारत वे प्रसिद्ध वीर नेता और हृदय सम्राट श्री सुभाषचन्द्र बोस में जापान 
में २१ अक्तूबर १६४३ को भारत के एक दूसरे क्रान्तिकारी नेता थी रासबिहारी धोष 
के नेतृत्व में सगढित आजादहिन्द फौज का पुतमे गठन किया ; ७ जनवरी १६४४ वो 
इसका कार्यालय रगृन्त मे आ गया ) इस फौज में ५० हजार सिपाही थे। जापान की 
पराजय के साथ आजाद-हिन्द फौज भी पराजित हुई | श्री सुभाष बाबू एक हवाई 
उडान में दिवगत हो गय और ब्रिटिश सरकार आजाद-हिन्द फ़ौजे के भारतीय सैनिकों 
को पकंडकर भारत में ले आई, इन पर उसने खुली अ्रदालत में मुकदमे चलाये । 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने रिथति को ताड लिया और दे तुरन्त वकील का चोया पहनत- 
कर लाल किले भे होने वाले उस मुकदमे की पैरवी के लिए खइड हो गये । काग्रेस ने 
श्री भूलाभाई देसाई को इसका जिम्मा सौपा । आजाद हिन्द फौज के संगठन ने देश 
की 'राजनीति को वहुत अधिक प्रभावित किया । सब भारतीय सेनाएँ इस उदाहरण 
से विद्रोही हो गई । स्वय सरकार यह समझ गई भ्रौर उसने भारतीय सेना पर वि९* 
वास करना छोड दिया । इससे अर'ग्रेजी सरकार के पावो के नीचे की जमीच खिसक 
गई और भारत की जनता की राष्ट्रीयता बहुत उन्नत एव श्राकमक हो गई | 
ल्‍ा इसी समय एक दूसरी महान घटना यह हुई कि सका १६४६ में बम्बई 
भें “तलवार” नामक जहाज के भारतीय भ्रविक्षाधियों को गोरे ऋ्रमाडर किंग ने कुत्ते 
का वच्चा, कुली का बच्चा आदि अनेक अ्रपमानजनक शब्द कहे । १८ फरवरी को 
उन्हे बहुत खराब नाइता मिला । इस पर उन्होंने हटताल कर दी तथा १६ फरवरी 
को सारी नौसेना के भारतीय सैनिको व अधिकारियों ने हडताल कर दी, इसमे १२० 
जहाजो के लगभग २० हजार नौ-सँनिक शामिल हुए । जहाजो पर तिरगा भडा लहरा 
दिया गया । श्रगले दिन बम्घई की सडकों पर हडतालियों ने जुलूस निकाला । २१,९२२ 
फरवरी को स्थिति भयकर हो गई भौर दोनो ओर सशस्त्र युद्ध चालू हो गया | कराची 
में भयकर युद्ध हुआ । अन्त म सरदार पदेल बीच में पड और उन्होने सम्मानपूर्वंक 
मामले को निपटवाया । 
इस सब ने श्र ग्रंजी सरकार को घबडाहूट मे डाल दियां। एक बात बहुत 
साफ थी किअग्रेज लोग अग्न॑जी सँनिको के बूते पर भारत से शास्त नही कर. 
सकते थे। भारतीय सेनाएँ ही उनकी वास्तविक दावित थी | जिस समय बाग्रेस देश 
में स्वतत्रता का सघर्ष कर रही थी, सुभाष बाबू ने श्रयेज की इस झक्ति मे बारूद 
लगाया । फौजें बिगड गई' झौर अग्रेज का बात करने का ढंग बदल गया क्योकि वे 
लोग संनिक भांपा श्रधिक भली प्रकार समभते थे । 
क्ेदिनेट-मिशन---संनिक विद्रोह ने रातो-रात्त भर्रेज सरकार की नीद लन्दन 


स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रीय राजनीति श्र 


में हराम कर दी । १८ फरवरी को विद्रोह हुआ और १६ फरवरी को विटिश प्रधान 
मंत्री श्री एटली ने प्रिटिश संसद मे घोषणा की कि झीघ्र ही वे एक केबिनेट मिद्न 
भारत भेज रहे हैं जो भारत के प्रश्व को हल करेगा तथा “भारतीय नेताओं के साथ 
मिलकर भारत मे पूर्ण-स्वराज्य की स्थापना की दिल्या में” क्यम करेगा। 
यह मिशन माच॑ १६४६ मे भारत झाया, इसमें भारत मन्‍्त्री लार्ड पैथिक 
लारेंस, बोर आफ ट्रेड के ग्रध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा लाई एडमिराल्टी अलेक्जेंडर, 
ये तीन सदस्य थे। इस मिश्ञन की चर्चाओरो का विस्तृत वर्णत हम साविधानिक विकास 
के सदर्भ में अगले खण्ड मे करेगे । यहा इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस मिशन के 
आने पर भ्र'गे ज सरकार और वाग्रेस दोनो ही लीग की ढिठाई के बावजूद भारत के 
प्रशन को हल करने पर तुल गये थे । हल तो निकला पर बटवारे की झ्त पर, काग्रे स 
ने जब यह देखा कि उसे पाकिस्तान या पराधीनता में से किसी एक को चुनना है तो 
वह पाकिस्तान की साग को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई और प्राखिरकार 
१५ अगस्त १६४७ को स्व॒तन्तता का पर्व बहुत प्रतीक्षा और बलिदान के पदचातु 
झा ही यया। 
अन्तरिप्त सरकार फी स्थापना--केबिनेट मिशन योजना के ग्राघार पर २ 
सितम्बर १६४६ को एक अन्तरिम सरकार वी स्थापना की गई। प्रारम्भ में इसमें 
क्रेवल काग्रेट्ट के ही सदस्य थे, बाद मे २६ अक्तूबर को लीग के पाच प्रतिनिधि भी 
इसम शामिल हो गय । इसी बीच में लोग सीधी कार्यवाही शुरू करके देश में साम्प्र- 
दायिक दगों को जन्म दे चुकी थी । ग्रत्तरिम सरकार के उपाध्यक्ष श्री जवाहरलाल 
नेहरू थे । 
सब्रिधान निर्मान्ी परिषदु--योजना के अनुसार प्रातीय विधान सभाओं ने 
कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव क्या तथा य॒प्रतिनिधि ६ दिसम्बर १६४६ को दिल्ली 
में संविधान निर्मावी परिषद्‌ के रूप से सगठित हुएं। इसकी प्रारम्भिक ग्रष्यक्षता 
वयोवृद्ध राजनीतिन श्री सच्चिदानन्द सिन्हा ने की और उसी समय डा० राजेन्द्रमसाद 
को परिपद्‌ का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया | डा० राजेन्द्रप्रशसाद ने इस 
अधिवेशन वा उद्घाटन करते हुए कहा था कि यह परिपद्‌ एक प्रभुत्ता सम्पन्न संस्था 
है। थी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अव कोई झक्ति हम भारत का सविधान 
बनाने से नही रोक सकती + 
भारत « विभाजन को घोचशा--्रिटिश सरकार बहुत तेजी के साथ भारत 
को छोडकर भाग जाना चाहती थी । उसने लाई वेवल को वादिस बुला लिया भौर 
राजघराने के उदार व्यक्ति लाई माउन्टवेटन को वाइसराय वंदाकर भारत भेज 
दिया। उन्होने हे जून क्वो घोषणा कर दी हि भारत का विभाजन होगा तथा भारत 
को स्ववग्नता दे दी जारेगी ॥ वाग्रेस आखिरकार भुऊ गई और गाघीजी का हृदय 
._ इहुत दुखी हुमा परन्तु विभाजन बा यह निर्धय निर्यात का विधान बन कर ह विमोजन का यह निर्षय निरयोत का विधान वन कर हमारे 





ऊपर सदार हो गया तेया हमर उसका प्रतिरोध न कर सके । 





११६ भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


१५ अगस्त १६४४७-भारत की स्वतंत्रता का यह पुनीत दिन इतिहास में 
अमर रहेगा, यदि हम अपनी स्वतन्तता की रक्षा रक्त से भी अधिक अपने माथे के 
पस्तीने से कर सकें तो । 

इस दिन हम न भूलें भारतीय स्वाधीनता के सबल प्रहरी महूपि अरविन्द को, 
जिनका जन्म-दिन इसी दिन पढता है, तथा उस मेधावी महापुरुष श्री महादेवभाई 
देसाई को जिसने गाधी वो हमारा नेतृत्व करने मे शक्ति और सामर्थ्य॑ प्रदान की और 
जो १६४२ में इसी दिन भारतीय स्वाधीनता की वलि वेदी पर क्रूर आगाखाँ महल 
की जेल के सीखचो के पीछे चुपचाप शहीद हो गया था । 

हम यह भी न भूलें कि जब यह पांवन्र दिवस झाया तब हमारे राष्ट्रपिता 
और स्वातक््य समर के अमर नायक बापू हमारे बीच में न थे, वे अपनी प्यासी श्राखो 
से लालकिले की प्राची रो से तिरगे राष्ट्रध्वज की उठती हुई, उगती हुई भाकी न देख 
सके । शान्ति का वह मसीहा उस घडी मे साम्प्रदायिक आग में भुलसी हुई नोझाखाली 
के कलेजे पर करुणा का मरहम लगा रहा था, नगे पाव एकाकी वह ऋषि अहिंसा की 
साधना कर रहा था । 


हे 
भारतीय राजनीति पर महात्मागाँवी का प्रभाव 


सपने कर के कम इस करत का अत सो जद गया कया गया न, बड ग्री के आश्चर्यजनक प्रभाव को समभतना प्राय प्रसम्भव है जे ) उन्होंने 
मजस दर के हहय मे इस जकत का शाउना को उस बना दिया तथा सबसे बडी 
न काय रापनीत मे यह पप संग पक सपना यह थी कि भारतीय राप्ट्रीयता को वे जनता के हृदय लक ले गये । गांधी: 
जिस समय भारतीय राजनीति मे घुसे उस ममय तक काग्रस एक प्रेश्नर-प्र ५ (दबाव 
डालने वाला दल) के रूप में काम कर रही थी । उत दिनो वह बातचीत, प्र दल) के रूप में काम कर रही थी। उन दिनों वह बातचीत, प्रस्ताव 
आदि के साधनों को तेकर काम करती थी । उस जमाने में काग्रस पूर्णतया चन्द 


शिक्षित लोगो तक सीमित थी । महात्मा गांधी ने भारत के ग्राम थे पढ़े लिखे मजदूर, 
ताक कक न त ा ल मति नता मी पाछी केसातो, दूकानदारों और साधारण नाग्रारिकों में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय 


अल ने करत मे पक वो पग वियास जे कर, तक भर दी तथा काम स को एक लोकत नीय जन-सगठन बना दिया,। 

आवाज ने क्षाग्र स मे प्रवेश करते ही उसके विधान में क्रान्तिकारी परिवत्‌न, विधान में क्रान्तिकारी परिवर्तन, 
के पा का किताननकरर गा रन तब यकीन दिया उसकी सदस्यता का आधार विस्तुत कर दिया गया, जिसमे मध्यम वर्ग 
के साथ ही क्सिन-मजदूर भी शामिल हों गये । गाधीजी ने काग्रेस को निष्क्य से एक 
तक बाकनद मो गज के तय बी गरहमबार को तलप शहर करत के सगठन बना दिया । उस सक्रियता का आधार हिंसा न होकर शान्ति था तथा 
शान्ति के बावजूद भी गाधीजी ते ग्रन्याय और अत्याचार को चुपचाव सहन करःे 
लए आग सम क आवाज नि अर 7 ते 7 कप ह7 । एकभओोरवब यह मानते थे हि हम राजनीति में वंधानिक यह मानते थे म॑ राजनीति में वधानिक 
और घान्तिमय उपायो को काम में ले, दूसरी ओर उनकी मान्यता थी अन्याय को 


तिल भर भी सहन न किया जाए । भर भी सहन न क्या जाए | 


खुलो नमी ति।गाधीजी ने भारतीय राजनीति नो प्रादि से:अम्त “तक: ने भारतीय राजनीति को श्रादि से प्रन्त तः 

































































स्वाधीनता सघर्ष श्रोर राष्ट्रीय राजनीति ११७ 


परिवतित कर डाला। उन ज॑सा निर्भय पुरुष स्वामी विवेकानन्द के सिवाय दूसरा 
होंदे न नहीं हुंशआं। उन्हाने राष्ट्र को भी निभय बनाया | उन्होंने हम सिखाया कि राज- 
नीति नाली का गंदा पादी नही है वरन्‌ बह पवित्र गंगाजल है। उसम डरने, छिपने 
“जार जल केग ह। गुप्त ढंग से काम करने की काई आवश्यकता नहीं है । कि मात को गाधीजी ने 
7 सत्य के ग्राधारों पर खा क्या और लोक्तत की भ्रात्मा को पहचान वर उन्होंने 
विचार पत्वितन का जाग चुना विरोधी के विरुद् हिसास्मक शवित ज्ञार्ग चुना विरोधी के विरुद्ध हिसात्मक शवित प्रयोग करते का 
रास्ता नही । उन्होंते एक ओर घम को मानवीय आधारो पर प्रतिप्ठित करके उसम 
से साम्प्रदायिक सबीणता था दश निकालने वी चप्टा की दूसरी ओर राजनीति म से 
कूटनीति निकाल क्र उसका आध्यात्मिक आाधारों पर प्रतिष्ठित क्या | भारतीय 
राजनीति को गाधीजी ने श्रातक और डकंती स उपर उठाकर खुलकर खला जाने 











वाला एक खल बना दिया। उत होने देश _क झाम भ्रादमी की राष्ट्रीय भावना को के झाम झ्रादमी की राष्ट्रीय भावना को 
व ये चाय या विवि का देकर उसे जाग्रतओऔड़ प्रखर दना दिया। देश के लिए कष्ट उठाना, जेल 











जाना ग्रौर मर जाना गाधी न ग्राम जनता को सिखाकर उसे ऐसे विशाल और बली र उसे ऐसे विशाल और बली 
साम्राज्य क खिलाफ खडा कर दिया जो डास्त्रजः ऋ खिलाफ खडा कर दिया जो डास्त्रजलपर शायद सौ साल तक भी हमारी, 


छाती पर से नहीं हुट सकता था । पर से नहीं हट सकता था । 

रचनात्मक काथ--गरधीजी ने हम विदेशी शासन के खिलाफ ही खड़ा नहीं 
गा बंद बह हे उन रे हे तर तल" अ ग्रंजी शासन के मिथ्याचार के विर्द्ध है भ्रतशन ओर सत्य: 
ग्रह फियो हों दैसा नहीं है उहाने हमे हर बुराई से लड़ने के लिए ललकारा, बे 


यम भय सन कम पद लिखा उनमे लिखड अपने समाज के दोपो के विरुद्ध भी लड॒उनसे झसहयोग किया उनके 
भी सत्याग्रह और अनशन उन्होंने किय ॥,. गाधीजी एक योग्य सेनाती थे युद्ध के मंदान 


में उनके दो नारे थ-एक तो यह कि कयई के जान पपहयोग माह बह युर साथ भ्रसहयोग करो चाहे वह्‌ बुराई 
विदेशी शासन के रूप में प्रगट हो छु्माछूत के रूप में या साम्प्रदार्यिक्ता के रूप में । 
उनका दूसरा नारा यह था कि भलाई की शक्तियों को रचतात्मक कार्यों द्वारा पुष्द 


करते चलो । एक ओर वे विदेशी वस्त्र की द्वोली जलवाते थे, दूसरी ओर वस्त्र की 
कदर इनालक या के लिए चर्खा चलवाते थु गाँधीजी एक विध्वसात्मक राजनीतिज्ञ नही थ उनकी 
दृष्टि एकदम रचनात्मक या विधायक थी । 


अऑहिसा--भारतीय राजनीति को गाधीजी की सबसे बड़ी देन यह है कि 
उन्होने राजनीतिक निर्णय करते समय ग्रस्सा छोड़कर शान्त रहने का मत्र हमे दिया। 
राजनीति का प्रभाव कोटि कोटि जनता के जीवन पर पडता है अत उसम हमको 
बहुत झंधिक शान्त और सथर मस्तिष्क तथा साफ दिल से निर्णय करने चाहिय। 
जाप जानते थ कि राजनीति में यदि कुछ बहुत घृणित और घिनौनी बात है जिसके 
बुरे परिणाम आम जनता को उठाने पडते ह, वह है राजनीतिज्ञो के बीच का पारस्परिक 
वेमनस्म और व्यक्तिगत रागद्वेप । उहोने व्यक्तिगत कइ वाहट पैदा किय बिना 
राजनीति में भाग लेने का और विरोधी के साथ भी व्यक्त जुरविन मत साव- 


जुनिक प्रदर्शन में प्रेम के निबाहने का आदर्श उदाहरण हमारी प्रदर्शन में प्रेम के निबाहने का आझादर्श उदाहरण हमारी आखो के सामने 
४० िलन ली. 24288. «8.०5. 












भ्श८ भारतीय राजनीति का विकास और सविघान 


रखा। थ्री जवाहरलाबजी ने भारत के अहिसात्मक सघर्ष का वर्णन इन शब्दों में बहुत 
सुन्दर ढग से किया है. काग्रेस १६२० से ही एक वैधानिक राजनीतिक दल से बहुत 
कुछ अधिक थी, और स्पप्टत या अस्पष्टत इसके चारो ओर क्रान्तिकारी वातावरण 
रहता था जिसके कारण प्राय इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता था | वह इस 
कारण कम ऋन्‍न्तिकारी नही मानी जा सकती कि उसकी काय॑वाही हिसा, कंपट और 
पड़यल्न से, जो प्राय क्रान्तिवारी कामों वे अनिवार्य झ्नग माने जाते है, सम्बन्धित 
नही थी । वह कायवाही सही थी या गलत और प्रभावशाली थी या नहीं यह बात 
विवादास्पद हो सकती है परन्तु यह स्पष्ट है कि उम्तम उच्चकोटि का शान्तिपुर्ण साहस 
और सहमशीलता निहित थी । केवल अपने विचार के आग्रह (सत्याग्रह) पर जीवन 
की प्रत्मक वस्तु को बलिदान कर देने तथा इस प्रकार दिनो महीनों श्र वर्षों तक 
कुर्बानी करते रहने की श्रपेक्षा क्षणक हिसक जोश में जान भी दे डालना, शायद 
आसान है | इस कसौटी पर कही भी बहुत कम्र तोग ख९ उतर सकते है, परन्तु यह 
आश्चयंजनक बात है कि भारत मे बहुत लोग इस कसौटी में सफ़ल रहे है ।-+- 
ह॒पद-परिवर्तत--गाधीजी बहुत कुशल राजनीतिज्ञ थे इसका प्रमाण यह है 
कि उन्होंने कभी भी बिसी की झुसीवत का लाभ नहीं उठाया। वे स्वय कप्ट सहते 
रहे परत विरोधी को लेश मात्र भी वष्ट नद्री-देवा चाहा | हो सकता है कि कुछ 
लोग इसे राजनीति न कह कर महात्मापन कहे, पर-तु हगारा विश्वास है कि सुस्ची. 
सूजनीति यही है और यदि हम ससार की था त और उसमे लोकतन की. स्थापना 
जोश सफलता का सुवप्त देखते हा तो हम सिर फोइते के बजाय लिर बदलने की कला 
बम हक ताबा है पदप के समस्त हगी दिल तोडने के स्थान प्र दिल जोडते की विद्या सोखनी पडगी । 
जन-सम्पर्क- गांधीजी ने भारत के राजनीतिजो को आराम दुर्सी ते उठाकर 
खाकर दिया और उन्हे आम जनता के पास सम्पकक स्थापित करने, उसकी स्थिति 
थ झावश्यव ता जानने तथा उसके साथ अपने आपको पआ्लत्मसात करने के लिए भेजा । 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस वारे भ लिखा है -“गाँधीजी विलक्षण भारतीय हैं, वे 
राजनीति से दूर हटकर चुपवाप बैठ जाने के घोर विरोधी हैं । वे झव्ति व सक्रियता 
में दानव सरीखे है वे व्यस्ततावादी हैं तथा वे केवल ग्रपने आपको ही नही, दूसरो को 
भी संचालित करते हैं । उन्होने हमे देहातो म भेजा तथा हमारे देहात सक्रियता 
के नय मत्र के अगणित सन्देशवाहको के कार्यो से ग्र ज उठे । किसान को उन्होंने हिला 
डाला और वह अपने तटस्थ घोधे मे से बाहर निवला। इन यात्रा के द्वारा हमने 
झपने भे[रतीय अर्थशास्त्र को पुस्तकों तथा दिद्त्तापूर्ण व्याप्यानो वी अपेक्षा कही 
अधिक समझा ।”$ इस प्रकार गाधीजी ने एक ऐसे कट ल का देझ में निर्माण विया 
जो य दक्षाप्रों से परिचित हुआ और जिसने इस देझ के दुस-दर्द को समभा, 
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महसूस किया और जो उससे बेचैन हुआ । दुनिया की राजनीति मं सव जगह राज- 
नीतिक नेता जनता से अलग ऊचा जीवन-स्तर रखते हैं । गाधी आया झोर भारत के 
प्राम देहाती झादमी के साथ एक एक्कार हो गया । उसने महात्मापन के लिए नहीं बरन्‌ 
भारत के साथ एकाकार होने | लिए लगोटी बाघ ली, पाखान साफ क्िय, चर्खा 
चलाया गौर सड़के जरा हो अब मरनिरक बा कर स्तर ८ 
महल तक किया ! वह बड़े नगरां की ऊ ची अट्टवालिकाग्ना म नहीं रहा, सुद्र देहात 
के कच्चे कोपड़ो में उसने बसेरा विया, वह प्रथम श्रेणी और वातानुकृतित्‌ रेल-डिब्वा 
मे नहीं चलना, उसने हमेशा तीसरे दरज के डिब्बे म याजाए ही । 

इन सब कामों से गाधीजी ने भारतीय राजनीति को नया मोड दिया। 
इराका भ्र्थ यहू था कि का का कि गन बात 8 यह शा तती 
खोला है तय कह कस वर कितने खरे उतरत है यह कस एम से है तथा वह भाम जनता के जंसे स्तर पर जीवन जाता हैं। यह था गाधी 
जी का समाजवाद | हम इस करसोदी पर कितने खरे उतरत हैं यह कसौटी हमे स्वयं 
ही अपने ऊपर लागू करें। 

मेरा भारत'--््याधीजी ने भारतीय राजनीति के सामन नय निर्माणकारी 
ः रख--"मैं ऐसे भारत के लिए काम क्रूगा जिसभ, जो थाज सबसे ग्रधिक 
निर्धन है, वे भी यहू महभूस करेंग कि भारत उनका देश है जिसक निर्माण में उनका 
प्रभावशाली पथ है. उस भारत के लिए जिसम सव जातिया प्रमपूवक रहेगी उस 
रत के लिए जिसमे जनता के बीच ऊ च-नीच का भेद भाव नही होगा । ऐसे भारत 
छुप्नाछृत या नशील पेय और पदार्थों के अ्रभिद्ञाप के लिए कोई स्थान नहीं होगा 
झित्रिया पुरषों के समान अधिकार भोगेगी । मेरे स्वप्न का भारत ऐसा है ।” 

राष्ट्र-अ|गरख--सर परसोवल ग्रिफिथ्म ने 'माइने इण्डिया में लिखा है कि 
हम वे (सर प्रिफिथ्स) पहली बार १६२२ मे भारत आय उस भारत की देहाती 


जनता केबल यह गान ता लि न छत नया तर आग यह जातती थी कि वह भ्रभुक गाव या जाति 
महायुद्ध के समय री नसारी स्थिति च॒द्रल डाली । मुसलमान ग्रौर झछूत भी 


क्वाग्न स के साथ विरोध वे बावजूद इस बात पर कटिवद्ध थे कि भारत स्थतस्त्र होना 
ही चाहिए । गाष्री के प्रयत्व से भारतीय राष्ट्रीयता वास्तविक बन गई झौर राष्ट्रवाद 
॥ विचार लोगा के मन मे सर्वोधपरि हो-गया। 

“ज्ारतीय राजनीति को ग्राघीजी ने पूरे २४ वर्ष तक अपन रग में रगा और 
उसी का परिणाम यह है कि जब तव॒गाधी युग के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, 
देश हिंसा, रक्तपात, घृणा और घातक-विग्रह के मार्ग पर यथासम्भव नहीं जायगा । 

विकेन्द्रित समाज राज्य और अथं-प्रवन्ध की व्यवस्था के विचार भी गाधीजी 
जे भारतीय राजनीति को दिय ह, उनका उल्तेख भी यथासभय किया जायगरा | कुल 
मिलाकर गाघी ने भारतीय राजनीति को एक नैतिक क्रान्ति की ओर उन्मुख कर 
दिया जिसमे न दबने के लिए स्थान है तन दबाने के लिए। आज तो हम शायद 
गांधीजी को भूलते जा रहे हैं शायद ठोकर खाकर उन्हें फिर से याद करन 



















१२० भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 
लग जायें। 
भारतीय राजनोति में हिसक क्रांति के तत्व 


मिले सव भारत सन्‍्तान, एक तान मन प्राण, गाओ भारतेर यश गान; 
भारत भूमिर तुल्य आछे कौन स्थान ? कौन आाद्ठि हिमाद्वि समात ? 
होक भारतेर जय, जय भारतेर जय, गाझ्नो भारतेर जय । 
कि भग्र, कि भय, गाओ भारतेर जय ॥ 
यह गीत बगात् के हिन्दू मेंते में १८६७ के चैत्र भास मे श्री सत्येद्रनाथ 
ठाकुर ने गाया था | इससे यह बात जाहिर होती है कि उस समय बगाल के कवि 
बंग का नही, भारत का घश गान कर रहे थे । भारत मे सबसे पहले बंगाल भे भार- 
तीम राष्ट्रीयता का उदय हुआ क्योकि वगाल ने ही अग्रेज के शासन का दबाव सब 
से श्रधिक अनुभव किया था| बंगाल लम्बे समय से शक्ति का उपासक रहा है भ्रत 
उसकी चसो म गर्म खून खौलता है, वह शान्ति और भ्हिसा को इतता नहीं समभे 
प्राता जितना हिसा को । दि 
बंगाल मे किस प्रकार शक्ति का आह्वान किया गया इसका एक उदाहरण 
यहा प्रस्तुत है । एक बंगाली पत्र ने एक बार लिखा--''मुट्टी भर विदेशी डाकुओ का 
गिरोह भारत की सम्पत्ति लूटकर भारत के करोडो लोगो को बर्बाद कर रहा है। 
गुलामी की चवकी मे पिसकर असंख्य लोगो को पसलिया टुकडें-टुक्ड हो गई हे । 
इस बात की बैहद कोशिश की जा रही है कि यह महान राष्ट्र भ्रपनी भ्रुलामी के 
परिणामस्वरूप अपनी भौतिक, बौद्धिक और शारीरिक दवित, अपनी सम्पत्ति, अपनी 
आत्म-निर्भरता और अपने दुसरे समस्त भ्रुणो को छोडकर भार ढोने वाला पशु वन 
जाये या बिल्कुल ;नप्ट ही हो जाय ।*' * बया ऐसी स्थिति मे शवित के बगाली 
उपासक-*रकत गिराने से घबडायेगे ? भारत में अग्रेजो की सस्या डेढ लाख से अधिक 
नहीं है और हर एक जिले मे अग्रंजो की क्तिनी कम संख्या है । यदि तुम अपने 
निर्णय में दृढ हो जाओ तो तुम एक ही दिन में अग्रेजी शासन को समाप्त कर सकते 
हो । अपना जीवन दे डाछो परन्तु उससे पहले एक जान ले लो | देची की पूजा पूर्ण 
नही होगी, यदि तुम स्वतन्त्रता के मन्दिर मे बिना श्न्षु का रबत गिराये ही भ्पने 
जीवन की बलि चढ़ा देते हो ।" 
हिसक क्रान्ति के प्रणेता--भारत के इतिहास का अध्ययन करने पर हमे ज्ञात 
होता है कि बंगाल के दाद भारत में दो बड़ी जातिया-पुजावी और मराठा-हिंसा मे 
विश्यास सखी न व न मे विस कथन कर पतन रखती थी । इन तीनो ने मिलकर भारत में अ्रग्न जो के खिलाफ एक हिंसक 
ऋ”घ्ति का सूत्रयात्‌ किया | तथापि भारत में सहास्त-काच्ति का आरम्भ बहाबी नेतात्रो 
अब्दुल्ला और झेरशली ने कमश जस्टिस नॉरमन शोर भारत के तत्कालीन वाइसराय 
लाई मेयो की हत्या से किया । लाई मेयो की हत्या शेसप्रत्नी न ८ फरवरी १५७२ 
को उनके अण्डमन द्वीप के दौरे के समय की । झंग्रे जो के प्रति केध को प्रगठ करने 
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की यह महान सशस्त्र चेप्टा थी 
भारत म॒ हिंसक-त्रान्ति की संगठित चेप्टा वग-भग से शुरू हुई । इसवा सम 
उन आरम्भ मे महपि अरविन्द वे भाई थी वारीन्द्र घोष शोर मह॒थि विवेवानन्द मे 
भाई श्री भूपेस्द्रनायदत्त ने किया। यह एवं विचित्र सयोग वी वात है कि जिन 
माताओं की बोख से आध्यात्मिकता के दूत भ्ररविन्द भ्रौर विवेवानन्द वा जन्म हुप्ला, 
उन्ही ने भारत वी सशस्त्र त्रान्ति के नेताझा को भी जन्म दिया! 
सद्दास्त्र-तान्तिकारी श्रपनी निष्ठा म लग रहे । उन्हाने दो बार पूर्वी यगाल मे 
अत्याचारी गवर्नर सर बम फीएड पूलर को मारने की चेप्टा की। एक बार उनकी 
रेलगाडी पटरी से उतर गई और वे वालवाल बच गय । मुजफ्फरपुर में प्रत्याचारी 
क्ग्सिफोई को दमन करने के लिए नियुक्त विया गया। उसे मारने के लिए जा 
पड़यन्त्र हुआ उसम उसके बजाय ३० झभ्नल १६०८ फो श्रीमती वेनेडी व्‌ उनवी पुत्री , 
भूरी गयी । किस्सफोईड की हत्या के लिए श्री खदीराम बोस थौर श्री_प्रपुल्ल_चाकी की हत्या के लिए श्री खुदीराम बोस श्रौर श्री प्रपुल्ल चाकी 
बगाल से आय थे, इनमे से श्री चाकी ने तो आत्महत्या करली और श्रों सुदीराम 
बोस को फासी दी गई। इन्ही शहीद खुदोराम बोस की फासी को लोक्मान्य तिलक 
ने अपने अखबार “केसरी' मं जारधाही बहकर-कोया था. जिसने कारण उन्हे छ, वर्ष 
की जैल की सजा मिली थी । 
मुजफ्फरपुर पडयन्न के बाद २ जून १६०८ को पुलिस न कलकत्ता वे मानिव- 
तहला में एक बम के कारखाने का पता लगाया । इस प्रमग म श्री वारीन्द्र धोष और 
श्री अरविन्द घोष गिरफ्तार हुए । इस मामल मे नरेन्द्र गोस्वामी नामक व्यक्त मुख- 
बिर हो गया जिसे कन्हाईलाल और सत्यन्द्र ने जल म पिस्तौल मग्राकर मार डाला। 
बाद भ इन दोनो को फासी हो गई और शेष लोगो पर अलीपुर पड़यस्त्र के नाम से 
मुकदमा चलाया गया तथा उन्हे काले पानी की सजा मिली । इस मुकदम के सरकारी 
सी मर जक्षा गगा। इस बच मदय ई जे पट क- श्री श्रादुतोप विश्वास को २४ फरवरी १६०६ को मार डाला गया ) डी: 


चर 
एस० पी० को भी मार डालो गया | इसी बीच मद्रास के दो राष्ट्रीय कार्यंकर्ताओ 
श्री चिदम्बरम्‌ पिल्‍ल (जो जा उंदयशेंकर भट्ट के उपन्यास 'शेप-अशप' के एक प्रमुख 


पात्र है) तथा श्री सुब्रह्मण्य शिव को काते पानी की सजा दी गई। 

झधर महाराष्ट्र मे भी सरकार का दमन बढ रहा था। & जून १६०९ को 
गरोश दामोदर सावरकर को लघु ग्रभिनव भारत भेला' नामक काब्य-ग्रन्थ लिखने 
पर काले पानी की सजा दी गई। «रैड हत्याकाड का वर्णद हमने पीछे लोकमान्य 
तिलक के प्रसंग में किया है, उस समय से ही सरकार श्री गगोश दामोदर सावरकर 
के भाई श्री विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) और श्री व्यामजी कृष्ण 
वर्मा के पीछे पडी हुई थी। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ग्रह देखकर भारत से लन्दन चले 
गय | वहा उन्होने इण्डिया होमरूल लीग बनाकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। श्री 
विनायक सावरकर पढने के लिए लन्दन गय और वहा श्री श्यामजी क८्ण वर्मा के 
सम्पर्क म आय । श्री वर्मा के एक शिष्य मदनलाल धीगरा ने १ जुलाई १६०६ को 


श्श्र भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


सर कर्जन वाइली नामक एक अंग्रेज कर्मचारी को उसके भारतीय विद्याथियों के 
पीछे म्रुप्तचर का काम करने का बदला लेने के लिय, गोली मार दी । श्री धीगरा को 
फासी हुई जिसे वडी वीरतापूवक उन्होंने स्वीकार विया ! इधर वीर सावरकर के दल 
ते नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को मार डाला और इस अपराध मे उन्हें काले पानी 
की सजा मिली ! 

कलकत्ते में क्रान्तिफारियो का आतक हो गया था, अ्रत वहा से राजधानी 
दिलसी लाई गई पर झ्रावकवादी तो उनके पीछे छाया की तरह लगे हुए थे। एक 
वर्ष भी चैन से न बीत पाया था कि २३ दिसम्बर १६१२ को वाइसराय लाई हाडिज 
के ऊपर उस समय बम फेका गया जव वे ज्ाही ठाट बाट के साथ जुलूस म हाथी पर 
निकल रहे थ वे तो बच गय पर उनका अद्भ रक्षक मारा गया । स्वय हाडिज मूछित 
हो गए थे । इस पडयत्र म मास्टर अमीरचन्द्र अ्रवध बिहारी, बालमुकुन्द तथा 
वसन्तकुमार को फासी दी गई। इनके नेता श्री रासबिहारी बोस फरार हो गए गौर 
बाद म जापान जाकर वहा भारतीय स्वतत्रता के लिए चेष्टा करने लगे । 

श्री रासविहारी बोस दे दल के लोग उत्तर भारत मं ।हसक क्राति का सगठन 
करते रहे । उनके प्रमुख साथी शचीन्‍्द्र नाथ सान्याल थे दुसरे साथी दिल्ली में फासी 
पर चढ चुके थे | बगाल म अनुशीलन समिति काम कर रही थी, कलकत्त में श्री 
यतीन्द्र भुखर्जी का दल सक्रिय था। विदेशों में लाला हरदयाल एम० ए० ने गदर- 
पार्टी का निर्माण किया। देश भर म फ्ान्तिकारी गुप्त समितिया बना रह थे, इन्होंने 
शस्नत इस किय और बम के कारखाने चलाय । इनके सामने धन का बडा सकट था 
जिसे य चन्दे से और सरकारी खजाना लूटकर दूर करते थ। भारत से बाहर काम 
करने थालो म लाला हरदयाल के अतिरिक्त राजा महेन्द्रप्रताप और श्री बरकतुलला 
आदि झनेक देशभक्‍त थे | राजा महेन्द्रघल झाजकल ससद के सदस्य है । अमेरिका 
और जमंती स भी भारतीय क्रातिकारी सगठन बनाकर भारत के करातिकारियों के 
लिए छस्त्र इक्ट्र कर रहे थे | इनमें श्री चम्पक रमण पिल्ले प्रमुख थे ; 

काकोरी घड़यनत्र--उत्तर भारत म श्री शचीन्द्नाथ सान्याल संगठन कर रहे 
थ, उन्हे अपने काम म श्री सुरेशचन्द्र भट्टाचायं, श्री मन्मथनाथ प्रुप्त, श्रमर शहीद 
रामप्रसाद विस्मिल, श्री राजेन्द्र लाहिडी, श्री विष्णुशरण दुबलिश, श्री दामोदरप्रसाद 
सेठ का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ ! इस काम स श्री योगशचन्द्र चटर्जी की बहुत 
मदद रही ॥ दल ने शस्त इकट्टं कर लिय और/धन के लिए लखनऊ के पास काकीरी 
स्टेशन से कुछ दूर पर आठ डाउन पैसेंजर को रोक कर सरकारी खजाना लूट लिया। 
इस डकंती वी कहानी बहुत हो रोमाचकारी है। इस प्रसग म जिन लोगो पर सुब- 
दमा चला उनकी रक्षा के रुए एक समिति बनाई गई जिसमे पडित मोतीलाल नेहरू 
और श्री जवाहरलाल नेहरू भी सदस्य थे । प० सोविन्द वल्लभ पन्त, श्री चद्रभानु 
गुप्त तथा श्री मोहनलाल सवसंना ने पडवन्त्रकारिया वी ओर से वकालत की। इस 


सब के बावजूद क्ान्तिकारियों के ही नही, साइत के प्राण प० रामप्रसाद विस्मित्र को, 
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पी वेद वाहिदी। थी देवर कक कक राव दि और श्री अशफावुल्ला को फासी दे दी गई तथा 
कुछ कफातिकारियो को काल! पानी और लम्बी सजाए दो गयी। झहीद विस्मिल बी 
अपक्तिया भारत के हर राष्टग्रेमी ने सरकारी जेलों में चुमते समय वर्षों तक 
ग्रुनग़्ुनाई-- 











खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं । 

सरदार भगतपिह--जनरल माँडसं को वन्दुक की मार से भारत के महान 
देशभक्त लाला लाजपतराय ने १७ नवम्बर १६२८ वो अस्पताल में दम तोद दिया । 
देश इस चोट से मिलमिला उठा। क्रान्तिकारियों के दिल भे आग लग गई । सरदार 
भगतमिह और श्री चन्द्रगेघर आजाद न १५ दिसम्बर को शाम के चार बजे उस दुष्ट 
साइसे को गोलियो से ध्राशायी कर दिया जिसने भारत की झाजादी का एक वीर 
सिपाही और सेनापति हमसे छीन लिया था | साइमन कमीझ्षन के सब सदस्यों को 
एक साथ भारने के लिए बनारस से श्री मनमोहन ग्रुप्त, माकंण्डेय सिह तथा श्री हरेन्द्र 
शक्तिशाली बम लेकर चले परन्तु भाग्य वी वात कि मनमाड के स्टेशन पर ही एक 
बम फ्ट गया भ्रौर स्वय श्री मा॑ण्डेय वहाँ शहीद हो गय तथा ऋषप दोनो बकर्द 
लिये गये ॥ 

अब सगठन का काम सरदार भगतसिह पर झा पड़ा। उन्होंने केन्द्रीय 
अस्ेस्वली म,उस समय, जब दुमन और झत्याचारों क लिए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 
पर सभापति श्री विदल भाई पटेल अपना निर्णय थुनाने जा रहे थे, एक भयकर बम _ 
फेंका जिससे सर जाजं सूस्टर को थोड़ी चोट आई । सरदार भगतसिह व श्री बटुकेश्वर 
दत्त पके गय, उन परे मुक्देमभा घला और मसल विज मगा 7 आस बरतने मार्च १६९३१ को कराची काग्रेस के 
समय उन्हें, उनके साथियों के साथ, फासी पर लटका दिया गया। भारत बहुत रोया 
और प्राखिर में उतने यह वहकर सन्ताप को संत लो 7 

शहीदाने वतन के खूने नाहक से जो सत निकले । 
उसके जुरें ज्र॑ं से भगतसिह और दत्त निकले ॥ 

शहीद यतीन्द्रमाथ दास---जनरल साडर्स की हत्या से सम्बन्धित लाहौर पड- 
यंत्र केस के एक बीर देशभक्त श्री यतीन्द्रनाथ दास ने लाहौर जेल में राजनीतिक 
कौदियो के लिए व्यवहार की माय को लेकर अनशन क्या और उन्होने ६२ 
हिल का अनशन करके १३ दिसम्बर को जेल के सीजचो के पीछे भारत का सततता का अनशन जेल क्क 
की बलिबेदी पर प्राणो का उत्सग कर दिया [भारत के कोने-कोने म हाहाकार मच 
गया। वर्ड बलिदान हुए हे हमारी आजादी के लिय ने जाने हमारे नौजवान इस 
आजादी की रक्षा करने और इसके सही उपयोग के लिए नय वलिदान कर सकेंगे या 
नही। इस प्रइन के उत्तर पर ही भारत का भविष्य निर्भर है । 

शहीद यतीन्द्रनाथ दास के शव का दशशन करने के लिए भारत की लाचार 
जनता बेचैन हो उठी | लाश जनता को दे दी गई और उनकी शव यात्रा लाहौर से 
आरम्भ होकर कलकत्त तक हुई जहाँ उनकी अन्तिम यात्रा मे कलकत्ते और देश के * 
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विभिन्न भागो से उनके ६ लाख देशवासी इमशान तक गये। इस बालक ने भारत की 
नींद को भक्भोर दिया, काश, हमारे ग्राज के बालक भी देश को इतना ही प्यार 
कर सकते । 

चन्द्रशेवर ग्राजाद--सरदार भगतसिह के गिरफ्तार हा जाने पर हिंसक 
क्रान्ति की जिम्मेदारी प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री चन्द्रशेंखर आजाद के कन्धो पर था गई 
और उन्होने उस जिम्मेदारी को इतनी गम्भीरता से उठाया कि वे सरदार भगतसिह 
की फासी से पहले ही शहीद हो गये । 

श्री झाजाद ने वाइसराय ला्ड इरविन की गाड़ी के नीचे बम बिछाये परूूतु 
भाग्य की बात़ ऐसी कि वाइमराय का डिब्बा निकल गया, एक सेकेन्ड की देर हो गई 
तथा तीसरे डिब्बे पर विस्फोट हुआ । बाद म॑ वे २७ फरवरी को इलाहावाद के 
हाइडपार्कम पुलिस से घिर गम, वे तथ तक गोली चलाते रहे जब तक उनको 
को वे घहीद हो गय। 

“करनी बुध सुभाषदन्द्र बोस-- इस यशस्वी देशभक्त की कहानी बहुत लम्बी है, 
इसमे से कुछ हम पीछे दे चुके हैं । यहा इतना कहकर ही हम इनके प्रति ब्रपती श्रद्धा 
जलि आ्पित करेंगे कि भारत से निकल कर जमंनरी, वहाँ से जापान जाना इनके साहस 
और देश प्रेम का उज्ज्वल प्रमाण है । घर पर बंडी मा रोती रही, उधर बेटा ग्राजाद 
हिन्द फोज का फौज का सगठन कर रहा था। जब देशद्रोही भ्राराप से मौज उडा रहे थे, यह 
देशभक्त मुसीवर्ले मेल रहा था। यहा वे शब्द थाद आते हे जो ्रचानंक एक दिन 
किसी शहीद के मुह से निकले थे-- 

हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, 
हमको भी मा-बाप ने पाला था दुख सहकर, 
चकते रुखुसत + इतना भी न आये कहकर-- 
भोद में आमू जो टपके रुख »€ से बहकर-- 
तिफ्ल$ उन्होने ही समझ लेनन्जी बहलाने को । 

देश की अम्सदी-जनि-बजिवेदी -प्र- हुए जलिदानों गे यह बलिदान बहुत कीमती 
रहा। कार, वे आज होते, । काश, वे आज होते, हमारा मार्गद्शन करते, हम उनका प्यार मिलता और 
हंम उनके सहारे ऊंचे उठते । देखता है कि भारतमाता वी कोख से वह नर>ज्तत्न 
फिर कब जन्म लेता है। 
डे हो कोई हिंसा की निन्दा करे, आतंक को बुरा माने परन्तु यह मानना ही 
हमारे ये क्रान्तिकारी शहीद उच्च कोटि के निर्भीक देशभक्त थे, वे देश की 
ये, देश की खातिर भरे, उनके सामने हमारा सिर झनायास ही श्रद्धा से 
जाता है । क्या ही श्रच्छा हो कि हम भी इन महान पुरुपा की तरह देश के 





|, 







होगा 
। खातिर 
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+ बिंदाई,।>< चेहरा, 9 बच्चा । 
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लिए जीवन भर जी सकें और देश के लिए ही मर सके, नई रचना और नय निर्माण 
के पथ मे ्रट 


भारतीय राजनोति मे साम्प्रदाधिकता का बिच 


भारत म साम्प्रदायिक समस्या ((0एछाएप््ृ [20009 ) से हमारा 
प्रयोजन अल्पसख्यको के विभिन्न दावों को मान्यता देने और उन्हे बहुमत के कार्यों से 
पर्याय्त सरक्षण प्रदाने करने की सभस्या से है । योरप की भाति भारत म प्रजातीय 
या राष्ट्रीय अल्पसस्यक नही हैं जिनका आधार नस्ल पर हो । भारत म अल्पसख्यको 
की समस्या एक प्रकार से धर्म पर झाघारित है । अ ग्रेजो के श्राने से पहले भारत म॑ 
धर्म ने राजनीति को बहुत ही कम प्रभावित क्या था साथ ही यह भारत वी अपनी 
विज्येपता है कि यहा के लोग धाभिक मामलो मे बहुत ही उदार और सहनझशील हैं ) 
श्र ग्रे जो के आने के बाद यहा घमं के नाम पर सवीणण साम्प्रदायिवता ने राजनीति के 
क्षितिज पर धूल उछालनी झुरू की । 

भारत ने इस विषली साम्प्रदायिकता का अनुभव झ ग्रेजो के आन स पहले 
कभी नहीं किया । य्रहा हिन्दू और सुस्विम रियासते अवश्य थी उनम युद्ध भी होते 
थे परन्तु उन युद्धों ने कभी हिन्दून्मुस्लिम सघपं॑ का रूप नहीं लिया। मुसलमान 
शास्तको के यहा हिन्द और शिवाजी जँसे जागरूक हिन्दू के यहाँ मुसलमान राज्य कृमे- 
चारी प्रतिष्ठित ए[दो पर काम करते थे । अ ग्रेजो के आन के बाद भी भारतीय देशी 
राज्यों में साम्प्रदायिक समस्या प्राय नग्र्य रही, वह मुख्यत ब्रिटिश शासन के अन्तगंत 
प्रान्तों तक ही सीमित रही वहा भी थारम्भ मे वह शिक्षित शहरी जनता तक ही 
सीमित थी । साइमन कमीशन ने इस समस्या के बारे म लिखा है--“ब्रिटिश भारत 
में एक पीढी पहले सामाजिक झान्ति के लिए खतरा पैदा करने वाला साम्प्रदायिक 
मघप अत्यन्त अत्परूप म था । इससे सिद्ध होता है कि यह प्रश्न भारत म अग्रेजों 
के शासन के साथ-साथ जडे जमाता चला गया। 

भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहा एक बहुत बड़ी मात्रा 
घारमिक उदारता और सहनशीलता मौजूद थी तथा यहाँ हमेशा घामिक व जातीय 
आधारो पर सगठिंत अत्पमस्यको को प्रोत्साहन मिला है एवं उन्हे धाभिक, शैक्षणिक 
व सॉस्कृतिक स्वतत्रता दी गई है। इस मामले भ हमें पश्चिचमी जगत से कुछ भी 
सीखने को नही है जहा का इतिहास इस प्रकार के जातीय और वर्गीय सघर्षो से भरा 
पड़ा है | इतना ही नही भारत म राज्य की ओर से एव सामाजिक तथा धापमिक सग्र- 
ठनो की ओर से सदा यह प्रयत्व रहा है कि देश म एक मसास्द्ृतिक समन्वय स्थापित 
किया जाए तथा धामिक सापना व्यक्तिगत विषय मादा जाय । 

फूट डालो श्रौर राज्य करो (7)एातदे6 ९६ 709675)--भारत म झ ग्रेजो 
की शासन-नीति का वर्णन कोजिए ? यह प्रइन उस वर्ष एम० ए० की परीक्षा में पूछा 
गया था जब प्रसिद्ध देशभवत ला० हरदयाल ने एम० ए० की परीक्षा दी। उन्होंने 
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एक ही प्रकित भें उत्तर लिखा-गशा6९ छाते डिपो फूट डालो प्लौर 
राज्य करो । 
सन १८२१ में 'कार्नेटिकस/ नाम से एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा था 
कि---' राजनीतिक नायरिक व सैनिक क्षेरो में हमारे भारतीय प्रशासन का मुख्य 
मन्त्र “फूट डालो और राज्य करो” होना चाहिय ।+ इसी प्रकार मुरादाबाद 
(उत्तर प्रदेश्ष) के कमान्डेल्ट ले० कर्नल कोक ने १६वीं शताब्दी के मध्य म लिखा 
था कि-- हमें यह बेप्टा करनी चाहिए कि हम (भारत के) विविध धर्मों भौर नतलो 
के बीच पृथकता की भावना को पूरी तरह से पोषित करें तथा उतम एकता स्थापित्त 
करने की चेप्ठा गे करें ॥ भारत सरकार वा घिद्धान्त ' फूट डानो और राज्य करो” 
होना चाहिये ।' 
सर जॉन स्ट्रेंची ने जो भारत के मामले मे विशेषज्ञ माने जाते थे, अपनी पुस्तक 
'दृण्डिया मे १८८८ में लिखा था कि-- 'साफ़ तौर पर सत्य तो यह है विः धर्मों में 
विरोध का होना भारत म हमारी राजनीतिक स्थिति की दृदता का भूचक है।” र॑मसे 
मैकडॉनल्ड ने मुस्लिम लीग के प्रस॒ग मे लिखा है--भॉल इण्डिया मुम्लिम लीग ३० 
दिसम्बर १६९०६ को स्थापित की गई । लीग के प्रयत्नो को जो सफलता प्राप्त हुई है 
चह इतनी बडी है कि उससे यह सम्देह होता है कि इस मामले से शंतानी प्रभावों ने 
काम किया है तथा मुरिलम लीग के नेता कुछ ऐ ग्लो इण्डियत अधिकारो से प्रेरित हुए 
हैँ। इन अधिकारियों ने शिमला ओर लन्‍्दन में प्रचार किया तथा पूव॑ं-नियोजित 
दुर्शावता के साथ उन्होने मुमलमानो के प्रति विद्येप पक्षपात का व्ययहार करके हिल्दू 
और मुस्लिम जातियो के बीच भेद का बीज वो दिया! के 
बज्लिटिश तौकरशाही निरन्तर हिन्दू थौर मुसलमानों के बीच तनातनी पैदा 
करने की चेप्टा कर रही थी । काग्रेस शोर दूसरे राजनीतिक दलो ने आपस मे मिले 
कर साम्प्रदामिक प्रइनों को हल करने की नेध्टा की। कुछ राफलता भी उत्हे प्राप्त 
होती थी परन्तु एक बुनियादी कठिनाई हमेदा रही और वह कठिनाई ग्रह थी कि 
भारत में एक भर प्रेज़ सरकार थी जो जातीय और साम्प्रदायिक ठप को अधिक उप्र 
बताने में ही अपना छत देखती थी । लाड अऑरलीवियर ने भारत मस्ती पद छोडने के 
पश्चात १६२६ मे 'दा टाइम्स' तामक पत्र मे जिखा था-- 'भारतोय मामलो से जिसे 
निकट परिचय है वह कभी भी इससे इन्कार नहीं कर सकता कि भारत म ब्रिटिश 
कर्मचारियों के मन में मुस्लिम जाति के पक्ष मे बहुत अधिक शुक्ाव है, अश्वत यह 
आुकाव निकट सहानुभूति पर ग्राधारित था परन्तु प्रधावत बह हिन्दू राष्ट्रीयता के 
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विरुद्ध संतुलद वी एक योजना का स्वस्प था ।/ 

*फूट डालो और राज्य करो” वी ब्रिटिश नीति राष्ट्रीय आन्दोलन के 
समानान्तर चलती गई और १६०६ में पृथक-निर्वाचन के द्वारा हिन्दु-मुस्लिम सवधो 
में जो दरार डाली गई थी वह आगे जाकर उन्हे पूरी तरह तोड़ डालने में कामयाब 
हो गई और १६४७ मे भारत का विभाजन उसी नीति का परिणाम था। 

११०६ म कुछ मुसलमान नेता सरकारी प्रेरणा पाकर तत्कालीन वाइसराय 
लार्ड मिन्‍्टो से मिले और उन्होने उनसे चुनावों मे विशेष स्थिति और प्रधिकारों की 
माँग की | उनको जो उन्तर लाईं मिन्‍्टो ने दिया उससे श्र मेजी सरकार की शरारत 
साफ जाहिर होती है। उन्होने कहा--“आपका यह दावा उचित है हि ग्रापकी स्थिति 
का झअन्दाज केवल आपकी जनसख्या के आधार पर ही नहीं किया जा सकता बरन्‌ 
वहू आपको जाति (सम्प्रदाय) की राजनीतिक मह॒ता तथा साज्नाज्य के भ्ति भ्रापकी 
सेवाओं के झाघार पर होना चाहिये | इस मामले मे में पूर्गंत आपके साथ हूँ ।। 

मुसतमानों को अ्रग्रेजो ने किस प्रकार जीता और उन्हे किस प्रकार प्रलोभन 
दिखाकर हिन्दुओं से अलग किया गया उस सब्र की कहानी बहुत प्रगट है फिर भी 
उसका उल्लेख यहा ठीक होगा | मुसलमानों को सरकार मे केवल पृथक निर्वाचन ही 
नही दिया घरन्‌ विधान सभाओं भ अनुपात से कही अधिक सुरक्षित स्थान दिये। 

१६०६ के भारत दासन अधिनियम के अन्तर्गत मतदाता (वोटर या निर्वाचक) बनने 
के लिए शैर-मुस्निम जातियो के लोगो के लिए ३ लाख रुपये वापिक पर आयकर देने 
वाला होते की शर्त रखी गई जबकि मुमलमानो के लिए केवल ३ हजार रुपये पर, या 
गैर-गुस्लिम को गे जुएट बने ३० वर्ष होने झावश्यक थे परन्तु मुसलमान के लिए केवल 
३ बर्ष की ही शर्ते थी । 

१६३५ के विधान में केवल मुसलमानों को ही नहीं, सिखों, प्राग्ल-भारतीयो, 
आस्तीय ईसाइयो, अछतो यूरोपियनों जमीदारों तथा वाणिज्यज्यवसाग्र के प्रतिनि- 
घियो को भी सुरक्षित स्थान दिये गप । सध-विधान सभा में २५० से से ८९ मीट 
अर्थात्‌ लगभग एक तिहाई स्थान मुसलमानो को दिय गय थे जब कि उनकी जनसंख्या 
एक चौथाई से भी कम थी । बहुसख्यको के लिए कुल १०५ सीटें रखी गई थी जिन 
मे से १६ सीटें अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित थी। सरकार का यह बहाना 
कि मुसलमानों को जनसख्या के अनुपात से अधिक सीटें देकर अल्पसंख्यक हिती की 
रक्षा वी गई थी, एकदम भूठ है । वास्तव में सरकार त के प्ताथ पक्षपात का 
व्यवहार करवे उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए यह पह़ुथन्त्र रच रही थी। उसके 
कुछ उदाहरण हम यहा प्रस्तुत कर सकते हैं। बगान में सुसलमानों का बहुमत था 
तथापि दूसरे प्रातो मे अनुपात से अधिक सीठें उसे देने की हीति वहा भी झपनाई गई, 
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जबकि होना यह चाहिय था कि हिन्दुओं को, जो वहा अल्पसख्यक थे, अनुपात से 
अधिक सीट मिलनी चाहिये थी । वगाल में ५५ प्रतिशत मुसलमान थे पर उन्हे ११७ 
सीटे मिली जबकि ४३ प्रतिद्यत हिन्दुओं को केवल ७८ सीट दी गयी जिनमे से भी 
३० अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित थी, हिन्दुओ को केवल ४८ सीट ही दी 
गई' । हिन्दुओं को जिस आधार पर ७८ सीट दी गई थी उसी आधार पर मुसल- 
मानों को अधिक से अधिक १०० सीटें दी जा सकती थी। परन्तु इस सबके पीछे 
राजनीतिक चाल थी कि किसी प्रकार मुसलमानों को साम्राज्यश्ाही का पिद्ढ 
बनाये रसा जाय। 
यहा यह उल्लेख करना उचित होगा कि मुसलमान दो भागों मे बंढे हुए थे । 
एक ओर प्रतिक्रियावादी मुस्लिम लीग थी जिसकी नीतिया सरकार वी इच्छाओं पर, 
आधारित होती थी, दूसरी झोर राष्ट्रीय मुसलमान थे जो जमीयतुल उलेमा, मोमित 
सभा, बंगाल म कृषक सभा खाकसार, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रॉस आदि मे सगठित 
थे | इतके अतिरिक्त स्वय काग्रेस मे मुसलमानों की एक बडी सख्या थी। हिन्दुओं के 
साम्प्रदायिक सगठनों म हिन्दू-महासभा का नाम उल्लेखनीय है, आरम्भ मे यह 
राष्ट्रीय सस्था थी परन्तु धीरे-धीरे यह प्रतिक्रियावादी होती चली गई । 
हम यह स्वीकार करना होगा कि साम्प्रदायिक प्रश्त को हल करने मे काँग्रेस 
ने कुछ बुनियादी भूले की जिन्हे आगे जाकर सुधारा ही नहीं जा सकता था। १६९१६ 
मे लखनऊ अधिवेशन के समय काग्रंस और लीग के बीच जो समभौता हुआ उसमे 
एक प्रकार से भारत की बुनियादी एकता की बलि चढा दी गई थी । पृथक-निर्वाचनो 
को स्वीकार कर लेने पर पृथकनराष्ट्रीयता के सिद्धान्त से इन्कार नहीं किया जा 
सकता था । उसके बाद भी काँग्रेस ने लीग के साथ बहुत चर्चाएँ करने की चेष्टा 
की, इसका परिणाम्‌ यह हुआ कि लीग लोगो की निगाह में आती चली गई तथा वह 
सरकार की निगाह में तो बहुत ही चढ गई । काग्नेस अगर लीग की सर्वथा उपेक्षा 
कर देती और सीधे भ्र ग्रेज से ही लडती या चर्चा करती तो लीग का हौसला इतना 
न बढता । श्र ग्रेज ने तो लीग को बीच मे खडा ही इसलिये किया था कि काग्रोस उस 
से उलभ जाए। वही हुआ, काग्रेस शायद उस चाल के परिणामों वो ठीक से समझ 
नही पायी । गाधीजी जिन्ना साहब को बहुत ऊँचा चढाते रहे, वे उन्हे कायदे झाज़म 
कहते थे, एक बार तो उन्होने जिन्ना साहब को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि 
कह दिया था। इस सब का परिणाम यह हुआ कि लीग के दिमाग चढते गये, उसे 
अग्रेज का सहारा था ही, आखिर भारत के दो टुकटे अनिवायं हो गय भर काँग्रेस 
को उसे स्वीकार करना ही पडा । 
दो राष्ट्रो का सिद्धान्त--मुस्लिम लीग ने धीरे-धीरे हिन्दू और मुसलमानों को 
अलग-अलग राप्ट्र मान्ना आरम्भ कर दिया । हिन्दू राष्ट्रवाद का नारा हिन्दु महा- 
सभा झौर राफ्ट्रैये स्वयं सेवक सघ की झोर से उठाया गया तथा मुस्लिम राष्ट्रवाद 
का मुस्लिम लोग द्वारा | वास्तव में १६९०६ मे जब मुस्लिम लीग की स्थापना को गई 


स्वाधीनता संघ और राष्ट्रीय राजनीति श्२६ 


थी तभी भारत के हितो से मुसलमानों को अलग करने की नीयत सरकार की थी। 
एक अर ग्रेज अधिकारी ने उस समय वाइसराय ल्लार्ड मिन्टो को लिखा था कि---“मेरा 
'कतेव्य है कि में श्रीमानजी को उस बहुत-वहुत बडी घटना के बारे म एक पक्ति 
लिखकर भेजू जो झाज हुई है । यह एक ऐसी राजनीतिक कुशलता का काम है जो 
भारत ग्रौर भारतीय इतिहास को अनेको दीर्घ वर्षो तक प्रभावित करेगा | इस प्रकार 
६ करोड २० लाख मुसलमानों को त्रान्तिकारी एवं विरोधी पक्ष (कांग्रेस) मे प्रवेश 
करने से पीछे खीच कर रोक लिया गया है ।” + 
उपरोक्त उद्धरण से सिद्ध होता है कि झारम्भ से ही मुसलमानों को भार- 
तीय हितो से पृथक करने का पड़यत्र रचा गया था। दो राष्ट्रो का वह सिद्धान्त 
आखिरकार अ ग्रेज द्वारा विधिवत्‌ मान लिया गया। ठीक ३० वर्षों के बाद जब 
कांग्रेस अपने चरम उत्कर्प पर थी एवं जब उसे अपने घिर प्रतीक्षित लक्ष्य की रोशनो 
दिखाई दी तब उसने देखा कि वह उस जाल मे पूरी तरह उलभ चुकी है जिसम उसने 
१६१६ म॑ अपना पैर डाला था और भारत के दो टुकड़े हो चुके हैं--एक ओर 
भारत है दूसरी ओर पाकिस्तान यह सब कुछ काफी कड बाहूट के बाद हुआ, दोनो झोर 
हृदय फट चुके थे। रक्त की नदिया वहाई गई , लाखो लोग अपने परो से उजड गय और 
बर्बादी हुई । उस घडी में आजादी की देवी आई हम उस मुस्कराहट से उसका 
स्वागत न कर सके जो हमारे होठों पर होनी चाहिय थी | माघीजी उस स्वतत्रता से 
ज़िन्न हो गय जिसके लिए भारतमाता के दुकड करना आवश्यक हो गया और थे उस 
दिन (१५ अगस्त १६४७ को) लाल किले पर भड़ा फहराने दा उत्सव भनाने के 
बजाय नोझ्ाखाली की सकरी पगडडियो पर अकेले नगे पाव घलकर पीडित मानवता 
के आसू पोछने चले गय। बहा से वे कलकत्ते लौठे, उपवास किया और वहा की 
पगली जनता को सन्मति प्रदान की । दिल्ली आय, उपवास किया और वहा भी आग 
युकाने की चेप्टा की । आग बुराय बुर नहीं रही थी, बापू ज्ञायद समभ गये कि झब 
उनके रक्त के सिवाय और किसी चीज से आग नही चुमेगी 4 
तीन गोलो : रक्त की धार * श्राग बुर गई--मुगलभान पाकिस्तान से पागल 
हो उठा था, हिन्दू में भी प्रतिक्रिया हुई, उसे भी क्रोध झा गया पर हिन्दुओ का सारा 
इतिहास ही यह है कि वे विरोधी को तो कुछ कह नही पाते, अपने घर को ही जला 
लेते हैं। ठोक वही इस बार हुआ | बापू की प्रार्थना सभा मे बम फेंका गया, पीछे की 
दीवार टूट गई, वापू बच गय । पर कितने दिन के लिए, आखिर ३० जनवरी १६४८ 
की सध्या आ गई, बापू प्रार्थना सभा के मच की ओर बढ़े, सामने से आत्मघाती हिन्दू 
के रिवाल्वर से तीन गोली चली धाय-धाय धाय, बापू वी पवित छाती से रक्त की 
लाल घारा बह उठी, जीवन का दीपक बुक गया, अहिंसा का दूत हिसा के हाथो 
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शहीद हो गया और साम्प्रदायिकता की आग मे जो इस महात्मा के पावन लहूँ की 
धार जाकर पड़ी तो वह घधकती हुई ज्वाला भी सहम गई, बस बुक गई । गराधीजी 
जिस लिय जिये, उसी लक्ष्य पर काम आये, उनका जीवन घन्य हो गया ! जब हमे 
उनकी सबसे अधिक जरूरत थी, हमने उन्हे अपने वीच से, अ्रपने ही लोहे के हाथों से, 
हटा दिया, वे तो झायद जीना चाहते थे, हम उन्हे जीने देते तो वे हमे नई रोशनी 
देते । हमारा भाग्य और विधाता की इच्छा, हम उस रोहझानी से वंचित हो गए, पर 
हम उस इन्सान को ही मारने के वाद देवता बनाकर पुज रहे हैं। मानव जाति ने यह 
मूखता झनेको बार की है । हमारी यह मूखता भी वरदान सिद्ध हो सकती है यदि हम 
बापू के रक्त को याद रखें, कभी भी साम्प्रदायिक संकी्णता में न फंसें श्रौर हमेशा 
देश ्रौर राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार रहे । 
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स्वाधीनता के पश्चात्‌ 
(१६४८ से १६६०] 


“भारत वी जनता ब्रिटिण साम्राज्यशाही द्वारा भारतीय समाज मे 
फंलाये गये नये तत्वों का लाभ त्व तक नही प्राप्त कर सकेगी जब तक कि 
स्वय ब्रिटेन के भोतर वर्तमान शासक वर्ग का अन्त वहाँ का श्रौद्योगिक 
श्रमिक वर्ग नही कर देता या जब तक भारत के ज्लोग स्वय इतने मजबूत नही 
हो जाते कि वे अग्रेजी शासन के जुए को ब्पने कन्धो से बिल्कुल उतार 
कर फेक सकें। -- काले माव्स + 


१५४३ मे काले भावस ने भारत की स्वाघोनता के बारे भें जो भविष्यवाणी 
की थी वह ठीक ६४ वर्ष बाद १६४७ में अक्षरश सत्य सिद्ध हुई। उन्होंने भारत की 
स्वाधीनता के बारे में दो ही शर्तें रखी थी-एक तो यह कि ब्रिटेन म रूढिवादी दल के 
स्थान पर मजदूर दल की सरकार बने और दूसरी यह कि भारत स्वयं इतना मजबूत 
हो जाय कि वह अ ग्रेजी सरकार के जुए को अपने कन्धे से स्वय उतार कर फेंक 
सके । भारत का यह सौभाग्य मानना चाहिय कि १६४७ में थ दोनो शर्तें एक साथ 
पूरी हो गयी । उधर ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार जुलाई १६४४ के चुनावों में 
विजयी हो गई शौर उसने भ्रपना मन्त्रिमण्डल बनाने के वाद भारत के बारे में सहानु- 
भूतिपूर्वक सोचना आरम्भ कर दिया, इधर महात्मा गाँधी के नेतृत्व मे देश पूरी 
तरह से विद्रोही बच चुका था तथा झ ग्रेजी सरकार मली भांति यह समभ चुकी थी 
कि अब भारत को और अधिक समय दास बना कर नही रखा जा “सकता था। इस 
प्रकार भारत को उस चिर प्रतीक्षित स्वतत्वता का दर्षत हुमा जिसके लिये वह पिछले 
&० वर्षों से जूक रहा था 

” स्वाघीनता प्राप्त करने के बाद देश के सामने अनेक नयें प्रइन पैदा हो गये । 
सबसे बड़ा प्रश्न भारत की प्रादेशिक अखडता को बनाय रखने का था । अंग्रेज भारत 
छोड तो रहे ये परन्तु जाते-जाते वे देश को ुकडं-दुकर्ड करके छोड जाना चाहते थे, 
एक भोर उन्होंने अपनी सुहू लगी मुस्लिम लीग की इच्छा की पू्ि के लिए पाकिस्तान 
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के नाम से भारत के दो सीमान्तो पर दो प्रदेश उसे देना स्वीकार कर लिया था। 
दूसरी ओर देझ्षौ रियासतो का सवाल था, अ ग्रेजी सरकार उन पर एक प्रकार की 
विशिश्ट सर्वोपरि सत्ता रखती थी जब अग्रेजों ने भारत छोडना तय किया तो 
उन्होने इन स्यासतों के उपर अपनी सर्वोपरि सत्ता भारत को हस्तातरित करने के 
बजाय उन्हें स्वतन्त्र कर दिया । अर ग्रेजो के अनुसार भारत की स्वतन्त्रता का अर्थ था 
अंग्रंजी-भारत शअर्थात केवल अग्रजी-प्रातों की स्वतन्त्रता। यह भारत के साथ 
अ'ग्रेज का आखिरी और सबसे अधिक घातक विश्वासघात था। भारत ने उस समस्या 
को धीरज, राजनीति और मम्भीरता के साथ हल किया । 
भारत और पाछिस्तान के बीच प्रादेशिक-क्षेत्र, सरकारी कार्यालय, कमंचारी, 
सेना, कोष, सामान, ऋण, प्रजा झ्ादि के बंटवारे का जटिल प्रइन था। यह वह घडी 
थी जब विदेशी शासक से भुक्ति पाकर देश स्वय अपनी सही स्थिति का अन्दाज भी 
नही कर पाया था, उसे झपने बारे मे स्वय कोई बडा ज्ञान नहीं था कि इसी समय 
दो भाइयो के बीच बटवारा होना झनिवायं हो गया, वे हमेशा-हमेशा के लिए अलग 
रहने का निश्चय करके एक दूसरे से कटुतापूर्वक विदा हो रहे थे । बंटवारे का यह 
काम आसमान नही था क्योकि दोनों ओर घोर अविश्वास काम कर रहा था तथा 
खास तौर पर पाकिस्तान के नेता पाक्मविक शक्ति के वल पर भारत से अधिकाधिक 
सम्पत्ति हृइप लेना चाहते थे । कसी प्रकार से भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल 
लार्ड माउन्टबेटन की सदद से उस कठिन काम को हमने पूरा किया हालाकि आज 
तक भी हमारे अनेक ऋगड़े हल नहीं हो सके है और वराबर उस दिशा मे प्रयास 
चलता रहता है कि हमारे आपसी मामले तय हो जायें । 
देशी राज्यों का प्रश्न बहुत टेढा था। भारत के लौह पुरुष सरदार पदढेल के 
भागंदश्शन में भारत ने उस ओर कदम वढाया । ज्यो ही सफलता के चिन्ह प्रगद होने 
को थे, देश के पेट में पीड़ा झारम्भ हुई, हैदराबाद मे मुसलमान रजाकारो ने घोषणा 
कर दी वि हैदराबाद एक स्वत॒न्त्र राज्य है तथा उन्होने हिन्दुओं को मारना काटना 
आरम्भ कर दिया | सरदार इसे सहन ने कर सके, दे भारत सरकार के गृह मंत्री थे, 
उन्होंने चुपचाप भारतीय सेनायें वहा भेज दी और हैदराबाद को भारत में मिला 
लिया । यह एक वहुत वडा पाठ था और भारतीय क्षेत्र के समस्त राज्य भारत में 
सम्मिलित हो गय । काश्मीर के तत्कालीन झासक ने कोई निर्णय नही किया था कि 
उस पर पाकिस्तान की सेनाग्रो ने आक्रमण कर दिया और जब गर्दन पर गिद्ध का 
पंजा झा गिरा,, उस सक्ट की घडी मे काइमीर ने भारत मे मिलने की घोषणा की व 
भारत से सँतिक सहायता माँगी, सहायता दौडाई गई तथा पाविस्तान को झागे बढते 
से रोका गया | जितना क्षेत्र वह ले चुका था वह आज भी उसके पास है। इस प्रकार 
काइ्मीर भी भारत का अद्ध बन गया, बाद को काइ्मीर मे एक विधान सभा निर्वा- 
चित्त की गई, राजतम्त को समाप्त करके जनतत्ात्मक सरकार बनाई गई तथा निर्वा- 
चित विधान सभा ने यह घोषणा वी क्रि काइमीर भारत का अद्ध है। 


स्वाधीनता के पश्चात्‌ १३३ 


सरदार पटेल ने स्वाधीनता के बाद आने वाली कठिवाइयों का उल्लेख करते 
हुए १८ जनवरी को लखनऊ मे भाषण करने हुए कहा था क्-“हमैने १५ अग्रस्त 
को सत्ता अपने हाथ में ली। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए है, सिर्फ चार महीने हुए 
है । चार महीने मे हमने क्या किया उसकी फेहरिस्त बताऊ , तो आप ताज्जुब्र में 
पड जायेंगे, कि इस टूटी हुई सरकार ने क्‍या कुछ किया । बहुत से लोग इसे नहीं 
समभते है और कहते है कि अभी तक सभी कुछ पुराने ढग से चलता हैं। अभी तक 
वही पुराना राज है कोई फर्क नही पडा । लेकिन वे देखते नही है कि आजादी के साथ 
मुल्क के दो टुकड हुए | दो बड़ प्रात थे बंगाल और पजाव, उनके मी दुकड़े किये 
गय । यह भी बडी बात है। फिर सरहद को ठीक करना भी खतरे की वात थी । 
भली बुरी वह भी हमने कर ली ।” उससे पहले ही दिन उन्होने बम्बई में चौपादी 
पर एक विशाल जनसमृह्‌ के सामने भाषण देते हुए कहा था कि--[झ्र्नेज) 
* सल्तनत जब चली गई तो कह कर गई कि भारत में जो सावंभौम सत्ता थी वह 
खत्म हो गई झौर जो पैरामाउन्सी थी वह हवा में उड़ शई। तो हमारे मुल्क मे पाच 
सौ राजा पड़े हे क्योंकि यहा इतनी रियासते है । इनमे से बहुत से लोगो को लगा 
कि अब क्‍या होगा, अ्रग्नेज तो चले गय । बहुत से सोचन लग कि राजस्थान बनाग्रो 
और उसमे काफी कोशिश हुई । अ्रगर अलग राजस्थान बन जाता तो वह प्राविस्तान 
से भी बुरी चीज धी । हमने तो हिन्दुस्तान ग्रवॉया ही इस कारण गे कि अलग ग्रलग 
राज्य एक नहीं हो सकते थे । अब हमे फिर से उसे नहीं बवाना है + इसलिए साथ- 
साथ तो चार महीने में यह भी काम करता था कि हिन्दुस्तमत को संगठित करके सब 
राजाओं को साथ ले चलें । आप दखते ह कि हमने यही काम कर लिया, दो-तीन 
राज्यो के साथ भगडा चलता है उसका भी फैसला हो जायगा। उसम सुझे 
कोई शका नहीं है । लेकिन जब मेने यह्‌ काम किया तो कई लोग कहने लगे कि भई 
यह लो राजाओ का दोस्त हो गया है । २४ घटा म चालीस रियासत मैने खत्म की 
तब वे लोग कहने लम कि यह क्या चोज बनी । तो काम दिमाग से हाता है और 
जिस समय मौका झाता है उस समय काम होता है । 
बटवारे के साथ ही देश पर अचानक एक बडा काम यह श्रा भया कि वह 
पाकिस्तान से खदेडे गय हिन्दू निष्कमणाथियों के निवास, भोजन गौर रोजगार का 
प्रबन्ध करे । इसके अलावा भारत म रह जाने वाले चार करोड़ मुसलमानों की रक्षा 
हिन्दुओं के क्रोध से करने का काम भी बडा था | इस काम म तो हमारे राष्ट्रपिता 
महत्व णौदी को आपने फएणे से हृएण ऑल पा आप चह स्‍्वथथ अयने भ राष्ट्र के 
लिय इता बडा धक्का था कि गाधीजी की हत्या के समाचार मात्र से सारे देश म 
हाहाकार मच गया और क्षण भर को तो हम किकतब्यविभूढ ही हो गय । 
उधर एक बहुत बडा प्रइन देश की गरीबी का था । आजादी की लडाई जब 
लड़ी जा रही थी तो जनता को यह कहा यया था कि आ्राजादी आने के बाद देश में खुश- 
हाली आयगी । काग्रे स सरकार बताने के वाद उस चिन्ता मे फस गई। खुशहाली का तो 
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प्रइव ही नही था, श्र ग्रेज जब यहा से गया तो वह देश मे अकाल की स्थिति छोडकर 
गया था । सारे देश को खिलाने का सवाल बडा जबर्दस्त था, सरकार को तुरन्त ही 
उत्पादन के प्रश्व की भी सुलकाता था । इस काल को हम राष्ट्रीय सकट का काल 
कह सकते है, परन्तु खेद इस वात का है कि ऐसे नाजुक और ऐतिहासिक मौके पर 
देश के समाजवादी और साम्यवादी द॑लो ने अपनी शक्ति सरकार का साथ देने के 
बजाये विरोध करने मे लगानी शुरू कर दी । कम्यूनिस्टो ने तो उस मौके पर चारो 
और मजदूरों की हडतालों का ताता लग्राना थुरू कर दिया, समझ में नही झ्ाता कि 
यह उनकी कौनसी देशभक्ति थी कि संकट मे पडे हुए देश की अर्थ-व्यवस्था को वे 
तहस-नहस करने मे लग गय । इस समय पर काग्रेस ने बडी बुद्धिमानी का काम यह 
किया कि उसने कम्यूनिस्टा द्वारा प्रभावित ट्र ड यूनियन काग्रे स के विरोध में इडियन 
नेशनल टूंड यूनियन काग्रे स के नाम से एक राष्ट्रीय मजदूर संगठन का सूत्रपात किया 

जिसका लक्ष्य उत्पादन के प्रइन पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से चिन्तन व संगठन 
करना था । ५४ 

यो तो केख्ध म कायेस को सत्ता प्राप्त हुई थी परन्तु काग्रेस ने सकुचित दृष्टि 
से न सोचकर राष्ट्रीय सरकार बनाने वी कोशिश की और सरकार में कई गंँर- 
कान सी नेताओ्ो को भी शामिल क्या, इनमे डा० ध्यामाप्रस्नाद मुखर्जी, श्री पणमुखम्‌ 
चेट्टी, श्री भाभा, श्री बलदेवर्सिह जी का नाम लिया जा सकता है । परन्तु धीरे-धीरे 
एक ओर तो सरकार स्थिर होती चली गई तथा दूसरी ओर यह झनुभव झाया कि 
विभिन्न विचारो के लोग ल॑म्दे समय तक एक साथ मत्रिमंडल में काम नही कर सकते 
भग्रत शुद्ध काग्नेसी मत्रिमडल बनाने की दिलद्या मे कदम उठाया गया । 

ये सारे प्रइन तो एक ओर देश और सरकार को चुनौती दे ही रहे थे, एवं सब 
से महत्वपूर्ण प्रघन हमारे सामने अपने स्वतत्र देश के स्वतत्र सविधान के निर्माण का 
था । उस काम को करने के लिये एक सविधान-निर्मात्री सभा की स्थापना की गई 
जिसने २९ नवम्बर १६४६ को अपना काम पूरा किया | इसका विस्तृत विवरण हम 
आये प्रस्तुत करेंगे ॥ 

नये सविधान ने देश को एक्त्मक के स्थान पर संधात्मक स्वरूप प्रदान किया 
और राज्यो का शासन काग्रेस सरकारे सुचारू रूप से चलाने लगी, उनको भी अनेक 
प्रदनों का सामनां करना पडा जिनम साम्प्रदायिक द्वेष का दमन और शान्ति व्यवस्था 
बत्ताये रखने वा काम बहुत बडा था । राज्यो वी सरकार १६३६ मे जिस समय त्पागन्पत्न 
देकर हटी थी, जप समय उनके हाथो में बहुत से विधेयक थे, इस बार १६४७ में पद 
सम्हालने के वाद 8 उन विधेयकों को उठाया, इनमे सबसे महत्वपूर्ण विधेयक 
भूमि-ध्यवस्था के सुघार से सम्बन्धित थे । काग्रेस किसानों के सहारे झग्नेज के विरुद्ध 
लडी थी, वह उन हे कुछ ऋ्रान्तिकारी सुधारों के लिये वचनबद्ध थी जिनमे जमी- 
दारी मिटाने वी भी थी। साथ ही काँग्रेस लोक्तातरिक एवं व्यापक श्रथ॑ मे 
समाजवादी थी श्रत नेवाभाविक रूप से उसके सामने झोपण और उत्पोडन मिटाने 


स्वाघीनता के पश्चात १३५ 


का प्रदत प्रमुख रूप से था ही । 

इस प्रकार हमारा यह पुराता देश नय रास्तो और नई दिशाओं की ओर 
अपनी शवित व हिम्मत बटोर वर आग बढा, उसके झन्नु भी कम न थे लेक्नि वह 
उनकी परवाह किय बिना ही आग वढा और निरन्तर अववरत रूप से उग्रपनी प्रगति 
को दिशा मे बढता जा रहा है । 
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का स के राष्ट्रीय चरित्र और उसके तत्वावधान में होने वाले राष्ट्रीय 
स्वाधीनता सम्राम का विस्तुत वर्णन हम पीछे कर चुके हैं । हमारी वह 
महान काग्रेख १५ अग्रस्त १६४७ के दिन ऐतिहासिक दृष्टि से समाप्त हो गई। 
उस दिन उसका लक्ष्य पूरा हो गया और उसका वाम ममाष्त। उसने जिस 
साहस और दूरदर्शिता क साथ राष्ट्रीय स्वाधीनता सग्राम का नेतृत्व किया वह ससार 
के इतिहास से भ्रनुपमत और भनूठा है । उस मह्ाव सस्था को, जिसके मच पर राष्ट्र 
का प्रत्यक ब्यक्ति आया और अपनी आजादी के लिए लडा हम विनीत भाव से 
प्रणाम करके ऐतिहासिक विवचन म आग बढ़ते ह तो हमे ज्ञात होता है कि कार्ग्रेस 
नाम की सस्था १५ भ्रगस्त १६४७ के बाद भी चालू रही । यह दखकर हमारे इस 
कथन पर सन्दह हो सकता है कि वाग्रेस उस दिन समाप्त हो गई थी । इसमे भ्रम 
की कोई ग्रुजाइश नहीं है. आज हमे जो काग्रेस दिखाई देती है वह उस पुरानी 
भहान कार्ग्रंस से सदंथा भिन्र है। यद्यपि उसका भाम वही पुराना है झौर उसमे जो 
लोग है वे भी बहुत स पुरान ही हू तथापि वे मित्र हु और उन दोनो की मित्रता 
दोनो के लक्ष्यो और चरित्र पर आधारित है। महान काग्रेंस का लक्ष्य भारत को 
स्वतन्त्रता प्राप्त करता था इस लक्ष्य का निर्धारण १६३० की सबसे पहली घड़ी में 
राबी नदी के विनारे हुआ था । आज जो काग्रेस दल हम दिखाई देता है वहू एक 
राजनीतिक दल है जिसका लक्ष्य स्वतन्त्र मारत में सत्ता के माध्यम से एक विद्येप 
प्रकार की सामाजिक, आधिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना है, वह 
भले ही राष्ट्रीय हित का प्रतिनिधित्व क्रतो हो परन्तु यह दावा नहीं किया जा सकना 
बहू भारत की एकमात्र राष्ट्रीय सस्था है । १८८५ से १६४७ की महान काग्रेस के 
बारे में यह दावा क्या जा सकता है कि वह भारत की एकमात्र राष्ट्रीय सस्था थी 
तथा उसके महान मच पर समूचे राष्ट्र की राष्ट्रीय झक्तिया इक्ट्टी हुई थी बह एक 
दल नहीं थी वरन्‌ वह एक मोर्चा था जिसके पीछे स्रारा राष्ट्र बडा था । इस बात के 
प्रमाण में हम यह कहना चाहेय कि उस समय वाँ़ोस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा 
जाता था तथा चर्खे के चिह वाले तिरग भष्डे को राष्ट घ्वज कहा जाता था। आज 
भी काग्रेस दल का #ऋण्डा वही है परन्तु उसको आज कोई राष्ट्र ध्वज मानने को 

कैयार नहीं होगा, न उसके अध्यक्ष को राष्टपति ही । 
१६४७ मे कांग्रेस दल का आरम्भ हुआ और उसका लक्ष्य सत्ता के साध्यम 


१३६ भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


से देश के शासन का सचालन निर्धारित किया गया । जैसा हम पीछे कह चुके हैं कि 
अपने बाह्य रूप रग और सदस्यता की दृष्टि से यह काग्रेंस-दल पुरानी महान कागग्रेंस 
के समान ही है, या एक तरह से उसका ही विस्तार प्रतीत होता है, 
उसके नेता पुराने ही हैं अन्तर केवल यह हो गया है कि जो कल तक राष्ट्रीय 
भेता थे वे ही श्राज दलीय नेता बन गय है, जो कल तक राष्ट्रीय ऋण्डा था वही ग्राज 
दलीय भण्डा वन गया है। इतना ही नही ज॑से कसी पुरानी व्यापारी कम्पनी की साख 
नय उत्तराधिकारिया के काम आती है वैसे ही महान काग्रेस के उज्ज्वल इतिहास का 
लाभ भी काग्रेस पार्टी को मिला है. हालाकि जो लोग आजादी के बाद उससे अलग 
हो गय' दूसरे दलों में चले गय उन्होंने कम बलिदान देश वी खातिर नही किये थे । 
मह सब उल्लेख करन से हमारा प्रयोजन काग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को कम करना 
नहीं है वरम यह विड्ल्ेपण एक व॑ज्ञानिक वे नाते करना हमारा धर्म है जिससे कि 
हमारे भावी नागरिक सही स्थिति को समझ सकें । महान काग्रेस के क्सी यश्य के 
लिए वतंमान काग्रेस दल को ही एकमात्र उत्तराधिकारी मानना गलत है, वह यश 
समूचे राष्ट्र की पवित्र धरोहर है और उसम सारे राष्ट्र का भाग है, ठीक इसी प्रकार 
उस महान काग्रेस की भूतो और उसके दोपो के लिए वर्तमान काग्रेसनदल को ही 
पकैले दोप देना भी गलत होगा उसकी जिम्मेदारी भी सारे राष्ट्र पर है, जिसे हमे 
भूल जाना ही श्रे यस्कर है । 
यहा हम वर्तमान काग्रेस दल के लक्ष्यों के विकास का उल्लेख करेंगे । झारम्भ 
मं ही कांग्रेस का वर्णन करना इसलिय झादश्यक है कि गदि हम स्वाधीनता के 
पश्चात देश की राजनीति को समभना चाहते है सो हमे सबसे पहले कांग्रेस दल को 
समभना होगा वयोकि स्वतत्रता की देवी ने इस दल के हाथ में ही राष्ट्र की सत्ता को 
सौपा और तब से आज तक वह सत्ता इसी दल के हाथो म है। इस दल में पिछले 
१३ वर्षों म॒ राष्ट्र के समूचे जीवन सूत्र का सचालन क्या है इसकी नीतियो ने देश 
के भाग्य का निर्माण इस काल म क्या है तथा यही आज भी देश्ष का नेतृत्व कर रही 
है। काग्रे सनदल को अपती पूर्ववर्ती महान कांग्रेस से एक धरोहर मिलो, वह थी 
झनिश्चितता की नीति । महान काग्र सम विविध विचारों के लोग थे जो एक बात में 
तो सहमत थे कि भारत स्वतत्र हो जाना चाहिय परन्तु जहा तक स्वतत्रता के पश्चात्‌ 
राष्ट्रीय पुतनिर्माण का प्रश्त है, उसके बारे में सबके मत भिन्न भिन्न ये । स्वततत्ता के 
पश्चात शीघ्र ही समाजवादियो ने काँग्रेस को छोड दिया, साम्यवादियो को उसमे 
पहले से ही बहिप्श्त कर दिया था, १६५० में दूसरे कुछ महत्वपूर्ण नेता्रो ने काग्रेस 
बो छोट दिया । इस सबके दावजूद काँग्रेस अपनी कोई स्पप्ट नीति नहीं तय कर 
था रही थी । इसका प्रधान कारण यह था कि वाँग्रेस के सामने वध्यवहारिक परिस्थि- 
तिय हैं, उसके हाथो में ससार का एक महान्‌ देश है जिसका निर्माण उसे करना है, 
अत वह संद्धान्विक्सूरों (डॉयमेटिक या एब्सट्रैक्ट आइडियॉलॉजी) के चकर में न 
फसकर प्रत्यन्त व्यवहारिक और बचीले मार्ग वा अनुसरण वरने वी चेध्टा कर रही 
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है। एकदम वह कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सवी है, उसके लक्ष्यों का विकास 
हुआ । यह विकास थीरे-घीरे नही, बहुत देजी से हुआ है ? गत तेरह क्यों मा वह 
लक्ष्यहीवता से संमाजवाद के समिश्चित लक्ष्य पर पहुँची है तथा उसके कदम 
राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ उठे है । यद्धपि हमने पीछे कहा है कि वर्तमान कांग्रेस 
पुरानी महान का््रेस से सर्देथा भिन्न है, तथापि निकट से आकर देखने पर ऐसा लगता 
है कि इसकी प्रगति की रीति-मीति वही पुरानी है और यह दल अपनी नीतियों का 
निर्धारण देश की व्यहारिक परिस्थितियों के सदर्भे में तथा देश की आवश्यकता का 
ध्यान रखकर करता है, आज भी इसकी चेप्टा यही है कि यह राष्ट्र को साथ लेकर 
चसे । वास्तव में एक प्रकार से पिछले तेरह वर्षों का काग्रेस का इतिहास इस देश 
की यति और प्रगति का इतिहास है । 
अबाडी अधिवेशन श्रौर समाजवादी ढंग के समाज को स्थ)एका का सकलप--- 
संविधान लाएू होने के बाद से काँग्रेस बद्यपि पंचवर्षीय यरोजनाग्रों के हारा 
समाजवादी समाज की स्थापना के लिग्रे चेप्टा कर रही थी तथाएि वह स्पष्ट शब्दों मे 
समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित नहीं कर पा रही थी । सारा देश इस बात को समझ 
रहा था कि काप्रे म चुपचाप समाजवाद वी दिल्ला म॒ जा रही है । देश में उद्योगों के 
राष्ट्रीयकरण तथा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की चर्चाएं आरम्भ हो गईं थी । ऐसे 
मौके पर काग्रेंस ने यह उचित व झावब्यक समझा कि बह अपने लक्ष्यों को स्पष्ट 
घोषणा करे ) १६५४ का काग्रेस अ्रधिवेश्ञन अवाडी म हुआ । वहा निश्चित रूप से यह 
घोषणा कर दी गई कि कार्रेस का लक्ष्य समाजवाद तो नही परन्तु समाजवादी ढग 
का समाज बनाना है । जैसा हम पीछे कह चुके हैं, काग्रेस विकासशील संस्था रही 
है, वह कभी संद्धान्तिक ब्द-जाल मे नही फसी, उसने हमेशा धीरे-धीरे अपने कदम 
देश की स्थिति और मानसिक दक्षा के हिसाव से बढ़ाय है। बडी सावधानी से 
समाजवादी ढय का समाज बनाने के लक्ष्य की घोषणा की गई और कहां गया कि 
काग्रेस जनता के उन्नत-जीवन के लिये प्रयत्न, और कम सुविधा प्राप्त लोगं। की 
सहायता करना चाहती है । वह समाजवादी ढग के ममाज की. स्थापना लोक्तात्रिक 
पद्धति से करमा चाहती है। इस प्रकार का समाज वह शान्तिपूर्ण तथा वंघानिक 
तरीको से बनाना चाहती है । उसने योजनाबद्ध ढुग से देश की आर्थिक-प्रगति में 
अपना विश्वास प्रकट किया । 
श्रवाडो से भ्रमृततर--१६४५६ मे काप्ने स का अधिवेशन अमृतसर मे हुआ ! वहा 
काग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने रचनात्मक कार्य रखा गया तथा देश से कहा गया कि 
चह रॉप्ट्रीय एकता को मनोवेज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ बनाय, 
जाति और सम्प्रदाय को उपेक्षा करे तथा राष्ट्रीय हित को सवोपरि मानकर नय देश 
का निर्माण करे ॥ 
इन्दौर भ्रधिवेशन प्रौर समाजवाद की घोषशा--१६५७ मे काग्रेस का आधि- 
चेशन इन्दौर में हुआ और वहा यह घोषणा वी गई कि काग्रेस का लक्ष्य भारत मे 
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एक समाजवादी सहराज्य की स्थापना करना है, जिसे अग्रेजी भाषा मे... वि 
को-ऑपरेटिव कामनवैस्थ कहा गया । इस अधिवेदान म काग्रेस ने १६५७ के चुनावों 
में जनता के सामने रखने के लिय एक निर्वाचन घोषणा पत्र भी स्वीकार किया। 
आमतौर पर निर्वाचन घोषणा पत्र पर सदस्या द्वारा विवाद और मतदान नही किया 
जाता था परन्तु इस बार यह आवश्यक समभा गया क्योकि काग्रेस का उच्च नेता- 
बग दल को अधिक लोकताप्रिक आधघारों पर सगठित करना चाहता था तथा यह भी 
चाहता था कि दल के अधिक से अधिक सदस्य घोषणा पत्र पर विचार करें और उत् 
पर चर्चा करवे यह महसूस करे कि वह उनके द्वारा तैयार किया गया है श्ौर वे उसे 
अधिक ईमानदारी से उठावें । 

इन्दौर अधिवेशन में नैतिक मूल्यों की ओर भी देश का घ्यात खीचा गया 
तथा कहा गया कि मनुष्य केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है उसके जीवन के नैतिक 
पझौर मानवीय व आध्यात्मिक तथा सास्क्ृतिक पक्षो का भी बहुत बडा महत्व है ग्रत 
उतकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो कही गई वह 
यह थी कि कार्रेस समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति केवल लोकतात्रिक पद्धति स करेगी 
उसे दमन झौर हिंसा में विश्वास नही है उसकी मान्यता है क्रि व्यवित की स्वतंत्रता 
का सम्मान होना चाहिए तथा उसकी रक्षा की जानी चाहिय। इसके आग यह भी 
कहा गया कि देश के भीतर एक सामाजिक लोकतस्त्र स्थापित किया जाना चाहिंग, 
जिसका भर्थं यह है कि सामाजिक प्रतिष्ठा सम्पत्ति, जाति कुल या रग और धर्म पर 
आधारित नहीं होती चाहिय, मनुष्यों का मूल्याकन उनके उत्पादक और समाजोपयोगी 
परिश्रम के आधार पर होना चाहिय | समाज को स्वय गअनुश्यासन कठोर परिश्रम 
और सहकारी ढड्भ से काम करने की आदत पैदा करनी चाहिय. सरकार को शक्ति 
जनता से प्राप्त होती है अत जनता को मजबृत होना चाहिय । इस प्रकार चुनाव 
चघोषणा-पत्र ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि भारत में जनता का राज्य 
है और वही सत्ता की सच्ची स्वामिनी है। समाजवाद के बावजूद लोकतन्न के इस 
बुनियादी सिद्धान्त म क्लाग्रेस की निष्ठा की यह घोषणा सिद्ध करती है कि वह 
लोकतस्न के बारे भे बहुत सतक है और किसी भी मूल्य पर उसे छोडने को तयार 
नही है । 

५ घोयणा-पत्र मे सहकारिता, झोपण के निवारण, आय की क्रमागत समानता 
बर्ड पंमोने के उद्योगों ग्रामोद्योग, केन्द्रीयकरण व यथासम्भव विकेन्द्रित व्यवस्था 
रष्ट्रीप' # जि उदोपऐ के वृषफा कोल; चायना सहुफारी छापे, विकास वोणमाजए तद्मा 
भूमि-व्यवस्था के सुधार का भी उल्लेख किया गया था | जहा सहकारी खेती के बारे 
मे सिफारिश को गई थी वही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सहकारिता स्वेच्छा 
पर आधघारित, होगी उसके लिय किसी को मजदूर नही क्या जायगा । 

नागपुर में सहकारो-कृषि का निइचय--जनवरी १६४६ मे काग्रेस का भर्ि 
बेशन श्रीमती डइन्दिरा याथी की अध्यक्षता म हुआ तथा उसमे सहकारी-कृषि का 
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कार््कम बहुत जोर से रखा गया । इस प्रइ्नन पर काग्रेस उम्र हो गई तथा यह निर्णय 
कर लिया गया कि जो लोग सहकारी-खेती के निश्चय से सहमत नही हैं वे काग्रेंस 
छोड सकते हैं । इस बार एक अवसर आया जब यह बात प्रकट हो गई कि कौन 
प्रगतिशील है और कौद प्रतिगामी । इस प्रशत पर अनेक लोग काग्रेस छोड गये तथा 
उन्होने श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व मे स्वतन्त्र दल नाम से अलग संगठन का 
निर्माण कर लिया । इस दल का मुह्य उद्देश्य सहकारी खेती का विरोध करना है 

इस प्रकार काम्नेंस प्रगति वी राह मे एक-एक कदम उठाती चली जा रही है 
बह इस बारे मे सावधान है कि उसकी घोषणाग्रो और उसके कामो के बीच अन्तर ना 
होना चाहिए (| उसके लिए ऐसा सोचना अत्यन्त आवश्यक भी है क्योकि यदि वह दल जा 
सत्ता मे है, बहुत ऊचे आदर्श जनता के सामने रख देता है जिन्हें वह पुरा नहीं कर 
सकता तो इसका परिणाम यह होगा कि वह अपनी लोकप्रियता खो बंठेगा । उसे तो 
बे ही आदर्श जनता के सामने घोषित करने चाहिये जिन्हे वह समभता है कि देश की 
ताकत शौर स्थिति के हिसाब से पुरा करना सम्भव व ध्यवहारिक होगा । 

विदेश-नीलि- काग्रे स वी विदेश-नीति के बारे मे भी दो शब्द कहना उस- 
युबत होगा । उसने आरम्भ से ही इस मामले मे तटस्थता की नीति वरती हैं। इस 
नीति के मार्गदर्शक तत्वों का सबसे अच्छा परिचय प्रचशीलु म मिलता है जिसका वर्णन 
हम झागे करेंग । नह रिया व सुलि थे न्दियो के विरुद्ध है तथा ससार के दो 
शवित ग्रटो के बीच भारत को तटस्थ रखना हैं। उसने यह भी घोषणा की है 
बह भारत के लिए प्रसार की नीति (पॉलिसी ऑफ एक्सपान्थन) में विश्वास नहीं 
रखती । सयुक्‍्त 'राप्ट्र मे वह भारत की सक्रियता की समर्थक है तथा वह भारत सर- 
कार से अपेक्षा करती है कि वह ससार के सभी राष्ट्रों को सध मे प्रवेश दिलाने की 
पूरी चेप्शा करे ६ 

इसके झतिरिक्त वह इस पक्ष में है कि देश कॉमनवल्थ आफ नेशन्स का 
सदम्य बना रहे । इस प्रकार भारत का यह अधान राजनीतिक दल देश की नीतियों 
का मार्गदर्शन कर रहा है । 


अन्य राजनीतिक दलो की स्थिति 


सत्ता ज्योज्यो निकट झ्राती जा रही थी काग्रंस अपने भीतर काम करने 
वाले विविध दलों के श्रुति असहतशील होती जा रही थी । उसका कारण यह था 
कि एक दल के रूप में काये करने के लिय यह आवश्यक था कि दल के प्रति 
वफादारी प्रकट करने वाले दल के तमाम सदस्य दत की रीति-नदीति, और 
दल के नेताओ्रो में विश्वास रखें तथा उनवी सार्वजनिक आलोचना न करें। 
काँग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त होकर वह एक दल में रूफान्तरित हो रही 
थी अत उम्रके लिए यह कठिन हो रहा था कि वह्‌ विविध विरोधी विचारों के लोगों 
को साथ लेकर चल सके । उधर काग्रंस के भीतर गाँघीजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे 
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जिनके व्यक्तित्व के चारो ओर विरोधी विचारों के लोग भी इकट्ठूं हा जाते थे, सत्ता 
आने के साथ ही कार्ग्रेस की नीतियों में जो अचानक परिवर्तत आय उनसे गाधीजी 
थोड़े खिन्न थ और वे काग्रेस के प्रति उदासीन हो गय, इसका परिणाम यह हुआ कि 
क॒ग्रेंस, जो प्रत तक एक सम्मिलित मच या मोर्चा थी, एक दलीय समठन का सकीर्ष 
स्वरूप लेने लगी | ग्राधीजी की मृत्यु के बाद तो यह निश्चय ही हो गया कि दूसरे 
दल जो अब तक काग्रेस के भीतर काम कर रहे थे, उसम नही रह सकेंगे। सरदार 
पटेल इस मामले म॒ बहुत सख्त हो गय और १६४८ में ग्राधीजी की ह॒त्या के थोड़े 
समय बाद ही फरवरी के अन्तिम दिनो मे वाग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
कि काग्नेस के सदस्य दूसरे किसी दल के! सदस्य नहीं रह रक्‍ते। यहा से भारत के 
राजनीतिक क्षितिज मे नय दलों का स्वृतन्त् अस्तित्व आरम्भ होता है। 

काग्रेस भारत छोडो आन्दोलन का विरोध करने और श्र ग्रेजो का साथ देने 
के कारण १६४५ मे ही कम्यूनिस्टो को अपने भीतर से वहिष्द्ृत कर चुकी थी। उप 
रोवत प्रस्ताव पास होते ही मार्च १९४८ के नासिक अ्रधिवेशन में समाजवादी कार्य- 
कर्ता काग्रेस छोड कर अलग हो गय और समाजवादी दल के अलग भण्डे के नीचे 
अपना सगठन खडा करने मे लग गय। १६५१ तक देश के भीतर चार प्रकार के 
राजनीतिक दलों का पृथक पृथक्‌ सगठन हो चुका था--पहले वर्ग म ऐसे दल हें जो 
भारतीय सविधान मे उल्लिखित लोक्तात्रिक और धममम निरपेक्ष राज्य रचता मे 
विश्वास रखते हैं, जँसे काग्रंस, समाजवादी दल और क्सिन मजदूर प्रजा पार्टी, 
दूसरे वर्ग मे वे राजनीतिक दल है जो ससदात्मक लोकशाही को हटाकर सोवियत 
और चीनी नमूने पर देश की पुनरंचना करना चाहते हे, जँसे कम्यूनिस्ट दल व क्राति- 
कारी समाजवादी दल तीसरे बर्म मे वे दल ह जो राज्य के वर्तमान स्वरूप को मिदा 
कर देश के भीतर हिन्दू-ब्यवस्था की स्थापना करना चाहते ह, ज॑से जनसघ, हिन्दू 
महासभा, रामराज्य परिषद इनके अतिरिक्त एक चौथा वर्ग भी बना जो आज तक 
मौजूद है, इसे हम सविधान के ग्रति उदासीन तथा साम्प्रदायिक और सकीर्ण जातीय, 
वर्गीय व प्रादेशिक हितो का हिमायती कह सकते है इसम ग्रकाली दल, परिगणित 
जाति सघ, भारखड पार्टी आदि के नाम ग्रिवा सकते ह। 

कम्पूनिस्ट पार्टी--कम्यूनिस्ट तो स्वतन्त्रता मिलते ही देश के मजदूरों के 
सगठन म लग गय और उन्होने बिना ही यह देखे कि देश की नव प्राप्त स्वतन्त्रता 
पर उनके कामो का क्तिना बुरा प्रभाव होगा, मजदूरों की हु॒तालो का सगठत करके 
देश के झ्राधिक जीवन को अस्त-व्यस्त करना तथा तोड फोड की नीति अपनानी शुरू 
कर दी। सरकार इस पर सावधान हो गई और एक ओर तो उसने अपनी पूर्व निर्धा- 
रित नीति के आधार पर मजदूरो के हितो से सम्बन्धित कानून बनाने घुरू कर दिये, 
दूसरी ओर कांग्रेस स्वय इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काग्नेस बनाकर मजदूर सग- 
ठन भें घुस गई, तीसरे सरकार ने तोड-फोड की नीति क विरुद्ध बडा रख अपनॉया 
और जनता ने उसकी निन्दा की । इधर देझ् मे योजनावद्ध निर्माण शुरू हुआ । इन 


स्वाधीनता के पश्चात्‌ श्र 


सब कारणों से कम्यूनिस्टो के लिय सिवाय इसके कोई मार्ग ही नहीं रहा कि वे 
वेधानिक साधनों को अपनाते । आखिरकार अनेक वर्षों के बाद उन्होंने अपने अमृतसर 
सम्मेलन से वैधानिक साधनो और चुनाव के द्वारा साम्यवाद की स्थापना करने 
की सोति में विश्वास प्रकट कया / इस परिवर्तेय का परिणास यह हुमा कि केरल 


राज्य गे १६१७ के निर्वाचनो में उन्हे स्पष्ट बहुमत ५७ के निवर्चिनों में उन्हें स्पष्ट बहुमत तो -तह्दी मिला पर कुछ स्वतन्त्र 
सदस्यों की सद्दायता मे बे-सेरकार बनाने मे कामयाव हो गय परन्तु वह सरकार टिक 
नही यही सकी । । जनता को ऐसा लगा कि यद्यपि साम्यवादी दल के नेता लोकतत्र की 
दृहाई देते है परन्तु सरकार चलाने म वे चीन और रूस द्वारा प्रयोग किय जान वाले 
भ्रधिनायकवादी तरीकी को प्रयोग करने लग गय है इस पर वहा की जनता ने बहुत 
प्रबल स्‍ग्रानदोलन किया जिसको बागग्नेंस और सम्राजवादियो का सहयोग भी प्राप्त था 
और उसके परिणामस्वरूप अगस्य १६५६ मे राष्ट्रपति ने राज्यपाल की सूचना और 
समाघानकारक तथ्यों के आधार पर, बहा साविधानिक शासन के भग होने और 
सकटकालीत स्थिति पैदा होन की घोषणा करने साम्यवादी मत्रिमडल को भंग कर 
दिया । ब्रब वहा नय ध्षिरे से चुनावों की तैयारिया हो रही हैं देखिय ऊट किस कर- 
बट बैठता है| दूसरे राज्यों म उनकी स्थिति बहुत कमजोर है समद में उनके चोटी के 
नेता जैसे थी मोपलन और श्री डाग चने जा सके है जिसके कारण वहा वे सरकारों 
मीतियो की झ्रालोचना भली प्रकार कर पाते है । उनके बारे मे सबसे खेदजतक झौर 
दुर्भाग्य को बात यह है कि आज तक भी वे अपने झाप को उत्कट राष्ट्रीयता से सुस- 
ज्जित नही कर सके हैं । द्वितीय महायुद्ध मे सोवियत सब के अग्रेजों की शरण मे 
आते ही वे भारत की आजादी के प्रध्न को मझधार मे छोड़कर अग्नेजों के पिद्ठू, 
बनते मे तनिक भी नही शर्माण्, उन्होंने खुले आम देश की आजादी के भारत छोड़ो 
आन्दोलन का विरोध किया | अभी हाल में ही चीन ने भारत को उत्तरी सीमा पर 
आक्रमण क्या, इस घटना ने सारे देश के भीतर राष्ट्रमवित को लहर दा कर दी 
तेचा सारा देश कोध से उबल पद्म परूदु ऐसे दाजुक मौके पर भी वे बेशरसी के साथ 
चीन की कम्यूनिस्ट सरकार के कामों का दबा दबा समर्थन करते रहे, एक बार भी 
उन्होंने कड़े शब्दों म चीन के झ्ाक्रमण की निन्‍्दा नहीं की तथा यह घोषणा नहीं की 
कि यदि चीन पीछे नही हटता है तो हम उसको अपने देश की सीमाओं मे से खदेड 
देंगे, जो साम्यवादी देश के भोतर जरा-जरा सी बात पर दगा करा देते है, बसें भौर 
ट्राम जला डालते है, वे ही वेशा के आक्रमण के समय मौन होकर बैठ गया इतना ही 
नहीं श्री डागे ने जब चीन के झ्लाकमण की निन्‍्दा की तो साम्यवादी दल ने उतके इस 
काम के लिये उन्हे अपने मेरठ सम्मेलन मे बहुत बुरा भला कहा । वहा उन्होंने भारत 
के लोकमत के दवाव में आकर चीन के आक्रमण के बारे मे एक प्रस्ताव दबे-दबे शब्दों 
प्र पास किया परन्तु उससे उनकी राष्ट्रीयता तनिक भी अमाणित नही होठी । वास्तव 
मे बह दल सोवियत सघ और चीन के साम्यवादी नेताओ्रो का शिष्य है और उसकी 
प्रेरणा के लिये उनकी ओर ही मुह उठाकर देखना पडता है, अत सहज हो उनके 
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मन मे उन देशो के प्रति भक्ति और निष्ठा है। “भारत के साम्यवादियों ने अपना 
मस्तिष्क बन्द कर लिया है औौर वे भ्पना समय तथा अझ्पनी शवित भूतकाल के कुछ 
नारे याद करने मे खर्च कर रहे है, वे भारत की वर्तमान स्थिति में असमर्थ रहे हैं. । 
वीर और महाम क्रान्तिकारी साम्यवादी महान प्रतिक्रियावादी बन गये हैं ।--में 
समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध नही हैँ । में भारत और भारतीय जवता मे सबसे 
अधिक दिलचस्पी रखता हूँ । भारत के सामम्यवादी समभते हैं कि क्रान्ति का पर्थ 
आदकझों का बुद्धिमत्तापूदंक अ्रयोग न होकर यह खोजने म॑ है कि ५००० मील दूर क्‍या 
हो रहा है ।' (श्री जवाहरवाल नेहरू, २६ दिसस्वर १६५४ को त्रिचूर म्युविसिपल 
काउन्सिल के सामने भाषण, उद्घृत इकनॉमिक रिव्यू १ जनवरी १६५६) । ये प्रादे- 
शिक सीमाओं से परे की निष्ठाये (एक्स्ट्रा टैरीटोरियल लॉयल्टी) देश के लिये बहुत 
खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं ग्रौर यदि हम तबिक भी असावधान हुए तो हमारे देश 
में ठीक उसी प्रकार अवंधानिक ढग से विदेशी सेनाग्रो की मदद द्वारा साम्यवाद सादा 
जा सकता है जिस भ्रकार चीन पर वह थोपा गया है । यह हमारी लोकतात्रिक परम्प- 
राग्नो श्लौर मास्कृतिक पृष्ठभूमि के लिय घातक होगा। समाजवाद हमे बनाना है 
लेकिन हम उस्रकी स्थापना अपने सविधान के झन्तगंत और लोकतात्रिक साधनों से 
करें यह नितान्त वाछनीय है। हमे सार्वजनिक जीवन में से हिंसा और दमन का 
उन्मूलन करने के लिये कटिबद्ध रहना होगा । इस देश में यदि किसी को भी किसी 
प्रकार की मजबूरी महसूस होती है और वह झपने आपको किसी ढाचे में जब॑द॑स्ती 
पाता है तो वह हमारे देश के लिये दुर्भाग्य की बात होगी। 
प्रजा समाजवादी दल--हमारे देश मे समाजवादी दल की स्थापना काग्रेस के 
भीतर १६३४ मे हुई थी । यह दल मार्च १९४८ मे विधिवत ढग से काग्रेस से श्रलग 
हुआ । उधर काग्रेस के भीतर अनेक कारणो मे, जिनमे थराचार्य कृपलानी की कार्यरस 
अध्यक्ष पद के लिये हार भी शामिल है, काग्रेस के भीतर एक डंमोक्रेटिक फन्ट की 
स्थापना की गई | यह एक प्रौर संघर्ष ग्रौर वियोग का आरम्म था। झ्राखिर यह दल 
काप्रेंस से १६५१ में अलग हो गया । इसके नेता ग्राचायं कृपलानी ने १७ मई १६५१ 
को काग्रेस छोड दी और १६-१७ जून को पटना में होने वाले सम्मेलत मे किसान 
मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना कर ली गई | १६५२ के निवर्चिनों में समाजवादी दल 
ओर किसान मजदूर प्रजा पार्दी के बीच एक प्रकार का दौला-ढाला समभौता हो 
गया परन्तु वह टिक नही सका। समाजवादी दल बराबर यह चाह रहा था कि 
किसान मजदूर प्रजा पार्टी और उस के बोच स्थायी सम्बन्ध हो जायें परन्तु आचार्य 
कुपलानी समाजवादी दल के कार्यक्रम से अधिक प्रभावित श्र उत्साहित नही हो 
पा रहे थे। १६५२ के निर्वाचन-परिणाम बहुत निराशाजनक थे | लोकसभा मे कार्ग्रेस 
को ३६२ रथान मिले परन्तु किसान मजदूर प्रजा पार्टी को केवल ६ और समाजवादी 
दल को १२ स्थान मिले । यह बात और भी अधिक आश्चयंजनक थी कि साम्यवादी 
दल को इस में २३ स्थान प्राप्त हुए और वह लोकसभा का सबसे बडा विरोधी दल 
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था । इस चुनाव से दोनो दल यह समझ गय कि काग्रेस का विरोध करने के लिय 
उन्हे झापस में मिल जाना चाहिय । 

सितम्बर १६५२ में समाजवादी और क्सिन मजदूर प्रजा दोनों दल लम्बी 
चर्चा और सन्धि के बांद एक दूसरे मे बिलीन हो गय तथा सयुक्त दल का नाम “प्रजा 
समाजवादी दल रखा गया । इस प्रकार देश म एक नय शवितशाली दल का उदय 
हुआ परल्तु यह स्वीकार करना होगा कि यह दल अभी तक देझ् की दृष्टि को पकेड 
नहीं सका है तथा यह प्रमुख विरोधी दल का स्थात नही ले सका है। 

समाजवादी दल की एकता बहुत दिनो तक वनी न रह राकी । १६५५ मे 
प्रसिद्ध समाजवादी नेता डा० राममनोहर लोहिया ने अपने साथिया के प्ताथ प्रजा 
समाजवादी दल को छोडकर तय सिरे से समाजवादी दल के नाम से एक नय दल की 
स्थापना कर ली | उनकी नीतिया प्रजा समाजवादी दल वी श्रपेक्षा कुछ उग्र ह वे 
स्थायी तौर पर सत्याग्रह को नीति भे विश्वास करते ह। श्री जय्प्रकाशनारायण ने 
उनके साथ प्रजा समाजवादी दल की सन्धि कराने को बहुत चेष्टा की परन्तु वे इसमे 
कामयाब न हो सके । 

हिन्दू राजनीतिफ दल--यहा हमे जनसघ हिन्दू महासभा और रामराज्य 
परिषद जैसे हिन्दू दो का वणन भी करना चाहिय। इनमे हिन्दू महासभा सबसे 
पुराना दल है। इसकी स्थापना १६०७ में मुस्लिम मम्प्रदायवाद का सामना करने के 
लिय की गई थी धीरे-धीरे यह सस्था भतिक्रियावादी होती गई और बजाय मुस्लिम लीग 
का विरोध करने के यह उसकी शिष्या बन गई अर्थात जिस प्रकार लीग यह कहती 
थी कि हिन्दू भौर मुसलमान दो राष्ट ह ठीक उसी प्रकार हिन्दू महासभा भी यही 
राग अलापने लगी झौर वह उम्र हिन्दू राष्ट्रवाद की प्रतोक बन गई । भारतीय साम्पर- 
दापिक समस्या की जिम्मेदारी जो लोग अकेल लीग पर ही नही डालना चाहते दे 
उसके साथ ही सभा का नाम भी जोडना पसन्द करते ह और वैसा करना बिल्कुल 
ग़लत नही होगा । 

स्व॒तम्व॒ता के पश्चात सभा सोकप्रियता प्राप्त नही कर सकी है उसका प्रधान 
कारण यह तो है ही कि महात्मा गाधी के पवित्र रवत की बू दो ने भारत म साम्प्र- 
दायिकता की आग को बुभा दिया इसके अलावा यह भी है क्रि हिन्दू राष्ट्रवाद का 
नारा उठाने के लिय भारतीय जनसघ और रामराज्य परिषद नाम के दो दूसरे दल 
और बना लिए गए तथा इनम से जनसंघ के भीतर राष्ट्रीय स्वथ सेवक के अनेक 
नौजवान कार्यकर्ता सम्मिलित हो गय जो शिक्षित हिन्दू राष्टवाद का अधिक कुशल 
प्रतिनिधित्व करते है । 

रामराज्य परिषद इनमे सबसे प्रधिक रूढिवादी दल है । इसकी स्थापना हिंदू 
सन्‍्यासी स्वामी करपात्रीजी ने की थी और वे ही इसके प्रधान नेता और सरक्षक हैं । 
भारतोय जनसघ भी स्थापना डा० श्यामात्रसाद मुखर्जी ने १६५१ में मारतीय राष्ट्र 
पर्पात्‌ भ्रखण्ड भारत के नारे के साथ को । कहा तो यह गया था कि जनसघ सद 
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धर्मो के लिय खुला होगा परन्तु वास्तव में डा० मुखर्जी की यह इच्छा पूरी नहीं हो 
सकी उसका कारण यह था कि आरम्भ म ही राष्टीय स्वयंसेवक सघ के लोगो ने 
जनसघ पर अपना अधिकार कर लिया था तथा उनके बारे में यह वात साफ तौर पर 
जाहिर ही थी कि वे हिन्दू राष्ट्रवादी हु और विज्षपकर मुसलमानो के प्रति उनके मन 
में प्रेम नही है । इस सब के बावजूद जनसघ नगरो म काफी लोकप्रिय हो रहा है 
उसका कारण यह है कि उसके कायकर्ता शिक्षित हे, उन्म सामाजिकता है और वे 
अपने आपको नगरो के समृद्ध वर्गों के साथ आत्मसात करने मे सफल हुए हे । 

अन्य छोटे और महत्वहीन दलो का वर्णन यहा व्यर्थ होगा । भारत की दलीय 
राजनीति के बारे म यहा यह उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा कि अब देश के भीतर 
से धीरे धीरे सकी्ण साम्प्रदायिकता घट रही है और राजनीतिक दलो का ग्राधार 
आधिक बनता जा रहा है। काग्रेस और समाजवादी दल झाम तौर पर लोकतात्रिक 
समाजवाद के हिमायती बन गय हू साम्यवादी दल सोवियत ढग की श्रर्थ भर समाज 
व्यवस्था के स्वप्न देख रहा है तथा जनसघ व हिन्दू महासभा श्राम तौर पर निहित 
स्वार्था अर्थात विज्ञप सुविधा प्राप्त वर्गों के हितो के प्रतिनिधि बनते जा रहे है | हाल 
में ही भारत की राजनीति के भीष्म चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वनत्र पार्टी के 
नाम से एक नय दल की स्थापना की है जो भारत मे ब्रिटिश रूढिवादी दल के समात 
काम करेगा । आजकल बह काग्रेंस की सहकारी कृषि की नीति का विरोध कर रहा 
है । अभी वह दल बहुत नया है अत उसके बारे मे इस समय कुछ भी कहना कठिन 
होगा तथापि यह तो कहा ही जा सकता है कि यदि स्वतन्त्र दल मजबूत बनता है तो 
जनसध की स्थिति कमजोर हो जायगी तथा वह भारत म रूढिवादी दल की 
आवश्यकता की पूर्ति करेगा । 

निम्न तालिका मे हम १६४७ के चुनावों म भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों 
की स्थिति का एक चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंग | 
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स्वाघीनता के बाद भारत की राजनीति के अपने इस अध्ययन में हमे देश 
की राजनीतिक अवस्था के अभ्रतिरिक्त उसकी प्रगति का एक सक्षिप्त चित्र भी प्रस्तुत 
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करना होगा । स्वतन्तता के मिलने के समय भारत को औपनिवेशिक पद प्राप्त हुआ 
था। २६ जनवरी १६५० को जब हमने नया संविधान लागू क्रिया उस समय यह 
घोषणा वी गई कि भारत एक स्वृतन्त्र लोकतस्त्रात्मकक गणराज्य है। यहा से संसार 
के स्व॒तस्त्र राष्ट्री के बीच हमारा देश खटा हुआ । स्वततता के बाद हमारे सामने 
कई महत्वपूर्ण प्रशद झाये जिनमे से अनेक का उल्नेख हम पीछे कर चुके है । यहा हम 
भारतीय राज्यो के पुनर्ते ड्बन का उल्लेख करना आवश्यक समभत्ते है । कांग्रेस ने 
कई बार इस प्रकार का आश्वासन देद को दिया था कि भारत को अ ग्रेजो ने अपनी 
प्रशापवीय सुविधा और राजनीतिक महत्व की दृष्टि से प्रातो मे विभाजिल क्रिया है 
प्रत स्व॒तन्त्र देश को भाषा के आधार पर नव सिरे से नये प्रदेशों या राज्यों में 
विभाजित किया जायेगा । स्वतस्त्रता के पश्चात्‌ स्वाभाविक रूप से उस ओर सरकार 
का ध्यान गया। काग्रेस ने यह सिद्धान्त १६२० से ही स्वीकार कर लिया था 
भ्रौर उसी समय से प्रान्तीय काग्रेस समितिया भाषावार प्रदेशों के आधार पर 
चल रही थी । दूसरे दलो ने भी कांग्रेस की इस भाषावार समठन को नौति का 
अनुश्तण किया था। 
राज्य पुन्गंठन--१६५० में नये सविधान की घोषणा के बाद भारत सरकार 
इस बारे मे मौन हो गई इस पर देश के कुछ हिस्सो म झादोलन होने लगा झौर बात 
यहा तक बढ़ी कि न नाक ता ता तय जय ला अन्तिम महीनों म्‌ श्रलग आध्न बताने के 
जला कर दिये। यह कोई मामूली दुघंटना नहीं थी, काग्रेस इससे सहम गई भौर 
वह पमेक् गई कि देश म राज्यो के पुनर्गठन का प्रइत बहुत गम्भीर बन गया है। 
वह जागी ओर भारत सरकार ने श्री रामलू की मृत्यु के तुरन्त बाद मद्गास प्रात से 
भाषा वाले प्रदेश को झलग करके नया आप्र राज्य बनाने वी माग स्वीकार कर 
त्ती। श्री रामलू के बलिदान के झोक एक वर्ष बाद अवतूबर १६५३ से सय आल 
राज्य का निर्माण कर दिया गया, तग्मा १६४४ मे सरकार ने राज्य पुनर्गठन झ्रायोग 
वी स्थापनो कर दी जिसने अब अक्तूबर १६५५ म अपनी रिपोर्ट सलद के सामने पेश 
कर दी। इस आयोग के अध्यक्ष श्री फजल झली और सदस्य श्री हदयनाथ कु जहू व 
श्री के० एम० पन्निकर थे। भ्रायोग की सिफारिशों पर ससद में विचार विमर्ञ हुमा 
तया आलिरकार भारत को १४ राज्यो और कुछ सधीय प्रदेशों मे संगठित कर दिया 
गया। इनमे से एक राज्य पर बहुत भपडा मचा, हुआ यह कि बम्बई बंगर के ऊपर 
मंगड होने के कारण महाराष्ड्‌ और गुजरात को झलग-प्रलग न करके वम्बई नाम से 
एक डिभाधी राज्य बना दिया गया। यह निर्णय महाराष्ट्रियों तथा ग्रुजसतियों दोनो 
को प्रप्रिय लगा अत इसके विरोध में अहमदाबाद, बम्बई और पूना आदि नगरो में 
भयकर दगे हुए जिनमें पुलिस की गोलियो और दंगाइयो के पत्थरों से बडुत से व्यक्ति 
भारे गये, परल्तु संसद प्रपना निर्णय बदलने को तैयार नहीं थी। १६५७ के चुनाव 
इसी परिस्थिति में हुए, उनके परिणामो को देखकर काग्रेस थोडी चिन्तित हुई और 
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१६४५८ मे कांग्रेस की अध्यक्षा बसठे के बाद श्रीमती इन्दिरा गाघी ने इस दिज्ा में 
प्रयत्न आरम्भ किये कि बम्वई को पुन दो राज्यो मे विभाजित कर दिया जाये। 
यह लगभग निश्चित ही सो गया है कि भव श्षीश्र हो बम्बई राज्य को तोड 
कर महाराष्ट्‌ु और ग्रुजरात नाम के दो राज्यों से बाठ दिया जायेगा । भ्रभी ससद 
के सामने ये प्रस्ताव नही रखे गये है, उस बारे मे सम्बिन्धित नेताओं से बातचीत की 
जा रही है। 
झुप्लापुत का निवारण--काग्रंस महात्मा गाधी के नेतृत्व में निरन्तर भारत 
के उज्ज्वल मस्तक पर छुआछूत का कलक मिटाने और देश के प्रत्येक नागरिक को 
समान भूमिका पर खडा करने के लिए प्रयत्न करती रही । उसके इस प्रयास में सारे 
राष्टू का समर्थन था । सविधान के द्वारा छुआहूत को मिटा दिया गया और संविधान 
की धाराओं को अधिक प्रभावशाली ढय से लाश करने के लिए ससद मे एक कानूव 
बनाकर छुप्माछृत को अवैधानिक घोषित कर दिया । हालाकि यह बात स्वीकार करती 
होगी कि इम्माहूत जैसी सामाजिक कुरीतिया कानून के द्वारा नहीं मिटाई जा सकती 
तथापि इसमे सन्देह नहीं किया जा सकता कि कानून इस मामले में तिरस्कृत जातियों 
को वष्ठप्पन के नशे में रहने वाली जातियो के अत्याचार के विरुद्ध रक्षण प्रदाव करता 
है तथा उनको सामाजिक न्याय का आश्वासत देता है। इस समस्या के कई कारण 
हैं जिनमें कुछ सामाजिक है, कुछ शिक्षा मे सम्बन्धित, कुछ राजनीतिक और कुछ 
आधथिक । यह आशा की जा सकती है कि देश के भीतर ज्यो-ज्यों शिक्षा का प्रसार 
होगा, अछूत जातियो के होनहार बालक शिक्षा लेकर निकलेंगे, सरकार और समाज 
में ऊचे पद प्राप्त करेगे, तथा उनकी झ्राथिक दशा व काम की दशायें सामूहिक रूप 
से बदलेंगी त्यो-त्यो हमारे माथे से मह पाप घुलता जायेगा । इस दिशा में सरकार ने 
बडा काम किया है, इन्हे राजवीतिक मरक्षण देने के अलावा सरकारी नौकरियों में 
प्राथमिकता दी जाती है, स्थान सुरक्षित किये जाते है, विद्याथियो को छात्रवृत्तिया 
दी जाती हे तथा नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था को जाती है । हमे यह जावकर यर्र हो 
सकता है कि हमारे देश का सविधान जिस प्रारूप समिति ने तयार किया था उस 
समिति के अध्यक्ष हमारे देश के प्रतिभाशाली विधान शास्त्री श्री डा० अभ्बेदकर इसी 
जाति के सदस्य थे बाद मे तो वे बौद्ध हो गय थे । 
भूमि-व्यवस्था भे क्रातिकारी कदम--आ्राजादी की लडाई के जमाने में भारत 
की यह आकाक्षा प्रकट हो गई थी कि भारत अ ग्रे जो द्वारा स्थापित को गई जमीदारी 
व जागीरदारी कौ व्यवस्था को मिटाकर ऐसी भूमि-व्यवस्था की स्थापना करना 
चाहता है जिसम क्सिान अपनी जमीन का स्वामी और वह झपनी उपज का एकमात्र 
अधिकारी हो । जम्रीदार लोग यह बात जानते थे और झाजादी की लडाई में चन्द 
देशभक्त जमोदारों को छोडकर वे लोग झाम तौर पर शग्रेजो के पिदृह् बने रहे 
श्रौर कांग्रेस के भयत्नों का विरोध करते थे । झाजादी के वाद इन १३ वर्षों के भीतर 
देश के कोमेन्‍्कोने में से भूमि पर से इस दोहरे भाट को द्वदा दिया यया है तथा 
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किसान सीधे अपनी भूमि के साथ सम्बन्धित हो गया है ॥ जमीदारी और जागीरदारो 
के उन्मूलन के अलावा देश के विविध राज्यों में मूमि की अधिक्षतम जोत की सीमा 
निर्वारित करने, चक्ष्वन्दी करने, सिंचाई, मेट्वन्शी आदि की चेघ्दा की गई है / हर 
सम्भव प्रकार से यह चेप्टा क्वी जा रही है कि भारत का किसान सोपण से मुक्त हो 
सके, उसकी आयिक स्यिति सुबर सके, उने जवन के उत्नत साथन उपलब्ध हो म्के, 
और इसके साथ ही माय देश दी वइती हुई आवादी को दोनों समय पेट भर कर 
मोजन प्राप्त हो सके । जमीदारी मिटाने के त्रिए सारे देय में करोयो रप्या जमीदारो 
को प्रतियन के रूप में दिया गया है । 
इस प्रमग म हमे मोह होता है कि हम अपने विद्वान्‌ पाठक्षो का ध्याव भृदान 
यज् आन्दोलन वी ओर लीचें । इस आन्दोलन का विचार हमे महात्मा य्राषी क्ले शिष्य 
महूपि विनोवा नावे ने दिया है। उनका कहना है कि सूमि माता है और हम सब 
उसकी रुन्‍्तान है $ अत हम में से कोर्द भी उछका मालिक नही, उसका मालिक तो 
समाज देवता है, और हम में से प्रत्येक को यह अधिकार है जि यदि बह खेती करना 
चाहता है तो उसे भृमि प्राप्त हो सके । उतका आप्रह है कि देय के भीतर से भूमि 
की निजी मालक्यित मिठनी चाहिय तथा स्रावन्‍्याव में उसक्षा समान वितरण होना 
चाहित इसे वे ग्रामदान कहते है । इस विचार के आवार पर वे देश मे नप्रे प्रकार 
की व्यवस्था खटी करना चाहते है जिसे हम सर्वोदिय ब्यदस्था कहते है । श्री विनोवा 
जी अपने इस विचार को लेकर काइमीर से छन्‍्या कुमारी तक निरन्तर धूम रहे है । 
उनकी यह यात्रा पैदल ही चल रही है । क्रारे स ने और देश के दूसरे लमी राजतीविक 
दलो ने उनक्रे विचार को पसन्द किया है और जहा तक वे उनका साथ दे सकते है 
देने का वायदा भी करते हैं। 
ग्रोजनाइद्ध प्रथवि--हमारे देश रू जब राष्ट्रीयता का विराम हो रहा था उस 

समय हमारा मस्तिष्क बन्द नहीं था, दुनिया के दूसरे देगा मकक्‍यपा हो रहा हैं, पह हम 
बराबर द्रेखते रहे प्रौर झपने देस के विक्ञास के लिये बिन्तन भी करते रहे । सोवियत 
समाजवादी गघराज्य रू अपनी योउनाओ के द्वारा भ्रयति के पथ पर आग बड़ रहा 
था यह देखकर नेताप्रों के रन म उत्साह पंदा हुआ्ला । १६३० में जब झनेक् प्रान्तो मे 
क्ाग्रेसी मन्त्ररडल बने तब काप्रेस के सामने लडाई से समुच्चिल मि्झाय का कॉम 
आया और बह उस कमर को पूरी शक्ति और ईमानदारी के साथ क्षरने में ुट गई ॥ 
१६३८ के झन्त मर क्ाग्नेंस ने एक् राष्ट्रीय योजना समिति की स्थाउना की ॥ इस 
समिति म श्रान्तीय सरक्षारों और सहयोगी देझ्ी राज्यों के प्रतिनिमियों के अलाखा 
पन्दह सदस्य थे। इन सदस्यों म देझ्य के प्रसुख उद्योगपति, पूजीवादी, अर्ययास्त्री, 
प्राष्यापक, वैद्ञानिक, तथा ट्रेड यूनियन क्ाप्रेस व ग्रामोदयोग संघ के प्रतिनिधि ये। 
बंगाल, पाव ओर सिन्ध की गैर-काग्रे सी प्राल्तीय सरकारों और हैदराबाद, मैनूर, 
बडीदा, त्ावरकोर व भोपाल के देझ्दी राज्यों ने मी समिति को रूहयोग दिया। भारत 
सरकार ने इसमें कोई भाय नहीं लिया और उसक्षा रख दरावर असहयोगपूर्णे बना 
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रहा। यह समिति इस प्रकार काफी प्रतिनिधि समिति हो गई थी जिसमे सब प्रकार 
के सरकारी और गरसरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री जवाहरलाल नेहरू इस 
समिति के अध्यक्ष बने । समिति के संग्ठत को देखकर बडा अजीब लगता था कि यह 
विचित्र समिति किस प्रकार काम कर सकेगी । भारत सरकार तो सहयोग कर ही नही 
रही थी, प्रान्तीय सरकारें भी गहरी दिलचस्पी नहीं ले रही थी, काग्रे स में भी प्रनेक 
प्रभावशाली लोग समिति को बेकार की मुसीबत समझते थे, जहा तक पू जीपतियो का 
प्रश्व है, वे योजना के काम को शका की दृष्टि से देखते थे परन्तु वे यह सोचकर 
समिति में झा गये थे कि उनके लिये बाहर रहने की अपेक्षा भीतर रहकर अपने हितो 
की रक्षा करना सरल रहेगा । 
सम्रिति यह महसूस करने लगी कि योजना बनाने के लिये एक स्वनंत्र सरकार 
का होना बुनियादी दाते है, फिर भी समिति ने काम शुरू किया। एक दूसरी बडी 
कठिनाई यह थी कि योजना समिति जो योजना बनाती वह तुरन्त लाग्र नही की जा 
सकती थी अत यह बात साफ थी कि योजना भविष्य के लिये बनाई जा रही है, इस 
भावना ने समिति के काम को और भी अधिक नीरस बना दिया था। फिर भी 
समिति ने सदूभावना के साथ काम शुरू किया | जवाहरलालजी ने लिखा है कि वे 
नियोजन के काम के प्रति बहुत सजग और निष्ठावान थे। समिति जिन निष्कर्षों पर 
पहुँची वे बहुत ज्ञानवर्धक हैँ । उसने कहा कि देश की आधिक स्थिति को ठीक करने 
के लिये राष्ट्रीय आय को ५०० से ६०० प्रतिशत तक उठाना होगा, श्रत.. उसने दस 
वर्षों की योजना बनाई और उस समय के भीतर देश की भ्राय को २०० से ३०० 
प्रतिशत तक बढाने का लक्ष्य अपने सामने रखा | उसकी कुछ प्रमुख कसौटिया ये मानी 
गई कि प्रत्येक वयस्क काम करने वाले नागरिक को २४०० से २८०० इकाई तक 
कैलोरी मूल्य देने वाला भोजत, ३० गज कपडा, और कम से कम १०० वर्ग फीट का 
सकान मिलना चाहिये । उससें खेती और उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि, बेरोजगारी में 
कमी, प्रति व्यक्ति आय में बढोतरी, शिक्षा का श्रसार, तथा स्वास्थ्य व चिकित्सा की 
सुविधा के लक्ष्यो का उल्लेख किया गया) इस थोजना में सब से प्रमुख बात यह थी 
कि इसमें आ्राथिक जीवन के नियमन और नियंत्रण को बात की भई थी ) निजी स्वा- 
मित्व के उद्योगो को एक सीमित स्थान दिया गया था, बुनियादी उद्योगों के बारे में 
कुछ लोगो को छोडकर झ्राम राय यह थी कि उन्हे राज्य के नियत्रण मे रखा जाना 
चाहिये । खेती के क्षेत्र में सहकारिता की सिफारिश की गई। उस समिति के काम के 
बारे में समिति के अध्यक्ष और हमारे प्रधान मत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी 
आफ इंडिया में लिखा है कि---'केवल समिति मे ही नही, विशाल भारत देश में 
हमारी रचना जिस हा र की थी उसके सदर्भ मे हम समाजवादी योजना नहीं बना 
सबते थे | तथापि मुझे यह साफ दीखता है कि योजना जिस प्रकार विकसित हुई वह 
हमें समाजवादी ढांचे के कुछ बुनियादी तत्वों की स्थापना की झोर ले जा रही थी। 
बह समाज में स्वार्थी तत्व की नियत्रित कर रही थी तथा एक तीद्रता से फैले वाले 
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सामाजिक ढांचे के मार्ग की वाधाय्रों को दूर करके उसको आगे की राह दिखा रही 
थी | वह इस प्रकार के आयोजन पर आधारित थी जिसका लक्ष्य साधारण मनुष्य को 
लाभ पहुँचाना, उसके जीवन स्तर को बहुत ऊच्ा उठाना तथा पोई हुई अतिमा और 
दाक्ति को बडी माता में जाग्रत करना होता है ।...यदि हम लोकतत्रात्मक राज्य- 
रचना से चिपटे रहते है तथा सहकारी कार्य कलाप को प्रोत्साहित करते है तो शक्ति 
के केन्द्रीयकरण और घोर नियत्रणवाद के खतरो से बचा जा सकता है।” -- योजना के 
बुनियादी मुद्दों पर सदस्यों मे आम सहमति थी। समिति अपना काम पूरा न कर सकी । 
जवाहरलालजी झौर दूसरे सदस्य ग्रिरफ्तार कर लिये गये तथा उसके बाद इस काम 
के लिये आजादी भ्राने तक फुसंत ही न मिली । 
यहां हमने इस प्रयास का विस्तृत बर्णन केवल यह प्रदर्शित करने के लिये 
किया है जिससे हम भली प्रकार यह रुमभ सके कि स्वतंत्रता के बाद जो योजनाययें 
बनी वे एकदम नई नही थी, उनकी बुनियादें बहुत पहले डाल दी गई थी, केवल उनके 
निर्माण की देरी थी जो स्वतत्र देश की राष्ट्रीय सरकार के जिम्मे रहा । इस वर्णत 
से यह बात भी जाहिर हो जायेगी कि कांग्रेस के लिये सममाजवाद का विचार नया 
नही था, वह णुरू से ही उस दिशा में सोच रही थी । 
स्वतंत्रता के पश्चात नया सविधान लागू होने पर भाचे १९५० म भारत सर- 
कार ने एक नियोजन श्रायोग (प्लानिंग कमीशन) की नियुक्ति की जिसको कहा गया 
कि वहे उन साधनों की खोज करे जिनके द्वारा संविधान का यह झ्ादेश पूरा किया 
जा सके, “जनता के जीवन स्तर मे देश के साधनो का समुचित उपयोग करके तीव्र 
उन्नति की प्रोत्साहन देना, उत्पादन बढाना तथा लोगो को समाज के उपयोगी कामों 
में रोजयार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना ।” झ्रायोग से यह अपेक्षा की गई 
कि वह देश के साधनों का झनुमात लगाये, उनके अत्यन्त प्रभावशाली और सतुलित 
उपयोग की योजना तैयार करे, योजना के क्रियान्वित् करते मर प्राथमिक्ताओ और 
क्रमो को निश्चित करे, योजना को लागू करने के लिये विभाग की स्थापना करे उसके 
लागू करने मे भ्रमति का पता लगाय तथा सरकार के सामने आवश्यक सिफारिशों पेश 
करे $ एक वर्ष के परिथम के बाद अप्रैल १६५१ से भार्च १६५६ तक के पाच वर्ष के 
समय के लिये एक योजना स्वीकार कर ली गई । 
यहा यह बात जानना लाभदायक होगा कि एशिया के प्रत्यक देश म किसी न 
किसी प्रकार कौ योजना बता कर काम किया जा रहा है। जापान की योजमा सयुकत 
राष्ट्र भमेरिका के आ्िक ढाचे के नमूने पर आधारित है, दर्मा म भी--कॉम्प्रिहेन्सिव 
रिपोर्ट श्रॉन इकानॉमिक एन्ड इस्जीनियरिंग डेवेलेपमेन्ट--नाम से एक योजना है, 
लका में भी छ्वर्षीय योजना है, पाकिस्तान भी कभी-कभी योजना की दृष्टि से 
सोचने लगता है । परन्तु भारत में यह योजना सार्वजनिक जीवन का युरुय केन्द्र बन 
गई है भौर वह एक राष्ट्रीय निष्ठा और देशभक्ति का सूत्र बन चुकी है। भारतीय 
सविधान के भनृुच्छेद २६ में देश के समाजवादी लक्ष्य का उल्लेख मिलता है, यद्यपि 
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उसम समाजवाद का नाम नही लिया गया परन्तु उसमे समाजवाद के मूल तत्वों की 
घोषणा की गई है | जैसा हम पीछे कह चुके हैं, नियोजन आयोग की स्थापना रवि 
धाव की इस धारा का पालन करने के लिय ही की गयो है ! 

इस सीमित स्थान पर योजना के ब्यौरे मे प्रवेश नहीं किया जा सकता, यहा 
इतना कहना पर्याप्त होगा कि योजनावद्ध प्रयति की दिद्या मे इस महान देश ने जो 
मजबूत कदम उठाय है वे स्थिरता के साथ गति ग्रहण करते जा रहे हैं और आगे बढते 
जा रहे है । पहली योजना दिसम्बर १६५२ मे प्रकाशित हुई परन्तु उसे ग्रशत १६५१ 
मे ही, जब वह बन रही थी, लागू करना शुरू कर दिया गया था। १६५६ के अर्प्रल में 
देश भे दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हो गई जिसपर देश इस समय काम कर रहा 
है। तीसरी पचवर्षीय योजना का निर्माण शुरू हो गया हैजों अप्रैल १६६१ म 
लागू होगी । 

योजनाओ में देश के झ्लाथिक जीवन का क्रमिक और व्यवस्थित विकास दृष्टि 
म्‌ रखा गया है। योजनाओं के अन्तर्गत खेती, उद्योग, वाघ, नहर, पुल, सडक, स्टील 
की भट्टिया, स्कूल, बिजलीघर, ग्राम विकास, महिला व बाल विकास इत्यादि अनेक 
कामो को एक साथ उठाया गया है। द्वितीय पचवर्षीय योजना म नियोजन के लक्ष्यों 
को इस प्रकार परिभाषित किया गया है--“प्रगति की दिशा निर्धारित करने के लिये 
बुनियादी सिद्धान्त के तोर पर व्यवितमत मुनाफे को नहीं वरन्‌ सामाजिक साभ को 
ध्यान म रखना होगा एवं विकास का वह ढाचा व सामाजिक तथा आाथिक सम्बन्धो 
का वह ढंग इस प्रकार तय किया जाना चाहिय कि उसके परिणामस्वरूप केवल 
राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि ही नही होनी चाहिय, वरत्‌ आय और सम्पत्ति का अधिक 
समान वितरण भी होना चाहिय । आथिक विकास के लाभ समाज के अपेक्षाकृत 
कम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिक स॑ भ्रधिक उपलब्ध होने चाहियें तथा ग्राय, सम्पत्ति 
भ्रौरझा्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण में निरन्तर कमी होती जानी चाहिय ।” इस प्रकार 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे समाजवाद का अर्थ सामांजिक न्याय और 
समानता है तथा वह अनिवार्य तौर पर लोकत्ान्त्रिक है, उसकी तुतना सोवियत 
पद्धति से कदापि नहीं की जा सकती । हमारी व्यवस्था मे सार्वजनिक क्षेत्र के विकास 
की बात कही गई है परन्तु उसम कही भी वर्तमान पू जीपति वर्ग की सम्पत्ति को 
राज्य द्वारा छीन लेने की बात नही कही गई है । जहा-जहा राज्य किसी उत्पादन 
के क्षेत्र को अपने आधीन करना तय करता है, वहा उस क्षेत्र मे चालू उत्पादन के 
साधनों को राज्य उसके निजी मालिकों से दाम देकर मोल लेत्ता है, अपहरण नहीं 
करता । जहा तक राष्ट्रीय आय के समान वितरण का प्रश्न है उसे उनीसवी शताब्दी 
में भले हो समाजवादी कार्यत्रम माना जाता हो, झ्राज तो वह पू जीवादी माने जाने 
वाले राष्ट्रों वा भी लक्ष्य बन गया है। आज अमेरिका मे भी जब चुनाव होते हैं तो 
गणतन्त्रवादी दल पर जनतन्त्रवादी दल यह श्राक्षेप लगाता है वि वह पृ जीपति हितो 
का प्रतिनिधित्व करने ज़ाला दल है, और गणतन्त्रवादी उस झाक्षेप का उत्तर इस 
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कार देते हैं कि उतके शासन काल मे राष्ट्रीय झ्राय के भीतर कर्मचारियों का अदा 
६७ प्रतिशत से बढ़कर ६६ प्रतिशत हो गया है। एक शोर हमारी व्यवस्था पू जीवादी 
;ग से इस प्रकार भिन्न है कि हम उसके द्वारा व्यक्तिगत मुनाफे के प्रयोजन के स्थान 
पर सामाजिक लाभ की प्रेरणा निर्माण करने की चेप्टा कर रहे है, दूसरी ओर हमारी 
सोवियत सघ की पद्धति से भी भिन्न है, क्योंकि हम उस प्रकार के शासन और 
प्रशासन का निर्माण कर रहे हे जिसका उद्देश्य जनता की सेवा करना है न कि उस 
पर अपना निरकुझ प्रभुत्व स्थापित करके उसके जीवन को हर क्षेत्र मे पूर्णत नियंत्रित 
करना । इस प्रकार हम केवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे ही नही वरन्‌ भ्रपनी सामा- 
जिक और आशिक पुनरंचना के मामले मे भी दोनों व्यवस्थाग्रों से भिन्न और दोनो 
के बीच भे होकर मार्ग बनाने की चेप्टा कर रहे है, यह हमारे लिय बहुत स्वाभाविक 
भी है, हमारे सामने दोनो व्यवस्थाग्रो के दोष हें और हम उनसे बच कर एक नया 
मार्ग बनाना है, मारत की समन्‍वयकारी प्रवृत्ति इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है । 
यहा हमे भ्रपनी व्यवस्था पर महात्मा गाधी के प्रभाव को भी स्वीकार करना होगा, 
उन्होंने राजनीति विज्ञान को सबसे बडी देन यही दी है कि लोकतन्त्र श्रौर समाजवाद 
के बीच एक ऐसा समन्वय पँदा क्या जाय जिसमे शोषण और झ्धधिनायकवाद दोनो 
दोपो का निवारण क्या जा सके तथा दो व्यवस्थाओ के लाभो को एक साथ प्राप्त 
किया जा सके । 

यहा सावंजनिक और निजी क्षेत्र की औद्योगिक व्यवस्थाओों का उल्लेख करना 
उचित होगा । द्वितीय योजना के प्रारूप मे कहा गया है कि सावंजनिक क्षेत्र को 
तेजी के साथ बढाया जाना है तथा निजी क्षेत्र को देश द्वारा निर्धारित व्यापक योजता 
के अन्तर्गत अपना काम करना है। साथ ही उसमे यह भी कहा गया है कि एक 
विकासशील अर्थ-्यवस्था म, जो तेजी से चारो दिज्ञाओं म फैल रही हो, सावंदनिक 
और निजी क्षेत्रों के एक साथ विकास के लिये पर्याप्त गु जायश रहती है तथा समाज- 
बादी समाज को कोई निश्चित या रूढिग्रस्त साचा नही समभता चाहिये, वह किसी 
बाद था सिद्धान्त में जकडा हुआ नहीं है । 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम--महात्मा गाघी ने ज्या ही भारतीय राजनीति 
भै प्रवेश किया त्यो ही उनका ध्यान मारत के दीन दरिद्र देहातो की ओर गया और 
उन्होंने कहा कि, “अगर देहातो को जीना ही नही, मजबूत व समृद्ध बनाना है तो 
हिन्दुस्तान मे गावो वी दृष्टि से ही सोचना ठीक होगा । यह एक ज्वलन्त सत्य है 
कि हमारा यह प्यारा देश ग्रावो का देश है तबा इसकी जनसल्या का ८० प्रतिशत से 
भी अधिक बडा अर श देहातो मे रहता है ।” इस देश की आजादी का अर्थ है, हमारे 
देहातो की उन्नति और प्रगति । यह बहुत ही सही था कि स्वतन्त्रता के छुरन्त बाद 
भारत परकार ने सबसे पहले देहातो के बारे में सोचना शुरू किया! जहा उनकी 
भूमिन्यवस्था को सुधार कर उसमे से बीच के दलालो झर्वात्‌ जमीदारों और जागीर- 
दारो को हटाया गया, वही उनके जोवन के बारे में सत्रिय चिन्तन भी हुआ तथा 
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उसको सुधारने के प्रयास हुए। सरकार ने समभा कि उसके कोप में अधिकाश राजस्व 
देहातो की प्रजा के पुस्षार्थ का ही फल है, भव उसने चिश्चय किया कि वह उनके 
जीवन की दशाओ को उन्नत बनाने की दिल्ञा भे सक्रियता के साथ काम करेगी व 
सहयोग देगी । निश्चय ही यह काम बहुत वढा है और कोई भी सरकार अकेली 
उसे नहीं उठा सकती है, फिर भी उसकी आवश्यकता अनुभव करके सरकार ने उसे 
इस आशा से उठा लिया कि उसम जनता और गौर सरकारी लोक-सेवको का सहयोग 
उसे मिल्लेगा, और उसकी यह आशा पूरी हुई भी । 
पंचवर्षीय योजना ने गावो के विकास का काम हाथ मे लिया और उसके 
लिये दो योजनायें बनाई --स्ारुदायिक विकास योजना (कम्यूनिटी डेवेलपमेण्ट प्रोग्राम) 
और दूसरी राष्ट्रीय विस्तार योजना (नेशनल ऐक्सटेन्शन सविस) ! सामुदायिक 
बिकास योजना का आरम्भ राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के जन्मदिन २ अक्टूबर १६५२ 
को किया गया तथा दूसरी योजना उसके ठीक एक वर्ष बाद उसी दिन शुरू की गई। 
प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल म देश की लगभग चौथाई जंदता को विकास 
योजना के अन्तर्गत लाने का सकर्प किया ग्रया था और वह सकल्प पूरा हुआ ! 
उस श्रवधि में देश के भीतर १२०० ब्लॉक अथवा खण्ड बनाये गये । भ्रत्येक ब्लॉक 
में लगभग ६०० गाव रखे गय थे। इनमे से ७०० खण्डो में सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम चलाया गया । इस सारे काम पर प्रथम पचवर्षीय योजना के भ्न्तगंत कुल 
५२-४ करोड रुपया व्यय हुआ । 
इस काम को द्वितीय योजना मे और भी अधिक बढाया गया है तथा इसके 
अन्तर्गत यह आशा रखी गई है कि १६६१ में सारा भारत राष्ट्रीय विस्तार योजना 
का लाभ उठा सकेगा एवं इसका चालीस प्रतिशत सामुदाधिक विकास के ब्रन्तगंत आ 
सकेगा । यह माना गया है कि इन दस्त वर्षो मे खेती वी उपज पहले की अपेक्षा 
दोगुभी हो जागगी । इस योजना के तीन अय है-- (१) स्थायी सुधार, जैसे चक- 
बन्दी, शिचाई और नई भूमि तोडना । (२) खेती के ढग और साधनों में सुधार, व 
(३) स्थातीय सुधार, जंसे सडकें, कुए , स्कूल आदि का निर्माण और उनको मरम्मत । 
इन योजनाग्रो को पूरा करने के लिय चार साधन माने गए हँ--गाव का श्रम व 
सामग्री, राज्य सरकार के झनुदात, सध सरकार के झनुदान, विदेशी सहायता, जैसे 
फोर फाउन्डेशन आदि से प्राप्त होने वाली आधिक सहायता । 

योजना म इस कार्यत्रम का लक्ष्य इस प्रकार बताया गया है-- 

(क) प्रत्येक परिवार को अधिक उत्पादन (बच्चों का नही वस्तुओं का) 
और रोजगार की अपनी योजना बनानी है, उसके लिये उसे सहायता 
मिलेगी । 

(ख) योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि भ्रत्येक परिवार को सहायता दी 
जाय जिससे कि वह स्वतन्त्र रूप से सहकारी समिति का सदस्य 
बन सके । 
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(ग) प्रत्येक परिवार को सामुदायिक निर्माण कार्यों के लिये अपने समय का 
एक भाग स्वेच्छा श्रम के लिये देना चाहिये। 
(घ) गाव के तरुणों, वरुणियो और वारियो को भी विकास कार्यों में भाग 
लेना चाहिये। 
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये देश में कुछ कृषि अनुप्न्धानशालायें 
नई खोली गई हैं व कुछ पुराती शालाओों का पुनर्गठव किया गया हैं, ज॑से इण्डियन 
एग्रीकल्चरल इसस्टीट्यूट पूता, दिल्ली, सेण्ट्रल राइरा इन्ह्टीद्यूट कलकत्ता, श्रालू अनु- 
सखानश्ञाला पूता, सन्ना अनुसन्धानशाला कानपुर वन अनुसन्धानशाला देहरादून, 
पौधा उद्योग अनुसन्धानशाला इन्दौर, कपास उद्योग अनुसस्धानशाला बसम्बई व लाख 
प्रनुपतन्धानशाला राची । 
समाज फल्पाए--भारत के श्राम श्रादमी की स्थिति लम्बी पराधीनता श्ौर 
स्वयं भारतीयों को झपनी उपेक्षा के कारण इतनी खराब हो गई कि गाँबीजी को 
भ्रपता लक्ष्य दरिद्र सेवा बनाना पडा, उन्होने अपने भगवान को एक गया नाम दरिद्र- 
नारायण दिया। गाधीजी से पहल महादेव गोविन्द रानाडे, ग्रोपालकृष्ण गोखले, 
ईव्वरघन्द्र विद्यासागर आरादि महापुएपो ने भी समाज कल्याण के काम में श्रपते जीवन 
का बड़ा भाग लगाया था! ग्राधीजी के मित्र दीनबन्धु सी० एफ० एन्ड्रयूज़ का नाम 
भी इस प्रसंग में सम्मानपूर्वक लिया जा सकता है। गाधीजी ने स्वतस्पता संग्राम के 
दौरान में भी निरतर देश के कार्यकर्ताओं के सामने समाज कल्याण के कामों का 
महत्व रखा और श्राज स्वतन्त्रता के बाद बापू हमारे सामाजिक कल्याण के कामो के 
पीछे एक महान प्रेरणा के ख्तोत और सार्गदर्शक के रूप मे मौजूद है । 
स्वतम्त्ता के बाद भारत सरकार ने समाज कल्याण के काम की ओर ध्यान 
दिया श्र योजना में उसको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया । इस कार्यक्रम में मुख्य 
बातें इस प्रकार हँ--प्रमूति गृह खोलना ग्रौर चलाना, द्विशु गृह चलाता, प्रौंड शिक्षा, 
महिला कल्याण केन्द्र चलाना जिनमे महिलाझों को शिक्षा, उद्योग और जीवन की 
भ्रावश्यक बातें सिखाई जायें ग्रामीण चिकित्सा सेवायें खोलना, हरिजनों भ्ौर पिछडी 
जातियो के उत्थान के लिए आवश्यक प्रवन्ध करना, भिखारियो के लिए उद्योगशालायें 
चबाना, प्रपाहिणो के और निराश्रित बच्चो बूढो के लिए झाश्रय स्थान खोलना, 
बेमकान व्यक्तियों के लिए रैनबसेरे चलाना, सामाजिक बीमा इत्यादि । 
युवा सगठम--भारत के नौजवान बच्चो के भीतर अनुशासन लाने, उन्हे शस्त्र 
चलाने व सँनिक जीवन का प्रशिक्षण देने तथा रचनात्मक काम में उतका सक्रिय 
सहयोग प्राप्त करने के लिए देह मे नेशनल कडेट कोर और ए० सी० सी० की 
स्थापना की गई है । इनके द्वारा युवकन्युवतियों को उपयोगी शिक्षा दी जा रही है, 
केवल इतनी ही कमी है कि इस प्रकार प्रशिक्षित युवक-युवतियों की सख्या बहुत कम 
है, एक या डेढ लाख की संख्या नावें या स्वेडद जैसे देशो के लिए पर्याप्त हो सकती 
है परन्तु भारत जैसे ४० करोड की लोक-संख््या वाले देश के लिये यह बहुत कम 
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साती जायेगी । 

राष्ट्रीय सीमाग्रो का प्रन--विभाजन के बाद भारत हैको पाकिस्तान के साथ 
झपनी सीमाझ्नो की रक्षा के लिए काफी सघर्प करना पडा। सन्‍्तोष का विषय है कि 
जनरल ग्यूबखा द्वारा सत्ता लेने के बाद से हमारे सम्बन्ध इस बारे में उनके साथ 
सुधरे हैं। भर श्रेजो के जाने के बाद देश में दो विदेशी बस्तिया रह गई थी जिनमे से 
फ्ान्सीसियों ने पाडेचेरी भारत को दे दी है परन्तु पुर्तगालियों ने गोवा के मामले में 
ह॒ठ पकड़ रखी है ओर वे उसे छोडना नही चाहते हैं । गोदा के लिए भारत के श्रनेक 
देशभक्तो और गोवानी जनता ने बहुत सा बलिदान दिया है और भारत सरकार ने 
इस मामले में काफी शान्ति से काम लिया है तथापि पुर्तयाल की सरकार झडी हुईं है 
और गोवा को अपने शासन मे रसने की झसम्भव कोशिश कर रही है । मिश्वय ही 
निकट भविष्य मे हम गोवा को भारत का अभिन अज्भ बनता हुआ देख सकेंगे, ऐसी 
हमे आशा है । 

काइमीर पर पाकिस्तावी आक्रमण का उल्लेख हम पीछे कर चुके है । काश्मीर 
का एक बडा अंश अभी तक पाकिस्तानी आक्रमणकारियो के पास है, जो भाग भारत 
की ओर है उसका भावनात्मक और वैधानिक रूप से भारत के प्लाथ एकीकरण हो 
गया है । काश्मीर भारत का झड्भ बन चुका है, पाकिस्तान अ्रधिकृत प्रदेश को मुक्त 
कराने का काम हमारे सामने है। हमे यह काम अपनी परम्परागत शान्ति की नीति से 
करना होगा । हमारी उत्तर-पूर्व सीमा पर बसने वाली नागा जाति एक वीर और 
सास्कृतिक जाति है, परल्तु दुर्भाग्यवश नागा पहाडियो भें रहने वाले कुछ लोग हिसा 
पर उतर झ्राय भारत सरकार ने उस विद्रोह को साहसपूर्वक कुचल दिया है। भारत 
सरकार ने स्वीकार किया है कि नागा जातियो को अपने सास्कृतिक जीवन भ्रौर 
परम्परा-परिपाटियों के मामले मे दूसरे प्रदेशों के निवासियो की तरह ही प्रूरी स्वतं- 
त्रता है । आशा है कि नागा जातिया भारत के विशाल परिवार के स्वतन्त्र भौर 
सन्तुष्ट नागरिक सदस्य बनेंगे । 

भारत की उत्तरी सीमाओे के बारे मे हम बहुत निश्चित और आशवस्त रहे 
हैं, हमने हिमाचल को उत्तर मे अपने देश की प्राकृतिक सीमा माना है और उसके 
साथ हमारा भावतात्मक और आध्यात्मिक सम्बन्ध रहा है । खेद की बात है कि एक 
ऐसे देश ने, जिसके साथ एक लम्बे समय से हमारी दोस्ती रही है तथा जिसको सयुक्त- 
राष्ट्र सघ में स्थान दिलाने के लिए हम अथक चेप्टा करते रहे हें, हमारी इस पवित्र 
सीमा का उल्लधन करने का दु साहस किया है ! यह दुर्घटता चीन के लिए ही नहीं 
समूचे एशिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हो सकती है । चीन का सामना करने के लिए 
देश की सभी शक्तिया !सरकार के पीछे हैं, केवल कुछ लोग भारत का प्रन्न-जल 
खाने-पीने के बाद भी इस मामले मे चीन के साथ सहानुभूति रफ़ते हैं, शायद वे 
सौचते हो कि वे इस प्रऊार चीन की फौजो को मदद से भारत को विजय करके 
इस देश मे १ पद की स्थापना बसे ही कर सकेंगे ज॑से चीनी साम्यवादियों ने रूसी 
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सेताओो की मदद से अपने देश मे किया । ( 'चीन के साम्यवादियो ने सोवियत संघ के 
द्वारा दी गई सहायता के लिए उसके प्रति निरन्तर ढृतज्ञता प्रगर्ट की। माश्रो ने 
कहा कि यह कहना असत्य है कि उनके दल की विजय अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के बिना 
सम्भव हो सकती थी | उन्होने कहा--उसर युग में जिसमे साम्राज्यवद ग्रभी जीवित 
है, किसी देश दी चास्‍्तविक जनता की त्रास्ति के लिए झपनी विजय अन्तर्राष्ट्रीय 
क्रान्तिकारी शक्तियों (४070०४-सेनाओ) की अनेक प्रकार की सहायता के बिना 
प्राप्त करना अमस्भव है विजय प्राप्त कर लेने पर उसे सुदृढ करना तो प्राय प्रसम्भव 
ही है ।* “* उन्होने खुले श्राम बारन्बार घोषित किया कि वास्तविक और भरोसे 
के योग्य सहायता केवल अत्तर्राष्ट्रीय जॉन्तकारी शवितियों की ओर से ही प्राप्त हो 
सकती है जिनका नेतृत्व समाजवादी सोवियत सघ करता है ।“--कै० पी० करुणा- 
करन--इण्डिया इन बल्डे अफेयर्स ऑकराफोई १६४५२, पृष्ठ ६७।) यह दुर्भाग्प की 
बात है, आशा की जा सकती है कि भारत की लोकतात्रिक शक्ितया इस भामले में 
इृढ़ता से काम लगी तथा विदेशी सेनाश्रो को पीछे खदेडइ कर भारत की पवित्र भूमि 
को उतके और उनके भारतीय दोस्तो के अपवित्र इरादों से बचा सकेगी । 
घातक प्रवृत्तिया--हमारे देश म विचारों को अभिव्यक्षित भर प्रचार की 
स्वतनता का किस प्रकार दुरुपयोग हो सकता है उसका एक खेदजनक उदाहरण यह्‌ 
है, कि उत्तर परिचग से पजाब प्रदेश के झकाली नेता मास्टर तारासिह भारत शी 
एकता को चुनौती देकर पंजाबी सूबे की माग करते है और उसके लिय' शान्ति भग 
बरतने तक पर उतार हो जाते हैं, इसी प्रकार दक्षिण में द्रविड कजगम नेता श्री रामा- 
स्वाप्ती नायकर वेधडक होकर द्रविडस्तान वी माग रखते है तथा भारतीय मस्क्ृति के 
भूल तत्वों पर बेहुदा श्राक्रमण करते हे । इस प्रकार को प्रवृत्तियों को हमारी राष्ट्रीय 
भरकार कठोरतापूरवंक नही दबाती, यह कुछ बहुत ठीक नही लगता । देश के राजती तिक, 
सामाजिक, सास्कृतिक और भावनात्मक एकीकरण वी प्रक्रिया पूण होने के दाद इस 
प्रकार की घातक प्रवृत्तियो को राष्ट्र के अस्तित्व के प्रति विद्रोह और विश्वासघात 
माना जाता चाहिये तथा इनका कड दड के साथ दमन करना चाहिये ताकि ये अपना 
पिर उठा कर भारत के अस्तित्व के लिय सकट पैदा न कर सके । यह प्रसमता की 
बात है कि पे देशद्रोही आन्दोलन स्वय अपनी ही मोत मर रहे हैं । 
राष्ट्रीयक रए--समाजवादी लक्ष्य की दिशा मे हमारो यात्रा तेजी के साथ बढ 

रही है इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। यहा यह कहना अनिवार्य होगा कि भारत 
उत्पादन के साधनों शोर पू जीगत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की डिश्ञा मे तेजी से बढ 
रहा है। गत वर्षों म जहा अनेक उद्योग राज्य की ओर से प्रारम्भ किय गय हैं वही 
जोवन बीमा उद्योग और स्टेट वेक ऑफ इंडिया का राष्टोयकरण इस दिल्ला मे एक 
भहत्वपूण घटना है । श्राञ्या वी जाती है कि निकट भविष्य में भारत यरकार ऐसे 
भन्य उद्योगो का राष्ट्रीयकरण भी करेगी झिनका सम्बन्ध सार्वजनिक जीवन की बुनि- 
यादी भ्रावश्यकताओं से है ग्लौर जिनमें सादंजनिक धन का उपयोग हो रहा है। 


१५६ भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


गत १३ वर्षों में यह महान राष्ट्र प्रगति के पथ पर इतनी तेजी से दौढा है 
कि उसका सही चित्र देना बहुत कठिन है, फिर उसकी प्रगति जीवन के ऐसे विविध 
क्षेत्रों में से होकर गुजर रही है जिनका मूल्याकन करना सदा सरल नहीं होता, जैसे 
साहित्य और सस्कृति के क्षेत्र, कला और सूक्ष्म भावनाओं के क्षेत्र । भारत की इस 
महान हलचल में एक सबसे बडी विद्येपता यह है कि यह केवल सरकार के सहारे नहीं 
हो रही है, इसका एक बडा भ्रश ऐसी सावेजनिक सस्थाएं सचालित कर रही हैँ जो 
स्वाधीनता से बहुत पहले से राष्ट्र की सेवा का व्रत लेकर काम कर रही थी। यहा 
भारत के उगते हुये राष्ट्रवाद की विशेषता का उल्नेख कर देना भी उपयुक्त होगा। 
भारत की राष्ट्रीयता दूसरे राष्ट्रो से भिन्न प्रकार की है, यहा विदेशियों के प्रति किसी 
प्रकार की कठुता का भाव नही है । न हमारे भीतर झहँकार है, न हम दूसरो का अह* 
कार सहन कर पाते है । स्वयं उस विदेशी जाति के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत मधुर 
हैं जिसने हमें तवाह और बर्बाद करने में कोई कसर नही छोडी' जिसने हम से हमारे 
भगतसिह, विस्मिल, चन्द्रशेसर आजाद, सुभाष बाबू, लाला लाजपतराय और इन जरे 
हो झगणित वीर राष्ट्र पुरुषो को छीन कर हमें कंगाल कर देना घाहां, पर वीर प्र 
भारत भूमि की कोख पर जो पत्थर न रख सकी | क्षमाशील भारत ने उन्हे भी क्षम 
किया और सबके साथ मित्रता का प्रण निवाह । आज भी झग्मेज भारत मे इस 
प्रकार आते हूँ मानो वे अपने घर मे ही लौट रहे हो । हमारी राष्ट्रीयता विध्वंसात्मव 
ने होकर विधायक और रचनात्मक है हम विदेशियों को सन्देह की दृष्टि से नही 
देखते है, बस इतना ही है कि वे हम अपमानित न करें, उनके मु ह से प्रशंसा सुनने की 
इच्छा हम नहीं है क्योकि भारत के लोग अपने कामो को अ्रपनी श्राखो से देखना और 
जाँचना जानेते व पसद करते हैँ, परन्तु दूसरो से अपनी निन्‍्दा सुनना भी उत्हे पसद 
नही है। हमे अपनी स्वतंत्रता से प्रेम है, हमारी स्वतजत्ता चन्द सँनिको के बलिदान 
से प्राप्त नही हुई है, इसके लिय हमारे आम आदमी का खून बह है, हमारी ग्राजादी 
आम आदमी वो आजादी है और यही कारण है कि आम आदमी इस देश की झ्राजादी 
में दिलचस्पी लेता है तथा उसकी रक्षा करने के लिय जीवन का स्व॑स्व न्योछावर करने 
को तैयार है। हमने नम्र बने रहने का निर्णय कर लिया है परन्तु इसका यह अ्रय॑ नही 
है कि हम कमजोर है तथा अपने देश की लूट को हम एक क्षण भी सहन करने को 
तैयार हो सकेंगे । भारत अपने विकास और सुख-सुविधा से कही ज्यादा प्रपनी झाजादी 
से प्रेम करता है और उसका उल्लंधन किसी भी परिस्थिति से सहन नही कर सकेगा। 
प्शत्षक और गएये। के १ चेक के; फीरार से फऋय ओर कायरता को सदा के स्थिर 
निकाल दिया है ओर हम फिर एक बार इस दुनिया के बहादुर और निर्भय लोग हैं । 
श्री जवाहरलालजी ने कहा है कि भारत शान्ति चाहता है लेकिन उसे पपती झौर 
दूसरे सब की आजादी से वहुत प्रम है तथा उसके लिए यदि लडना ही पड़े तो वह 
उसके लिए हर समय ततयार है। 


स्वाधीनता के पश्चात्‌ श्श्७ 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
स्वतन्त्रता से पहले से ही कारग्रेंस ने यह चेष्ठा आरम्भ कर दी थी कि विदेशों 
के साथ उसके अच्छे सम्बन्धो का निर्माण हो। यद्यपि महात्मा गाधी और काग्रेस 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की सक्रिय विदेशी सहायता की अपेक्षा 
नही करते थे क्योकि उनका लक्ष्य अहिसा के द्वारा स्व॒राज्य लेगा था, और वे इस 
बात में विश्वास करते थे कि अपने प्रयास से प्राप्त की गई स्वतन्त्रता ही टिकाऊ और 
वास्तविक होती है तथापि यह सत्य है कि उन्होने दूसरे देशो का नैतिक समथंन अपने 
पक्ष में प्राप्त करने की पूरी चेष्टा की और उसमे बे सफल भी हुए। इसके झलाबा 
भारत स्वाधीनता से पहले भी संसार के पराधीन और पिछड हुए देशों के पक्ष में 
अपनी आवाज उठाता रहा ) श्री जवाहरलालजी स्वय विदेशों मे गये और उन्होंने 
भारत का पक्ष लोगो के सामने रखते की चेप्टा की । 
वास्तव में तो विदेशों म भारत की आत्मा का प्रथम दुत हम रवामी विवेका- 
नन्द को मानेंगे, जिन्होने विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति श्र सम्यता का 
प्रचार कया ! विश्येपकर भ्रमेरिका को भारत का पहला परिचय पृज्य स्वामीजी 
ने ही दिया। 
ब्रिटिश शासन काल में भी भारत को एक विशेष अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त 
थी। वह ससार के अनेक अन्तर्राप्ट्ीय संगठनों का सदस्य था। भारत राष्ड सघ, 
(लीग झॉफ नेशन्स)का प्रारम्भिक सदस्य था, इसके अतिरिकत बह ब्रिटिश कॉमनवल्‍थ 
का एक महत्वपूर्ण सदरय था। अन्तर्राष्ट्रीय क्रम संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
में भी उसे स्थाव प्राप्त था । परन्तु उस समय वह ब्िठेन की नीतियों का अनुगामी 
था और प्पना स्व॒तन्त्र दृष्ठिकोण नहीं रख पाता था। सयुक्‍त राष्टू सघ में भी भारत 
भारम्भ से ही है । 
स्वतन्त्रता के बाद स्थिति में परिवर्तन झाया। इस परिवर्तन की कलक 
१६४६ के अन्त में श्री जबाहरतालजी नेहरू के विदेश मत्री बनने के बाद ही दिखाई 
देने लग गई, उन्होंने इस प्रसग मे कहा कि, “पूर्ण स्वाधीनता की शीक्ष प्राप्ति के 
उद्देश्य से हम सरकार में आये हैं भर हम इस प्रकार काम करने को सोचते हैं मिससे 
कि हम उप्त स्वतन्त्रता को व्यवहारिक रूप मे अपने झ्ातरिक और प्रस्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में क्रम से प्राप्त कर सके । हमर अन्तर्राष्ट्रीय स्म्मेलनों मे एक स्वतन्त्र राष्ट 
के नाते अपनी स्वेतन्त्र नीतियो के साथ भाग लेंगे, किसी दूसरे राष्ट्र के पिटृद को 
तरह नहीं ।” नीति का यह प्रिवर्तंव ज्ञीध्र ही दिखाई देने लगा और उसके आ्राधार 
पर आस्दु लिया के विदेश मंत्री श्री एच० वी० ईवाट ने २६ फरवरी १६४७ कौ 
भ्रपने देश की ससद के प्रतिनिधि सदन के सामने भाषण करते हुए कहा कि-- 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलो में भारत ने स्दाघीव राष्ट्रीय पद की श्राप्ति 
कर ली है, यह वात झाघुनिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो में उसके सक्रिय भाग लेने से 
सिद्ध होती है ।" 


श्श्८ भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


स्वाधीनता मिलते ही भारत ने यह चेप्टा आरम्भ कर दी कि वह संसार के 
समस्त देशो के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करे । इस काम के लिए श्री जवाहरलाल 
जी के प्रतिनिधि के नाते श्री बी० के० कृष्ण मेनन ने अनेक देशों का दौरा किया तथा 
१५४ अगस्त १९४७ के बाद अनेक देशो के साथ दौतिक सम्बन्धो की स्थापना की 
गई। २६ जनवरी १६४० को गणराज्य की घोषणा होने के बाद भी भारत सरकार 
ने निर्णय किया कि भारत को कॉमतवल्‍थ ऑफ नेशन्स का सदस्य बने रहने दिया 
जाये । इसमे कई कठिताइया थी, जिनमे सबसे बडी कठिनाई इसके नाम के बारे में 
थी | उप्त समय तक इसे ब्रिटिश कॉमनवैल्‍य कहा जाता था। गणराज्य बन जाने के 
बाद भारत ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं रहा था, अतः यह उसके सम्मान के विपरीत 
था कि वह ब्रिटिश कॉमनवैल्‍थ का सदस्य बना रहे । इस कठिनाई को दूर करने के 
लिए कॉमनवैल्‍थ के सदस्यो ने मिलकर यह निर्णय किया कि उसके नाम के पहले से 
ब्रिटिश दब्द को छोड दिया जाय और झब वह सगठन कॉमनव्वल्‍थ ऑफ नेशन्स कह- 
लाने लगा। देश के दूसरे दलो ने, जिनमे समाजवादी दल भी हैं, कॉमनवैल्‍्थ की 
सदस्यता घबनाय रखने का विरोध किया संयुक्त राष्ट्र सघ ने यह स्वीकार कर लिया 
कि भारत उसका सदस्य बना रहेगा तथा विविध अन्तर्राष्ट्रीय समितियों ग्रे भारत के 
प्रतिनिधि अपने भ्रधिकार पत्र प्रस्तुत करेंगे + 
भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे मे यह बात स्मरणीय है वि जो 
बुनियादी नीति इस बारे में स्वतन्नता के बिहान में १६४६ मे निर्धारित की गई थी 
बही भ्राज तक हमारा मार्गदर्शन कर रहो है। भारत सदा से शान्ति के पक्ष में खड़ा 
रहा है, उसने अपनी आजादी की सडाई भी झान्ति के सार्ये का अनुसरण करके प्राप्त 
की है। स्वतत्न होने के बाद भारत की विदेश नीति शान्ति की बुनियादो पर खडी की 
गई । जिस समय हम स्वृतत्र हुए तो हमने देखा कि हमारे सामने एक ससार खडा हैं 
जो दो शिविरो मे बंटा हुआ है तथा किसी भी क्षण ये दोनो शिविर एक दुसरे के 
विरुद्ध शस्त्र का प्रयोग करके ससार को सकट मे डाल सकते है, उस समय हमने 
शाश्वत सिद्धात्तो श्रौर नैतिक मानदण्डो की झरण लो और हमने दुनिया को साफ़ 
तौर पर झपनी यह नीयत जाहिर कर दी कि हम उन दोनो शिविरो मे से (किसी में 
भी शामिल होने वाले नहीं हैं ! हम सबके साथ हैं ओर सबके मित्र हें परन्तु हम न 
किसी के विरुद्ध हैं न कसी के शत्रु । हमारी इस घोषणा पर संसार के बहुत से समर 
दार लोग हेँसे, हमारे देश के कुछ समझदार लोग भी हसे परन्तु शीघ्र ही हमारे प्न्त- 
रॉव्ट्रीय व्यवहार मे यह सिद्ध कर दिया कि हम सच्चे हैं श्रोर वास्तव में जगत के 
भौतर निष्पक्ष हें और इस बात की परवाह किये बिना अपनी नीति पर अ्डिग खडे हैं. 
कि हम बिल्कुल अकेले हैं ॥ एक ओर हमते अपने देश की पवित्र भूमि पर सोवियत 
सघ के भाग्य विधाता ख््‌ इचेव का अनन्य स्वागत किया, दूसरी ओर हमने पूंजीवादी 
जगत के नेता सयुकतराज्य अ्रमेरिका के राष्ट्रपति भाइजनहोवबर का स्वागत भी उसी 
तत्परता भौर उष्णता के साथ कियो ) हम से० रा० अमेरिका से भाधिक सहायता 
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लेते रहे मगर अपनी नीति का हमने उसकी खुशी पर बलिदान नही किया, वह साम्य- 
दादी चीन के संपुवत राष्ट्र संघ में प्रवेश के रास्ते मे अडचन डालता रहा और हम 
उसकी प्रप्रसनता की परवाह किये बिना चीन के पक्ष का समथंन करते रहे । इतना 
ही नही, ग्राज जब चीन हमारी उत्तरी मीमाओं पर आक्रमण किये हुए है तव भी हम 
संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रदेश का समर्थन कर रहे है, क्योकि हम इस दात को सहो 
समभते है । सही बात चाहे हमारे शत्रु के हित में हो क्यो न हो, हमने उसका समर्थन 
क्या है और यहो कारण है कि श्राज संसार में हमारी आवाज़ का वजन,है। यह 
हमारी निष्पक्ष नीति का ही प्रभाव है कि सोवियत सघ, जो हर मामले में चीन का 
समर्थत करता रहा है, भारत के मामले में नही बोल सका, वह जानता है कि भारत 
एक ईमानदार देश है और उसका विरोध करने का अर्थ है संसार मे से अपनी प्रतिष्ठा 
को छो देना 3 
ख्तंत्रता के समय हमारा देश आधिक विकास वी दृष्टि से बहुत श्रविकसित 
और पिछड़ा हुआ्ला था, हमारे सामने संसार की राजनौति में विध्वमकारी प्रवृत्तियो 
का समघंन करने का प्रइव ही नही था, हमारे सामने एक ही मार्ग था ग्रौर है, कि 
हम भारत को विकास के पथ पर अग्नस्तर करे, इस देश में समार की आदादी का 
दावा भाग रहता हे, यदि हम इस विशाल जतसंख्या के जीवन वी आवश्यक्ताश्रो 
की तुप्डि का कोई प्रवस्ध करने के लिये आगे न झाते तो सारे संसार के सामने एक 
दड़ा सकट खडां हो जाता । भारत सरकार ने ससार और अपने देश की इस माग 
का अनुभव किया और उप्तने निर्णय किया कि वह तिर्माण के पथ पर बड्ेगा । निर्माण 
क्ष प्रश्न उठते ही प्रनेक समस्‍यायें हमारे सामने मुह फ़ाडकर खड़ी हो गई । हमारे 
सामने पूजी का सवाल था, वैज्ञाविक ज्ञान और कुशल कारीगरो वे अभाव का सवाल 
पा। इन खवाज़ो को हल करने के लिये हमें संसार के सभी विकमित देशों से मदद 
सेनी थी। इस्त सहायता वी प्राप्ति के लिये हमारे लिये सबसे अधिक व्यवहारिक 
राजनीति यही थो कि हम संसार मे तटस्थ देश दन जायें। हमारी भपनी निष्पक्षता 
के बूते पर संसार के दोनो विरोधी शिविरो के देशो ने हमारी मदद पूरे ममोयोग भौर 
भपनत्व के भाव के साथ कौ है । जहाँ एक ओर अमेरिकन पूजी हमारे देश के नव* 
निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर रही है, वहा दूसरी ओर सोवियत सघ के वुझल 
शिल्पी और इजोनियर हमारे देश मे इस्पात के कारखानो को खडा ररने मे जुदे हुए 
हैं ! इस प्रकार यह हमारी तठस्यता की नीति का एक चित्र है 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे भारत साम्राज्यवाद के शत्रु के रुप में भ्रवतरित हुप्रा 
भौर उसने संसार के पराधीन देशो के स्वाधीनता आन्दोलन का स्रमथंम क्या तथा 
विशेषकर एशिया के राष्ट्रो को अपनी नेविक झवित प्रदान वी। इसके अतिरिक्त 
भारत ने स्पष्ट रूप से वर्णभेद वो नीति का विरोध किया और उद्ने इस प्रमग में 
देक्षिणी अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध आवाज उठाठी पडी । 
भारत के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संध को मेज के चारो श्रोर दंठकर 


१६० भारतीय राजनौति का विकात झौर संविधान 


अणुशस्त्रो पर प्रतिबन्ध लगाने की माय की तथा नि शस्त्रीकरण की दिशा में परिश्रम 
किया, जिसका परिणाम यह हुआ है कि ससार के शक्तिशाली देश भी भारत की 
बात का महत्व समझ कर इन प्रश्नो पर चर्चा करने लगे हैं, और झाज ससार में 
एक ऐसा वातावरण बना है कि ससार के विरोधी लोग एक साथ वँठकर समस्याओं 
और विरोधो को हल कर सकें । 
ब्रिटेन के साथ भारत की मित्रता है, तब भी जिस समय ब्रिठेन ने स्वेज प्रश्न 
पर प्रपनी सेनायें मिस्र मे भेजी तो भारत ने उसका विरोध किया और मिस्र की 
स्वाधीनता का सम्मान करने की अपील ससार के सब देशो से की। उसका बहुत 
अच्छा प्रभाव आया और स्वेज का प्रश्न शाति के साथ हल हो गया। 
आज भारत सयुकत राष्ट्र संघ की विविध प्रवृत्तियों मे सक्रिय भाग लेता है 
आर उसका विश्वास है कि ससार मे शान्ति की स्थापना की दिद्या भे उसके मच से 
बडा काम हो सकता है। यह भारत के लिये गोरब की बात है कि भारत की 
प्रतिभाशाली प्रतिनिधि श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित सयुकत राष्ट्र सघ की अध्यक्षा बनी, 
यह और भी अधिक रवे की बात है कि के सघ की प्रथम यहिला अव्यक्षा थी । 
हमारी राजधानी में सारे ससार के विविध देद्षो के प्रतिनिधि रहते हैं और 
उस महानगरी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप घारण कर लिया है। हमारे प्रतिनिधि भी 
ससार के प्राय सभी छोटे-बड देशो मे हमारे हितो का भ्रतिनिधित्व करते हैं भौर 
ससार में सद्भावना तथा मैत्री के निर्माण की दिशा में सलग्न हैं । 
अपनी अन्तर्राष्ट्रीय राजनोति के प्रसम मे यहा पचशौल का उल्लेख न॑ करना 
अनुचित होगा। पचशील भारत की नीति का प्रतीक है, इसमे वे सिद्धान्त सन्निहित 
हैं जिनके आधार पर हम ससार मे शान्ति और सद्भावना का निर्माण करना चाहते 
हूँ । मे पाच सिद्धान्त इस प्रकार हे -- 
(१) एक दूसरे देश की प्रभुता और राज्य की सीमाओं का आदर करना । 
(२) दूसरे देशों पर झ्राक्मण न करने की नीति । 
(३) प्राथिक, राजनीतिक अथवा संद्धान्तिक कारणों से एक दूसरे के मामले 
में हस्तक्षेप न करना । 
(४) समानता और पारस्परिक हित । 
(५) ज्वान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व । 
पचशील के इन सिद्धान्तो को संसार के बहुत से राष्ट्रो ने स्वीकार किया है । 
२६ जून १६५४ को तिब्बत सन्धि के वाद भारत और चीन के प्रधान मन्व्रियों ने 
पचशील के पिद्धा्तो के पालन पर जोर दिया। २४ सितम्बर १६५४ को हमारे 
प्रधान मत्री श्री नेहरूजी ने इन्डोनेशिया के प्रधान मन्त्री डा० झली श्षास्त्रमिजोयो 
के स्वागत समारोह में इन सिद्धान्तो की चर्चा करते हुए कहा कि इन्डोनेशिया के 
वाच्य शिला (टाप्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, परामर्श, समृद्धि भौर ई्वर में भास्था) के 
समात ही भारत ने पंचशील के सिद्धान्तों की खोज की है। २४ दिसम्बर १६५४ को 
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यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो मे भी यूगोस्लाविया की ओर से पंचशील को 
स्वीकार किया । 

दिल्‍ली में होने वाले एशियाई सम्मेलन ने १० अप्रैल १६५५ को एक प्रस्ताव 
द्वारा पचशील को पूरी त्तरह स्वीकार करने की घोषणा की । उसके बाद बाण्डुग 
में हुए एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन ने पचशील मे पाच और सिद्धात्तो को जोड़कर 
उसे और भी व्यापक बना दिया तथा वहा उन्तीत्त राष्ट्रो ने उस पर अपनी स्वीकृति 
दे दी । ३० भ्रप्रैल १६५४ को हमारे प्रधान मन्त्री ने लोकसभा मे कहा कि, “जब 
पंचश्चील का उदय हुआ तब दुद्रिया के विभिन्न भागो कय ध्यान इस ओर ग्राकर्ित 
हुपा। पच्रशील में काफी दिलचस्पी ली गई और उसका काफ़ी विरोध भी किया 
गया ! इन पाचन सिद्धान्तो में प्रारस्फरिक सम्बन्धो के उठ नियमों का सार भरा पा 
है, जो विश्व-णान्ति शरौर सहयोग के पक्ष को मजबूत बनायेंगे । हमने यह कभी नहीं 
कह! कि पचशील कोई दंवी आदेश है अथवा उनके पीछे कोई देवी अ्रधिष्ठान 
(डिवाइन सैक्शन) है ) उनका सार तो उनके भाव मे है और उसका समावेद् 
बाण्डुग घोषणा-पत्र में मौजूद है ।” 

१३ जून १६५४ को श्री नेहरू जी ने अपनी रूस-यात्रा के समय सोवियत-संघ 
के प्रधान मन्त्री श्री बुट्गानिन के साथ संयुक्त ववठव्य पर हस्ताक्षर किये जिसमे 
सोबियत-संघ मे पंचशील को स्वीकार किया । इसी के श्राधार पर २७ जून १६५४५ 
को पोलेण्ड ने भी पचशील का अनुमोदन क्या। भ्रगस्त १६४५ में नैपाल और चीन 
के बीच हुई सन्धि मे भी पचशोल को स्वीकार किया गया । 

२१ सितम्बर को लाओस के युवराज ने भी घोषणा की कि लाझग्रोस झौर 
भारत के पारस्परिक सम्बन्धो मे पंचशील का पालन किया जायेगा । दिसम्बर १६५५ 
के प्रथम सप्ताह में सऊदी भ्ररब के शाह ने अपनी भारत सद्भावनानयात्रा के समय 
बिता किसी शर्ते के पचशील को स्वीकार करने की घोषणा की । 

१३ दिसम्बर १६५५ को सोवियत प्रधान मनन्‍्त्री बुल्गानिद, सोवियत प्रेसी- 
डियम के सदस्य ख. इचेव और भारत के प्रधान मन्‍्त्री नेहरू ने दिल्‍ली मे जो सयुक्त 
वक्तव्य धरकाशित किया, उसमें पचशील का फिर से समर्थन और शब्रनुमोदव किया 
गया। उसमे उन्होने सिफारिश की कि पचशील ससार के सभी देक्षो के अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धी का आधार बन जाना चाहिये तभी ससार के विभिन्न राष्ट्रो के बीच सह- 
अस्तित्व भ्ौर शान्ति सम्भव है। 

हमारी विदेश-नीति के बारे में बोलते हुए सोवियत-सध के प्रधान मन्‍्त्री ने 
भारत से कहा था कि--“भारत कौ प्रतिष्ठा मे वृद्धि होने का केवल यही कारण नही 
है कि ससार का एक मह्दानतम देश है वरन्‌ यह भी कि उसने सदा थ्वान्ति के पक्ष का 
इृढतापूर्वक समर्थन किया है // 

इसी प्रकार सयुकत राज्य ग्रमेरिका के राष्ट्रपति श्री आइडन हॉवर ने १० 
दिसम्बर १६५६ को भारतीय ससद के सामने भाषण करते हुए कहा क्ि--“दस साल 
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पहले भारत ने अपनी स्वतन्तता प्राप्त की थी, भारत साहस और संकल्प से सम्पन्न है 
परन्तु उसके सामने जो समस्याये थी उनको सख्या और मात्रा इतनी अधिक थी 
कि जिसका आशुनिक इ तहासे म दूसरा उदाहरण बहुत ऋठिनाई से मिलेगा ) बहुत 
आद्यावादी दर्शव भी यह आशा नही कर सकता था कि आप देसी सफलता प्राप्त कर 
लेंगे ज॑सी झापन प्राप्त वी है। झाज भारत ससार के दूसरे राष्ट्र के साथ बहुत 
महान निश्चय के साथ बात करता है और उसकी आवाज बहुत महान आदर के साथ 
सुनी जाती है। भारत की सफलता इतनी महाव है कि उसके सामने ससार की 
पिछले दस वर्षों की असफलतायें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। भारत ने दूसरे महा- 
द्वीपो के लोगो को भी गति प्रदान की है उन्हे उत्माहित किया है और प्ररणा दी है । 
इन दस वर्षों के कारण हो आज हमारे पाव उस सडक पर स्थिर हुए हैं जो मातव 
जाति को श्रेष्ठ जीवन की दिशा म ले जाती है ।” 
आज जब य पक्तिया लिखी जा रही हैं, देश मे एक रोप है और देश कद 
है क्योकि चीव ने भारत के सारे मैरीपूर्ण व्यवहार और पचशील की घोषणा के 
बावजूद भी भारत की सीमाझ्ो का उल्लघन किया है। परन्तु ऐसे अवसर पर हमें 
यह नहीं भूल जाना चाहिये कि हम इस प्रकार के सकट का सामना क्रोध में नहीं, 
दान्ति से करना होगा और यह भी कि हमारी तटस्थता और शान्ति की मीति का 
यह भ्र्थ हगिज भी नही है कि हम अपने देश की पवित्र सीमाओं पर आक्रमण को 
चुपचाप सहन कर लेंगे ॥ भारत ने यह कभी नही कहा कि वह्‌ लडेगा नहीं । भ्पती 
आजादी की रक्षा के लिए यदि हमे किसी दूरूरे देश के विरुद्ध शस्त्र उठाना पडा तो 
वह हमारी घोषणाग्रों के तनिक भी विपरीत नही होगा । हा, हम स्वयं श्रपनी श्रोर 
से किसी देश की सीमाओ का उल्लघन नही करेंगे और किसी देश को अपना आघीन 
देश बनाने के लिये नही जायेंगे । 
हमारी विदेश नीति का वर्णन हम भारत के प्रसिद्ध कवि श्री रामघारीसिह 
दिनकर की इत पक्तियों मे. मिलता है -- 
लेबर नूतन जन्म युरातन-ब्रत हम साध रहे है । 
युग की नीव क्षमा करुणा मुदिता पर बाघ रहे हैं ॥' 
इस महान कार्य मे हमारे पीछे जो बल है उसका उल्लेख कदि इस प्रकार 
करता है -- 
“प्रगम साधना की घांटी यह और मनुज दुर्बल है। 
किन्तु बुद्ध, माधी, अशोक का साथ न कम सम्बल है॥' 
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भारत की सांविधानिक परम्परा 


दण्डनीति: स्वघर्मेंभ्यो चातुवेण्य॑ नियच्छति ॥ 

प्रयक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेभ्यों नियच्छति ॥७६॥ 

चातुव॑ष्प. रवकमंस्थे. मर्यादानाम सैंकरे | 

दण्डनीतिक्ते क्षेमे प्रजानाम कुतों भये ॥७छ॥ 

++शान्तिपवें श्र. ७० 
दण्डनोति [ सविधान ) का व्यवहार ठोक-ठाक प्रकार च! रें करें को 
अपने-झपने फाम मे लगाये रखता है तथा इस नीति का प्रयाग करमे वाले 
तथा सत्ता के स्वामी को भो उसके ठीक-ठीक कतंव्यो के पालन में लग ये 
रखता है। चारी वर्ण ( सारी ग्रजा ) अपन,-अपना काम करते हैं, मर्यादा 
का उल्लघन नहीं करते तथा प्रजा सुख ओर सुरक्षा के साथ निर्भेयतापूर्वक 

रहतो है |” 


भारत भंसार के अति प्राचीन देशो में से एक है । उसकी घामिक, सामाजिक, 
आधिक झौर राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन-काल मे बहुत श्रेष्ठ और उन्नत थी। सारा 
ससार उसकी ओर विचारों भौर व्यवस्थाओ के लिए मुह उठाकर देखता था। 
उपर हमने महाभारत के शान्ति पर्व से एक अंश दिया है जिसमे मर्यादाय्रो की रक्षा 
करने चाली प्रजा को निर्भय बनाने वाली दण्ड-नीति का वर्णन किया गया है ; वर्तमान 
काल मे जिसे हम सविधान कहते है, प्राचीन-काल मे राज्य-संचालन के वैसे नियम 
मौजूद थे। 

भारतीय समाज को हमेशा से विघान बनाकर वंधानिक पद्धति से काम करने 
को आदत रही है। हिन्दू धर्म मे ईश्वर के जिन तीन रवरूपों का वर्णन किया गया 
है उसमें हसे इस ससार को चलाने वाली परम सत्ता का संविधान पूरी तरह से 
मिलता है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन परमेह्वर हैं ॥ इनमे ब्रह्म को हम विधि 
या विधाता भी कहते हैं और यह माना जाता है कि विधाता का विघान पत्वर वी 
लकीर के समान दृढ़ और निदिचित होता है। विष्णु का काम बह्या के बनाये हुए 
दिधान का पालन कराना है। महेश या शिवजों ब्रह्माण्ड की सर्वत्ता सम्पन्न सरकार 
-के सर्वोचक्च-्यायाधीश है । इन तोनो के मध्य जिश्न प्रकार के स्रम्बन्यों का बचत 


१६६ - भारतीय राजनीति का विकास औौर संविधान 


शास्त्रों में किया गया है वह बहुत रोचक ओर ज्ञानवधघेक है, उससे हमे प्राचीन 
भारतीय साविधातिक परम्परा का भ्रच्छा ज्ञान मिल सकता है,परन्तु स्थान की मर्यादा 
को देखकर उसका विस्तृत वर्णन यहाँ सम्भव नही है। 

पुस्तक के प्रथम भ्रध्याय मे हमने वंदिक कालीन-राजव्यवस्था का एक अत्यन्त 
संक्षिप्त विवरण दिया है । ऋग्वेद की अपेक्षा अथववेद में तथा यजुर्वेद की सहिताओो 
में इस विपय की पर्याप्त सामग्री मिलतो है। वैदिक काल में राज्य होता या और 
उसकी ध्ासने-व्यवस्था किन्ही निश्चित निर्धारित नियमों के अनुसार घलती थी।” 
जिस प्रकार आजकल सविधान का प्रहरी (पु 000५7) सर्वोच्च-न्यायालय होता 
है उसी प्रकार उस प्राचीन काल म संविधान या राजनीति का प्रहरी राज-पुरोहित 
होता था ! बाद के समय मे राज-पुरोहित को वशिष्द नामक पद दिया गया झौर 
वशिष्ठ-सत्ता राज्य के भीतर संविधान की प्रहरी बनी । 


एतरेय ब्राह्मण मे आठ प्रकार के संविधानो का उल्लेख मिलता है-- 


शासन पद्धति सर्वोच्च-शासफ का पद बहू प्रचलित ५ 

(१) साम्राज्य सम्राट पूरब भारत मे 

(२) भौज्य भोज दक्षिण , 

(३) स्वाराज्य स्वराट्‌ पश्चिम ,, 

(४) वैराज्य विराद्‌ उत्तर मद, उत्तर कुरु 
(५) राज्य राट्‌ कुरुपाचाल 

(६) पारमेप्ड्य परमेष्ठि 

(७) माहाराज्य महाराज ॥ कुछपाचाल से 


(८) आधिपत्य अधिपति ) उत्तर की दिशा मे 


इन शासन-विधानों को मोडे तौर पर दो भागो में विभाजित किया जा सकता 
है--जनतंत्रात्मक एवं राजतत्रात्मक ([2900055/6 थाते ०४४7०॥ ८ )। 
जनतन्त्र में प्रजा की तथा राजतन्त्र में राजा को सत्ता सर्वोपरि रहती थी । राजा कई 
प्रकार के होते थे, फही ये प्रणा के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते थे, कही वंशक्रम से 
भरद्दी पर बैठते थे। प्रजा के प्रतिनिधियों हारा निर्वाचित राजा के ग्रधिकार सोमित 
रहते थे और किसी समिति व सभा की सहायता से शासन-व्यवस्था चलानी होती 
थी । भोज्य, स्वाराज्य, वैराज्य जनतन्त्रात्मक विधान थे तथा साम्राज्य, राज्य, 
पारमेष्टूय, माहाराज्य भ्राधिपत्य राजतत्तात्मक।॥ 

प्राचीन साहित्य में इनके अतिरिक्त और भी कुछ प्रकार के संविधातों का 
उल्लेख मिलता है, जंसे--(१) राष्ट्रिक, जिसमे समाज के नेताओं द्वारा शासन होता 
था, इन्हे हम आज की भाषा मे राष्ट्रीय-लोकतन्त्र कह सकते हैं, (२) पेत्तनिक, यह 
राष्ट्रिक का उल्टा है, सम्राट अशोक के लेखो से ज्ञात होता है वि पश्चिम भारत में 
हैसे राज्य थे, (३) ६ राज्य, जिसमे एक साथ दो धासक होते थे, ऐसे राज्य प्रवन्ती 
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और पान मे पाये जाते ये; (४) श्रराजक, जिसमे राजा नहीं होता था, संब लोग 
पिलकर नियमों का निर्माण और पालन कर लेते थे। गाज के युग में प्रसिद्ध 
अराजकवादियो बाकुनिन, क्रोपॉटकिन, तालस्ताँय, ग्राधी, विदोबा और साम्यवादी 
मास व ऐ गिल्स भी इसी प्रकार के राज्य की कल्पना करते है जिसमे शासक और 
शासित का भेद ही मातव समाज में से समाप्त हो जाय, (५) उप्रराज्य--वैदिक 
साहित्य मे इस प्रकार के राज्य का वर्णन आया है, ऐसा माता जाता है कि केरल मे 
इस प्रकार का राज्य था ! इस राज्य में शासन बहुत उम्र होता था, यह तथ्य बहुत 
ही दिलचस्प है । केरल का इतिहास राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, 
श्राज ही तहीं, सदा से उसने भारत भअपनी वैचारिक विशिष्टता रखी है, 
१६) राजन्प--यह पद्धति जैन सूत्रों म वरणणित है। य॑ सब पद्धतिया कमोबेश जन- 
तन्त्राह्मक थी, परन्तु इन विधानों के प्रस्तर्गत भी राज्याशिषेक होता अ्रनिवायं था 
इसे 'मूर्धाभिषिकन' कहते थे, यहे ऐसा ही है जैसे झ्राधुनिक समय म पद कौ झपथ 
ग्रहण करना । विवाह मे भी शपथ लेना ही होता है परन्तु उसे एक सास्कृतिक स्वरूप 
देकर उसफा समारोह बता डाला गया है, ठीक ऐसे हू राजा वे छषष ग्रहण के समय 
उसका प्रभिषेक झ्रादि एक प्रकार के बपतिस्मा के मरीखा था । 
जैन सूत्रों में गणराज्य, युवराज-राज्य, राज्य देराज्य, विरइ-रज्जाणि 
(विरुद्ध राज्य) का उल्लेख भी मिलता है। इस दिद्या म॑ कुछ महान ग्रन्थों का उल्लेख 
किया जा सकता है, जैसे---महाभारत का भान्ति पर्व आचाय॑ चाणक्य (कौटिह्य) 
का “अर्थ शास्त्र' | प्रस्वर्ती काल में ५०० ई० के निकट काभदकीय नोतिसार लिखा 
गया, इसी समय नारद-स्मृति लिखी गई । ८वी शताब्दी के ग्रासपाप्त शुल्वीतितार 
नामक ग्रन्थ रचा गया जिसम श्ासन-विधात की विस्तृत विवेचना मिलती है, इसमें 
दोष और बारूद का उल्लेख भी है। लक्ष्मीधघर न ११२५ में राजनीति कल्पतर, 
देवण भट्ट ने १३०० ई० म राजनीति काण्ड चण्डेश्बर ने १३२५ म राजनीति रत्ना+ 
कर, नीलकठ ने १६२५ म नीतिमयूख तथा मित्र मिथ्ै ने १६५० म राजनीति प्रत्माश 
लिपा । इन ग्रन्यो म राजनीतिक क्मकाण्ड का उल्लेज् अधिक है फिर भी इनको 
पढ़ने से शासन-विधान के बारे म भारतीय चिन्तन की परम्परा वा ज्ञान होता है । 
१६५८० के आस-पास महाराजा शिवाजी के मत्री रामचर्द्र पत्त ने मराठी मे एक पुस्तक 
राजनीति पर लिखी, परन्तु उसम कोई विशेष बात नही थी । 
यहा यह उल्लेख करने मे हमारा प्रयोजन यह सिद्ध करना है कि यह मानना 
एकदम 'गलत है कि भारत म॑ साविधानिक-शायत का सूजपात अग्नेज ने ही किया । 
बहुत से भारतीय विद्वान इस भ्रम के शिकार हुए हैं उसका कारण यह है कि वे भार- 
तोषभाहित्य के सम्परक रे नहीं झा सदे । उन विद्वानों के प्रति पूरे आइर के साथ 
हम दौहराता चाहेगे कि भारत को सम्यता और सस्कृति का मृत्त झुण ही व्यवस्थित- 
पन है, यहा कुछ भो पव्यवस्थित रहा ही नहीं। हा कुछ मयद हमारे इतिहास में 
ऐसा प्रवश्य दीता जिससे हम झपने पतीत को तो छोड बंढे प्रौर नया हमारे हाथ 
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कुछ लगा नहीं जिसके कारण हमारे समाज में अव्यवस्था आई, परन्तु वह भररत का 
सनातन स्वभाव नही है । स्वभाव से भारत की दृष्टि वैधानिक रही है । यह जरूर 
सत्य है कि भारत की वर्तमान साविधानिक सघटना हमारे उस महान अतीत काल 
से बिछुड गई है व हमारे ऊपर अपनी उस महान एव दीघे परम्परा का कोई प्रभाव 
दिखाई नही देता, परन्तु यहा भी यह कहना होगा कि हम इतनी सरलता से वेधानिक 
पद्धति को स्वीकार कर पाय इसके पीछे हमारी उस परम्परा का बडा हाथ है जिसमे 
हम दीक्षित प्रशिक्षित हुए है । भारत की सामाजिक व राजनीतिक रचना बहुत पुराने 
जमाने से राजतन्त के बावजूद भी प्रजातस्त्रीय रही है, यहा के शासक अधिनायक 
नही होते थे, वे प्रजा के दैनिक और सामान्य जीवन म हस्तक्षेप नहीं करते थे एव 
यहा शासन की व्यवहारिक सत्ता का प्रयोग पचायतो के हाथो मेथा ! अग्र॑जो के 
भारत झाने के समय म भी जब हम पतन की चरम स्थिति को पहुँच रहे थे, हमारी 
यह ग्राम-पचायत्त व्यवस्था बहुत सबल थी । 

ब्रिटिश प्रशासक एलफिन्स्टन ने १६ वी शताब्दी के आरम्भ म॒पग्राम-शासन 
के बारे में इस प्रकार लिखा है---“प्रत्यक नगर (गाव) अपना प्रान्तरिक प्रबन्ध 
स्वयं करता है । यह राज्य को दिया जाने वाला कर अपने सदस्यो पर लगाता है तथा 
यह पूरी रकम के लिए सामूहिक तोर पर जिम्मेदार होता हूँ । यहे अपनी पुलिस का 
प्रवन्ध करता हूँ तथा अपनी सीमाग्नो के भीतर लूटी गई सम्पत्ति के लिए उत्तरदायी 
होता है । यह अपने सदस्यो को न्याय प्रदान करता है तथा छोटे श्रपराघों व पहले- 
भंगडो के मामलो मे दंड देता है। यह अपने आन्‍्तरिक खर्च के लिए कर लगाता है 
जिससे कुओ, मन्दिरों की मरम्मत होती है तथा सावंजनिक यज्ञ, दान, समारोह, 
मनोविनोद के उत्सव व मेले आदि पर खर्च किया जाता है। इन कार्यों तथा दूसरे 
जन सेवा सम्बन्धी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सख्या मे राज्य-कमं॑चारी 
नियुक्त किय जाते ह्‌। य पूरी तरह राज्य सरकार के आधीन होते हैं परन्तु अनेष 
मामलो में वे अपने आप में समठित लोक-राज्य होते हे । उनकी इस स्वततता और 
उसे प्राप्त होने वाली सुविधाओं का राज्य कभी-कभी उल्लंघन कर देता है परन्तु वह 
उन्हे पूरी तरह से छीनता नही है । तगर-अबन्ध श्रत्याचारी शासको से प्रजा की रक्षा 
करता है तथा केन्द्रीय सरकार के भग्र हो जाने की स्थिति म भी भ्रपनी सौमाझो के 
भीतर शान्ति व सुव्यवस्था बनाय रखता है ।”.. “इन सगठनो के भीतर सक्षेप में 
राज्य के सभी तत्व मिलते है तथा यदि दूसरी हर प्रकार की सरकार (केन्द्रीय सत्ता) 
को हटा दिया जाए तो य अपने सदस्यो की रक्षा करने मसमथ हैं। शायद वे बहुत 
अच्छी सरकार तो नही माने जा सकते परन्तु वे खराब सरकार के दोपो से जनता को 
बचाने वे बहुत ही उपयुक्त (श्रेष्ठ) साधन हैं, वे सरकार वी लापरवाही और कम- 
जोरी के बुरे प्रभावों को दूर वर देते हु तथा उसके दमन और अत्याचार के खिलाफ 
एक प्रतिदन्‍्ध का काम करते ह ॥”...“यद्ञपि भारत (निकट) भूतकाल मे उन्नत 
अबार थी राजनीतिव संस्थामों का विकास नही कर सका है तथापि उसमे जो झच्छे 
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उम्र किये हें उनका रहुस्थ ग्रामीण जीवन शोर सगठन की स्थिरता भ्रौर सातत्य 
(0०४४०) में निहित है ।” 
दक्षिण भारत में इन स्थानोय स्वायत्त सस्थाओ का बहुत वैशानिक विकास 
हुआ था। १६ वी शताब्दी म उत्तिरामेरर नामक गाव के सगठत का विस्तृत परिचय 
प्रो० एस० कृष्णास्वामी आयगर ने अपनी पुस्तक ऐवोल्यूशन प्रॉफ हिन्दू एडमिनिस्ट्रे- 
टिव इल्स्टीट्यूमन्स' मे भौर श्रो० ए० नोलकठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक 'रटडीज इन 
चोल एडमिनिस्ट्रेशन एन्ड हिस्द्रो प्लॉफ दि चोलाज' मे बहुत सुन्दर ढंग से दिया है । 
गाव मे एक सभा होती थी जिसे महासभा' भी कहते थे। यह हमारी ससद या विधान- 
प्भा के समान थी । इसके भ्रतिरिवत विविध कार्यो के सचालन के लिए अनेक समि- 
तियां बनाई गई थी, जैसे--स्तामान्य निरीक्षण बे लिए एक वांपिक समिति सम्वत्सर 
वरीयम', तालाब समिति एरी वरीयम” बाद-समिति कालिग्रु वरीयम खेतन्समिति 
काभानी वरीयम', उद्यान-समिति थोट्ठा वरीयम ।इन समितियों का निवर्चिन विभिन्न 
निर्वाचन क्षेत्रों से किया जाता था ) चुनाव की पद्धति वाद-विवाद के नियम तथा 
निर्णय करने की रीति झ्रादि बातो का बारीकी के साथ उल्लेख मिलता है। समितिया 
सभा के सामने ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होती थी जिस प्रकार आधुनिक फाल मे 
मत्रिपइलत ससद के प्रति होता है । सभा म॑ सर्वोच्च प्रभुता निहित थी तथा बह गाव 
के प्रत्यक प्रश्न का हल ढेंढेती थी ! इस प्रकार हम देखते ह॑ कि भारत म साविधामिक 
शामन की परम्परा बहुत पुरानी है और यह हगिज भी नहो माता जा सबता कि हमे 
सबसे पहले श्र ग्रे जो ने वैधानिक शासन का पाठ पढाया । 
कौटिह्य का प्रय॑श्ञास्त्र--चन्द्रम॒ुप्त मौर्य के प्रधानमत्री प्राचार्य कोटिल्य 

(चाणक्य) का अर्थशास्त्र नापक महाग्न्थ जिम्होंने पढा है वे इस बात के सत्य को 
प्रवश्य स्वीकार करेंग कि भारत के प्राचीन काल में साविधानिक नियम केवल प्रलि- 
खित ही नही होते थे वरत्‌ वे लिखित रूप में भी उपलब्ध होते ह ! झ्राचाय॑ कौटिल्प 
का “ग्रथ॑क्षास्त्र' उसका ज्वलन्त प्रभाण है। इस प्रन्थ म विस्तार से राज्य का सदिधान 
दिया गया है जिसके भाघार पर भारत का शासन लगभग दो सौ वर्षो तक चलता 
रहा तथा जो बाद में भी बहुत प्रभावशाली रह! । इस सविधान म विस्तार से राज 

सभा, सप्रिति, संत्रिमडल, दुगगं, कोप सेना, नपर प्रबन्ध भादि के बारे मे वैधानिक 

निपम दिय गय है । 

सुग्लिस काल से सा्िधानिक दासन--मुस्लिम शासन लोक्ताश्रिक नही था, 

उसम राजा की स्वेच्छाचारी सत्ता होतो थी तथा यह एक प्रकार का धमंदत्र था। 

परन्तु इसका यह भर्थ नही है कि जनता को राजा की हर झाजा का पालन करना 

होता था, प्रथा, परिपादी झ्ौर परम्परा का इस काल मे भी बहुत महत्व था तथा 

जनता ओर सम्राद दोनो इन परम्पराशो को निदाहते थ या 
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मुस्लिम शासन व्यवस्था भी कुछ व्यापक नियमो के आधार पर चन्तती थी, 
यद्यपि सम्राट का आदेश ही अन्तिम कानून था तथापि भ्राय वैधानिक नियमों की 
प्रतिष्ठा दी जाती थी और मुस्लिम शासक परम्पराओ को तोडना पसन्द नहीं करते 
थे । साम्राज्य को झ्नेक प्रान्तो (सूबो)मे बाटा जाता था, इनम से प्रत्यक मे एक सूबेदार 
(वाइसराय) नियुक्त होता था जिसे सम्राट की मुहर दी जाती थी। य सूबेदार प्रायः 
राजवश के होते ये। कभी-कभी जिस नय प्रदेश को जीतकर साम्राज्य मे मिलाया जाता 
था, यदि उस प्रदेश वा पुराना छयासक झात्म-समपंण कर देता और सम्राट के प्रति 
बफादारी वी शपथ लता तो उसे ही प्रान्तीय शासक नियुक्त कर दिया जाता था। 

प्रान्‍्तो और कन्द्र मे मत्रिमडल होते थे हिन्दु काल म इन्हासवरत्न था रहत्निन 
कहा जाता था, मुस्लिम काल म य नौरतन (7१706 860॥9) कहलाय | झक- 
बर के दरबार मे बीरबल, टोडरमल, अबुलफरजल अवुलफैजी पश्रादि इन नौरत्नो में से 
ही थ। म लोग प्रशासन के मामले म सम्राट को परामश दते थे और अनगन्अलग 
बिभागो का सचालन भी करते थ। कर वसूंल करने के लिए अलग से व्यवस्थित 
विभाग था, इसी प्रकार सेना का प्रशासन भी बहुत व्यवस्थित था, उसमे प्रनेक पद 
अर्थात्‌ झोहदे होते थे । अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था | सवापति हजारी 
होते थे तथा जितने सैनिक उसके नीचे होते थ उसका पद उतने हजारी होता था, 
जैसे पच हजारी, दस हजारी आदि । सेनाघ्यक्ष सम्राट स्वय होता था तथा प्रधान 
सेनापति को सिपहुसालारजग कहा जाता था । 

विदेशों में राजदूत भेजे जाते थे तथा दरबार म विदेशों के राजदूतो का 
सत्कार किया जाता था। विदेशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी अच्छे थे । न्याय वी 
व्यवस्था सुदृढ थी, सम्राट स्वय न्याय करता था, जहाँगीर का न्याय और उसकी घदे 
वाली बात इस बात का ध्रमाण है कि संख्राट जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को 
समभेते थे । सम्राट कभी-कभी भेष बदलकर प्रजा के सुख-दुख का पता लगाने 
निकलते थे, अकवर के बारे म यह बात बहुत प्रसिद्ध है। सम्राट का शुप्तचर विभाग 
भी बहुत व्यवस्थित था । व्यवस्थित शासन को ही साविधघानिक छासन कहा जायगा । 

इस भश्रध्याय के अन्त मे हम यहा दो विद्वानों के शब्द देंगे जिनसे यह प्रमाणित 
हांता है कि विविध कालो म भारत साविधानिक ढग से भ्रपना शासन चलाता रहा 
है । मारक्विस ग्रॉफ जेटर्लण्ड ने बौद्ध सभाओझो के वारे म लिखा है---“झनेक लोगो को 
यह जानकर प्राश्चयं होगा कि दो हजार वर्ष से भी अधिक समय पूव भारत की बौद्ध 
सभाझ्रो में हमारी वतंमान सम्रदात्मक पद्धति दा पूर्वाभास मिलता है। ससद वी 
प्रतिष्ठा की रक्षा एक विज्ञप ग्रधिकारी वी नियुक्ति द्वारा की जाती थी जो हमारे 
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छोकर जगा होता था । एक दूसरा अधिकारी इस काम के लिए नियुदत किया जाता 
था कि वह निर्धारित गणपूर्ति (कोरम) की व्यवस्था करे, वह हमारे प्रधान सचेतक 
(पीकर व्हिप] के समान होता था। (सभा का) कोई सदस्य जब कार्यवाही शुरू करना 
जहा शा तो बह एक प्रस्ताव सदन में पेश करता था जिस पर बहस होती थी । 
पु मामलों में बहस केवल एक बार होती थी, और कुछ में तोन बार ! यह श्रथा भी 
भप़द की उस परम्परा का धूर्वाभाम देंढी है जिसके अनुसार विधि बनने से पहले 
वि विधेयक के तौन बाचन भनिवाय॑ होते हैं। यदि चर्चाप्रो में मतभेद रह जाता 
पा हो विद बहुमत मे होते थे, मतदान यूद शलाका (बंलट) द्वारा होते थे ।/६ 
प्राचीद भारत के बारे में श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि, “ग्राम, 
विशिए जाति, बढ़ा मंपुक्त परिवार इन सूबे समूहो म एक सामुदायिक जीवन था 
मव चोग भाग खेते थे, इनमें समावता की भावना थी श्रौर लोकतत्रीय पद्धति 
गे प्गोप होता था । अ्रभी तक जातीय पचायतें लोकताबिक पद्धति से काम करती 
।ए बार सुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ग्रामीण लोग जो प्राय अनपढ़ होते 
है, राषबीतिक था दूसरे कामों के लिए बनाई गई निर्वाचित समितियों के सदस्य बनने 
हिए उमुक हैं। सदस्य बनने के बाद वे शीघ्र ही उसमे विधिवत्‌ काम करने लगे, 
कभी उसके जीवन से सम्दन्धित कोई प्रश् विवाद के लिए पेश हुआ वो उसमे वे 
है सहायक सिद्ध हुए तथा उन्हे दवाता आसान वही था ।"३ 
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अध्याय : ६ 


ब्रिठिश शासन काल में भारत का सांविधानिक विकास 
( १७५७ से १६०६ ) 


“भारत मे प्रतिनिधि मूलक सस्थाओ्रो को स्थापना नही की जा सकती । 
उन अमेक विचारको मे से एक ने भी जिन्होंने भारतीय राजनीति के बारे मे 
सुझाव दिये हैं जहा तक मुझे ज्ञान है अपनी लाकतात्रिक विचारधारा के 
बावजूद भो इस सम्भावना मे विश्वास नही प्रगट किया है कि भारत को 
बरमान समय में प्रतिनिधि शासन की सस्थाये दो जा सकती है ।” 

जेम्स मिल ने बटत अधिक जोर के साथ शुद्ध लाकतन्त के पक्ष में 
लिखा है, परन्तु जब उनसे पिछले वर्ष एक समिति के सामने यह पूछा गया 
कि बया उनके विचार से भारत में प्रतिनिधि मूलक सस्थाओ्रो की स्थापना 
व्यवहारिक होगी, तब उनका उत्तर यह था कि - यह बिल्कुल अ्रसम्भव है ।” 

“हमे (भारत मे) निरकुश शासन के वृक्ष पर उन वरदानों की कलम 
लगान। होगा जो स्वतन्त्रता क स्वाभाविक फल है।” 

--2थ बी मैकॉले (ब्रिटिश लोकसभा स १० जुलाई १८३३ का सापण) 


ब्रिटिश काल में साविधानिक विकास का अध्ययन हम कई खण्डो मे करना 
होगा, सबसे पहल हम ध्लासी वे युद्ध से १७७३ तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के निरकुश 
शासन का अध्ययन करेंग, उसके बाद कम्पनी पर ब्रिटिश ससद क नियन्त्रण का युग 
झारम्भ होता है जो १५५७ तक चलता है, तीसरा युग भारत मे ब्रिटिश ससंद के 
प्रत्यक्ष शासन का है जो अपने ६० वर्ष पूरे करके १६४७ के १५ भश्रगस्त को सदा के 
लिय समाप्त हो गया श्रौर भारत स्वतन्त्र हो गया । इसके साथ ही हमें अपने इस 
अध्ययन को एक दूसरे प्रकार से भी वर्भीक्ृत करना होगा, अर्थात केन्द्रीय व प्रान्तीय 
सरकारो का शासन, प्रशासकीय ढाचा तथा स्थानीय स्वशासन का झलग-अलग 
अध्ययन करना होगा । 

इस सदर्भ में एक तथ्य को ध्यान मे रखना लाभदायक होगा कि प्रप्रेज 
किसी भी परिस्थिति म॑ भारत को एक स्वतन्त्र गणराज्य के रूप में विकसित नहीं 
फरना चाहते थे, फिर भी उन्होने जिस प्रसार भारत का शासन प्रबन्ध किया उसके 
डा इस देश मे भ्रनेक सोकताबिक सस्थाम्रों का विकास हुआ । इसका कगराणए पढे 
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नही है कि प्नग्रेजो ने भारतीय जनता के हित की दृष्टि से ये सस्थायें भारत को दीं, 
वरन्‌ इनके दूसरे कारण हे । अंग्रेज शासक घुगलो की तरह भारत म रहकर भारत 
पर शासव नही करते थे, ब्रिटिश ससद भारत से १०,७२४ मील दूर [समुद्री मार्ग 
से केपटाउन होकर, स्वेज नहर बनने पर जिब्राल्टर होकर यह दूरी ६२५० मील 
रह गई) बंठकर अ्रपने वैतनिक कर्मचारियों हरा भारत का क्षासत चलातो थी, भत 
बह भारत सरकार के समठन अर्थात सविधान के बारे में जो भी विधिया बदाती थी 
उनका लक्ष्य भारत को अच्छी रारकार देना नही होता था वरन्‌ यह होता था कि 
भारत में एक मजबूत और कार्यक्षम अंग्रेजी सरकार बनी रहे और उसका संगठन 
इस प्रकार का हो कि वह्‌ अधिक से अधिक समय तक टिक सके। इस दृष्टि से ससद 
यह ध्यात रखती थी कि भारत में उसकी सरकार जहा तक हो सके ऐसे काम न करें 
जो भारत को जनता को बहुत जल्दी प्र ग्रंज का दुल्मन बना दें तथा वहू बदनाम हो 
जाग । अ्रपने इस भ्रष्यमत म यह विचार हमारे सामने रहना ही घाहिय कि विविध 
प्रधिनियमो के द्वारा ब्रिटिश सखद भारत में अपन शासन को एक स्थायी बुनियाद 
देने को पेप्टा कर रही थी, उसे भारत के स्वराज्य और जनतस्त्र चलाने म भारतीयों 
को प्रशिक्षण देते म कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह बहुत स्वाभाविक भी था, 
विदेशी सरकार से और विशेषत उस सरकार से जो व्यापारिक साम्राज्यवाद के 
भ्राघार पर खड़ी हो, यह झाशा की भी नही जा सकती कि वह ग्राधीन देश के हिंतो 
की रक्षा की चिन्ता करेगी । साम्राज्यवाद का अर्थ ही यह है कि दूसरे देशो को भ्रपने 
बिए प्रयोग करना और जहा तक बत पढ़े उन्हे भ्रविकसित अवस्था मं रखने की 
चेप्टा करना । कई लेखक साम्राज्यशाही के उस शैत्तान नारे से प्रभावित हुए हैं जिस 
में कहा गया है कि गोरे लोग ससार के असम्य देशों को समय बनाने के लिए ही 
दुनिया भर मे अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए निकले और वे लेखक ऐसा 
मानने लगे हैं कि अग्नेजी झासव काल म॑ भारत को स्वराज्य को झोर धीरे-धीरे 
शिक्षा देकर उन्हें श्रन्त मे स्वराज्य देने का लक्ष्य भग्रेज के सामने पहल से ही था। 
जिन लोगो ने पडित सुन्दरलालजी की विख्यात पुस्तक भारत मे झरजी राज्य का 
अध्ययन किया है वे जानते हैँ कि किस प्रकार जब भारत में दिल्‍ली और भागरे के 
चालकिलो, ताजमहल झौर दूसरे विध्ाल भवनों का निर्माण हो रहा था जब पहा 
अन्त दादू प्रौर कबीर मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिपादन कर रहे थे जब हमारे 
भहात देश में भ्रकबर, जहागीर और शाहजहा का उन्नत शासन चल रहा था, प्रजा 
खा, सुशासन और समृद्धि का उपभोग कर रही थी, ढाका की विश्व-बिख्यात मलमल 
दुनिया के वड़े-बडो बादशाहो के शरीर पर चढती थी, गाव-गाव में स्वायत्त पचायती 
धवराज्य लह॒लहा रहा था और साहित्य, सस्कृति व कला का सन्देश लेकर भारत के 
दूत ध्षारे मसार को राह्‌ दिल्ला रहे थे, उस समय, वहुत दूर मही केवल १६ वो भोर 
१७ वी धताब्दी मे इतिहास बताता है कि इ ग्लैंड के लोग लकडी झट मिट्टी के बने 
हुए बच्चे क्रोपडो म रहते थे, लोग निहायत गन्दे थे, उनके कपडो और बिस्तरों में 
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जूए भरी रहती थी, सडको पर डाकू खुले झाम लूट मार करते थे, नदियो के मार्ग 
भी डाकुओ से आऊान्त थे, केवल खेती ही उनका धन्धा था और वर्पा न होने पर दे 
भूखों मरते थे, उनके वास कोई उद्योग नही था, न डाक्टर था न जीवन की कोई 
मामूली से मामूली सुविधा, भूमि किसानो के पास न थी, राजा जिस धर्म को मानता 
था उसके अतिरिक्त किसी दूसरे घर्मं का नाम लेने पर मौत की सजा दी जाती थी 
और सम्पत्ति छीन ली जाती थी, खुले आम ग्रुलामो का ब्यापार होता था और स्कूलों 
के आगनों म मिल्टन और बेस्टर का साहित्य जलाया जाता था । 
यहा हमने उस काल के इंग्लैंड की स्थिति का वर्णन किया जब वहा के 
सौदागर भारत के साथ व्यापार करने निकले । आसानी के साथ यह अनुमान किया 
जा सकता है कि ऐसे अ्रसम्य लोगो से भारत को क्या सीखना था। कुछ समभ नही 
पडता कि वह कौन सी चीज भ्रग्नम॑जो के पास थी जो भारत से बड़ी और ऊची थी 
तथा जिसके द्वारा वे भारत को सम्य बनाने वा दावा करते थे एव वह दावा हमारे 
भ्र'ग्रेजी पढे लिखे देशवासियों ढ्वारा भी स्वीकार कर लिया जाता था । हा एक चीज 
उनके पास थी हिम्मत, आत्म-विश्वास और अपने देश व झ्पनी सस्कृति का झभि- 
मान जिसके सहारे वे निरहकारी भारतीय जनता को पौने दो सौ साल तक दास बना 
कर रख सके । इस प्रवार हम नहीं समभ पाते कि “व्हाइट म॑न्‍्स बर्डेत” यानी ' गोरे 
लोगो के फालो को सम्य बनाने के दायित्व” के नारे का प्रयोजन साम्राज्यशाही 
आवाक्षाओं की पूर्ति के सिवाय और वया हो सकता है? कई बार लोग इस प्रकार 
भी सोचते हैं कि अंग्रेज भारत मेन झाते तो न जाने हम कहा होते, यह विचार 
कुछ ठीक दिल्षा में चिन्तन न करने का परिणाम !है, भारत के समय से कई बार 
ग्रुजरा है, उसने विभित परिस्थितियो का सामना किया है और हमारा दावा है वि 
यदि भारत मे झग्नेज न आये होते तो श्राज भारत ससार की सबसे वडी मानवीय 
शबकित होता । भारत का भाग्य उजागर करने के लिए श्रंग्रेजो की हमे तनिक भी 
जरूरत नहीं थी । उनके बिता कम से कम हमारी वह स्थिति दो न होती जिस 
भुखमरी और नगेपन की स्थिति मे हमें वे १६४७ म छोड कर यहा से गये । यह माना 
जा सकता है कि आज भारत की गति की जो दिद्दा है, उस पर श्र ग्रेज का बहुत वडा 
प्रभाव है, वह होना तो बहुत ही स्वाभाविक है, जब वे यहा श्राये और उन्होंने हमारे 
ऊपर एक लम्बे समय तक शासन क्या तो निश्चय ही उस सब का प्रभाव हमारे 
सामाजिक, श्राथिक और राजनीतिक टाचे पर पडा, कुछ तो हमें मजबूरी में स्वीकार 
करना पड़ा है क्योकि हम एकदम उनके बनाये हुए ढाचे को नही त्तोड सकते थे, उसमें 
से कुछ बातें निवपचय ही अच्छी भी हैं, आखिर यह तो तय ही है कि झ्ंग्रेज कुछ भी 
भ्रच्छाई किये बिना इतने लम्बे समय तक यहा टिक ही नही सकता था, उसने प्रपने 
हितो को सिद्धि के लिए जो कुछ अच्छी चीजें हमारे साधनो से की वे स्वाभाविक रूप 
से उनके जाने के बाद हमे मिली और उन पर हमारा हक था ही, चह उनकी देन क्से 
मानी जा सकती है, यह भी समर के परे की बात है उनके छोड हुए कुछ खराब 
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प्रभावों को मिटाने की चेष्टा भी हम कर रहे हे और वह सब हमे पपने पुन्निर्माण 
के पग-सग ही करना है क्योंदि हम एक लम्बे समय तक ससार में एक पिछडा हुआ 
देश बनकर नहीं रह सकते, साथ ही हमारे चालीस करोड लोगा के जीवन का भी 
सवाल है जो श्र ग्रेज के ज्ञासन काल में मच्छरों और भुनगो से ज्यादा कीमती नहीं 
था परतु जो हमारे लिय साध्य वन गया है ओर पवित्र भी । 
शक और बात भी इस सिलसिल में याद रख लेनी लाभदायक होगी कि जिस 
मय प्रग्रेज भारत मे अपने इासन की बुनियाद डाल रहे थे, स्वयं उनके अपने देश 
में भी ठीक उसो मौके पर लोक्तत्र की बुनियादे गहरी डाली जा रही थी, हमारे देश 
में उन्होंने जो लोकधव का ढोग रचने की चेष्टा की वह उनवी आम जनता की सोक- 
तात्रिक आकाक्षाओ के सदर्भ में झ्रासानी से समझ मे प्राती है। परन्तु जंसा प्रारम्भ 
में दिय हुए मैकॉले के उद्धरण से सिद्ध होता है, प्र ग्रेज भारत को लोकवत्रीय सर- 
कार हगरिज नही देना चाहला या वह यह सहन ही नहीं कर सकता था कि इस देश 
मे उसके शासन वरने वे निरकुश अधिकार पर आपत्ति की जाय या अंग्रली उठाई 
जाय। इस विरकुशता को यानी सर्वोच्च प्रभुता को बनाय रख कर भारतीयों को 
(शासन की और ले जाने के लिय चाहे दबाव से या मज्जनता से वे कई बार नैयार 
हुए लेकिन उन्हें बडी निराशा होती थी जब भारत का राष्ट्रीय लोकमत उनकी उत 
गोजनाग्रो का स्वागत करने तथा उवा आभार प्रगट करने के बजाय उन पर अपना 
असन्तोष और रोप प्रगट करता था तथा उसके साथ असहयोग करता था। गाघी 
औरर कांग्रेस इस तथ्य को १६१६ मे ही समभ गय थे कि साविधानिक सुधारों के 
माध्यम से भारत अपनी प्राजादी सकडो साल म भी प्राप्त नही कर सकता था, और 
यही कारण था कि अपनी अत्यधिक नम्नता के बावजूद भी ग्राघीजी भारत से उप्त 
साम्राज्यवादी शाप्तन के शत्रु बन गय जिसका सचालन वह देश कर रहा था जा यह 
दावा करता है कि उसने मसार को इस यूग में समदात्मक लोकतत्र का मार्ग झाग 
चैनकर दिखाया है । 


(०) ईस्ट इ डिया कम्पनी का निरकुश शामन 
(१७५७ रो १७७२ तक) 

श्रयजी श्ञामन की नीद का पत्थर भारत म मन्‌ १७५७म प्लामी के युद्ध में 
रक्षा गया, इस युद्ध मेझंग्रेजो की जीत एक निर्णायक ऐतिहासिक घटना थी । 
इग्लेंड के भाग्य विघाता यह नहीं जानते थे कि एक व्यापारिक कम्पनी मारत में 
उनके शासन की बुनियादे डालन का इतना महत्वपूर्ण काम कर रही थो जो उनके 
देश के भाग्य को चमकाने के लिय जिम्मेदार होगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात 
कम्पनी को वगाल, विहार और उद्दीसा पर शासन की सच्ता प्राप्त हो गई तथा उसके 
प्रतिरिक्द सदसे बड़ी बात यह हुई कि एक आर तो उमका होतला बहुत बढ गया, 
हू भोर देश के विदिय शासक यह समझ यय कि झन्ततायत्वा उन्हें भाव जो को 
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शरण में जाना ही होगा । 

भारत राजनीतिक दृष्टि से इस समय बिल्कुल खोखला हो चुका था। सुगल 
साम्राज्य लमभग पूरी तरह गिर चुका था, उसके प्रादेशिक प्रज्लासक स्वतंत्र-नवाब 
होने का दावा कर रहे थे । मराठो के अलावा दूसरे लोगो के भीतर देशभक्ति की 
भावना नहीं रह गई थी। इस बारे में क्लाइव ने लिखा है कि, "मुसलमान और 
हिन्दू आलसी, खर्चोलि, अज्ञानी तथा बेहद कायर थे .। यदि उन सैनिको को सँनिक 
कहा जा सकता है तो वे अपने स्वामियो के प्रति तनिक भी निष्ठा नही रखते थे, जो 
उन्हे अधिक दाम दे सकता है वही उनसे काम ले सकता है, वे इस बात के प्रति 
उदासीन है कि वे किस की सेवा कर रहे हे ।” इन सब कमजो यो ने झ ग्नेजो को 
ताकत दी और वे अपनी श्राकाक्षाओं मे आगे बढ़े । 

१७६४ में बक्सर के रणक्षेत्र मे श्र ग्नेजी कम्पनी ने मुगल सम्राट शाह झ्रालम 
के हाथो से दीवानी अर्थात्‌ राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया । यह 
एक बडी बात थी, बंगाल का नवाब अब नाममात्र का हासक रह गया तथा वास्त- 
विक द्क्तिया कम्पनी को मिल गई । इस समय क्लाइव ने, जो कम्पनी की ओर से 
सेलापति था, बहुत कुशलता से काम किया, उसने यह बात चारो शोर नही फैलने दी 
कि कम्पनी को इतना अधिक अधिकार प्राप्त हो गया है । उसने बंगाल के नवाब की 
नाम मात्र की प्रभुता के आवरण को बनाये रखना राजनीतिक दृष्टि से 
आवश्यक समझा । 

कम्पनी द्वारा प्रथ्िकृत प्रदेश का शासत--आरम्भ मे जब तक कम्पनी केवल 
ब्यापार तक सीमित रही त्व तक शासन-सगठन का प्रइन ही नहीं उठा, परन्तु ज्यो 
ही कम्पनी ने भारत के भू-क्षेत्र पर अधिकार जमाना शुरू किया उसके सामने शास- 
बीय ढांचा खडा करने का प्रइन पैदा हो गया। झ्ारम्भ मे केवल यूरत में एक प्रेसी- 
डनसी की स्थापना की गई। १६८२ मे जॉन चाइल्ड को सूरत की प्रेसीडेन्सी का 
प्रेसीडेल्ट श्रौर बम्बई का गवर्नर बनाया गया, १६५६ मे उन्हे कैप्टब-जनरल, एडमिरल 
और कम्पनी की सेनाओं का कमान्‍्डर-इन-चीफ तथा कम्पनी के समस्त व्यापारिक 
माम्तलो का डायरेक्टर जनरल भी बना दिया गया। १६८७ मे सूरत के स्थान पर 
बम्बई को प्रधान कार्यालय बनॉया गया, बम्बई के गरवनंर को यह भी अधिकार दिया 
गया कि वह बगाल और मद्रास के मामलो की देख-रेख भी करे | अगले कुछ वर्षों 
तक कैप्टन जनरल का कार्यालय कभी/बम्बई, कभी मद्रास में रहा । १७०० में कल- 
कक्ता (बंगाल) के लिए अलग प्रेसीडेन्ट और गवरनर को नियुक्ति की गई गवनंर को 
मनमाने ढग से काम करने का झघकार नहीं था, उसे अपनो परिषद्‌ के निर्णेयो को 
बदलने या|उनकी उपेक्षा करने की शवित प्राप्त नही थी । कम्पनी इन सब के ऊपर 
लन्दन से हे मम सत्ता का अयोग करती थी परन्तु भौतिक दूरी के कारण उसका 
नियन्त्रण ढीला-ढाला था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में कम्पनी के 


कर्मचारी उंच्छेड्डल हो गये तथा भारत को बुरी तरह लूटने लगे, वे अपने व्यक्तिगत 
ै 


है 
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लाभ क॑ ।लए कम्पनी को हानि पहुँचाने से भी नहीं चूकते थे । 

क्लाइव ने इस वात की बहुत चेष्टा को कि कम्पनी के कमंचारी लूट मार न 
करें परन्तु वह सफल नही हुआ, काउन्सिल भी असफल रही। वास्तविकता यह थी 
कि क्मचारियों से लेकर काउन्सिल के सदस्यो तक सभी लूट म हिस्सेदार थे । स्वय 
ब्रिटिश ससंद कम्पतती की लूट मं अपना हिस्सा मागती थी, उसने दो वर्षों तक हर 
साल कम्पनी से चार लाख पाउन्ड की माग की । उघर कम्पनी का दिवाला निकल 
रहा था, उसके कमचारी बेईमान थे तथा उसे प्रतिवर्ष भारत के मुगल-सम्राट, 
बगाल के नवाव और दूसरे राजाग्रो को दस लाख पाउन्ड की रकम देनी पड़ती थी, 
उस पर साठ लाख का ऋण हो चुका था | उधर भारत की लूट जारी थी, परिणाम 
स्वरूप १७७० म वगाल की जनता का पाचवा भाग भयकर अकाल म नष्ट हो गया । 
ऐसी स्थिति से भी काम्पनी के व्यापारी आम जरूरत की चीजें महग दामो पर बेच 
रहे थे और कम्पनी के खजाने को पूरा रखने के लिऐ बचे हुए लोगो को मरने वालों 
के बदले का राजस्व चुकाने के लिए मजबूर कर रहे थ। इसी समय १७७२९ में 
हेस्टिग्ज को बगाल का गवनर बनाया ग्रया उसके भत्याचारों की कहानी लम्बी है, 
यहा इतना ही कहना काफी होगा कि उसके अत्याचारों ने ही ब्रिटिश ससद को इस 
बात के लिए मजबूर किया कि वह भारत में कम्पनी के निरकुश शासन पर वियत्रण 
की स्थापना करे । १७७२ में ससद म यह चेप्टा की गई कि भारत के शासन में ससद 
हस्तक्षेप करे परन्तु वह प्रयत्म कामयाव नहीं हुआ, स्वय क्लाइव ने भी कम्पनी के 
शासन की कडी भ्रालोचना की परन्तु उस चर्चा का यह फल हुआ कि ससद ने भारत 
में कम्पनी के शासन की जाच के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर दी । इसी साल 
अगस्त में कम्पनी ने त्रिटिंश सरकार से ऋण की प्राथना की परन्तु उसी दर्प कम्पनी 
साढे बारह प्रतिशत मुनाफा घोघित कर चुकी थी, इसे पर सरकार को सन्देह हो गया 
और उसने एक गुप्त समिति को जाच का काम सौंपा। कम्पती ने १७७३ में ऋण 
की फिर से माग की । इस बार ससद ने अवसर का लाभ उठाया और ऋण के साथ 
ही एक अधिनियम भी पास कर दिया जिसका प्रयोजन भारत म॑ कम्पनी के शासन 
को नियज्ित करना था। 


(२) कम्पनी के द्यासन पर ब्रिटिश ससद का नियंत्रण 


भारत म्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन पर ब्रिटिश ससद का नियंत्रण 
१७७३ से शुरू हुआ और वह १८५७ तक चला जबकि प्रिटिश सरकार यह समझ 
गई कि भारत के शासन का सचालन एक व्यापारित कम्पनी के हाथा म छोडने का 
अर्थ है अपने उस झावीन प्रदेश की लूट से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति से हाथ घोना। 
यहा हम यह अध्ययत करने की चेप्टा करेंगे कि संसद न किस प्रकार कम्पनी 
के छासन को नियत्रित किया और उससे भारत के साविधानिक ढाचे पर क्‍या 
प्रभाव पडा 
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रेग्यूलेटिंग ऐक्ट--ब्रिटिश ससद ने पहले पहल १७७३ में ईस्ट इण्डिया कपनी 
के भारतीय शासन का नियत्रण आरम्म किया । १७७३ के इस अधिनियम को रेग्यू- 
लेडिंग ऐक्ट कहते हे जिसका अर्थ है नियामक-्ग्रधिनियम | इस अधिनियम द्वारा 
इस सिद्धान्त की स्थापना हुई कि ब्रिटिश ससद को यह अधिकार है कि वह कम्पनी के 
राज्य-प्रशासन सम्बन्धी मामलो का नियमन (रेग्यूलेशन) कर सकती है। साथ ही 
इस अधिनियम के द्वारा भारत में कम्पनी के शासन को ब्रिटिज्न ससद की वैधानिक- 
मान्यता भी प्राप्त हो गई और इस प्रकार यह छासन एक बैधानिक-शासन बन गया 
जिसको प्रभुता कम्पनी मे निहित थी तथा सर्वोपरि सत्ता (पैरामाउन्ट पॉवर) ब्रिटिश 
ससद में । इस अधिनियम के द्वारा ससद ने कम्पनी के शासन में दखल देना झ्रारम्भ 
किया और इस सिद्धान्त की स्थापना की कि विदेशो मे अर ग्र॑जो द्वारा स्थापित शासन 
पर सर्वोपरि सत्ता ब्रिटिश सम्राट म निहित होती है । 
इस भ्रधिनियम्॒ के द्वारा भारत म अश्नेज़ी सरकार का पुनसंज्भठन किया 
गया । अब तक बगाल, मद्रास और वम्बई में से हर प्रदेश म एक गवनंर होता था, 
तथा बे सब स्वतन्त्र थे । इस अधिनियम ने कम्पनी के शासन का एकीकरण कर दिया 
और वगाल के गवनेर को गवनेर जनरल बनाकर दूसरे मवर्नरों को उसके झ्राधीन कर 
दिया । गवनेर जनरल के साथ ही चार सदस्यों की एक परिषद्‌ की भी स्थापना की 
गई । इस प्रकार की परिंपरे बम्बई और मद्रास मे भी स्थापित की गई । ये परिपदें 
भारत में अच्छे शासन के नियम बनाते के लिए बनाई गई तथा यह कहा गया कि 
युद्ध, शान्ति और देशी राज्यो के साथ सम्बन्ध रखने के मामलो मे प्रान्तीय परिपदें 
और गवनंर गवर्नर-जनरल तथा उसकी परिपद्‌ के आधीन रहेगे, शेष मामलो मे उनके 
बनाय हुए नियमों को संसद रह कर सकती है। इसके ग्रलादा वे सर्वोच्च होगी । 
केन्द्रीय परिषद्‌ भी ज्िंटिश संसद के आधीन रखी शई। साथ ही उन्हे कम्पनी के 
कोर्टे ऑफ डायरेक्ट के सामने भी उत्तरदायी ठहराया गया । वास्तव में ससद का 
नियंत्रण भारत सरकार पर कम्पनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स के माफंत ही स्थापित 
किया गया | गवर्नर जनरल और उसकी परिपद्‌ पर यह जिम्मेदारी भी सौपी गई 
कि थे भारत मे कम्पनी की आमदनी के बारे में पूरी जानकारी ब्रिटिश खजाने को 
दें तथा राजनीतिक व सैनिक मामलो की जानकारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य 
(सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) को दें । इस अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय 
की स्थापता भी की । इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तीन न्यायाधीश 
और रखे गये तथा उतव्ते नियुवित ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हो ऐसा प्रबन्ध रखा यया। 
इस न्यायालय के निर्णयो की अपील गवनेर जनरल या कम्पनी के अधिकारियों 
के सामने नहीं को जा सकती थी, वरन्‌ अपीलें सुनने का अधिकार सपरिषद्‌ सम्राट 
को दिया गया था। 
यह बात उल्लेखनीय है कि ब्रिदेन मे इन दिनों शासन के तीनो अनगो श्र्थात्‌ 
कार्यंपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को पृथक-पृथक सत्ता देने के विचार का 
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विकास हो रहा था, जिसका प्रतियादन भ्रस्तिद्ध विद्वान मादेस्क्‍्यू ने किया । अपने उस 
उत्साह मे और साथ ही सुझ्यासन के अपने अनुभवों के प्रकाश मे ब्रिटिश ससद ने 
निर्दोप भाव से झासन के तीनो अ गो को भारत में अलग-अलग रखने की घेष्टा की 
थी । गवर्नेर जदरल मनमाते ढंग से बिना भ्रपनी परिषद्‌ की सहमति के कुछ नही 
कर सकता था, स्वय परिषद्‌ को सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाचार बना दिया 
गया, न्यायालय परिषद्‌ के किसी भी कानून को लागू करने से मना कर सकता था। 
इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में एक ऐसी झासन व्यवस्था की नीव डालता था जो 
निरकुश न हो। 

परन्तु बहुत शीघ्र ही ससद को होश झा गया और जब उसे बताया गया कि 
भारत मे अग्नम॑जी शासन का लक्ष्य वैधानिक-लोकतन्त्र वी स्थापना नहीं है तथां उससे 
ब्रिटिश हितों की सिद्धि नही हो सकती तब उसने अपना रुख बदल लिया और उसने 
अपनी दिशा ही उलट दी । बहुत ज्ञीत्र ही ब्रिटिश समद ने फैसला कर लिया कि 
बहू भारत को एक एक निरंकुश झासन देगी तया उसे अपने देश व आघीन प्रदेशों के 
शासन को दो विभिन और विरोधी सिंद्धान्तो पर खडा करना होगा, अपने देश में 
जनता के प्रति उत्तरदायी ग्रौर सीमित-लोकतन्त्र तया आधीन प्रदेशों के लिय 
एकात्मक निरंकुश-यासन । 

सशोघन झधिनियण १७८१---इस अधिनियम के द्वारा ससद ने भारत से व 
छीन लिग्रा जो उसने १७७३ के अधिनियम द्वारा दिया था। उसने गवर्नर जनरल व 
उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। उसने ग्रवर्मर 
जनरल व उसकी प्रिपद को कुछ मामलो मे सर्वोच्च न्यायालयो के निर्णयो की अपील 
सुनने का अधिवार भी दे दिया | इस अधिनियम के द्वारा भारत प्ले प्रचलित हिन्दू व 
इस्लामी कानून को न्याय का आधार मात लिया गया। १७७३ मे न्यायालय की 
निष्पक्षता का जो सिद्धान्त स्थापित किया गया था उसे इस अधिनियम के द्वारा 
उखाड फेंका गया तथा झासन को निरकुश बनाने की दिल्या में कदम उठाया गया। 
कुछ लेखको से कहा है कि इस अधिनियम ने १७७३ के अधिनियम के दोपो का निवा- 
रण कर दिया परन्तु हमारा मत उल्टा है भोर हम सोचते हैं कि इसने उसके ग्रुणो को 
नष्ट करने की चेष्टा की । 

विट्स इण्डिया ऐक्ट--सन्‌ १७८४ में एक दूसरे भधिनियम द्वारा कम्पनी के 
स्वय के प्रशासन और उसके भारतीय शासन दोनो के दाँचे मे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्यि 
गय॥ १७८४ में श्री पिट ब्रिटेन के प्रधान मनी बने, उन्होंने ससद के इस विचार से 
प्रभावित होकर कि भारत में कम्पनी का झासन बहुत भ्रप्टाचारी हो गया है, प्रगत्त 
में इस भ्रधिनियम को पास कराया। 

अधिनियम के झनुसार वम्पनी के बोर्ड झक डायरेबटर्स के अलावा एक बोर्ड 
झॉफ कन्‍्द्रोल की स्थापना की गई जिसम ब़िटेन के चान्नतर ग्लॉफ एक्सचेकर (वित्त 
मस्जी) एक सेक्रेटरी प्ोफ स्टेट तथा चार सदस्य प्रिवी परिषद्‌ में से नियुक्त क्ये 
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गये । इनकी नियुक्तित सम्राट द्वारा की गई। इस बोर्ड की बंठको का कोरम (गणपूर्ति) 
तीन रखा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसका अध्यक्ष बनाया गया तथा उसे निर्णा- 
यक मत (कास्टिंग वोट) देने की शक्ति दी गई। बोड्ड को कम्पनी के विदेशी उप- 
निवेश के बारे मे समस्त सैनिक और असेनिक मामलो में पूरी शबित दे दी गई, 
बोर्ड कम्पनी के समस्त रेकाई देखने के लिय माग सकता था। डायरेकरर्स द्वारों उप- 
निवेशो को भेजे जाने वाले समस्त आदेश थोड्ड के सामने रखे जाते थे और बोर्ड को 
अधिकार दिया गया कि वह उनमे सुधार, संशोधन या उन्हे रह कर सकता है। भारत 
सरकार हारा भेजे जाने वाले समस्त कागज भी बोई आफ कन्ट्रोल के सामने पेश 
किये जाते थे । डायरेक्टर्स मे से तीन की एक गुप्त समिति बनाई गई, उसे यह काम 
सौंपा गया कि बोर्ड ऑफ कन्‍्ट्रोल यदि कोई ऐसे झादेश बाहर भेजना चाहे जो वह 
ग्रुप्त रखना चाहती हो तो यह समिति उन आदेशों को बिना दूसरे डायरेक्टर्स को 
बताये ही भेज दे । कोर्ट ऑफ प्रोपरायठर्स (कम्पनी के मालिको की समिति) से यह 
अधिकार छीन लिया गया कि वह बोई द्वारा स्वीकृत डायरेक्टर्स के निर्णय को रह 
कर सके या उसे बदल सके । बोडे को कम्पनी के व्यापारिक मामलो में दखल देने का 
अधिकार नही दिया गया और कहा गया कि उन मामलो मे हस्तक्षेप होने पर कम्पनी 
सपरिपद्‌ सम्राट के सामने अपील कर सकती है । 

भारत सरकार के संविधान में भी परिवर्तत क्रिया गया । ग्रवर्भर जमरल की 
परिषद्‌ के सदस्यों की सस्या त्तीन कर दी गई जिनमे से एक कमान्‍्डर-इन-चीफ होता 
था, उसका स्थान दूसरा रखा गया परल्तु गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में वह उसका 
पद नहीं सम्हाल सकता था, यह अधिकार परिषद्‌ के झेष दो सदस्यों में से वरिष्ठ 
(सीनियर) सदस्य को दिया गया | प्रास्तो मे भी यही व्यवस्था लागू की गई और 
उन्हे हर प्रकार से गवर्तर जनरल के आधीन बना दिया गया। 

इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बाद यह कद्ठी गई कि भारत में साज्ाम्य 
का विस्तार और विजय की चेप्टा राष्ट्र (ब्रिटेन) की इच्छा, प्रतिष्ठा और नीति के 
विरुद्ध है। भारत में अ्ग्रेजी सरकार को स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि वे 
डायरेक्टर्स या ग्रुप्त समिति की सहमति के विना न किसी युद्ध मे पैषदढों और न कोई 
ऐस्ती सन्धि किसी देशी राजा से करें जिसमे प्रिटिश सेनाओ को लडना पड़े । शायद 
यह नीति इसलिये भ्रपनाई गई थी कि कम्पनी राज्य विस्तार की अपेक्षा व्यापार की 
और अ्रधिक ध्यान दे सके और युद्ध के कारण उसके व्यापारिक हितो को किसी प्रकार 
करे काणि न एहुंदे । क्िटिशा समद बए करपणी आपव से सारआएज्य जिस्तार नहीं चाहते 
थे, ऐसा वो उनके वाद के कार्यों से सिद्ध नही होता परन्तु उनके सामने आरम्म मं 
व्यापारिक लाभ की दृष्टि प्रधान रूप से रहती थी, यो तो ग्ग्रेज भारत में जब तक 
रहे श्राथिक लाभ के लिय ही रहे और ज्यो ही भारत का शासन उनके लिये श्रनाधिक 
इकाई बन गया वे यहा से बिस्तर समेट कर चले गय । ग्राधीजी इस रहस्य को समझ 
गये थे इसी कारण उन्होने सबसे अधिक जोर विदेशी माल के बहिष्कार भौर स्वदेशी 
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के प्रचार पर दिया । 

इस अधिनियम ने कम्पनी के झासन सम्बन्धी अधिकारों को प्राय समाप्त 
ही कर दिया, और उत पर समद का प्रशुन्व स्थापित करने की बुनियाद डाली । दूसरी 
महत्वपूर्ण वात यह हुई कि यद्यपि वोई ऑफ वन्‍्ट्रोल के अ्रध्यक्ष को, जो कि एक 
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, भारत मी अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इ डिया नही 
कहा गया परन्तु यह झागे स्थापित होने वाले उस पद का आरम्भ था। धीरे-धीरे वह 
शक्तिशाली होता चला गया और कम्पनी के प्रदेशों के शासन की सत्ता उसके हाथों 
में आती चली गई, यह एक विचित्र बात थी कि भारत मे अग्र॑जो शासन के किसी 
भी काम के लिये वह्‌ ब्रिटिश ससद के सामने उत्तरदायी नहीं होता था । 

१७८६ में जब कॉरनेवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया, उस समय इस 
अधिनियम मे एक सशोधन पास करके ससद ने गवनंर-जनरल को यह शक्ति दे दी 
कि वह घाहे तो अपनी परिषद के निर्णयो को मानने से इन्कार कर सकता है, यही 
शब्ति प्रान्तों मे गवनंरों को भी उनकी परिषदों के ऊपर दे दी गयी । इस प्रकार 
भारत मे संगठित रूप से निरवुझ् ब्रिटिश शासन की नीव डाली गयी, इस काल को 
हम ब्रिटिश शासन के एकीकरण और सगठन का काल कह सकते है क्योकि इस काल 
में राज्य विस्तार की अपेक्षा राज्य के समठन की ओर प्रमुखत ध्यान दिया गया। 
ससद से सबसे पहले इस ओर घ्यान दिया कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव 
मजबूत बने और उस पर ससद का प्रभावशाली नियत्रण स्थापित हो | यदि इस समय 
यह सावधानी न बी जाती तो सम्भव था कि भारत काश ग्रेजी शासन ब्रिटिश ससंद 
के नियत्रण से मुक्त होकर स्वतत्र हो जाता । इस अधिनियम के द्वारा भारत का 
शासन वास्तव में ब्रिटिश सरकार की एक झाला डँसा हो गया । 

चाट्टर का नवीरूरण १७६३--ईस्ट इंडिया कम्पनी को १७७३ में जो 
अधिकार पत्र दिया गया था, उसकी अवधि २० दर्ष थी और यह आवश्यक था कि 
हर बौस वर्ष पश्चात्‌ उसका नवीकरण (रिन्यूम्रल) क्या जाय, उस्री कानून के ग्नु- 
सार १७६३ में यह अधिनियम पास दिया गया, साविधानिक दृष्टि से इसका विशेष 
महत्व नहीं है। सरकार के ढांचे म॑ इसने कोई नया बदल नही क्या, केवल कुछ 
पुरानी बातो को दोहरा भर दिया और दासन के एकीकरण पर बल दिया । इस 
प्रधिनियम के झन्तगंत गवर्नर जनरल, गवर्न रो और कमानडर-इन-चीफ की नियुव्िविया 
सम्राट की सहमति से ही हो सकती थी । 

चार्टर श्रधिनियम १८१३--चार्टेर का अर्थ अधिक्रार-पत् होता है । हर बोस 
साल के बाद ब्रिटिश संसद अपने अधिनियम वे द्वारा कम्पनी को भारत पर झासन 
करने का भ्धिकार देती थी । इस अधिनियम ने भी कम्पनी का कार्यकाल भारत में 
२० साल के लिये ओर बढा दिया | चाइना और चाय के व्यापार को छोडफरर दूसरे 
सब व्यापार पर से कम्पनी का एकाधितववार समाप्त कर दिया गया और वह प्रत्यक् 
विटिश नागरिक ते लिये खुता कर दिया गया । उम्पती शो णट चोरेश दिया गया कि 
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वह अपने व्यापारिक और शासन सम्बन्धी हिंसाब किताव को अ्रलग्र-अलग रख ! 
भारत सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह उन लोगों पर टँक्‍्स लगा 
सकती है जो भारत के मुगल सम्राट द्वारा दी गई सत्ता के अन्तर्गत उसके अधिकार 
क्षेत्र में नही आते । 
इस अधिनियम की प्रमुख विज्ञेपता यह थी कि इसने भारत सरकार के लिये 
यह अनिवाये कर दिया कि उसे प्रतिवर्थ एक लाख रुपया ब्रिटिश भारत के नागरिकों 
को विज्ञान की शिक्षा देने, साहित्य के पुनरुत्यान और सशोधन तथा भारत के विद्वान 
निवासियो को प्रोत्साहन देने पर व्यय करना होगा। शेष बातें लगभग पहले 
जसी ही रही । 
चार्टर श्रधितियम १८३ ३---इंस अधिनियम ने कम्पनी के व्यापारिक-स्वरूप 
को समाप्त करके उसे शुद्धत एक प्रशासकीय संस्था का स्वरूप प्रदान कर दिया। 
व्यापार पर से उसका एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार 
के निरीक्षण, निर्देशन और नियत्रण का काम गवनंर जनरल और उसकी परिषद को 
सौंप दिया गया। उन्हे यह सत्ता दे दी गई कि वे चाहे तो बम्बई और मद्रास की 
परिषदों को तोड सकते हे या उनकी शक्तिया घढा सकते हैं । 
गवरनंल जनरल को “भारत का ग्रवनंर जनरल” पदवी दी गई और उसकी 
प्ररिषद्‌ मं चार सदस्यों की नियुकित की गई | चौथा सदस्य कानून-सदस्य कहलाया, 
सबसे पहला कानून-सदस्य लाडे मंकॉले था। प्रान्तीय परिपदो मे दो-दो सदस्य 
रखें गय । 
इस अधिनियम ने देश से विधि-निर्माण की सत्ता प्रान्‍्तों से छीनकर गवर्नर 
जनरल और उसको परिषद को दे दी। ग्रवनेर जनरल की परिषद में कानून-सदस्य 
की नियुक्ति का प्रयोजन यही था कि कानून बनाने के काम को अधिक ब्यवस्थित 
बनाया जा सके । कानून बनाने की शक्ति के इस केन्द्रीकरण के साथ ही इस अधि- 
नियम ने विधि-निर्माण और प्रशासन के कामो को अलग-अलग रखने की दिशा में 
भी कदम उठाया, विधि-सदस्य के लिए कहा गया कि वह परिपद की उन बेठकों में 
ही उपस्थित रहेगा जिनमे कि कानून बनाने के बारे में विचार होने को हो, इसका 
अभिप्राय यही था कि विधि-निर्माण के भामले म उसको एक विज्ञेप जिम्मेदारी दी 
गई तथा उसे यह अधिकार नहीं दिया भया कि वह गवर्नर जनरल और उसकी 
परिषद के प्रशासकीय निर्णयो मे कोई दखल दे। मेकॉले को यद्यपि प्रशासकीय सभाग्रो 
में भी निमन्त्रित किया जाता था तथापि वह उनमे मत छऋत्यादि नही देता था, केवल, 
समस्याझ्रो को समभने की दृष्टि से वह वहा बैठता था । परिषद को भारत के सादे 
ब्रिटिश प्रदेश के लिये कानून बनाने को सत्ता कुछ मर्यादा के भीतर उसी प्रकार दे 
दी गई जिस प्रकार स्वय ब्रिटिश संसद सारे त्रिटिद्व भ्रदेश के तिये कानून बना सकती 
है। उसे शक्ति दी गई कि वह निम्न विपयो के बारे में कानून बना सकती है --- 
(१) वह ब्रिटिश भारत मे प्रचलित किसी कानून को परिवर्तित, संशोधित 
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या रह कर सकती है । 

(२) वह तमाम ब्रिटिज्, भारतीय तथा दूसरे विदेशी व्यक्तियों तथा समस्त 
अधिकृत व अन्य न्‍्यायालयो के लिय कानून वना सकती है । 

(३) इन प्रदेशों म समस्त स्थानों और वस्तुओं के वारे में कानून बना 
सकती है । 

(४) देशी राज्यो में कम्पनी के समस्त कर्मचारियों के लिये कानून बना 
सकती है । 

(५) कम्पनी की सेवा मे रहने वाले देशी सैनिक अधिकारियों और सिपा- 
हियो के लिये युद्ध के नियम और खेनिक न्यायालयों द्वारा प्रयोग में 
आने वाले कानूनों व नियमों को बना सकती है । 

परन्तु परिषद को यह अधिकार नही दिया गया कि वह संसद के अधिकार- 

पत्रों में कोई परिवर्तन कर सके, या ब्रिटिश राजसत्ता अबवा समद की सर्वोपरि-सत्ता 
को चुनौती दे सके । एक महत्वपूर्ण वात इस प्रसथ म यह है कि परिपद ठारा पास 
किये जाने वाले कानून यद्यपि कम्पनी के संचालकों द्वारा अस्वीकार किये जा सकते थे 
परन्तु उन पर ससद की म्वीहृति लेना आवश्यक नहीं था। 

इस अधिनियम द्वारा भारतीय कानून को सहितावद्ध ((200॥0 ) करने और 

उसको व्यवस्थित स्वरूप देने के लिय एक विधि-आयोग (लॉ कमीशन) की स्थापना 
की गई, जिसका सदस्य मेत्रॉन को बनाया गया । 
अधिनियम ने यह भी घोषणा को कि भारतीय जनता को प्रचलित नियमों में 
दो गई योग्यता रखने पर सरकारी सेवाओं म प्रवेश करने से किसी भी आधार पर 
नही रोका जा सकेता । परन्तु यह एक बेहूदा दोग था, क्योंकि मुनरों, मेलकृम, 
एल्फिन्सवन आदि के प्रयत्नो के बावजूद भी १७६३ के अधिनियम बी उस धारा को 
नही हटाया गया जिसम यह कहा गया था क़्ि हेलीवरी प्रशासकीय विद्यालय में 
प्रशिक्षित और झ्रधिहत लोगों को ही वे पद दिय जायेग जिनका वेतन प्रति वर्ष ५०० 
पौष्ड या उससे अधिक होगा । इस प्रकार यह घोषणा एक प्रकार से पासण्डपूर्ण थी । 
इस बारे म सर टॉमस मुनरो ने लिखा है क्रि, ' उन लोगों से चरित्र की उच्चता वी 
अ्रपेक्षा नही की जा सकता जो सेना के क्षेत्र म सूबेदार से ऊचा पद प्राप्त नहीं कर 
सकते, तथा जो प्रस॑निक सेवाझो म मामूली न्‍्यायिक्र या राजस्व के पद से अधिक 
किसी ऊचे पद को प्राम्द करने को झाशा नहीं कर सकते, इन छोटे पदों पर वे अपने 
अत्यन्त प्रल्प वेतन की कमी को पूरा करने के लिप अऋष्ट सायनों का प्रयोग करते हे ।” 

खार्थ र झ्धिनियम १६५३--ससद १८५३ मे अपने अधिनियम द्वारा जब 
कम्पनी को भारत पर शासन करने का अधिकार अनन्त काल के लिये दे रही थी, 
कौन जानता था कि इस पग्ननन्त का अन्त केदल चार सात को दूरी पर ही बडा हुप्रा 
राह ताक रहा है। इस झधिनियम ने कम्पनी को ब्रिटिय राजमसला की ओर से जो 
अधियार दिया था. वह उससे १८५७ को क्रान्ति के तुरन्त वाद हैदश८ दे ही उीन 
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लिया गया । 

इस अधिनियम ने कम्पनी के सचालको की सख्या २४ से घटाकर १८ कर 
दी, उनमे से भी ६ सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश राजसत्ता को 
दिया गया, दूसरे ६ सदस्यों के लिय शर्ते लगाई कि वे राजसत्ता द्वारा नियुक्त सदस्यों 
की ही भाति कम से कम्र दस वर्ष तक भारत म नौकरी कर चुके हो । सचालक मंडल 
की सभाओं का कोरम १३ से घटाकर १० कर दिया ग्रया, इसका एक प्रत्यक्ष 
परिणाम यह हुआ कि ऐसी स्थिति मे, जब सभा मे १० सदरय ही उपस्थित हो,राज- 
पक्ष करे ६ सदस्य बहुमत का निर्माण करके मनमाने निर्णय कर सकते थे। इस सबका 
अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि ससद धीरे-धीरे भारत के शासन की सत्ता 
अपने हाथों मे केन्द्रित करने की चेष्टा कर रही थी। सचानक-मण्डल की रचना को 
देखकर यह भी मालूम होता है कि ससद यह अनुभव करने लगी थी कि भारत का 
शासन चलाने का काम ऐसे लोगो को सौपा जाय जो अनुभवी हो, जिन्हे भारतीय 
परिस्थितियों का ज्ञान हो और जिनके शासन के साथ कोई व्यापारिक हित जुड़े 
हुए थे हो । $ 
अधिनियम ने यह भी ब्यवस्था की कि बगाल के लिय एक गवर्नर या लैफिट- 
नेन्ट गवनंर और पजाब के लिय एक प्रेजीडेन्ट या लेफिटनेन्ट गवनंर की नियुक्ति की 
जाये, इस व्यवस्था का निर्माण क्रमश १८५४ और १८४५६ म किया गया । 

विधि-सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूरा सदस्य मान लिया गया 
और उसे उसके प्रत्यक निर्णय में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। ग्रभी तक 
गवनेर जनरल केवल कार्यपालिका सम्बन्धी मामलों मे मनमाने ढग से भ्रपनी परिषद 
की इच्छा के बिना काम कर सकता था, इस अधिनियम ने उसे विधायी मामलों 
अर्थात कानून बनाने के काम में भी निषेधात्मक शक्ति (वीटो पावर) दे दी । यद्यपि 
वह अपनी परिषद के विरुद्ध कोई विधि नटो बना सकता था तथापि उसे यह अधि- 
कार दे दिया गया कि वह परिषद द्वारा पास कयि गय किसी विधेयक (बिल) पर 
स्वीज्न ति देने से मना कर दे अर्थात्‌ बह ऐसे कानूनों को, जिन्हे वह पसन्‍द मन करता 
हो, लागू करने से मना कर सकता था । 

अधिनियम ने परिषद की रचना म भी परिवर्तेव कर दिया। उसमे गवर्नर 
जनरल, कमाडर-इन-चीफ, चार दूसरे सदस्य, प्रत्यक लेफिटनेन्ट गवर्नर के ग्रान्त से 
एक ऐसा प्रतिनिधि जो कम से कम दस वर्ष तक सरकारी सेवा मे रहा हो, बगाल का 
मुल्य-न्यायाधीश तथा सर्वोच्च-न्याय्गलय क) एक बन्य ज्यायाधीय् रस्म गया तथा 
कहा गया कि यदि ठीक समझा जाये तो दो नागरिकों को भी उसमे लिया जाये। 
नागरिकों को कभी उसमे लिया नहीं गया । परिषद्‌ की कार॑वाही सार्वजनिक तौर 
पर होने लगी भौर उसे प्रकाशित किया जाने लगा। 

सावेजनिक-सेवाओं के बारे में यह देय हुआ कि आगे से सरकारी नौकरियों 
में नियुक्तितयाँ प्रतियोगिता के द्वारा होगी और प्रतियोगितायें इ'ग्ल॑प्ड मे होगी, तथा 
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हेलीबरी का कॉलेज बन्द कर दिया जायगा । परन्तु इस सकझोधन से भारतीय विद्या- 
थियो को कोई लाभ होने वाला नही था क्योकि प्रतियोगिता भारत में न॑ होकर 
इ ग्ल॑ण्ड में होने वाली थी । 

ससद का इरादा भारत म अपने जेसी ससद बनाने का नहीं था परन्तु हुआ 
यह कि परिषद के सब सदस्य अ ग्रेज थे । अत उन्होंने अपने देश की ही तरह यहा 
भी सरकार की नीतियों की आलोचना करनी आरम्भ कर दी इससे सरकार और 
ससद दोना को बहुत निराशा हुई। आखिर १८६१ मे इस व्यवस्था को भी बदल 
डाला गया । 


(३) *शरत मे ब्विटिश ससद का प्रत्यक्ष शासन 


१५४७ के महान वर्ष में भारतीय राष्ट्रीयता ने साहस से एक अगडाई ली 
परन्तु अनेक कारणों से बहू महान क्रीत असफल हो गई। उस क्रात्ति ने चाहे जो 
हो, ब्रिटिश समद पर कम से कम यह तो छाप डाल ही दी कि आग भारत मे कम्पनी 
का भ्रष्ट शासन नहीं चल सकेगा और इसी प्रभाव के आधीव ससद ने यह त्तय क्या 
कि वह तुरन्त भारत के शासन की बागडोर अपने हाथ मे सम्हाल लेगो | यहा हमे 
केवल साविधानिक महत्व की घटनाप्रो का ही अध्ययन करना है। अत हम उस 
काल की राजनीति मे जाने की चेष्ट। नही करेंग । उम्र वणन के लिय प्रथम खण्ड 
को देखना चाहिय । 

१८४४८ का भारत शासन झ्धिनियम---ब्रिटिश ससद मौका तलाश कर रही थी 
कि वह किसी प्रकार कम्पनी को हटा कर भारत सरकार पर अपना सीधा नियम्त्रण 
स्थापित कर सके, १८५७ मे कम्पनी के कुशासन के विरुद्ध भारत ने जो सधप किया 
बह ससद को बहान के तौर पर मिल गया और उसने एक अधिनियम द्वारा भारत में 
कम्पनी के शासन को समाप्त करके सीधे अपना शासन जमा लिया । इस अ्रधिनिषम 
की मुख्य बारें इस प्रकार थी -- 

(१) भारत सरकार कम्पनी के नियल्त्रण से निकल कर ब्रिटिज्ञ मरकार के 
आधोन हो गई । 

(२) सचालक-मण्डल और बोड ऑफ कन्ट्रोल को भग कर दिया गया तथा 
उनके स्थान पर भारत मन्‍्ती के पद की स्थापना की गई। भारत मन्‍्त्री ब्रिटिश 
मन्विमण्डल का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता था । उसकी सहायता के लिय एक परिषद 
को स्थापना की गई जिसम १५ मदस्य होते थ इनमे स ८ सदस्या की नियुक्ति 
बिदिश राजसत्ता (क्राउन) द्वारा और ७ की सचानका द्वारा होती तय हुई । ये लोग 
ससद वे दोना सदनो वी इच्छा से हटाय जा सक्‍त थ, इनम स अधिक मसदस्या के 
लिय यह भावश्यक था कि वे दस साल तव भारत म रह हा या उन्हाने बहा नौकरी 
वी हो तथा उह्ें भारत छोड हुए १० वर्ष से अधिक न हुए हा । परिषद को केवल 
सलाहकार परिषद बनाया गया था । भारत मन्‍्त्री को अधिकार दिया गया थाकि 
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वह अपनी वरिषद से सलाह माये, स्वयं परिषद कसी मामले पर विचार शुरू नहा 
कर सकती थी । भारत मस्ती को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया और उसे निर्णा- 
यक मत देने की शक्ति दी गई । उसकी अनुपस्थिति में क्ये गये निर्णयो पर उसकी 
लिखित स्वीकृति होनी श्रावश्यक मानी गई, आमतौर पर वह परिषद के निर्णयो का 
उललघन कर सकता था । परिषद की बैठक सप्ताह में एक बार रखी गई और 
उसकी गणपूति (कोरम) के लिये ५ सदस्यो की सख्या आवश्यक मानी गई। गुप्त 
कागजों को भारत मन्त्री परिषद के सामने रखे जाने से रोक सकता था। 

यहा यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि भारत मन्त्र ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का 
सदस्य होने के नाते भारत सरकार के लिये ब्रिटिश संसद के सामने उत्तरदायी होता 
था, जहा तक परिषद का प्रश्न है, वह एक प्रकार से विशेषज्ञों वी समिति होती थी, 
उमकी राय का इस कारण कोई राजनीतिक महत्व नहीं था, वरन्‌ उसको विद्येष-ज्ञान- 
सम्पन्न होते का सम्मान प्राप्त था। इसीलिये भारत सरकार की सम्पत्ति के विभि- 
योग के बारे मे इस परिपद के बहुमत की राय माननी होती थी। यह प्रतिबन्ध 
इसलिये लगाया गया था जिंससे,कि भारत सरकार की सम्पत्ति का भज्ञानवश्य दुरुप- 
योग न होने पाये । भारत मन्‍्त्री और उसके कार्यालय आदि का समस्त खर्च - भारत 
सरकार को देना होता था। भारत सरकार कम्पनी के ऋणो का भुगतान करने के 
लिये भी जिम्मेदार मानी गई। 

गवर्नर जनरल व उसकी परिषद के विधि-सदस्य की नियुक्ति करने की शवित 
राजसत्ता को दी गई और दोप नियुक्तिया भारत मन्‍्त्री व गवर्नर जनरल के ग्राधीन 
कर दी गई। 

१ नवम्बर १८५८ को ब्रिटिश सरकार की ओर से महारानी विक्टोरिया ने 
एक घोषणा की जिसमे कहा गया कि देशी नरेझशो के साथ कम्पनी द्वारा वी गई 
सन्धिया सरकार को मान्य होगी तथा उनकी प्रतिप्ठा की रक्षा ब्रिटिश सम्राज्ञी के 
सम्मान की भाति की जायेगी, धर्मं के बारे में उदारता की नीति भ्रमल में लाई 
जायेगी, भारत के लोगो को किसी भी प्रकार सरकारी पद प्राप्त करने से नहीं रोका 
जायेगा तथा भारत के प्राचीन अधिकारो, प्रथाओ और परम्पराग्नो का सम्मान व 
भूमि-सम्बन्धी अधिकारो का ध्यान रखा जायेगा । साथ ही १८५५७ की कान्ति में 
सरकार का विरोध करने वाले लोगो को आम क्षमा दे दी गई । 

इस समय तक ब्रिटिश सम्राज्ञी को भारत सम्राजी की पदवी प्राप्त नही हुई 
थी, उसके लिये १८६७६ में रॉयल टाइटिल्स ऐक्ट पास किया गया और जनवरी 
१८७७ में उन्हे मारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया । इस प्रकार भारत अपनी 
ग्रुलामी की जजीरो में अधिकाधिक जकडता जा रहा था । 


केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान सभाएँ तथा मंत्रिमंडलात्मक झासन की छाया 
ब्रिटिश सरकार भारत को प्रतिनिधि झासन देने का विचार तो स्वप्न में भी 
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नंदो रखती थी परन्तु उसके अपने देश मे उस प्रकार का ज्ञासन स्थापित हो चुका था 
और साम्राज्यवादी आकाक्षाओं के बावजूद भी अ ग्रेजों के रक्त म मसदात्मक पद्धति 
घुल-मिल गई थी और वे उसके सिवाय ग्ासन की किसी और पद्धति को जानते ही 
नही थे । अत वे अनचाहे भी भारत म ससदात्मक झासन की नीव डालने लगे। 
१८६१ के भारतीय परिषद अधिनियम (इण्डियन काउन्सिल्स ऐवट) ने इस दिशा म 
बहुत काम किया। 

६८६१, भारतीय परियद्‌ अ्धितियम--इस अधिनियम ने पहली वार गवर्नर 
जनरल की परिषद्‌ को एक मत्रिमडल का रूप प्रदान क्या । इसमे गवर्नर जनरल से 
कहा गया कि वह वित्तीय प्रइनों पर सलाह देने के लिय अपनी परिषद में एक सदस्य 
और बढा ले। साथ ही उसे अपनी परिषद के सचालन के नियम बनाने की शक्ति भी दी 
गई। इस प्रकार परिषद में पाच सदस्य हो गये, विधि सदस्य पहल से ही झलग था। 
गवनंर जनरल को इससे यह प्रेरणा मिली कि वह जझ्षासन के काम को अपनी 
परिषद्‌ के सदस्यों में बराट ले। लाई केनिग न, जो उस समय गवर्नर जनरल थे अपनी 
परिषद्‌ के सदस्यों म विविध विषय वाट दिय और इस प्रकार भारत में पहली बार 
मत्रिमडलात्मक शासन की छाया स्थापित हुई । 

इस अधिनियम ने केन्द्रीय सरकार म एक छाया-विधान सभा की स्थापना भी 
की । उसने गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया क्षि वह अपनी परिषद के भीतर 
छह से बारह के बीच भे सदस्या को मनोनीत (नॉमिनेट) करे जिनमें से कम से कम 
आधे बैर सरकारी होने घाहिय । गवर्नर जनरल या उसके द्वारा मनोनीति सदस्य 
उमका अध्यक्ष होता था और ग्रध्यक्ष को निर्णायक मत देन का अधिकार दिया गया । 
यद्यपि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था क्कि सभा के सामने महत्वपूर्ण 
मामलों मे कोई विधेयक उसकी पूर्व भनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता था, 
बह सभा के निणया को स्वेच्छा से रह भी कर सकता था, भर किसी मामले को 
ब्रिटिश-राजसत्ता की राय के लिय भी रोक सकता था सयापि यह मानना होगा कि 
इस अधिनियम ने विधान सभा की स्थापना को दिशा म पहला महत्वपू" कदम रखा। 

केन्द्र की भाति प्रान्ता मे भी इस अधिनियम ने विधान सभाओो की स्थापना 
की, वहा भी कार्यकारिणी परिषदो म कुछ सदस्य नामजद किये गय॑। ब्रिटिश सरकार 
का मानना था कि य परिपदें अपनी सीमित सत्ता के क्षेत्र मे व्रिटिश ससद के समान 
हो कानून बनाने वी शजित रखती थी । 

इस ग्रधिनियम न गवेनर जनरल को अध्यादेश जारी करन की शक्ति भी दी, 
ये भ्रध्यादेश झाम तौर पर छह मास तक जारी रह सकते थ । इसके द्वारा कलकत्ता, 
बम्बई और भद्वास में उच्च-्यायालयो वी स्थापना कौ गई और कम्पनी द्वारा स्थापित 
न्याय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया । 

कुछ सेखको ने ऐसा साना है वि झविनियस ने भारत के साविधानिक विज्ञास 
मे एक नय युग का सूत्रपात क्या झौर प्रतिनिधि सस्याझ्रा की नींव डाली थो तो 
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ऐसा लगता जरूर है, परन्तु वास्तव मे यह अधिनियम ब्रिटिश ससद द्वारा इस नीयत 
और प्रयोजन से पास नहीं किया गया था । इसम यह भी नहीं कहा गया था कि 
मनोनीत सदस्यों म भारतीय भी होगे, परन्तु इसका उल्तेस ससद में हुआ अवश्य 
था । सरकार ने कभी यह चेप्टा नही की कि वह भारत के राष्ट्रीय विचार वाले लोगो 
कौ सभा सम मनोनीत करे, और यदि वह वैसा करती भी तो उसका कोई अच्छा परि- 
णाम नही होता क्याकि गवेनर जनरल सभा के निणया से दधता नही था, उसे इस 
बात के लिय विवश नही किया जा सकता था कि वह सदा सभा के निर्णयो से सहमत 
हो ही जाय । 

१८६२ भारतीय विधान परिषद्‌ ग्रधिनियम--१८८५ म इण्डियन नेशनल 
कांग्रेस का जन्म हुआ | कांग्रेस अपने शैशव काल में आवेदन-निवेदन की रीति से काम 
करती थी, उस समय वह दो बाता पर बहुत जोर दे रही थी कि---( १) सभी प्राम्तो 
में विधान परिपदें स्थापित की जाये और उनके सदस्यो की सख्या बढाई जाय, तथा 
(२) विधानसभा के संदरयों का जनता द्वारा निवाचिन होना चाहिय व उन्हे प्रत्यक 
आधिक प्रस्ताव पर विचार, विवाद और निर्णय करने की अन्तिम झकित तथा सभी 
भामलो से का्यपालिका से प्रइन पूछने का अधिकार मिलना चाहिय । 

काग्रे स की इन मागों से ब्रिटिश ससद के एक उदार सदस्य श्री चाह्स ब्रेंडला 
बहुत प्रभावित हुए, वे १६८६ से भारत आय और काग्रेस के भ्रधिवेशन से सम्मिलित 
हुए । लद्दन वापिस लौटने पर उन्होने ससद के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसम काग्रेस 
की मायों को उचित स्थान दिया गया था । इस प्र सरकार ने स्वयं सखद के सामने 
एक विधेयक रखा और १८६२ मे उसे भारतीय विधान परिषद अधिनियम के नाम से 
पास किया ! इसकी मुख्य धारायें इस प्रकार है-- 

(१) केन्द्रीय विधान परिषद्‌ के सदस्यो की सख्या बढ़ाकर दस से सोलह के 
बीच में कर दी ग्रई, यह आवश्यक माना गया कि नियुकत सदस्यों मं से कम् से कम 
१० सदस्य सावंजनिक यानी गैर सरकारी होने चाहियें, यद्यपि उन्हे झाथिक प्रस्तावों 
पर मत देते का भ्रधिकार तो नहीं दिया गया परन्तु उस पर वाद-विवाद करने की 
शक्ति दे दी गई, तथा उन्हे सामान्य लोकहित के प्रइन पूछने की शक्ति दे दी गई 
परन्तु वे पूरक प्रइन नही पूछ सकते थे | इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने यह 
व्यवस्था भी की कि केन्द्रीय विधान सभा के चार चामजद सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय 
विधान परिषदो के गैरसरकारी सदस्यो द्वारा होने लगा । 

(२) इस अधिनियम ने दूसर। परिवर्तेन यह किया कि प्रान्तो मे से बस्वई, 
मद्रास और बगाल की विधात परिषद में २० तथा पश्चिमौत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश) 
में १५४ सदस्यो की नियुक्ति की व्यवस्था की गई । इनम से कुछ सदस्यों का निर्वाचन 
परोक्ष पद्धति से दगरपाजिकायें, जिला बोई, चैम्वर ऑफ कॉमर्स तथा विश्वविद्यालयों 
द्वारा किया जाने लगा । 

इसमे कोई सन्देह नहीं है कि इस अधिनियम ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर 


ब्रिटिश ज्ञासवकाल मे भारत का साविधानिक विकास श्ष६ 


लिया कि भारत के केन्द्रीय और प्राम्तीय शासन में ऐसी विधान सभायें होनी चाहिये 
जिनमे भारत के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि बैठे और जो शासन के बारे में गवनर 
जनरल और गवर्नरो से प्रश्न पूछ सकें । वास्तव में यह बहुत अच्छा तो नहीं लगता 
है कि हम अंग्रेजों के हर काम में उनकी तीयत पर सन्देह करें परन्तु निष्पक्ष अध्ययन 
की दृष्टि से यह झ्रावश्यक है कि हम उनके प्रयोजनों की थोडी समीक्षा करें | इस अधि- 
नियम के बारे में यह स्वीकार करना ही होगा कि इस समय भारत में लोक्मत का 
निर्माण हो रहा था और भारत के पढ़े लिखे लोग काग्रेस के नीचे प्रतिनिधि शासन 
की माग करने लगे थे। सरकार चाहती थी कि किसी प्रकार वह उनका मुह बन्द कर 
सके प्लौर ससार के स्वंतंत्र देशो विज्षेषकर सयुकत-राज्य अमेरिका के सामने 
यह दावा कर सके कि उसने भारत में भारतीयों को उनके देश के छासन के साथ 
जौड लिया है । परन्तु वास्तव मे जिन लोगो को परिपदों मे लिया जाता था वे भारत 
के लोकमत के प्रतिनिधि न होकर सरकार के पिट्टू होते थे और उतका परिषदो में 
होना ते होता भारत के लिय समान ही था क्योंकि वे दवी-दवी झावाज मे बोलते थे 
तथा वहा बैठकर अपने यज्ञ और पद प्रतिष्ठा के लिये अधिक चिन्तित रहते थे, राष्ट्रीय 
हितों का चिस्तन नहीं करते थे। वे वहा गवर्नर या गवनंर जवरल का रुख देखकर 
बोलते और उनकी हा म हा मिलाते थे। यह सब भारत कोआजादी की ओर ले 
जाने के बजाय, उसकी ग्रुलामी को और भी ज्यादा मजबूत बनाता रहा । 
पिम्दो-मार्ले घपोजना और भारतोय परिषद प्रधिनियंम १६०६--भारत में 
जिस प्रकार उम्र राष्ट्रीयता का विक्राम हो रहा था तथा वह जिम प्रकार बंगाल के 
विभाजन के बाद और लोकमान्य तिलक के प्रयत्नो के फलस्वरूप झागे बढ रही थी, 
उसके सदर्भ म यह अनिवार्य हों गया था कि सरकार किसी प्रकार भारत के नम्न- 
वादियों और घतिक तथा भूमिपतति वर्यो को प्रसन्न करके श्रपने पक्ष में मिलाय तथा 
राप्ट्रीय शक्तियों को परास्त करने की चेप्टा करे । भारत मत्री मॉ्न ने स्वय ही यह 
कहा था कि हम नज्भवादी-भारतीयों को अपने पक्ष''में सगठित करना चाहते हैं। 
२३ फरवरी १६०६ को हाउस आफ लाई स म बोलते हुए विस्कराउन्ट मॉर्ले ने कहा, 
“इस प्रकार वी योजना पर विचार बरसे समय हें तीन प्रकार के लोगो का ध्यान , 
रखना होगा । एक ओर उम्रवादी है जो ऐसा मोहक स्वप्न देखते है कि विसी दिन वे 
हमको भारत से खदेड देंगे । एक दूसरा समुदाय भी है जो इस प्रवार के विचार नही 
रफता है, वरन्‌ यह झ्राशा रखता है कि भारत को औपनिवेशिक टग का स्वशासन या 
स्वराज्य मिलेगा | इसके बाद एक तीसरा वर्ग है जो इससे अ्रधिक कुछ नहीं मागता 
कक उसे हमारे प्रशासन में सहयोंग प्रदान के लिय प्रवेश दिया जाये।” ...“मेरा 
विश्वास है कि सुधारों का प्रभाव यह हुआ है, हो रहा हैं और होगा कि यह दूसरा वर्य 
जो स्‍्रौपनिवेशिक स्वशासन की ग्राशा करता है तीसरे वर्ग मे मिल जायेगा जो इसने 
से सत्तुप्ट हो जाथगा कि उसे उचित प्रौर पूरे तरीके से शासन मे दाखिल कर 
लिया जाये ।/ 


१६० भारतोय राजनीति का विकास और संविधान 


अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये उन्होने तत्कालीन गवनेर जनरल लॉ मिन्‍्टो 
के सहयोग से एक योजना वनाई जिसे भारत के लिये झ्ासन सुधार योजना कहा गया। 
इसी योजना के आधार पर ब्रिटिश ससद ने १६०६ में एक अधिनियम पास किया 
जिसे भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के अच्तगंत केन्द्रीय 
दिधान परिषद्‌ के भीतर कार्यकारिणी परिषद के छह सदस्यों के अतिरिक्त, कमान्डर 
इन-चीफ, जिस प्रान्त में उसकी बैठक हो रही हो उसका गवनेर या लेपटीनेन्ट गवर्नर 
आर ६० अन्य सदस्य रखे गये । इन ६० सदस्यो मे २८ सरकारी कमंचारी और ५ 
गैर-सरकारी सदस्यो को सरकार मनोनीत करती थी, १३ सदस्य प्रान्तीय विधान 
परिपदो द्वारा निर्वाचित होते थे, ६ जमीदारो द्वारा, ५ बडे प्रान्तों के मुसलमानों द्वारा, 
१ मुसलमान जमीदारों द्वारा तथा २ चैम्वर ऑफ कॉमसे द्वारा । 

प्रान्‍्तो की विधान परिषदों के केवल गर-सरकारी सदस्य ही केद्धीय विधान- 
परिपद्‌ के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते थे। केन्द्रीय विधान परिपदु के सदस्यों 
को यह अधिकार दे दिया गया कि वे प्रश्नो के अलावा पूरक-प्रश्न भी पूछ सकते थे, 
प्रस्ताव रख सकते, व्यवस्था के प्रइन उठा सकते तथा वाद-विवाद के समय मत-विभा- 
जन की माग कर सकते थे । राजस्व, ऋण, सैनिक व विदेशी मामले ग्रादि कुछ 
बिपयो मे उनकी शक्ति बहुत ही सीमित थी। कुछ प्रशन तो बिल्कुल ही ऐसे थे जिन 
पर विधान परिषद्‌ विचार ही नही कर सकती थी। गवनंर जनरल अपनी इच्छा से 

केन्द्रीय विधान परिषद्‌ की कार्यवाही को रोक सकता था। बजट के भामलों में 

विधान परिषद्‌ के सदस्य जो प्रस्ताव या सझ्योधन सुभाव रखते थे वे केवल सिफ़ारिशी 
होते थे, भ्रन्तिम वार जब बजट परिषद्‌ के सामने रखा जाता था तो उस समय उस 
पर चर्चा तो की जा सकती थी परन्तु उस पर कोई प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते थे । 
इसी प्रकार परिपद्‌ द्वारा पास किया गया कोई भी प्रस्ताव सरकार पर बन्धनकारी 
नही होता था, वे सब सिफारिश के ज॑से ही होते थे। प्राय सव ही महत्वपूर्ण मामलो 
वो परिषद्‌ के कायें क्षेत्र स बाहर रखा गया था, जैसे--विदेशी सम्बन्ध देशी राज्यो 
के साथ सम्बन्ध, अथवा न्यायालय के सामने प्रस्तुत मामले । 

प्रान्तों की विधान परिषदो मे भी सदस्यों की संख्या बढाई गई । गवर्नर की 
कार्य कारिणी परिपद्‌ में भी सदस्यो की संख्या वढा दी गई प्रान्तों की विधान परि- 
चरदें भ्रपने-अपने प्रान्‍्त के वजट पर खुली चर्चा नहीं कर सकती थी । गवर्नर अपनी 
प्रिपद्‌ की सहायता से वजठ का एक प्रारूप तैयार करके केन्द्रीय सरकार के साथ 
उस पर चर्चा कर लेता था, उसके बाद वजट का वह प्राहप विधान परिषद्‌ की एक 
छोटी सी समिति के सामने रखना होना था जिसमे गँर-सरकारी सदस्यो का बहुमत 
होता था । इस समिति की सिफारिशों पर गवर्नर द्वारा विचार कर लिये जाने के 
बाद उसकी इच्छा के अनुसार वजट पास हो जाता था, उसमे परियद्‌ कोई झाषत्ति 
नही कर सकती थी ! 

इस अधिनियम के साथ एक सिफारिश्व की गई थी कि केन्द्रीय भौर प्रान्तीय 
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सरकारों की कार्यकारिणी परिपदो मे से हर एक से एक-एक भारतीय सदस्य लिया 
जाय । यह प्रबन्ध बहुत महत्वपूर्ण था परन्तु दुर्भाग्य ऐसा था कि हरेक महत्वपूर्ण 
योजना जब्र व्यवहार मे आती थी तो उसे इस <_ ” व्यवहार में लाया जाता था कि 
उसका महत्व समाप्त हो जाता था और वह एक नया अभिशाप बन जाती थी, भारत 
में सरकार के पिटठुओं की सख्या मे वृद्धि कर देती थी और हमारी भ्रुलामी की 
जजीरो को और भी भ्रधिक कस देती थी । इस मामले मे भी वही हुआ, सारा ढाचा 
इस प्रकार का बन चुका था कि उसमे कोई भारतीय भारत के लिय कुछ बहुत अधिक 
कर ही नही सकता था इसके अलावा जो भारतीय उसमे गय उन्होने अपने आपको 
इस भद्दे गुलामी के ढग के साथ पेश किया कि उससे भारत की नाक नीची ही हुई । 
एक प्रकार से सरकार भारतीयों को इस प्रकार के पद देकर देश में बढती हुईं 
राष्टीयता के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रही थी और वह इन भारतीयों को ऊचे पद 
दे कर इनका प्रयोग राष्टीयता के विरुद्ध शत्तरज के मोहरो की तरह करती थी । 

इस झधिनियम का उद्देश्य भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतन्त्र की नीव' 
डालना नही था । स्वय लाई मॉलें ने इस विधेयक के हितीय वाचन के समय लाड़ें- 
सभा के सामने एक भाषण मे कहा था कि, यदि यह कहा जाय कि इस विधेयक के 
द्वारा में भारत में एक समदात्मक पद्धति की स्थापना करने की चेप्टा कर रहा हूँ या यह्‌ 
कि सुधारों का यह अध्याय प्रत्यक्षत या अनिवायंत भारत में रुसदात्मक पद्धति की 
स्थापना की भूमिका तैयार करता है तो म उन लोगो मे से हूँगा जो इस योज्ना से 
कोई सम्बन्ध रखना पसन्द नहीं करेग। यदि ब्रिटिश सरकार का इरादा यह होता कि 
वह भारत मे ससदात्मक शासन की स्थापना करेगी तो वह कभी भी भारत म पृथक- 
निर्वाचन जैसी अलोकत तीय योजना को लागू न करती । वास्तव में सरवार मुसल- 
मोनो को पृथत्र निर्वाचन देकर भारत को साम्प्रदायिक ढंग से विभाजित करना 
चाहती थी, इस नीति का विस्तृत विवरण हम पीछे राजनीतिक विकास के सदर्भ में 
दे चुके हू ॥ 
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भारत-शासन अधिनियम--१६ १६ 
“नया विधान अपने निर्माताओं के बुनिय दी उद्देश्यों की पूति करते मे 
असफल रहा है। यह उत्तरदायी ससदात्मक शासन का प्रशिक्षण नही दे 
सका तथा यह साम्प्रदायिक निष्ठाओं और सघ्षों को सामान्य लोकहित के 
सामने गौणा श्रौर उसके आधीन नही बना सका ।! 
-+प्रो० रेजीनालड कूपलेण्ड + 
'भारत मन्जी के हाथो मे भारत सरकार का जो प्रश्मासकोय व आर्थिक 
नियन्त्रण बचा है, वह इतना अधिक है कि साविधानिक हृष्टि स यह नहीं 
स्वीकार किया जा सकता कि भारत सरकार अधिक मात्रा मे स्वतन्त्रता का 
उपभोग करती है।' +-मर तेजवहादुर सप्रू 
पिछते अध्यायों में हम यह अवलोकन कर चुके है कि किस प्रकार भारत में 
राष्ट्रीय विचार के लोग शासन सुधारा की माग कर रहे थे । १६१४ में प्रथम महा- 
युद्ध के समय महात्मा ग्राधी ने दक्षिणी अपीका से भारत आकर अ ग्रेजी सरकार की 
मदद की और उन्होंने युद्ध के लिय भारतीय जन घन उसे दिलाया। १६३६ में 
रीयल लत न यपिक्थिपिय के मर से औपनिवेशिक सरकार की माग की गई थी ॥ १६१७ म लोकमान्य 
और एनीवीसन्ट मिलकर होमरूल श्रान्दोलन चला रहे थे। इन परिस्थितियों में सर- 
बार भी भारतीय शासन की समस्याग्रो के बारे म॒ विचार कर रही थी। विचार 
और चर्चा के उपरान्त २० अगस्त १६१७ को भारत मन्त्री थी माटेग्यू ने व्विटिश 
सुसद मं एक वबतव्य दिया जिसमे यह कहा गया कि “ब्रिटिश सरकार की नीति यह 
है कि प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को क्रमश अधिक संख्या मे लिया जाय की हर शाखा मे भारतीयो को क्रमश अधिक संख्या मे लिया जाय, 
इस नीति के साथ भारत सरकार भी पूरी तरह सहमत है । इसके अतिरित सरकार 
यह चाहती है कि द्विटिझ साम्राज्य के अनिवायं अद्भ के तौर पर भारत म उत्तरदायी 
शासन वी धीरे-घीरे स्थापना की दृध्टि से स्वायत्त शासन की सस्थाओझं का विकास 
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किया जाये !” आग उन्होने कहा कि “इस नीति के आधार पर प्रगति क्रमश ही 
प्राप्त की जा सकती है । इस दिल्ा में प्रत्मकर कदम उठाने के समय और योजना के 
बारे में अस्तिम निर्णय ब्रिटिश और भारतीय सरकारें मिलकर करेगी, जिन पर भारत 
की जनता के कल्याण और उसकी प्रगत्ति दी जिम्मेदारी है। वे अपने निर्णय म उन 
लोगो के सहयोग से। प्रभावित होगी जिनको सेव: के नय अवसर प्रदान किय जायेंग 
आर वे उतनी मात्रा मे आग बढेंगी जितना कि भारतीयों की जिम्मेदारी की भावना 
मे विश्वास किया जा सकेगा । ” 

उपरोक्त घोषणा के पश्चात भारत-मत्री माटेग्यू ओर तत्कालीन ग्वनेर ज़न- 
रल_च॑म्सफोर्ड ने मिलकर एक योजना तैयार की जिसे माटफोई सुधार योजना कहा 
जाता है । इसके आधार पर ब्रिटिश ससद ने १६१६ मे भारत शासन प्रधिनियम 
पास किया जिसे भारतीय साविधानिक विकास मेरे लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा 
में बहुत बड़ा कदम माना जाता है । यहा हम इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं 
और उसके विविध श्र गो का विस्तृत वर्णद्र करेंग । 

भ्रधिनियम के प्रमुख लक्षश--( १) इस अधिनियम की पहली विशेषता यह 
थी कि इसने प्रान्तो की कार्यपालिका में दध शासन लाश किया, अर्थात्‌ कार्यपालिका 
के कुछ विधय निर्वाचित विधान मडल के मसत्रियों को द दिय गये और शेप गवनर को। 
मापमुड्त का ज्ञक्षतयां भो पूर्ण नही थी, जब _गवनर चाहता उन भ दखल दे सकता 
था। इस भ्रकार इस प्रधिनियम ने प्रान्तो मे दोहरे शासन की स्थापना की) (२) 
इसका दूसरा प्रधान लक्षण यह था कि इसके अन्तर्गत केद्ध ने प्रान्तो को शासन की 
कुछ सत्ता हस्तान्तरित की न्तरित की इससे पहले शासन की सारी शाकित केन्द्रीय सरकार के 
ही हाथो म केन्द्रित थी। इसे सत्ता का वितरण (डेवोल्यूशन) कहते हं। (३) 
अधिनियम की तीसरी विशेषता यह थी कि इसने केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान सभाझो 
को नय भ्राधार, व्यापक मताधिकार झौर विस्तत शक्तियाँ देकर पुन गठित किया पुनर्से 
(४) इस अधिनियम के अन्वर्गेत केन्द्रीय भोर प्रान्तीय_ कायकारिणों वरिद्रदा में 
आरतीयो को प्रधिक सख्या म्‌ नियुक्‍त करने का निश्चय किया गया। (५) इसने 
बीच के समय के लिय कुछ सरक्षण रखे, यह इसकी एक और विशेषता है। (६) 
इस भधितियम के द्वारा प्रोक्ष रूप से यह भी स्वीकार कर लिया गया कि भारत 
मंत्री भर विटिय सरकार भारत म उत्तरदायी झासन की स्थापना के लिए श्रपनी 
शकित को शिविल करने के लिए तैयार हैं। 

शाए्नन के तोन केख्ध--भारत में अ ग्रेजो झामन का सचालन तीन केन्द्रों से 
हो रहा था। भारत को शासन व्यवस्था के वारे म ब्विटिश-नससद जब कोई कानून 
बनाती थी तो वह इन तीनो बेन्द्रा के संगठन के बारे मे नियमों का निर्माण करती 
थो । १६१६ के भारत ज्ञासन प्रधिनियम म॑ भी इन तीनो केन्द्रा के सगठन शौर इनके 
बीच शकित के विभाजन और वितरण का विस्तार से वर्णन क्या गया! ये तीन 
कैन्द्र क्मश इस प्रकार थे-(३७)-वबिटेन में भारत-कार्यालय (इण्डिया प्रॉफ्सि) जिसे 


























श्ध्ड भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 

हे है मम (2८९ % 
अर ग्रेज लोग गृह सरकार (होम गवर्नमेन्ट) कहते थे । मद अग थे-- 
डिडिश्‌ सन्नाट ब्रिटिनन-ससद, भारत मत्री (जो ब्रिटिश सत्रिमडहल का सदस्य होता 
था) गौर भारत मन्री की परिषद जिसे भारत परिषद श्रथवा इण्डिया-काउस्सिल 

















उहते थे। (२).-भारत की केद्रीय-सरकार जिसमें, गवर्वर-जनरन, उसकी काय- 
कारिणी परिषद श्रौर विधान मड़ल होते थे। (3) प्रान्ती सरकारें जितसें बड़े 
प्रान्तों म गवर्नर और छोटे प्रान्तो म॑ लेफ्टिनेस्ट गवरनेर तथा ४छके भ्रतिरिकत उसकी 
कार्यकारिणी परिषद झौर दिधाद-सभा होती थी । 


१६१६ के भारत शासन अधिनियम ने सरकार के इन तीनो केन्द्रों के बीच मे 
राज्य की शक्तियों को नए सिरे से बाटा और यह कोशिश की कि भारत के शासन 
संचालन म भारतीय जनता को भी शामिल किया जाए । यह किस प्रकार हुआ इसका 
वर्णन हम यहा करेंगे । 


भारत मतन्री और गृह-सरकार 


१८५८ में भारत के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश-ससद द्वारा सम्हाले जाने 
के परिणामस्वरूप भारत ब्रिटिश सरकार का एक अंग हो गया और उसके शासन 
की जिम्मेदारी ब्रिटिश मत्रिमडल के एक अन्तरग मत्री पर डाली गई जिसे भारत मत्री 
(सेक्रेटरी गरॉफ स्टेट फॉर इण्डिया) कहा जाता था । वह ब्रिटिश ससद के सामने भारत 
रत को गई क कतक बिक सा रुप हम गत पा मे व कह हे शासन के लिए जवाबदेह होता था। उसकी । के लिए. एक परिषद की परिषद की 
स्थापना क॑ रथ कास की कथा ले भ्रष्याय, मे वर्ण कर चुके 
है ॥.क़्ाग्रेस बई बार यह माय कर चुकी थी कि भारत मतों की झवितेयों को घटाया 
जाएं तथा उसके ऊपर, उसकी परिषद और उसके कार्यालय पर णो खर्च होता है वह 
भारत से न लिया जाए _ब्रिदिश मतिमडल में दूसरे प्रिटिश उपनिवेशों (आधीन 
देशो) के शासन की देख भाल के लिए जो उपनिवेश मत्री होता था उसका सारा सर्च 
जिटेन के सरकारी खजाने से दिया जाता था। उसका सबसे बडा लाभ यह था कि 
ब्रिटेन के बजट की चर्चा के समय ससद उस मन्नालय के कार्यो भौर उसकी नीतियों 
की आलोचना कर सकती थी। परन्तु क्योकि भारत मतों और उसके कार्यालय के 
लिए ब्रिटिश-ससद से पंसा नहीं माया जाता था, झत उसे इस बात का झवसर ही 
नहीं मिलता था कि वह भारत-मत्री और भारत-सरकार के कार्यों की श्रालोचना 
कर सके । 


१६१६ के अधिनियम ने इस स्थिति में सुधार कर दिया प्रौर उसके भ्सर्गत, 
कल आय लए 
गा । हालाकि इससे” 
आरत को केवल दीस लाख रुपए प्रतिवर्ष की बचत हुई क्योकि गृहू सरकार (होम 
गवर्नमेन्ट) पर बीस लाख रुपए प्रतिवर्ष से ऊपर होने वाला खर्च भारतीय कोष से 


दो दिया जाता था, वथापि इस्र-व्यूवस्था से इतता लाभ हुआ कि जिदिश-संसद भार- 
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तीय-शासन के बारे मे सक्रिय दिलचस्पी लेने लगी । 
भ्रभी तक सामान्यतया भारत-मत्री सभी विषयो में भारत सरकार पर नियंत्रण 
रखता था । १६१६ के अधिनियम ने चू कि भारतीय जनता को शासने-सत्ता में भाग 
देता स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारतीय जनता के भ्रति उत्तरदायी प्रान्तीय- 
शासन की नींव डालने के लिए श्ञासन के कुछ विपयो को प्रान्तीय विघान-मडलों के 
हाथो में सौपा श्रत स्वाभाविक रूप से ही भारत-मत्री की सत्ता मे कुछ शिथ्रिलता ग्रा 
गई | यह शिथिलता वास्तविक और व्यवहारिक नही वरत्‌ झ्ौपचारिक थी क्योकि इस 
अधिनियम ने हस्तातरित विपयो से जो रुत्ता प्रन्‍्तीय विधादन्सडलो क्ये सौंदी थी ने हस्तातरित विपयो से जो रुत्ता प्रान्तीय ब्घडली के सौंपी थी 
उसके प्रयोग -मे-जिस-प्रझ्यर हल १8 मल ध्कस पक टन + 72 कप 3 य विधान मडलो को रह करने की शक्ति 
दी गई थी उससे उत्तरदायी शासन का सारा दावा अवास्तविक हो गया था । इतना 
ही नही, यदि गवर्नर और प्रान्तीय मत्रिमडल किसी विपय पर सहमत हो जाने की 
स्थिति में अधिनियम ने भारत-मत्री को यह सत्ता दे दी थी कि वह यदि उनके निर्णयो 
को ब्रिटिश-साम्राज्य के हित्तो के लिए हानिकारक समझे तो इन्हे रह कर सकता है । 
कक 3 श्रकार यह जाहिर है कि भारत-मत्नी की सत्ता ज्यों की त्यो रखी गई थी | 
2208 भारतापरपद (इण्डिया क्लॉउन्सिल)--१८४८ मे ही इस परिषद की स्थापना 
भारत पर ब्रिटेन के नियन्त्रण म॒ स्थायित्व लाने के लिए की गई थी । भारत मन्नी 
तो एक ब्विठिश राजनीतिज होता था जिसके लिए भारत का ज्ञान होना अनिवार्य 
नही माता जा सकता था और जो मन्त्रिमण्डल बदलने के साथ-साथ बदलता रह 
सकता था । ऐसी स्थिति मं यह आवश्यक था कि भारत परिषद में ऐसे लोग हो जो _ 
आन मे ये हो मोर नि मा ही झौर जिन्हें भारत की शासन-सम्बन्धी समस्याओं का दीघ॑ 
अनुभव हो । यह परिषद स्थायी द्वोती थी, अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल के साथ नहीं बदलती _ 
थी। इसके भधिकाश सदस्य भारतीय शासन में कम से कम ६० वर्ष -का श्रनृभव 
रते.थै। 

१६१६ के अधिनियम ने मारत-परिषद के सदस्यों की सख्या ८ भौर १९ दे 
बीच में निर्धारित करने की व्यवस्था की । इनमे से आधे सदस्यों के लिए यह भ्नि- 
बाय था कि वे कम से कम १० वर्ष तक भारत मे वाम कर रहे हो झौर जिन्हे भ्रपनी 
नियुवित के समय भारत छोड हुए अधिक से भ्राधिक पाच वर्ष हुए हो | मारत-परिपद 
के सदस्यों का कायकाल ५ वर्ष रखा गया तथा उसम्र तीन भारतीय सदस्य लेने को 
ड्यवस्था कर दी गई | मरत-धरिपद के कार्यों को परामर्श देते तक सीमित कर दिया 
गया 3, इसवी बैठक जो पहले प्रति सप्ताह होती थी, अब दय ऋधिनियम के पन्तर्मंत 
प्रति मास होने लगो तथा भारत मस्त्रो वी स्थिति अपनी परिषद्र मं पहले की अपेक्षा, 
भधिक मजबूत हो -मई + 

हाई-# मिपमतर को नियुकित--इस झधिनियम ने भारत मन्‍्त्री और उसती 
परिषद के कार्यों को केवल राजनीतिक नियन्ट्ण, निरोक्षण भौर मार्गदर्शन तक हो 
सीमित कर दिया तथा उनते हाथ से वे वाम ले विए जो वे भारत सरकार बे एजेन्ट 
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श्६६ भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


की हैसियत से करते थे। यह श्रावश्यक था कि भारत सरकार का एजेन्ट, पक! 
इच्छा के अनुसार काम करे, भारत भनन्‍्त्री और उसकी परिषद भारत सखयर का 
नियन्त्रण करते थे अत उनके लिए भारत सरकार की इच्छा के पालन का प्रइन ही 
नही उठता था । इस कठिनाई को ध्यान मे रखकर इस अधिनियम ने_ पृथक रूप से 
ब्रिटेन मं भारत के हाई कमिश्नर की नियक्ित की व्यवस्था कर दी। 

इस उच्चायुकत (हाई कमिश्तर)-का-.काम-इ-्लेण्ड.म भारतीय-विद्याथियों 
की देख भाल, भारत सरकार के लिए ब्रिटेब का माल खरीदना भर समस्त व्यापारिक 
मामलो की देख-रेख करना तथा इन विषयों में भारत सरकार को इच्छा_ के प्नुसार 
कार्य करना था । उसकी नियुक्त भारत सरकार-द्वास-की-जाती थी | 











भारत की केन्द्रीय सरकार 


भारत की केन्द्रीय सरकार के तीन अज्भ यै--गवर्नर जनरल, केन्द्रीय कार्य- 
न परिषद भौर केन्द्रीय विधान मण्डल। १६१६ के अधिनियम ने इन तीनी 
अज्जो के कार्यक्षेत्र और उनकी शवितयों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया। 

(१) गवर्नर जनरल--अधिनियम ने भारत के गवनेर जनरल के झ्रधिकारों 
म्‌ कोई कमी नहीं कोई कमी नहीं की । वह भारत का वास्तविक दग़सक था, उसे देश के शासन में 
सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त थी । उनकी नियुक्ति ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के परामर्श से वहा 


का सम्राट करता था। कक था तो कं जो तप हल साथ 2४ प पाच वर्ष रखा गया था परन्तु 
उसमे सुविधों के अनुसार वृद्धि की जा सकती थी। उसे लगभग लाख रुपया 
प्रति वर्ष वेतन के रूप में मिलता. थ था, इसके अतिरिक्त उसे एक नि शुल्क निवास स्थान अतिरिक्त उसे एक नि शुल्क निवास स्थान 


मिलता था जिसे वाइसरीगल-लॉज कहते थे, उस_ विशाल भवन में आजकल हमारे कहते थे, उस विशाल भवन में आजकल हमारे 
राष्ट्रपति रहते हैं तथा उसे भब्र राष्ट्रपति भवन कहा जाता है तथा उसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। गवनेर जनरल के 

निवास की व्यवस्था तथा दावतों आदि पर लगभग १६ लाख रुपया प्रति बर्ष 
व्यय होता था। 

भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में वह ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से 
काम करता था और उस हैसियत म _उसे वाइस राय कहा जाता था। वह हर प्रकार 
से भारत मे ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक था और उसे दया व्‌ न्याय का स्रोत माता जाता 
था। वह भारत के लोगो को राज॑अब्ित- के पुरस्कार मे पदविया और उपाधिया 
राजा, नवाव, रायबहादुर, रायसाहब, सहाराजा आदि प्रदान करता था । ये उपाधिया 
अधीन मारव मे बह जियो ली ो। घोर तक बे लाए 
हम 2 अं अशा चल ल रन राष्ट्रवादी लोग ऐसे उपाधि प्राप्त लोगो 
को देशद्रोही मानते थे और उन्हे धृणा की दृष्टि से देखते थे । स्वतन्त्र होने पर भारत 
ने उन समस्त उपाधियों को रहू कर दिया है भौर भव उनका प्रयोग कानून के द्वारा 
बन्द कर दिया गया है। 


गवनेर जनरल देश के-प्रशासत्‌ का भश्यक्ष-होता-घा.। वह भारत मैं शान्ति 
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भारत शासन प्रधिनियम---१ ६१६ १६७ 


और सुब्यवस्था के लिये जिम्मेदार होता था। उसे नियुक्तियों व नाभजदसियों को 
बहुत बडी ध्क्न प्राप्त थी। वह लेपिटनेन्ट गवने रा, कॉउन्सिल प्रॉफ स्टेट के ग्रध्यद् 
प्रादि की नियुक्ति करता था, तथा केन्द्रीय विधान मण्डल म श्रनक सदस्यों को नाम- 
जद (मनोनीत) करता था । वह यदि आवश्यक समभता तो प्पनी वा्यंकारिणो 
परिषद के निर्णयो को मानने से इन्शार वर सकता था । हमारे राष्ट्रपति की भाति 
नह केल्रीय विधान मण्डल की वेडक बुनाता उन समाप्त केन्द्रीय विधात मण्डल की बैठक बुनाता हैक और उन्हे मग 
करता था। वह उसके दानों सदनों का संयुक्त अंर्धिवशन बुलाकर उनके सामने भाषण 
कर सकता था। 

कानून.बनान के मामले म हमारे राष्ट्रपति की शकितिया तो नाममात्र वी ही 
हैं परन्तु गवर्नर जनरल के पास वह झवित सच्चे प्र्यों म मौजूद थो। वह विधान 
मण्डल द्वारा पास किय गय समस्त विधेयक्रों पर अपनी अनुमति देता था, उसकी 
झनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं वन सकता था। उसे अधिकार या कि वह 
लि ियेयक पर मी सो कि गे विवार के लि विधेयक पर अपनी स्वीहृति न दे या उसे ब्रिटिय से के. 
रोक ले! बह किसी को झपनी सिफ़ारिश के साथ विधान मण्डल के 
आह काया: ५ ढ 
पुनविचार के लिए वापिस भी भेज सकता था | कई बार जब गवर्नर जनरल की कार्य- 
कारिणी-परिपद विधान-मण्डल के सामने कोई विधेयक पेश करती और विधान मडल 
उसे अस्वीकार कर देता या उसम ऐसे सझोघन कर दता जो परिपद को मान्य न हो 
तो उस स्थिति म॑ गवनंर जनरल परिषद द्वारा रखे गय बिला को अपनी स्वीडृति 
देकर कानून बना सकता था। इसे सर्टिफिकेशन कहते हैँ । 

इसके भ्रतिरिक्त गव्ंर जनरल को अ्रध्यादेश जारी करन की शबित भी 
प्राप्त घी । य अध्यादेश छ. सास तक लागू रह सत्ृत्ते थे और इस बीच उन्हें व्रिदिश 
सरकार के सामने विचार के लिए पेश क़िया जाता था। उसके द्वारा स्वीकार कर 
दिय जाने पर अध्यादेश अधिक समय तक लागू रह सकते थे । 

ग्वनेंर जनरल वी शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार तक ही सीमित नहीं थी 
बरन्‌ वह प्रातीय सरकारों के कार्यों म भी दखल दे सकता था। वह प्रातीय सरकार 
के कसी भी कानून को रहू कर सकता था झोर अपनी अनुमति के लिये पेश क्यि गये 
प्रान्तीय विधेयकों को अनुमति देने या दे देने म वह स्वतन्त्र था, वह उन्हे ब्रिटिश 
सरकार की स्वीकृति के लिय भी रोक सक्तता था । 

गंधनंर जनरल को सबसे अ्रधिक दाक्तिया वित्त के मामले म दी गई थी । 
कि का पाक कल 3 के बारे में अन्तिम सत्ता उसके ही पास रखी थी, वह उसके बारे म कोई भी 
प्लणय कर सकता था और उसके नियथ को ब्रिटिश सरकार के अलावर कोई भी रह 
नही कर सकता था। इस प्रकार गवर्नर जनरल भारत का वास्तविक झासक था और 
वह भारत से ब्रिटिश सरकार का ऐसा एजेप्ट था जिस पर उसके हितो की रक्षा की 

* जम्मेदारी थी । 
(२) कार्यकारिणी परिषद--१६१६ से बहुत पहले से ही गवचर जनरल की 
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सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद काम कर रही थी । इसका वर्णन हम पीछे कर 
चुके हू । १६१६ के अधिनियम ने कार्यकारिणी की रचना मे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन 
नहीं किया । इसने इतना परिवर्तन अवश्य किया कि उसके सदस्यो की संस्या बढ़ाने 
के लिए ब्रिट्रिश सम्राद की अनुमति काफी मान ली गई, उसके लिए ससद के सामने 
जाने की आवश्यकता नही रही । परिषद में कानूनी सदस्य के स्थान पर भारतीय 
एडवोकेट भी नियुक्त किय जा सकते थे । इसी सुधार के आधार पर सर तेजबहादुर 
सभश्रू को परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्त क्रिया गया था। 

(३) केस्तेय विधान मडल--१६१६ के अधिनियम ने केन्द्रीय विधान मण्डल 
के स्वरूप म कुछ महत्वपूर्ण परिवतन किय। इसने निम्न सिद्धान्तों पर केन्द्रीय विधान 
मण्डल वा पुन्सज्ूठन किया -- 

१--ि दम न और उपर ते करत -सीरस्वाइन सकता बन, सं दो सदन बताय गय, जिनमें से एक को काउन्सिल 
आ्रॉफ स्टेट अर्थात्‌ राज्य-परियद और दुसरे को सैं्रन लजिस्ताट्न प्रसम्बता अरया 
केद्रीय धिधान सभा कहा गया। 

7 २- विधान मण्डल में चुने हुए सदस्यो का बहुमत रखा गया। 

३--विधान मण्डल को सीमित सत्ता दी गई जिससे कि वह गवरनर जनरल 
और उसकी परिषद के रास्ते म अड्चन न डाल सके । 

अ्रधिनियम ने निर्धारित कर दिया कि राज्य परिषद के कुल सदस्यों की 
सख्या ६० से अधिक नहीं होगी, जिनम से अधिक से अधिक २० सदस्य सरकारी हो 
उसे हू | राज्य-यरिपिद का कायक्षाल « वर्ष रखा गया। इसके सभापति को लिशुक्त 
गबनर जनरल करता था। स्त्रिया इसकी सदस्य नहीं होती थी, इसके निर्वाचित 
सदस्य. प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते थे । सारे देश भर म इसके लिए बोद देने 


वाले लोगो की सख्या लगभग १७००० थी । केवल वे लोग ही राज्य प्ररिषद्‌ के लिए 
बोद दे सकते थ्‌ जो काफी सम्पत्ति वाले हो 


ऊद्दीय विधान सभा म्‌ कम से कम १४० सदस्य होते थे , जिनय से कम से. विधान सभा म्‌ कम से कम १४० सदस्य होते थे 
कम १०० सदस्य निर्वाचित होते थे श्रौर शप ४० में से २० मर-सरकारी व २० सर:, 
कारी होते थे । इसके सदस्या को सलख्या १४० से अधिक भी हो सकती थी और उस 
स्थिति में सदस्यों वा यहा झनुपरात रखा जाता था। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव 


प्रत्यक्ष पद्धति से होता चा। झूलग सम्प्रदायों और जातियो के लिए ग्लग स्थान 
मम कक रखे _गय थे। इसके लिए वोट देने वालो की सस्या भी बहुत सीमित थी, 
केवल वे लोग ही वोट दे सकते थ जो था तो २००० रुपय की. सालाना आमदनी पर 
सतत के न्लिस शक किसान सन सम बम मी किन 2 शालग- 
का स्वामी हो बाधिक किराया १८० स्पय से कम न हो। इसम वे ही लोग 
सदस्य हो सकते थे जो कम से कम २५ वर्ष वे हो मत। देने दे लिय २१ वर्ष की भायु 


“ज्वोनी आवश्यक थी । इसका अध्यक्ष पहले चार वर्ष तक गवर्नर द्वारा नामजद होता 
था भौर उसके बाद चुना हुआ | _यह गोरव की बात है कि इस पद पर सरदार 
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उल्द्रभ भाई पटेल के बड़े भाई श्री विद्रतभाई पटेल भनेत वर्षों तक रहे और उहोंने 

बहुत स्वतन्त्रता के साथ अपने पद स सम्बन्धित काम को पूरा क्या । दे झान्दोलना 
मे जेल भी जाते, एरकार स लब्ते और विधान सभा की अध्यक्षता भी वरत । ऐसा 
ही एक उदाहरण उत्तरप्रदेश म राजपि पुरुषोत्तमदास टडन बा था। 

विधान मण्डल के बारे म एक वात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लनी चाहिये 
किथह स्वतन्त्र भारत वी ससद नहीं थी इसके विपरीत यह पराघीन भारत के 
शासको द्वारा बनाया हुग्चा एक ऐसा पडयदत्र था जिसके द्वारा वह भारत की जनता 
और ससार को इस भुतावे म डालना चाहते थे कि भारत म साविधानिक और लोव- 
तम्त्रीय ज्यासन चल रहा है तथा वह भारत वी जनता का ध्यान स्वतन्त्रता के संघर्ष 
की ओर से हटाकर इस पर कन्द्रित करना चाहते थ । यह हमारे सौभाग्य वा विपय है 
कि हमारे देश वो हमारे इतिहास वी एसी नाजुबद घटी मे ऐस महान और दूरदर्शी नेता 
मिल जिन्होंने श्रपने सुख और यश की पर्वाह न करके देश की झ्ाजादी का श्रतख जल 
के सीखचा के पीछे से और फासी के तख्ते पर स जगाया । 

/़िधान मण्डल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता घा जो त्रिटिश-पसद द्वारा 

पास क्यि गय किसी कानून के विर्द्ध हो /,साथ ही, क्योकि १६१६ के ग्रधिनियम ने 
शासन की सत्ता का विबन्‍्द्रीकरण क्या था झौर कुछ विषयो पर सत्ता प्रास्तीय सर- 
बारी को द दी गई थी, मत कद्रीय विधान-मष्डल वी कानून बनाने की शक्ति 
केवल केन्द्रीय विपय्रो तक ही सीमित थी । जैसा कि हम पहल वर्णन यर चुक ह, 
विधान मण्डल वी किसी भी इच्छा को गवनर जनरल रह बर सकता था और बिना 
उसकी मर्जी श्रौर सहमति के ही कोई कानून अपनी परियद की सहायता से बना कर 
लागू कर सकता था । ऐसी परिस्थिति म विधान भण्डल था वेवल इतना महत्व रह 
गया था कि इनमे बैठकर भारतीय-सदस्य सरकार के कामों पर अपनी राय जाहिर 
कर सकते थ । यहा यह बगत स्मरण रखने मोग्य है कि केल्द्रीय सरकार म कार्य- 
पालिका अर्थात्‌ भ्रवतर जनरल झौर उसकी परिषद विधान मण्डल के सामन किसी 
जी व्यम के लिए उत्तरदायी नहीं थ्‌ तथु उन्हें किसी बजट दी स्वीकृति या बिच कायम के लिए उत्तरदायी नही थ्‌ तथु उन्हे क्सी बजट की स्वीकृति या किसी 
कानून के लिय उसका मुह नहीं ताकना पड़ता था। 
7 साधारण विधेयक कसी भी सदन म पश् किय जा सकते थे, परन्तु वित्तीय 
विधेयक और बजट सम्बन्धी मसविदे केवल विधान सभा म ही शुरू क्यि जा सकते 
थे । सरकारी विधेयक परिपद के सदस्य पेश करते थ और गर-सरकारी बिल कोइ भौो 
सदस्य रख सकता था । प्रत्यक विधेयक पर तीन बार विचार होता था, जिसे वाचन 
या रीडिग्र कहते हैं । सभा के सामने रखे जाने वे बाद १५ दिन के भीतर बजट पर 
बाद विवाद और मतदान समाप्त कर देना होता था। सभा सरकार द्वारा की गई मागो 
और लगाय गय टैक्सो को श्रस्वीकार कर सकती थी परन्तु जँसा कहा जा चुका हैं; 
गवनर जनरल अपनी विशप झक्ित से उन प्रस्तावों को पास कर सकता था । 

विधान मण्डल के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य सरकार से प्रशासन के 








२०० भारतीय राजनीति का विकास और सविधाम 


बारे में कोई भी प्रइव पूछ सकता था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी सदस्यो को 
दिया गया था, तथा स्थगन प्रस्ताव भी पेश किय जा सकते थे। परन्तु इस सब का 
यह श्रथ हगिज नही है कि इन बातो का कोई अनुकूल था प्रतिकूल प्रभाव गवनेर 
जनरल और उसकी परिषद पर पडता था। तनिक भी नहीं। विधान मण्डल लोक 
हित के प्रइनो पर प्रस्ताव भी पास कर सकता था। इस प्रकार विधान मण्डल एक मण्डल एक 
सीमा तक एक ऐसा मच वन गया था जहा से जन न 5 ६280 की इच्छा प्रगट हो तकती थी। 
हमेशा ही वैसा हुआ नहीं ठ्ी_ उसका कारण यह था कि राष्ट्रीय. विचारो के लोग उसमें 
बहुत नहीं जा पाय व आजादी की अधिक वडी लडाई म जुटे हुए थे श्रौर इस देश म 
स्वतन्त्र ससंद बताने का स्वप्न देख रहे थे जो आखिरकार एक दिन पूरा होकर 


ही रहा। 
'जल्तो में हं ध शासन | 


-६१६ के अधिनियम ने जहा एक ओर शासन की सत्ता का एक श्र श कैल्टीय के अधिनियम ने जहा एक ओर शासन की सत्ता का एक श्र श केख्ीय 
उरकार के हाथो से प्रान्तीय सरकारों को दिया वहा उसने प्रान्तो मं शासन सत्ता का के हाथो से प्रान्तीय सरकारो को दिया वहा उसने प्रान्तो म्‌ त्ताका 
एक अश चुने हुए प्रतिनिधियों को देने का दाटक भी किया | हम यह बात बारूबार 
स्सट कर चुके ह कि त्रिटिश सरकार शासन सत्ता के बारें में बहुत सतक थी और 
वह कसी भी दशा म सत्ता को पूरी तरह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों मे 
सौपने को तैयार नही थी । वह इस बारे में बहुत सतक थी कि किसी भी प्रकार सत्ता 
का प्रयोग ब्रिटिश हितों के विपरीत न हो सके । इसके लिय उसने गवनर जनरल 
आर गवनरो को विशेष शक्तिया प्रदान की थी। शासन सुधार करके सरकार का 
इरादा भारत म॒तुरम्त उत्तरदायी सरकार स्थापित करन का नहीं था। इस हाथ 
सेजो शक्ति भारत मे लोगो को दी जाती थी वह उस हाथ से वापिस लेली 
जाती थी । 

शासन की शक्ति के प्रान्तो को सौपे जाने के बारे म जो नियम_ (डेवोल्यूशन- 
रूल्स) बनाय गये उनके अ्तगंत शासन की शक्तियों कु दो सूचियों मे विभाजित 
किया गया का आम जय पक पल गया था । इनम से केन्द्रीय सूची म॒ वे वि। वे ग्य थे जिनका प्रशासन केन्द्रीय 
सरकार चलाती थी और त्रान्तीय सूची मे वे विषय थे जिनका प्रशासन प्रान्तीय 
सरकारें चलाती थी। 
लित (रिजिव्डं) कहलाता था और दूसय हस्तातरित (दासफई) । सरक्षित वियय 
गवनर और उसकी कायकारिणी परिषद के सदस्यों को सौपे गय तथा हस्तातरित 
विषय गलनर और प्रव्य की जनता दा चुने हुए मन्सयो का 

सरक्षित विष्य--जो विषय ग्रेवनर और उसकी कायकारिणी परिषद को 
दिय गय थ, उनम प्रमुद्ध इस प्रकार अं वसया भय त्पा ऋण जेल, प्रान्तीय सरकार का कोष भौर 
हिंबाव विद्राब का निरीक्षण, कावन, धास्ति प्रोरि युब्यवस्था, मुभिव्यवस्था, ऋण सैना हैना, 











भारत शासन भधिनियम--१ ६१६ २०१ 


समाचार पत्र एव प्रेम श्रादि पर नियत्रण झौर राजस्व प्रादि। इन विधयों के बारे म 
ज्ञो कोई जो कार्रवाई होती थो उसके लिय गवर्नर वी परिषद प्रान्तीय विधान परिषद 
के सामने उत्तरदायी नहीं होती थी वरन्‌ निरकुश होती थी उन मामलों म उसे वेवल 
गवर्नर को जवाब देना पडता था। इस प्रकार सरक्षित विषयों के मामले म प्रास्तों के 
भौतर निरकुश शासन पहले की ही तरह लाग रहा उसम १६१६ के भ्धिनियम ने 
कोई परिवतंत नही क्रिया । 
हस्तातरित विषय-- जो विषय इस झधिनियम ने गवर्नर भौर जनता 

द्वारा चुन गये मत्रियों को सौंपे उनम से कुछ प्रमुख इस प्रकार हँ--केवल मांरतीमो 
की शिक्षा (प्ूरोपियन और ऐ ग्लोइण्डियन लोगा की नहीं) स्थानीय स्वायत्त शासन, 
खेती सार्वेजलिक निर्माण विभाग सिंचाई, मछली उद्योग, सटकारी समितिया, पुस्त- 
कालय सावंजनिक स्वास्थ्य और सफाई, उद्योग, घ्ं व दान की सस्यायें नशीले 
पदार्थ प्रादि.। इन विपयो के प्रशासन के लिय मत्री लोग प्रान्तीय विधान परिषद के 
सामने जवाबदेह होन थे | विधान परिषद्‌ को यदि यह विश्वास हो जाता कि मत्रि- 
मुडल ईमानदारी और कुशलता के साथ इन विषयो का प्रशासन नही चला पा रहा 
है तो वह उनके विरुद्ध अविश्वास का भ्रस्ताव पास करके उन्हे मत्रीपद से हूटा सकती 
थी । परन्तु यहा यह नही भूलना चाहिय कि अधिनियम का ऐसा कोई इरादा नहीं 
था कि प्रान्ता के हस्तातरित विषयों म पूरो तरह स उत्तरदायी शासन की योजना 
लागू की जाय, उसने गवर्नर को यहू शवितु, दी यी_ कि यदि वह विधान परिषद और 
अत्रिमडल के कसी काम निर्णय या प्रस्ताव को उचित न समझे तो उसे झपनी 

विशप शक्ति क द्वारा रह कर सकता था । गवनंर को युह जो दिशपाधिकार दिया गया 
आ।, इसने उत्तरदायी शासन की योजना को निरयंक बना दिया । 

गवर्नर का पद श्रौर उसकी शक्तिया--१६१६ के झधिनियम ने जिटिश भारत 

को और अधिक प्रान्तों म बाट दिया ठया प्रत्यक प्रान्त म एक गवर्नर की नियुक्ति का 

















प्रबन्ध किख्य । गवर्नर को प्रान्त का एक नाममात्र का शासक्र नहीं बनायागया था बरन्‌ 
यह अपेक्षा की गई थी कि वह वास्तविक शासक होगा । उसे प्रान्त के प्रशासन म्‌ ॥ उसे प्रान्त के प्रशासन म 
सर्वोच्चि-मत्ता प्रदान की गई थी ।_ साधारण दक्तियों क॑भलावा उसे कुछ विश्येपा- 
घिकास्यदओर स्व॑च्छिक झक्तिया भी दी गई थी । सामान्यतया वह ग्रपनी परिषद क्य 
अध्यक्ष होता था. उसकी बंठको की अध्यक्षता करता था झौर इसी प्रकार मत्रिमडल 
का भी वह स्वामी होता था । परिषद और मत्रिमडल दोनो के निर्णयों को रह करने 
बी शक्ति उसे दी गई थी । अधिनियम न यद्यपि यह कहा कि गवनेर आम तौर पर 
जनता के ग्रतिनिधियाँ को इच्छाओं कया घ्यान रखेगा तथापि उसे शासन के हितो की 
रक्षा के लिय यह शक्ति दे दी गई कि वह प्रान्तीय विधान परिषद के निर्णयो को 
रह कर सके । 

प्रान्तीय दामन में गवर्नर को कुछ विद्येप जिम्मेदारिया भी सौंपी गई थीं ॥ 
यह प्रान्त की द्ान्ति भौर सुरक्षा के लिये उत्तरदायी या, प्रान्त म मारत-मत्री भौर 








र्ण्२ भारतीय राजनीति का विकास श्र संविधान 


गवनर जनरल के आदेशों का पालन कराता था, प्रान्त की लोकसेवाओं (प्रॉविन्शियल 
सिविल सविसेज) के सदस्यों के हितों का प्रहदी था और अल्पसख्यक जातियो व वर्गों 
के हितों का सुरक्षित रखता था । 

प्रान्तीय विधान परिषद द्वारा पास क्यि जाने वाल समस्त विधेयक गवर्नर की 
स्वीकृति के लिय उसके सामने रखे जाते थ । उसकी स्वीउवि मिलने पर ही वे कानून 
बन सकते थे । गवर्नर का यह अधिकार था कि वह विधान परिषद द्वारा पास किये 
गय कसी विधेयक को अपनी सिफारिश्ञो के साथ पुनविचार के लिय लौठा दे, गवर्नर 
जनरल की स्वीकृति के लिय रोक ले या रह कर दे। गवनंर जनरत के पास भेजे 
जाने पर कोई विधेयक गवनर जनरल द्वारा ब्रिटिश सम्राट की स्वीज्षति के लिय ओजा 
जा सकता था। ग्वनेर प्रान्तीय विधान परिषद मे कसी ऐसे विधेयक की चर्चा को 
रोक भी सकता था जिसे वह प्रान्त की शान्ति और सुरक्षा के लिय खतरनाक समझता 


थ३। वित्तीय विधेयक गदर की ध्रुव भ्रत॒मति के दिना विधान सुभा भे पेश नहीं किय 
जा सबते थे । | जब कभी विधान परिप्रद किसी ऐसे विधेयक को प्राय करने से मन! कभी विधान परिपद किसी ऐसे विधेयक को प्रा क्रने से मना 
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कर देती जिसका पास होना गवनर आवश्यक समझे तब उस स्थिति म ग्रवनर स्वय्‌ 
उसे प्रमाणित करके कानून बना सकता था | पीछे हप उल्लेख कर चुके हू कि गवनेर 
जनरल को भी केन्द्रीय सरकार में बिल्कुल ऐसी ही शक्ति दी गई थी । 
अधिनियम ने उसे झवित दी थी कि वह अपने साय हाट पा, म॒ काम वाट सक 

था और पथ जात को तेगर मे शा न का “जब कभी विधान परिपद का 
बहुमत मे बनाने को तयार न होता तथा वंधानिक शासन के चलाने मे झड- 
चन डालता उस समय ग्रवनेर को यह शक्त प्राप्त थी कि वह्‌ मर सच ढो। हे वर मरी जा गो िए जाई वह दिया करत 
पिन मिस पाता का । इस प्रकार गवबनर को प्रान्ते मे सर्वोच्च 
सत्ता दी गई थो। ्द् 


गवर्नर की कार्यकारिणो परिधद--सरक्षित विपयो के प्रशासन म गवर्नर की 
सहायता करने के लिय प्रान्तो म कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई । य परि- 
दे पहले से ही चल रही थी । साविघातिक दृष्टि से परिषद के सदस्यो की_पियुवितर 
ग्रवर्मर की नियुक्ति की तरह ब्रिटिश सम्राट करता था । परन्तु वास्तव में झ्लञाथ गव- 
नर ही प्राय अपनी परिषद के सदस्यो को छाटते थे और सम्राट उनकी नियुक्ति कर 
देता था। परिपद के सदस्थो को प्रलग-अलग्र प्रातो मं अलग अलग वेतन मिलता था 
जिसका उल्लेख अधिनियम के एक परिश्विप्ट म क्या गया था । य लोग सामान्यतथा 
५ वर्ष तक के लिय नियुक्त किय जाते थे परन्तु समञ्नाट जब तक चह्दे उन्हें उनबे पद 
पर वनाय रख सकता था । 

गृव॒क्रर दी कार्यकारिणी परियद में बड़े प्रान्तों में ४ भोर छोटे आन्तो मे: में बड़े प्रान्तो में४ और छोटे आन्तो मर 
सदस्य होते थे | इनमें से झाध वे लगभग सर्देस्य गे सरवारी भारतीय होते थे । सर- 
करे सदस्यों के लिये सिविल सविस कय सदस्य होना आवश्यव था। 


भारताज्ञासत अधिनियम--१६१६ रण्३ 


कार्यवारिपी परिषद के सदस्य अलग-अलग सरक्षित विषयो को सम्हालते थे 


सात चोर पर वा चर तौर पर काम नहीं करत थ ।. वे एवं प्रखर स ब्रिटिश हिता के पाक छोर पर वास नहीं करत थ।, वे एवं प्रसार स जिटिश हिला के प्रतिनिधि थे 
और उनका काम यह देसना था कि वोव प्रिय मस्ती लोग किसी भी प्रकार इस प्रकार 
के काम न करें जिनमे प्रिटिश सरगार क हिता को हानि पहुँचने वी सम्भावना हो, 
य लोग गवर्नर के व्श्वासपात्र होत थ झत झाम तौर पर गवनर इनकी वात मानता 
था परन्तु गवनर वे तिय यह अनियान कक्ला, नही था वह श्रावज्यक्ल सममन पर उनकी 
बात मानते मे मना कर सकता था। वार्यवारिणिं परिषद्‌ का सबसे महत्वपूर्ण काम 
बजट तैयार करना था | बजट क द्वारा वह रारकार थी हर वायवाही पर पूरा निय* 
जण बरती थी । म॒त्री तोग यदि कोई नयी स्राजना शुरू यरना चाहते थे तो उन्हे 
परिषद की दया पर निश्वर रहना पदता था वयावि वही उस योजनो वे लिये घन 
की व्यवस्था कर सक्‍ती थी । नवाज धाकड 
इस प्रकार यद्यपि प्रान्त|य शासन म प्रतिनिधि शासन शुरू करन का दावा 
किया गया थो तथापि वास्तविक दक्ित जनता क प्रतिनिधियों के हाथो म नहीं दी गई 
थी । सरकार उत्तर- दायी शासन का ढोग ता वर रही थी परन्तु वह भारत के लोगों 
पर विश्वास नहीं करती थी और यह उसकी दप्टि से बिल्बुल ठीक ही था भारत की 
राष्ट्रीयता जाप्रत हो चुकी थी और यदि प्रान्ता मे वास्तवित उत्तरदायी शासन की 
स्थापना कर दी जाती तो ब्रिटिश शासन तभी समाप्त हो जाता झौर भारत ब्रिटेन की 
दासता का उतार फेकता । सरकार यह जानती थी और वह नही चाहती थी कि वैसा 
हो अत उसने जा भी सत्ता भारत के लोगा को प्रान्ता म दी, उस पर दूसरे रास्तो से 
गहरे प्रतिबन्ध लगा दिय । 
मसन्त्री लोग---पाठकों के मन में यह्‌ प्रश्न उठ सकता है कि हमने यहा सति- 
मडल छाब्द का प्रयोग न करके मत्री लोग क्यो कहा है । वास्तव मं १६१६ के अधि- 
नियम ने प्ान्त ने प्रान्तो मं मतिमडल नहीं बनाय थे, उसम इतना ही कहा गया थाई ही कहा गया था कि हस्ता- 
न्तरित बिपया का प्रशासन चलान के लिय गवर्नर मत्रियो की नियुक्षित करेगा। मंत्री 
तब तक अपने पद पर रह सकता था जब तक कि गवनर चाहे परन्तु अधिनियम ने 
यह व्यवस्था भी की कि मजी का वेतन डिघान परिषद झस्स- ओर स्वीक्षत होता था, 
यदि कसी समय कसी मत्री से विधान परिषद अप्रसन होती तो वह उसको बेतन 
देने से मना कर सकती और इस प्रकार उस हटा सकती थी । मुत्रिया की सामूहिक ॥ की सामहिक 
जिम्मेदारी नही होती थी तथा वे विधान ॥ और प्यगदे- वेज्नसया, कर यो. मोड के सामन अलग-अलग उत्तरदायी होते 
थे। गवनर भी उनसे अलग-मसग मिलता जज कर भी मंत्रियों 
कह बंठक होती थी और वे निर्णय करते थे। वैज्ञानिक मापा में हम अधिनियम के 
अन्तर्गत किसी मतिमडल की कल्पना नही कर सकते । 
सामान्यतया मत्रियों और कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के बीच चर्चा और 
सम्मेलन की व्यवस्था की गई थी और यह आशा थी कि गरद्डुन॑र प्रान्तीय-कार्यपालिका 











२०४ भारतोय राजनीति का विकास और संविधान 


के इन दोनो अ गो के बीच निकट संवध और समन्वय की स्थापना करेगा । मंत्रिमंड़्ू 


नर कल ट भमन्द्री या. मत्री के पद की व्य नही की गई थी । 
विधन-धरिषद के सदस्य द्वी मत्ची वन सकते थे । कोई व्यक्ति यदि विधान 


परिषद का सदस्य न हो तद भी यवनर उसे मस्ती बना सकता था पर6न्तु शर्त यह थी 
कि ऐसा व्यक्ति यदि छ मास के भीतर विधान सभा की सदस्यता प्राप्त नही कर 
लेता था तो उसे अपना पद छोडना होता था ) यह परम्परा ससदात्मक पद्धति की 
नकल थी परन्तु व्यवहार मे इसका कोई महत्व नही यु 

मन्त्री लोग अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित दामों के लिय विधान सभा के 
सामने उत्तरदायी होते थे भ्र्थात्‌ विधान सभा के सदस्य उनसे प्रश्न पूछते थे और 
उन्हे उन प्रश्नो का उत्तर देना होता था विधाद-सभा किसी भी मन्‍्त्री के विरुद्ध किसी भी मन्त्री के विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती थी । यह नियम भी ससदात्मक शासन की 
परम्पराप्रों से लिया गया था, परन्तु यह ध्यान रखना चाहिय कि भन्त्री अपदे विभाग 
के पूरे कर्ता-ध॒र्ता नहीं थे, थे, उन्हे गवर्नर और उसकी करम्यंकारिणी परिषद के आधी: सवर्न र झौर उसकी कप्यंकारिणी परिषद के आधीन 
काम करना था, झत उतकी झक्तिया बहुत सीमित और कम थी । 

प्राम्तीप दिघान परिपरदे- १६१६ के भ्रधितियम का सबसे महत्वपूर्ण भ्रश्न भ्रातीय 
विधान परिपदो से सम्बन्धित था । इस समय तक प्रान्तीय विधान परिपर्दे केवल 
कार्यकारिणी परिपदो का विस्तार मात्र थी, इस अधिनियम ने उन्हें स्वतत्त्र आधार 
प्रदान किया | विधान प्ररिषद्रो-के सदस्या की संख्या बढा- दी गई झौर यह तिइचय 
किया गया कि उनमे से कम से कम ७० प्रतिशत सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष पर्दाति 
“पाया आदी बन जबाब बी जायेंगे । त्रीय प्रातीय घासन में पहली बारें जनता 
द्वारा विधान-परिषद की स्थापना की गई थी । 

अधिनियम के अन्तर्गत मद्रास को विधान र्वेरिपद में १२७ सदस्य, वस्थई मे 
न अप तप न तप पा कफ तप ११, बंगाल में १३४, देश में १२३, पजाब मे €३, बिहार उडीसा भ १०३, 
सदस्यों के २० भ्रतिशत से आधक सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते थे। प्रत्तीय 
का्येक(रिणी परिषद के सदस्य भी विधान-परिषद के पदेन म॒ुदस्य होते थे। कुछ सद- 
स्यो को गवर्नर नामजद कर सकता था इनमे विद्येषक्र उन बर्गो के लोग होते थे 
जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती थी और जो चुनाव द्वारा विधान-सरिपद की 
सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते थे, ज॑से ऐग्लोइण्डियन, भारतीय ईसाई तथा 
यूरोपियन लोग । 

प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए साम्प्रदायिक चुनाव की नीति ही भ्रपनाई_ 




















गई, अर्थात्‌ हिन्दू, हिल्दमों को और मुसलमान, मुसलमानों को वाट देते थे ( इस पर्डात न्दुझ॥लो को और मुसलमान, मुसलमानों को वोट देते थे, | इस पर्दाति 
 दोपो के दोपों का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैँ, इसने अन्ततागत्वा भारत को दो दुकडी | अन्ततोगत्वा भारत डी मे 
बादने ही भूमिका तंघार-की और भारत के दो टुकड़े हुए हरी भूमिजा त॑: 


विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव मे वोट देने वी शब्ित केवल उन लोगो 


भारत शासन अ्धिनियम--१ ६ १६ २०५ 


को ही दो गई थो जो या तो उच्च पिश्षा प्राप्त थे या जिनके पास निश्चित मात्रा मे 
सम्पत्ति होती थी । भारत के वयस्थ लोगा के केवल दस प्रतिमत भ्श्ञ को हो मत 
देने का यह ग्रधिवार मिला था जा भारत वो कुत प्रोशदी के ३ प्रतिशत से भी कम 
थे । इस प्रवार यह बात बहुत स्पप्ट है वि इन विधान-परिपदों को हम जनता की 
भ्रावाक्षाओं वी प्रतिनिधि नहीं मान सकते इसमे जनता बा वहुझद ही जा पाता था 
जो पंसे वाला था भर जो भ्राम तौर पर ब्रिटिश सरकार वे हिमायती होते थे, इसका 
प्रप॑ यह नहीं कि उनम श्रच्छे लोग गय ही नहीं व गय प्रवश्य परन्तु बहुत कम सख्या 
में। मतदाता की ध्रायु २१ दर्ष होनी ध्रावश्यर मानी गई थी और चुनाव के लिये 
सड होने बाते उम्मीदवारों वी आयु कम से कम २४५ वर्ष ।यथे लोग ब्रिटिश 
भारत की प्रजा होते थे भौर इनका नाम ग्रपन क्षेत्र कौ मतदाता सूची म॑ होना 
प्रावश्यक था। 

दिघान प्रटिप्रद का वायंवाल ३ वर्ष निर्धारित किया गया था परन्तु सवर्त॑र 
को यह शक्ति दे दी गई थी कि वह उस समय के पहले भी विधान-परिपद को भग 
कर सकता था। वह विशेष परिस्थिति प॑दा हो जाने पर जृसकी श्रवधि एक वर्ष के 
लिये बढ़ा भी सकता था। विधान परिषद के भग हो जाने पर गवर्नर बिघटन (भंग 
किये जाने) के छ मास के भीतर ही तय चुनाव कराके नई विधान परिषद की बैठक 
बुलाय यह श्रावश्यक था यदि गवर्नर भ्रावश्यक समभता तो भारत मन्त्री की स्वीहृति 
लेबर छ मास के स्थान पर € मास वी समय इस बाम म लगा सकता था। विधान- 
परियद वी वेठकें वुल्मने श्लौर उसके सत्रो को समाप्त या स्थगित करने का कम गव- 
कट सवय करता था । प्रधिनियम ने लोकतत्रीय सिद्धान्त के अनुसार यह निश्चय 
किया कि झाये से गवर्नर विधान-परिपद का अध्यक्ष नहीं होगा श्रौर पहले चार वर्ष 
तक तो विधान परिपद का श्रध्यक्ष गवर्तर ढवारा मनोनीत होगा परन्तु उसके बाद 
परिषद स्वय अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी | विधान परिषद अपने श्रध्यक्ष को 
हर स्थिति मे गवर्नर को अनुमति लेकर हटा सकती थी । प्रध्यक्ष को सामान्य दशाग्रो 








में मत देने का अधिकार नहीं था, वह केवल उस स्थिति म॑ निर्णायक मत दे सकता 
था जबकि विधान-परिपद म कसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के मतो को सख्या 
बराबर हो जाये । 


विधान-परिपद प्रान्त के सभी विपयो पर कानून बना सकती थी परन्तु उसके 
ऊपर गवर्नर का पूरा नियन्त्रण था, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है | कुछ 
विषय ऐसे थे जिन पर विचार करने से पहले उसे गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी 
होती थी । अति वर्ष प्रात के लिय आय और व्यग्र का ब्योय अर्थात्‌ बजट व प्रान्त के लिय आय अर्थात्‌ बजट इसके 
सूखने पेश किया-जाता-या-+विखात परिषदों को कुछ मामलों में कर तगाते की 
शक्ति दी गई थी । कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिसमे कोई व्यय सुकाया गया हो, बिना 
ऋबनर को अनुभोत के विधान परिषद के सामते पेश नही क्या जा सकता था। उसे 
यह भधिकार था कि वह सरकार की झोर से रखे गये व्यय के प्रस्तावों को, जिन्हें 








२०६ भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


झनुदानों की माग कहा जाता था स्वीकार या अ्रस्वीकार कर सके । परन्तु अधिनियम 
ने गवर्नर को यह शक्ति दे दी थी कि वह विशेषकर परक्षित विययो के बारे म की 
गई धन की मागो को विधान परिषद द्वारा कम या अस्वीकृत कर दिय जाने पर अपनी 
ओर से स्वीकृत (१९४:07९) कर दे । हक पड प उसे कस क यह बह में कुछ म्दे इस प्रकार की होती थी जिन 
पर_विधान परिषद न बहस-कर सकती थी और न उतके वाई-म उसे सव देने का 
झधिकार था । बजट के मामले म सारी प्रकिया ब्रिटिश ससद वी नवल पर आधारित 
वी गई थी परन्तु सबसे बडा अन्तर यही था कि ब्रिटिश्न ससद ब्रिटेन से बजट के 
मामले म निर्णय करने वाली अन्तिम सत्ता थी जबकि भारत म उसका नाटक किया 
जा रहा था, यह ही बहुत समभा गया था कि भारत के लोगो को अपने वजट पर चर्चा 
करने और मत देने का भ्रधिकार दे दिया जाय । 





हूं ध शासन को ग्रसफलता 


इस अधिज़ियम के अन्तगंत जिस हँघ शासन की स्थापना की गई थी वह हूर 
प्रकार से असफल रहा । दहघध शासन वास्तव मे एक झसम्भव पद्धति को व्यवहारिक 
रूप देने की चेप्टा के समान था। प्रातो के शासन को दो पृथक भागो में विभाजित 
कर दिया गया था) राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी यह भली प्रकार जानते हैं कि 
ज्ञासन के विषयो को दो पृथक भागो म्‌ बाढ़ना स्वृया असम्भव है। प्रातो म विषयों 
यह विभाजन हुआ था वह वास्तव म बहुत मवकारीपूर्ण था । महत्वपूर्ण विभाग 
भन्त्रियों को दिय ही नही गय थे और दूसरे विभागों को भी इस प्रकार विभाजित गय थे और दूसरे विभागो_को भी इस प्रकार विभाजित 
किया गया था कि मन्जियों को अपने काम म किसी प्रकार की स्वतन्त्रता न रहे। 
यह विभाजन बहुत अवेज्ञानिक था । विकास विभाग हस्तातरित शक्ति के रूप में एक 
मन्त्री को दिया गया तो बन विभाग सरक्षित विपय बनाकर कार्यकारिणी परिषद को 
दे दिया गया इसी प्रकार उद्योग विभाग मन्त्री को सौपा गया परन्तु कारखानों का 
नियत्रण इत्यादि सरक्षित विभाग बना दिया गया, और कृषि विभाग मंस्द्री को दिया 
गया परन्तु स्िचाई को सरक्षित विषय मानकर उसे नहीं दिया गया। यह एक 
विचित्र प्रकार का सविधान या जो किसी भी शास्त्रीय सिद्धान्त या अनुभव पर आधा- 
रित नही था । 
ब्रिटिश विधान शास्त्री भारत के साथ प्रयोग कर रहे थे वे शायद यह देखना 
चाहते थ कि भारत के लोग उत्तरदायी द्ासन चला सकते है या नही परन्तु उन्होंने 
उस प्रयोग के लिए अनुकूल और विश्वासपूर्ण परिस्थितियों श्रोर वातावरण का 
निर्माण नही किया । 
विधान सभा के भीतर डाजनीतिक दलो का सश्चिय सगठन न होना भी उत्तकी 
कमजोरी का कारण कद नाल आदि मे और तजतार के किलककमान सह कय बे सदस्यो मे नामजद सदस्यो के झलावा वे. निर्वाचित 
सदस्य भी होते थे जो जमीदार भ्रादि थे और सरकार के विश्वासपात होते-ये+. ये सेब 
छिलकर गवर्नर की शक्ति में वृद्धि करते थे श्रौर उत्तरदायी सरकार के तत्वों के 























भारत शासन अधिनियम--१६ १६ २०७ 


विक्यस में बाघा डालते थे । विधान परिषद के भीतर कार्यकारिणी परियद का वरिष्ठ- 
सदस्य सदन के नेता का काम करता था इससे सरकारी सदस्यों क्री स्थिति और भी 
ज्यादा दढ बन जाती थी । प्रातीय सरकार का उत्तरदायी अश इसलिये भी कमजोर 
था क्योकि मत्री लोग बिखरे हुए थे और उन्हें सगठित करने बाला कोई मुख्य मत्री 
या प्रधान मनी नहीं था । 

7 अतीय कोप को किस प्रतार व्यय जिया जाथगा, इसकी योजदा कार्यकारिणी" 
परिषद बनाती थी श्र उसम सवसे पददत सरक्षित विषयों के लिय घन नि लिय पन निकाल दिया 
जाता था | शेप राशि हस्तातरित विषयो के हिस्से में झ्राती थी जो बहुत झपर्याप्त होती 
थी। मस्ती लोग नय करा का भ्रस्ताव लाते हुए घबराते थे कयाकि उससे विधान परि- 
पद के नाराज होने की सम्भावना रहती थी, फिर यह भी ग्रावश्यक नही था कि इस 
प्रकार घन वी अतिरिक्त व्यवस्या हो जाने पर नय करो से प्राप्त होने वाला धन 
हस्तातरित विषयो क लिय ही सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसका परिणाम यह होता 
था कि हस्तातरित विपय सौतेली सन्‍्तान की तरह ध्रातीय शासन म पलते रहे और 
दूध शासन की यह अरवैज्ञानिक योजना अ्रमफ्ल होती रही । 

इस प्रसग में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हस्तातरित विपयो म॑ 
प्रातीय सरकारी क्म॑चारियों का नियननण सम्मिलित नही किया ग्रया था । यह निय- 
जण सरक्षित विषय बना दिया गया था। इसका परिणाम यह हुझा कि ब्रिटिश नौकर- 
शाही जो एक दी्घ काल से मनमाने ढग से शासन चलाने की अम्यस्त हो गई थी 
और जो ससार की किसी भी नौकरश्ाही से ग्रधिक शक्तियों का प्रयोग कर रही थी, 
यह पसन्द नहीं करती थी कि भारत में जनता के लोग झासन म भाग लें, उसे यह 
हुशिज भी पसन्द नही था दि वे उन पर हुक्म चलायें तथा इस प्रकार उनकी अपनी 
शाकतया कम हो जायें । ग्रत उन्होने मत्रियों के साथ तनिक भी सहयोग नही क्या । 
उत्तरप्रदेश के एक तत्कालीन मत्री और प्रसिद्ध नता श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने 
१६१६ के अधिनियम की सफ़लेता के कारणों म एक प्रमुख कारण यह भी माना है 
कि प्रातीय लोक सेवाओं ने सठियों का साथ नहीं दिया सेवाझ्नो ने मठियों का साथ | सरकारी नौकरशाही जानती 
थी कि मन्‍्त्री लोग उसका कुछ भी नहीं विगाइ सकते थे, उनके सिर पर गवर्नर और 
कार्यकारिणी परियद का बरद हस्त दा । गवर्नर यह जानते ये कि बरद हस्त था । गवनर यह जानते थे कि भ्रग्रेज भारत पर 
इसी नौकरश्षाही की मदद से शासन कर रहे थे झत वे हमेशा उसको प्रसन्न रखने 
की चेघ्टा करते रहे । 
उधर देश _म कांग्रेस अधिनियम का विरोध क्र रही थी, वह सरकार के 

विरुद्ध असहयोग भ्ादोलन चला रही थी तथा जनता आमतौर पर मत्रियो व परिषदों अयदोलन चला रही थी जनता आमतौर प्र मत्रियो व परिषदों 
को घृणा की दृष्टि से देखने लगी थी | उधर सरकार जहा आरम्भ म मत्रियो का बहुत 
सम्मान कर रहो थी, धीरूचार उसक्य रैंख उनके प्रति वदलने लगा और उसने उनकी 
परवाह करनी वन्द कर दी । वास्तव मे यह नाटक बहुत दिनो तक चलने वाला या 
ही नही, जनता उसे समझ गई थी और सरकार भी यह जान गई थी कि उसके द्वारा 




















स्ण्ष भारतोय राजनीति का विकास और सविधात 


खडा किया गया ढाचा न तो प्रतिनिधि मूलक था और न वह भारत की राजनीतिक 
माग को पूरा ही कर सकता था । धोरे-धोरे यह व्यवस्था अव्यवहारिक बनती चला 
गई और अ ग्रेजी सरकार भी किसी नई व्यवस्था की खोज़ मे लग गई, जो झागे 
जाकर १६३५ के भारत शासन अधिनियम के रूप में सामने झआई। 
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अ्रध्याय ८ 
भारत शासन अधिनयम-- १६३४ 


“पराधीनता का नया कानून | 

--जवाहरलाल नेहरू + 
“मै १६३५ के भारत शासन अधिनियम को भारत-विरोधी भ्रधिनियम 
कह सकता हूँ। हमे ऐसा लगडा सघ प्रदान बिया गया है जो अबांछनीय 
तत्वों से भरा हुआ है भर प्रान्तो और राज्यो के बीच में भद्दा सतुलन पैदा 
करता है, तथा हमे उन शवितयों से वचित +र दिया गया है जो ब्रिसी भी 

सरकार के संचालन के लिये मूलभूत होती हैं ।” म 
“+-सा० वाई० चिन्‍्तामणि | 


(१) १६३४ के संविधान के जन्म को कथा 

१६१६ के अधिनियम ने भारत के शासत की म्न्तिम जिम्मेदारी व्रिटिश ससद को 
दीथी श्र उसमे कहा गयाथा कि ब्रिटिश ससद यह तय करेगी कि भारत को कब-कब 
शौर किस प्रकार उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाये | इस अधिनियम ने भारत की 
जनता को सरकार की झालोचना करने के कुछ अवसर तो प्रवश्य दिये परन्तु उसने 
कोई वास्तविक सत्ता हम नही दो । भारत में इस कारंग इसके प्रति गहरा असन्तोष 
था । जैसा कि हम पिछले अध्याय में वर्णन कर चुके हैं, दूध शासन वी नितान्त अबे- 
ज्ञानिक योजना शत-प्रतिशत असफ्ल रहो थी भर यह वात बेवेल भारतीय लोक मत 
ही नहीं. स्वय ब्रिटिश सरकार भी प्ननुभव कर रही थी। रारक्षार ना दोहरा स्वरूप 
बनाये रखने में उसे काफी बेची और परेशानी हो रही थी । इधर भारत की राम्ट्री- 
यता सघन और सक्रिय हो उठी थी तथा वह भारत मे तुरन्त स्वराज्य की स्थापना 
के लिपे प्रतिज्ञावद हो रही थी । भारत स्वराज्य चाहता था, और अब वह इस स्व- 
राज्य की भिक्षा ब्रिटिश सरकार से नहीं माग रहा था, वह उसका दावा राष्ट्र के 
जन्मसिद्ध अधिकार के रूप मे कर रहा था। उसका यह दावा भी नही था कि हमने 
१६१६ के सविधान को सफ्लतापूर्वक चलाया है इसलियर हमे स्वशासन या होमरूल 
दिया जाये, वह्‌ तो श्रब स्वतन्नता का दावेदार बनकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त 





+ फजपुर काग्रे स आधवेशन के अध्यक्षीय भाषण मे । 
$ चिन्तामणि और मसानी, इण्डियाज कॉन्स्टीट्यूशन एट व्क, पृष्ठ २०२ 
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को लेकर खडा हो गया था। जैसा हम पीछे उल्लेख कर चुके हे, काग्रेस एक महान 
राष्ट्रीय शवित बन गई थी और महात्मा-ग्राथी के नेतृत्व म वह सरकार के प्रति असह- 
श्र शा शा बन पे पा पृ बह सरकार के परत झसह- 
योग की नीति भ्रपनाकर स्वराज्य कमा लेने पर तुली टई थी। यहा स्व॒राज्य का कमा 
लेना शब्द हमने जान वृभक्वर प्रयोग क्या है। कांग्रेस दी राजनीतिक भिखमगेपन 
की नीधि भारत के तीन महान नेताओो-लाला ताजपतराय, श्री विपन चन्द पाल व 
लोकमान्य बाल गगाधर तिलक के नेतृत्व म छूट चुकी थी और वह गाधीजी के नेतृत्व 
म॑ पुस्पार्थ और बलिदान के मार्ग से भारत की स्वतञ्ञता के लिय जूक रही थी। लाई 
बर्केन हैड ने भारत वी प्रतिभा को जो चुनौती दी थी उसका वर्णन हम वर चुके हैं 
और उस सदर्भ में यह भी उल्लेख कर दिया गया है कि श्री पूडित मोतीलालजी नेहुर 
के नेतृत्व में नेहरू कमेटी भारत के लिय नमूने का सविधात बना कर पैश कर चुकी 
थी । उससे ब्रिटिश शासका को राष्ट्रीय दृष्टिकोण ज्ञात हो चुका था । 

इतना ही नही सितम्बर १६२१ म प्रथम केन्टरीय विधान सभा ने जिसमें 
उदारवादी और नम्रदलीय लोगो का बहुमत था, एक प्रस्ताव पास करवे' भारत के 
सविधान पर पुनविचार करने की माग कीझओर १६२४ म जब स्वराज्य दल का 
बहुमत हुआ तो वेन्द्रीय विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास करके सरकार से माग की 
कि भारतीयों और प्र ग्रे जो का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाय । 

इसी समय सरकार ने १६१६ के अधिनियम के व्यवहारिक पक्ष की जाच करने 
के लिय सर अलेवजन्डर मडीमैन वी अध्यक्षता म एक समिति नियुक्त की जिसम कुछ 
भारतीय सदस्य भी थ । इस समिति वी रिपोट सवसम्मति से नहीं पेश की जा सकी | 
भारतीय सदस्यों ने हैंध शासन वी योजना का क्डा विरोध किया श्रौर सारी योजना 
को रह करके नय सिरे से सविधान बनाने वी माय की ) सरकारी सदस्यो ने चालू 
व्यवस्था में कुछ सुधार सुभाय और सिफारिश की कि वह योजना लागू रखी जाय | 
जब गह रिपोर्ट केन्द्रीय विधान सभा के सामने पेश की गई तो उसने उस पर विचार 
फरने से इन्कार कर दिया और उसके विपक्ष म यह सशोधन प्रस्ताव स्वीकृत कर 
दिया कि तुरुत गोल्मेज सम्मेलन बुलाया जाय । इस प्रकार मुडीमैन समिति का परि- 
श्रम भी व्यर्थ हो गया । 

१६१६ के सविधान म कहा गया था कि अधिनियम के पास होने के दस वर्ष 
पश्चात्‌ एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति की ताज जिसका काम यह होगा वि. वह 
भारतीय शासन व्यवस्था वी जाच करे, शिक्षा और उत्तरदायी सस्था्रों के विकास 
के बारे मे पता लगाय तथा इस बारे म अपनी सिफारिश पेश्ष करे कि भारत म उत्तर- 
दायी द्वासन का विकास किया जाय भ्रथवा सशोधन, या उसे और भी सीमित कर 
दिया जाय | इस आयोग की नियुवित १६३० म होनी चाहिय थी, परन्तु ब्रिटिश सर- 
कार ने भारत म बढते हुए असन्तोप को देखकर उसवी नियुक्ति बी घोषणा मवम्बर 

१६२७ में ही कर दी । प्रायोग का अध्यक्ष सर जॉन साव्मन को बनागा गया भौर 
दुर्भाग्यवश सरकार क्री मति ऐसी भ्रप्ट हुई कि उसने भायोग मे एक भी भारतीय 
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सदस्य की नियुक्ति नहीं को। इसका मुख्य वारण यह था कि मुडीम॑न समिति में 
भारतीय सदस्यों ने जो सरवार विरोधी रख अपनाया था उससे सरकार प्प्रसन्न थी 
तथा उसने अपनी अप्रसक्तता प्रकट करने का यह मार्ग श्रपनाया जो स्वय उसके लिये 
बहुत महगा पडा । भारत म क्सि तरह साइमन कमीशन की नियुक्ति से राष्ट्रीय श्रप- 
मान वी भावना उमड़ी और दिस तरह उसका विरोध देश म हुआ यह हम देख घुके 
हैं । साइमन कमीशन के घोर विरोध का कारण पह था कि भारत के लोग अपना 
सविधान अपने आप बनाने का अधिकार चाहते थे जब कि साइमन कमीशन में एक 
भी भारतीय सदस्य नहीं लिया गया था। यहू भा" भारतीय सदस्य लिया गया था। यह भा-तीय जरू-मानस को बहुत बुरा 
लगा | १६३० मे जब बमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उस समय भारत म हर ग्रोर 
से उसकी निन्‍दा की गई ! यहा तक कि भारतीय उदारवादी और नम्रदलीय मेताभो ने 
भी उन्हे भ्स्वीकार कर दिया । 

इसी बीच प़िटेन में मजदर दलीय सरकार वनी और भारत में सविनय श्रवज्ञा 
आादोलन चला, उधर प्राग्दोल्न के बीच मे हो सरवार ने सन्दन में गोलमेज़ 
सम्मेलन बुलाया बुलाया और उसम राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लेने से इन्कार कर दिया, 
भान्दोलन समाप्त हुआ, ग्राधी-दरविन सन्धि हुई और दूसरे गोलम्रेज़ सम्मेलन मे 
गाधीजी लःदन गए तमा वहा से रीते हाथ कीट आए, फिर आन्दोलन चलो, 
साम्प्रदायिक निणय (बम्यूनल अवाई )प्राया उसपर गाधीजी ने श्रामरण प्रनशन किया, 
समभोता हुआ । य सब घटनाये इस काल म हुई भौर इनका प्रभाव भारतीय 
लोकमत तथा सरकारी नीतिया पर पडता रहा + 
2 १६३२ के भ्रस्त म लन्‍्दत मे फिर से गोलमेज़ सम्मेलन हुआ झौर उसकी 
सिफारिशों के झ्लाधार पर ब्रिटिश सरकार ने भ्रपनी सिफारिशों के साथ एक दवेत पत्र 
प्रकाशित किया, उस पर ससद न विचार किया तथा अन्त म भ्रगस्त १६३५ में नमा 
सविधान ब्रिटिश ससद ने बना कर त॑यार कर दिया ॥ 
7 थहा हमने यह वणन्‌ करने वी चेप्टा वी है कि किन परिस्थितियों मे १६३४ 
के प्रधिनियम का जन्म हुआ । इससे हम यह जानन में आसानी होगी कि इस पर कौन- 
कोन प्रभाव वाम कर रहे थ। यह नही बहा जा सकता कि इस प्रवधि मे जितनी 
जाच हुई तथा जितने प्रस्ताव पास हुए, साथ हो देश मे शवित का जो भीषण प्रदर्शन 
हुआ उस सब का इस पर क्तिना प्रभाव हुआ, परन्तु यह कहना ठीक होगा 
कि उन सबका सम्मिलित प्रभाव इस पर हुआ अवश्य । 

(२) भारत को परिस्थिति 

१६३४५ का भ्रधिनियम जिस समय भास्त में आया उस समय इस देश की 
स्थिति जया थी, यह जाव लेना भी इस प्रसम म हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा । 
यहा हम प्रघ।न रूप से भारत के राजमीतिर मानचित्र, राष्ट्रीय भौर सरकारी द्प्टि 
क्रौणों की मिन्‍नता तथा साम्प्रदायिक अभिशाप का उल्लेख करेंगे। 

भारत का राजसातिक मानवित्र--श ग्रे जा के छासन-काल मे भारत दो 
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अलग भागो में बंद गया था। एक भाग वह था जिस पर सीधे ब्रिटिश सरकार का 
नियत्रण था तथा जिसका सविधान लद॒न मे बनता था। दूसरा भाग वह था जो 
भारत के देशी राजाओो, महाराजाओ, नवाबो और निजासों के निरकुश शासन मे कराह 
रहा था । इन राजाओं पर ब्रिटिश सरकार आन्तरिक मामलो मे कोई नियत्रण नही 
करती थी, यद्यपि ब्रिटिश सम्राट इनके उपर वंधानिक दृष्टि से सर्वोपरि सत्ता 
(परामाउन्द पावर) का स्वामी था तथापि वह तब तक हस्तक्षेप चही करता था जब 
तक कि ब्रिटिश हितो को कोई हानि पहु चने की सम्भावना न हो । अिटिश भारत में 
स्व राज के लिए जो आन्दोलन चल रहे थे उनका प्रभाव रियासती प्रजा पर भी पड 
रहा था। प पग्रेज भारत को चाहे जितने टुकडो में बाटते परन्तु यह एक सत्य है कि 
भारत अपनी सस्क्ृति, धर्म, भाया और राष्ट्रीयदा की दृष्टि से एक अखंड राष्ट्र रहा 
है । यह नही हो सकता था कि देध्य के एक भाग मे स्वाधीनता के लिये संघर्प चलता 
रहे और शेष भाग उससे भ्रछ्ृता बना रहे । जहा एक ओर देश_ को स्वाधीनता का 
जारा ऊचा हो रहा था खुः हो रहा था शुद्ध. देश के एकी क्रण की माग भी उठ रही थी। साथ ही, 
देशी राज्यों मे भी स्वृततता के संघ के लक्षण प्रकट होने लगे थे. हम देखेंगे कि 


१६३५ के अधिनियम में देशी राज्यो को भारतीय सघ शासन मे सम्मिलित करने 
के लिए प्रयास किया गया जो सफन नही हो सका 
दो मिन्न दृष्टिकोश--भारत की साविधानिक समस्या को हल करने वाले 
दो पक्ष थे, इनमें एक पक्ष वह था जो भारत बी राप्ट्रीयता का प्रतिनिधि था औ्ौर 
उसवी स्वराज्य की माग का प्रवक्‍ता था और दूसरा पक्ष ब्रिटिश अधिकारी थे जो 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अनिवार्य और ईश्वरीय योचता (डिवाइन डिस्पेंसेशन ) 
मानते थे । इन दोनो पक्षों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे जो केवल भिन्न ही नहीं परस्पर 
विरोधी भ्रौर विपरीत थे । भारत की उत्कट राष्ट्रीयता बेचनी से स्व॒राज्य की कामना 
कर रही थी । गाघीजी ने देश के भीतर एक ऐसा ग्राध्यात्मिक भर नैतिक स्वतत्तां 
को भावना पैदा कर दी थी कि देश क्षण मर के लिय भरी विदेशी शासन को सहनता 
नही चाहता था । दूसरी ओर सरकार स्वशासन के प्रश्न को सम्बी योजनायें बनाकर 
टालने के प्रयास कर रही थी, उस भारत के मामले मे कोई जल्दी नहो थी। अपनी 
सैनिक और प्राधिक शक्ति के बल पर वह निर्श्चिदता के साथ मन्धर यति से चल 
रही थी । इस प्रकार दोनो पक्षो के बोच लक्ष्यो की समानता तनिक भी नही थी शौर 
वे समातान्तर हितो के लिये काम कर रहे थे, इस कारण भारत की साविधातिक 
समस्या सुलभ नही पा रही थी । 
साम्प्रदाशधिक झभिज्ञाप--पिछले अध्यायो मे कई स्थानों पर हम यह बात 
स्पष्ट वर चुके हें कि झग्रेज जाति भारत में जन पा गा कि. बी नौति 
का अनुसरण कर रही थी। उसे इस बात से कोई प्रयोजन नहीं था कि उसवी यह 
नीति भारत के सामाजिक, आथिक और राजनीतिक एवं सास्द्व तिक जीवन में ।क्सता 
धातक विष फैला रही है, उसे इस बात की भी कोई परवाह नही थी कि वह इत्त 
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प्रकार ससार के एक महान देश के भविष्य के साथ अपने सरीर्णे स्वार्थों को पूर्ति के 
लिप भयानक खिलवाड़ कर रही है जिसके लिय केवल भारत की ही नही, ससार भर 
की आते वाली पीढिया उसे कभी क्षमा नही करेगी । उसे ता भारत में शासन करना 
था श्ौर इस सोने को चिहिया को लूट बर अपना निर्माण करना था । अग्रेज अपने 
इस लक्ष्य म सफल हुए। महात्मा माघी और देश के सभी राष्ट्रवादी हिन्दू और 
मुस्लिम नेताओ्रो के अ्यक प्रयत्ना के बावजूद दश म सम्प्रदायवाद का जहर चढता जा 
रहा था। हमारे पाठक भेली भाति जातते हैं कि यह विय देश के विभाजन के बाद 
भी उतरा नहीं, और झाखिर महात्मा! गाधी को शक्रर बनकर इस विप को स्वयं पी 
जाना पडा तभी वह मिट सका । 
स्वच्ासन वी सम्भावना सात से देश के भीतर सास्प्रयायिक झ्रजिश्वास की 
लहर फैल जाती थी और विशेषकर मुसलमानों की शोर से भरक्षणों की माग श्राने 
लगती थी । मरकार ऐसे अवसरो का लाभ उठाती थी पुजिस की मदद से दगे करा 
दिप्र जाते थे और जब दब्म की दो सहान जातिया के दीजाने विदेशी शासक के प्रयो- 
जनो को न समभ पाने के कारण आपस म एफ दूसरे बा रक्त सडको और गलियो म 
बहाते थे तो भ्रग्रेज अधिकारी प्रसन होते थे तवा भारत री इस कमजोरी के तिल 
का ताइ बनाकर ससार और देश के सामते रखते ये और इस आधार पर देक्ष को 
स्वशामन के अ्रयोग्य बता ऊर देश फो माग को ठुकराते थे । सरकार ऐसे लोगो को 
कलेजे से लगाती थी जा सरकार से रक्षा मागत थ और तुरन्त उन्हे संरक्षण तथा 
विश्येप सुविधायें देने के लिप तैयार रहती थी क्योकि वह जानती थी कि इसी प्रकार 
बह अपनी झ्रावश्यक्ता अनुभव कराऊ़े भारत म बनी रह स्क््ती थी। इस प्रसय म 
साम्प्रदायिक निर्वाचनों का उल्देख पिछते अध्यायो म कर चते हें, इसी नीति के परि- 
शामस्वरूप साम्प्रदायिक निर्णय आया जिसका विरोध गाघीजी ने अपने प्राणो की 
बाजी लगाकर क्या । इसका हल तो हुआ परन्तु उसने साविधानिक प्रइन को और भी 
अधिक जटिल बना दिया, देश के भीतर जो जाति विज्ञाल वहुसस्या मं थी, विधान 
मडलों मे उसे अल्पमत की स्थिति प्राप्त हो गई । 
अप्रेजों के समर्य ग--यहा हम भारतीय राजनीति के ए* दूसरे महत्वपूर्ण 
तत्व पर भी ध्यान देता होगा। गअग्रेजो ने अपने लम्बे शासन वाल म इस देश के 
भीतर कई ऐसे वर्ग खडे कर लिय थे जो अपनी जातीयता की दुष्टि से भारतीय थे 
परन्तु भारत म अ ग्रेज के झासन के प्रति वे पूरी तरह दफादार थ और पग्रपनी राज- 
भवित के परिणामस्वरूप सरदारी हा के पात्र बने रहते थे । इन वर्गों को त्िटिश 
सरकार के आधार कहा जा सकता है। इन वर्गो म प्रधानत य लोग थे-- 
१-सरकारो नौकरज्ञाहौ--इस वर्ग ने अ ग्रे जो के शासन कान में बहुत अधिक 
सत्ता का उपभोग क्या था, वह यह नहीं चाहता द्या कि उसकी यह सत्ता उसके 
हाथो से निकल जाये तया उसके ऊपर एक भारतीय राजनीनिक नियत्रण की स्थापना 
हो। झत यह वर्ग पूरी वफादारी के साय अ ग्रेजो का साथ देता था तथा जब कभी 
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देश में स्‍भ्रानदोलन चले यह इखा गया कि अ ग्रेज प्रशासको की श्रपेक्षा भारतीय सर- 
कारी अधिकारी अधिक कठोर्ता के साथ भान्दोलन का दमन करने की चेप्टा 
करते थे 

२-जर्मीबार वर्ग--जमीदारी प्रथा का आरम्भ भारत में लाइं विलियम बेंटिक 
के जमाने म हुआ य लाग जानते थे कि जब तक श्र ग्रेजो सरकार इस दश मे है तभी 
तक उनके हित सुरक्षित ह क्याकि काग्रेस तो यह घोषणा कर ही चुकी थी कि वह 
देश म से जमीदारी प्रथा को समाप्त करके जमीन क्सिान को देना चाहेगी। इस 
लिय ये घन मन झौर धन से ब्रिटिश सरकार का साथ देते थे । 

३-निहित स्वार्थ--इनकें अलावा देश म॑ कुछ दूसरे निहित स्वायं भी थे जसे 
साहूबार, भारतीय सेनाओ के निवृत्त वर्मंचारी, राय साहब, रायवहादुर भौर खां 
साहब जैसी अनेकों उपाधि पाकर अपने को धन्य मानने वाले लोग । य सब झपने 
छोटे छोटे स्थार्थों बे लिप झग्नेजी सरकार वा समयन बरते थ । 

श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार के लोगा का उल्लेख “'डिस्कबरी श्रॉफ 
इण्डिया मे (१६४७, पृ० १०६) यो किया है-- ज़िटिश सम्राट एक विदेशी शासक 
था और उसके पीछे विदेशी सना और ग्राथिक तत्ता की शक्ति तथा देश के भीतर 
उसके द्वारा पैदा क्यि गय निहित स्वाथ और पिद्ठू, वर्ग के लोगो का समर्थन था ।” 

इन परिस्थितियों मं १६३५ का अधिनियम भारत मे लागू करने वी दिशा 
में कदम उठाय गय । 


(३) १६३४५ के विधात के प्रमुख लक्षण 


ब्रिट्यि_ प्र॒स्कयर जब बोई नया विधान भारत म लागू करती थी तो उसमे 
कोई विशेषता होने वी ग्रुन्‍्जाइश नहीं होती थी, उसका कारण यह है कि वह 
घुमा फिरा कर भारत के आत्म निर्णय के सिद्धान्त को अस्वीकार कर देता थी तथा 
बह किसी भी परिस्थिति म भारतीय शासन के ऊपर से ब्रिटिश ससद के नियत्रण वो 
कम या दीला नही करना चाहती थी । दूसरी ओर कप म्‌ बढते हुए राष्ट्रीय उत्साह 
को भी वह पूरे तरह उपेक्षा नहीं कर सकती थी। परिणाम बह हुआ कि उन 
भारत में एक ऐसी विचित ओर अस्वाभादिव चंधानिक-व्यवस्था वी स्थापना -की मे एक ऐसी विचित्र ओर अस्वाभादिक बंधानिक-ब्यवस्था वी स्थापना 
'जिसम जोकतत्र वी खाल के नीचे साम्राज्यशाटी_का भेडिया छिपा हप्ा था।_भारत- 
के लोग इतनी समझ रखते मे ग्रोर दे उसे वहचान_ हर उतके भुलाव मे इतनी समझे रखते में और दे उसे वेहचान कर उसके भुलाव म नही झाते 
थे। परिणाम यह द्वोता था वि सरकार की हर योजना हमारे देश में असफज दो रही 
थी । १६३६ का विधान बुरी तरह मसफल हुथा ग्रौर १६३५ के विधान की बलई 
भी श्चीध्र ही खुल गई तवा लागू होने के तीन वर्ष तरे भीतर ही वह ढाचा भी लडखडा 
बर गिर पर । 

१६३४५ के अधिनियभ को बहुत सोच विचार कर पास किया गया था भौर 
ब्विटिश विधान शास्त्री उसे भपनी वंधानिक प्रतिभा की झनूठो रचना मानते थे । 











सय 


भारत घासन प्रधिनियम १६३५ र्५ 


उसऊझी विस्तृत समीक्षा से पहले यह झच्छा होगा कि हम उसको बुनियादी रचना के 
आधारा वी खोज कर लें । इस सदर्भ म कहा जा सकता है कि १६३५ के अधिनियम 
की प्रमुख विशेपतायें निम्न प्रकार थी-- 
बिनुद्धत ब्रिटिश मस्तिष्क बी उपज 
भारत पर ब्रिटिश समद की प्रभुता का रक्षण, 
संघ योजना 
अनेक सरक्षणों व सीमाग्रो से घिरा हुआ प्रान्तीय स्वशासन, 
सद्दीय न्यायालय की रथापना । 

महा हम सक्षेप स इनमे से श्रत्यक का वर्णन करे। तया यह देखेने की चेप्टा 
करें। फ्रि कप्मा वास्तव मे यह सविधान विसी भी झर्य मे तान्तिकारी थार वह 
भारत को ब्रिटिश शागद द्वाशा निर्धारित स्वशासन ऊे छक्ष्य की दिख्या में ले 
जाने वाला भा । 

१-विशुद्वत प्रिदिश मस्तिष्क को उपज--साइमन कमीशन के बारे म हम 
लिश चुके हैं कि उमम कोई भारतीय सदस्य नही था और यही प्रधाव फ़ारण था कि 
देश ने उसका विरोध क्या क्योकि देश के भीवर यह कामना पदा हो चुकी थी कि 
भारत का संविधान भारत के जन प्रतिनिधि बनाये । इस प्रकार का एक प्रयास नेहरू 
समिति ने किया भी थाओर उसके परिणामस्वरूप नेहरू रिपोड प्रकाशित की जा 
चुवी थी । परन्तु प्रिटिश सरकार में भारत की इस सहज आाकाक्षा को आशिक तौर 
पर भी स्वीकार नही किया | यह तो निश्चित ही है कि पूरे तौर पर इस भाग को 
मान लेने का ग्रपं॑ होता भारत से झप्रेजी शासन का अन्त । संसद ने गोलमेज 
सम्मेलनों के द्वारा भारतीय नेताओं का मत ज़।नता चाहा परन्तु उससे मामला और 
उलभ गया । भारतीय नेता कभी इस बात के लिय तैयार नहीं हो सकते थ कि भारत 
की जनत्ता को भारत के शासन भ भाग लेने का कोई अवसर ही प्राप्त न होने पावे । 
बश्रिटिंश सरकार ने जब यह देखा कि भारत के नेता किसी भी स्थिति भ उसकी योजना 
का समर्थन करने को तैयार नही है तो उसने झ्रकेते वंठकर भारत के लिय संविधान 
बना डाला और यद्ी १६३५ का भारत झासन अधिनियम (99 8८000 रा 
उ00% ७४) था | इस' प्रत्ञार यह पूणतया त्रिटिश मस्तिष्क की उपज था और यही 
कारण था कि यह भारत की जनता को सन्तुष्ट नही कर सका तथा वह अपना 
स्वाधीनता सग्राम जारी रखने के लिय विवश रही ) 

२-भारत १२ ब्रिठिश सप्तर को प्रभुतरा का रक्षण--इस अधिनियम न गसर्वाप 
भारत में सध स्थापित करने और प्रान्तो म॑ स्वशासन का सिद्धान्त लागू करने की 
घोषणा की परन्तु उसने भारतीय आसन पर ब्रिटिश समद के नियत्रण को तबिक भी 
ढीला नहीं किथा, उसने भारत पर ब़िटेन की प्रभुता म तनिक भी कभी नहीं की। 
उमने भारतोय सरकार की सविधायी सत्ता (207७+7ए९॥6 4 00007) अर्थात 
संविधान बनाने या उमप्में खुधार-सशोधन करने की रुत्ता ब्रिटिश ससद म बनाये रखो 
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और भारत की उस बारे म कोई अधिकार नही दिया । अधिनियम ने भारत मन्‍्द्री 
की शक्तियों म कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं की तथा भारत के उच्च प्रशासको की 
नियुक्ति की शक्ति उसके हाथ म पहले की ही भाति बनाये रखी । इस अधिनियम ने 
सस्द के नियठण को और भी अधिक मजदूत वना दिय., वयोकि गवर्नर जनरल और 
गवर्नरो वो भ्रधिनियम के अस्तर्गंत्त जो आदेश पत्र ([70800॥7606 ए [88व00- 
४098) दिय जाते थे उनकी स्वीकृति ससद से ली जाती थी। क्योकि इस अधिनियम 
के अन्तगत भारत-मन्त्री और उसके कार्यालय पर होने वाले व्यय की कुल राशि को 
स्वीकृत या अस्वीक्षत करने का अधिकार ससद ने अपने हाथो म ले लिया था अत 
स्वाभाविक तौर पर भारत के शासन पर उसका सक्रिय नियवेण बढ़ गया / 
>सघ योज्ञना--अधिनियम म फहा गया था कि भारत के केन्ट्रीय शासन के 
स्तर पर एक सघ की स्थापना वी जायगी जिसम ह्षिटिश शासन के अन्तर्गत भारतीय 
प्रदेश और देशी राज्य सम्मिलित होग । देखने में ऐसा लगता था कि भारत का राज- 
नीतिक एकीकरण करने के लिय यह व्यवस्था वी गई है। परन्तु वास्तविकता यह 
नही थी, जिटिश सरकार यह जानती थी क्कि केन्द्रीय सरकार में बनने वाले विधान 
मडल में जो भारतीय-प्रतिनिधि जनता द्वारा चुन कर आ रहे है वे राष्ट्रीय विचार से 
प्रभावित हैं तथा यदि भारत को अपने पजे मे वनाय रखना है तो किसी भी प्रकार 
केन्द्रीय सरवार मे लोक्ततीय और राष्ट्रीय तत्वों को क्मजोर करके उसमे ऐसे 
प्रतिक्यावादी भ्रौ" निरबुद्द तत्वों को प्रवेदा दिया जाय जो सदा ब्रिटिश हितो बी 
रक्षा वर सकें तथा भारत वी जनता के साविधानिक सघर्प को सफल होन से रोक 
सके ) इस योजना के द्वारा सरकार ब्रिटिश-भारत की प्रजा पर भी प्रतिक्रियाबादी 
राजाशो का राज्य थोपना चाहती थी जो झभी तक उससे मुबत रही थी। यह विचित्र 
भ्रोजना थी कि देशी रियासता के जो प्रतिनिधि केन्द्रीय विधान मंडल और सरकार में 
बैठते वे राजाओं हारा मनोनीत होते तथय्‌ उनके चुनने में देशी रियासतों के नो करोड _ 


लोगों को बोई अधिकार नहींदया गया था। सरकार जानती थी कि यदि रियासतों वी 
जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया ग्रया तो एक ओर तो राजा लोग 
नाराज हो जायग और दूसरी ओर उसकी यह इच्छा अधूरी रह जायगी कि केन्द्रीय 
शासन म प्रगतिशील त्त्वो वी $पेक्षा प्रतित्रियावादी सदस्य अधिक सबल बन कर 
रहे । इस बारे म श्वी ज्वाहरलालजी ने लिखा है--“झधिनियभ ने छिटिश सरवार 
और राप्यक्रो, ज्यीष्वारों जुणाए परत के आय जकिकिएफएश्पए के जीप कोसी को 
मजबूत बना दिया , इसने पृथक निर्वाचनों में बढोतरी_कर दी और इस तरह भेद: 
आव की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया , इसने जिडिश व्यापार, उद्योग, वैकिग भीड़ 


शिर्षिंग को पहले से ही दृढ़ स्थति को और भी मजदूत बना दिया तथा उसने इस 
स्थिति में हस्तक्षेप के विरुद्ध वंधानिक प्रतिबन्ध लगा दिये --इसने भारतीय विच्ीय 


व्यवस्था, सेना झौर्‌ ।वरदेश सम्वन्धों पर पूरा वियंत्रण त्रिटिय हाथों में बवाये रखा 








आस्त शासन अधिनियम १६३५ २१७ 


तथा इसने बाइसराय को पहले वी अपेक्षा और भी प्रधिक धवितशाली बना दिया 
संघीय योजना के ग्रन्त्गत देशी र्यिसता बे राजाओं के प्रतिनिधियों को 
केन्द्रीय विधान मडल के दोनो सदनों म जनसस्या के अनुपात से बहुत अधिक स्थान 








दिये गय थ । दैयी राज्यों में बे देध- की चोवाई- जबता पी जप राज्यों मे ड् थाई_जनता रहती थी परन्त रियासतो 
को झज़्यपरिपद के २६० सदस्यों मं से १०४ स्थान अर्थात ' 'राज्यपरिपद के २६० सदस्यों म से १०४ पाच म से दो स्थान दिय 


गे की तह एप तत्तर को गोरी मा रे किस मय क्रिस परे । इतना ही नहीं संघ सरकार की झामदनी का ६० परतिश्चत ग्रश॒द्विठिश प्रान्तो 
बन होवा बाबा या १ कार मन मद दो उस घन पर नियतण 
करने के लिय देशी राज्यों को राज्यपरिपद म पाच मे से दो तथा सघ विधान सभा 
मे एक तिहाई इवित प्रदान की गई थी । इससे यह वात सिद्ध हो जाती हैँ कि सरकार 
केन्द्रीय विधान मडल म निर्वाचित प्रतिनिधियों वी सख्या को घटा देना चाहती थी 
तथा रियासती प्रतिनिधियों और अपने नामजद ।३४०॥॥0%60) सदस्या की सहा- 
यता से अपना बहुमत बनाना चाहेती थी ॥ यह योजना सफल नहीं हो सकी तथा 
अ्रधिनियम का यह झग कभी लागू नही किया जा सका ! 

इ४>अनेक सरक्षणों व सीमाग्रो से घिरा हुआ प्र न्‍्तीय स्वशासन--१६१६ के 
भारत शासन अधिनियम ने प्राग्तों मे दंध शासन (0))%0०॥5 ) वी स्थापना की थी 
जिसम सीमित मात्रा में उत्तरदायी शासन का एक प्रयोग किया गया था । नय विघान 
ने प्रान्तीय शानन म सरक्षित शऔर हस्तातरित विषया के बीच का भेदभाव समाप्त विपया वे बीच का भेदभाव समाप्त 
कर दिया तथा प्रान्तीय शोसन के सभी विपयो को जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के 
हाथो म्‌ सौपने दी योजना बनाई । परत सख्यर की दर योजना मे एक परलतु/ लगा 
हुआ था और वह 'परतु/ था ॒मता का । ब्रिटिददा सरकार यह सहन नही कर 
सकता थी कि भारत के लौग प्रान्तीय शाप में उत्तरदायी धरकार की स्थापना का 
अर्थ यह समझे कि भारत स्वतत्र हो गया है और उस आत्म निर्णय का अधिकार 
प्राप्त हो गया है। ब्रिटिश हितो और ब्रिटिश संसद की प्रभुता की रक्षा करना अधि- 
नियम का पहला काम था और उसके लिय उसने प्रान्तो के उत्तरदायी शञासव को 
अप्रो ओर से सरक्षणो और सीमाओो से घेर दिया । एक झोर्‌ तो गव्लर को ध्वैच्चि और तो गण को ध्वच्छिकू- 
छत्ता दे दी गई जिमके हारा वह प्रान्दीय विधानमडल झरोर मंत्रिमंडल के कसी भी 
निर्णय और काम को रह कर सकता था तया उनके लिय काम करना असम्भव बना 


सक्तायथा। दूसरी झोर प्रान्तीय सरकारा के लिय यह आवश्यक माना गया था कि र ओर प्रान्तीय सरकारा के लिय यह आवश्यक माना गया था कि वे 
केन्द्रीय सरबार के आदेशों का कालन इरेंगी तथा _ रेंगी तथा वे इस प्रकार अपनी शक्ति का 
प्रयोग करेंगी जिससे कि केन्द्रीय सरकार के काम में बाघा न पद । इसके अलावा गव- 

(०8७५ 


नूर को प्रान्त मे अनेक विशप उत्तरदायित्व सम्हलाय गय थे और उसे नूर को प्रान्त मे अनेक विशप उत्तरदायित्व सम्हलात गय थे भर उसे यह सत्ता दी गई 
«प्री कि वह यह घोषणा करके कि प्रान्त मे सववधानिक शासन का चल्नदा असम्भव कि वह यह घोषणा करके कि प्रान्त स शासन का असम्भव हो 
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२१५ भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


5 
गया है प्रान्तीय चासन की स्वय/अपने हाथो में ले सकता है, स्वयम्भपने रो में ले सवता है. इतना ही ला म केन्द्रीय 
सरकार के हाथ म प्रातो को घन देने वी महत्वपूण छद्ित दी गई थी जिसके दारा 
केन्द्र प्रान्तीय सरकारो पर बहुत अधिक नियत्रण कर सकता या तथा उनसे अपनी 
शर्तें मनवा सकता था । 

*प्रातीय स्वशासन के सीमित क्षेत्र सच्चा का हस्तातरण बहुत झधिक 
दिखाई पड़ता था। निस्‍्सदेह लोकप्रिय धरकार वी स्थिति असाधारण थी, वाइसरय 
की भक्ति और एक निरकुद केन्द्रीय सत्ता वी ओर से तो प्रतिबन्ध थे ही प्रान्त का 
गवनुर भी वाइसराय वी तरह हस्तक्षप कर सत्ता था निपेघाधिकार वा प्रयोग कर 
सुकता था, अपनी सत्ता के इसे पर कानून बचा रुसत्य-पत-तथा लोकप्रिय भन्तियो ब 
प्रान्तीय विधान मडलो के प्रत्यक्ष विरोध म प्राय बुछ भी कर सकता था ।ं 

५--सघोय न्यायारूय को स्थापदा--सघ शासन व्यवस्था म सघीय न्याया- 
लय वा होना अनिवार्य होता है जो सघ झौर राज्यो के बीच तथा आपस मे राज्यो 
के बीच होने वाले सघर्षों का निपटारा कर सके तथा सविधान की विवादास्पद 
थाराद्रों वी ब्यास्या कर सके और नागयरिका के मौलिक अधिकारों दी रक्षा कर सदे 4 


१६३५ के अधिनियम ने इस प्रकार के न्यायालय वी स्थापना वी. परन्तु वहू 


न्यायालय देश म न्याय करन वाडा नाव दम मिल न्यायालय नही था, उसके निणयो वे 
विद लैंड मे बने बाद लिदोसा लक वात सील वार व वतन इ ग्लैंड मे बैठने वाली प्रिदी-दाउसछ के सामने पीले ले जाई जा सकती थी। 
इसी प्रकार सा्विधानिक व्याख्या के मामल मं भी उसका निर्णय सन्तिम नही माना जाता 
था | जहा तक नागरिका के अधिकारों की रक्षा का प्रसन है वह तो उठता ही नहीं 
क्याकि भारत के नागरिकों को इस प्रधितियम न कोई मौलिक अधिकार दिय ही नहीं 
थे! इस करार पद दल काम चल न गा पर प य प्रकार यथपि इसे नाम सधीय-न्यायालय दिया ग्रया था तथापि इसे व: 
_घक्तिया नहीं दी गई , प्र जब सध बता ही नहीं तब सघीय न्यायालय का कीई महत्व गई , फ्रि जब सध बना ही नहीं तब सघीय न्यायालय का कोई महत्व 


65500: 00000: 2 क जी छा, बह केवल एक वो सवा जा रह गए 
नही रहा, वह केवल एक बड़े भ्यावालय जैसा रह ययवा। 
प्रन्य प्रमुख लक्षर-- १६३४ के अधिनियम छो इन विश्येपताग्रो के ग्तिरिक्त 


उसके कुछ और लक्षण भी गिनाय जा सकते हे, इनम हम पहले केन्द्रीय श्रामत दैध- 
शासन या दोहरे शासन दोहरे शासन (0) »४००ए) का उल्तेख कर सकते ह। उसके बाद यह 
कहा जा सकता है कि इस झधिनियम न सविधान वो भ्रस्तावना म यद्यपि भारत के 
लिय किसी नय लक्ष्य की घोषणा नही की तथापि उसने १६१६ के भ्धिनियम वी 
प्ररतावना सम इतना झ्वद्य सुधार कर दिया वि ऋ्रमिक उत्तरदायी शासन की स्थापना 
क्रेचल ब्रिटिश भारत में ही नहीं दछशी राज्यो म भी को जायगी। इसने पृहली बार पूरे _ पूरे 
आरत को एक इकाई मानकर कानून दनाया यह अपने म एक व. बात यंपे। 

इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से झलग॒ कर दिया गया | बर्मा मे 
कुछ समय से वहा वे निवासियों, भारतवासियो ओर चीनी निवासिया के व्यापारिक 
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भारत शासन झधिनियम १६३४५ २१६ 


हिदो के दीछ सघप चल रहा था, अत ब्रिटिश सरवार ने बर्मा के लोगो के मन में 
भारत और चीन के विरुद्ध भावनाये पैदा करने के लिये बर्मा को भारत से अलग 
किया । परन्तु जब वर्मा के लोगो ने देखा कि उन्हें स्वतन्त्रता नहीं दी गई तब वे 
प्रग्न॑ जो के विरुद्ध हो यथे । 

इस अधिनियम के द्वारा बरार प्रदेश को निजाम वे शासन मे से निकाल कर 
भध्य प्रान्त के साथ मिला दिया गया तथा मध्यप्रान्त और वरार के लिये एक गवनेर 
निपुक्त किया गया 3 


(४) नये विधान के ब्रन्तगंत गृह सरकार का स्वल्प 

पिछले गअ्रध्याय म हम यह वर्णन कर चुके हूं कि भारत का शासन तीन बेन्द्रो 
से चल रहा था। इन तीनो केन्द्रों में सव से अधिक दवितशाली केन्द्र को होम गवनं- 
मेन्ट या गृह सरकार कहा जाता था । गृह सरकार का प्रधान कार्यालय ब्रिटेन में था 
बयोकि बह झसब-देश था और भारत शासित, ग्रौर इन दो देशो के वीच मे केवल 
यह राजनीतिक भेद ही नही था वरन्‌ उनकी संसद ति, उनकी नस्ल और उनकी जीवन- 
पद्धति में भी भेद था भौर वे भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से बहुत दूर थे। यहा हम उस 
गृह सरकार का अध्ययन १६३४ के अधिनियम के सदर्भ मे करेगे तपा केवल उसमे 
नयी व्यवस्था के अनुसार होने वाल परिवतंनों का ही उल्लेख करेंगे। गृह सरकार के 
तीन प्रधान भ्रग थे, भारत मन्न्री, भारत परिषद झौर भारत कार्यालय । बज 

भारत मन्‍्त्रौ--भाप्त मन्‍नी व्िटिश ससद, वहाँ के मत्रिमडल ग्रौर॒ झ तरग मडल 
(९५ 0776४) का सदस्य होता था (2५४ 072/66) का सदस्य होता था | इस नाते वह जिटिश ससद के बहुसख्यक दल 
दा एक प्रमुख नती हाता था ओर वह अपने मंल्मंडल के साथ सामूहिक तौर पर 
ससद के सामने भारत के शासन के लिय उत्तरदायो होता था । जब हम भारत मंत्री 
की झवितयों के घटने-बढने वी बात कहते हे तो हम यह समभ लेना होगा कि जब 
तक भारत ब्रिटिश सरकार के आधीन था वह भारत मन्री के पूरे नियन्त्रण मे रहा ! 
ब्रिदिश सरकार वा भ्र्थ होता है ससद । सल्द में बहुमत दल का शासन होता है जो 
अपने मंत्रिमंडल के द्वारा अपनी नीठिया तय रूरता है । भारत मद्यो मजिमडइल का 
सदस्य होने कारण उसके लिय अन्तिम रूप से उत्तरदायी होता था और जो उत्तर- 
दामी होता है वही रूत्ताघपरी भी होता है। यो भा के लिय भारत की सरकार 
ब्िटिय सख्राद के आाधीन थी, परन्तु हम वास्तविकता को + के आाधीन थी, परन्तु हम वास्तविकता को नहीं भुलाना चाहिये क्कि 
बेचारा विटिय सयाट तो स्वय ही वहा के मजिमडल के झाधीन होता है या यो कहें 
कि वह उसके हाथ वी कठछुतली होता है। 

१६३४५ का अधिनियम अपनी धारा १४ और ५४ में यह स्पष्ट उल्लेख करेता 
है कि जब कभी गवर्नर जतरल और ध्रान्तो के गवर्नर स्व॑च्छिक शक्तियों का प्रयोग 
फरेंदे लो गवर्नर जनरल भारत सत्री के निय+ण मे रहेगा तथा उसको दी हुई हिद्दा- 
यठो का पालन करेगा झोर गवनेर गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में । दंसे यहा एक बात 
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बहुत महत्वपूर्ण है कि १६१६ के अधिनियम ने भारत मन्‍्त्री को भारत सरकार पर 
नियत्रण, निरीक्षण और निर्देशन (5फ0फुशाशाधातेश्ता८९, 00700) 270 
7077( ९४७७) को शक्ति दी थी परन्तु १६३५ के अधिनियम ने इन शक्तियों का 
कोई उल्लेख नही किया। इसके दो अ्थे हो सब ते है-या तो यह कि भारत मत्री की 
य झाक्तिया ब्रिटिश परम्परा के अनुसार परिपादिया अर्थात अभिसमय (007ए९॥- 
9079] बन चुकी थी और उनका बार-बार उल्लेख करने वी आवश्यकता ही नहीं 
रही थी, या इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि नई परिस्थिति मे जब कि 
भारत में एक सघ बनाया जा रहा था और प्रान्तो मे उत्तरदायी शासन की स्थापना 
की जा रही थी, सरकार का इरादा भारत मत्री के नियत्रण को ढीला करने का था। 
परन्तु वास्तव मे जैसा हम पहले कह चुके हैं इस थारे में कोई नई काल्पनिक परि* 
भाषा करने की सुन्जाइश सही है क्योकि भारत भी निश्चय ही सर्वोच्च सत्ता का 
वास्तविक प्रतीक था। शासन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नही छोडा गया जिस पर 
भारत मद्री का नियत्रण स्थापित न किया गया हो, चाहे वह सुरक्षा का मामला हो 
या विदेश सम्बन्धो का, इण्डिया सिविल सबिस का या इण्डिया पुलिस सविस का, 
रिजर्व वैक का हो या सघीय रेलवे ग्रॉयॉरिटो का । यह वास्तव म स्वयं भारत मस्टो 
पर निर्भर करता था कि चह झपनी झवित का प्रयोग क्सि सीमा तक करता 
पसन्द दरता है । 

भारत परिषद (]00॥2 (0ए॥०॥) के हृथान पर परामशदाता--१६३५ 
का अ्रधिनियम बनने तक भारत मनन्‍्दी को सलाह देने के लिय भारत परिषद का सग- 
ठने चल रहां था| नय विधान ने इस परिषद को भग कर दिया तथा उसके स्थान 
पर क््स्सि कल जन रहता मे मडल की स्थापना की.। इन परामशंदाताप्रो की नियुक्ति और 
पदमुक्ति करने का अधिकार भारत मन्‍्त्री को दे दिया गया, वही सुह्या भी 


मारत में सघ बनने तक ८ से १३ तक के बीच और बाद में ३ से ६ के बीच_निर्षा- 
अ््् हस लगा | जा मर था । उन्तका कार्यकाल ५ वर्ष होता था और वे एक वार से अधिक 
उस पद पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। भारत मन्त़ी भ्रपनी इच्छा के झनुसार अपने 
परामशंदाताओो को प्रलग-अलग या सामूहिक रूप से झामन्वित करके उनसे किसी 
विपय पर परामर्श कर सकता या । किसी विषय पर प्य्मम्-लेने_ के लिये कह बाध्य 
नही पे िय बाव ले न धाय वदीचा मा ल था, वह इस ये भी था कि परामच्ंदाताओं के किसी पूरा 
मक् को उसे मानना ही पड़ । केवल भारत की उच्च सेवाशो के बारे में उसे परामर्श 
द्वातात के उताग्री के दृष्टिकोण कोर को स्वीकार करना प्रनिवायं था। इस प्रकार उसके परामर्श- 
दाता किसी प्रकार भी उसके ऊपर वन्धनकारक नही थे | यह बहुत स्वाभाविक था 
बयोकि भारत मन्त्री ब्रिटिश मन्त्रिमंडल का सदस्य होने के कारण ससद के सिवाय 
किसी दूसरे के नियत्र"” या बन्धन म नही रह सकता था। 
भारत कार्यालय--भारत-मन्त्री के कार्यालय को भारत कार्यालय कहा जाता 
था । इसमें भारत मन्‍्त्री और उसके बहुत से क्लकों के अतिरिक्त दो प्रदुख सहायक 
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होते थे जिन्हे भ्न्डर सेक्रेटरी कहा जाता था | इनमे से एक संसदीय भ्रन्डर सेत्रेटरी 
और दूसरा स्थायो-अन्डर सेक्रेटरी होता था । ससदीय-सचिव संसद का सदस्य होता 
था और सन्त्रिमडल के साथ पद ग्रहण करता और छोडता था । स्थायी-सबिव ब्रिटेन 
की स्थायी सेवा का सदस्य होता था तथा वह भारत कार्यालय मे विद्येपज्ञ माना 
जाता था । 
भारत कार्यालय का खर्चा--१६१६, के अधिनियम से पहले भारत-मन्‍्त्री, 
उसकी परिषद श्रौर उसके कायलिय का पूरा वेतन और खर्चा भारत को देना पडता 
था, १६१६ के ग्रधिनियम ने इस स्थिति को थोडा बदला और उस ब्यय मे से केवल 
बीस लाख रुपये ब्रिटिश सरकार देने लगी, शेप राशि भारत को देनी होती थी ॥ 
१६३५ के अधिनियम ने इस स्थिति में एक और नाम मात्र का परिवतंन किया। 
उसकी धारा २५० में कहा गया कि भारत मनन्‍द्री और उसके कार्यालय पर होने वाला 
व्यय संसद देगी, परन्तु उसके साथ ही भ्रगली घारा मे यह कहा गया कि भारत-मत्री 
जब भारतीय सध की झ्ोर से काम करेंगे तो उनके सारे खर्चे भारत सरवार को देने 
होगे का एक विचित्र कूटनीति थी । इस समय तक भारत को दो लाख रुपया प्रति- 
जो सहायता ब्रिटिश ससद दे रही थी और इस अधिनियम के अनुसार भारत 
ब्रिटिश सरकार को भारत कार्यालय के व्यय मे सहायता देने लगा । इससे केवल बैधा- 
निक अन्तर हुआ, व्यवहार मे कोई भी अन्तर नहीं आया। भारत को भारत मन्‍्त्री 
श्ौर उसके कार्यालय का व्यय अब भी देना ही पडता था और उस राशि मे इसके बाद 
कोई भी अन्तर नही आया। वात बिल्कुल साफ थी कि भारत भन्‍्ती और उसका 
कार्यालय जो भी कार्य कश्ते थे वह भारत से सम्बन्धित होता ही था भ्रत उस पर 
भारत को व्यय करना पडता था। 
भरत का दवाई कमिश्तर--भारत सरकार की श्रोर से ब्रिटेन मे रहने वाले 
उसके हाई कमिइनर (उच्चायुक्त) के बारे मे १६३५ के विधान ने यह परि- 
बर्दत क्या कि अधिनियम की घारा ३०२ के अन्तगंत उसकी वियुवित का प्रधिकार 
अकेले भवनर-जनरल को ही दे दिया गया को ही दे दिया गया और कहा गया कि इस मामले में बहू 
अपना विवेक भ्रयोग कर सकता था। उसके कामो की सूची, वेतन, काम की शर्तें और 
दरशशाय सब कुछ गवर्नेर-जनरल द्वारा तय की जायेगी, यह भी कहा गया। अब उस 
बारे भे गवनर-जनरल की परिषद को कोई अधिकार नही दिया गया । 
इस परिवतंन का बहुत राजनीतिक महत्व है। ज़िटिश सरकार यह जानती 
थी कि धीरे-धीरे भारत मे उत्तरदायी झासन की स्थापना हो रही है और स्वय 
१६३५ के विधान में सघ की स्थापना व ॒ केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायी सरकार की 
व्यवस्था की गई थी, ऐसी स्थिति में यदि हाई कमिश्नर की नियुक्ति से गवनेर-जनरल 
के साथ उत्तरदायी भारतीय-मन्त्रियो को भी सम्मिलित कर लिया जाता तो उस पर भारत- 
मंत्री का नियत्रण होने के बजाय वह भारत मन्द्री के बराबर का अधिकारी हो जाता 
इतना ही नही, भारत सरकार का प्रतिनिधि द्वोने के कारण वह एक राजदूत की हैसि- 
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यत का अधिकारी हो जाता जैसे कि स्वतत्रता के वाद झे होता है । उससे भारत 
मन्त्री के पद की प्रतिष्ठा कम हो जाती, इसी बात को ध्यान में रखा यया और यह 
व्यवस्था की गई कि उसकी नियुक्ति गवर्नेर जनरल श्रकेले ही करे जिससे कि वह 
भारत मन्‍्त्री के आधोन रह सके ! 


(५) भारत को केन्द्रीय सरकार 


भारत वी केन्द्रीय सरकार का अध्ययन करते समय हमें सब से पहले उसके 
सधात्मक स्वरूप को देखना होगा, उसके पश्चात्‌ उसके कार्यपालिका, विधामिका झौर 
न्यायपालिका पश्रंगो का अध्यम न किया जा सकेगा ॥ £ 

संघात्मक स्वरुप :---१६३४ के अधिनियम ने भारत में एक संघ की स्थापना 
करने की दृष्टि से व्यवस्था की । जँसा हम पीछे इस प्रसंग में बता चुके हैं, यह संघ 
किसी भी व्यवहारिक और सैद्धाग्तिक दृष्टि से सघ की परिभाषा के भ्रन्तगंत नहीं 
झाता । इसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रान्तो भर स्वेच्छा से सम्मिलित होने वाले 
देशी राज्यों से मिलकर होने को था। ब्रिटिश भारत में ११ प्रान्त थे । राज्यो के लिये 
यह अ्निवायं नही था कि वे संघ मे शामिल हो । यह उनकी इच्छा पर छोडा गया 
था। विघान में यह भी कहा गया कि यदि देशी राज्यो को कुल जनसंख्या की भ्राषी 
के शासक (राजा, महाराजा) भी सघ मे सम्मिलित होने को तैयार हुए तो संघ की 
स्थापना कर दी जायेगी । न यह शर्ते कभी पूरी हुई और न स्वतन्त्रता से पहले सघीय 
ब्यवस्था की स्थापना की ही क्लो सकी । 

सघ के बारे में सब से भ्रधिक विचित्र बात यह थी कि उसमे सम्मिलित होने 
बाली इकाइया एक ट्रूसरे से सर्वथा भिन्न अकार की थी प्रासो मे स्वशासन, इकाइया एक दूसरे से सर्वेथा भिन्न भ्रकार की थी की 
स्पापना की जा रही थी परन्तु देशी राज्यों मे मध्य यूगी निरकृश एकतंत चल रहा को जा रही थी परन्तु देशी राज्यो मे_ मध्य युगी नत्र चल रहा 
था भौर उतम प्रजा का मुह बन्द कर दिया गया था | प्रान्तो के जो प्रतिनिधि सधीय- 
विधान सभा मे जाते उनका तिर्वाचन श्रान्तो की जनता को करना था परन्तु राज्यों 
के प्रतिनिधियों के निर्वाचन मे वहा वी जनता को कोई अधिकार नही दिया गया, वे 
राजाग्रो द्वारा मनोनीत किये जाते थे । इतना ही नही, जहा तक प्रान्तो का सम्बन्ध 
था वे सघ सूची ओर समवर्तो सूची के विपयो मे सघ के भाधीन थे, परन्तु राज्यो को 
स्थिति इससे भिन्न थी, वे केवल उन मामलो मे संध के आधीन होते जो उनके समभौता 
पत्र ([8070778 76 ० ह00९88070) मे लिखे होते । ये विषय हरेक देशी राज्य 
के लिये भ्रलग-भलग हो सकते थे । सघीय विधान-मडल यदि राज्यो के बारे में कोई 
साविधानिक परिवर्तन करना चाहती ठो राज्यो के अ्रतिनिधि इस प्रकार के विधैयको 
पर निषेधाधिकार ( ४७६०) का प्रयोग कर सकते थे । यह उल्लेख हम कर हैं। चुके 
हैँ कि राज्यों को_संघ-विधान मंडल में प्रान्तो की प्रपेक्षाप्रधिक स्थान (80003) 
दिये गये थे) प्रो ए० दी० कौय ने इस विषय में बहुत स्पप्ट भाषा मे लिखा है कि 
“प्रधीय योजना के बारे में सतोष होना बहुत कठिन है। जिन इकाइयों से यह बना है 
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वे परस्पर इतनी भिन्न हैं कि उन्हें आसानी से इकट्ठा नही किया जा सकता, और यह 
तो बहुत स्पष्ट ही है कि जिटिश सरकार वी ओर से योजना का पक्ष इसलिये लिया 
जा रहा है जिससे कि त्रिटिश-भारत द्वारा जुटाये गये खतरनाक जनतन्त्रात्मक तत्वों का 
सामना करने के लिये शुद्ध रूढिवादी तत्वों को खडा कया जा सके । * * भारत मे 
फैली हुई इस धारणा को गलत कहना कठिन है कि भारत में सघ की स्थापना के पीछे 
यह उद्दृं वय है कि ब्रिटिश-भारत की केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायी श्ञासन की स्थापना 
के प्रश्न को टाला जा सके । इसके अतिरिवत सुरक्षा व विदेशी मामलो ढो सघीय 
नियंत्रण से अनिवायंत श्रद्मग रप्तना तथाकथित उत्तरदायित्व की योजना को प्रर्थ- 
हीन बना देते हैं ।/ (8 (१०05७0ए४0098| 800979 0 ॥064) 


* इस सब के बावजूद देखने में १६७३५ का विधान संधात्मक लगता था, वह 
लिखित था, उसमे संघ सरकार और प्रान्तो के बीच शक्तियों का विभाजन तीन 


पू्चियो-सध सूची, प्रान्तीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था एवं संघीय 
न्यायालय की स्थापना नी गई थी। यहाँ यह दोहराने की प्रावश्यकता मही है कि 
इसमे संघात्मक सविधान के ग्रनेक तत्व उपस्थित चही थे । 

शक्तियों का विभाजन--तोन सुचियां ---अधिनियम ने राज्य की झक्तियों 
को तीन सूचियों मे बाटा था, सघ-सूची म्‌ ४६ विपय रखे गये थे, जिनमें कुछ इस 
प्रकार है--सुरक्षा, विदेश सम्बन्धू, यातायात व्‌ सवाद परिवहन, विदेशों के साथ _ब 
अस्तप्न्तीय व्यापार, मुद्रा, टक्साल आदि | संघीय करो, (#8067४) (७:०७) 
में प्रमुखत तट कर, नमक कर आबकारी, श्राय कर, स्टाम्प ड्यूटी भ्रादि_ कर, नमक कर आबकारी, ख्राय कर, स्टास्प ड्यूदी थे। 

प्रान्तीय सूची मे ५४ विपय बरी म ५४ विपय रखे गये जिसमे श्वान्ति-सुब्यवस्था, न्यायालय, 
पुलिस, रैल: निर्वाचन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, शिक्षा, सिंचाई, खेती, 
भूमि, बन, बेकारी आदि थे ( प्रान्तो को भू-राजस्व, आ्राज्वोय भ्रावकाडी, मनोस्वन कर. 
श्रादि आमदनी के स्रोत दिय गये । 

समवर्ती सूची में ३६ विषय रखे गये थे जिनम दड़-कानून और व्यवहार- 
बाबत, समाचार पत्र, पुस्तक प्रेस; कारखाने, _श्रम कल्याण, बिजल् 
झ्रादि थे | 

अबवशिप्ट विपयो के बारे मे कहा गया था कि गवर्नर प्रपने विवेक से जो 
पझ्रवश्चिप्ट शावित जिस सरकार को देना चाहेगा दे । शोर पिंक कहे को रह का । तीनो सूचियों में शक्तियों 
का काफी बारीकी के साथ (वभाजन किया गया था अर किया गया था ओर कोशिश यह को गई थी कि 
प्रवश्षिप्ट शक्तियां कम से डाक्तिया कमर से कम ही । 

शक्ति विभाजन के बारे मे सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यदि दो 
गा दो से अ्रधिक प्रान्तो की विधान सभाएं सघ ससद से यह्‌ प्रार्थना करती कि वह 
किसी प्रान्तीय सूची के कसी विपय पर विधि निर्माण करे तो वह सब प्रान्तो के लिये 
उस दिपयो पर कानून बता सकती थी + प्तविंधान का सशोधन करने को शक्ति भारत 


से हजारो मील दूर ब्विटिस संसद को दी गई थी । स्‍्राथिक दृष्डि--से-संघीः थी । आशिक दू। इंघीय_स्र रकार - 








सो, टूढे यूनियन 
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को काफ़ी सुदृढ बनाने की चेप्टा की गई थी। 

सघीय कायपालिका--स्घीय कार्यपालिजा के क्षेत्र मय विधान ने दूध 
शासन शासन की योजना लागू को थी + यह योजना लगभग बसी हो था हो थी जंसी कि १६१६ 
के अधिनियम ने प्रान्तों मे लागू की थी । सघीय सरकार की कायंपालिका सत्ता को 
दो भागों मं बाद दिया गया था--सरक्षित (९७७7ए९०१) और हस्तातरित 
(7श॥8677€0 )। सरक्षित विषयो म गवर्नर जनरल अपने वित्त और सुरक्षा सवधी 
परामशंदाताओ्रो सह्ति शक्ति का प्रय्योग करता था तथा हस्तातरित विषयों में _मत्रिन 
परिषद की सहायता से । 

सूर क्षत्‌ विएयो मे गब्बर जनरल की शवितय्य-वसस्तथिक थी परन्तु हर्तातः 
रित मामली म उससे यह अपेज्नला की गई थी कि वह साविधानिक अध्यक्ष की तरह 
काम करेगा इसके बावजूद भी उसे इतनी शक्षित दी गई कि वह दोनो क्षेत्रों मे ही, ही 
सूवसत्ताधारी शासक बन ग्रया। गवनर जनरल देशी राज्यो के मामलो में ब्रिटिश 
सम्राट का प्रतिनिधि था और उस नाते वह वाइसराय कहलाया, इस हैसियत में बह 
राज्यों के ऊपर सर्वोपरि सत्ता (?07&0500प7/॥ ?0एछ6) का प्रयोग करता था। 
गुबनेर जनरल को वास्तविक शक्तिया प्रदान करने के लिय १६३५ के विधान ने 
उसे अनेक विश्येप उत्तरदायित्व (898०५) र8५9008707॥6789) सौंप दिय थे 
तथा उत दायित्वों की पूर्ति के लिय विशेष शक्तिया प्रदान कर दी थी। इन विशेष 


उत्तरदायित्वों मे दम प्रमुख इस प्रकार हैं-- 
(3) भारत या उसके कसी भाग की झान्ति या व्यवस्था के लिये किसी 


गम्भीर सकट को दूर करना । 

(७२) सध सरकार की आथिक स्थिरता और साख की रक्षा करना । 

(१) भल्पमख्यकों के वाजिव हिंता की रक्षा करना । 

(७०) छोर सेवाग्रो के वर्तमान या पुराने सदस्यों अथवा उनके झाशथ्रितों के 
अधिकारो ग्रौर दाजित्र हितो की रक्षा करना । 

(७.) भारत के साथ व्यापार करने वाल श्रिटिश प्रजाजनो या कम्पनियों के 
विरुद्ध व्यापारिव या विष्यीय भेदभाव को रोकना 

(52 भारत म ब्रिटिश वस्तुओं के निर्यात के विरुद्ध भेदभाव की मीति को 
रोकना । 

€७) राज्यों और राजाओं के अधिकारों की रक्षा करता । 

(उशतें इस अधिनियम के अन्तगंत जो काम गवनंर जनरल को सौंपे गय हैं 
उनको पूरा करने के रास्ते म यदि किसी प्रकार श्रड्चन पैदा हो तो 
उस्ते दूर करना । 

यह बडी दिलचस्प बात है कि भूविनियम वी लगभग ६४ धारायें गदने> 


जनस्त को विद्येपाधिकार प्रदान करती थी । वह झपने गननिया को नियुक्त भौर पद: करती थी। वह झपने गन्तिया को नियुक्त भौर पद* 


च्युत करता था, विधान मडल के विधेयकी को स्वीइत, संशोधित या हू कर सकता था, विधान मंडल के विधेयकी को स्वीह़्त, संशोधित या रह कर सकता 








मारत झासन झधितियम १६३५ श्श्श्‌ 








था, विधान मडल द्वारा अस्वीटत विधेयको को कानून बना सकता था, किसी विषय 
पर_विधान मन्डल को च्चायें रोक सकता था, प्रध्यादेश जारी कर सकता था, 
प्रान्तीय गवनरों को अध्यादेश जारी करने के लिये आदेश दे सकता था, प्रान्तीय विधे- 
यकी वो रह कर सकता था, पुलिस के लिये नियम बना सकता था, सशस्त्र सेनाओं 
के प्रयोग पर नियत्रण करता था, विधान मंडल को _भंग करें सकता था. भर वह सबं था, भर वह सब 
3 बड़ी बात अर्थात्‌ विधान को ही अंग कर सकता था | यहा हमने गवर्नर जनरल की 
शक्तियों का विस्तार से उल्लेख इसलिय किया है जिससे कि सघनक्षेत्र में उत्तरदायी- 
सरकार के दाबे की निरथंकता स्पप्ट हो सके । 
संरक्षित क्षेत्र में अर्थात प्रतिरक्षा ([22/80८8),-बंदेशिक संबध, चर्च संबंधी 
मामलो और भारत के जनजाति क्षेत्रों ([750)7060 878४8) के बारे में वह अपने 
प्रामशंदाताओ के परामर्श से शासन चलाता थां, उस बारे में उसकी सत्ता भ्रबाध 
और अखंड थी । गवतुंर जत्तरल को उपरोक्त शक्तियों के अलावा विधान मडल, वित्त 
और न्यायालयों से संबंधित अन्य सामान्य व विज्ञेप सत्ता प्राप्त थी । वहू अनेक तियु- 
क्तिया भी करता था। सरक्षित विपयो के प्रशासन में गवच॑ंर जनरल भारत मन्त्री के 
प्रति उत्तरदायी होता था और उस वारे म बह उसकी आाज्ञाओं का पालन करता « 
था.) यो सामान्यतया गवर्नर जनरल भारत मन्‍्त्री के किसी भी आदेश को नही 
ठाल सकता था । 
परामझंद।ता--गथर्नंर जनरल के प्रामशंदाताओ की सस्या भ्रधिक से अधिक 
तीन हो सकती थी, उनकी नियुक्ति स्वय गवर्भर जनरल करता था, परन्तु उनके वेतन, 
सैवा की शर्तों ओर अन्य मामलो का निर्णय सपरिपद ब्रिटिश सम्राट करता था। ये 
प्रामशंदाता सामूहिक रुप कज ज व का देन हि काम नहीं करते थे ये अलग-अलग अपने काम के लिये 
गधनर के प्रति उत्तरदायी बनाये गये थे । य लोग संघ विधान मन्डल के किसी एक 
“सदन के सदस्य होते थे जिसमे वे बेठते थे परन्तु बहा उन्हे मत देने का अधिकार नही 
था ! विधान मडल के प्रति वे तनिक भी उत्तरदायी नहीं होते थे और वह उनके बारे 
में कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकता था ? ये लोग सरक्षित विभागों का संचालन गब- 
नेर जनरल की इच्छा के गनुसार त्रिटिश सरकार के एजेन्ट की हैसियत से करते थे 
और गवनंर जनरल के अवकाशकाल में अपने पदों पर बने रहते थे । 
मन्च्रिसम्डल--एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि १६३४ के विधान ने यद्यपि 
यह व्यवस्था को थी कि संघ में हस्तातरित विषयों का प्रशासन चलाने के लिये श्रधिक 
से भ्रघिक सकल पत्क्ल के लि्न्त के तथापि वह इस बारे मे मौन रहा 
कि मन्त्रों लोग सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के झ्राधार पर काम करेंगे या नहीं। 
उसमें कहा गया था कि मत्रियों की नियुक्ति स्वय गवर्नर जनरल जनरल विधान मडल के 
सदस्यों मे से करेगा, झौर यदि बह किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्री बनाता है जो विधान 
मडल का सदस्य नही है तो उस व्यक्ति को छह मास के भीतर उसकी सदस्यता प्राप्त 
कर लेनी झनिवाय होगी अन्यथा वह मन्‍्त्री नही रह सकेगा,! उनका बेतत विधान 



































२२६ आरतीय राजनीति का विकास भौर स्विधान 


मेडल को तय करना था परत्तु पहली बार यह काम्र करने की शक्ति गवनेर जनरल 


को दी गई थी । मुन्‍्द्री तब तक अपने पदी पर बने रह सकते थे जब तक गवर्नर जन. 
रख उनसे प्रसन्न रहे। 


इस सब के बावजूद विधान निर्माताशो की यह इच्छा थी कि भारत में सत्रि- 
मंडल समुकत उत्तरदायित्व (वैलंत६ ९४0०7 शं]8) ) के सिद्धान्त के झनुसार 
काम करे । इस उद्दे्य से गृवनंर जनरल को दिये जाने वाले प्रदेश पत्र में यह वहा 
गया था कि वह इस बात को चेष्टा करे कि भत्रिमंडल में समुक्त उत्तादापित्व की 
भावना का विकास हो सके । उसमें यह भी कहा गया कि गुवनंर जनरल उस व्यक्ति ग्‌ग बने व्यु 
को मदद से मंत्रियो को छाटे भर नियुक्त करें जो विधान मडल मे बहुमत क्य-समंत छाटे भौर नियुक्त करे जो विघान मंडल मे ब। 
कर सम तिल टी कर सकने को स्थिति मे हो । गी-परादेश दिया गया.द्धि वह देगी राज्यों 
और भूृत्यत्श्यको के श्तिति पंडल में स्थान दे । 

इस सदभे में हमे यह नही भूलना चाहिये कि झ्ादेश पत्र [7&#7/एफशा 
0 77867760008 ) विधान का भ्रंग नही था भौर यह गवन॑र जनरल की इच्छा 
भौर उसके विवेक पर निर्भर करता था कि वह किस सीमा तक भादेदा-पत्र में दिये 
भये निर्देशनों का पालन करे । ब्ास्ठविकता यह थी कि सारी कार्यकालिक्य सत्ता ख- 
जेर जतरत में विहित थी । मंत्रिमंडल की बैठकों मे यह सरष्यक्षता कर सकता था जूतरल मे थी । सत्रिमंडस की बैठकों में कर सकता था । 
पह उसकी इच्छा पर निर्भर करता कि वह उस ब्यक्रित को, जो विधान मेडल के बहु- 
मत का नेता होता और जिसकी सलाह से यह दूसरे मत्रियों की नियुनित करता, प्रधान 
मनी बनाता या वे बनाता । क्योकि दिघान का यह अद्य लागू ही नही हुपा अतः इस 
बारे में भ्रधिक प्रटकल लगाने का कोई उपयोग नही है । 

संघ विधोन मंडल --केन्द्र मे पहले से ही दो सदनो वाला विधान मडल 
मौझूद था, नप्रें विधान ते उसमे इतना ही परिवर्तन किया कि उसने उसमें सम्राट हो 
भी जोड़ दिया जिसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करता था। संघ विधान मेडल हैं 
दो सदनों का होना अनिवायं होता ही है । नये विधान ते एक सदन को सभान्सदत 


पक न मम) प्रैपर हसरे वो राज्य-परिपद (00050 ० 
20009) कहा । 


अल बगल अमिख्वम बीषा २५० की भ्रधिकतम सीमा २६० निर्धारित की गई जितमे 
से के परशशि से कट तय के परतिगिप होते ५६ भान्तो के ०४ देशी प्रतिनिधि होते थे। देधी 
राज्यो के प्रतिनिधियों की संस्या सम्मिलित होने दाले राज्यों का संख्या पर निर्भर 
करती, परन्तु उनके प्रतिनिधि किसी भी स्थिति मे ५० से कम नही हो सकते ये। 
राज्यी के प्रतिनिधियों घो उनके शासक मनोनीत कर सबते थे, अधिनियम ने राजाभो 
है यह भ्रपेक्षा नही रखो थी कि वे उनको जनता द्वारा निर्वाचित करायेंगे, शायद यदि 
कोई राजा वैसा करता तो ब्रिटिय सरकार उसे मापसन्द करती क्योकि इससे जन प्रति- 
निधियों की सख्या विधान मडल में वढ जाती ग्रौर सरकार वी बह योजना धसफ्ल 


हो जाती जिसके द्वारा वह वहा भपने समर्थकों भौर पिदद्मों को एकत्रित करता 
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चाहती थी। प्रान्तो के १५० श्रतिनिधियों का चुनाव जनता को करना था, चुनाव 
ला खा मतदान प्रणाली के आधार पर होने वाले थे । इन १४० स्थानों में से 
बहुत से स्थान विशेष तौर पर सुरक्षित रखे गये थे ! ६ सदस्यो को गदर जनरल 
स्वयं मनोनीत कर सकता था| परिषद के लिये मत देने वाले लोग वे ही हो सकते थे 
जो सम्पत्ति रखने की ऊची योग्यता पूरी करते हो या ग्रंजुएट हो । परिषद एक स्थायी 
सदन बनाया गया था, उसके सदस्यों का कार्यकाल ६ बर्माचा-गया था, प्रत्येक तीसरे 
पर आये एक विदाई किला सदन लग सजा पक उसके ई सदस्य निवृत्त हो जाते और उनके स्थान: पर नये चुनाव होते । 
सभा सदन विंघान मंडल का निचला सदन ([,0एफ67 ल्008७) था, उसमें 
सदस्यों की सख्या अधिक से अधिक २५० मानी गई जिसमे से १२५ से झ्रधिक सदस्य 
राज्यों के नही हो सकते थे । यहा भी राज्यो के प्रतिनिधियों को उनके शासक मनो- 
नीत कर सकते थे, उनके निर्वाचन का कोई प्रदन ही नही था | प्रान्तों के प्रतिनिधियों 
को जनता अलग-फ्रलग प्रान्तो मे अपने प्रान्‍्त के लिये निर्धारित संख्या के अनुसार 
/बुनती । कुल स्थानों में से १०५ स्थान सबके लिये खुले थे जिनमे से १६ हरिजनो के 
लिये मुरक्षित्त थे, ५२ मुसलमातो के लिये ६ सिखो के, ८ भारतीय ईसाइपों के, ८ 
। 0323: लोगो के, ४ झाग्ल भारतीयो के, वाणिज्य व उद्योग के १९१, जमीदार ७, 
रे के १० और € महिलाओं के लिये सुरक्षित रखे गये । दैसा हम पीछे 
श्री जवाहर लाल नेहरू के शब्द उद्धृत कर चुके है, १६३५ के अधिनियम ने पृथक 
लिर्वाचचो पे चृद्धि की तथा भारत में फुट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया । 
सभा का कार्यकाल ५ व निग्रत किया गया था, ग्रवर्नर जनरल... उसे... उसके 
पूहले भी भंग कर सकता था) इसके लारे मे सबसे बड़ी विशचित्र बात यह थी कि सभा 
का निर्वाचन प्रोक्ष पद्धति (707760॥ 70]2000०7) से होना तय किया गय निर्वाचन परोक्ष पद्धति (]707700 70॥९0007) से होना तय किया गया 
था । संसार में कही भी ऐसी परम्परा नही थी | एक ओर द्वितीय सदन का प्रत्यक्ष 
चुनाव से संगठित होना और दूसरी ओर लोकप्रिय तथा प्रथम सदन के चुनाव मे 
जनता को घत््पक्ष भाग न देना बडा विचित्र सा लगता है परन्तु त्रिटिश सरकार की 
दृष्टि से देखें तो बहुत साधारण सी बात है, सरकार सभा को जनता के प्रत्यक्ष निर्वा- 
चित प्रतिलिधियों वा अखाड़ा नही बनाना चाहती थी ! वह उसे किसी भी प्रकार 
अपने काबू मे रखने के लिये यह सब कर रही थी । 
संघीय विधान मइल को वर्ष से एक बंठक होनी अनिवाय थी। उसकी बंद विधान मइल की वर्ष मे एक बंठक होनी अनिवाय थी। उसकी बैठक 
न कर ही गई की। गकर जन पर व व जा व शा का उसे स्थगित करने, उसके सत्र को समाप्त करने तथा उसे भग करने की शक्ति 
गवनर जनरल को दी गई थी । गवर्मर जनरल पहले की ही भाति अब भी दे 
सदनो के संयुक्त अधिवेशन मे था अलग-अलग मसापण दे सकता था। दोनों सदनो मे 
गणपूर्ति (कोरम) के लिये एक तिहाई सदस्यो की उपस्थिति अुनिवाय मानी गई थी। 
दोनो सदन अपने भ्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वयं निर्दाचन करते थे, ये श्रध्यक्ष भौर 
उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही मे कोई भाग नहीं ले सकते थे, वे केवल ग्रध्यक्ष पद के 
कतेंब्यो की पूर्ति करते थे । 
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सघीय विधान मडल को सघ-सूची और समवर्ती सूची के समस्त विषयो पर 
विधि बनाने का अधिकार था, परन्तु राज्यो के मामले मे उसकी शवित बहुत सीमित 
थी, वह उनके लिये उन्हीं विषयो पर विधि बना सकती थी जो उन्होंने उसे सौंपे 
हो। वह प्रान्तीय सूची के विषयो पर भी दो या दो से अधिक प्रान्तो के कहने पर 
अथवा गवनंर-जनरल द्वारा आपत्‌काल की घोषणा कर दिये जाने पर विधि बना 
सकती धी । उसकी बनाई विधिया भारत के क्षेत्र मे रहने वाले सव लोगो पर समान 
रूप से लागू होती थी, चाहे वे किसी धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देद के हो ! 
विधान मडल के अधिकार पर कुछ मर्यादायें लगाई गई थी । यह कहा गया 
था कि वह निम्न विषयो पर बिहा यवनेर जनरल की पूर्व स्वीकृति के किसी विधेयक 
या सशोधन पर विचार नहीं कर सकती थी-- 
(्‌ १३ द्विठिश ससद द्वारा बनाये और ब्रिटिश भारत मे लागू क्यि गये कानूनो 
को हटाना या उनमे सशोघन करना, 
(२), गवर्नर जनरल द्वारा बनाये गये कानूनो या उसके द्वारा लागू किये गये 
अध्यादेशों के विरुद्ध कोई विधेयक, पु 
(३) गवतंर जनरल की विवेक शक्ति से संबंधित कोई विषय । 
इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल उसकी शक्ति पर बहुत बडी सीमार्यें लगा 
;ः था । वह विधान मडल को किसी भी विधेयक पर विचार करने से यह कहकर 
'रोक सकता था कि वह विपय भारत की झान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से खतरताक 
है | विघान-मंडल द्वारा पास किये गये विधेयक गवर्नर जनेरल की स्वीकृति के लिये 
भैजे जाने अनिवार्य थे और उसकी यह स्वतत्रता थी कि वह विधेयक को अपनी स्वी- 
कृति दे या न दे । वह विधेयक को विचार करने के लिये अपने पास रोक भी सकता 
था और इस तरह रोका ग्रया विधेयक यदि १२ मास तक गवर्नर जनरल की 
'सैज पर ही पडा रहता तो उसका यह अर्थ होता कि वह विधेयक समाष्त हो जाता । 
विधान मंडल निम्न विषयो पर भी विधि नहीं बता सकता था--ब्रिटेत मे रहने वाले 
ब्रिटिश प्रजाजनों के भारत प्रवेश या उनको भारत में कही वबसने, भूमि या प्रन्य 
सम्पत्ति रखने व कोई घन्धा करने से रोकने या प्रतिबन्ध लगाने सवधी विधेयक, ऐसे 
लोगों या कम्पनियों पर कर (१७5) लगाने में भेदभाव की नीति, ब्रिटेन में परशीहृत 
(8०९80९7९१) जहाजी और उनके सचालको व यात्रियों के विरुद्ध भेदभाव की 
नीति, ब्रिटेन में पजीकृत कम्पनियों के भारत मे व्यापार करने या उनको सघ की श्रोर 
से समझौते के अनुसार अनुदान आदि देने से मना करने या उस बारे में भेदभाव 
की नीति । 
यदि विधान-मडल गवनेर जनरल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को पास करने 
| मना कर दे तो गवनेर जनरल स्वयं अपने विवेक के झाघार पर उसको विधि 
'घोधित कर सकता था और ऐसे कानून गदनंर जचरल के झ्धिनियम के नाम से लाइ 
होते । वह छह मास के लिये प्रध्यादेश भी जारी कर सकता था जो विधि के समान 
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ही लागू होते थे । 

सध विधान मडल की वित्तीय शक्तिया (कए्रच्माअंक] 20छ९78) बहुत कम 
और सीमित थी । सघ सरकार का व्यय दो भागों में वाटा गया था--विधान-मंडल 
द्वारा स्वीकार किये जाने वाला ब्यय जिस पर उसे वोटदेने वा अधिकार होता था और 
दूसरा वह जो विधानमन्डल के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता था और जिस पर वह 
वोट नही दे सकती थी । इसके श्रलावा गवर्नर जनरल जब अपने विशेष दायित्वों की 
प्रूत्ति के लिये ग्रावश्यक समभता तो कोई रकम उसके लिये स्वीकार कर सकता था, 
उस बारे मे उसे विधानमडल की सलाह लेने को आवश्यकता नहीं थी । बिना गवर्नर 


जुनरल की पूर्व स्वीकृति के कोई वित्तीय विधेयक (00० की पूद् स्वीकृति के कोई वित्तीय विधेयक (7709708 3]]) विघान-मडल 
के सामने पेश नहीं हो सकता था। 


के वित्तीय विधेयक पहले सभा सदन ([त्र008% 06 &58०१00]9 ) में ही पेश 
किय जा सकते थे, परन्तु दूसरे साधारण विधेयक दोनों म से क्रिसी भी सदन म रखे जा 
प्तकले थे । एक सदन द्वारा पास कर दिय जाने पर उसे दूसरे सदन म रखा जा सकता 
था और दोनों द्वारा स्वीकृत हो जाने पर उसे गवनेर जनरन के निर्णय के लिये भेजना 
होता था । यदि दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे या ऐसे सशोघन करे जो एक 
सदन को स्वीकार न हो, या छह मास तक लौटाय ही नही तो गवनंर जनरल अपने 
आदेश से दोनो संदनो का सयुकत अधिवेशन (०0705 868500) बुला सकता था 
झौर उस अधिवेशन म हुआ निर्णय मउल का निर्णय माना जाता । 

अन्त से इनना कह देना काफी होगा कि यद्यपि यह दावा किया गया था कि 
१६३४५ के ग्रधिनियम ने सधीय क्षेत्र मे उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिश्ञा में पग 
बढाया था परन्तु वह दावा एकदम झूठ था, भारतीय प्रतिनिधियों पर न विश्वास 
कया गया था, न उनको कोई दास्तविक झाकिति दी गई थी । ' यह विचार बनाने से 
अपने को रोकना कठिन है कि या तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना को खुल कर 
अमम्भव बता दिया जाता या फिर उसे वास्तव मे स्थापित किया जाता, यह बात 
आश्चर्यजनक नही है कि विद्येप उत्तरदायित्वों और व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार काम 
करने की स्ववत्रता की इस वर्ण सकर योजना (प्र ७घात 7॥067७0) के प्रति 
सहज कृतज्ञता और सहयोग प्रकट नही हो रहा है ।/--श्रो० ए० बी० कीय (ै. 
(०एरछपरण009) ॥8&079 ० 90४)। हा इतना भाना जा सकता है कि इस 
से भारत के लोगो को ससदात्मक के आप कल लक के हो जन बिजाया कान ता के उत्तरदायित्व के वार में 
नाटक से सीख लेते हैं । 

सघ स्थायालय--१६ ३५ के विधान ने सध न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था 
भी को । इस न्यायालय की स्थापना १६३७ में को गई। इसमे एक मुख्य न्यायाधीय 


चर सो व्यय लिया कि गन. यह आयाधीव अपन और स्यावाप 
गरतीय ये ॥ जो ब्यकिकि या तो ब्िंटिश भारत ग्थवा देशी रियासतों के उच्च न्‍्याया- 
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लयो में न्यायाधीश होता, या १० साल तक किसी उच्च न्यायालय मे वकालत कर 
चुका होता, या इ ग्लेड अथवा आयरलेड का १० वर्षों का बैरिस्टर हो या स्कॉटलैंड के 
बकील-विभाग का १० वर्ष का सदस्य हो, वह संघ न्यायालय का न्यायाधीश हो 
सकता था। उनके वेतन और भत्ते का निर्णय सपरिषद ब्रिटिश सम्राट करते थे, 
उन्हे हठाने की शविति भी उसी को प्राप्त थी 

गवन॑र जनरल किसी वँधानिक प्रइन पर संघीय न्यायालय से परामश्श मांग 
सकता था | परन्तु हमे यह ध्यान रखना चाहिये कि संघीय न्यायालय भारत का 
सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, भारत की सभी प्रकार की अन्तिम सत्ता ब्रिटेन में रहती 
थी । संघीय स्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रिवी-परिषद में भ्रपील कौ 
जा सकती थी। 


(६) प्रान्तीय शासन-व्यवस्था 


१६३५ के अधिनियम ने प्रातीय झासन के क्षेत्र मे एक बहुत बड़ी क्रान्ति की 
थी, प्रान्तो मे दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया, वहा ॒प्तरक्षित और हस्तातरित 
विषयो का भेद समाप्त करके प्रातो में पूरी तरह उत्तरदायी शासन की स्थापना करने 
की थोजना बनाई गई । इन परिस्थितियों मे गवर्नर केवल नाममात्र का शासक रह 
गया औौर प्रान्तीय सत्ता लोकप्रिय सन्त्रियो के हाथो मे दे दी गई । शत प्रातों में एक 
सी उत्तरदायी सरकार बनाई गई तथा मम्त्रिमण्डल के संयुक्त-उत्तरदायित्व के सिद्धात 
को लांग्र किया गया। 

परन्तु यह योजना देखने में जितनी मोहक थी, वास्तव मे, उतनी ग्राकर्षक थी 
नही । गवर्तर की नियुक्ति भारत मन्त्री करता था और वह प्रान्त में भारत सरकार 
का एजैन्ट होता था । उसको कुछ इस प्रकार की शक्तिया दी गई थी जिनके कारण 
सारी योजना बहुत भ्रधिक लोकतत्नीय नही रह गई थी । 

शबरने र--प्रत्येक प्रान्त मे एक गवर्नर की नियुवित की गई थी। प्रान्तो की 
| संख्या ११ कर दी गई, इनमें से मद्रास, बम्बई, पजाब, यू० परी०, भ्रासाम, बिहार, 
बंगाल, मध्यप्रान्त व बरार और परिचिमोत्तर सीमाप्रान्त पहले से ही थे, उडीसा झौर 
सिन्ध के दो नये प्रान्त इस अधिनियम के द्वारा बनाये गये। बर्मा को झलग कर ही 
दिया गया था । 

प्रान्तो मे कार्यपालिका झक्ति का स्वार्मी वैधानिक दृष्टि से गवन॑र को बसाया 
गया प्रौर इस बार उसे जन प्रदेशों (/250प्रध४व &7६७8) के बारे म ही संरक्षित 
सत्ता दी गई | फिर भो उसे अनेक मामलो में अपने विवेक से काम करने की झकित 
झौर प्रातीय शासन में हस्तक्षेप करने की सत्ता दी_ गई थी ! उसे निम्न मामलो नें 
विशेष उत्तरदायित्व सोंपे गये घे--प्रान्त व उसके क्सी अज्भ में अज्ञान्ति व अव्यवस्था 
के सकट को रोकना, ब्रल्पयस्यको के वाजिब-हितो का सरक्षण, खोक सेवाम्रों के 
सदस्यों और उनके ग्राश्ितों के हिंतो की रक्षा करना जनक्षेत्रों म शान्ति व सुब्यवस्था 
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की स्थापना करता, देशी राज्यो के शासको के अ्रधिकारो व मर्यादाग्रो की रक्षा करना 
तथा गवर्नर जनरल के आदेशो का पालन कराना । 

गवनर अनेक मामलो में अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता था, जैसे--* 
अपने मत्रियों को छाटना व उन्हें नियुक्त करना, मत्रिपरिषद की बैठकों की 2 
करना, प्रान्तीय विधान-मण्डल की कार्यवाही के नियमो का निर्माण, मत्रियों मे कामों 
(विभागों) का बटवारा और उनका वेतन, विधान-मण्डल द्वारा निर्धारित किया जाय, 
तब तक उसको तय करना, प्रान्तीय पुलिस से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही 
रेकार्ड को म्ुप्त रखते की व्यवस्था करना । 

गवनंर अपनी प्रान्तीय नौकरशाही के बारे में भी पूरा अधिकार रखता था 
और मन्न्रिमण्डल को उस मामले मे दखल देने से रोक सकता था। इस प्रकार 
नौकरशाही की मदद से वह प्रात के सारे प्रशासन पर हावी हो सकता था | श्री 
जवाहरलाल जी ने इस बारे में 'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया में इस प्रकार लिखा है-- 
“उच्च नौकरदशाही और पुलिस को सुरक्षित कर दिया गया था और मन्त्री उन्हे नही 
छू सकते थे । उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से निरकुशतावादी था और वे मार्गदर्शन के 
लिऐ मत्रियो की ध्ोर नही गवर्नर की ओर देखते थे । तथापि गबनंर से लेकर छोटे 
कर्मचारी और पुलिसमन तक इन्ही लोगो के द्वारा लोकप्रिय सरकार को काम 
करना था, इनके बीच मे ही कही कुछ मत्रियो को हूस दिया गया था जो एक 
निर्वाचित विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी थे । यदि गवनैर, जो ब्रिटिश सत्ता का 
प्रतिनिधि था और उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी मन्रियो के साथ सहमत होते 
आर सहयोग करते तो सरकार का यत्र सुविधा से काम कर सकता था, वरना 
निरन्तर सघपं बने रहना अनिवाय॑ था, वास्तव म यही स्थिति बहुत अधिक रहने 
वाली थी क्योकि लोकप्रिय सरकार की नीतिया और रीतिया पुराने निरकुश पुलिस 
राज्य के तरीको से निश्चय ही भिन्‍न होने वाली थी ।” (पृष्ठ ३०६) 

भन्रिपरिषद --अधिनियम मे कहा गया था कि गवर्नर को प्रान्तीय शासन में 
मदद करने के लिये एक मन्रिपरिषद होगी । यह मन्त्रिपरिषद गवर्नेर को उसके 
विवेक में सौपे गम्म विषयो पर परामर्णझ देने की शक्ति नहीं रखती थी । उनके बारे में 
अन्य नियम १६१६ के अधिनियम की ही भाति होते थे, इस अधिनियम के अन्तर्गत 
उन्हे भन्त्रिपरिषद के सदस्य के रूप में अपने पद की दापथ लेनी होती थी । मत्रि- 
परिपद विधान मन्डल के प्रति उत्तरदायी बनाई गई थी | गवनंर जनरल की ही भाति 
गवर्नेरो को भी ग्रादेश पत्र ([98$6एा70 ० श8&४ए66073) में कहा गया 
था कि वे उस व्यकित के परामज्ञ से सन्त्रियो की नियुकित करें जिसे विधान मन्डल में 
बहुमत का समय॑न प्राप्त हो | मन्तियो मे अल्पसख्यको को झामिल करने पर जोर 
दिया गया था । यद्यपि विधान ने मुख्यमन्त्री के पद का निर्देश नहीं किया था, तथापि 
निश्चय ही वह व्यक्ति जिसको बहुमत का समर्थन प्राप्त हो और जिसकी सलाह पर 
गवर्नर मन्त्रियों की नियुक्ति करता, मुख्य-भन्त्री बनता और वसा ही हुआ भी । 
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गवनेर और गवनंर जनरल पर विधान में कोई ऐसा प्रतिबन्ध नही लगाया 
गया था कि वे मत्रियो के निर्णयो को मानने के लिय हर स्थिति में विवश हो, यदि 
कोई विवशता होती तो यही कि वे इस बात से डरते कि यदि वे वहुसल्यक दल के 
मंतिमंडल को नाराज कर देते तो वह पद छोड सकता था और इस प्रकार प्राल्त में 
एक साविधानिक संकट उत्पन्न हो सकता था क्योकि वह दल किसी भी मन्त्रिमल्डल 
को बनने देने के लिय तैयार न होता, यदि गवनंर इसकी इच्छा के विरुद्ध कोई मत्री- 
मन्डल अ्ल्पसख्यक दल म से बना ही लेता तो वह उसे बहुमत के वल पर अ्रविश्वास 
के प्रस्ताव द्वारा पदच्युत कर सकता था। 

विधान की घोषणा के बाद काग्रेस ने ५ प्रान्तो में बहुमत प्राप्त कर लिया था 
और वह तब तक मन्निमन्‍्डल बनाने को तैयार नही थी,जब तक कि प्रान्तों के गवतंर यह 
आइवासन न दे देते वि वे अपनी विद्येप शक्तियों का प्रयोग नही कर्रेंगे तथा सावि- 
धानिक शासक मात्र बने रहेगे | स्पप्ट रूप से यह तो नही, मगर पअरस्पप्ट रूप से कुछ 
आइवासन दिये गय और प्रान्तीय सन्तिमन्डल बनाये गय । ८ प्रान्तो में कार््रेस के 
मन्त्रिमन्डल बने । यद्यपि वे बहुत अधिक समय नही रहे तथापि आम तौर १९ गवर्नेरो 
ने बहुत अधिक हस्तक्षेप करने की नीति नही अपनाई, और सघप के बहुत से श्रवसर 
नहीं आये, जब कभी झ्राय भी तो उन्होने काफी सहनशीलता का परिचय दिया ! 

प्रान्तीय विधान सडल--वगाल बिहार, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास और 
प्रासाम में द्विन्‍्सदनात्मक विधान मन्डल (0077670) ॥,९8800608) की 
स्थापना की गई और शप प्रान्ता म एक-सदनात्मक (एऐंगा6शा।879[) | जिन प्रान्ती 
में दो सदन बनाय गय उनम प्रथम सदन को विधान सभा और द्वितीय सदन को 
विधान परिषद (7.688|4098-2 38९/70प 6 ॥,९889878 (7077०) 
कहा गया । हमारे वर्तमान विधान मडल उसी नमूने पर बने हुए हैं । एक सदन वाले 
प्रान्तों मे सदन को विधान-सभा (7,९९78]0075 ९-७७ ६709) कहा गया। 
विधान सभाझो में सदस्यों की स्या पहले की अपेक्षा बहुत बढा दी गई! सभाझ्नो में सदस्यों की सख्या पहले की अपेक्षा बहुत बढा दी गई । पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त, उडीसा और आसाम म विधान सभा के भीतर ६० सदस्य होते थे, 
यू० पी० से २२८, सूदास मे २९५ बंगाल म्‌ २४०, वम्बई म १७५, पजाब मे १७१, पी में २२८, मद्रास म २९५ बगाल म २४०, बम्बई म १७५, प्रजाब मे १७५, 
बिहार में १५२, सध्यप्रान्त व बरार म ११२ आसाम मे १०८, पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्त मे ५० व उड़ीसा तथा सिन्‍्ध म॑ साठ साठ । 

विधान सभा की अवधि ४ वर्ष रखी गई, गवनंर उसे इससे पहले भी भग कर 
सकता था और वह जब वैसा करता, उसे ससदात्मक पद्धति के अनुसार अपने मुख्य 
सन्‍्त्री की सलाह पर ही वैसा करना चाहिय था । वर्ष से सभा की एक बैठक होनी 
प्रनिवार्य कर दी गई थी । सभा में प्रतिनिधियों-कय-विर्बासन प्रत्यक्ष चुदाव की पद्धति. 


के द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से होता रहा । इस घातक प्रणाली की वापी 


आलोचना हम पीछे कर चुके है, यही हमारे देश के कि चना हम पीछे कर चुके हे, यही हमारे देश के विभाजन का मूल कारण बन हमारे देश के विभाजन का मूल ड्नो। 


पूरे भारत में विधान सभाझ्रो के लिए मतदाताग्रों को संख्या कुल तीन वरोड 
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एक लाख थी यह सल्या जनसंख्या का ११ पतिझत थी। इनमे से केद्रल डड़ लाख 
स्त्रियों को मत देने का अधिकार दिया गया । कुल १५८४ स्थानों का दिभाजन इस 
प्रक्नलार किया गया था--- 





मुम्लिम डर 
परिगधित जाति श्श्१ 
बाण्ज्यि व उद्याग ५६ 
महिलायें डर 
ख्म शेर 
जमींदार ३3 
बिक्व॒ झ्र्ड 
यूरोडियन मद 
पिछदे क्षेत्र और जानिपा न्ड 
भारतीय ईसाई रण 
आग्ल भारतीय 44 
विकत्र विद्यानय जल 
साधारम स्थान (जनरल सीदुन) ६१७ 


विधान समा स्वयं अपने अध्यक्ष और उपाब्यक्ष का निर्वाचन करठी थो। तय 
विधान के अन्तर्गत वियान समाओं की रचना रे एक वडा झुपार यह किया गशा कि 
के बिन सर बी । वन्य न पता पता है ।क विन मे मनोतीय और सरकारी सदस्यों का स्थान समाप्त कर दिखा 












दी (छितततततता रत जन महल मय शा. कथा दाम उयत्वित हो थी तरह निदाचित होते लगी ) ऋधितियम मे कहा गये बधात ममा 
वी गणवति (००८एएए क्ञ॒ लिए कुद सदस्य सब्या का छछ माम उपस्थित होना 





आनिवायं है । 

दियान सभा का रश्स्य होने के लिए आवस्वक है कि उन्मीददार का नान 
मतदाता सूची चाहिप, उसकी आदु २५ दर्ष से कर्म नहीं होनो चाहिये, और 
विस निर्वाचन क्षेत्र से ज्ञोई उम्मीदवार खडा होना चाहता हो. उऊणे उप्का निरन्तर 
शु८ू० या २०० दिन तक निवास करना झानिदां माना गया था। एक ब्यक्ष्ति ण्ज् 
सइन का ही सचम्य हो सकठा था। 

ददिघान ममा हे दारे में एक्ष विकेय दाव यह थी कि ययद्ि झन्त्रिद्डल को 
विधान रुण्डन के सामने उत्तरदायी झाता जाग शा परन्तु दामास्तद में उसका यह 
उत्त रमक्‍ल विदान मेज के प्रेत रे उनमे जनता के द्वारा चुने 
हुए प्रतिनिधि होते थे । दूनरी बात इसी प्सम में यह है क्ि यदि झावास्प बित्र 
दिवान माउल के क्षिदी भी सदन में आरम्म हो सकते थे परन्तु दिनीउ विधेउक से ट 
(६१४५०श॑ंडों 8708) पहने दिवान सम्ध के रूफने ही पेन किए जा सकते है 

(दान परिषद्‌ की स्थापता केदल ६ प्ान्तों में की गई यी। इनमें कई पक्षार 
ब, प्रत्यक्ष निदांचन पद्धति दारा निर्वादित, विधान सा टाश निर्वा- 
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चित, श्ौर गवर्नेर द्वारा मनोनीत ॥ विधान परिषद के सदस्य वी झायु कम से कम 
३० वर्ष होनी आवश्यक मानी गई थी । विधान परिषद्‌ के लिए मत देने का अधि- 
कार कुछ विश्विप्ट व्यक्तियों को ही दिया गया था जो कम से कम ४ हजार सरुपय॑ की 
वापिक आय पर कर देते हो, उपाधि प्राप्त हो, स्थानीय स्वश्चासन की सस्याओं के 
सदस्य हो, किसी विश्व विद्यालय म॑ सिनेट सुदस्य हो । इस प्रकार यह परिषद्‌ 
प्रान्तीय शासन म ब्रिटेन के लाई सभा की भाति निहित स्वार्थों काप्रतिनिधित्द करतो 
थी और वह नितान्त अझलोक्तत्रीय थी । 

विधान मडल की दावितया और कार्य प्रशाली--प्रान्तीय विधान मण्डल को 
प्रान्तीय सूची के समस्त विषयो पर विधि बनाने का अधिकार था, इसके अतिरिवत 
बह समवर्ती सूची के भी उत विषयो पर विधि-निर्माण कर सकता था जिन पर सघ 
विधान मण्डल ने पहल से ही कोई विधि न बता दी हो | प्रान्तीय बजट पर भी 
विधान भण्डल को पूरी सत्ता दी गई थी । परन्तु इस सबके बावजूद गवनेर के विशेष 
उत्तरदायित्दों और उसको स्व-विवेक्र की दक्तिया (8960%] 65000 थक ।[0688 
6, 00807&।00%879 05878) ने उसकी शक्तियों को निकम्मा बना दिया। 
एक हाथ से जो दिया जा रहा था वह दूसरे हाथ से छीन लिया जाता था । जब तक 
गवर्नर हस्तक्षेप न करना चाहे मन्त्रिमण्डल भर विधान मण्डल मिलकर कुछ भी कर 
सकते थे परन्तु ज्यो ही गवनर उनके कामो में अड गा लगाने का निश्चय कर लेता, वे 
दोनो मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते थे । 

गवनंर विधान मण्डल द्वारा पास क्यि गय कसी विधेयक को स्वीकार कर 
सकता था, वह उसे अपने सझोघनों के साथ पुनविचार के लिए विधान मण्डल को 
लौटा सकता था, या उन्हें बिल्कुल रद्द कर सकता था। वह किसी विधेयक को गवनर- 
जनरल की स्वीकृति के लियः भी रोक सकता था। यदि विघान मण्डल गवर्नर के 
विश्येप उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में उसकी इच्छा के अनुसार किसी विधेयक को पास 
करने से मना कर देता तो गवनेर झपनी विशेष शक्ति से उसे विधि वना सकता था ३ 
ऐसी विधिया गवनेर की विधिया कहलाती थी | वह अध्यादेश भी जारी कर सकता 
था जो ६ मास तक लागू रह सकते थे । 

गवनंर यदि उचित समभता तो विधान मडल को किसी विधेयक अथवा उसके 
कसी अर श् पर चर्चा करने से रोक सकता था, वह ऐसा करते समय बताता था कि 
इस प्रकार की चर्चा से प्रान्त की दझ्ान्ति को सकट पैदा हो सकता है। प्रत्यक 
वित्तीय विधेयक गवन॑र की पूर्व स्वीकृति से ही विधान सभा में पेश क्या जा 
सकता था। 

अन्त में हमे यह जान लेना चाहिए कि ब्रिटिश ससद को भारत के वारे में 
सर्वोच्च सत्ता प्राप्त थी, अत वह कसी भी उस विधि को, जो सघीय या प्रान्तीय 
विधान मडल दारा पास की गई हो और जिस पर गवनंर जनरल झौर गवर्नर वी 
स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो, रद्द कर सकती थी १ 
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प्रत्येक सदन मे प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होते थे और उसके बाद कोई 
विचाराधीन विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता था, जहा उस पर नये सिद्दे से विचार 
होता था । दोनो सदनो द्वारा पास होने पर हूं। विधेयक गवर्नर के पास भेजा जाता 
था, परन्तु यदि किसी विधेयक पर दोनो सदनो के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाय तो 
गवर्नर उनकी सयुकत बैठक बुलाता था और उसमे अन्तिम निर्णय कर लिया जाता 
था । यह निर्णय बहुमत से होता था । 

वित्तीय विधेयक विधान सभा मे ही पहले पेश होते थे। बजठ के दो भाग 
होते थे, एक भाग तो वह जिस पर प्रान्तीय विधान मण्डल को सत देने का अधिकार 
नही था और दूसरा वह जिस पर बह मत दे सकता था । विधान मंडल के अधिकार 
से बाहर जो भाग रखा गया था वह कुल बजट के चौथाई अंश के लगभग होता था। 
यदि विधान भडल व्यय के किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार कर देता श्रौर 
गव्ेर उसका पास होता आवश्यक समभता तो वह उन मांगों को पूरा कर सकता 
था। इस प्रकार वजट के मामले में विधान मंडल की शक्ति पर बहुत बड़ा प्रत्तिबन्ध 
लग जाता था । आखिर प्रतिबन्धो से कहा तक बचा जा सकता था, एक पराधीन 
देदा भ्रपने शासको द्वारा दिये गये साविधानिक खिलौनों से खेल रहा था, उसे उसमें 
स्वतस्त्रता थी ही कहा, उस भूठे खल के सारे नियम शासक देश ने पराघीन देश की 
प्रजा के लिए बनाये थे, उसमे हमारा वश ही नहीं था। हमारे सामने तो एक ही 
स्वतस्त्रता थी कि हम सरकार के साथ असहयोग करके शासन म भाग लेने से मता 
करके जेलो में स्वतन्त्रता की मशाल जलाते रहे, आ्राखिरकार वही करना पडा 

विधान मंडल को यह शवित दी गई थी कि वह मन्त्रिमंडल को अविश्वास 
प्रकट करके हटा सकता था, परन्तु सरकारी कमंचारियों पर उसकी सत्ता नही चलती 
थी, थे गवनेर के द्वारा सुरक्षित रखे गये थे । यह्‌ इस विधान का सबसे दोषपूर्ण खण्ड 
था। जिस देश मे बहा के विधान मण्डल को अपनी सेवाओ्ओो पर नियन्त्रण करने का 
अधिकार न हो वहा यह आशा नहीं की जा सकती कि उत्तरदायी शासन सफल 
होगा । यह्‌ प्रतिबन्ध जान-बूक़ कर लगाया गया था जिससे उन सरकारी कर्मचारियों 
को किसी भी समय मन्त्रिमण्डल के आदेश न मानने के लिए कह कर उसकी सत्ता 
समाप्त की जा सके । 

शान्‍्तोय न्याय व्यवस्था--प्रान्तो मे न्याय व्यवस्था के भिखर पर उच्च-न्याया- 
लयो (र80 (00४॥४8 ) की स्थापना पहले पहल १८६१ के अधिनियम हारा की 
गई थी । १६३४ के अधिनियम की घारायें २१६ से २३१ इस बारे में विस्तृत रूप 
से प्रफाश डालती हे । प्रत्येक उच्च न्यायालय मे एक मुरूय न्यायाधीश के अतिरिक्त 
कुछ भन्य न्यायाधीश भी होते थे । इनकी सख्या प्रत्येक प्रान्त मे अलगन्य्बलग होती 
थी । उच्च न्यायालयों के समस्त न्‍्यायाघोशो की नियुक्ति ब्रिटिश-सम्राट करता था। 
सबनेर जनरल को यह अधिकार था कि वह दो वर्ष के समय के लिये अतिरिक्त 
न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सके । इनका प्रद आदि ऊच्च न्‍्यायात्रय के न्यायाघीशो 
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के जैसा ही माना गया था । 

न्यायाधीश होने के लिय यह आवश्यक था कि उम्मीदवार पाच वर्षों तक 
इ ग्लैण्ड या आायरल॑ण्ड म वेरिस्टर ग्रथवा स्कॉटल॑ण्ड मे अधिवक्ता (809ए008/8) 
रहा हो या १० वर्ष तक भारतीय सिविल सविस का सदस्य रहा हो । उच्च न्याया- 
लय म कम से कम तीन न्यायाघीज्ञ ऐसे होने अनिवायं थे जो कम से कम पाच वर्ष 
तक जिला-न्यायाधीश या न्याय विभाग म न्यायाधीश के समान स्तर के अधिकारी 
रहे हो, या दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहे हो। न्यायाधीय 
साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर रह सकता था। उनके वेतन भत्ते 
झादि सपरिषद ब्रिटिश-सम्राट निश्चित करता था। उनक्के नीचे जिला स्तर पर 
अनेक स्यायालय काम करते थ | य न्यायालय दण्ड-न्यायालय (0फरक्ाएशें ए०प- 
ए(8) श्रौर व्यवहार (टशा (00765) न्यायालय के नाम से पुकारे जाते थे। उच्च 
न्यायालयों के निर्णय पर अपीले ब्रिठेन में ईप्रवी परिषद सुनती थी । 


(७) महत्वपूर्ण गुण 
१६३५ के अधिनियम की खूब आलोचना हुई झौर उसका एक ग्रश्म लागू भी 
नही हा सका परतु यह स्वीकार करना होगा कि जब स्व॒तन्त्र भारत के सविधान 
निर्माता सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न लोक्तस्तात्मक' गणराज्य भारत के लिये सविधान बनाने 
बैठे तो उनके सामने १६९३५ का विधाने नमूने के तौर पर मोजूद था। यग्रद्यपि इसमें 
कोई सम्देह नही है कि हमारे सविधान मे हमने प्रनेक देशों के सविधानों से लाभ 
उठाया है, तथापि यह सच है कि १६३५ का विघान हमारी प्ररणा का प्रधान आधार 
बना रहा है और हमने उसके अनेक भागों को ज्यो का त्यो झपने संविधान मल 
लिया है स्वतन्त्रता के पश्चात परिस्थिति बदल गई झौर हमारे वे नेता जो स्वतत्रता 
सग्राम के समय केवल झालोचक थे अब भ्रश्ासक बने और उनके सामने वे प्रश्न उठ 
खडे हुए जिनका सामना पग्र॑ंजी सरकार इस देझ में कर रही थी और उहोने यह 
उचित समभा कि वे अपने पूर्व प्रशासको की प्रशासन कुशलता और उनके अतुभव से 
लाभ उठायें। 
जब यह सारा चित्र हमारे सामने भ्राता है तो कसी भी स्थिति में हम यह 
दावा नही कर सकते कि हमारा नया सविधान एकदम नया है और उसके पीछे सावि- 
धानिक विकास वी कोई परम्परा नहीं है। वस्तुत हमारा सविधान नया है वह 
स्वतस्त्र भारत का संविधान है इसलिय नया होना ही चाहिय, वह क्रान्तिकारी भी है 
परन्तु उसके लिय बहुत उपयुक्त भूमिका और साविधानिक शासन का अशिक्षण हमे 
१६१६ व १६३५ के अधिनियमो ने दिया, यह भी एक छव सत्य है। झत प्रपती 
सारी झालोचनात्मक समीक्षा के बाद हम उन विधान निर्माताओं की वैधानिक मेघा के 
प्रति कृतज्ञता प्रगट करना अपना धम मानते हूं जिनके हाथो अनायास और विना चाहे 
ही देश साविधानिक शासन और लोक्तत्रीय व समदात्मक व्वयस्था की ओर तेजी के 


भारत शासन भ्रधिनियम--१ ६३५ र३७ 


साथ प्रग्रसर हो रहा था। आलोचना करने मे भी प्रतिभा का विकास होता है क्योकि 
उससे श्रष्ययन और झन्तर्दन का अवसर मिलता है । इन अझधिनियमो ने हमें व्यवे- 
हारिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त सँद्धान्तिक ज्ञान-लब्धि का वह अवसर भी दिया । 
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प्रध्याय : & 
स्वाधीनता की ओर 


“हम भारत को शीघ्र से शीघ्र और अधिकतम सुगमता के साथ स्वत- 
ब्रता देना चाहते हैं । पिछने वक्‍तब्यों का विश्लेपण करने को अपेक्षा, जिनमे 
से कुछ वक्‍तव्य निश्चय हो गहरे विश्लेपएण के बाद अन्तविरोधी सिद्ध होगे, 
हमे एक साथ बेठकर यह देखना चाहिये कि हम किस प्रकार उसकी 
( स्वतत्नता को ) व्यवस्था कर सजते हैं ।” 

--सर स्टफर्ड क्रिप्स। 
केविनेट सिशन + भारत का विभाजन : भारतोय स्वाधोनता प्रधिनियम ३ 


नये भारत फा चित्र 
केबिनेट मिशन 


“भारत छोडो” आन्दोलन के बाद १६४४ म गाधीजी जेल से छूटे और 
उन्होने श्री राजगोपालाचारी की सहायता से मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री मुहम्मदझली 
जिन्ना के साथ बातचीत आरम्भ की जो अन्ततोगत्वा असफल रही ॥ १६४५ में 
तत्कालीन वाइस राय लाड्ड वेबेल में काग्रेस कार्यंसमिति के लोगो को जेल से छोड 
दिया और शिमला मे भारत की साविघानिक समस्या का हल खोजने के लिए एक 
सम्मेलन बुलामा । उसका उल्लेख हम तीसरे अध्याय में कर चुके हे । वह सम्मेलन 
भी ग्रसफल रहा। 

जून १६४४ मे ब्रिटेन की सरकार बदली और रूढिवादी दल वहा झाम चुनावों 
स हार गया । रूढिवादी दल भारत के प्रइन की ओर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से 
देखता था, उसके नेता श्री विन्‍्सटन चचिल ने कहा था कि--“में क्सी भी परिस्थिति 
में त्रिटिश साञ्नाज्य के प्रन्‍्त॒ का साधन नहीं बनना चाहता ।” उनकी हार के बाद 
श्रम-दल ने सरकार बनाई । इस दल की सहानुभूति भारत के साथ शुरू से थी । इसके 
अतिरिक्त भारत और जगत में ऐसी परिस्थितिया पैदा हो गयी कि प़िटिश सरकार 
ने भारत छोडने का निर्णय कर लिया, इस विषय पर हम चौथे अध्याय में विस्तार से 


अध्ययन कर चुके हैं । 
सितम्वर १६४५ में ब्रिटिश सरकार ने अपनी भारत सम्बन्धी नीति की 





+ मार १६४६ में नई दिल्‍ली के एक प्रेस सम्मेलन में माषण देते हुए। 


स्वाधीनता की ओर र३६ 


घोषणा कर दी जिसमे कहा गया कि प्रान्तीय विधान मण्डलो के लिये १६३५ के 
अधिनियम के श्रन्तगंत चुनाव कराये जायेंग, प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना होगी, 
भारत के लिये नया संविधान बनाने की दृष्टि से भारतीय लोकमत के नेताझो के साथ 
प्रारम्भिक चर्चा होगी तथा' उसके लिये सविधान सभा की स्थापना होगी । शासन 
सत्ता का हस्तातरण सुगम बनाने के लिय वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद्‌ में भार- 
तीय नेताझ्रो की नियुक्ति का प्रस्ताव भी रखा गया। 

१६ फरवरी १९४६ के दिन ब्रिटिश सझ्द के दोनो सदनों मे एक साथ यह 
घोषणा की गई कि--“भारतोय नेताभो के साथ हमारी बातचीत की सफलता केवल 
भारत और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की ही नहीं समस्त विश्व की शान्ति के लिये सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से सरकार ने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्यो 
का एक विशेष मिशन भारत भेजने का निर्णय किया है जो वहा वाइसराय के साथ 
मिलकर उन नेताओं के साथ साविधानिक प्रइन से सवधित सिद्धान्ता और प्रक्रिया के 
बारे मे खोज करेगा ।” मिशन के कार्य की व्याख्या करते हुए ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने 
कहा कि वह “भारत को उसकी स्वतन्त्रता की ययाश्षीक्ष और पूर्णतम प्राप्ति में 
सहायता करेगा ।” 

१४ मा को यह निर्णय किया गया कि केबिनेट मिशन मे त्रिटिश मन्त्रिमडल 
के तीन सदस्य--श्री लाई पैथिक लारेन्स, भारत मन्‍्नी, सर स्टौफई क्रिप्स (ब्रिटिश 
बोर्ड ऑफ ट्रेंड के प्रध्यक्ष) तथा श्री ए० वी० एलेक्गेण्डर (एडमिरेल्टी के प्रथम लाडे) 
भारत जायेंगे । यह घोषणा ससद में करते समय ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री श्री एटली ने 
कहा कि---“मुमे झ्राशा है कि भारत के लोग ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहना पसन्द 
करेंगे। मेरा निश्चित मत है कि ऐसा करने से वह बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। परन्तु 
यदि वे ऐसा निर्णय करते हे तो यह उनकी अपनी स्वतन्त्र इच्छा से किया गया निर्णय 
होना चाहिये ।.. .. और, यदि इसके विपरीत भारत स्वतन्त्रता का निश्चय करता 
है तो हमारी दृष्टि म उसे वैसा करने का अधिकार है । हमारा काम केवल इतना ही 
है कि हम सत्ता के हस्तातरण को यथासम्भव सुगम और सरल बना दें ।” इसके साथ 
ही उन्होंने भारत की साम्प्रदायिक समस्या पर बोलते हुए कहा कि--"हमे अ्ल्प- 
सख्यकों के अधिकारों का ध्यान है और अल्पसख्यको को निर्भय होकर जीने का 
अधिकार है । परन्तु इसके साथ ही हम किसी अल्पसख्यक जाति को बहुसख्यक्त लोगो 
की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दे सकते ।” 

इन भाषणों से यह बात सिद्ध होती है कि प्रघानमन्त्री के मस्तिष्क में भारत 
की आजादी का चित्र साफ तौर पर मौजूद था तथा वे पहले अनेक अ्वसरो की भातिं 
इस बार भारत कौ साम्प्रदायिक स्थिति की झाड़ म भारत की स्वतन्त्रता को टालने 
के लिये तैयार नही थे । उनकी घोषणा के अनुसार २३ मार्च १६४६ को केबिनेट 
मिशन भारत पहुँच गया । उस समय भारत प्रान्तीय तिर्वाचनों की तैयारी कर रहा 
था। केबिनेट मिशन के सदस्य भारत में २६ जून तक रहे और वे यहा से भारत की 


४० भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


समस्या का स्थायी हल लेकर गये । 

पाकिस्तान का प्रइन--मिशनन भारत को आजादी देने आया था, तब तो 
उसका काम बहुत सरल होना चाहिय था और भारत के लोगो को उसके भारत पहुं- 
चने के अगले दिन ही भारत से बिदा कर देना चाहिये था, क्योकि सभी देश की 
श्राजादी चाहते थे । परन्तु यह समस्या इतनी सरल नही थी । काग्रेस ही नही मुस्लिम 
लीग को छोडकर देश का प्रत्यक राजनीतिक दल, नेता और व्यवित भारत की ग्रस- 
डता की रक्षा करना चाहता था । परन्तु 'होता है वही जो मजूरे खुदा होता है ।” देश 
को अखण्ड रहना नही था । 

प्रधान मन्‍्त्री एटली के भाषण का हम यह ब्रर्थ नही लगाना चाहिये कि वे 
मुस्लिम लीग की उपेक्षा करने जा रहे थे । वास्तव मे उनके शब्द दोहरे भर्थ वाने थे 
और जब भारत मंत्री लार्ड पैथिक लारेन्स ने २५ मार्च को नई दिल्ली मे एक प्रेस 
सम्मेलन बुलाया तो उसके सामने यह स्पष्ट कर दिया गया कि वे मुस्लिम लीग को 
कार्रेस के समान स्तर पर मानते हे। उन्होने वहा कहा कि---“यह सच है कि कांग्रेस 
एक बहुत बडी सख्या की प्रतिनिधि है परन्तु मुस्लिम लीग को केवल एक ग्रल्पसख्यक 
राजनीतिक दल मानना उचित नही होगा, वे वास्तव में महान्‌ मुस्लिम जाति के बहु 
सख्यक प्रतिनिधि हैं ।” इस वक्तव्य से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि मिशन पुराने 
भ्रम्रेजी दृष्टिकोण से ही भारतीय समस्या को देख रहा था, जिसमें भारत एक अखंड 
और महान भौगोलिक व राजनीतिक इकाई के रूप में नही, वरन्‌ हिन्दु और मुस्लिम 
दो जातियो के दो राष्ट्री के रूप मे देखा गया था और मिशन मुस्लिम जाति को 
अलग राष्ट्र मातकर उसे आ्रात्म-निर्णय का अ्रधिकार देने की नीयत लेकर भारत 
भ्राया था! ब्रागे की चर्चाश्रों से यह बात प्रकट हो गई थी कि मिशत की चर्चायें कायउ स 
और सुस्लिम लीग के साथ ही विशेषकर चली । 

मुस्लिम लीग के नेता पाक्स्तान की माग्र पर डटे हुए थे, वे क्रिसो भी दशा 
म भारत के साथ रहने को तैयार नही थे और देश के बटवारे का आग्रह धमकी के 
साथ कर रहे थे । यह बात लगभग तय ही थी कि भारत का विभाजन होगा, प्रश्न 
केवल यह था कि पाकिस्तान मे देश के कौन-कौन से भाग जायें और दोनो देशो के बीच 
कोई साविधानिक सम्बन्ध रह सकता है या नहीं ? इन प्रश्नो का उत्तर खोजने के 
लिये ही लम्बी चर्चायें होती रही । काग्रेस अग्रेजो को भारत छोडने के लिये कह 
रही थी और दूसरी झोर लीग का कहमा था कि “वाटो तो जाग्ो ।” यह वास्तव 
के 'यरी, हि्एिए, नीति कर, परिएणए, स्ए, जो, “बातो, और, राज्य करो ' के सूत्र मे प्रभि- 
व्यक्त हुई थी। श्रव “ वाटो श्रौर राज्य करो” का रूपान्तर “बाटो तो जाझ * के सूत्र 
में हो रहा था | इसका अर्थ यह था कि यदि अ ग्रेज बाटने से मना करते तो लीग का 
आग्रह होता कि वे यहा रहे और भारत को अपने आघीन रखें। यह कितना बफा- 
दारी पूर्ण निमस्त्रण था, इसे अग्नेज समभत्ते थे झौर इसीलिए उन्होंने निरचय किया 
कि वे उस श्रपने प्यारे दल की पाकिस्तान की मात्र स्वीकार करेंगे जो उन्हे उनके 
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भ्रन्तिम क्षण में भी आग्रह भरा निमत्रण देश में बने रहने का दे रहा था। कैसी 
विडम्बना थी । 

अब केवल एक ही प्रइन था कि क्या मिद्यन देश कीएकता गौर वटवारे के बीच 
का कोई मार्ग खोज सकता है ? उसने चेप्टा की परन्तु बटवारे का सिद्धान्त स्वीकार 
कर लेने के वाद किसी प्रकार साथ रहने का न कोई अर्य था भौर न वह सम्भव ही 
था क्योकि साथ रहने की कोई चाह ही दिलो म नही थी दिल तो टूट चुके थे और 
सव क्षीक्नता से वंटवारा चाहते थे । आखिर बाग्रंस को भी यही लगा क्रि ब्रटवारे के 
सिवाय कोई रास्ता देश की आजादी का रहा नही है । यदि हम बटवारे के लिय तैयार 
नही होते हे तो अर ग्रेज यहा से जायमा नहीं अत हम पराधीनता की श्रपेक्षा ऐसे 
लोगों के बिता रह लेना अधिक पसन्द करेग जो हमारे साथ रहने के लिये किसी भी 
कीमत पर तैयार नही ह्‌ । सरदार पटेल ने इस बारे म कहा था कि यदि हम वटवारे 
और एकता के बीच की स्सी योजना को स्वीफार कर लते तो 'सारा भारत पाकि+ 
स्तान के मार्ग पर चला जाता । आज हमारे नियन्शण से भारत का ७४ से ८० प्रति- 
शत तक भाग है जिसे हम अपनी विद्धिप्ट प्रतिभा के आधार पर विकसित कर सकते 
है और सुदृढ़ बना सकते हू । यह कहना कि हमने विभाजन योजना को भय के 
कारण स्वीकार किया है, असत्य है । हमने कभी भय को जाना ही नहीं। हमने स्व- 
तन्त्रता के लिय कार्य किया और हम चाहते हे कि देश का जितना भाग स्वत 
व सुदृढ़ हो सके उतना ही अ्रच्छा है। अत्यथा न अखण्ड हिन्दुस्तान होगा न 
पाकिस्तान ।/ 

मिशन को सिफारिशें--लम्बी बातचीत के पश्चात भी जब भारतीय नेता 
आपस में कोई समझौता न कर सके और देश के लिये सत्ता के हस्तातरण की कोई 
ऐसी योजना न बना सके जो सब को स्वीकार होती तो मिशन ने स्वय अपनी योजना 

देश के सामने पेश की । २७ अप्रैल को भारत मन्‍्त्री लाई पंथिक लारेन्स ने दोनो 

दलो के अरध्यक्षो को सुकाया कि मिशन चाहता है कि भारत का साविधानिक ढाचा 
इस प्रकार का हो --"एक सघ सरकार हो जिसके पास विदेश सम्बन्ध, प्रतिरक्षा 
और सचार व यातायात के तीन विषय हो ॥ प्रान्ता के दो सथ बनाय जाये जिनमे से 
एक प्रमुखत हिन्दू और दूसरा मुस्लिम प्रान्तों का, य दोनों सघ उन विषयों म॒ प्रशा- 
सन करे जो प्रान्त श्रापप म मिलकर उन्हे देता चाहे। शेप सब प्रभु-शक्तिया और 
विषय प्रान्तीय सरकारो के पास रहे ।” मिच्नन ने यह भी झाशा प्रगठ की कि देशी 
राज्य इस ढांचे म अपना उपयुक्त स्थान बगतचीत के बाद ग्रहण कर लेंगे। 

इस योजना पर बातचीत करने के लिये मित्नन ने दोनो दलो से अपने-अपने 
चार प्रतिनिधि भेजने की सिफारिश की । काग्रस ने दो हिन्दू और दो मुसलमान भेजे 
और लीग ने चारो मुसलमान । सम्मेलन £ मई को आरम्भ हुआ। एक झोर लीग 
थी जो कमजोर सघ चाहती थी और जिसका कहना था कि पहले हिन्दू और मुस्लिम 
प्रान्तो के प्रतिनिधि अलग-अलग वैठकर प्रान्तीय समूहों का सविधान वनावें, उसके 
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बाद वे सघ का सविधान तैयार करे। काग्रेस का दृष्टिकोण इससे विल्कुल भिन्न था। 
वह एक सुदृढ केन्द्र की स्थापना करना चाहती थी और उसका मानना था कि पहले 
संघ का सविधान बना लिया जाय बाद म प्रान्त अपने समूहो के लिये संविधान बना 
लें। लीग का आग्रह था कि यह बात साफ होनी चाहिय कि सध या परिसघ 
(()07/८१४7४४]0४) की यह घोषणा केवल १० वर्ष के लिय थी जिसके बाद प्रातो 
को उससे अलग हो जाने की छूट हो जानी चाहिय । १२ मई को सम्मेलन असफलता 
के साथ भग हो गया । 

१६ मई की योजना--ब्रिटिश सरकार वी स्वीकृति लेकर मिशन ने १६ मई 
को एक दूसरी योजना दोनो दलो के सामने विचार के लिय रखी । मिशन ने यह बात 
जाहिर कर दी कि दोनो दल किसी समभौते के लिए तैयार नही हे अत उसे अपनी 
योजना पेश करनी पड रही है, योजना मे कहा गया कि ब्रिटिश भारत के प्रान्त और 
देशी राज्य मिलकर एक सघ का निर्माण करेंगे जिसकी सरकार मे कार्यंपालिका ग्रौर 
विधायिका (56०४ए७ & 7,०४४४४ए०४) य दो अद्भू होग झौर जिसके 
जिम्मे तीन विषय रहेगे--वैंदेशिक सम्बन्ध, प्रतिरक्षा और सचार व यातायात । उसे 
अपने प्रशासन के चलाने के लिय घन प्राप्त करने की शक्तित होगी । शप सब शकितिया 
प्रान्तो के पास रहेगी, जिन्हे अधिकार होगा कि बे दूसरे प्रान्तों के साथ मिलकर समूह 
बना सकें और उन समूहो म कार्यपालिका व विधायिका ग्रद्ो की स्थापना कर सकें। 
सध और समूह दोनो म यह व्यवस्था की जाय कि १० वर्ष पश्चात्‌ दोनो के सविधानों 
में सदस्य-प्रान्त या राज्य सशोधन करा सकें । 

मिशन ने यह बात स्पष्ट कर दी कि उसका काम भारत का सविधान तय 
करता नही था वरन्‌ वह केवल एक सविधान बनाने वाले यम्त्र को चालू भर करना 
चाहता था जिससे कि भारतीयों द्वारा भारत का संविधात बनाया जा सके। उन्हें 
इस मामले में इतनी जल्दी थी कि वे सविधान सभा के लिय प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 
प्रतिनिधियों के निर्वाचन में लगने वाले लम्बे समय तक इन्तजार नहीं करना चाहते 
थे, अत उन्होंने सुझाव दिया कि प्रान्तीय विधान सभाये एक लाख जनसंख्या के पीछे 
एक प्रतिनिधि के हिसाब से प्रतिनिधियों का चुनाव कर लें और इस प्रकार काम शुरू 
किया जाय । प्रान्तीय प्रतिनिधियों की सरया को तीन खण्डो में बाठा जाये--मुस्लिम, 
सिख और अन्य । ( अन्य मे हिन्दू व दूसरे सब लोग आर गय जिन्हे साम्प्रदायिक प्रति- 
निधित्व प्राप्त नही था ) इन तीनो की सख्या उनकी जनमख्या के हिसाब से अलग 
अलग आत्तो ये तव की जाये । आन्तो को वियाण समाद्रोके ददत्या अपनी ग्रपणी 
जाति के हिसाब से इन तोनो को अलग-ग्रलग चुन लें । 

मिशन ने कहा कि संविधान सभा अपनी प्रथम बैठक के वाद तीन भागों में 
विभाजित हो जाये, झ खण्ड मे उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि रहे जो पाकिस्तान के लिये 
नही मागे गये हैं और ब खण्ड मे पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध और ब्रिटिय 

बिलोचिस्तान, एवं स खड में बंगाल और आसाम को रखा जाये । इनमे से प्रत्येक 
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खंड अपने प्रान्तों के लिये प्रान्‍्तीय शासन का सविधान तैयार करे, यदि वह चाहे तो 
समूह का संविधान भी बना सकता है और उसे थो शक्तितया देना चाहे, वे सकता 
है। अन्त मे पूरी सविधान सभा इकट्ठी होकर संघ-संविधान बना ले। नये संविधाव 
के अच्तगंत प्रथम चुनाव के वाद श्रत्येक प्रान्त को यह अधिकार होगा कि उसकी विधान 
सभा अपने वहुमत से यह्‌ तय कर सके क्लि बह किसी समूह को छोड़ेगा या नही । 

इसके झागे यह कहा गया कि संविधान सभा ओर प्िठेन के बीच एक सधि 
होगी जिसमे सत्ता के हस्तातरण से उत्पन्न अनेक प्रश्तो का समाधान किया जायेगा। 
इसके ग्रतिरिकत इस बात पर बहुत बल दिया गया कि तुरन्त केन्द्र में एक अन्तरिम 
सरकार की स्थापना की जाय जिसमे देश के प्रमुल राजनीतिक दल भाग लें, जिससे 
कि देश के सामने खड्ड हुए खाद्य समस्या आदि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का राप्ट्रीय हल 
खोजा जा सके + कहा गया कि ब्रिटिश सरकार इस प्रकार बनी अन्तरिम सरकार को 
पूरा सहयोग देगी जिससे कि सत्ता का हस्तातरण जल्दी और सुगमता से हो सके । 
मिशल मे सावधान किया कि यदि समस्या का कोई हल न निकाला गया तो उसके 
परिणाम बहुत भयकर होगे और देश भीषण हिंसा व गृह-युद्ध मे फंस सकता है । 

महात्मा ग्राधी ने इस योजना के बारे मे लिखा क्िि, “वर्तमान परिस्थितियों 
में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई यह सर्वोत्तम योजना है। यदि हम देखे तो इस 
योजना में हमारी दुबलता श्रगट होती है। काग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में सह- 
भत नही हो सकी, वे सहमत नही हुयी । यदि हम मूर्खतावश यह सोचकर सनन्‍्तोष 
कर ले कि कठिनाइया त़िटिश सरकार की पैदा की हुई है तो वह हमारी खेदजतक 
भूल होगी । मिशन इ ग्लैड से इतनी दूर चलकर उनका शोषण करने नही ञ्राया था । 
बे ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के सरलतम और शीघ्रतम साधन खोजने के लिये 
आये हैं ।? $ 

काग्रेस ने इस योजना पर कुछ शकायें प्रगट की परन्तु उनमे से अधिकराश का 
संमाधानकारक स्पष्टीकरण मिशन ने दे दिया । काग्रेस ने २४ जून को उस योजना 
को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया, मुस्लिम लीग ने भी अपने ढग से उसे मान 
लिया । परल्तु, अन्तरिम सरकार बनाने के प्रइन पर काग्रेस तैयार नही हुई | लीग 
अन्तरिम सरकार के लिये भी तैयार हो गई । मिशन २६ जून को भारत स्रे वापिस 
लौट गया ) 

बाइसराय लार्ड बवेवेल ने घोषणा की कि यदि काग्रेस अन्तरिम सरकार में 
आने को तैयार न हुई तो उन्हें लीग और दूसरे लोगो को मिला कर सरकार बनानी 
पड़ेगी । हर 

अ्रन्तरिस सरकार को स्थापना--संविघान सभा के चुनाव हो गये। कुल 
२६६ सदस्य चुने गये जिनमे से २०५ स्थान काग्रेस को प्राप्त हुए और ७३ लीग 
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को । इसी समय लोग ने घोषणा कर दी कि वह संविधान सभा में अपने सदस्यों को 
नही भेजेगी | उधर वाइसराय अन्तरिम सरकार«बनाने के लिये बेचैन हो रहा था। 
जब मुस्लिम लीग मे किसी भी तरह नहीं माना और वह सरकार में आने को तैयार 
नहीं हुई तो उसने काग्रेस के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू को निमत्रित किया, वे 
एकदम सरकार बनाने को तैयार हो गये । उन्होंने १४ मे से १२ मत्रियों के नाम 
बाइसराय को दे दिये और वे नाम सम्राट द्वारा स्वीकार कर-लिये गये। २ सितम्बर 
को कार्यकारिणी के सदस्यों ने पद ग्रहण कर लिया और श्री जवाहरलाल उपाध्यक्ष 
बनाये गये । 

लोग द्वारा भयानक ह॒त्याकाण्ड--सरकार के दापथ लेने से पहले ही लीग 
ने १६ अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और हिन्दुओं की हत्या करनी शुरू 
कर दी। देश मे साम्प्रदामिक आय फैल गई। कलकत्ता मे भयकर ह॒त्याकाड हुमा, 
लगभग ४००० लोग मारे गये और १०,००० घायल हो गये । महात्मा गाधी ने इस 
पर लिखा था कि हम गृह युद्ध मे अभी फंसे तो नही है परन्तु उसके निकट पहुँच गये 
हैं, हम उसकी तैयारी मे है । 

लीग सरकार के भीतर--लीग ने जब यह देखा कि कार्रेस सरकार के भीतर 
से अपनी शक्ति को मजबूत बना रही है तो वह्‌ भी तुरन्त सरकार में घुस गई। उसे 
वाइसराय की कार्यकारिणी मे ५ स्थान दे दिये गये । १५ अक्तूबर को लीग के सदस्यों 
ने अपने पदो की शपथ ली । उधर १० अक्तूबर से बंगाल के नोआखाली मे खुले झाम 
मुसलमानों ने हिन्दुओं को मारना शुरू कर दिया। यहा हम साम्प्रदायिक दंगो के 
बारे मे और झधिक नही कहेगे । इस विधय मे इतना ही कहना है कि देश साम्प्रदायिक 
द्वेष की आग मे धधक रहा था। यह श्राग विभाजन के बाद तक घू-घू करके जलती 
रही, और आखिर रक्‍त की उस घारा से यह झ्राग बुक पाई जो संसार के अपने युग 
के सबसे महान पुरुष के हृदय से बहू कर निकली ! 

लन्दन सम्मेलन--सरकार ने तय कर दिया कि संविधान सभा की पहली बैठक 
& दिसम्बर को होगी, परन्तु लीग उसमे जाने और उसकी कार्यवाही मे भाग लेने को 
सैयार नही थी । इस पर ब्रिटिश ससद मे यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार ने 
भारत के वाइसराय और काग्रेस व लीग के दो-दो एवं सिखो के एक प्रतिनिधि की 
चर्चा के लिए लन्दन बुलाया है| पहले तो जवाहरलालजी ने लन्दन जाने से मना कर 
दिया परन्तु वाद में जब ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने उन्हे व जिन्ना को व्यक्तिगत फीन 
किये और झाइवासन दिया कि संविधान सभा & दिसम्बर को निश्चय ही भपनी 
बैठक करेगी तव वे लन्दन गये । सिखो की ओर से सरदार बल्देवसिंह भी गये । 

चार दिन बाद ६ दिसम्बर को सरकार ने घोषणा कर दी कि कोई बात तय॑ 
नही हो सकी | नेवा अपने देश को वापिस लौट आये और यहा संविधान सभा बी 
उधेड-वुन में लग गये । काग्रेस संविधात सभा वी सफलता के लिए कटिवद्ध थी परल्तु 
मुस्लिम लीग उसके बाहर बँठी रही । 
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सविधान सभा का काम शुरू होता है--& दिसस्वर के महान दित भारत के 
लिए एक स्वतन्त्र संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की पहली बंठक झारम्म 
हुई । डा० राजेन्द्प्रमाद को सविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। पहली सभा की 
ग्रध्यक्षता श्री सच्चिदानन्द सिन्हा ने की । सविधान सभा म काग्रेस प्रसिद्ध विधि 
झास्त्रियों को चुनवा कर लाई थी | यह महान सभा बहुत प्रभावशाली और प्रतिभा- 
शाली थी, तथा भारत की आत्मा का सही प्रतिनिधित्व करती थी | उसमे यदि कुछ नही 
था तो वह भारत का महान पुरुष नही थाजो सारेदेश की झात्मा का एकमात प्रतिनिधि 
था । गाधीजी के बारे मे बोलते हुए जवाहरलालजी ने सविधान-सभा की उस पहली 
बैठक में कहा था--“वे राष्ट्रपिता हे, वे इस सभा के निर्माता हैं, इसके अतिरिक्त 
अपने देश मे जो पीछे हुआ है उसम से अधिकाश के एव जो झागे होने को है उसमे 
से अधिकाश के भी निर्माता है ।” इस समय गाधीजी वगाल की पीडित मानवता को 
प्रेम और सदुभावना का सन्देश दे रहे थे । 
जवाहरलालजी ने सभा म उद्दश्या का प्रस्ताव रखा और उसमे बह बात 
स्पप्ट कर दी गई कि वह सभा स्वत्र॒त्र और प्रभुता सम्पन्न भारत का सविधान 
बनाने का काम करेगी और किसी भी परिस्थिति मे उस काम से विमुख नहीं होगी। 
मुस्लिम लीग सभा म॒ शामिल नही हुई। १५ फरवरी १६४७ को सरदार 
पटेल ने बताया कि उन्होने सरकार से माग की थी कि या तो लीग सभा में आय या 
अन्तरिम सरकार से भी निकाल दी जाय । यदि ऐसा न हुआ तो काग्रेस के सदस्य 
सरकार से बाहर विकल जायेंग । 
इस बीच सविधान सभा तेजी के साथ अपना काम करती रही । इस बारे में 
यह्‌ बात साफ हो गई कि सविधान सभा का बनाया हुआ स्विधान उन्ही प्रातो पर 
लागू होगा जो उसे स्वीकार करना चाहेगे । इधर ब्रिटिश सरकार ने धोषणा कर दी 
(क वह भारत को जून १६४५८ तक सारी सत्ता देकर भारत मे हट जाना चाहतो है। 
इस समय भारत म दो महत्वपूर्ण घटनायें हुई जिन्होंने भारत के भाग्य का 
निर्णय किया । पहली घटना थी लाड वेवेल की वापिसी और लाईं माउन्टबेटन का 
वाइसराय बन कर भारत आना ओर दूसरी घटना थी मुस्लिम लीग वी ओर से 
प्रत्यक्ष कार्यवाही को तीद्र किया जाना जिसका अर्थ था भारत मे फ़ैते हुए साम्प्र- 
दायिक द्वेष की आग म घी डालना । भारा देश एक प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति भ 
पहुँच गया । इसी का परिणास्र यह हुआ कि जो लोग भारत की अखण्डता का स्वप्न 
देख रहे थे वे श्रनमने मन से भारत के विभाजन के लिए तयार हो गये, उन्हे लगा कि 
इसके सिवाय देश को बचाने का कोई रास्ता नही रह गया था। 


भारत का विभाजन 


४ मार्च को लाहोर मे मुस्लिम लीग ने साम्प्रदायिक उपद्रव झुरू कर दिये, 
उधर बहा स्थायी मत्रिमडल दवाने की कोई सम्भावना नहीं थी, झत पंजाब की 
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शासन सत्ता १६३५ के अधिनियम के अनुसार अ ग्रेज गवनेर सर ईवान जेन्किन्स को 
सौंप दी गई। साम्प्रदायिक दग बढते गय और वह आग देहातों में भी फैल गई, 
गवनेर ने फौज की सहायता ली और १८ ००० भारतीय व २००० अ ग्रेजी सँविक 
तैनात क्यि गय । इन दग्ो के परिणामस्वरूप लगभग २००० मनुष्यो की मृत्यु हुई 

२० फरवरी को ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतन्त्रता देने की घोषणा तो 

कर दी परन्तु उसके सामन यह प्रब्न उपस्थित हो गया दि सत्ता क्सि के हाथा मे दी 
जाए भारत के लोगो के लिए यह शर्म की बात थी कि वे आपस म कसी निर्णय पर 
नही पहुँच पा रहे थ। काग्रेस न जब साम्प्रदायिकता का यह नगा नाच देखा तो 
उसकी आखे खुल गयी और उसकी कायसमिति के सदस्य स्थिति पर विचार करने के 
लिए इकट्ठे हुए । उन्होने यह प्रस्ताव पास किया कि सविधात सभा जो सविधाव 
तैयार करती है, यदि किसी प्रान्त का कोई भाग उस सविधान को स्वीकार करना 
और लागू करना चाहता है तो उसे वैसा करने से नहीं रोका जाना चाहिए। आगे 
उन्होंने यहू भी कहा कि इसके लिए यदि झावश्यक हो कि प्रान्तो का विभाजन किया 
जाय तो वह भी क्या जाना उचित होगा पजाब के हिन्दू सिख मुस्लिम लीग द्वारा किए 
गए श्रत्याचारों के कारण वरावर यह माग कर ही रहे थ कि पजाव के दो भाग क्यि 
जायें जिसमे से एक म हिन्दू और सिख जनसख्या के बहुमत वाले क्षेत्र हो और दूसरे 
भुस्लिम-प्रघान । वाल के हिन्दू भी वहा साम्प्रदायिक अत्याचारों से ऊबकर इसी 
प्रकार से वगाल के विभाजन को माग कर रहे थे । विधाता का कैसा विचित्र खेल है 
कि जो वगानी अ ग्रेज द्वारा वगाल के दो टुकड़े कर दिय जाने पर सन्‌ १६०४५ में 
बगाल की एकता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो गय थे और जिन्होंने उसे 
एक करा कर ही दम लिया था वे ही लोग आज स्वय वटवारे की भाग कर रहे थ। 
कोई कर ही कुछ नही सकता था परिस्थितिया ही इस प्रकार की निर्मित कर दी 
गई थी । 

य प्रस्ताव भारत के बटवारे के प्रस्ताव नहीं थ परन्तु इनसे यह झआाभाव 
मिलन लगा था कि हिन्दुओं ने और काग्रेस ने भी, जो अपने को सारे देश झौर हर 
जाति व घमं का प्रतिनिधि मानती थी, मुस्लिम लीग की स॒ण्डागर्दी के सामने घुटने 
टेक दिय थे और वे अब देश के वटवारे की दिशा म चिल्तत करने लगे थे । इसी 
समय देश के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र “हिन्दुस्तान टाइम्स” ने लिखा 
चथाकि चाहे भारत म एक प्रभुता सम्पत राज्य हो या अधिक हो, और चाहे एक 
राज्य बनने की स्थिति म कविनेट मिशन योजना के अनुसार तीन श्रेणियों दाल्ा सघ 
हो या सादा सघ हो, पजाब और वगाल का बटवारा हर स्थिति म आवइयक है ।” 
/ किसी भी स्थिति मे प्रान्तीय स्व॒राज्य को नष्ट नहीं क्रिया जा सकता, परन्तु इसी 
क्षेत्र मे विभिन सम्प्रदायो के दीच वहुत गहरे मतभेद ह। यदि वर्तेमान वगाल झौर 
पजाव के झ्राघार पर एक भारतीय सघ या सघ के भीतर समूह बनाय जाते हैं, एव 
इन प्रान्ता के भीतर फला हुआ साम्प्रदायिक विद्वेप निश्चित रूप से समूहों झौर सभ 
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की सरकारो मे प्रतिबिम्बित होगा और सारे देश का राजनीतिक जीवन आज की ही 
तरह जहरीला होता रहेगा ।” ३ 
२४ मार्च को लार्ड माउन्टवेटेन दिल्ली पहुँचे और उन्होने कोशिश की कि 
देश के भीतर श्ञान्ति स्थापित हो सके । उनकी प्रेरणा से गाघीजी और जिन्ना साहब 
के हस्ताक्षर से एक अपील निकाली गई कि देश ग राम्प्रदायिक हिंसा बन्द कर दी 
जाय, परन्तु उसका कोई प्रभाव नही होने वाला था, मुस्लिम लीग देश के वातावरण को 
दूषित करने पर तुली हुई थी । काग्रेस और लीग के बीच समभौता होने की तो 
कोई सम्भावना शेप रही ही नही थी, मामला यहा तक बिगड गया कि वे एक दुसरे 
से बात करने तक म हिचक्चिते थे और स्थिति तेजी से पाकिस्तान की ओर दुलकती 
चली गई । अप्रैल १६४७ म भारत सरकार के विदेश विभाग के सदस्य और गवर्नर- 
जन रल की कायंकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की 
कि यदि मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती है तो वह उसे ले सवती है लेकिन घह भारत 
के उन प्रदेशों को नही ले रूकती जो पाकिस्तान मे शामिल नहीं होना चाहते । इसी 
प्रकार ५८ अप्रैल को सविधान सभा के अध्यक्ष डा० राजन्द्रप्रसाद ने कहा कि, “यद्यपि 
हमने केबिनेट मिशन के १६ मई १६४६ के वक्तव्य को स्वीकार कर लिया है जिसमें 
कहा गया है कि देश के विभिन्न प्रान्‍्तो और राज्यों का एक सघ बनेगा, तथापि यह्‌ 
हो सकता है कि सघ म समस्त प्रॉत शामित न हो । यदि दुर्भाग्यवश्ञ वैसा हो जाता 
है तो हम भारत के एक भाग के लिए सविधान बनाकर ही सन्तुप्ट हो जायेगे । उस 
स्थिति म हम एक सिद्धान्त पर अडना चाहिए और हम अ्र्ड ग॒ कि देश के प्रत्यक भाग 
पर एक ही सा सिद्धान्त त्पप्नृ क्या जायगा और उसके किसी भी अ्निच्छुक भाग पर 
कोई भी सविधान जबदंस्ती थोपा नही जायगा । इसका म्रर्थ केवल भारत का ही नही 
अपितु कुछ प्रान्तों का विभाजन भी होगा । हम इसके लए तैयार रहना चाहिए और, 
सबिधान सभा के सामने ऐसी स्थिति आ सकती है कि उसे इरा प्रकार के बटयारे पर 
आधारित सविधान बनाना पड़े ।7” 
यहा हमने विभाजन के बारे मे काग्रं स के दो नेताझ्रो-जवाइरलाल नेहरू और 

डा» राजेम्द्रप्रसाद के वक्‍तब्यो का उल्लेख क्या है जिनसे यह बात प्रगट होती है कि 

काग्रेंस विभाजन के सिद्धान्त को मानती जा रही थी। परन्तु एक व्यक्ति था, जो 

कांग्रेस के बाहर था मगर जिसके विना काग्रेस को पहचानना कठिन होता, इतना हीं 

नही जो, एक लम्बे समय तक भारत के भाग्य का विधाता रहा था, जिस भारत के 

लोग झौर ससार के लोग शान्ति, एकता, प्रम और करुणा का मसीहा मानते हे, वह 

व्यवित था गाधी । आज उसकी आवाज अकेली रह गई थी । जिसके इशारे पर देश 





$ ई० डब्ल्यू० आर० लूम्वी द्वारा लिखित पुस्तक दा ट्रान्यफर ऑफ पावर इन 
इण्डिया, प्रकाशक जाजें एलेन एण्ड अनवित लिमिटेड, १६४४ के पृष्ठ १५० 
पर से उद्धृत । 


२४८ भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


मर मिटने को तैयार रहता था, श्राज उसी की झावाज सबसे उपेक्षित हो गई थी। 
फिर भी उसकी उपेक्षा न काग्रेस कर सकती थी न ब्रिटिश सरकार और न भारत 
वी राष्ट्रीय सनोवृत्ति वाली जनता । आखिर लाई माउन्टवेटेन से उनकी सता भागी, 
उनके और श्री जिना के बीच भेंट भी कराई मयर वह महात्मा अपनी स्थिति से जरा 
मो नहीं डिया और उन्होने साफ कह दिया कि वे न भारत के विभाजन के पक्ष मे हैं 
और न कुछ प्रातों के विभाजन के, क्योकि इसका अर्थ होगा सिद्धात के तौर पर 
विभाजन को स्वीकार कर लगबा। 
अब यह बात तो लगभग निश्चित सी हो गई कि पाकिस्तान बनेगा, कगडा 
केवल इस बात पर रह गया कि कार्ग स पजाब और वाल के विभाजन का ग्राग्रह 
कर रहो थी और लीग उसे मानने से इल्कार कर रही थी। लीग का कहना था कि 
पाकिस्तान बन जान के बाद हिन्दुओ के लिए भारत का तीन चौथाई भाग बच 
जायगा थदि पजाब और वगाल के हिन्दू पाकिस्तान म रहना पसन्द नही करें। तो वे 
भारत झा सकते है और इस प्रकार जनता का अदला-बदला भारत और पार्किस्तान 
के बीच हो सकता है । काग्रेस न लीग के इस तक॑ को ही पकड लिया भौर उससे तर्क 
रखा कि झल्पसख्यको के ऋदल॑-वदल की दप्टि से ही वह पजाब और बगाल वे विभा- 
जन का आग्रह कर रही है क्योंक्रि विभाजन न होने की स्थिति म पाकिस्तान के 
परिचिमी प्रदेश म अल्पसस्यक ३८४ हाग और पूर्वी प्रदेश मे ४८ ३। दोनो प्रातों वे 
विभाजनाके परिणामस्वरूप यह रुस्या घटकर क्रमश २६ ६ भर ३० ४ प्रत्शित रह जायगी 
जथकि भारत म मुसलमानों की सरया केवल १३ प्रतिशत ही होगी ! कम प्रतिशत का 
अदल-बदज अधिक सुगम हो जायगा | 
बाइसराय ने सब दलो के नेताग्रों को चर्चा क लिए २ जून को बुलाया झौर 
इसी बीच वे लन्दन के वुलावे पर वहा चले गय। इधर जिन्‍ना साहब ने घोषणा वी 
कि वे पजाब और दगाल का बटवारा हगरिज पसन्द नही करेंग तथा वे चाहते है कि 
पूर्वों और पश्चिमी पाकिस्तान को जोडने के लिय आने जाने का एक राष्ता उन्हे 
दिया जाय । इस वेहदी माग पर एक समाचारपत्र ने लिखा था कि इसका अर्थ यह 
है कि एक हजार मील लम्बी और कम से कम पाच मौल चोडी सडक कराची से 
चिट्टागोग तक पाकिस्तान स्पेशल दौडाने के लिय भारत के बीचोवीच बनानी होगी । 
यानी ५००० वर्य मील क्षेत्र भारत के आर पार और उन्हे दिया जाय । काग्रेंस इस 
बहुदी माग के प्रति उदासीन रही क्याकि वह जानती थी कि यह सिवाय एक सनक के 
और कुछ भी नहीं हो सकती ) उधर गाघधीजी ने अपनी एक प्रार्थना समा म॑ कहां कि 
* चाहे साया भारत जल जाय और चाहे मुसलमान तलवार के जोर से पाकिस्तान मार्गे, 
हम उसके लिय हगिज तैयार नही होगे । ” 
३ जुन की घोषणा--२ जून को वाइसराय ने राजवीतिक नेताओं वी सभा 
बुलाई और उनके साथ हुई चर्चा के आधार पर ३ जून वो एवं घोषणा कर दी और 
साथ ही यह्‌ भी कह दिया कि यदि मुस्लिम लीग उनकी बात नहीं मानती है तोवे 


स्वाधीनता की ओर रच६ 


घिनां किसी परवाह के अपनी योजना को क्रियान्वित करेंगे । ३ जून की घोषणा म 
विशेषकर यह कहा गया था कि ---१ बंगाल और पजाब म उन प्रान्तो की विधान 
सभाये दो भागो म॑ मुस्लिम बहुमत वाले ज़िलो के प्रतिनिधि और उनके अलावा झोेष 
प्रतिनिधि ग्रलग अलग मिलेंगी और वे यह तय करेंग कि प्रान्ता का यटवारा करना है 
या नहीं शौर यदि बटवारा होता है तो वे किस भाग की सविधान सभा म भाग लेना 
पसद करेंग्रे-भारत की या पाकिस्तान की । २ पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश म इस विषय 
पर लोकनिर्णय लिया जायगा कि वहा की जनता पाकिस्तान में मिलना चाहती है या 
नही । इसी प्रकार यदि बगाल का विभाजन होत। है तो झासाम के सिलहट जिले में 
भी लोवनिणय द्वारा यह तय किया गया कि मुस्लिम बहुसरया वाला जिला 
पाकिस्तान म मिलना चाहता है या नही । ३ ब्रिटिश बिलोचिस्तान की जनता से भी 
यह जानकारी की जायगी कि वे किस सविघान सभा मे भाग लेना पसन्द करेंग । 

इस घोषणा के साथ ही यहू भी घोषित कर दिया गया कि ब्रिटिश ससद 
अपने चालू सत्र म भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के लिय एक बिधेयक पास 
करेगी और भारत के दोनों भागो को यह अधिकार होगा कि वे चाहे तो राष्टमडल 
(छेतप्रशा (00-४0007फछ९७॥४४) म रहे अन्यथा न रहे । साथ ही यह भी कह 
दिया गया कि ब्रिटिश सरकार १५ अगस्त को भारत म सत्ता भारत के लोगो को 
सौप देगी और उस दित से वह उसके शासन के लिय जिम्मेवार नही होगी । 

स्वतत्रता की घड़ी इतनी निकट झा गई थी मगर कोई उल्लास नहीं था। 
बाग्नेस झौर गाधीजी मजबूरी क साथ एक उदासीन दष्टि से योजना को देख रहे थे 
साम्प्रदायिक द् प का सकट उन्हे डरा रहा था | और आखिरकार ७ जून को गाघी- 
जी ने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को यह सिफारिश की कि वह इस योजना को 
स्वीकार कर ले । उन्होने इस प्रमग मे यह भी कहा कि देश के वटवारे प्री जिम्मेवारी 
अग्नेजो पर न होकर भारत के लोगों पर ही है। 

मुस्लिम लीग ने भी चुपचाप योजना को स्वीकार कर लिया। सारे देश म 
सदशस्त सेनाए तैनात कर दी गई विशषकर पजात्र, मीमान्तप्रदेश कलकत्ता बम्बई में 
लगभग ५०,००० सैनिक ओर १०,००० सम्त्र पुलिस के जवान तैनात किय गय। 
विभाजन समिति का निर्माण हो गया और पजाब व वग्राल के विधान मडलाम 
विभाजन का निर्णय कर लिया गया । सिन्ध व बिलोचिस्तान ने भी तय कर लिया 
कि वे पाकिस्तान में सम्मिलित होग । आस्ाम के सिलहट जिल में लोकनिर्णय हुआ 
और उसम यह्‌ निर्णय हो गया कि वह पाक्स्तान में मिलेगा। पश्चिमोत्तर सीमा 
ब्रदेश मे लोकनिर्णय जुलाई म होगया और वहा काप्रेस के समर्थकों ने लोकनिर्णय का 
बहिष्कार किया जिसके परिणामस्वरूप वहा भी यह निर्णय हो गया कि वह प्रान्त 
पाकिस्तान म सिनेगा । इस प्रकार पाकिस्तान का चित्र तेयार हो गया, अब वह श्री 
जिन्‍ना के दिमाग से व्यवहारिक और वास्तविक घरातल पर उतर आ्राया। देश के 
दो टुकडड होगय । दे 


२४५० भारतीय राजनोति का विकास और संविधान 
भारतोय स्वाघीनता झ्धिनियम-- १६४७ 


२० फरवरी की अपेक्षा ३ जून की घोषणा ने देश के भीतर एक झधिक 
सक्रिय हलचल पौंदा कर दी तथा देश स्वतन्त्रता के लिये तैयार होने लगा। यह 
देखकर ब्रिटिश सरकार ने लन्दव से भारत स्वाधीनता विधेयक का प्रारूप बनाकर 
वाइसराय के पास भारतीय नेताओं की स्वीहृृति के लिए भेजा। २ शुलाई दो बाइ- 
सराय ने उस प्रारूप को काग्रेस और लोग के नेताओं के सामने रखा जिस पर वे, 
सहमत हो ग्रये तथा ब्रिटिश ससद म जूलाई के प्रथम सप्ताह में बह विधेयक पेश कर 
दिया गय, । लोकसभा ने उसे एक सप्ताह से भी कम समय के भीतर बिना मत- 
विभाजन के सब सम्मति से पास कर दिया। १६ जूलाई को लाई सभा ने उस पर 
अपनी सहमति प्रदान कर दी और १८ जुलाई को उस्त पर सम्नाट की स्वीकृति प्राप्त 
हो गई । इस प्रकार “भारत स्वाधीनवा अधिनियम--१६४७ ' पास हो गया । 

झधिनियम का माम--वैधानिक दृष्टि से इस अधितियम का बहुत महत्व है। 
इसका नाम यह बात्त प्रथट करता है कि यद्याप अधिनियम की धारायें भारत गौर 
पाकिस्तान को औपनिवेशिक स्व॒राज्य दे रही थी तथापि उस मामले से दोनो राज्यो 
को पूरी स्वतन्त्रता दी गई थी कि वे जब चाहे तब पूर्ण स्व्रावीनता की घोषणा करके 
ब्रिटेन के साथ अपने औषनिवेशिक सम्बन्ध समाप्त कर सकते हैं । यह योजना बहुत 
व्यवहारिक थी। क्योंकि यदि तुरन्त स्वतन्त्रता की घोषणा की जाती तो देश के सामने 
अनेक साविधानिक प्रश्न उठ खडे होते, और हमने देखा कि भारत के लोगो की 
ओऔपनिवेशिक-पद के प्रति घृणा के बावजूद तथा अपनी पूरी चेध्टा के बाद भी हमे 
गणतन्त्र की घोषणा करने मे १५ प्रग॑स्त १६४७ से २६ जनवरी १६५० तक का 
लम्बा समय लग गया । केवल नाम में ही नही, वास्तव मे भारत और पाकिस्तान को 
स्वतन्त्रता दे दी गई । 

देशों के नाम झोर क्षेत्र--अधिनियम वनाते समय देशों के नाम के बारे में 
थोडी कठिनाई पैदा हुई थी । शुरू में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो देशों 
का उल्लेख किया गया था, परन्तु इस पर काग्रेस ने आपत्ति उठाई और आग्रह किया 
कि हिन्दुस्तान के स्थान पर भारत और इण्डिया नामों का प्रयोग किया जाये | उनका 
मानना था कि दो नये देशो के निर्माण का धब्न नहीं था, केवल देश का एक अज्ज 
देश से ग्रजग हो रहा था। इस प्रकार नये बनने वाले देश वी चाहे जो भी नाम दिया 
जाता, भारत (इण्डिया) का वाम किसी भी प्रकार नहीं वदला जा सक्तता था। इससे 
एक और सुविधा यह होती कि भारत अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को बिना किसी 
वैधानिक कठिनाई के पूरा कर सकता था। बाद में सयुक्तत राष्ट्र सध ने भी इस 
विचार को मान्य किया और स्वतन्त्रता के बाद भारत को नये सिरे से उसका सदस्य 
नही बनना पडा, केवल पाकिस्तान को ही सदस्य बनने के लिए प्रार्थंता पत्र भेजना 
पडा जो तुरन्त ही स्वीकार हो गया। 
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कांग्रेस की यह बात मान ली गई थी अत अधिनियम ने इण्डिया और पराकि- 
सस्‍्तान नाम के दो देशों का उल्लेख किया | सबसे बडी कठिनाई दोनो देशो के निदिचत 
क्षेत्र के बारे म थी क्योकि कई स्थानों पर सीमाये अनिददिचत थी । अत इस बारे में 
अधिनियम में कहा गया कि भारत में वह सब क्षेत्र होगा जो ब्रिटिदा-भारत के क्षेत्र 
में पाकिस्तान का क्षेत्र निकाल कर बचता है। वगाल और पजाब को पूर्वी और 
पश्चिमी दो क्षेत्रों मे बाटा जायगा तथा उनकी सीमायें सीमा-आयोग द्वारा निर्धारित 
की जायेगी । सिलहट और पश्चिमोत्तर सीमा भ्रान्त म लोक निर्णय होगा, तथा यदि 
उनका निर्णय पाकिस्तान में मिलने के पक्ष में हुआ तो वे पाकिस्तान म शामिल होगे, 
उनके ग्रतिरिक्त पूर्वी बगाल, पश्चिमी पजाव, धिन्‍्ध और विलोचिस्तान के प्रान्त 
पाकिस्तान के क्षेत्र म रहेगे । अधिनियम के द्वारा सीमा आयोग का निर्माण होने तक 
के समय के लिए दोनो देशों को अस्थायी सीमाये निश्चित कर दी गई थी । 
गवर्नर जतरल--अधिनियम म कहा गया कि दोनो देझ्ो म दो गवरनंर जन- 
रल होगे, साथ ही यह भी कहा गया कि एक व्यवित भी दोनो देशो मे एक साथ इस 
पद को सम्हाल सकेगा । गवरनेर जनरल कौन हो, इस बारे में निर्णय करने की शबित 
संसद ने भारत और पाकिस्तान को दे दी । परन्तु इस बारे में सबसे वडी कठिनाई 
यह थी कि दोनों देशो मे विधिवत्‌ मत्रिमण्डल तो थे नहीं, तथा उस कारण कोई 
प्रधान मन्त्री भी नहीं था, भव यह कैसे तय किया जाये कि गवर्नर जनरल कौन हो, 
उसका हल यह्‌ निकाला गया कि दोनो देशो में क्रमश लीग झौर काग्रेंस के नेता 
इसका निर्णय करें । 
दोनों देशों म एक ही व्यक्ति गवनंर-जनरल हो सकता है, यह व्यवस्था इस 
दष्टि से वी गई थी कि जब तक बटवारे की कार्यवाही शान्ति के साथ पूरी हो उस 
अवधि में लाई माउस्टवेटेल दोनो देशो के गवर्नर जनरल बने रहे । सब लोग आज्ञा 
करते थे कि श्री जिन्ना पाकिस्तान के प्रधान मन्‍्त्री बनना पसन्द करेंग, और दे यह 
पसन्द करेंगे कि लाइं माउन्टबेटेन पाकिस्तान के गवनर जनरल बने, परन्तु यह देख 
कर सबको झाइचयं हुआ कि श्री जिना को यह प्रस्ताव स्वीकार नही हुआ । तथा वे 
स्वय प्रधान मन्‍नी के स्थान पर गवर्तर जनरल बने ।॥ भारत के गवर्नर जनरल लाईं 
माउन्टबेटेन ही बने । इस विषय मे यह वात ध्यान देने योग्य है कि गवनंर जनरल 
स्वतम्त्रता से पहले वाइसराय भी होता था, और वाइसराय के नाते बह ब्रिटिश 
सम्राट की ओर से देशी रियासतों के मामले में सर्वोपरि रुत्ता का प्रयोग करता था। 
इस अधिनियम ने वाइसराय के पद का अन्त कर दिया तथा, इसके अनुसार गवर्नर- 
जनरल केवल गवर्नर जनरल ही रह गया । 
भारत सन्‍्त्रो और उसका कार्यालय--आअ्रग्नमेजी झप्सन काल म भारत के 
शासन की जिम्मेदारी भारत मनन्‍्त्री और उसके कार्यालय पर थी। १६४७ के अधि- 
॥ नियम ने भारत मन्त्री का पद समाप्त कर दिया | उसका कारण यह था कि अधिनि- 
यम लापू होने के बाद त्रिठिश ससखद पर भारत के शासन का कोई उत्तरदायित्व रहने 
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वाला नहीं था, झत स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन के मन्त्रिमण्डल से उसके बारे में किसी 
मन्‍्त्री का रहता अनावश्यक हो गया और वह पद अपने आप ही समाप्त हो गया। 
उसी के साथ उसका कार्यालय भी समाप्त हो गया । 
प्रिद्िश ससद की सत्ता भारत और पाकिस्तान की ससदो को--इस अधिनि- 
यम ने भारत पर से ब्रिटिश संसद की सत्ता को सम्राप्त कर दिया और वह सत्ता 
भारत और पाकिस्तान की संसदो को सौप दी । सत्ता के इन हस्तातरण के बारे में 
उस समय ब्रिटेन के प्रधान मन्‍्त्री श्री एटली (अभ्रव ला्ड) ने कहा था कि सत्ता का 
यह हस्तातरण कोई जवर्दस्ती सत्ता छोडने ज॑सा नहीं है वरन वह ब्रिटेन के मिशन 
की पूर्ति है । इस अधिनियम को जितनी तेजी से पारित करके भारत को सत्ता दी 
गई उसका उल्लेख करते हुए ब्रिठेन के टाइम्स नामक पन्र ने लिसा था कि “बस्ट- 
मिन्सटर की समद के दीघं इतिहास में इतने महत्वपूर्ण श्रधिनियम को इससे पहले 
कभी इतनी जल्दी और साथ ही साथ मघुरता के साथ पारित नही किया गया ।” 
स्वयं प्रधान मन्‍्ती ने दोनो सदनों से स्वय इस अधिनियम को परिश्रम के साथ सचा- 
लित क्रिया, इसके लिए उन्हें दोनो सदनों ने साधुवाद दिया झौर उनकी प्रशसा की । 
स्वय भारत ने भी उनकी उत्कटता और ईमानदारी की सराहना की । भारतीय 
सविधान सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र्रसाददी ने भारत क्ली स्वाघीनता के लिए 
भारत के बलिदानो और सासारिक परिस्थितियों को स्वराज्य की प्राप्ति मे सहायक 
बतलाते हुए कहा था कि, “यह ब्रिटिश जाति के लोकतन्वरात्मवः आद्शों श्लौर उतकी 
राजनीतिक परम्परा की चरम सिद्धि और पूर्णता हे ।” (संविधान सभा की कायंवाही 
खण्ड ५, २०) 
अधिनियम की इस धारा को लागू करने म सवसे बडी कठिनाई यह थी कि 
भारत और पाकिस्तान में उन देशो की लोक-निर्वाचित संसदें नहीं थी, अभ्रत यह 
प्रश्न पैदा हो गया कि सत्ता किसे दी जाय । इस समस्या का हल इस निर्णय के हारा 
कर लिया गया कि ब्रिटिश ससद अपनी सत्ता दानो देशो मे उसकी संविधान सभा के 
हाथो म हस्तातरित करे । इससे भारत से सविधान सभा को सत्ता प्राप्त हुई। यह 
बहुत वैज्ञानिक भी था क्योकि भारत स्वतन्त्र तो हो गया था परन्तु उसका अपना 
संविधान तब तक बनकर तुयार नही हुआ था। सविधान सभा सविधान बना रही 
थी, उसको सत्ता मिलने का अर्थ यह था कि वह देझ्व वी सर्वंसत्ता सम्पन्ननसस्था हो 
गई झौर उसने जो सविधान बनाया वह वैधानिक दृष्टि से भारत का सर्वोच्च संवि- 
धान हो गया । 
इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान की संसदो को पूर्ण सत्ता दे दी। 
इसका भ्र्थ यह था कि वे अपने-अपने देश के लिए स्वय इस अधिनियम की धारा 
में भी कोई परिवर्तत करना चाहते थे, तो कर सक्तत्ते थे। इसके अतिरिक्त भारत 
वी सविधान सभा ब्रिटिश ससद द्वारा भारत के लिए बनाये दिसी वानून को रद वर 
सकती थी या बदल सकती थी। 
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गवर्तर जनरल को अधिनियम ने देश्ष का बंधानिक शासक बना दिया तथा 
उसे उपनिवेश्ञ के विधान पर स्वीकृति प्रदात्र करदे की पूरी झक्ति श्रदाव कर दी, 
अर्थात्‌ गवर्नर जनरल झागे से भारत को संसद से श्रादेश प्राप्त करमे लगा और वह 
"भारत का वफादार सेवक हो गया, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि और विदेशी सत्ता 
का घृणित प्रतीक नहीं रहा । 
यहा यह बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि भारत मे नया ध्तविधान बनने 
तक १६३४ के अधिनियम की वे धारायें लागू की गई थी जिन्हे संविधान सभा स्वीकार 
करे, तथापि यह कह दिया गया था कि ग्रवर्नर जनरल और ग्रवनेरों को उस 
अधिनियम के भीतर दी गई विशेष शक्तिया प्राप्त नही होगी और वे पूरी तरह 
सविधान सभा के नियत्रण में रहेगे। 
भारत सम्राट का पद समाप्त--महारानी विवटोरिया ने जब भारत का शासन 
कम्पनी से सभाला था तो उन्होने भारत-साम्राज्ञी का पद ग्रहण किया था, उनके बाद 
से ब्रिटिश सम्राट भारत के सम्राट भी फहलाते थे । इस अधिनियम ने इस बारे गे 
कहा कि इ डिया इम्पेरेटर और एम्परर ऑफ इ डिया (भारत सम्राट) नाम के पद 
समाप्त कर दिय गय' है श्रीर इस बारे म एक शाही घोषणा भी कर दी गई । इसमे एक 
कठिनाई यह थी कि म्केली ससद सम्राट के पद में परिवर्तन नहीं कर सकती थी, 
उसके लिय सारे राष्ट्रमडलीय देशो की स्वीकृति लेनी अनिवायं थी, परन्तु ब्रिटिश 
प्रधान मनी ने अपनी ससद को यह आश्वासन दे दिया कि इस बारे से सभी राष्ट्रभड- 
लीय देशों ने सहमति देने का वायदा कर लिया था । 
त्तोइसेवाश्ों व सेना के ब्रिटिश सदस्षों के हितो की रक्षा--अ्रधिनियम में 
भारतीय नेताओं के आग्रह पर यह धारा जोडी गई थी कि जो लोग भारत में सेवा 
कर रहे हैं वे विटिश नागरिक होते हुए भी भारत की सेवा करेंगे तो भारत सरकार 
उनके हितो की रक्षा पहले की ही भाति करती रहेगी, और ब्रिटिश सरकार भी उनके 
हितो का सरक्षण करने के लिय जिम्मेदार होगी | भारत के नेता चाहते थे कि सारे 
अर ग्रेज संनिक और अनुभवी कमंचारी भारत को तुरन्त छोडकर न जाये क्योकि वैसा 
होने पर देश का प्रशासन ठप्प हो सकता था। इसके दावजूद भी बहुत से लोग 
छोडकर चले गये झौर भारत सरकार ने कुछ समय तक तो सरकारी कर्मचारियों के 
बारे में बहुत तगी उठाई । 
देशी राज्यों को स्वतत्रता दे दी गई--जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, १६४७ 
के अधिनियम छारा भारत के देशी-राज्वों के ऊयर से त्रिटिश सम्राट की सर्वोपारि सत्ता 
समाप्त कर दी गई । भारत को जो सत्ता दी गई वह ब्रिटिश-भारत के बारे से थी । 
देशी राज्यो की सत्ता भारत सरकार को नही दी गई भौर राजाओं व नवाबो को 
स्वतंत्र कर दिया गया । होना यह चाहिये था कि सारी सत्त्ता भारत को सौंप दी 
जाती, परन्तु दैसा किया नहीं गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि देश मे देशी 
राज्यो को लेकर कइवाहट पैदा हुई । हँदराबाद के मामले मे हमे कडा कदम उठाना 
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पडा तथा काइ्मीर का मामला भी उस्ची कारण उलके गया व्यादि सारी त्विति 
अनिश्चितत बना दी गई थी १ उसका मूल कारण केवल यह था कि अ ब्रैज सरकार 
जब यहा से गईं तो उसने उन देशी राजाओ्रो निश्वाम व नवावा को स्ववत्र बना दिया 
जिन्होंने भारत म उसके शासन को शक्ति दी थी तथा जिन्‍्होंवे उसे वल पहुँचाया था। 

इस प्रकार हमारा प्यारा देश लम्बे समय की दासता की दूषित श्र सलाओो को 
तोडकर वास्तविक और वैधानिक दृप्टियी से स्ववत्र और प्रभृुतान्मम्पत हो गया। 
भरत की स्वतत्रता की इस विलक्षणता को देख कर लाई सैम्युएल न वहा था कि 
ब्यह इतिहास वी एक विलक्षण घटना है यह बिना युद्ध के होने वालो एक सन्धि है ४ 
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ज्या ही स्ववत्ता दिदस निकट आया, भारत सरव्तर ने अनेक महत्वपूर्ण पदों 
पर नियुक्तिया की श्रीमती सरोजनी नायडू को उत्तरप्रदेश का गवर्नर बताया गया 
और श्रीमती विजय लक्ष्मी पडित को मोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त 
किया गया । 

१४ अगस्त को रात के ११ बजे सविधान सभा की वह ऐतिहासिक वंठक हुई 
जिसम उसने भारत की सर्वोच्च सत्ता को झपने हाथो म लिया । झारम्भ मे भारतीय 
स्वाधीनता सग्राम के राष्ट्रगीव वन्देमावरस्‌ की प्रारम्भिक पक्तिया थाई गई , उसके बाद 
सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद का भाषण हुआ जिसके वाद देश के झहीदों वी 
स्मृति म दो मिनट तक सारे सदस्य मोन खडे रहे । बाद में पृडित नेहरू वा भाषध 
हुआ झौर ठीक आदी रात की सबते देश की सेवा म लग रहन वी प्रतिज्ञा ग्रहण वी। 
तत्वइचात सविधान सभा न डा० राजेद्ध प्रसाद और शी नेहरू जो को यह सत्ता दी 
वि वे लाई माउन्टवेटेन को जाकर सूचित करें कि भरत की सविधात सभा ने भारत 
के धप़्सन की जिम्मेदारी सम्हाल ली है गौर वह उन्ह भारत के गवर्नर जदरल गा 
पद ग्रहण करने के लिये निमजित करती है! 

सबेरे के समय राजभवन (पुराने दाइसराय भवन) में गवनंर जनरल और 
मर्तियों ने शपध ग्रहण की । उसके बाद सविधातःसभा की वैठक झुरू हुई इस दिन 
साथ देश उल्लाप्त से भर उठा परन्तु इस दिन हम, जितना चाहिय था उतवा आततई 
न मता सके व्यावि साम्प्रदायिक द्रैषकी आग म हमारे देश के लोग जल रहे थे, 
पाविस्तान बन जाने पर भी वह आग झान्त नही हुई थी, वरन्‌ वह तेजी से फैल रही 
थी । चारो ओर हिंसा और दमन का दौर-दौदा हो रहा था। पाकिस्तान के क्षेत्रों से 
अनगिनत भारतीय जनता वेघरवार होकर और अपन प्रियजनों को गया कर भारत में 
आरही थी, उन लोगा के दुख वा वर्णन नही किया जा सकता उघर हमारी श्राजादी 
के मसीहा महात्मा गाधी नोप्राखाली दी पमडंडियों पर नंगे पाव घूम धूमदर बइर 
और हिमक चोमी को झान्ति का पाठ सिखा रहे थे तथा प्रीडित मालदता के प्रामू 
धोछने वे वेष्टया कर रहे थे। इधर दिल्ली के लाल किले पर जदाहर लाल जी भारत 
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का प्यारा राष्ट्रभ्वज तिरंगा फहरा रहे थे, उधर शान्ति और अहिंसा का वह देवदूत 
काटो भरी तग और संकरी राहो से चलकर टूठे हुए दिलो को जोडने की चेष्टा कर 
रहा था, भ्राजादी के बाद शायद उस महामानव के लिये यही काम शेप बचा था, इसी 
काम में वह आख़िर में चला भी गया । प्रसिद्ध वैजानिक आइन्सटीन के शब्दों में कहे 
तो कह सकते हैं कि आने वाली पीढिया अचरज करेंगी कि इस प्रकार का एक 
अतिमानव मनुष्यों के बीच मे रहता था और उनके बीच काम करता था। हमारी 
आजादी उस महामानव के नाम के साथ जुडी हुई है। 


सविधान-सभा द्वारा संविधान का निर्माण 


भारत के साविधानिक विकास का हमारा प्रस्तुत विवरण पझ्रधूरा ही रह जायेगा 
यदि हम स्वतन्त भारत के संविध'न के निर्माण की कहानी को छोड दें | संविधान सभा 
के बारे भे पीछे अनेक स्थलो पर लिखा गया है। यहा हम यह देखने की चेष्टा करेंगे 
कि इस महान और प्रभुता सम्पन्न सभा ने किस प्रकार हमारे महान प्राचीन एव विशाल 
देश के लिए एक उच्च कोटि का सविधान बना कर दिया। 

सविधाम सभा की कन्पता--जनतन्त का भ्र्थ है किसी देश की जनता के 
लिए आात्म-निर्णय का श्रधिक्षार । आ्रात्म-निर्णय का अयथ॑ं है अपने शासन के सघालन 
के नियम स्वय बनाना । ब्रिटेन ससार का एक ऐसा देश है जिसकी साविधानिक 
परम्परायें विकसित हुई हे श्रथवा विधि-निर्माण के साधारण क्रम में बनी है । उस देश 
के लोगो को कभी एक स्थान पर दवैठकर अपने देश का सविधान बनाना नहीं पडा 
है । सविधान बनाने को परम्परा का झारम्भ सयुकत राज्य अमेरिका ने किया । 
उनके यहा १७८७ ई० में सघीय-सम्मेलन ने एक सविधान का निर्माण किया जो 
भाज तक बहुत थोड़े में सशोधनो के साथ चल रहा है । इस परम्परा का अनुकरण 
फ्रान्स नें किया और वहा १७८६ से १७६१ के बीच एक राष्ट्रीय सविधान-सभा ने 
एक संविधान का निर्माण किया / 

भारत मे ब्रिटिश ससद के बनाये हुए सविधान के अनुसार शासन चल रहा 
था । जब देश के भीतर स्वराज्य की माग भ्रबल हुई तो उसका स्वाभाविक तौर पर 
ही यह प्रयोजन था कि भारत के लिए सविधान बनाने का अधिकार भारत की जनता 
के प्रतिनिधियों को होना चाहिय । १६३५ के अ्रधिनियम की घोषणा से पहले ही 
गाधीजी ने भारत के लिए एक प्रतिनिधि सभा का प्रस्ताव देश और सरकार के सामने 
रखा था जो देश के लिए सविधाल बताने का दास करती । काग्रेस ने ६६३४ से 
संविधान सभा बनाने के बारे स एक माग और प्रस्ताव पेश किया। १६३५ में जब 
नये भारत अधिनियम की घोष"्ण की गई तो काग्रेस उससे बहुत अभसन्न हुई और 
उसने अपने फैजपुर अधिवेशन स १६३६ में निम्न अस्ताव इस बारे में पास किया 
जिसमे उसने सविधान सभा का उल्लेस क्यि-- 

#काग्रेंस का लक्ष्य भारत में एक वास्तविक लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना 
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करना है, जिसमे सत्ता सम्पूर्ण जनता को सौप दी जाये और सरकार उसके प्रभाव- 
शाली तियत्रण में रहे | ऐसे राज्य की स्थापता केवल एक ऐसी संविधान सभा द्वारा 
ही हो सकती है जो अच्तिम रूप से देश के संविधान का निर्णय कर सके ।” 
काग्रेस ने १६३६ में द्वितीय महायुद्ध शुरू होने पर पुन यह माग वी और 
सरकार को कहां कि यदि भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुता-सम्पन्न संविधान सभा बताने 
का अधिकार दिया जाय तो भारत युझ मे अ ये जो का साथ दे सकता है। का्रेस 
कार्यक्षमिति ने अपने एक प्रस्ताव भे कहा कि, “एक स्व॒तन्त्र देश का संविधान बनाने 
के लिये मविधान सभा ही एकमान लोकताविक माग॑ है, तथा जो लोग लोकतन्त्र और 
स्वतन्तता मे विश्वास करते है इससे इन्हार नहीं कर सकते ।” (नवम्बर, १६३६) 
इस बारे म बोलते हुए श्री जवाहरलालजी ने कहा था कि, “अगर इसे स्वीकार किया 
जाये, जैसाकि होना चाहिये, कि राजनीतिक और राष्ट्रीय सप से हिन्दुस्तानी ही 
अपने भाग्य के एकमात्र निर्णायक हो और इसलिए अपना विधान तैयार करने दी 
उन्हे पूरी आजादी हो, तो इससे यह अर्थ निकलता है कि ऐसा एक राफप्ट्रीय-पंचावत 
(सब्रिधात सभा) द्वारा ही हो सकता है।” (राष्ट्रीय पचायतः सम्पादक श्री यशपाल, 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली, १६४०) महात्मा ग्राधी ने भी इस विचार वा 
प्मर्थंन किया और उन्होने हरिजन सेवक के २४ नवम्बर, १६३६ के अड्भू मे लिखा 
कि, * सिर्फ राष्ट्रीय चचायत ही एक ऐसा सविधान बना सकती है जो देशी हो और 
जो दवीम-ठीक और पूरी तरह से जनमत का प्रतिनिधित्व कर सके ।/” 
सविधान सभा कय निर्मास--कैविनेट मिशन पोजना के बारे म वर्णन करते हुए 
हमने सविधान सभा के जन्म के बारे म लिखा है। यह सभा उन प्रस्तावों में से पैदा 
हुई | इसके जन्म के वाद इसको मार डालने और नष्ट कर देने के अनेक प्रयात्त हुए 
परन्तु कांग्रेस इसके जन्म के समय से ही इसकी रक्षा मे खड़ी हो गई और उसने यह 
घोषणा कर दी कि कसी भी परिस्थिति मे संविधान सभा के काम की न रोवा जा 
सकता है तन बन्द क्या जा सकता है | वह इस मामले मे यहा तक झड गईं कि जब 
नवम्बर १६४६ में शी जवाहरलालजी को ब्रिटिश सरकार ने सलाह के लिए वुन्ावा 
ता वे जाने को तैयार नहीं थे और उन्होने अपने न जाने का यह कारण बताया कि 
उन्हे आग्का थी कि लन्‍्दन सम्मेलन केवल इसलिए बुलाया ग्याथा जिससे कि 
दिसम्बर कौ आरम्भ होते वाली संविधान सभा वो पहली वैठक न हो सके ! जब 
उन्हे यह झ्राव्वासन दे दिया गया कि वे £ दिसम्बर से पहले ही भारत लौट पके 
तथा सरकार क्सी भी तरह सविधान सभा के अधिवेशन को टातना नहीं चाहती है 
तभी वे लन्‍्दन गये । ह 
संविधान सभा के सदस्यो का निर्वादन प्रान्तीय विधान सभाग्रो के सदस्वों ने 
किया | संविधान सभा के २१० सामान्य-स्थानो म से कांग्रेस क्ों सब वे सब स्थान 
प्राप्द हुए और सुस्लिम लीग को मूस्लिम स्थानों में छह म से ७७ स्थात प्रात हुए। 
संविधान सभा एक प्रकार से देश की अतिभा और शक्ति की प्रतीक बन गई, उसमे 
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जवाहूरलालजी, सरदार वल्लभ भाई पदेल, चक्रवर्तों राजगोपालाचारी, प० गोविन्द 
बवल्लभ पन्‍्त, डा० राघाक़ष्णन, डा० राजेद्धप्रसाद, डा० अम्बेदकर, सरोजिनी नायडू, 
आधारय्य कृपलानी झौर पुरुषोत्तरदास टडन आदि विद्वान और राष्ट्रभक्त पहुँचे । यहा 
भी वही व्यक्ति नही था, जिसके इशारे पर सारा देश आजादी की लडाई लड चुका 
था, महात्मा गावी उसके वाहर ही रहे और हर बात में उनकी बराबरी और नकल 
करने वाले जिन्ना साहव भी । 
मुस्लिम लीग सविधान सभा के भीतर नही गई, परन्तु काग्रेस श्रपने निश्चय 
पर झटल डटी रही, तथा उसतने पूर्व निर्धारित ६ दिसम्वर १६४६ को उसका प्रथम 
अधिवेशन आरम्भ बर दिया । आरम्भ में ही सभा के सामने कई बडी कठिनाइया 
आई, जिनुका उसने साहस के साथ सामना किया | सबसे पहले यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा ? इस बारे मे वाइसराय लॉ वेबेल 
का मत था कि क्‍्योक्ति सविघान सभा का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया है, भ्रत 
उसका पहला भ्रध्यक्ष नियुवत करने का अधिकार बाइसराय को होना चाहिये, पडित 
जवाहरलालजी का श्राग्रह था कि सविधानसभा एक प्रभुता-सम्पन्न सस्‍्था थी, भ्रत 
वाइसराय को उस प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। झाखिरकार सयुकतराज्य 
प्रमरिका और फ्रान्स की परम्परा के अनुसार' सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य श्री 
सच्चिदानन्द सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया । सविधान सभा का अधिवेशन नई दिल्‍ली 
में विधानसभा भवन के पुस्तकालय हाल मे हो रहा था जिसके अन्दर दीवारों पर 
पुराने गवर्नर जनरलो के चित्र लटक रहे थे । सविधान सभा के सदस्यो को यह बहुत 
अटपटा लग रहा था कि इस प्रकार वे उन लोगो के चित्रो की साक्षी में भारत के नये 
सबिधान को तैयार करें जो देश मे विदेशी शासन के प्रतीक थे। इस समस्या का भी 
समाधान हो गया और उन चित्रो को बहा से उतार कर कही अन्यत्न पहुचा दिया गया । 
ये कठिनाइया तो मामूली थी परन्तु इनसे भी कही बडी कठिनाइया दूसरी थी 
जिनका सामना सविधान सभा को करना पड रहा था, वे वंघानिक और राजनीतिक 
कठिनाइगा थी । पहला प्रश्न तो यह था कि क्‍या सविधान सभा सविधान बनाते समय 
मिशन योजना के उन अश्यो से बधी हुई थी कि वह केवल चार विषय ही संघीय 
सरकार को देगी और दोष प्रान्तो को, दूसरा प्रश्न यह था कि क्या प्रान्तो का समूही- 
करण मिशन योजना म बताये अनुसार अनिवार्य था, इस बारे मे बाइसराय ने काग्रेस 
के अध्यक्ष भौलाता आजाद को यह आश्वासन दिया था कि समूहीकरण श्रनिवार्य नही 
था, परन्तु मुस्लिम लीग उसे अनिवार्य मानती थी ओर वाद मे जिटिश सरकार ने भी 
उस विचार का समर्थन किया । एक और कठिनाई यह थी कि लीग सविधान सभा में 
नही झा रही थी झ्ौर यह भी ज्ञात नही हो पा रहा था कि वह आखिर तक आयेगी 
या नही । इस कारण सबविघान सभा अपने काम को किस प्रकार आगे वढा सकेगी 
इसके बादे में सबके मन में सम्देह था । परन्तु सविधान सभा अपने काम मे जुट गई 
भौर वहू ३ जुन १६४७ को देश के विभाजन से पहले अपने तीन अ्रव्रिवेश्धन कर 
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चुकी थी, उसकी विविध समितियों आदि का निर्माण हो चुका थाऔर पहले भ्रधिवेशन 
में ही १३ दिसम्बर को पंडित जवाहर लाल जी ने उसके सामने उद्देश्यों सम्बन्धी 
प्रस्ताव रखा जो स्वीकार कर लिया गया था। उस प्रस्ताव मे कहा गया थाकि 
सदिधान सभा एक प्रश्ुता सम्पन्न सभा है श्र उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं 
देता है तथा यदि कोई चुनौती देगा तो हम उसको स्वीबार करते है और अपनी 
स्थिति पर सुदृढ हैं ॥ उसम यह भी कहा गया कि यह भ्रस्ताव देश वी जनता के प्रति 
एक पवित्र प्रतिज्ञापत्र है। पहले अधिवेशन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह पास 
किया गया कि सविधान सभा को बिना उसके कुल सदस्यो के दो तिहाई बहुमत के 
अन्य किसी प्रकार विधटित नहीं क्या जा सकेगा । इस प्रकार सभा ने अपनी प्रश्नुता 
स्थापित कर ली । रे 

ह जून को यह घोषणा हो जाने के वाद कि भारत के दो टुकड़े होगे, भारत 
की सविधान सभा का काम बहुत हल्का हो गया और वह निश्चितता के साथ अपनी 
इच्छा के अनुकूल देश क्य सविधान बनाने के लिये स्वतत्र हो गई। उसका चौथा 
झधिवेशन १४ जुलाई को आरम्भ हुआ उसमें भारतीय क्षेत्र के २३ मुस्लिम लीगी 
सदस्यों ने सविधानसभा म भारत के प्रति वफादारी वी शपथ ग्रहण की और सभा में 
अपना स्थान ग्रहण कर लिया । देशी राज्यों मे से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, 
रीवा पटियाला और बडीौदा के प्रतिनिधि २८ अप्रौल १६४७ को ही सविधान सभा 
मे स्थान प्रहण कर चुके थे और हँदरावाद व काइ्मीर को छोडकर दोष भारतीय 
राज्यों के प्रतिनिधि १४ जुलाई को सविघान सभा में सम्मिलित हो गये । काइमीर के 
प्रतिनिधि अक्तूवर १६४७ में और हँदराबाद के नवम्बर १६४८ में आये और इस 
प्रवारं सभा भारत की प्रतिनिधि सभा हो गई । 

१४ अगस्त १६४७ को संविधान सभा का अधिवेशन फिर से झारम्भ हुमा 
झौर उस रात को सभा ने भारत वी प्रभुता की बायडोर वैधानिक ढग से संभाल ली। 
उसने लाडड माउन्टबेटेन को स्वाधीन भारत का प्रथम गवनेर जनरल नियुक्त क्णि। 
इसी समय सविधान सभा ने भारत की ससद का स्वरूप भी ग्रहण कर लिया। 
संविधान सभा की ईसियत मे वह अपने अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्साद वी प्रध्यक्षता मे 
संविधान बनाने का काम करती तथा अपने नये निर्वाचित स्पीकर (ससद के परध्यक्ष) 
श्री जी० वी० मावलक्र की अध्यक्षता मे १६६५ के अधिनियम के भ्रन्तर्गत भारत वी 
रुसद के नाते चालू कानून दनाने वा बाम भी वरही रही। यह इसका दोहरा कार्य था। 

२६ अगस्त को सविधघान सभा सविधान का प्रास्प बनाने के लिये एक प्राहप 
समिति की स्थापना की जिसमे विश्लेपज्ञो वी नियुक्ति की गई। इसमे अध्यक्ष डा? 
झम्बेदकर के अलावा श्री अल्लादिद्वप्ण स्वामी अय्यर, श्री एन० गोपालास्वामी 
झ्राययर, श्री के० एम० झुन्शी, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी तथा दो प्रन्य सदत्त्य चे। 
प्रारूप समिति के सलाहकार के तौर पर श्री बी० एन० राव वी नियुवित की गई! 

फरवरी १६४८ में संविधान का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया और देश 
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भर में उस पर चर्चायें कौ गई तथा प्रान्तोय विधावसभाझों ने भी उस पर विचार 
किया । इन चर्चाप्रो के प्रकाश में प्रारूप समिति ने सविधान में अनेक संशोधन किये 
और अन्तिम प्राहूप सविधान सभा की चर्चा के लिये ४ नवम्बर को रखा गया। पूरे 
एक वर्ष तक उस पर चिन्तन, मनन ओर चर्चायें हुई । कुल मिलाकर € दिसम्बर 
१६४६ से लेकर २६ नवम्बर १६४६ तक १०८३ दिन के दीर्घ समय में भारत के 
सविधान का निर्माण हुआ । 

२६ नवम्बर १६४६ को भारत के सविधघान पर सविधघान सभा के अध्यक्ष 
डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा हस्ताक्षर किय गये। यहा यह कहना लाभदायक होगा कि 
लाई माउन्टबेटेन द्वारा गवर्नर जनरल पद त्याग देने पर भारतीय राजनीति के भीष्म 
और श्राचायं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का प्रथम और भश्रन्तिम भारतीय 
गवर्नर जनरल बनाया गया । थे २६ जनवरी १६५० के दिन॑ अपने पद से मुक्त हो 
गये | उस दिन भारत के गवर्नर जनरल का पद सदा के लिय समाप्त कर दिया गया 
तथा उस दिन हमारा नया संविधान देश म लाश किया गया। उसके अनुसार 
सविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित डा० राजेन्द्रप्रसाद भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति बने । 


जिले 





खण्ड ३ 
खतन्त्र भारत का संविधान 


भ्रध्याय : १० 
मारतीय-सपिधान : एक परिचय 


“हमारे सविधान के श्रन्तर्गत राज्य प्रभुता-सम्पन्न नही है बयोकि वह 
अपनी वधानिक शबिति सविधान से प्राप्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय भी 
प्रभुता सम्पन्न नही है, यद्यपि वह कार्यपालिका व विधायिका के निर्णंयो को 
अ्रसाविधानिक घोषित कर सकता है तथापि उसे उसकी वैधानिक सत्ता 
सविधान से प्राप्त होती है । सम्मिलित राज्य (803068) भी प्रभुता-सम्पन्न 
नहीं हैं क्योडि अवशिष्ट शक्तिया सघीय सरकार को दी गई हैं, श्ौर उसको 
निहित एव अन्य शक्तिययो के श्रल वा सघ को राज्यो पर नियन्त्रस्प की 
निश्चित सत्ता प्राप्त है वह किसी राज्य को सरक'र को भग कर सकता है 
झ्रथवा उसकी सोमाझो का ददल सकता है। हटारा सविधान स्वय भी 
प्रभुता सम्पन्न नही है, इसकी स्थिरता उन लोगों पर झ्राधारित है जिनके 
प्रतिनिधि इसे उसी प्रकार समाप्त कर सकते हैं जैस कि उन्होंने इस बनाया 
था। हमारे राज्य मे प्रभुता जनता में निहित है वास्तव में बह उस सत्ता- 
घारी समृह मे रहता है जो संविधान का सचालन करता है तथा जो सध व 
राज्य सरकारो मे काम करने वाली उन सामूहिक साक्तियो का नियन्तण 
करता है जिसे सविधान के सशोवन अथवा रह करने का अधिकार है ।” 

-+कन्हैयालाल माणणिक्यलाल मु शी 


२६ नवम्बर १€४६ को सविधान सभा ने झन्तिम रूप से भारत के लिए जिस 
संविधान का निर्माण किया था उसकी प्रेरणा और उसके तत्वो के स्रोतों (50070९8) 
का ज्ञान कर लेना सविधान को भली प्रकार समभन के लए आवश्यक होगा। 
प्रस्तुत पुस्तक के द्वितीय खण्ड में हमने भारतीय सविधान के विक्रास की क्या प्रस्तुत 
व हैं। यद्यपि यह सत्य हैँ कि भारत का बतमान रविघान एक साविधान सभा के चेतन 
प्रयत्न द्वारा एक निश्चित काल-ग्रवधि में निश्चित स्थान पर बन कर त॑यार हुप्ना है भौर 
उस पर एक निश्चिचत राशि व्यय हुई है साथ ही उसके निर्माण म निश्चित व्यक्तियों 
का हाथ रहा है तयापि यह भी उतना ही सत्य है कि हमारा यह सविधान पिछते 
सौ वर्षों म निरन्तर होने वाले साविधानिक विकास की चरम परिणित्ति हैं । 


श्ध्ड भारतीय राजनीति का विकास झौर सविधान 


हमारे वर्तमान संविधान के विभिन्न अ्यो के लिए सँड्धान्तिक और व्यवहारिक 
प्रेरणायें विभिन्न सदिधानो से लो गई हे, इसके बावजूद भी हमारा सविधान उस 
दिश्या मे एक मजबूत कदम माना जा सकता है जिस दिद्या में हमारे देश के भीतर 
साविधानिक रचना आरम्भ हुई थी, विशेषकर १६३४५ के शझ्रधिनियम का स्पष्ठ प्रभाव 
उस पर देखा जा सकता है । वास्तव मे हमारे संविधान का निर्माण १६३४ के झधि- 
नियम के साये में ही हुग्ना है । 

संविधान के स्रोतों का उल्लेख करते समय हमे स्पष्ट तौर पर यह समझ 
लेना चाहिय कि सविधान केवल वह आलेख (0५0070०/7) नही है जो कि स्वि- 
घान-सभा हारा बताया और पास किया गया है, उसके अतिरिक्त उसके भीतर अनेक 
तत्वो का समावेश होता है जिन्हे हम संविधान के विकसित अदा कह सकते है । इत 
प्रकार जिस संविधान का हम अ्रष्ययन कर रहे है वह उस झालेख (790०77 ९४) 
से कुछ अधिक विस्तृत और व्यापक है जो सविधान की पुस्तक मे लिखा हुआ मिलता 
है । इतना ही नही, प्रिटिश संविधान की परम्परा के अनुसार कई अ्रवसरों पर वह 
उससे भिन्न भी है, क्योकि सविधान वी धाराप्रो का बिल्कुल वही झर्थ नही होता जो 
भाषा की दृष्टि से निकाला जा सकता है, हमारे सविधान में भी सिद्धान्त और व्यव- 
हार के बीच एक सीमा तक अन्तविरोध दिखाई दे सकता है, यानी वह देखने में कुछ 
और व्यवहार में कुछ और हो सकता है । 

सविधान के स्रोत (8007088 06 0028४ £7६07 )-इस खण्ड मै हमते जिन 
साबिघानिक नियमो का उल्लेख किया है वे निम्न ख्रोतो से लिये गये है-- 

१ संविधान का प्रालेख--जो सविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है और 
भारत के शोगो द्वारा २६ जनवरी १६५० को स्वीकार तथा श्रात्मापित विया 
गया है । 

२: भारत शासन प्रधिनियम १६३५ व १६९४७--हम यह बात पीछे वर्णन 
कर चुके हें कि हमारे व्तेमान सविधान के निर्माण में भारत-शासन-अधिनियर्मों का 
बहुत प्रभाव रहा है | इसके अतिरिक्त हम यह बात याद रखनी होगी कि किसी देश 
का शासन भ्रौर कानून एक निरन्तर चालू रहने दाली चीज होती है। भारत मे शासन 
की कडो एक दिन के लिए भी नही टूटी । भारत एक नया राज्य नहीं है, वह एक 
निरन्तर चलने वाला क्रम है। यद्यपि सविधान के श्रनुच्छेद ३६४ के द्वारा इन अधि- 
नियपो को रह कर दिया गया है तथापि अनुच्छेद ३०० के अनुधार राज्य के विस्द 
मुकदमा चलाने श्रांदे के बारे मे उन्हीं नियमो को स्वीकार क्या गया है जो ६६३१ 
के अधिनियम के अन्तर्गत थे । 

३. ससद द्वारा पास क्यि गये अधिनियम--हमारे संविधान में शासन के 
सचालम के बारे में काफी बारीकी से वर्णन किया गया है, तथापि उसम झनेश बातें 
संसद के निर्णय दारा सचालित किये जाने के लिये छोड दो गई हैं, जैसे संसद नाग- 
रिकता प्रदान करने और छीनने के बारे म विधिया ( ॥/398 ) बना सकती हैं 
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(सविधान का अनुच्छेद ११), इसी प्रकार वह अनुच्छेद १६६ के अनुसार राज्यो में 
विधान परिपद ([,6€६५।४ए४-(००ए७७]3) की व्यवस्था कर सकती है। इस 
प्रकार के अ्रन्य कई मामले ससद द्वारा निर्णेय के लिए छोड दिये भय है, और ससद 
ने उन मामलो में जो विधिया बनाई हैं उन्हे संविध्दि (020080एप07 9] [/छव) 
का पद प्राप्त है। उदाहरण के लिए यहा हम कुछ अधिनियमों का उल्लेख कर 
सकते हैँ-- 

भारतीय नागरिकता अधिनियम १६५५ भारतीय विधान-परिपद अधिनियम 
१६५७ सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीजश्ञो की सख्या) भ्रधिनियम १६५६ लोक- 
प्रतिनिधित्त अधिनियम १६५०-१६५१॥ राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधि- 
नियम १६५२, वित्त आयोग अधिनियम १६५१, राज्य-पुनर्गंठन अधिनियम 
१६५६, आदि। 

४ ब्रिटिश सविधान के कुछ नियम जो भारतीय संविधान के श्रद्ध मान लिये 
गये हैं--हमारे सविधान के बुनियादी सिद्धान्त ब्रिटिश स्विधान से लिये गय हैं। 
यद्यपि उसके नियम हमारे संविधान के अजद्भ नही है तथापि एक ओर तो हम प्रेरणा 
और स्पध्दीकरण के लिए उगकी ओर देखते है दूसरी ओर कही कही हमारे संविधान 
ने यह कहा है कि 'ब्रट्िश संविधान के नियम हमारा मार्यदर्शय करेंगे, उदाहरण के 
लिये सविधान के ग्रनुच्छेद १०५ की धारा सख्या ४५ म कहा गया है कि जब तक 
भारतीय ससद कोई नियम निर्धारित न करे तब तक भारतीय मसद के दोना सदनो, 
उनके सदस्यो व समितियों की शवितिया विमुकतिया ([छाष्णापध068) और उनके 
विशेषाधिकार वही हो। जो सविधान आरम्भ होने के सथम अ़िशेन की ससद के 
सदनो उनके सदसरूुघों व उनकी समितियों को प्राप्त थे। इससे यह सकेत भी मिलता 
है कि सविधान निर्माताग्रो ने यद्यपि इसके बारे म नियम बनाने की शक्ति ससद को 
दी है परन्तु उन्होंदे व्विटिय नियमों के लिय अपनी पसन्द भी प्रगठट कर दी है । स्याया- 
लयो द्वारा लेख जारी किय जाने के बारे मे भी इसी प्रकार के कुछ नियम स्वीकार 
कर लिय गय हैं । 

४ सर्विधान के बारे मे न्यायालयों की व्यास्यायें--सर्वोच्च न्यायालय झौर 
राज्यो के उच्च न्यायालय अपने-अपन क्षेताधिकार के भीतर जब साविधानिक प्रश्नों 
पर अपने निर्णय देते हे तथा सविधान की व्याख्या करते हैं तो उससे कई साविधा- 
निक परम्पराग्नों का निर्माण होता है। इसमे कोई सन्देह नही है कि न्यायालय 
साविधानिक नियमों और विधियों का निर्माण नहीं करते है, परन्तु वे संविधान की 
घाराग्रों की व्यारु+ करते हैं, और यदि ठीक़-ठीक कहा जाय तो कहा जा सकता है 
कि स॒विधान की घाराओो का अर्थ वही होता है जो न्यायालय बताते हें । सविधान 

क्या है, यह बताने का काम्र न्यायालय करते हे, अत. यह मानना होगा कि सविधान 
को नया अर्थ देकर न्यायालय उसम नय तत्वों का समावेश कर सकते हैं। सयुक्त 
राज्य अमेरिका के न्यायालय ने इसी प्रकार बहा के संदिधान को नये श्रथ॑ दिये हैं 
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तथा राज्यों की अपेक्षा सध-शासन को अधिक शक्तिशाली बनने मे सहारा दिया है । 
६. साविधानिक-परम्परायें--कोई भी सविधान न पूरी तरह अलिखित होता 
है, न पूरो तरह लिखित । ब्रिटेन के संविधान मे लिखित तत्वों का विकास भी हुमा 
है, इसी प्रकार भारत के सविधान में अलिखित-परम्पराओं का विकास हुम्ना है। 
परम्पराओ का विकास देश की जनता के चरित्र, शासकों की मान्यता और उनकी 
राजनीतिक-पसन्द पर आधारित होता है कई बार परम्पराओरो का निर्माण विशेष 
परिस्थितियो का सामना करने के लिए होता है। यदि सविधान मे परम्पराओं के 
रूप म अतिसाविधानिक ( -5678 0008६76079)) विधान का विकास न हो 
तो लिखित-शब्द के आधार पर कई बार सविधान का चलना असम्भव हो सकता 
है ! परम्परायें संविधान की मूल-भावना की रक्षा करती हैं तथा उसके सिद्धान्त और 
व्यवहार के दीच सामजस्प पैदा करठी है । 
भारतीय सविघान कई स्थलो पर ब्रिटिश सविधान की भाति अस्पष्ट है, ज॑से 
उसमे यह तो कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यों के गवनंरों की नियुक्त करेगा परन्तु 
यह वहा नहीं गया है कि वह गवनंरं! की पसन्द करते समय क्सि की सलाह लेगा, 
तथा बह किसी से सलाह करेगा भी या स्व्रय अपने विवेक से ही उनको नियुवत कर 
देगा । इस मामले में केवल एक परम्परा वन गई है कि प्रधानमत्री उसे सलाह देता 
है और वह उसे मान लेता है। उस मामले में राज्य सरकारों से सलाह करने का 
स्विज भी पड गया है। इसी प्रकार, सविधान मे यह नही लिखा गया है कि राष्ट्र 
पति के लिये अपने प्रधानमत्री और अंतिपरिपद्‌ के निर्णयों को मानना अनिवायं होगा, 
परन्तु व्यवहार म याज यह स्थिति मान ली गई है और न्यायालय भी इसी स्थिति 
को स्वीकार करते है कि राष्ट्रपति एक साविधानिक झासक या नाममात्र का झासके 
है, वास्तविक सत्ता उसके पास नही है । राष्ट्रपति द्वारा संसद को भग करने के मामले 
में भी ऐसा ही है । राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह के बिना ही इस मामले 
में कदम उठा सकता है परन्तु बेसा होता नहीं, होगा भी नही, क्योंकि उस मामले में 
हम ब्रिटिश परम्परा का अनुसरण करेंगे, ऐसा मान लिया गया है । 
इस प्रकार हमारे सविधान के भीतर परम्पराश्रो का बहुत महत्व हो गया है 
श्र वे सविधान के मूलभाव की परिचायक बन गई है, उनके आधार पर संविधात 
की व्याख्या होती है भौर उसके अनुच्छेदो वा अर्थ निदाला जाता है । 


भारतोय संविधान के प्रमुख लक्षण 
प्रत्येक संविधान के अपने कुछ लक्षण होते है और उस संविधान को समभते 
के लिये उन लक्षणों का ज्ञान होना झनिवारयय होता है। कई वार कोई लक्षण बहुत 
विशक्षण भी हो सकता है, हो सकता है कि वह किसो भी और सविधान में न पाया 
जाता हो । ऐसे विलक्षण लक्षणों को हम उसवी विज्ञेपता कह सकते हैं । यहा हम वह 
देखने की चेप्टा करेंगे कि भारतीय सविधाव को समझने के लिये हम उसके वित 
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लक्षणों पर ध्यान देने का आवश्यकता होगी और यह भी कि क्या हमारे सविधान के 
भीतर कोई ऐसा विलक्षण लक्षण भी है जिसे हम उसवी विश्येषता मान सकें और यह 
कह सके कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र भ साविधानिक परम्परा को भारत की अपनी 
कोई मौलिक देन इस सविधान के द्वारा है । 

आए््लीए सबिधिन के प्रमुख लक्षणों का वर्णन हमे इस प्रकाएए कर सकते हैं-- 
लोकतब्नात्मक स्वरूप (0800 00860 #'0०एण) 
मूलत लिखित (58503॥9- ४९ ता६6७) 
प्रधानव निर्मित (| 775४88 86॥ ६ 070७68) 
दुष्परिवर्तेनीय ( शिट्ठःवे) 
सघात्मक (?९१७४७)) 
ससदात्मक (?िक्का।%06प्रौकाए) 
लोक--कत्याणका री रोज्य की स्थापता (030980|4-0790676 0 
एए ७78 90908) 
चर्म-निरपेक्षता (8600) १४8७7) 
& विहवज्ञान्ति का पोषक 


छू #0 मद # #० ७ ७ 


है] 


१ भारतीय सविधान का लोकतत्रात्मक स्थरूप 


हमारे सविधान की प्रस्तावना मे कहा गया है कि, हम भारत के निवासी 
भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतत्रात्मक् ग्रणराज्य बनाने के लिय उसके 
सभी नागरिकों को सामाजिक आधिक झौर राजनीतिक न्याय विचार, अ्रभिव्यवित 
विश्वास, धम और उपासना की स्वतत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त 
कराने के लिय , तथा उन सब में व्यक्ति वी गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनि- 
श्वित करने वाली वन्धुता को बढाने के लिय दृढ़ सकल्प होकर, अपनी इस संविधान 
सभा में आज २६, नवम्बर १६४६ को एतद द्वारा इस सविधान को ग्रगीह्त अ्रधि- 
नियमित और आमापित़ करते है । 

प्रस्तावना मे जो सबसे पहली बात कही गई है वह यह है कि भारत एक 
सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य हैं। इसम भारत को स्वतत्न राज्य नही कहा गया है। 
स्टीवेन्सन नाम के विद्वान ने स्वतत्र राज्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि 'स्ववत्न- 
राज्य वी कप्तौटी यह है कि उस देश म जिस विधान के झनुमार शासन चलता है वह 
विधान उसी देश म दंदा हुआ हो वह जिसके द्वारा बनाया गया है वह उस राज्य का 
प्रय हो और वह्‌ विधान उसकी झपनी सत्ता से अर्थाद सामूहिक जनल्‍ाक्ति के द्वारा 
लागू किया गया हो )' यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारत इन क्सोटियों 
पर खरा उतरता है, साथ ही २६ जनवरी १६४६ को जब इस थ्रस्तावना की घोषणा 
की गई और यह सविधान स्वीकार किया, भारत पहले से ही स्वतवर हो चुक्षा था । 
सविधान के जिम्मे यह काम नही था कि वह भारत की स्वतज्ञता की घोषणा करे, 
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स्वृतंतता की घोषणा तो १४ भ्रगस्त १६४७ को हो हो चुकी थी। यो सम्यूर-्गुलल 
सम्पन्न पहने का प्रयोजन भी भारत की स्वतंत्रता वी पुष्टि करदा ही था । 
प्रस्ताववा मे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कही गई है वह यह है कि 
भारत एक लोकतत्रात्मक गणराज्य होगा। प्रस्तावना की जिस प्रकार रखा गया है 
उससे हमारे लोक्तत्र का स्वरूप बहुत सीमा तक निश्चित हो जाता है। लोकतत्र 
शब्द का प्रयोग न करमे पर सविधान निर्माताश्रो दी यह इच्छा प्रगट होने से तो ने 
रह जाती कि वे भारत म लोकतत्र की स्थापना करना चाहते हैं क्योकि उन्होंने जितत 
प्रकार का सविधान हम दिया है उसका सारा ढाचा, उसकी सस्यथायें शौंर उसकी 
आत्मा सभी कुछ लोक्तत्ात्मक है, फिर भी उसका उल्लेख प्रस्तावना म कर देने से 
यह इरादा झारम्भ से ही जाहिर हो जाता है। लोक्तत्नात्मक शब्द का उल्लेख किये 
बिना गणराज्य दब्द का भी वहुत गहत्व न होता । गग्पराज्य से तो इतना ही समभा 
जा सकता है कि भारत एक राजनमात्मक (जिसम राजा को राज हो), या झत्प- 
तत्रात्मक (/78:007080) राज्य नही होगा। लोकतत्रात्मक शब्द को उसके 
साथ जोडकर यह वात साफ कर दी गई है कि भारत एक ऐसा राज्य होगा जिममे 
जतता अपना निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने शासन का सचालन करेगी । 
प्रभुता जनता मे निहित की गई है--भारतीय लोकतन वी बुनियादी पहचान 
मह है कि यहा राज्य की प्रभुता को जतता में निहित क्या गया है। इस अध्याय के 
आरम्भ म श्री #न्हैयालाल माणिवय लाल मुन्शी का एक उद्धारण दिया गया है जिसमें 
उन्होंने बताया है कि हमारे राज्य भ प्रभुता जनता से निहित है, वह न सघ में विहिंत 
है, न राज्यो म, स ससद म श्रौर न स्वय सविधान में हो । प्रस्तावना मै स्पष्ट रूप से 
कह दिया गया कि इस सविधान का निर्माण हम भारत के निवासियों ने किया है और 
हम ही उसे स्वीकार करते एबं अपने ऊपर लागू करते है । इस वाक्य का भर्थं विल्कुल 
साफ यह है कि भारत मे अस्तिम सत्ता जनता ने अपने हाथो मे रखी है भौर वह 
उसके पास सुरक्षित है + सविधान हमारी स्वतत्र इच्छा का परिणाम है, औौर उसकी 
पूरी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर है। हम जब चाहे तो इस सविधान को सशोधित, 
परिवर्तित या रद्द कर सकते हैं | हमारा यह सविधान हमारी लोक प्रभुता का प्रहरी 
है हमने अपने प्रभुता के्धिकार को अनुल्लघनीय (7790790]8) माना है| इससे 
यह भी प्रगट होता है कि हमारे देश के भीतर विस्ी'भ्रकार के अधिनायक्वाद तथा 
श्रातकवाद के लिय कोई ग्रुन्जाइश नही है । हजारो वर्षो से निरकुश झ्ञासवन्‍व्यवस्था के 
नीचे पडे हुए अ्स्ग्रित भौर शोषित भारतीय नर-नारियों को इस सकिधान मे भारत 
का भाग्य-विधायक घोषित किया है और उनके सिर पर राज-प्रभ्ुत्व का मुकुट 
पहनाकर मौलिक अधिकारों के कुकुम से उनके मस्तक पर भारतीय-राष्ट्र के 
+/१- का अभिषेक किया है । 
जाता हो । एप तत्रता श्र समानता--अस्तावना में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात 
देखने की चेष्टा ५ हमारे संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों को तामा 
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जिक, आराथिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है । प्राय यह कहा जाता है कि 
जब तक लोकतत्र के भीतर समाज-रचना आशिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षीत्र के 
भीतर शोपण और अन्याय चलता है तब तक लोकतत्र अपने सही प्रथ मे स्थापित 
नही हो सकता । हमारे सविधान-निर्माताओों ने स्पष्ट रूप से इस समस्या की ओर 
ध्यान दिया है और यह सकल्‍प जाहिर किया है कि हम देश के भीतर शागाजिक, 
श्राधिक और राजनीतिक न्याय श्र्थात समान अधिकार देना चाहते हू । इसी प्रकार 
लोकतत्र का एक दूसरा बुनियादी खम्भार जिस पर लोकतंत्र की छत टिकी हुई है. 
व्यक्ति वो स्वतक्ता है। हमारे सविधान ने प्रस्ताववा मे ही यह बात स्पप्ट कर दी 
है कि हमारा लक्ष्य भारत मे सबको विचार विश्वास श्रौर धर्म की स्वतत्ता प्रदान 
करना है। वास्तव गे लोकतत्र म सबरो अधिक प्ावव्यक्र-हवनजता विचार भ्रगट करने 
की स्वृतनता है, क्योंकि लोकतत्र म शासन की नीतियों का निर्माण लोकमत के 
प्राधार पर होता है प्लोर यह लोकमत चर्चा और विचार प्रकाशन के द्वारा ही चलता 
है। लोकतत्र ते ससार को सवसे बड़ी चीज यह दी है कि पहले जमाने म जो मामले 
डड्े से हल हुआ करते थे जिनको हल करने के लिय दगल थौर युद्ध होते थे वे भर 
एक मेज के चारो ओर बैठकर चर्चा और वाद-बिवाद से हल कर लिय जाते हैं । 
निर्णय बहुमत से किय जाते है अत यह नितान्त आवश्येक है कि सबको यह अवसर 
मिले कि वे अपने अपने विचार प्रगट करके बहुमत को अपने पक्ष म करने की चेध्टा 
कर स्रके । इसी प्रकार समानता का भी प्रश्न है । समानत। के अभाव म लोकतंत्र का 
स्वप्न देखना निरी मूर्खता है इसीलिय भारत के सविधात ने शुरू मे ही यह घोषणा 
पी है कि उसका लक्ष्य सभी गागरिंकों को प्रतिष्ठा ग्रौर झवरार की समानता प्रदान करना 
है। भारत की सामाजिक दशाओं के सदर्भ म इस आइवासन का बहुत भ्रधिक महत्व 
है इसका श्रथ यह है कि भारत के प्रत्यक्त नागरिक को समातर प्रतिष्ठा प्राप्त होगी 
प्रति जाति शौर धर्म के आघार पर सामाजिक भेदभाव को समाप्त किया पायगा 

हरिणन परिजन का भेद मिटेगा तथा सब धर्मों के लोगो को समाज म समान छप से 
प्रवसर मिलेगा । दुसरी महत्वपूण बाल यह है कि भारत के प्रत्यक नागरिक को जीवन 
फे विकास और उसकी रक्षा के समान प्रवसर प्राप्त होगे। लोकतत म॑ राज्य का 

स्वामित्व देश के नागरिकों में तिहित होता है भौर जीवन के समस्त साधनों पर 
उनका नंतिक व वैधानिक अ्रधिकार प्राप्त हो जाता है अत यह श्रत्यत प्रावश्यक है 

कि देश के समस्त नागरिकों को उन साधनो के समुचित उपयोग का अवसर मिले । 

भारत के सविधान ने इस अधिकार को देकर भारत में लोकतंत्र की स्थापना भौर 

पुष्टि की दिशा में बडा काम किया है । 

व्यक्ति की गरिमा --लोकतत्र केवर एक मौतठिक वल्‍पना ही नहीं है पह 

उससे कही अधिक एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धान्त है जिसदी जड़ म व्यक्ति कौ 
गरिमा का विचार निहित है। लोकतत्र का मूल उद्देश्य ही यह है कि वह व्यक्ति के 

स्थवितत्व की पवित्रता की स्थापना करे भौर उसे सारे सामाजिक-म्म॒त्याव को 
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चरम कसौटी मानकर चले। हमारे संविधान ने थोक्तंत को इस आध्यात्तिक 
प्रावश्यक्ता की ओर घ्यान दिया है। श्री कम्हैया लाल माणिक्यलाल मुन्शी ने इसके 
बारे में लिसा है कि, “व्यक्ति की गरिमा ()290६ ) के उल्लेख का स्पष्ट अभिप्राम 
यह है कि इसके द्वारा संसार के कुछ भागों में प्रचलित हीगेल के उस सिद्धान्त को 
प्रस्वीकार कर दिया गया है जिसके अनुसार राज्य एक ग्राध्यात्मिक इकाई माना जाता 
है और उसे व्यक्त से स्वतत्र तथा व्यक्ति के ऊपर छाया हुग्ना समझ्य जाता है तथा 
जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि राज्य का शद्ष्य अपने अस्तित्व को सुरक्षित 
करना ही है। इसके (व्यक्तित की गरिमा के विचार के) हारा सामाजिक भेदभाव को 
भी समाप्त कर दिया गया है। केवल समानता तो वाह्य ग्राचरण का विषय है, 
संविधान तो वास्तव मे यह चाहता है कि यह स्वीकार किया जाये कि व्यक्त का 
व्यक्तित्व निरापदशील (]79/॥670006) है और उसकी प्रतिप्ठा की जानी 
चाहिये ।/+ 

गरातंत्रात्मक स्वरूप--भारतीय सविधान ने देश के भीतर एक गणतंत्र की 
स्थापता की है। लौकतत्र की दृष्टि से गणतत्र की स्थापना का हमारे देश में बहुत 
बडा महत्व इसलिये है कि यहा की भूमि मे श्राज तक राजयंत्र की सस्या पोधित हुई 
है । हमारे सविधान ने राजपद को समाप्त किया है और देश के शासन मे सबसे बडे 
पद पर देश के साधारण नागरिक के बैठने का रास्ता खोल दिया है यद्यपि ब्रिटेन 
भी एक लोकतेत्रात्मक देश है तथापि वहा आज भी राज्य कि प्रध्यक्ष पद पर एक 
परम्परागत सम्राट वैठता है परन्तु हमारे सविधान ने वह पद भी आम जनता के लिये 
खुला कर दिया है और देश के भीतर से राजशाही का नामोनिशात सदा के लिये 
समाप्त कर दिया है । मा 

परयपि यह एक सत्य है कि हमारे राष्ट्रपति वो केवल नाममात्र की शर्किया 
दी गई हैं और वह राज्य का केवल एक औपचारिक या साविधातिक प्रध्यक्ष है तथापि 
लोकतत्र के भीतर छोदी से छोदी बात का भी भावनात्मक महत्व हीता है, भारत में 
यदि राष्ट्रपति का पद किसी परम्परागत राजा को दे दिया जाता तो यहा की जगता 
के भीतर लोकतंत्र की वह तौद्गता पैदा होने म कठिनाई हो सकती थी जिसके ब्रिना 
लोक्तत्र वास्तविक नहीं बन पाता । 

भौतिक अधिकारों का समावेश--हमारे संविधान ने अपने भीतर भारतीय 
जनता के मौलिक भ्रधिकारो वा समावैश किया है। लोकतत्र के भीतर यह बीते 
बहुत स्पष्ट करते की आवश्यकता होती है कि देन्न के नागरिक कुछ ऐसे 
मौलिक ग्रधिकारों का उपभोग करते हैँ जो राज्य द्वाय भी साधारण परिस्थिति में 
उनसे नहीं छीने जा सकते । यो तो मौलिक अ्रधिकारी का समावेश ससार के प्रतेक 





+. 2 8१6४३3 0[ 77वाधा 00059पनं००, ९वं(8ते एर ५, 6. धण[/# 
में पृष्ठ ७३ पर उद्धृत,। 
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देशो ने सविधानों में किया है जँसे श्रिटिश संविधान म मैग्ताकार्टा के नाम से एक 
प्रधिकारपत का समावेश मिलता है संबुक्तराज्य अमेरिका के सविधान म बिल ऑफ 
राइटस के नाम से व्यवस्था वी गई है ग्रायरलेड के सविधान में भी ऐसी व्यवस्था 
को गई है, परतु हमारे सविधान ने इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह ही है कि 
उसने नागरिको को केवल अधिकार ही नहीं दिय ह वरव साथ ही साथ यह झधिकार 
भी दे दिया है कि झ्रापातकाल (]0७४7४६ ०८३ ) को छोटकर वे अपने उन अधिकारों 
को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सविधान ने इस प्रत्नार नागरिक के 
मौलिक अधिकारों को साविधानिक-मरक्षण ((णा500ए३०7०/-७468 ०४४4) 
प्रदान किया है । 
मौलिक अधिकारों में जिन अधिकारा को गिनाया गया है वे लोकतत्र की 
दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसम समानता और स्वततता के भतिरिक्षत कुछ दूसरे 
महत्वपूण अधिकार भी दिय हैं ज॑से शोपण के विरुद्ध अधिकार सास्कृतिक भ्रधिकार 
व सम्पत्ति का अधिकार । लोकद्॒त को दास्तविक बनाते के लिय यह नितान्त आवश्यक 
है कि देश का बुनियादी कानून मागरिको को यह झाध्वामन दे कि किसी को बिना 
झचित मजदूरी दिय काम करने के लिय विव। नहीं क्रिया जा सकेगा तथा कीई 
भनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के फल को उससे नही छीन सकेगा । साथ ही छोटी आयु 
के बालकों से भारी काम लिय जाने पर पाबन्दी लगाना भी आवश्यक है जिससे कि 
उनके विकास म बाघा न पड़ सके | मह सव हमारे सविधान में मान्य किया है। इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि भारत मे लोकतत्र को वास्तविक बनाने की दिल्ा में 
सबसे बड़ा काम सविधान ने मौलिक श्रधिकार देकर किया है। 
राज्य-तीति के निर्देशक तत्व--धायरलण्ड के सविधान की भाति हमारे सवि- 
घान ने राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया है । य॑ तत्व सर्वोच्च-न्यायाचय 
हारा नही मनवाय जा सकते तथापि हमारे सविधान ने दनके ह्ाग देश के श्वासन में 
उदारता के तत्वा को बढाया है । इस बारे म॒ प्रसिद संविधान श्ाल्ती श्री के० सी० 
व्हेयर ने लिखा है कि. भारतीय सविघान एक उदार सविघान है । एक बात 
निश्चित है कि यद्यपि ब्रिटिश विचार के श्रनुसार साविधानिक आ्रातेख के भीतर उदार 
सिद्धास्तो की थ घोषण यें विचित लगती हैं तथापि यदि य भारतीय सविधान को 
अपने रास्ते जाने मे और भारत की जनता को अपनी सरकार चलाने में सहायक सिद्ध 
होते हैँ तो पनका अस्तित्व सबथा उचित माना जायगा। जनता द्वारा अपना दाास्नन 
स्वय चलाने [प्रर्यात्‌ लोक्तत्र म) म झ्ाज तक जितने प्रयोग हुए हैं यह प्रयोग उन 
सब में सबसे बडा उदारदादी प्रयोग है । हम इसकी सफ्लता की कामना करते हैं ।” 
व्यापक वधस्क सताबिक।र--भारतीय सविधाम के लोक्तजीय स्वष्प के बारे 
में हमें भनेक प्रमाण उस शासन-व्यवस्था मे प्राप्त हीते हें जिसकी स्थापना उसने हमारे 
देश में की है । इनमें सबसे पहले हम व्यापक-वयस्क-मताधिकार का उल्लेख कर सकते 
है । शिटिश्न छ्वासम-काल मे जब निवर्चिनों की परम्परा शुरू की गई तो मत (४०६७) 
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देने का श्रधिकार अनेक आधारो जैसे सम्पत्ति, शिक्षा, वर्ग, घर्म आदि पर आधारित 
किया गया था। हमारे सविधान ने देश के प्रत्येक उस व्यक्ति को देश का नागरिक 
माना है जो निवास की कुछ जथर्तों को पूरा करता हो और जिसकी आयु २१ वर्ष की 
या उससे भ्धिक हो । लोकतंत्र मे जनता के हाथ में सबसे बड़ा श्रधिकार यही है कि 
बह अपने मत के प्रयोग द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुन कर सरकार के बनाने में 
भाग ले सके । यह प्रुग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तो है नही, इस जमाने मे प्रतिनिधि-मूलक 
लोकतत्र बनाने की दृष्टि से मताधिकार व्यापक रूप से प्रत्येक वयस्क (वालिग) को 
दिया है | उसने धर्म, वर्ण, जाति, प्रदेश लिय, शिक्षा, सम्पत्ति, भाषा आदि किसी भी 
भेदभाव को स्वीकार नहीं किया है, इसी का यह परिणाम है कि देश की लगभग 
आधी जनता को सत देने का अधिकार प्राप्त हो गया है, जिसमे स्त्री-पुरुष सभी 
सम्मिलित हैं । ससार के अनेक सम्य माने जाने वाले देझो मे स्त्रियों को मताधिकार 
प्राप्त करने के लिये गम्भीर सघर्ष करना पडा, परल्तु भारत इस मामले में बहुत धागे 
रहा, उसने अ्रपने संविधान मे शुरू से ही कोई भेदभाव नही रखा । मतदान ही श्या, 
हमारे देश मे तो स्त्रिया मन्‍्त्री से लेकर राजदूत पद तक सब जगह तियुक्त की गई 
है ! यह भारत के लिये ही गय॑ का विषय है कि संथुक्तराष्ट्रसघ की साधारण-सभा के 
अध्यक्ष पद को उसकी एक महिला श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने सुशोभित किया | 
निश्चित आऋवधि के पइचात्‌ लिर्वाचल--लोकतत्र भे जनता का यह भ्रधिकार 
सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वह समय-समय पर देश की सरवार को बना प्रौर 
डिगाड सके । भारतीय सविधान ने इस दृष्टि से यह व्यवस्था की है कि संघ और 
राज्य सरकारों के भीतर ससद व विधानमडलो के समस्त सदन (प्म003४8) 
निश्चित भ्रवधि के वाद नये घिरे से चुने जायेंगे, जैसे लोकसभा और विधानसभाग्रो 
के निर्वाचन हर थाच साल बाद होते हैं और राज्यसभा व विधान-परिषदो के एके 
तिहाई सदस्य हर दूसरे वर अपने पद से मुबत हो जायेंगे और उनके स्थानों पर नये 
निर्वाचन होगे। इस प्रकार सविधान ने जनता को यह भ्रवसर दिया है. कि वह अपने 
विश्वासपात्र लोगो की, जो उसकी इच्छा का सही प्रतिनिधित्व कर सकें, छुत सके भ्रौर 
ऐसे लोगो को हटा सके जो उसकी दृष्टि मे ठीक नही हैं। केवल ससद प्लौर विधात 
मडलो पर ही नही, निश्चित अवधि के पद्चात्‌ निर्वाचन का यह सिद्धान्त हमारे राष्ट्र 
पति, उप-राष्ट्रपति, मस्त्रि-्परिधद आदि सभी पर लागू होता है। इन निर्वाचनों के 
द्वारा जनता कई बार अनेक महत्वपूर्ण प्रइतों पर अपना निर्णायक मत दे सकती है 
और इस प्रकार राज्य की नीतियों के निर्माण म प्रत्यक्ष भाग ले सकती है। यदि 
सविधान निर्वाचित पदो के नियमित पुननिवाचन की व्यवस्था न करता तो मताधि- 
कार का बौई उपयोग ही न रह जाता | यह सत्य है कि संसद ग्रादि का कार्यकाल 
कुछ प्रवधि के लिये बढाया भी जा सकता है, तथापि वैसा केवल श्रसाधारण परित्यि- 
दियो में ही हो सकता है, साधारण समय मे नही, आखिरकार चुनाव कराते ही होंगे, 
उन्हें पूरो तरह था बहुत लम्बे काल के लिये नहीं दाला जा सबता। यहा यह है 
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देना अनुपयुक्त न होगा कि दलोय प्रथा के कारण जनता की दिलचस्पी व्यक्तियों के 
निर्वाचन में नहीं रही हैं ओर वह भव राजनीतिक दलो को चुन लेती है तथा दल 
जैसे भी उम्मीदवार खडे कर दते हे वह उनका समयंत या विरोध अपनी पसन्द के 
अनुसार करती है । 
भारत मे लोकतंत्र की स्थापना की दृष्टि से संविधान ने एक महत्वपूर्ण कार्य 
यह क्रिया है कि उसने राष्ट्रपति को अ्रधिक्नार दिया है कि वह निर्वाचनों में निष्पक्षदा 
बनाये रखने के लिए एक निर्वाचन आयोग (<॥8९0009 (00977755705) की 
नियुक्तित करे । इस आयोग को निर्वाचनों के नियत्रण, मार्गदर्गत और उनकी व्यवस्था 
के अलावा यह काम भी सौंपा गया है क्रि वह निर्वाचन-अधिक्रणों (98]९०४०४- 
पृ"ष्009)8) की भी स्थापना करे जिससे निष्पक्षता स्थापित की जा सके । इस 
दृष्टि से यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसम पृथक निर्वाचनो को समाप्त कर 
दिया गया है तथा २० वर्ष के भल्प-काल के लिए परिग्रणित जातियो के लिए सुरक्षित 
स्थानों व आग्ल भारतीयों के लिए लोक सभा में नाम-निर्देशन की व्यवस्था के सिवाय 
दूसरे सब सुरक्षित स्थानों व अनुपात से अधिक स्थान देने की परम्परा समाप्त कर 
दी गई हैँ। यह लोकतत्र को दिशा म बडा कदम हूँ । 
कार्यपालिका का उत्तरद।पित्व--लोक्तन के लिये एक अन्य आवश्यकता 
यह है कि राज्य का शासन निरकुझ नही होना चाहिय । हमारे सविधान ने सघ झौर 
राज्यो में मत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका की स्थापना की है, जिसका श्र यह है कि 
कार्यपरलिका के सदस्य समद और विधानमडलो के सदस्य होते हे, अर्थात वे लोग 
जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता उनका निर्वाचन मत्रिपद के लिये तो नहीं 
बरती तथापि वह यह समभती है कि हमारे प्रतिनिधि का काम केवल विधि-निर्माण 
करना ही नही है वरन्‌ वह मन्त्री बनकर देश के प्र्मासन का संचालन भी करेगा। 
इस प्रकार मत्रिपरिषद के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होने के नाते अपने कामों व 
अपनी नीतियो के लिये जनता के सामने उत्तरदायी होते हैं। यदि जनता उनसे कसी 
प्रशन पर अप्रसन हो जाती है तो साधारण स्थिति मे वह अगले निर्वाचनों मे उन्हें 
निर्वाचित करने से मना कर देगी तथा दूसरे दल को अपने मत देगी । 
हमारे देश म भहात्माग्रावी के नेतृत्व मे सत्याग्रह के शस्त्र का विकास हुमा 
है । सत्याग्रह के मार्ग से हमने झग्रेज के विरद्ध अपने स्वराज्य की लडाई लडो और 
हमास मानना है कि उसी के आधार पर हमने वह लडाई जीती । वह हमारे राष्ट्रीय 
नेताग्रो द्वारा एक वैधानि+-तरीका मान लिया गया है ! जद जनता सरकार से इस 
मीमा तक अप्रमन्न हो जाती है कि वह नप्रे निर्वाचनो तक के लिये इन्तजार नहीं 
करना चाहती और वह यह चाहती है क्रिया तो सरकार उसकी मार्गे माने भ्रथवा 
सरकार झरना पद छोड , तब वह सरकार के विदुद्ध सत्याग्रह कर सकती है जिसका 
प्र यह है कि बिना हिसा की कारंवाई क्ये वह सरकार के नियमो को मानने से 
इन्कार कर सकती है तया शान्तिद्रं ढग से सरकार के विरुद्ध हृडताल व प्रदर्शन कर 
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सकती है। जब तक सभी राज्यो में काग्रेस सरकारें थी तब तक दूसरे दल इस 
प्रकार के सत्याग्रह संगठित बरते थे परन्तु वे बहुत प्रभावकारी नही होते थे और कोई 
शी ऐसा उदाहरण नही है क जहा राज्य की नौतियो के विरुद्ध सत्याग्रह के परिणाम* 
स्वर्प वहा माँ मडल को अपने पद से त्यागपत देना पडा हो, परन्तु केरल राज्य में 
साम्यवादी दल का मत्रिमडल बनने के बाद वहा काग्रेंस ने सरकार के विरुद्ध सत्या 
प्रह किया और इतते बडे पैसाने पर उसका सगठन किया कि वहा सरकार की स्थिति 
बहुत खराब हो गई उन्होंने सीधे ही माग भी केवल यह रखी कि मत्रिमडल त्यागत्र 
दे, दूसरी कोई शर्तें उन्होने नहीं रखी, उघर सघ-झासन में उनके दल का शासन हँ 
ही, जिसके द्वारा उन्हाने यह बताकर कि केरल मे साविधानिक शासन का चलता 
प्रसभ्भव हो गया है, वहा भ्रापत्‌काल वी घोषणा करा दी तथा मत्रिमन्डल को भग 
करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया । इस उदाहरण से देश में संविधान के बाहर 
जावर एक नई परम्परा पैदा हुई है कि जनता के आन्दोलन के परिणामस्वरूप राष्ट्र 
पत्ति राज्यों वी सरकारो को भग करके बीच गे ही नये चुनाव करा सकता है। संपः 
शासन के बारे म ऐसी स्थिति में बया होगा, यह अभी अस्पप्ट है, राज्यो के उदाहरण 
के झघार पर यह हो सकता है क्सी समय कोई राजनीतिक दल सघ-मत्रिपरिपद के 
विरुद्ध इसी प्रकार का रात्याग्रह छैड दे भ्रौर जनता बडे पैमाने पर उसके पीछे हो 
जाय तथा राष्ट्रपति उस झवस्था में सत्याग्रह से प्रभावित होकर यह घोषणा करे कि 
वयोकि सघ में साविधानिक शासन का इस समय चलना असम्भव हो गया है श्रत 
मंतिषरियद को भग करके रुये निर्वाचन कराये झायेगे। यह बात निदिवत है हि 
सत्याग्रह के अस्त के झाविष्कार से लोकतन को शक्ति मिली है और मन्त्रियों के उतर 
दायित्व वी कल्पना मे अन्तर आया है, इससे पहले यह मात्रा जाता था कि निश्चित 
भ्रवधि के भीतर मस्त्रिपरिषद केवल ससद के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के श्रति 
नही, परन्तु सत्याग्रह के अस्त्र ने उप्ते जनता के प्रति भी उत्तरदायी बना दिया है और 
यह उत्तरदायित्व केवल मामूली नही है वरन्‌ वह वैधानिक हूँ तथा यदि जनता मर्ति 
मडल के प्रति श्रविश्यास श्रगट कर दे और उसके प्रति अवज्ञा का रुख अपना ते त्तो 
उसे पद-स्थाग करना ही होगा। परन्तु यहा काफ़ो सावधानी की आवश्यकता होगी 
और हमें देश को सत्याग्रह के दुस्पयोग से बचाना होगा, थदि उसका प्रयोग केवल 
शाजनीतिक दलो का क्‍झ्रापसी वर निकालने के लिये ही होता है तो वह बहुत छर्तर 
नाक सिद्ध हो सकता है तथा हमारे राज्य-संचालन मे सरकार की ब्रस्थिरता का 
तत्व प्रवेश कर सकता है जो विकास के लिये बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता हैं) 
राजनीतिक दलो के भीतर सहनशीलता और साविधानिक शील का होना अनिवार्य है 

जनता ने एक बार निवर्चिन में भ्रपना जो अमिमत दिया हैँ उसको मान्य करा 
चाहिये तथा अगले पाच साल तक इन्तजार करना चाहिय, नये निर्वाचनों मैं जनता 
के सामने तत्कालीन सरकार के दोष और उसकी प्रसफलताम का न्यौया एवं शक 
नीतिया रखकर जनता को यह्‌ भवप्तर देना चाहिये कि वह दिवेकपूवक यह निश्व 
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कर सके कि किस राजनीतिक दल के हाथो मे सत्ता देनी हैँ । आन्दोलनो मे जनता 
की भावनायें उत्ते जित हो जाती है और वंसी स्थिति मे यह स्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि जनता समस्याओं पर कोई रचनात्मक और विवेकपूर्ण मत दे सकती हैं, 
यह एक प्रकार से जनता का भावनात्मक-शोपण माना जा सकता है और उस दृष्टि 
से यह सवथा अलोकतत्रीय होगा । 
यहा कार्यपालिका के उत्तरदाथित्व का साविधानिक पहलू भी अध्ययन करना 
होगा, इसका अथ॑ यह है कि जब समन्त्रिपरियद्‌ के सदस्य ससद के बहुमत का विश्वास 
खो देते है तो उन्हे अपने पद का त्याग करना होता है । ससद अपना अ्रविश्वास कई 
प्रकार से प्रकट कर सकती है ज॑से एक प्रस्ताव द्वारा, बजट अस्वीकार करके तथा 
स्थगन प्रस्ताव मन्त्रिपरिधद्‌ वी इच्छा के विरुद्ध स्वीकार करके। इसका विस्तृत 
वर्णन हम झागे करेंगे । परन्तु यदि देश के भीतर उसी प्रकार द्वि-दलीय प्रणाली का 
विकास होता है तो मत्रिपरिषद्‌ के उत्तरदायित्व का कोई बव्यवहारिक प्रथं नहीं रह 
जाता | सम॒द के भीतर यदि किसी दल को निर्वाचनों में बहुमत प्राप्त हो गया है तो 
वह झगले निर्वाचनों तक निरंकुश ढंग से सरकार चला सकता है, विरोधी दल उसे 
अपदस्थ नही कर सकते । 
यहा यह कह देना आवश्यक होगा कि ससार में कही भी ग्राजकल ऐसा उदा- 
हरण देखने में नही आया कि ससद या विधानसभा के भीतर किसी दल का बहुमत 
होते हुए भी उसे त्यागपत्र देना पडा हो ॥ भारत में केरल मे जो नई परम्परा स्था- 
पित की गई है वह लोकतत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु उसका यदि प्रचु- 
रता के साथ प्रयोग किया गया तो वह खतरनाक सिद्ध हो सकती है । यहा यह बात 
समझ लेनी होगी कि जनता के श्रान्दोलन पर जब कोई मत्रिमडल अपना पद छोडता 
है तो उसका भ्थ बहुत गम्भीर होता है, उससे केवल यह अर्थे नहीं निकलता कि 
जनता को अमुक मुख्यमत्री या प्रधानमंत्री में विश्वास नही है वरन्‌ इसका अभिप्राय 
यह होता है कि जनता ससद या विधानमडल के बहुसख्यक दल में ही विश्वास नहीं 
करद्वी | इसफा सही प्रमाण उस समय मिलेगा जबकि इस प्रकार किसी सरकार के 
गे कर दिये जाने के वाद होने वाले नय निर्वाचनों मे जनता उस दल को बहुसख्या 
में निर्वाचित नहीं करती जिसकी सरकार को भग किया गया है। # यदि वही दल 
फिर बहुमत में निर्वाचित होकर मत्रिपरिषद का निर्माण कर लेता है तो यह माना 
जापगा कि सरकार का भग किया जाना भनुचित था। जहा तक हो सके हमें ऐसे 
अवसरो को टालना होगा कि इस प्रकार सरकार भगर वी जाये | यदि इस सिद्धान्त 
को सघ म लाश किया गया तो भारतीय लोकतत्र के लिये बहुत वडा सकट उपस्थित 





#केरल विधानसभा के सये निर्वाचनों में १२६ स्थानों में से साम्ययादो 


दल को केवल २६ स्थानप्राप्त हुए हें इससे सिद्ध होता है कि जनता ने राष्ट्रपति के 
कार्य का समय॑न किया है। 
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हो सकता है क्योकि उससे राष्ट्रपति को बहुत शक्ति प्राप्त हो जायेगी और वह अपने 
निजी निर्णय से किसी मत्रिपस्यिद को भग कर सकेगा ! वैसी स्थिति में जनता यदि 
उस दल भो दोबारा बहुमत नही देती तो राष्ट्रपति बी शक्ति प्लौर भी 'अधिक मग- 
बूत हो सकती है तथा यदि वही दल फिर से बहुम्रत प्राप्त कर लेता है तो उमशे गे 
तो पदत्याग करना होगा या उस पर महाभियोग की कारंबाई की जा ,़कती है। 
इस प्रकार श्रनेक साविधानिक समस्‍यायें इसमे से उत्पन्न हो सकतो हैं। वे होगी ही 
क्योकि एक बार एक सिद्धान्त को प्रयोग मे ले आया गया है श्रौर अब आगे उसकी 
भूल जाता यां उससे बचकर निकलना तब तक कठिन होगा जब तक कि कीई कडवी 
पाठ हमें पढ़ने को न मिले । 
लोक्-मेवाब्री (7086 हि९ए०९५) मे मुक्त प्रवेश--लोकतत्र मै नागरिक 
के राजनीतिक अधिकारी वा बहुत महत्व है । इन अधिकारों मे जहा मत देने ग्रौ 
मत पाने वा अ्रधिकार नागरिक को होता है बहा उसे यह अधिकार भी होता है कि 
बहू अपने देश के शासन म सावंजनिक पद प्राप्त कर सके अर्थात लोव सेवाप्रो में 
मुदत प्रवेश पा सके ! हमारे सविधान ने इस दृष्टि से समुचित व्यवस्था की है। उत्मे 
बहा गया है कि देश का प्रत्यक नागरिक योग्यता के आधार पर लौकसेवाग्री में प्रवेश 
पा सकेगा । उसके लिये योग्यता की प्रतियोगिता होगी और जो लोग उस प्रतियोगिता 
में सब से झधिक योग्यता का प्रदर्शन कर सकेंगे वे सेवाप्रो मे लिये जा सके। 
प्रतियोगित/ओ के द्वारा चुनाव करने के लिये सविधान ने केवल एक लोक-सेवा 
आयोग (ए70॥0 96॥968 (20070॥/5870॥)) ही नहीं बनाया है वरत्‌ स्सै 
ऐसा स्वत पद दिया है कि वह समद और मत्रिपरिपद के दवाब से मु्वत रहकर 
अ्रपता काम निष्पक्षता के साथ कर सके । इसी प्रकार के आयोग राज्यो में भी 
बनाये गये हैं । इस प्रवार सविधान ने भारत में शोक्यय की स्थापना की दिशा मे 
एक वड़ा प्रबन्ध किया है । 
रखत त्र-म्णायपा लिका--स विधान ने देश के भीतर एक स्वतत्र-न्यामपार्तिरी 
की स्थापना भी की है। लोकतत्र के लिये यह आवश्यक है कि उसमे शातनकों 
तीनो झक्तियाँ अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्तिया 
सभा को न देकर अलग-अलग रखी जायें, जिससे कि शासन निरकुश त बन सके । 
ईइवरीय-सत्ता के बारे में हमारी जो तीन परमेझ्वरो वाली योजना है वह इस मामले 
में आदर्श मानी जा सवती है । ब्रह्मा, विष्ण और महेश तीनों देवता स्वतत्र माने 
गये हैं, तीनो परमेश्वर हैं और तीनो स्वयमर्‌ (स्वय पैदा होने वाले, अ्र्यर्ति स्वत 
कार्यक्षेत्र वाले) बहे गय हैं। इनमे कौव बडा यह कहना अतम्भव है । तीनो मिलकर 
इूंडवरीय सत्ता का निर्माण करते है । इसी प्रकार हमारे सविधाव ने स्यावपालिका गो 
स्वतत्र रखा है जिसके प्रमाण यह हैं कि ससद उसके लिये स्वीवृत राध्षि में बमी नहीं 
ऋर सकती तथा राप्ट्रपति या प्रधानमत्री न्यायाधीशों को उनके पद पे नही हटा सतते, 
उसके लिये ससद के दोनो सदनों मे उनके विरुद्ध विधिवत महाभियोग चलाता होता हैं। 
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जैसा हम पीछे उल्लेख कर चुके हैँ, हमारे सविधान ने प्रस्तावना मे ही फ्रास 
की राज्यक्रान्ति के तीन मन्नो--स्वतत्रता, समानता और बन्धुत्व में एक चौथे मंत्र 
की ग्रभिवृद्धि की है । वह मत्र है नागरिकों के लिये, ' सामाजिक, आथिक और 
राजनीतिक न्याय की प्राप्ति” ; इस प्रकार भी सविधान ने न्याय पर जोर दिया 
है । इसके अलावा सविधान ने सर्वोच्च न्‍्यायाद्यय को यह शक्ति भी दी है कि वह 
नागरिको को उनके मौलिक अधिकार दिलाये ठया सविधान की रक्षा करे । लोकतत्र 
के सिद्धान्त की रक्षा के लिये यह बहुत ग्रावरयक था । 

ग्राभ-पचायते ->लोकतत् को अधिक व्यापक बनाने और देश के प्रत्येक 
नागरिक तक सत्ता की गर्मी पहुचाने के लिय सविधान ने राज्य के नीति निर्देशक 
तत्वों में राज्य पर यह जिम्मेदारी डाली है कि वह भारत के गावो में पचायती राज 
की स्थापना करेगा । महात्मा गाधी इस विचार के एक्र महान समर्थक्र थे, उनका 
मानना था कि जिस प्रकार प्राचीन काल म हमारे हर गाव म ग्राम पचायत होती थी 
और हर गाव अपनी ग्रावश्यक्रताम्रों की पूर्ति स्वयं करता था, वैसी ही व्यवस्था अरब 
की जाये । भारत के चालीस करोड लोगों तक स्व्राज्य को पहुचाने का एक यही 
तरीका है कि गाव-गाव म ग्रामीण जनता द्वारा तिर्वाबित्र उ्यायरे हो जिनके भीतर 
ग्रामीण जनता अपनी व्यवस्था का सचालन करे । इस दिशा मदेश काझ्ी आर बड़ गया 
है । सविधान के आदेश को पूरा करने के लिप बलवन्तराय मेहता समित ने कुछ 
महत्वपूर्ण सिफारिशे की हैँ जिनके आधार पर देश भर म पंचायतों, पचायत-खमि- 
तियो और जिला-प्ररिपदों का सगठन किया जा रहा है । इसे एक नया नाम लोक- 
ताजिक-विकेन्द्रीकरण दिया गया है । लोकतत्र के प्रसार की दृष्टि से तथा भारत 
की ग्रामीण जनता को दझासन-ब्यवस्था के काम के साथ प्रत्यक्ष जोडने के लिय 
यहा सबसे सुगम सार्ग है। भारत की जनता के लिय प्रचायीं कोई नई चीज नही 
है, इसी पुस्तक के झारम्भिक अ्रध्यायो म॑ हम प्राचीन भारत वी पचाउत व्यवस्था का 
उल्नेख कर चुके हैं 

२- मुचत लिखित स्वरूप 


भारतीय संविधान एक दीवेकरालीन साविधानिक विकास का परिणाम है 
यह हम पीछे देख चुके हूं तथापि हमे यह मानना होगा कि यह सविधान उस सावि 
घानिक परम्परा स सवयथा अलग और भिनर है । १६४७ त्तक ब्रिटिश सरकार ने 
आरन में जो साविधानिक ढाचा बताया था वह भारत वी पराधीतता को, बनायें 
रखता था, जबकि पहली बार १६४७ के अधिनियम ने भारत की स्वततता की, तथा 
हमारे नये संविधान ने उस स्वतंत्रता के प्रकाश म एक लोकतपात्मक ग्रशराज्य का 
स्थापना को घोषणा की ॥ 

इस प्रकुर हमारा संविधान एक नि्भित-ग्रालेस (700०ए0706४४) है जिसका 
निर्माण सविधान सभा ने ६ दिसम्बर १६४६ से लेकर २६ नवम्बर १६४६ तक के 


र्छ्द भारतीय राजनीति का विकास ग्लौर संविभाव॑ 


२ दर्ष ११ मात और १६ दिन के भीतर किया, भौर छिसके निर्माण पर एव निर्वित्‌ 
मात्रा मे लय्ग ८ लाख रु० घन व्यय हुआ । इसके भीतर झारम्भ में २२ खण्टो में 
विभकत ३६५ अनुच्छेद थे और £ अनुसूचिया थी। संश्ोधनों के परिणाम-स्वहूप 
इसमें से ८ अनुच्छेद (3707083) निकाल दिर गये हैँ । वत्रमान समय में सविधात 
में कुल ३८७ अनुच्छेद हैं ॥ 
यह एक विशाल आलेख है, इसके भीतर सघ और राज्यो दोनो वा सदिधान 
दिया गया है। १ अप्रैल १६५८ तक इसमें कुल झाठ सच्चोवव हुए थे। आर्य 
सशोधन के द्वारा हरिजनों को १६६० से आगे दस वर्षो के लिये विश्येप-मुवि- 
धायें देने की ग्रदधि बढाई जाते वी व्यवस्था की गई है। संविधान म जम्मू झोर 
काइमीर के शासन के बारे मे निकाजे गय दो साविधानिक आदेश ((2008व/ए0 
पं (0)4678) भी सम्मिलित हैं । सविधान के बारे में इस प्रकार के साविधादिक 
आदेशों की सख्या ६० के झ्रासपास पहच चुकी है । ये आदेश भी एक प्रकार से सवि- 
घान के भ्रभिन्न श्रग बन गथ हैँ और साविधानिक दृष्टि से मान्य है । 
सबिधान के इस लिखित स्वरूप के बावजूद भी यह स्वीकार करना होगा हि 
झतिखित परम्पराओ का सघन विकास उसके भीतर हो रहा है! इनका सक्षिप्त 
वर्णत पीछे किया जा चुका है। यहा हम एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं । सविधान ने 
स्पष्ट रूप से सघ श्र राज्यों दे बीच सत्ता का विभाजन कर दिया है तथा उसी 
इच्छा है कि सघ सरकार राज्यों को पूरी स्वतत्रता का उपभोग करने दे, परन्तु पिछते 
कुछ वर्षों स देश के भ्रीतर ऐसी सस्थाओ का विर्माण हो गया है कि जिनके कारण 
राज्यो की यह स्वत॒तता और भी अधिक काफी सीमा तक स कुचित व सीमित हो गई 
है। एक सबसे महत्वपूर्ण तय्य यह है कि सघ और राज्यो में एक ही दल वी सरवार 
है, इसे साधारणतया काग्रे स वी छत्री (00087९58-077797९०।)७) कहा जाता है। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि दलीय वियत्रण राष्ट्रीय नेताग्रो के हाथों म हीते के 
कारण राज्यो के सुख्यमंत्री और मत्रिपरिपद व विधान मंडल के कापग्रेसी सदस्य दल 
के केन्द्रीय नियत्रण में काम करते हैं और उन्हें उन लोगो के आदेश स्वीकार करते 
होते हैं जो सघीय सरकार मे बैठते है ! इस प्रकार सविधान द्वारा स्थापित संघीय 
ढाँचे की मूल भावना में बहुत अन्तर आरा गया हैँ । यह एक सत्य है कि ज्योही सं 
और भनेक राज्यो म भिन्न-भिन्न राजनी तिक दलो की सरकारें बनेंगी त्योही संघीय” 
ढाचे मे बहुत अन्तर भा जायेगा तथा सघ सरकार झौर राज्य सरकारों के आपसी 
सम्बन्धी में भी अन्तर झ्रायेगा । उस स्थिति में राज्य बात-बात के भीतर संघ सरवार 
के झादेश मानने के लिये न बाघ्य होगे न वे उसे पसन्द ही करेंगे, उनके ऊपर राज" 
नीतिक दल के अनुद्यासन का कोई प्रतिवन्‍्ध भी नही होगा झौर वे सघ सरकार के 
अनुचित दबाव का विरोध आसानी से कर सर्कगे । कि 
इसी प्रकार, सविध'न में इस प्रकार,की कोई व्यवस्था नही 'वी गई है कि 
अ्रधानमत्री राज्यो के मुख्यमत्रियो से ध्यासन के मामलो मे पशमर्ण करेगा तथा वे सब 


भारतीय सविधान एक परिचय चछह 


किसी एक संगठन में सूत्रबद्ध होगे, परन्तु हमारे देश में सविधान के बाहर एक 
राष्णीय विकास परिषद (ऐप फ्राणा७-0९४७।०एाए8४४४ (707ए०॥) संगठित की 
गई है जिसके भीतर प्रधानमद्वी और राज्यों के मुख्यमत्री बैठकर योजना सम्बन्धी 
अनेक प्रश्नों पर चर्चायें करते हैं तथा नीति सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय करते 
हैं । भले ही सघ और राज्यो म विभिन्न दलो का शासन हो, फिर भी राष्णीय विकास 
परिषद एक ऐसा मव होगी जिस पर देश का प्रधानम रे राज्यो के मुख्यमियों को 
प्रभावित कर सकेगा उमका यह प्रभाव निश्चित ही उसकी शवतयों म॒ वृद्धि करेगा, 
साथ ही उसकी प्रतिष्ठा मे भी | यह सध और दाज्यो की नीतिपो मे खामजस्य पैदा 
करेगी तभा सघ को एक अवसर भदान करेगी कि वह राज्यो की नीतियो को प्रभा- 
बिंत कर सके । यह विकास झलिखित रूप म॑ हुआ है यह कही लिखा हु्ना नही है 
और सर्विधान इस बारे में मौनह्ै तथापि यह सविघान बे उद्देश्य को ही नही, उसके 
ड्यव्ा रिक स्वरूप को भी प्रभावित कर रहा है। राष्टीय्र उत्ताइन पर रिपइ('प ३७ 38.3) 
एऐ।000४/ शा9-00ए७०॥। ) भी इसी प्रकार का एक दूसरा संगठन हूँ चिसके द्वारा 
संघ राज्यो की नीतियो को प्रभावित करता है तथा उन को नेतृत्व प्रदान करता हूँ । 
योजना आयोग के बारे मे भी यही कहां जा सकता है । सविधान म कही नहीं लिखा 
है कि सारे देश वे लिये एक ही योजना आयोग होगा जो सघ ग्ौर राज्यो के व्यापक 
क्षेत्र मे निर्माण और विकास की योजनाये बनायगा तथा उनको क्रियान्वित करने म॑ 
मागदर्शन करेगा + राज्यों को जेब योजना आयोग से बनी बनाई योजनायें मिल 
जाती हूं तो स्वयं उनके सामते कोई स्वतत क्षेत्र रह ही नहीं जाता । ये सब संविधान 
की विकासशीलता के ज्वलत प्रमाण हैं । 
ससार के सविधानों को लिखित और अलिखित के दो वर्गों मे विभाजित 
करना बहुत अधिक वैानिक नहीं होगा । यह दाबे के साथ नही कहा जा सकता कि 
अप्रुक देश वा संविधान प्रूर्णत लिखित गा अलिखित है प्रत्मक सविधान म॑ दोनो 
प्रश होते हूं, जैसे जिटिश संविधान अपने भ्रलिखित स्वरूप के लिय बहुत प्रसिद्ध है 
तथापि झ्रांज उसका एक बहुत बडा अछय बंधानिकक्‍-पानेखों ( (2098॥07000+%|- 
00007९7॥8 ) मैं लिखा जा चुका है उसके बारे म यह कहना अधिक ठीक होगा 
कि बह मूलत अलिखित है। इसी प्रकार भारत का सविधान एक निर्मित सविधान 
होने वे कारण मूलत लिखित है परन्तु इसका अ्थ यह नही है कि उसके भीतर 
अतिसित तत्व मही हे वे भाज भी सोौजूद हु और समय ज्योन्या बीतता जायगा 
सपो त्योँ उसमे परम्परा परिपाटियों का विकास होता जायगो । 
भारतीय सबिधान का झाकार इतना वडा कया है ? यह प्रश्व कई बार लोगों 
के दिमाग को परेशान करता है। वास्तव म सविधात का आत्रार समभने के लिये 
हम देश वी पृष्ठभूमि वो समझना होगा जिस समय संविधान ग्रढ़ा जा रहा था उस 
समय देश वी जो दशा पी, उसकी जो झावश्यकतायें थी और उसके बनाने बातों के 
मन पर जो सस्कार थे, उन सबने उसके स्वरूप झौर पाकार दो प्रभावित किया हूँ । 


श्ध० भारतीय राजनीति का विकास और मविधान 


हमारे संविधाद मे देश के भीतर केवल एक शासकीय ढठाँचे की ही व्यवस्था 
नही की है, वरन्‌ उसने देझ्व मं स्वतत्र सरकार और लोकतत्रीय-शासन दी नींव भी 
रखी है। हमारा सविधात एक सैंद्धान्तिक-ढाँचा प्रस्तुत करता है । उसने छोटी से 
छोटी बातो को महत्व दिया है। श्रविघान-निर्माता यह चाहते थे कि सविधान वो 
लेकर देश म रंगड्य व हो तथा जितने अधिक समय तक हो सके, सबिधानवी 
व्याख्या के पचर्ड को दूर रखा जा सके, इसीलिय उन्होने एक एक बात को विस्तार 
से रखा है । 

पर तु उसका परिणाम उल्टा निकला | जो सविधात आसानी से सशोषित 
किये जा सके यदि वे लम्बे हों तो उसम कोई हानि नही होती क्योकि समय पड़ने पर 
किसी धारा को निकालना या बदलना ग्रासाव होता है। परन्तु जो सविधान दुष्परि- 
बर्तनीय होते है वे छोटे हो तभी वे दीर्घ काल तक टिक सकते ह, जंसे संयुक्त-राज्य 
अमेरिका का संविधान । हमारी सविधान सभा ने विस्तृत स्विधान बताने दी घुत में 
एक जटिल और दुष्परिवर्तनीय संविधान बना दिया है, आज तो सशोघव का 
आसान दिखाई देता है क्य'कि राघ और राज्यों पर एक ही राजनीतिक दल अर्थात 
कांग्रेस का छाता तना हुआ है और दलीय अनुशासन के कारण ऐसः लगता है मानो 
इस देश के मीतर एक्तत्मक सरकार ही हो, परन्तु यह छाता जिस दिन हूढेगा उस 
दिन सश्ोपन की वास्तविक दुष्परिव्तनीयता प्रगट होगी, तब उसका शम्बा होना 
बहू खलेया भी । 

सक्षेप भ हम सविधान के स्षम्बे होने के कुछ कारणों का वर्णन करेंगे । सबसे 
पहली बात तो यह थी कि जब सविधान-सभा सविधात बना रही थी, उसके तदस्यों 
के सामने विदेशी शासन का अनुभव था हर उसके अधिकाश सदस्य ब्रिटिश सरकार 
के दमन का शिवार हो चुके थ । अत वे ऐसा पूर्ण और आदर्श सविधान बता देता 
चाहते थे जिम्तम दमन वी ग्रुजायश न हो । अपने इस प्रयास मे वे अपने लक्ष्य वी 
विपरीत दिल्ञा म जा निकले और उन्होने एक ऐसे संविधान का निर्माण कर दिया जो 
बहुत कठोर और जटिल हो गया! जेनिंग्स ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि 
संविधान जिन सरकारो की स्थापना करते जा रहा यथा वे उत्तरदायी थी परन्तु भार 
तीय नेताओं को अतुत्तरदायी सरवयरों का अनुभव था । बिटेन का अनुभव यह है कि 
लोकमत उत्तरदायी सरकार को वियनित रखता हूँ। परन्तु भारत का झतुमव वहां 
नही है । इसी कारण राविधान-सभा ने बिना सौद्धान्तिक रपष्टीकरण किये ही यह मार्न 
लिया कि सरकार पर कंडा वैधानिक-नियतरण होता चाहिय । | 

भारतीय सविधाव दास्तव म॒ उत्नीसवी शताब्दी में बहुत प्रतिष्डित स्ादिधा- 
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भारतौय सविधात एक परिचय श्ष१ 


निक-विधि (009७#/ए7079]-,9फ) को कल्पना का मूर्त स्वरूप हैँ । हमारे 
सविधान निर्माताओ्रो म॑ प्रमुख लोग संविधान झास्टो थे और उन्होंने इसका निर्माण 
अपनी साविधानिक प्रतिमा के प्रकाञ्ष म क्रिया जिसके कारण इसम जटिलता और लम्बा- 
पन झा गया है। 'सविधान-सभा के भीतर वकील-राजनीतिज़ों की धमुखता से भारत 
को लाभ हुआ है या नही यह निर्णय करने का काम इतिहास पर छोटना होगा, इस 
समय तो यही कहा जा सकता है कि उसके कारण सविघान म जठिलता बढ गई है पं” 

जेनिग्स का मत हूँ कि भारत का सविधान बहुत जटिल हो गया है । ' हमम से 
जो साविधानिक-वकील ह वे ( इस सदिधान द्वारा ) अपने पेश की प्रतिष्ठा बढाय 
जाने के लिए भ्रसन्न हो सकते ह परन्तु सविधाना का प्रयोजन यह होता है किये 
सरकार को सुविधा से सचालित करें न कि यह कि वे साविधानिक्-वकीला को फीस 
दिलाने की व्यवस्था करें ।जितनी अ्रधिक धारायें होगी सरकार का सचालन उतना ही 
कठिन हो जायग्रा । भारत ने हमारे (स्ाविधानिक-वक्ीना के) भीतर अत्यन्त विश्वास 
रखा हैं पं” 

संबिधान को दुष्परिवर्जनीयता (|ह्ेड्ठाधा5 ) 


ब्राइत और डायसी जैसे प्रसिद्ध सदिधान-शास्तियों न सविधानों के वर्मीकरण 
के लिय सुपरिवर्ततीयता ( ?९5॥७॥|॥४४ ) और दुष्परिवतनीयता ( क्िक्ठावा09 ) 
की क्‍्सौटिया हम प्रदान वी हे । यहा हम एक बात हिन्दी नापा की दृष्टि से भनो- 
भाति समझ लेनी होगी की ससार के किसी भी देश का सविधान अपरिवतनीय नहीं 
हो सकता । भ्रत उस शब्द का प्रयोग सबिधान शास्त्र म बहुत गम्भीर गलतिया पंदा 
कर सत्ता हूँ । संविधान चाहे कोई भी हो और कंसा भी हा, केवल वर्तमान की 
आवश्यकताआा को पूरा करने के लिय ही नहीं बनाया जाता । संविधान राज रोजू 
नहीं बना करते, व एक बार बनते है और झ्लान वाले मंक्डा माला तक चलते हे । 
अच्छे सविधान 4) पहचान यह हूँ कि वह्‌ एक बार दनन क बाद अनन्त काल तक 
चले । इस सदभ म हम ब्रिटिश और सयुक्त राज्य अमेरिका क सावधानों क्य उल्तख 
करना चाहगे। ब्रिठेन का सविधान ता वास्तव म विकसित हुआ है और हम उसके 
बारे म यह नहीं कह सकते कि वह बनाया गया है, परन्तु सयुवतरण्ज्य अर्मारका का 
सविधान हमारी भाति ही बनाया गया, जो संविधान वहा १७८६ से लागू किया गया 
था वह झाज १७० वर्ष से भी अधिक की अवधि में उसी भ्रक्तार प्रतिष्ठित हैं। यह 
सविधान बी क्षमता का प्रमाण हूँ । 

सविघान जिस समग्र बनाया जाता हूँ उठ समय देश की जो परिस्विति होती 
हैं, भागे जाकर उचम बहुत परिवर्तन झ्रा सकते ह, विश्येषत्रर हमारे जंछे दश्म मे जहम 
नये पिर्माण की दिशा म तेजी से काम हो रहा है, मोर हम अपने दश के बितर को 
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बदल डालने के लिये कटिबद्ध हैं, यह भझनिवाये है कि बदलती हुई परिस्थितियों में 
हमारी साविधानिक आवश्यकतायें भी वदलेंगी, अनेक साविधानिक धारायें जो हमने 
१६५० में लाए की है वे निरुषयोगी हो जायेंगी तथा उसके नयेंझ्र्थों की आ्रावश्यकृता 
होगी, अन्यथा हमारा सविधान हमारे विकास के मार्ग का वाघक बन सकता है श्रौर 
हम बिवश हो सकते हैँ कि हम उसे सर्वथा फेंक कर नया सविधान बनावें । इसलिये 
यह आवश्यक होता है कि संविधान परिवननज्ञीत हो । 
सविधान परिवनंनशील तो सभी होते है, प्रश्न इतना ही है कि कौन सविधान 
सुपरिवतेनीय है और कौन दुष्परिवर्ननीय । सविधान की सुपरिवर्तनीयता कई बातो 
पर त़िर्भर करती है। उनम दो मुख्य हैं । पहली तो यह कि संविधान में यह क्षमता 
हो कि उसकी धारायें बदलती हुई दशाओं मे नये डस से परिभाषित की जा सके । 
इसे हम भविधान वी नमनीयता या लीचशीलता वहेंग, श्र्थात उसकी धारायें इतनी 
विस्तृत और जटिल न हो कि उनके नये अर्थ निकालना असम्भव ही हो जाय । सुप- 
रिवतेतीयता का दूसरा लक्षण यह है कि संविधान संसद के साधारण बहुमत से परि- 
ब॒र्तेन के योग्य हो । सविधान-शास्त्रियो का मानना है कि सुपरिवर्ननीय सविधान देश की 
ससद द्वारा साधारण विधायी-क्रिया (0/द0%79 व,९ह३॥056 770080पफ7२) 
के भाध्यम से सशोधित्र किया जा सकता है परन्तु दुष्परिवर्ततीय सविधान वा सशोधन 
करने के लिय किसी ऐसी प्रक्रिया का आश्रय लेता पडता हुँ जो स्त्रय संविधान के भीतर 
लिखी हुई हो और जो साधारण विधि-निर्माण वी पद्धति से भिन्न हो । ईस कसौटी 
पर बसा जाय तो भारत का संविधान दोनो प्रकार का मिलता है! हमारे सविधान का 
एक अंश ऐसा है जो सघ ससद द्वारा साघारण बहुमत के समर्थन से समोधित किया 
जा सकता है। संविधान के उस झझ को हम सुपरिवर्तनीय कह सकते हैं । सविधान 
के शेष अश्ञ के भी दो भाग है, एक के सशोधन के लिये केवल ससद के उपस्थित भौर 
मत देने वाले सदस्ष्यो के दो तिहाई मतो का समर्थन आवश्यक है, दूसरे का सशोधन 
तब हो पाता है जब कि समद द्वारा इस प्रकार पास कर दिये जाने पर कोई सशोधन- 
प्रस्ताव कम से कम आधे राज्यो की विधान-सभाग्रो के विधान मडलो द्वारा 
पास कर दिया जाये । सविधान का यह अ शा दुष्परिवतंनीय माना जायेगा । 
संघीय रचना का प्रभाव --भाग्तीय सविषान के बारे मे कहा जाता है कि 
वह प्रायः ब्रिटिश नमूने का है । तब यह प्रशन उठता है कि ऐसा कैसे हुआ कि 
ब्रिटिश सविधान के अत्यस्त नमनीय और सुपरिवतनीय होते हुए भी भारत का सविधान 
दुष्परिवर्तनीय बन गया । ऐसा होने के कई कारण हैं | इनमें सबसे प्रमुख कारण यह 
है कि भारत को सविधान के अन्तगंत एक सघ का स्वरूप देने वी चेब्टा की गई है । 
संच सविधान की यह एक बुनियादी ग्रावश्यक्ता है कि उसमे संविधान दुष्परिवर्तनीय 
होना चाहिय, जिससे कि सघ या राज्य अकैले ही सघीय घादाग्रो को न रा सके । 
एक दूसरी वात यह थी कि हमारे स्विवान निर्माता भारतीय राजनीति म अस्वथिरता 
है तत्वों के प्रति जागरूक थे, वे चाहते थे कि भारत में एक स्थायी लोकतंत्र वी नींव 
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पड़े उसके लिये सदिधान की कडाई अनिवाये हो गई । 
हम देखते है वि जहा तक संघीय धाराओो का प्रइव है और जिन घाराओं से 
राज्यों की शक्तिया सम्बन्धित है उनका सशोधन अकेला सघ नही कर सकता, उनके 
मामले म कम से कम आधे राज्यों के विधानमडलो की सहमति अनिवार्य होती 
है । सामान्यतया हमारे सविधान म राज्यों के हाथ म॒ साविधानिक सशोधन झ्रारम्भ 
करने की सकिति नहीं दी गई है । उन्हें केवल एक मामले मे ही पहल करने की झक्ति 
है, यदि वे अपने यहा विधानमडल में विधान-परिपद्‌ ([,627380ए0-(20घ४ थी) 
को भग करना चाहें या उसकी स्थापना करना चाहे तो उनकी विधानसभा (7+९४87- 
8]9/4ए6-/५४०९७॥ | ) इस बारे मे एक प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत के समर्थन से 
पास कर सकती हूँ और उसके धाद ससद के दोनो सदन साधारण बहुमत से उसके 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं वो वह अधिनियम वत जाता है और इस प्रकार 
विधान-परिषद बी स्थापना को जा सकती है या उसे भग किया जा सक्तता है । 
प्रो० ब्हेयर ने अपनो पुस्तक माडर्े कान्स्टीट्यूशान्स मे (प० १४३ पर) लिखा 
है कि भारत का सविधान दुष्परिवर्तेनीयता श्रौर सुपरिवर्तनीयता के बीच का सतुलित 
मार्ग ग्रहण करता है । यह एक सत्य है । इस मामले मे सर झ्ाइवर जेनिग्स का मत 
अतिञ्योवित पूर्ण है कि संविधान ग्रत्यधिक दुष्परिवर्ततीय है । सर जेनिग्स का यह 
विचार तो ठीक है कि सविधान निर्माताओं के लिय यह असभव होता कि वे भविष्य 
वी स्थिति और दक्षाओं को देख सकें, वे भविष्यदृष्टा नहीं होते परन्तु यह नहीं 
समझ मे आता कि वे भारत के सविधान को सयुक्तराज्य अ्रमेरिका के सविधान की 
भाति दुष्परिवर्तनीय कैसे मान सकते हैं ? यहा यह दात ध्यान देने याग्य हूँ कि सयुबत- 
राज्य ग्रमे रिवा के भीतर पिछले पौने दो सौ साल म कुल बाइस (२२) सश्योधन 
हुए है जिनमे से दस सशोधन तो सविधान लागू होने के दो साल बाद ही १७६१ में 
क्यि गय थे जिनके द्वारा उसमे मौलिक अधिकारों का ग्रष्याय (3॥ ० 0870७) 
जोडा गया था | इस प्रहार वास्तविक सझोधनों की सख्या केवल (२ ही रह 
जाती है, जबकि भारतीय सविधान के भीतर पिछले & वर्षों के भीतर झाठ सभो- 
घन हो चुके हैँ । इस तुतनात्मक अध्ययन से यह बात ज्ञात होती है कि भारत 
का सविधान खुपरिवर्ततीय या सुसशों घनीय, है भले ही हम पारम्परिक- 
परिभाषा ( पफ्शवाधणार्तोा-0९॥ए070 ) के झाधघार पर उसे वंसा न 
कह सकते हो । 
कांग्रेस को छत्र-छाया ---यदहा हम उस बात को दोहराना चाहेंगे जो हमने 
पीछे कही है कि झाज हमारे संविधान म जो इतनी सुविधा से सझोषन हो सते है उसके 


पीछे सविधान की नमनीयता तो है ही साथ ही साथ एक दूघरा बदा कारण भी 
उसके पीछे है भोर वह है काग्रेस का सथ ब राज्यो की सरक्षारों पर एक मात्र 
भपिवार | भाज काग्रेस के लिय मह सरल है कि वह सघ झौर राज्यों के भीतर 
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किसी सशोधन को मनवा लेती है, परन्तु जब सघ और राज्यो में भिन्न दलो का 
शासन चलेगा तो निश्चय ही सविधोन का सशोधव उतना सरल नही रह जायेगा 
जितना वह आज दिखाई देता है । 
यहा हमने सविधान के सशोधन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण नहीं दिया, 
उसके बारे म इस अध्याय के अ्रन्त मे अलग से लिखा गया है। 
३. संघात्मकू-हवरूप 
भारतीय सविधान के प्रमुख लक्षणों में से एक यह है कि उसने देश के भीतर 
एक संघात्मक-दासनव्यवस्था का निर्माण किया है । राजनीति-विज्ञान के विद्यार्थी के 
गले यह विचार उतारना प्राय असम्भव सा है कि भारत एक संघ है, एक सध है, फिर भी सवि- 
धान ने उसको संधात्मक स्वरूप प्रदान किया है यह एक सत्य हैं। भारत एक संघ एक सत्य है। भारत एक संघ 
है या नहीं यह प्रश्न विवादास्पद द्वो सकता है परन्तु यह एक निश्चित सत्य है कि 
भारत का शासन एकात्मक (एंशाशाए) तो किसी भी दशा में नहीं मानाजा 


सकता । तुव उस दशा में उसके सधात्मक चरित्र का विश्लेषण करना हमारे लिय 
आवश्यक हो जाता है | 

किसी सध की पहली बुनियादी आवश्यक्ता यह है कि उसके. अ्रस्तित्व से 
पहुले र्वतन व्‌ प्रभुताराम्पन्न राज्य हो जो एकता के अथवा सघ बनाने के इच्छुक हे, 
उनके विधानमडल यह निणय करे कि उन्हें असुक अन्य राज्यों के साथ मिलकर संघ 
का निर्माण करता है, तथा वे जिन मामलो मे सघ का निमोण करना चाहे उ' मं सघ का चाहे उन्हें सघ 
को सौप दे | यहा सघ और परिसघ (080679४४07 6. (207९0९77700) का 
अन्तर भी सम लेना लाभदायक होगा । संघ म स्थायी प्रवेश होता है_ अर्थात्‌ एक 
बार सघ मे धासिल हो जाने के बाद कोई राज्य सघ का वरित्याग करके उससे - 
बाहर नही निकल सकता। इस प्रकार वह एक स्थायी एकता का निर्माण करता है! प्रकार वह एक कता का निर्माण करता है, 
परन्तु परिसय एक अस्थायां रचना होता है, उसमे शामिल होने के बाद _ राज्य जब 
चाहे तब बाहर निकल सकते हैं ।_ 

इन कसौटियो पर कसने से भारतीय सविधान के बारे म मनोरजक तथ्यो 
का ज्ञात होगा । सविधान के छा होते से पहले भारत के शासन का सचालन भारत 
शासन अधिनियम १६३५ के अनुसार हो रहा था, परन्तु उस अधिनियम का वह 
अश सागर नहीं किया गया था जिसमे भारत के भीतर सघ की स्थापना की व्यवस्था 
की गई थी । वास्तव म भारत सविधान लागू होने के समय एकात्मक राज्य (0॥(- 
87. 509£6) था। स्वतत्रत्ता के पश्चात्‌ उसके भीतर जो क्षेत्र सम्मिित हुप्रा था 
वह कवल वह था जिसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था| देशो राज्यों को तिटिश सर- 
कार ने शाजाद कर दिया था| भारत के नर-नाहर सरदार पटेल ने अपनी प्रतिभा के 
बल पर देशी राज्यों को भारत मे दाखिल कर लिया और इस प्रकार देश के भू-क्षेत् 
(पएक्शांणड़) का मानचित्र पूरा हुआ । राजनीति-विज्ञान के विद्यार्यी जानते 
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है कि राज्य में भू-क्षेत्र सवप्रथम प्रावश्यकता होती है। 

सघ वी रचना करते समय हमारे यहा कोई स्वतन राज्य नही थे हमारे सघ 
का निर्माण राज्यों के विधानमइलो ने भी नही किया। हमारे सघ का निर्माण भारत 
नी सदिधान सभा ने विधान-भवन के भीतर बैठ किया है | एक प्रकार से प्रशासकाय सबिधान सभा ने विधान-भवन के भीतर वैठ किया है | एक प्रकार से प्रशासकीय 





स्थापना में दृनस प्रमुख विचार लोकत "ैय विचार रद है. । महा मा शा नो व्यान मे सफर मास मे पद है थे नहाा गयी के महल धी के नेतत्व 
मे भारत ने यह विचार माय किया है कि देश के भीतर अधिक से अधिक राजनीतिक 
सत्ता को विके(द्रत किया जाय तथा अपने अपने क्षेत्र के भीतर लोग अपनी स्थानीय 
शक्ति का स्वय प्रयोग करें । इस विचार से प्र रित होकर हमारे सविधान ने सघ 
गोजना स्वीकार की एक दूसरी परिस्थिति भी थी अग्रज १६१६ मर आातो के 
भीतर विकसित प्रात्तीय शासन की स्थापना कर चुका था उसे ईडेअकेओ विकसित प्रात्तीय शासन की स्थापना कर चुका था उसे १६३४ के अधिनियम 
ने ग्रर भी दढ कर दिया था स्वत०ता के बाद प्रात्तो के लोग और भी सत्ता प्राप्त 
करने का स्वप्न देख रहे थे उनके इस मधुर स्वप्न को भग करके_सविधान-सभा 
एकारमक हासन की स्थापना करने मे समथ नहीं थी/ख़योंकि उसके भीत नही थी/'योकि उसके भीतर जो लोग 
काम रहे थ वे स्वय राज्या की विधान सभाझ्री द्वारा चुन कर भेज गय थ | उधर 
देशी साज्यी की जनता भी उत्तरदायी शासन को स्थापना की आकाक्षा लकर प्राय 
बह रही मी. इन नि रही थी, इन पह्सस्थज्ियों भ लौकमत निश्चित रूप से इस पक्ष मेथा कि प्रान्तो 
को दी गई सरत्ते केवल बनाई ही न रखी जाय वरन्‌ उसमे बद्धि की जाय प्रातीय 
विधानमडल और ममज्रिमडल राजनीतिक-प्लाकपण के महत्वपूण केंद्र बन चुके थ 
भ्रब उहें भग नही किया जा सकता शा | 

इस सबका परिणाम यह हुआ कि स॒विधान सभा ने देग के लिय एक ऐसा, सभा ने देश के लिय एक ऐसा 
सविधान बनाया जिसम सधीय-रचना के अधिकाश तत्व मौजूद हो ओर साथ ही मौजूद हो ग्रौर साथ ही 
साथ यह ध्यान भी रखा कि भारत एक देश के नाते अधिक से अधिक मजवृत् बने 
तथा सध का झ्रथ यह न जगाया जाय कि संविधान किसी भी प्रकार देश के भीतर 
पहले से ही मौजूद प्राततीयता के विप में वृद्धि कर रहा है. ज्ञथा पृथकता की _प्रदत्ति 
को प्रात्साहित कर रद्द है | इस प्रकार एक अपूण संघ की स्थापना की गई ॥ 

संघ के प्रमुख तत्व--हम यह वन कर चुके ह कि सघम सबसे प्रधान तव 
बह भावनात्मक प्राकषण होता है जिसमे सग्ठित होने की भावना होती है। भारत के 
मामले मे उस तत्व के नय सिरे से पंदा होने का प्रात ही नहीं था क्योकि भारत 
सविधान बनने और लाग्र होने के समय पहले से ही संगठित था + यहा हम सघ संवि 
घान के दूसरे तत्वो का उल्लेख करेंग और यह देखत की चेप्टा करेंगे कि भारतीय 
सविधान में वे तत्व क्सि रूप म तथा किस मात्रा न उपलब्ध हू । 

१ सघीय-सविधान का सबसे पहला तंत्व सविधान वी सर्वोच्चता है। 
जहा तक भारतीय सविधान कर प्रश्त है मद्यपि सौकिक दप्टि स दखन पर ऐसा लगना 
है कि स्विधान स्वय सर्वोच्च नही है वरन्‌ उसम जनता की सर्वोच्चठा की प्रदिष्ठा 
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कौ गई है तथा हमने भी पीछे इस विचार को मान्य किया है तथापि यह स्वीकार 
करना होगा कि बधानिक दृष्टि से संविधान देश का सर्वोच्च- विधान, (#'पएत%ात 
€॥॥७) ,१%७छ ०६ 60७ ७ 0) है जिसका उल्लेघन नही क्या जा सकता । उसकी 
रक्षा और व्यास्या के लिये स्वतंत्र न्यायालय है जो ससद, राज्यों के विधानमंडलो, है जो ससद, राज्यों के विधानमंडलो, 
गवनरा, राष्ट्रपति तथा झन्य गवर्नर, राष्ट्रपति तया अन्य किसी भी प्रयोसेकीय अधिकारी के भ्रादेशों को साविधा: 
लिक दृष्टि से संविधान के प्रतिकृन होने पर असाविधानिक घोषित करके रद कर 
झकता है। 

२ सघीय-रचना की दूसरी अनिवायंता सघ व राज्यों के बीज विषय्रो 
अर्थात सत्ता के प्रयोग के कार्यक्षेत्र का विभाजन है। इस बारे मे अलग-अलग देशो में 
श्रलग अलग तरीके अपनाये गये हैँ । संयुक्त राज्य अमेरिका ने सध को कुछ शक्तिया दे 
दी हैं और अ्रवशिष्ट झक्तियाँ (छि३आतेप ४०9 ए0फ:४७) राज्पो को सौंप दी हैं। 
भारतीय संविधान ने इस शर्ते को भी पूरा किया है । उपमे 5 उं को भी पूरा किया है। उपमे शक्तियों का वितरण 
किया है। शासन के समस्त विपयो को गे तीन सूचियों में वाँ वाट पल गया है--सघ सूची, 
राज्य सूची और समवर्ती पृ । समदे सूची । समदु्ती सूची मे जो विषय रखे गये है उनके बारे में 
कहा गया है कि राज्य सरकारें उन विषयो पर अपने लिये विधिया बना सकेंगी परन्तु 
यदि उस विषय पर जिस पर सखंझ्य सरकार कोई विधि बना चुकी हो तो दोनो में 
विरोध होते पर सम-सरज्ञार की विधि लाए होगी और राज्य की विधि रद 
हो जायगी । 

३. सघीय-सविधान में सथ भर दाज्यों वे दोहरी सखकार छी स्थापना 
होती है । हमारे संविधान ने उसकी व्यवस्था की है । संघ में और राज्यों में सका 
श्रलग कार्यंतालिका और विधाधिका ([028[00078) की स्थापय्य.की गई है । 
न्यायपालिका को इकहरा ही बचाया गया है । 


ड़, अधीय-पविदान की एक अस्य सावस्यकता यह दो के रा पर की एक अन्य आवश्यकता यह होती है कि उप्तमेँ एक 
अप पा मिल उस अलग पथ मोर पी के पार व शेप कप या सर्वोच्च-न्य की जाती है जिसके जिम्मे सवि- 
घात का ग्रथ नि उमकी व्याख्या करने और राज्प्रो के पारस्परिक व संघ तथा 


अर व हो मरमदल के आपसी भंग डो को सुलभाने का काम होता है, भारतीय स्विधान ने 
हा मर्वोच्ति त्यायालय स्पा पेत किया है औरर इस दृष्टि ते कि बढ सध के मतिमडल 
या ससद के प्रभाव से मुक्त रह सके उसे बहुत अधिक माता में एक स्वनतर प्रगठत बना अधिक माया में एक स्वतृत्र 

है और उसकी निष्पक्षतरा सन्देह से परे शिद् हो सकी है. 


५ सवीय संविधान संथीव-विधायिका (संसद) के भीवर एक ऐसे दितीय | 
सदव (3300 व (2000003:) की स्थाउना करता है जिसमें राज्यों के मध्य (3390 ४0 (2॥५0०0०3८) की स्थाउना करता है जिसमें राज्यों के प्रतितिधि 
बढ है और राज्यों के हितों का प्रतिनिधि भौर उनकी रक्षा-करते- हैं और राज्यों के हितो का प्रतिनिधित्व और उनकी उक्षा-करते-हैं-। भारतीय 
के है सिलसे सन्‍मे के पक कह है। एक सिलन्‍ल उलयकत-यशे ने भी सघ-ससद में राज्य-सभा ( 0000०! ० 507068 ) की स्थापना 
की है मिसमें राज्यों के प्रतिनिधि दठते है। इनका विवर्दित साज्य-वियानि-शमा, 


























भारतौय प्विधान एक परिचय रघ७ 


करती हैं । 
एण हाई भोदे तौर पर देखने से ऐसा मालूम होता है वि भारतीय संविधान सधीय 
सविघान वी सब आवदयकताये पूरी करता है परन्तु वारतब ग बेया है नही, वह भारत 
में एक बहुत अपूर्ण प्रकार के सघ वी नीव डालता है । हमारे सविधान निर्माताओं के 
कप नव तब द् छर 777 के प्रधरनिन मे सधात्मक रचना १रने की उतनी बेचनी ढ्ठी थी बेन रो वे एक प्रकार की 
मृजबूरी मं कर रहे थे यह विवद्यता उन्हें १६३५ के अधिनियम से उत्तराधिकार में 
मिली थी। सघोय रचना करते समय वे इस बात के लिय चिन्तित थे कि देश को 
शक्ता को ग्रलडिस बनाय रखा जाप । स्वथ भारत के आधुनिक मनु (सविधान के 
पिता) डा० अम्बेडकर ने कहा « डा० अम्बेडकर ने कहा था, नाम का कोई अधिक महत्व नही है तथापि समिति 
(प्राह्प समिति)ने १८६७ के त्रिटिस उत्तर चमेरिका (कनाडा) अ्रधिनियम की भाषा 
का अनुगमन करना पसन्द किया है तथा यह विचार किया है क्रि यद्यपि भारत का 
संविधान रघना म सघात्मक है तथापि उसे सयुक्त-देश ([ 0॥0) कहने म भ्रधिक 
लाभ है ।" हमारे सबिधान म रूघ (#0त6720007 3) शब्द का वहीं प्रयोग नही किया 
गया है, उसमें भारत को यूनियन कहा गया है, इससे यह ज्ञात होता है कि सिधान- 
सभा उसके संघात्मक पक्ष पर बहुत जोर नही देना चाहती थी । 
भारत वी ऐतिहासिक और भौगोलिक पर्रि घिया ऐसी नही थी किंदेश म एक 
कमजोर संध-श्ञासन बना लिया जाय, इस समस्या को सामने रखकर सविधान-निर्मा- 
ताझो ने भारत का संविधान बनाया है। विविध प्रकार के भेदभाव इस देश म रहे 
हैं, साम्प्रदायिक, घामिक, जातीय, प्रान्तीय उन सब ने हमारे देश की एकता और 
शत को सडित किया है, ऐसी स्थिति म यदि हगारे संविधान निर्माता देश की 
एकता के लिय चिन्तित हुए तो बह स्वाभाविक ही हुमा | भत ही यह कहां जाय कि 
शास्त्रीय दृष्टि से हमारा सघ अधूरा और अशग्यास्त्रीय है परन्तु हमारी पृष्ठभूमि में यही 
उपयुक्त समभा गया । अझलेंस ग्लेडहिंल ने अपनी पुम्तक, * द रिपब्लिक्शंव टन्डिया 
में (स्टीवेन्सन एन्ड सन्‍स लि० लन्‍्दन, १६४५१, प० ६२ पर) लिसा है ति सम्भवत्त 
** » प्धिधान-निर्माता उन सकटो को नहीं भूल पाथ ध जो भूत काल म पैदा हुए 
थे भ्रोर भविष्य म फिर से पैदा हो सकते थे । उन्होने महसूस किया # तत्कालीन 
बाह्य परिस्थितियों म एक शक्तिशाली बेर्द्रीप वार्यपालिका का निर्भाणिकरना राज्यों 
को उनके वारयों के बारे म निश्चित और जोरदार आदेश देना तथा जहा तक सम्भव 
हो सके, विकास की दिज्ञा म सम-अ्रगति करना आवश्यक है ! उनके परिश्रम वा पूरि- 
जाम यह हम है कि १६३४ के अ्धितियम मं जगा सोचा न न ०० मं जैसा सोचा गया था उससे भी अरयिक 
एक्लत्मब शासल-व्यवस्था वी स्थापना वी गई है ।” प्रौ० व्हैयर वा मत भी यहीं है कि 
“संविधान ने वास्तव में एक ऐसी शासन-व्यवस्था की स्थापना वी है जो प्राय परद्ध - 
सघ है, जिसम शासन-सत्ता का प्रशासवीय वितरण किया गया है, वह गौण रूप मे 
एवात्मक तथा प्रधान रूप मे सधात्मक ब्यवस्था की स्थापना करने के बजाय गौध 
रूप से सघात्मक व प्रधान रूपसे एकात्मक शासम का निर्माण करता है ।” [इडियाज्‌ 
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न्यू कॉन्स्टीटयूडन झॉनेलाइज्ड, १६४८ पृ० २१) 
अपुर्ण सघ के प्रमुख लशलश--यहा हम यह अध्ययन करेंग कि हमारे सविधात 
ने क्सि प्रकार भारत म एक अपूण सघ की स्थापना की है ? 


के यक्तिशाली सघ-शासन को मा लत विस हमे सविधान ने सघ सरकार 
का बहुत दिल यह ला या या बहुत शक्तिशाली बनाया हैँ । उसने झासन के जितने पा धर कि बन 5 महह 
सरकार को दे दिय हे ।.ए४-ओर-सो समवर्ती सूचीके जितने विषय हैं उन पर सघ के 
सर्वोच्च सत्ता दी गई है_यदि समवर्ती सूची के कसी जिप्य पर सघ झौर राज्यों की 
विधियों (कानूनी) के बीच मतभेद पंदा हो ही घाव को. या के नियम विषय रद्द हो जाते 
है तथा सघ की विधिया लागू रहती हू । इसके अतिरिक्त सघ, राज्य अर 
सूची म जो विपय गिनाये गय हू उनके अतिरिक्त समयन्समय पर जो नये विषय 
भविष्य म पैदा होग वे सब सघ के पास रहेग अर्थात्‌ हमारे यहा भवृशिष्ट झक्तिया 
( ॥१650 7979५ ?०४९४४ ) संघ को दी गई हू. . सयुकत राज्य अमेरिका और अमेरिका और 
आस्ट लिया म_ अवशिष्ट_शक्तिया राज्यों को दी गई ह। हमने उन देशों का 
अनुकरण नही क्या वरन्‌ हमने अपनी प्ररणा कनाडा के सविधान से प्राप्त की थी । 
सघ की शक्ति शक्तियों के वितरण पर ही आधारित नही है, उसके भ्रतिरिक्त 
सविधान न कई और मार्गों से सघ को शक्तिशाली बनाया है। सविधान में कहा 
गया है. कि यदि यायसभा (६:02 0 यह पाता नाहिय है कि यदि राज्यसभ्ग ((:००००॥ ०६ 808085) यह झावश्यक समभे कि 
देश के हित की दृष्टि से सघ ससद को किसी ऐसे विषय पर विधि बनाना चाहिय 
जो राज्य सूची मे दिया गया है. तो वह सदन उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 
दो तिहाई बहुमत से यह तय कर सकता है| इस प्रकार राज्य सूची के विषय एक 
बार म एक वर्ष के लिय सघ को दिय जा सकेंगे, प्रत्यक वर्ष इसकी अवधि अगले एक 
बे के लिय बढाई जा सकती है । यहा यह बात ध्यान में रखनी होगी कि राज्यसभा 
सघ का एक सदन है । भले ही उसम राज्यों के प्रतिनिधि हो लेकिन इस प्रकार सघ 
का एक सदन मनमाने ढंग से राज्यों की शक्ति कम कर सकता है | राज्यों के 
विधान मण्डलो की सहमति प्राप्त किय बिना उनकी शक्तियें छीन लेना सधीय उृच्टि 
से अ्पू्वा-का द्योतक है.। [ संविधान, अनुच्छेद २४६] 
सविधान के अनुच्छेद २५२ म कहा गया है कि किसी समय दो या भ्रधिक 
राज्यों के विधान मडल सघ ससद से निवेदन कर सकते ह कि वह उनके लिए पी 
सूची के किसी निर्दिप्ट विषय पर विधिया बनाये भर ऐसी खिधिया अन्य टण के किसी निर्दिप्ट विषय पर विधिया बनाये और ऐसी विधिया झन्‍्य राज्य 
ह्ाआ-औी-अपनी-इच्छा के अनुसार लागू की जा सकेगी । 
++*राज्यो की शवितयों के सघ हारा लिय जाने के बारे म सविधान का भ्रनुच्छेद 
२४० बहुत महत्वपूण है । उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आपत्ति कुल 
(एफ्रशह४०9 ) की घोषणा कर दिय जाने पर ससद “को बह प्रकार होग हि आते पर सदन नजर किट कि 
वह समस्त राज्यों या कूछ विश्येष राज्या के लय स्वयं विवि नि । कुछ विद्वेष राज्या के लिय स्वयं विधि निम्म 7 कक 
शज्य में साविधानिक-शासन को असफलता के झ्राधार पर जब राष्ट्रपति भनुच्छेद 
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३४६ के अतुमार उप राज्य में आपात्-काल को घोषणा कर देता है तो भौ ससद 
उस राज्य के लिये विधिया वना सकती है। अनुच्छेद २५३ में कहा गया है कि किसी 
देश या देशो के साथ. भारत सरकार हाय की जाने वाली सधिया, संमझोतों या 
परम्परात्मक सवयो अयदा फियी भर तर्रात गीत सम्मेचनत २२5 या आय सस्या 
द्वास किय्रे गये विंग को लाइ करने के लिये सबइ सारे देश के लिये विधियां बता 
सकती है और उसे मार्ग में संविधान का कोई अनुच्छेद बाघक नही होगा। यह एक 
बहुत बडी शक्ति है जो सघ को दी गई है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान ने सघ-शासन की रचना एकाट्मक 
नमूने पर को है) सघ से यह आशा की गई है कि वह सामान्य स्थितियों के पैदा होते 
ही राज्यों को उनके अधिकार लोटा देगा तथा सविधान के झ्ादेश व उसकी भावना की 
रक्षा व प्रतिष्ठा करेगा | वास्तव में क्या होता है यह भविष्य ही बता सकेगा, प्रभी 
तक तो यही ज्ञात होता है कि सघ के भीतर अधिकाधिक शत के केन्द्रीयकरण की 
दिशा म चेष्टा हो रही है । केरल मे राष्ट्रपति-शासन की घोषणा से यह बात झौर 
भी स्पष्ट होती है क्योंकि साविधानिक दृष्टि से प्रग्रट रूप में कोई ऐसा कारण नहीं था 
कि मत्रिमडन के विरुद्ध वहा की विवानसभा का अविश्वास प्रगठ होता हो था वहा 
मजिमडन का चनना कठिन हो रहा हो। साम्यवादी दल के मत्रिमडव को विधानसभा 
के भीतर बहुमत का विश्वास प्राप्त था तयापि वहा सरकार के विरुद्ध होने वार्चे 
प्रदर्शतों को सघ ने जनता का विद्रोह मानकर वहा संतरिसडल झर विधानसभा को 
भग कर दिया ) यह स्मरणीय है कि प्रदर्शनकारियों में काग्रेस दल भी सम्मिलित था 
जिसके हाथो में सघ की सत्ता है। सविधान मे कही भी यह नहीं कहां गया है कि 
विसी समय किसी राज्य या सध की जनता बहा बी सरकार के विरुद्ध इस सीमा 
तक विद्रोह कर सकती है कि वहा के सर>परिषद आर विधानसडल या ससंद दोनों 
को त्यायपत देवा पडे तथा मय चुनाव कराय जायें ' यह कहा जाता है कि सास्यवादी 
दल वहा संविधान का उल्लधन कर रहा था परन्तु यदि ऐसा था तो सविधान के 
प्रहरी के नाते यह्‌ काम सर्वोच्च न्यायालय का था कि वह उस सरकार के कार्मो को 
भसाविधानिक घोषित करता तथा उस सरकार की निन्‍्दा करता | हमने पीछे भी इस 
प्रश्न पर वापी प्रतवाश डाला है ग्रौर यह कहना उचित होगा कि यदि सघ इसौ प्रदार 
उत भरान्ता की सरकारो के प्रति अ्रसहनशीलता का प्रदर्शन करता है जिनमें कि उसके 
दल को यहा की विधानसभा मे बहुमत प्राप्त नही हग्ना हो दया वह अपने दल के 
दारा भटाजकता पंदा करके दूपरे दलो के बहुमत द्वारा समयित मत्रिपरिषदों को 
भग करता हूं तो यह सविधान का ग्रम्भीर अपहरण झौर अतिदझूमण साना जायगा। 
प्रस्तुत पुस्तक के सेलफ़ के मन में भो यह इच्छा हो सफ़्वी है किदेप के 
भीतर सोगवत को आच न झाये दया साम्यवादियो के झ्रर्निनायर्वादी तरीकों को 
पापने का भदसर ने मिले लेदिन इसका यह भर्य॑ नहीं हो सकता कि राजनीति विजान 
कै विदार्थी के नाते दह प्रपनी सांविधानिक वृद्धि का अयोग ही स करे । हमें सॉविदान 
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की रक्षा का भार अपनी व्यक्तिगत पसन्द और नापसन्द से ऊपर उठकर समालना 
होगा । 
इकहरी नागरिकता--सघात्मक_ संविधान म नागरिकता दोहरी होती हैँ। 
एक हो व्यवित दो नागरिकतायें प्राप्त करता है भझौर दोनो के नियम अलग भलग हो 
सकते हैँ । अलम से एक नागरिकता सघ की होती है और दूसरी उसके अपने परे से एक नागरिकता सघ की होती है और दूसरी उसके अपने राज्य 
की । परन्तु भारतीय संविधान ने भारत के लोगो को इब्हरी नागरिवता प्रदात की है, 
श्र्थात जो व्यक्ति २१ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और जो संविधान में दी गई दी गई 
वें समय-समय पर ससद हारा तय की गई योग्यताओो को पूरा करता हो भारत का 
नागरिक होगा । हमारे यहा भारत का नागरिक और उत्तर प्रदेश" या राजस्थान का 
सागरिद इस प्रवार के भेद नही है । इसबा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुमा हैं कि 
हमारे देश के लोगो में भारत के प्रति निष्ठा और भक्ति का भाव पैदा हुआ है। हम 
लोग झलग अलग राज्यो के प्रति भवित नही रखते हं न उस दृष्टि से सोचते ही हूं। 
ऐसा करना दो दप्टियो से श्रावश्यक हो गया था एक तो यह कि हमारे देश में पहले 
से ही प्रादेशिक निष्ठायें बहुत प्रबल थी और एक सक्रिय राष्टीयता पैदा करने के लिय 
यह प्रावश्यक था कि उन सबीण निष्ठा को पुष्ट करने के बजाय राष्ट्रीय नागरि 
कता झौर देशभक्ति का भाव लोगो के मानस में मजबूत बनाया जात । दूसरा कारण 
यह था कि हमारे सविधान ने सघ और राज्य दोनो का सविधान एक साथ ही बना 
कर तैयार किया है जब लग सविवान ही नही है और सविधान बनाने की सत्ता 
भी राज्यो को नही है तो अलग नागरिकता का कोई प्रयोजन ही नद्दी रहता। हम 
प्रारम्भ में ही कह चुके हैं कि भारत एक देश झ्ौर एक राज्य हूँ उसके तथा भीवर जिस 
सघ की स्थापना की गई हैँ वह केवल एक प्रशासहीय योजना या ढाचा है। णहा 
राज्य पहले से मौजूद होते हु और बाद में सघ बनता हूँ वहाँ राज्यों ग्रौर सघ वी 
नागरिकता स्वाभाविक तौर पर ही श्र॒लगम अलग होती हूँ । इक्हरी नागरिकता का 
एक बडा प्रभाव यह हुआ है कि हमारे यहा राज्यो की विधानसभा के लिये मत देते 
समय छोग श्राम तौर पर यह नही समभते कि हम क्सी राज्य के विधानमडल का 
निर्वाचन कर रहे हैं उसे वह वैसा हो मानते है जैसे कि मानो वे अपनी नगरपालिका 
या पचायत के लिये मत दे रहे हो। केवल सघ-ससद के लिये मत देते-समय ही 
भारत मे राष्ट्रीय महत्व दी भावना का ज-म लोक्मानस मे होता हूँ यह हमारी 
राष्ट्रीय एकता के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, केवल एकता वी दृष्टि से ही नही वरन 
झोकतत्न के विकास की दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है कि भारत के झाम छोग 
आरत के सघीय शासन के निर्माण में सक्रिय दिलचस्पी लें जहा राष्ट्रीय महत्व की 
नौतियो का निर्माण होता है और वे राज्यो की राजनीति म उलक कर न रह जायें । 
इकहूरी नागरिकता एकात्मक-दृष्टि और अरपर्णं सघ का एक बहुत उज्ज्वल प्रमाथ है। 
राल्दलेा की स्चना--संपात्मक शासन-ख्यवस्था के भीतर यह मदप्टक 


होठा है कि-सभ-सझ्रद के सौतर एक सदन (००७७) ऐसा हो जिसमें यज्योंरेप्रति- 














भारतीय सविघान एक परिचय श्श््‌ 


निधि समान सख्या में बैंढें, यह इसलियें प्रावश्यक होता है क्योकि यह भ्राशा कौ जाती 
है कि बहू सदन राज्यों के हिती का प्रहरी होता हूँ मत उसमें समस्त राज्योशीवराबर सदन राज्यो के हिती का प्रहरी होता हुँ मत उसमें समस्त राज्यो को बराबर 
प्रतिनिधित्व मिलना चाहिय जिससे वे अपने अपने हिंती की समान रूप से रक्षा कर अपने अपने हिंतो की समान रूप से रक्षा कर 
सके । हमारे सविधान ने भी इस प्रकार का एक सदन ससद में बनाया ती है. जिसे ॥ हमारे सविधान ने भी इस प्रकार का एक सदन ससद में बनाया तो _है_ जिसे 
हम राज्यतआ(0077] ० 8६008०)कहते हैं वस्तु उसकी खचना मे राज्यों के बीच 
समानता का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया गया हैं ।_ सयुवतराज्य छमेरिका की सघीय 
विधायिका में जिसे वहां कारगर स कहते हैं इस प्रकार के सदन का नाम सिलेट है उसमें 
छोटे-बडे हर राज्य को दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वहा के ५० राज्यो के 
१०० प्रतिनिधि उपके सदस्य हैं । परन्तु हमोरे स॒विधान ने राज्यसभा में भी हआआा 
प्रलग॒ राज्यों के बीच सदस्यो की सख्या का वितरण राज्यों के 
में ही किया हैं। इससे यह जाहिर होता दे कि हमारा सविः 
का बसा प्रतिनिध नही बनाना चाहता था ज॑सा कि 
गो बनाया गया है। यह भी संघ की अवृर्णता का ' 7 कह मा संघ की अतर्गता का संसद को किसी विश्येष प्रक्रिया का 
राज्यों को सविधायों सत्ता नहीं दी गई है कि इस सम्बन्ध में कोई भी दिधे- 
स्मूक प्रवत्ति यद्_भी पाई जाती है _ कि उसने स्वीह्ृोति के नही रखा जा सकता, और 
इसका प्र्थ यह है कि राज्य झपने सविधान <धसत रखी है कि यदि विधेयक का लक्ष्य 
घन ही कर सकते है । 90 गन मे संघ तास में कोई परिववन करना है तो उस पर 
चित्र भी तेयार कर दिया हैं । हम के राय ले लेगा। हु 
सघात्मक देश सयुक्‍त राज्य [मे होगा कि राष्ट्रपति की स्वीकृषति का पअर्थं यह नही है 
के शासन का चित्र ही तैयार मिले मम कोई चास्तविक शबित रखता है इसका प्रयो- 
को अपने संविधान के बारे कि इस मामले म विधायी अभिक्रम (+68।940ए8- 
के सविधाद का अनुकरण पक को ससद म॑ रखन के बारे म मत्रिपरिधद को भ्रन्तिम 
राज्य सरकारों का ** पता पह हे मौन झ् गया है 8 राज्प पु कक 
रहना होता है घ. 3'7र उसन यह नही कहा कि राज्य विधानमडल की राय यदि विधेयक 
समा क्या होगा ? इसका स्पष्ट अर्य यह है कि सापद को इस मामले में 
बाद कोई राज हो गई है । सयुक्तराज्य 29 कनाडा म राज्या के विधान" 
प्रकार हा हरे धैशृति के विना इस प्रकार के परिवर्तन नहीं किय जा सकते । 
सन्ता नही समय सविधान को लायू विया गया था नारत का क्षत्र क, ख ग पश्रौर 
हुस प्रकूया में बादा गया था परन्तु उसके बाद राज्य पुतमठन ग्रादोग की नियुवित 
मो टई जिसके प्रतवदन (॥0९(०॥) पर ससद न विचार किया झौर नय भिरे से 
सा के भूनेर को राज्यों म विभाजित किया है। यहा हम बम्यई राज्य वे निर्माण 
५५ विधय उल्लेख वरना चाहें ।। जहा भाषावार राज्भा व निर्माण का भिद्धान्त 
प्राम तौर पर स्दीग/र रर लिया गया था बबइ के बारे में वह लागू नहीं जिया जा 
सर्गा, उसवा पारण यह था कि रद्दाराष्ट्र छोर इजरात दोना प्रदेशा के लोग बबई 
संगर शो पपने-प्रपने राज्य में छेना चाहते थे धोर इस प्रश्त पर बोई सममोता नहीं 


श्ध्र भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


सकता, सघ के भीतर राज्यो यो सीमित पअ्रघुता प्राप्त होती हो चाहिये प्रौर उसकी 
कसौटी यह है कि उन्हे अपने सविधान के बनाने बदलने या रह करने का पूरा अधिकार 
होना चाहिय । जैसा हमने पीछे कहा है राज्यो को अपने यहा विधान परिषद (]+€ह8- 
)4476 (20प८७॥ ) बनाने के बारे मे अपनी विधानसभा मे प्रस्ताव पास करने को 
अधिकार दिया गया है, यह अधिकार ओर क्सी म्यमले मे नही दिया गया है परन्तु 
इस मामले में भी प्रन्तिम निर्णय ससद के ऊपर निर्भर करता हैँ यदि वह उसके लिये 
सहमति प्रदात न करे तो त राज्य विचान-परिपद बना सकते हैं न उन्हे त्ोड सकते 
हैं । यहा हम जो कुछ भी लिख रहे हे उसका उद्वंब्य संविधान के दुघ्बण बताना 
नही हूँ केवल यह दिग्दशन कराना है कि हमारा सविधान झादश्ष-सधीय सविधान नही है, 
मागारक इस प्रवारपि यह नहीं हैँ कि वैसा होना कोई बुरी बात है। हमारा सबि- 
हमारे देश के लौगो में विधानो से अलग प्रकार का हैँ और यह उसका शुण भी हो 
लोग अलग अलग राज्यो के ५ 
ऐसा करना दो दंप्टियों से श्रावश्शरदीय सविधात ने सथ और राज्यों में पृथक कार्य- 
से ही प्रादेशिक निष्ठाये बढ़त प्रवली की हैँ १रस्त्‌ हमारी स्यायपलिका इकहरी हैं। 


यह आवश्यक था कि उन सतीर्ण नि: स्थापना वी पायी थे घर पार गा तथापि वे राज्य-शासन के 
बता और देशभक्ति का भाव लोगो के - सर्वोच्च न्यायालय के आार्ध बाम 








यह था कि हमारे सविधान ने सप झौर राष्देश के लिये! का का एक स्रोत हूँ। सयु- 
कर तैयार किया है, जब अलग सविवान ही ने, स्यायालर्यू झलग भः तथा 


भी राज्यो को नही हूँ तो अलग नागरिकता का केंगे कह काम सविधान की ब्यास्यां 
श्रारम्म मे ही कह चुके है कि भारत एक देश और एक र है, जबकि राज्यो के स्यायी- 
सध की स्थापना की गई है वह केवल एक प्रशासक्रीय यंगायालय सूप भौर राज्यों 
राज्य पहले से मौजूद होते है और बाद में सघ बनता हैँ विक हैँ, भौर हमारे सबि- 
मागरिकता स्वाभाविक तौर पर ही प्रलग-प्लग होती है।त संघीय सरकार की 
एक बड़ा प्रभाव यह हुआ हैं कि हमारे यहा राज्यो की विधानसर बहुत स्वाभाविक 
समय लोग श्राम तौर पर यह नही समभते कि हम किसी राज्य की के प्रशासन का 
निर्वाचन कर रहे है, उसे वह वैसा ही मानते है जँसे कि मानो वे अपहै जयोकि वह 
गा पचायत के लिये मत दे रहे हो। केवल सघ-ससद के लिये मत घू संम्ंद और 
भारत से राष्ट्रीय महत्व दी भावना का जन्म लोवमानंस में होता हैं। .!. व्याप- 
दष्ट्रीय एकता के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, केवल एकता की दृष्टि से ही * भ्रपूर्णता 
छोकतत्र के विकास की दृष्टि से भी यह बहुत झावश्यक है कि भारत के आम १ 
आरत के सघीय शासन के निर्माण मे सक्रिय दिलचस्पी लें जहा राष्ट्रीय महत्व बे 
नौदियो का निर्माण होता है झौर वे राज्यो की राजनीति में उल्लक कर न रहे जायें 
छह नायस्किता एकात्मक-दृष्टि भर अपूर्ण सघ का एक बहुत उज्ज्यल प्रमाण है. एकात्मक-द॒प्टि और अपूर्ण सघ का एक बहुत उज्ज्वल ॥| 
रजदतंगा की रचता--सघात्मक शासन: ज्व्यवस्था के भीतर यह भावश्यक 
होठा है कि-उभ-ससद के जीवर एक सदव..(घ0958) ऐसा हो जिससे परमेकेफ 0788) ऐसा हो जिसमे दाज्योडेप्रति- 


भारतीय सविधान एक परिचय रध्व 


काँग्रेस की भानि भारत में नये राज्यो को प्रवेच दे सकेगी | उसके लिये वह स्वय घर्ते 
इत्यादि तय कर लेगी। 
इस अनुच्छेद के ठीक अगले अनुच्छद सख्या ३ मे सविधान एक ऐसी बात 
कहता है जिमसे यह ज्ञात होता है कि सविधान सघवाद के सिद्धान्त को आरम्भ 
में ही समाप्त कर रहा है । उसमे कहा गया है कि भारतीय ससद साधारण विधि 
(7,७छ) के द्वारा--(श्र) कसी राज्य के क्षेत्र मे से कुछ भाग काटकर दो या 
उनसे अधिक राज्यो या उनके श्रश्ो को जोब्वर प्रथवा विसी राज्य में कोई क्षेत्र 
मिलाकर नयथ राज्य का निर्माण कर सकती है । 
(ब) किसी राज्य का क्षेत्र बढा सकती है । 
(स) किसी राज्य का क्षत्र घटा सत्तो है 
(द) किसी राज्य की सोमायें बदल सकती है। 
(६) किसी राज्य का नाम बदल सकती है । 
इस प्रकार वी कायवाही करने के लिय ससद को किसी विशेष प्रक्रिया का 
सहारा नही लेना पडता केवल इतना प्रातवाध है कि इस सम्बन्ध में कोई भी विधे 
मक ससद के भीतर विना राष्टपति की पूव-स्वीहृति के नही रखा जा सपता और 
राष्ट्रपति के लियर सविधान ने केवत्‌ यह द्विदायत रखी है कि यदि विधेवक का लक्ष्य 
किसी राज्य की सोमा उसके क्षेत्र या नाम में कोई परिवतन करना है तो उस्त पर 
राष्ट्रपति सवधित राज्य क॑ विधानमडत की राय ल लगा । 
यहा ग्रह कहना उचित होग्य कि राष्टपति थो स्वीकृति का अ्रष यह नही है 
कि वारतव म राष्टपति *स मामले म कोई वास्तविक »कक्‍्ति रखता है इसका प्रयो- 
जत केवल इतना ही है कि इस मामल सम वियायी अभिक्रम ([+०8/98&॥078- 
पृछ७ा७४७६७) भर्पात्‌ विधेयक को ससद म रफ़न के बारे म मत्रिपरिषद को झ्रातिय 
मत्ता प्राप्त हो । संविधान सतना कह वर मौन हो गया है कि राज्य विधानमइल 
थी राप ली जाप उसन यह नही बहा कि राज्य विधानमडल पी राय याँदि विधेयक 
के प्रतिकूल हो तो क्या हागा ? इसका स्पष्ट प्रय यह है कि सामइ को इम मामले में 
सवसत्ता प्राप्त हो गई है। सयुक्तराज्य अ्रमेरिद्रा और कनाडा म राज्या के विधानं- 
भडलो को स्वीकृति व दिना इस प्रदार ब परिवतन नहीं किय जा सकते । 
जिस समय सावधान को लाए किया गया था भारत का क्षतक खू ग और 
घ श्रणिया म वाटा गया था परातु उसका बार राज्य पुनाठन प्रादोग वी नियुवित 
बी गई जिसके प्रतिवटन (]0९907:) पर संसद न दिचार विया और नव सिर से 
देश बे भूलेत को गज्यो म विभाजित किया है। यच्य हम बम्दई राज्य व निर्माण 
के विशरप उल्तस करना चाह।। जहा भाषायार राज ।व नि्माय का सिद्धान्द 
प्ाम तौर पर स्वो7 र कर लिया गया था बवइ क बारे म वह जायू नहीं क्या जा 
छद्या, उसवा यारघ मह था डि मदहाराप्ट पौर झनरात दोना प्रदशा के लोग बबई 
मगर को प्रपने-्प्रपने राज्य म सना चाहत घ शोर इस ४४त पर कोई समम्गैता नहीं 
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हो सका। परिणाम यह हुआ कि ससद ने बबई को दविभाषी राज्य बनाते का निर्णय 
कर लिया । उसके इस निर्णय का दोनो प्रदेशों को जनता ने घोर विरोध किया, 
प्रदर्शन हुए उनको दबाने के लिय सरकार ने पूरी दमन-शक्ति का आश्रय लिया श्रौर 
भयकर मारकाट हुई परन्तु ससद का निर्णय लागू रहा उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया 
गया । इससे यह सिद्ध होता है कि ससद अपनी इच्छा से प्रदेशो की जनता वी इच्छा 
के विरुद्ध उनकी सीमाओं को अधिनायकवादी ढंग से बदल सकती है । ऐसी स्थिति 
मे जहा राज्यो के क्षेत्र वी स्थिरता और बुनियादी पवित्रता नही है वहा छघवाद का 
नाम लेना केवल एक अ्म माना जायगा । यह कहा जा सकता है कि बबई के प्रश्न को 
लेकर जो प्रदर्शन हुए उ हें जनता की इच्छा अथवा लोकमत का प्रदर्शन कैसे माना जा 
सकता है, वे तो कुछ राजनीतिक दलो के प्रदर्शन मात्र थे, इस बारे में हम चाहें तो 
इतना कहकर काम चला सकते हूँ कि जिस प्रकार केरल के प्रदर्शनो को जनता का 
विद्रोह माता जा सका उसी प्रकार इन प्रदर्शनो को भी वह सज्ञा दी जा सकती थी । 
इस तक॑ को छोड भी दें तो कहा जा सकता है कि आज उस व्यवस्था को पूरी तरह 
जम जाने के वाद फिर से क्यो उखाडा जा रहा है ? काग्रेंस इस सिद्धान्त पर सह- 
मत हो गई है तथा फिर से दोनो प्रदेशों को अलग करके ग्रुजरात और महाराष्ट्र को 
स्पापित किया जा रहा है। यह इस बात की सूचक है कि वे प्रदर्शन जनता की 
झावाज के सही प्रतिनिधि थे, और भ्राज जब शासकनदल लोगो के मत से घवडा गया 
है श्र उसे भय हो गया है कि वह अगले निर्वाचनों मे बहुमत प्र/प्त नहीं कर सकेगा 
तो वह संसद के निर्णय को बदलवाने के लिय' तत्पर हो गया है। इस प्रकार एक 
दूसरी ग्रस्वस्थ परम्परा का निर्माण हो रहा है । हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि 
जहा तक भाषावार राज्य बनाने की बात थी वह भारत के लोकमानन मे बहुत दिनो 
से बैठी हुई थी, उतके हो जाने के बाद और भाषावार राज्यो की रचना हो जाने के 
बाद यदि सघ श्रपनी इस झवित का प्रयोग करता रहेगा तो उसके परिणाम खराब 
भी हो सकते हैं । झ्रलेंन ग्लैडहिल नामक प्रसिद्ध सविधानशास्ती ने अपनी पुस्तक दे 
रिपब्लिक आँव इन्डिया म (पृ० ७२ पर) लिखा है कि, ' भाषा और झाधिक कारणों से 
भारतीय भू क्षेत्र का पुन॒र्े ज्रूझन लाभदायक हो सकता है परन्तु राजनीतिक कारणों 
से यदि इस प्रकार का पुनगद्भठन किया जाता हो तो यह प्रश्न पैदा हो सवता हूँ कि 
क्या सविधान ने राज्यो के अधिकारो की पर्याप्त रक्षा वी है ?” 
प्रत्बिल-भारतीय लोकसेव!यें--अ ग्रे जी शासनकाल में भारत मे एक परम्परा 
यह थी कि सारे देश म अखिल भारतीय लोकसेवायें थी, आम तौर पर भारत करे 
लोग झाई०सो ०एस० शब्द से परिचित हैं, इसका भर्थ होता थाइडियन सिविल 
सर्विस देश भर म महत्वपूण पदो पर इसके सदस्य ही होते थे । इस परम्परा को 
भारत की स्वतत्र सरकार और हमारे नय सविधात ने भी अपनाया है । सविधान के 
अनुच्छेद ३१९ की धारा १म कहा गया है कि यदि राज्यसभा (00ए४०॥ ० 
80669) श्रपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्पो के दो तिहाई बहुमत से यह 
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निर्णय कर दे कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अखिल भारतीय लोकसेवाझो का निर्माण 
किया जाना चाहिय तो ससद उसके बारे में व्यवस्था करेगी । इसी अनुच्छेद वी धारा 
२ में कहां गया है कि सविधान लागू होने के समय जो भारतीप्र प्रशासपोय सेवा 
(एवं 307%फ073005७५७ ७शा५४06)और भारतीय पुलिस सेवा (06 8॥- 
एज॥०७ 897४08४) हैं वे सविधान के इस अनुच्छेद के भन्तगंत निर्माण की गई मानी 
जायेंगी । 

इस प्रकार संविधान ने राज्यों के ऊपर अपती भ्रशासवीय झौर पुलिस सेवायें 
लाद दी हैं। राज्यो के शासत में सब महत्वपूर्ण प्रशासकीय प्रौर पुलिस पदों पर 
झखिल भारतीय सेवाओं के लोग काम कर हैं। सविधान लागू होने के बाद 
भनेर अखिल भारतीय सेवायें वता दी गई हैँ, जँंगे भारतीय बन सेवा, भारतीय 
लेखा सेवा ([70%7 8८००००'४ 5९7५08) आदि और इनके लोग राज्यो का 
प्रशासन चलाले हैँ । राज्य भी अपनी सेब्रायें बनाते हैं परन्तु उनके रादस्य भारतीय 
सेवाझ्ो के सदस्यो की अपेक्षा नीचे माने जाते हे । यहा यह वात समझ लेनी होगी 
कि भारतीय सेवाग्रो के सदस्य भारत सरकार के गृह-मत्रालय (08 3॥छ507) ) 
के नियंत्रण मे होते हैं, उन्हे राज्य सरकारें केवल स्थानान्दरित कर सबती हैँ, हटा 
नहीं सकती । इस प्रकार सघ ने प्रशाम्रीय क्षेत्र म अपने आदमी रखे हैं जिनके ढारा 
उसकी शक्ति और भी भ्रधिक सुदृढ़ हो जाती है। 

राज्यपाल--सविधान ने वहा है कि राज्य का सबसे बड़ा गप्रधिकारी राज्य- 
पाल होगा । परन्तु राज्यपाल की तियुक्रित इस प्रद्ार की जाती है कि वह राज्य मु 
संघ का एनेन्द जंसा हो जाता है । यप्ट्रपति राज्यपाल_को नियुक्त करता हूँ, को नियुक्त करता हूँ, इसका 
अध॑ है हि राज्यपालके नाम की सिफारिश प्रधानम+ करता है। इस प्रकार राज्यपाल 
स॒प सरकार का निड्ी व्यवित माना जा सकता है। संघ निज्धी ब्यवित माना जा सकता है। संघ योजना के भीतर यह सम्भव 
नी है कि राज्य वा गरच्यण राज्य के दाहर सप दारो नियुक्न क्या जाय। पस्तु है कि राज्य वा प्रध्य्ष_ राज्य के बाहर सप दरों नियुक्त क्या जाय। परन्तु 
हमारे संविधान ने बंता किप्रा हूं ओर फिर भो हमारा संविधान संघात्मक माना 
जाता है। 

विशेषव॒र भाषात॒वाल में यह सिद्ध होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति- 
निधि के तोर पर काम करता हूँ | जब राज्य के भोतर साविधानिव शासन न चल 
पाने दे बारण राष्ट्रपति धापानुवात की घोषणा करके राज्य का शासन स्वय सभा- 
सता हे तब बह राज्यधार में भाल्त हाने बाली युचना बे घायरर पर ही देसा करतों 

है घोर राष्ट्रपति शासन लाश होने पर राज्यपाल ही साप्टपति की श्रोर से राज्य को राष्ट्रपति शासन लाथू होने पर राज्यपात ही राष्ट्रपति की शोर से राज्य को 

शामन चलाता हु। यो तो ऐसा माना गया हूँ कि राज्यपाल हमेशा घवते मुख्यमत्रो 
हं॥ सलाह पर काम करता है परन्तु हात ही म जद बेरल के भीतर राष्ट्रपति शामन 
गो घोषणा बी गई उससे बारे में यह नहीं माना जा सकता कि साम्यवादी मतिमंश्य 
मैं राज्यपाल को देसी सताह दो होगी क्योि मंत्रिमइल को विधानसभा बा बहुमठ 
प्राप्त था, भोर दह इस कदम के विरद भी दा । तब इसका पर्य यह दै कि राज्यपाल 
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सघ-सरकार के इथ्चारे पर राष्ट्रपति को कुछ ऐसी सलाह भी दे सकता है जो उसके 
मज्मिडल की सलाह के विरुद्ध हो । इससे यह सिद्ध हो गया है कि राज्यपाल राज्य 
के भीतर सघ सरकार का व॑सा ही प्रतिनिधि या प्रशासक है जता कि १६३५ के 
अधिनियम के लागू हो जाने पर गवर्नर ज्वरल भारत म॒ ब्रिटिश सरकार का प्रति- 
निधि होता था, जिसका सहारा ब्रिटिश सरवार सकद के समय ले सकती थी। इसी 
प्रकार राज्यपाल को सभ-सरकार उपयोग में ला सकती है । एकात्मक प्रवृत्ति का 
इससे प्रबल उदाहरण दूसरा और क्या होगा ? 
संघ सरकार की श्रथिक झक्ति--भारतीय सथ को अपूर्ण बनाने मे एक 
महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि हमारे यहा संघ सरकाइ को राज्यो की प्रपेक्षा बहुत 
अधिक ग्राथिक शक्तिया प्राप्त हैँ। वह राज्या के बीच अपनी झोर से सहायता झौर 
पनुदान वितरित करती हैं। यह व्यवस्था सघवाद के बिल्कुल विपरीत है। होना यह 
चाहिय कि जो राज्य सघ का निर्माण करते हैँ वे मिलकर सघ को उसके खचे 
के लिय प्रपनी श्रामदनी का एक अद्य या आमदनी के कोई विशिष्ट साधन दे दें । 
हमारे राज्य उल्ठे ही सघ से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हूँ, ऐसी स्थिति मे वास्त- 
विक सघ का स्वप्न देखता व्यथे है 
प्रस्य त व जो एकात्मक झासनत के प्रतीक हैं---उपरोक्त के झतिरिक्त हमारे 
सविघान के भीतर कुछ और तत्व भी हैं जो एकामकता वी दिशा मे ले जाने वाले हैं । 
इनमे सबसे पहले हम निर्वाचन झायोग और नियन्त्रक महालेखा निरीक्षक (8 घ१॥007 
& 0077/7०९८ 06 ९४४४) का उल्लेख करना चाहेगे । इन पदो के कार्य इस 
प्रकार चलते है मानो भारत एक एकात्मक देश हो । निर्वाचन आयोग सघ झासन के 
मार्गदशन में सारे देश मे ससद ओर राज्य विधानमडलो के लिय होने वाले विवर्दिनों 
का निर्देशन, नियंवण और सचालन करता हूँ । इसी प्रकार सघ झौर राज्य सरकारों 
के हिसाब किताब वी जाच करने और यह देखने का काम कि सरकारो ने जनता के 
घन को क्विस प्रकार व्यय क्रिया है निमेत्रक-महालेखा-निरीक्षक होता है । यह भी एक 
झखिल भारतोय अधिकारी है । 
कई बार ऐसा लगता है कि सविघान द्वारा राष्ट्रभाषा के बारे में जो कहा 
गया है भौर हिन्दी बये जो रष्प्ट्रभापा का पद दिया गया है उससे ऐसा लगता है मानो 
सविधान देश वी एकता के बारे में बहुत सतक है । फिर भी हम यह मानना ही होगा 
कि सघवाद चाहे क्तिने भी आदर्श रूप में भारत म प्रतिष्ठित किया जाता हमे प्रपने 
लिय किसी राष्ट्रभापा की तो तलाश करनी ही पड़ती, ओर वह अन्त मे हिन्दी के 
सिवाय दूसरी भाषा नहीं हो सकती थी | राप्टरभाषा एकात्मकता की प्रतोक होया 
न हो एकता की प्रतीक तो है ही । एकता वी ही खोज म हमारे सविधान ने राष्टू- 
मापा थी भी खोज की है और उसे मान्यता प्रदान वी है 
४ संसदात्मक-झाप्तन की स्थापना 
हमारा सविधान देश के भोतर एक संसदात्मक शासन की स्थापना करता है । 
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या तो सविधान ने राष्ट्रपति का पद निर्माण किया है तथा सघ की सर्वोच्चि-्कार्य- 
प्रालिका झ्क्ति उसे दी हूँ, परन्तु सविधान के अनुच्छेद ७४ में कहा गया हूँ कि राष्ट्‌ 
पति को उसके कामों मे मदद देने के लिय एक मत्रिपरिषद होगी । अगले अनुच्छेद मे 
कहा गया है कि अत्रिपरिपद की नियुक्त राष्ट्रपति करेंतर तथा वह उनके प्रसादकाल 
में प्रपने पद पर बनी रहेगी परन्तु उसी के साथ यह भी कहा गया है कि मर्विपरिषद 
के सदस्य अनिवार्य रूप से ससद के सदस्य होगे तथा वे सथुकत रूप से लोकसभा के 
प्रति उत्तरदायी होगे । 

इस प्रकार यह निश्चित हो गया है कि सविधान ने देशके भीतर एक सस- 
दात्मक शासन की नीव डाली है । मत्रिपरिपद में जनता के चुने हुए धतिनिधि होते 
हूँ भौर वे ससद के एक सदन लोकसभा के सामने अपने कामो के लिय उत्तरदायी 
होते हैं। इसका श्रथ॑यह है कि यदि लोकसभा का बहुमत किसी मत्रिपरिषद की 
नीतियो भर उसके वामो से सन्तुप्ट नहीं है तो वह उसके विरुद्ध अविश्वास प्रकट 
करके उसे हटा सकता है । इसका यह मतलब होगा कि यद्यपि सविधान ने राष्ट्रपति 
को यह शावित दी है कि वह मंज्िपरिषद को नियुवत झौरपदच्युत करेगा परन्तु वास्तव 
में यह काम ससद करेगी क्योकि वही व्यक्ित प्रधानम दो बनता प्रसद करेगा जिसे यहू 
विश्वास हो कि वह लोकसभा के भीतर बहुमत का समयंन प्राप्त कर सकेगा । 

हमने इस मामले में ब्रिटेन की परम्परा का झनुकरण करना पसन्द किया हूँ 
तथापि हमारी ससद उस प्रकार से सत्ता सपन्न नहीं हो सकती हूँ ज॑त्ी कि ब्रिटिश 
ससद हूँ, इसका कारण यह है कि हमारे संविधान मे सधात्मक व्यवस्था के कारण 
सस्तद वो केवल वे शक्तिया ही प्राप्त हे जो सध को मिल सकती हैं दूसरी बात यह 
कि उसे ब्रिटिश ससद की भाति सपूर्ण वविधायो भत्ता प्राप्त नही हूँ। सविधायी सत्ता का 
भरे यद्दा यह है कि ससद साधारणाविधि निर्माणवी भाति सविधान के कसी भी भद्य 
को बभी भी संशोधित या रह कर सके । भारत म सस्तद को यह शक्ति नही हैँ । इस 
प्रशण म सीसरी वाले गह हूँ बिः हमारी ससद की बनाई हुई जिधिया सर्वोच्चल्‍्याया- 
सब द्वारा झसाविधानित' पाय जाने पर रद को जा सकती है, इस प्रदार हमारे देश 
में सर्वोच्च न्यायालय को साविधानिक-समीक्षा ( 30009)| ९९९७ ) वी झक्ति 
प्राप्त हूं जो ससद को झबित पर बन्धनकारी मानी जा सकती हैँ । 

ससदात्मक-झासन वा झअर्ष॑ मत्रिसडलात्मक दासन घौर मत्रिमडल का उत्तर- 
दायित्व होता हूं, इसके दारे मे पीछे कहा जा चुका हैं, यहा इतना वहना पर्याप्त होगा 
कि भारत म मद्रिमडलात्मकः शासन का भविष्य इस बात पर निभर करता हूँ कि 
यहां की राष्ट्रीय राजनीति म कितने राजनीतिक दल दवितशाली बनते है । यदि यहां 
दो राजनीतिक दल भ्रमुसत सामने भाते हैं तो उप प्रति का सफ़्त होना निश्चित 
ही हूं परन्तु यदि पास वी भाति बहुदलीय राजनीति विवत्तित होती है जैसा कि 
प्रभी दिखाई दे रहा हूं तो दो सकता हूँ कि देश को एक स्थिर दासन प्राप्त न हो 
सके । इस बारे में प्रत्तिद्ध विद्ान प्रो० के० सी० ब्देयर ने लिखा हूँ कि, “भारत को 
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एक सुदृढ़ और स्थायी कार्यपालिका का आवश्यकता हूँ, परन्तु यह निश्चित रूप से 
नही कहा जा सकता कि ससदीय-का्यंपालिका सुदृढ ही होगी । फ्रास भें उसका उदा- 
हरण प्राप्त होता है ।” इस बारे मे उन्होंते यह भी कहा हैँ कि, “यह भविष्यवाणी 
करना असभव है. कि यह पद्धति कैसी काम करेगी। भविष्य में दलीय-पद्धति क्या 
होती है, ऐसे तत्वो और व्यापक-मताधिकार के प्रत्यक्ष श्ननुभव पर बहुत छुछ निर्भर 
करेगा ४” 

७ लोक कल्याएकारी-राज्य को स्थापना 


संविधान के चौथे खड म राज्य नीति के निर्देशक तत्वो का उल्लेख किया गया 
हुँ । यद्यपि यह कहा गया हूँ कि य॒ सिद्धान्त न्यायालयों द्वारा लाए नही किये जा 
सकेंगे तथापि यह साना गया हूँ कि राज्य की नीतियो के निर्माण म ये मार्गदर्शन 
करेंगे। हमारे सविधान ने इन्हे आयरलैंड के संविधान से लिया है । स्पेन गण राज्य के 
स्विधान मे भी इसी प्रकार बे सिद्धान्तो को सम्मिलित किया गया है । 

नीति निर्देशक तत्वों भ कहा गया है कि राज्य का लक्ष्य लोक कल्याण के 
काम करना है । उनमें एक-एक करके यह बताया गया है कि राज्य किस प्रकार के 
काम लोक-कल्याण की दृष्टि से करेगा | सविधान ने इस प्रकार किसी विशेष राज" 
मीतिक वाद का समर्थन किये बिता ही यह निश्चय करन की चेप्टा की है कि राज्य 
का काम भारत म केवल पुलिस-राज्य की स्थापना नहीं है, बरन्‌ उससे बहुत आगे 
जाकर वहू एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेगा जो समाज के आम झादमी के लिये 
कल्याणकारी होगी । अनुच्छेद ३८ स्पप्ट रूप से घोषणा करता है कि राज्य जवता के 
कल्याण की चेष्टा करेगा। वह यह भी बताता है कि कल्याण की यह चैष्टा क्सि 
प्रकार की जायेगी । राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करेगा, श्ौर उसकी 
रक्षा करेगा जिसम राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थायें सामाजिक, श्राथिक ओर 
राजनीतिक न्याय की वृत्ति से प्रेरित होकर काम करेंगी । 

जहा सविधान ने यह कहा है क्नि राज्य सबके लिये काम के समान झवतर 
जुटायेगा, उत्पादन के साधनों को समाज के सामान्य हित की आप्ति की दृष्टि से तिय॑- 
जित करेगा समाज के भीतर सपति के इस प्रकार के विषम संचय को रोकेगा जिसमे 
आम लोगो को हानि होती हो, बरावर काम के लिय बराबर वेतन की व्यवस्था करेगा, 
काम करने वालो के स्वास्थ्य और शक्ति कौ देखभाल द रक्षा करेगा, तथा बालकों व 
युवव युवतियों को शोषण से बचायगा, वहा उप्तने यह भी कहा है कि गाव गाव मे 
ग्राम पंचायत कौ स्थापना की जायगी, जिससे कि भारत के देहातो में रहने वाले ८५ 
प्रतिशत लोगो को स्वराज्य का अवसर प्राप्त हो सके और वे स्वय भपने जीवन क्री 


घुनियादी बातो मे अपना नियत्रण स्थापित कर सकें। 
सविधान के इस भाग मे काम की मानवीय दशा के निर्माण, निम्ततम वेतन 


व मजदूरी दर, उच्चतर जीवत-स्तर, सहकारिता, ग्रामोथ्योग व दस वर्ष के भीवर राज्य 
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के समस्त बालवों फो चौदह वर्ष वी भायु तक निशुल्क द प्रनिवाय शिक्षा दिये जाते 
की ब्यवस्पः वी जायगी । 

यहा यह बात उल्लेखनीय है कि सविधान के भनुच्छेद ४६ ने राज्य को यह 
दापित्व सोपा है कि बहू विशुष चिन्ता के साथ जनता के निर॑त्र वर्गों के श्रेक्षणिक 
एवं प्राधिक हितो को बढ़ाने के लिये काम करेगा भौर उन्हें सामाजिक पन्‍्याय तथा 
हर प्रकार के ध्ोपण से दचायगा । निर्दल जातियो में झनुमूचित जातियो व वर्गों को 
विद्येप रूप से गरिनाया गया है । सविधान के इस भनुच्छेद पर महात्मा याधी के विचार 
की छाप है। गाधी जी का बहूना था कि हम वल्याण का काम जनता के उस वर्ग से 
करना चाहिये जो सबसे झ्रधिक पतित, पीडित भौर शोषित है, उन्होने दरिद्र को नारा- 
गण की उपाधि दी और वे स्वयं लगोटी बाघवर उस दर्रिद्रनारायण के पुजारी व 
पुरोहित बने । लोकतत्र को रक्षा एव उसके विकास के लिय यह भ्त्यत भ्रावश्यक है 
कि उससे भीतर देश के पिछड़े हुए तथा सबसे भ्रधिक दुखी लोगों के दुख को सबसे 
पहले दूर किया जाय तथा यह काम स्वय समाज भौर राज्य के जिम्मे हो। हमारे 
सविशान ने इस भावश्यक्ता को बहुत सुन्दरएा से पूरा किया है ! 

उ८. धर्ममिरपेक्षता 


भारत एक लम्बे समय से धर्म के नाम पर होने वाले साम्प्रदाद्िक-द्रेष वा 
झिकार एहा है, उसी द्वेप के कारण उसवा विभाजन भी हुमा झोर उसी द्वेप के 
फारण हमारे राष्ट्रपिता मद्ठात्मा गाधी की हत्पा को गई | हमारे संविधान ने उसको 
मिटाने के लिय हर सभव चेघ्टा वी है। सबविधात मे खड ३ में मोलिक अधिकारों 
के प्रसग में स्पष्ट रूप से यह घोषणा वी हूँ कि राज्य की दृष्टि मे सब धर्म बराबर 
होगे, राज्य का कोई घ॒र्म नही होगा तथा राज्य द्वारा सचालित शिक्षा सस्थामो मे 
किसी प्रकार वी घामिक शिक्षा नही दी जायेगी । 

अनुच्छेद २५ में कहां गया हूँ कि भारत का प्रत्येक ध्यवित अपनी इच्छा के 
प्रनुसार अपने घर्मे का पालन स॑ क-स्वास्थ्य और सार्वजनिक शान्ति को ध्यान में रख- 
कर कर सकेगा। प्रत्येक घ॒र्मं के लोग अपने धर्म की शिक्षा का प्रबंध कर सकेंगे । एक 
झोर तो राष्य द्वारा सचालित शिक्षा सस्थायें किसी प्रकार को घामिक शिक्षा नही 
देंगी, दूसरी ओर जित श्राइवेट संस्थाओं मे घामिक शिक्ष। दी जाती हैँ वहा ऐसी शिक्षा 
लेना क्सी विद्यार्थी के लिये अ्निबाय नही होगा | साथ ही राज्य को सहायता प्राप्त 
किसी संस्था में किसी भी धर्म के ब्यकित को प्रवेश देने से मनाही नहीं बी जा सकती 3 

भनुच्छेद ने स्पष्ट रूप मे कहा हूँ कि किसी भी ब्यवित को ऐसा कोई कर देने 
के लिये विवश नहीं किया जा सकता जिसकी आयसदनी किसी धर्म विश्येष के काम में 
ध्यय बी जानी हो । राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायत, देते समय विविध धर्मों द्वारा 
संचालित सस्थाप्रो के दोच भेदभाव को नीति नहो अपना सकेगा । 

इतना ही नही हमारे सविधान ने धर्म के नाम पर विधानमंडलो भे धौर 


३०० भारतौय राजनीति का विकास झौर सविधान 


ससद में स्थानो को सुरिक्षत करने की पुरानी पद्धति को भी समाप्त कर दिया है तथा 
साम्प्रदायिक निर्वाचनों का कलंक भी देश के मस्तक से मिटा दिया हूँ । इस प्रकार 
आज हमारा देश हमारे नये सविधान के अन्तर्गत एक घर्म-निरपेक्ष राज्य बन गया है, 
और उसके भीठर एक नये मातव-धर्म की प्रतिष्ठा हुई है जो भेदभाव में नही प्रेम मे 
पलता है । 

&. विश्वज्ञान्ति का पोषक 


जब कभी कोई नया देश स्वतन्त्रता प्राप्त करके संसार के स्वतस्त्र देशों के 
विशाल परिवार में सम्मिलित होता है तो समार के दूसरे देश बडी उत्सुकता से यह 
देखते हैं कि उस देश की सरकार अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को निबाहने के लिये 
तैपार है या मही तथा उसके पीछे उसकी जनता का समयंन है या नहीं । भाज 
ससार के भीतर किसी भी देश के लिए चाहे वह कितना भी शवितशाली वयो न हो 

यह सभव नही रह गया हूँ कि वह अफ़ेला रह.सके, उसे निदिचत रूप से दूसरे देशों 

का सहयोग प्राप्त करना होता हूँ तथा उतको अपना सहयोग देना होता है, प्रत कोई 
भी अच्छा सविधान देश की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे मे सवंधा मौन घारण नहीं 
कर सकता । 

हमारा संविधान इस कसौटी पर खरा उतरा हैँ। अनुच्छेद ५१ में सविधान 
मे देश के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वो और उस बारे में नीति का उल्लेख किया हूँ । उप्तमे 
कहा गया है कि-- * 

राज्य यह चेप्टा करेगा कि--+ 

१ प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में वृद्धि हो, 

२ राष्ट्रो के बीच न्‍्यायमगत और प्रतिष्ठापूर्ण सम्बन्ध पैदा हो, 

३. सगठिन जनता (राज्यो) के परस्पर व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय विधि भौर 
सधि के परिणाम स्वरूप आते वाले दाथित्वों के प्रति सम्मान की भावना उदय हो, 

४ अन्तर्राष्ट्रीय भपडो को पंच-फैसलो के द्वारा सुलकाया जाय । 

जो लोग भारत वी वर्बमान विदेश नीति को आलोचना करते हैं उन्हें संवि- 
धान के इन शब्दों को ध्यान म रखना चाहिये । हमारा सविधान संसर के भीतर 
शाति और सुव्यवस्था का प्रबल हिमायती है । वह ससार के सम्य राष्ट्र के बीच युद्ध 
की सम्भावना को चर्चा और बातचीत के द्वारा समाप्त कर देना चाहता हैँ। उसकी 
इच्छा हैँ कि भारत और समार के सव देश अन्तर्राष्ट्रीय विधियों तथा सधियों का 
पालन करे तथा इस प्रकार का कोई वाम न करें जिससे दूसरे देशो वी स्वां्ता को 
कोई झाच झाती हो या ससार में अशान्ति पैदा होने की कोई स्रभावता होगी हो । 

विद्वान सी० एम० एनेक्जेन्डरोविच ने अपनी पुस्तक, “द इंडियन काल्स्टी- 
ट्यूशन” मे इस विषय पर लिखा है कि, “भारत ने समस्त भ्न्तर्राष्ट्रीय संगठनों में 
तथा दूसरे राष्ट्रो के साथ भपने संबंधों में सममोते द मध्यस्पता की नीति प्रपनाई 
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हैं। भन्तर्राष्ट्रीय संत्रधों के विद्यार्यो को इन कामों वो सफतता को उपरोक्त व्यवस्था 
(संविधान भनुच्छेद ५१) के प्रशाश मे भागना होगा । . .. भनेक भन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
में भारत ने भपनी स्वतप्त नीति का पनुमरण जिया है, जो भनिवायंत काम्रनवेल्य के 
दूसरे सदस्प शाप्ट्रो बी नीति के भ्रवूल नहीं रही हूँ परन्तु उसके लोकतातिक 
व्यवहार से यह बात स्पष्ट हूँ कि वह ऐसे राष्ट्रों के वधुत्व म सम्मिलित हूँ जो कि 
पशुछवित के स्थान पर विधि-शासन को स्थापना चाहते हैं / 

भारत का राजनीतिक मानचित्र 


१६४७ के १५ भगस्त को हमारा प्यारा भारत देश विभाजित हो गया, उसके 
पृर्दे और पश्चिम दोनो सिरो पर पाकिस्तान नाम से एक नय राज्य का निर्माण हो गया। 
इस मये राज्य के निर्माण की दुखान्तक गाथा इस पुस्तक के पिछले पन्नो म दी जा 
थुकी हैं । विभाजन के वाद भी भारत अपने विद्याल स्व€प में अपना भाल उत्रत किये 
खडा रहा । उत्तर में हिमालय के उत्त्‌, ग हिम-शिम्ररो से लेष र दक्षिण मे कन्या कुमारी 
तक तथा पूर्व में सुदूर मण्पिर व उत्तर-पूर्व सोमान्त प्रदेश से लेबर पश्चिम मे भ्ररव 
सागर तक यह महादेश ८ भ्रक्षाश से ३७ अध्लाज्ष भूमध्य रेखा से उत्तर मे तथा ६८ 
ते €८ देशान्तर पूर्व से फैला हुआ है । इसकी लम्बाई लगभग २००० भील और 
चौडाई लगभग १७०० मील है। इसका क्षेतफ्ल लगभग १२,५६ ७६७ वर्ग मील 
है । इसकी स्थल सीमा ६३०६ मील व सागर तटसीमा लगभग ३,५३४ मील हैँ । 
उसके झतिरिकत बंगाल वी खादी मे अन्‍्डमान निवोबार तथा भ्ररव सागर में लकदिय, 
मिनिकॉय तथा अभिनिदिव द्वीप समूह भी भारत के अभिन्न भग हैं । 

सबिधान लागू होदे के समय २६ जनवरी १६५४० के स्वणिम प्रभात में भारत 
क, ख, ग, भौर घ॒ श्रेणियों के राज्यो मे वंटा हुआ था ॥ के श्र णी में वे राज्य थे जो 
ब्रिटिश झासन मे प्रान्तों के नाम से पुकारे जाते थे, इनकी सखस्या १० थी-आश्न, 
असम, ब्रिहार, बंगाल, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, उडीसा, पजाब और उत्तरप्रदेश ) 

ख थ्रेणी गे देशी राज्यो के संघ थे, इनवी सस्या ८ थी--हँदराबाद, जम्मू व 
काश्मीर मध्य-भारत, भंगूर, पंप्सू, राजस्थान, सौराप्ट, दावंनकोर-कोचीस । 

ग श्रेणी मे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, रुर्ग, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, 
मणिपुर, जिपुरा और विन्ध्य प्रदेश के राज्य ये । 

घश्नेणी में अंडमान, निकोबार, लकदिव, मिनिकॉय, व अमिनिदिव द्वौप 
समूह सम्मिलित थे । 

संविधान लायू होने के उपराग्त फास ने भारत को पांडेचरी का प्रदेश लौदा 
दिया इस समय भारत का गोवा प्रदेश पुर्तंगाल के आधीन हूँ कापमीर प्रदेश का 
एक भाग पाविस्तान के और हिमालय का व लद्ाख वा कुछ प्रदेश चीन के। 
निश्चय ही भारत का आत्म सम्मान इसे बहुत अधिक समय तक स्वीकार नहीं कर 
सकेगा भौर ये प्रदेश मारत के अभिन्न अंग के रूप में धस्मान के साथ भारत में सम्मि- 
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लित हो जायेंगे । इतको स्वतत्र कराने का काम हमारे सामने है ही, इनकौ स्वतजता 
के बिना हमारी स्वततता अपूर्ण मानी जायगी। 
नये राजनीतिक चित्र का निर्मार। --स्वाघीनता सप्राम के समय से ही देश 
के भीतर यह माग प्रबल हो रही थी कि देश का राजतीतिक-मानचित्र नये पिरे से 
निर्माण किया जाय तथा भाषा के आधार पर राज्यो को फिर से सगठित किया जाये। 
स्वतत्नता के दाद यह प्रश्न फिर उठा, जैसा कि हम पीछे कह चुके हैँ श्राध राज्य 
के निर्माण के लिय बहुत व्यापक झ्ान्दोलन किया गया था झौर उसके परिणाम स्वरूप 
सघन्ससद ने १६५३ म आश्न राज्य अधिनियम के नाम से एक अधिनियम के द्वारा 
आन्ध्न राज्य का निर्माण किया था | उसके बाद से भाषा के आधार पर नये पिरे से 
राज्यों के पुनर्गठन की माग्र बहुत प्रवल हो गई । इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने राज्य 
पुनगंठन आ्रायोग ( 50%८8 पि९०8008४007 00फधआ॥8807॥ ) के ताम से 
एक श्रायोग की नियुक्ति वी और उसे यह काम सौंपा कि वह भारत को नये पिरे से 
भाषावार राज्यों म बाठे | आयोग की सिफारिशो के झाघार पर ससद ने १६ ग्रक्तूबर 
१६५६ को एक अधिनियम द्वारा सविधान में सशोधन करके नये राज्यों का गठन कर 
दिया । यहा एक बात बहुत स्मरणीय हूँ कि ससद ने ग्रुजरात और महाराष्ट्र की 
जनता के मत के विरुद्ध बम्बई का द्विभाषी राज्य बनाया जिसमे ग्रुजयत भौर महा* 
राष्ट्र दोनों को शामिल कर दिया गया । भपडा बम्बई नगर के ऊपर था, दोनो उस 
नगर को चाहते थे, अन्त म ससद ने यह निर्णय कर दिया कि बम्बई का ऐसा राज्य 
बने जिनमें दो भाषण्यें बोली जाती हो । परन्तु यह योजना सफल सिद्ध नही हो सवी 
है, तथा यद्यपि जिन तारीखो में यह पुस्तक लिखी जा रही है उतमें बम्बई को दो 
राज्या म बाटा नहीं गया है परन्तु काग्रे स के नेताओं ने उस योजना को स्वीकार कर 
लिया है श्रौर १ मई १६६० को महाराष्टू, दिदर्भ झौर बम्बई नगर को मिलाकर 
महाराष्ट्र के नाम से एक राज्य तथा ग्ुजरात,सौराष्टु श्रौर कच्छ को मिलाकर ग्रुज रात के 
नाम से एक नया राज्य बनाया जायगा । इस प्रकार वर्तमात चौदह राज्यों की सख्या 
बढ़कर पन्द्रह हो जायगी ॥ 
झवतूबर १६५६ का राज्यपुनगंठन सवधी स्योधन १ नवम्बर १६५६ को 
लागू कर दिया गया, उसके अनुसार भारत को राजनोतिक दृष्टि से दो भागों मे 
चर्गोकृत किया गया हँ---१ राज्य और २ सघीय प्रदेश । 
राज्यो म निम्न चौदह राज्य है--प्रान्न प्रदेश, झासाम, विहार, बम्बई, केरल, 
मध्यप्रदेश, मद्रास, मसूर, उडीसा, पजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, परश्चिमी बगाल 
तथा जम्मू व काश्मीर । 
सधीय प्रदेश म निम्न छह क्षेत्र है--दिल्ली, हिमाचल प्रदेश (बिलासपुर 
सहित), मणिपुर, त्रिपुरा, *झ डमान व निक्रोदार दीप समूह, तथा लकदिव, मिनि- 
कॉय भौर भमिनिंदिव । 
यह भार का नया राजनीतिक चित्र है। इसके बारे मे ज॑सा कि प्री उल्ते् 
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किया जा घुका है, यह स्मरणोय है कि इस चित्र दो बदलते की पूरी शबित हमारे 
संविधान ने सघ ससद को प्रदान वर दी है। समद जद चाहे तब किसी भी राज्य की 
सीमायें बदल सकती है प्रपवा राज्य का नाम बदल सकती है | इस मामते मे हमारा 
सविधान पूरी तरह प्रानम्प (77९5६0४) है । 

संविधान के सशोघन को प्रक्रिया 


भारत का सविधान प्रद्ृति से दुष्प्रिवर्तनीय है, यह बात हम संविधान के 
मौलिक लक्षणों के वर्णन में लिख चुके है परन्तु हमने वहा यह स्पष्ट बर दिया है कि 
संविधान की यह दुष्परिवर्यनीयता केवल शास्त्रीय दष्टि से ही है, वास्तव म सविधान 
बे राशोधस की प्रक्रिया बहुत सुगम झौर सरल है। पहा हम यह देखने वी चेप्टा 
करेंगे कि हमारे साविधान को क्रिस प्रकार सशोधित रिया जा सकता है । 
महा हमे एक बात बहुत सावधानी से समझ लेती होगी कि ससार के क्सी 
भी देश का संविधान ऐसा नहीं हो सक्तता क्रि उसम कोई सशोघन स्यिा ही नजा 
पक । यह एक विवि बात है कि +विदिय लोग समार के भीतर बहुत रूडिवादी होते 
हुए भी ग्रपते संविधान को इतना सुपररिवर्वेतीय रख सक्रे हैं कि उतरी खसद साधारण 
बहुमत से साविधानिक विधियों को माघारण विधि-निर्माण की भाति ही संशोधित कर 
सवती हैं। इसका कारण यह है कि चाहे हप अपने देश के लिए कितना भी पूर्ण झौर 
श्रेष्ठ संविधान क्‍यों न बना दें परन्तु हम नहीं जानते कि भविष्य के गर्भ में क्या है 
झऔर प्लाते वाले वल की माग क्या होगी, कौन सी नई परिस्यितिया हमारी प्राने वाली 
पीड़ियो के सामने पदा होगी ? युग सदा बदलता रहता है, सृध्टि प्रगति को ओर 
बदतो है, झत बदली हुई परिस्थितियों के अनुप्तार यदि सविघान को बदला न जा 
सके तो प्राखिरकार उसे फेंकने के मिवाय कोई रास्ता हो नही रह जाता। साथ ही 
संविधान निर्माताओं को अपनी सन्‍्तात तथा प्रगली प्रीद़ियो पर विश्वास करना होता 
है इतना ही नही दि हम भ्रपती भावी पीढियो के लिय कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा खीचते 
की चेप्टा करते हैं जिसम परिवर्तन था तो सभव ही न हो गा वह बहुत कठिन हो 
जाये तो चह लोक्तत्र को भावना के सदंया विपणेत होगा ॥ 
इन सव कारणों से संविधान के भीतर यह उल्लेख कर दिया जाता है कि 
छप्तका संझोयत विस प्रकार ही सफेगा । भारत के सविषान में मौ यह वता दिया गया 
है कि उसके किस अद्य का सशोघन क्षिप्त प्रकार होगा । यहा हम विस्तार से उसका 
घर्णत करेंगे । संविधान ने दताया है कि उसका संशोधन भारत के “राष्ट्रपति,” 'राज्य- 
सभा सत्द' एवं 'ससद तथा राज्य-विधानसडल” अलग अलग परिस्थिति में कर 
सकेंगे । 
राष्ट्रपति हारा सशोधत--सविधान के भवुच्छेद १६० ने भारत के राष्ट्रपति 
को भ्रधिकार दिया है कि वह उन परिस्थितियों म जिनका उल्लेख संविधान मे नहीं 
किया गया हो, किसी राज्य के राज्यपाल के दृत्यों को पूरा करने के लिये भ्रावश्यफ 
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नियम बना सकता है। इस भनुच्छेद का श्र्थे यह है कि राष्ट्रपति द्ारा इस प्रकार 
बताये गये निष्म सविधान को धाराओं के समान प्रभावश्याली होगे झौर वे भविष्य 
में इस सविघान के झ्र॑ग माने जायें। । 

अनुच्छेद ३४३ म कहा गया है कि सविघान के लाए होने के समय से लेकर 
१४ वर्षों त्त सघ सरकार मग्मग्रेजी का उपयोग सविधान लाग होने के पहने की 
तरह ही होता रहेगा । परन्तु इसी झनुच्छेद मे आगे कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति 
उचित समझे तो वह इस अवधि म अर्थात्‌ १५वर्ष के बोच में ही संध-सरकार के 
किसी भी काम में प्रयोग के लिय अंग्रेजी के साथ ही साथ हिन्दी को और देववागरी 
में लिखी गई गिनतियो को लागू कर सकेगा। 

अनुच्छेद ३४७ ने भी राष्ट्रपति को भाषा के बारे में इसी प्रकार की दाविति 
राज्यो के बारे में दी है। झ्नुच्छेद म कहा गया है कि यदि किसी राज्य की जनता 
का पर्याप्त अद्य राष्ट्रपति से माग करे क्लि उस राज्य में उनकी भाषा को भी मान्यता 
दी जाय, और राष्ट्रपति उस माग से सतुष्ट हो जाए तो वह आदेश दे सकता है कि 
कुछ निश्चित कार्यों के लिये, जिनका उल्तेख वह करेगा, राज्य में या राज्य के किसी 
निश्चित भाग म, जैसा भी वह चाहे उस भाषा का प्रयोग सरकारी काम के लिये 
क्या जाये । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सविघान ने कुछ मामलों में राष्ट्रपति को अधि- 
कार दिया है कि वह सविधान का सशोधन कर सकेगा । यहा इतना कह देना भौर 
लाभदायक होगा कि राष्ट्रपति वी झावितयों का प्रयोग मंत्रिपरिपद वरती है मत" 
यह माना जा सकता है कि इन शवितयों का प्रयोग राष्ट्रपति उत्तवी सलाह सेया 
सलाह पर ही करेया । इसवा भ्र्थ यह है कि सशोवन की यह शक्ति सघीयन्म्िषर्ि- 
पद के पास है। 

राज्य-सभा द्वारा सशोधन--सविधान के अनुच्छेद २४६ में कहां गया है कि 
राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यो मे से दो तिहाई सदस्य यदि उसवी 
किसी वँठक म यह निर्णय कर लें कि राज्य-सूची मे गिनाय गये किसी विषय पर 
ससद द्वारा विधि बनाया जाना राष्ट्र के लिय आवश्यक हो गया है तो वे उस प्रकार 
का प्रस्ताव पास करके ऐसा कोई विषय ससद को एक वार में एक वर्ष के लिये दे 
सकते हैं । यह सत्ता बार-बार एक वर्ष के लिये ससद को दी जा सकती है, परन्तु यदि 
दोबारा न दी जाय तो उस्ताव की एक वर्य की अवधि समाप्त होने के छह मात्त के 
बाद उतने विपयो पर बनाई गई ससद की विधियों को रह माना जायेगा । 

इस अनुच्छेद में राज्यममा के हाथो में सविधान के एक महत्वपूर्ण झ्र्म को 
सशौधित करने का अधिकार दे दिया है। सघ के भीतर टाज्यों के श्रधिकारों से बढ़" 
कर झौर कोई वस्तु नहीं होती, संविधान ने उन अधिकारों के मामले मे ही सतद के 
घुक सदव को यह निरकुश्ञ अधिकार दे दिया है कि वह बिना सबरधित राज्यों को 
पनुमति प्राप्त किय ही उनसे उनकी शक्तियां छीन सकता है। 
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संप्तद हारा सशोपन--ससद सविधान को तौन प्रदार से मशोधित कर सकती 
है--१. राज्यो को विधान सभा या सधीय राज्यसभा, या राध्टपति वी सिफारिश पर, 
३ स्वयं साधारण बहुमत से साधारण विधिया बनान बी तरह ३ अपने विश्वेप 
बहुमत द्वारा । 

१ जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहा की विधानसभा चाहे तो 
अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वात सदस्यों के दो तिहाई 
बहुमत से यह प्रस्ताव पास बर सवती है कि ससद उसके राज्य के लिय राज्य-परिपद 
बनाने वी स्वीकृति प्रदान करे अथवा जिन राज्यों म वह है भौर वहा वी विधानसभा 
उसे त्तोडना चाहे वहां भी इसी प्रकार वह समद से तोइन की प्रनुमति प्राप्त करे 

ऐसी स्थिति में ससंद संविधान के भीतर सशोधन करके राज्य वी इच्छा के 
घनुसार वहा विधान परिपद का निर्माण या उसे भय कर सकती है। 

भ्रनुच्छेद ३१२ म वहा गया है कि राज्य-्सभा अपने उपस्थित और मत देने 
वाले सदस्यों के त्तो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर सकती है कि राष्ट्रीय हित 
की दुरच्टि से ससद भ्रखिल भारतीय लोक सेवाग्रों (8)! |०७0॥॥ 56797088) का 
निर्माण करे । 

यह अनुच्छेद #शोधनात्मक इसलिय है वयोकि वह संविधान के उस भ्रम का 
सक्योघन करने को व्यवस्था करता है जो राज्यो को अपनी सेवाप्ो के लिए प्रबन्ध 
करने का अधिकार देता है। 

अनुच्छेद ३ में कहा गया है कि ससद राष्ट्रपति वी सिफारिश पर सिधान 
के भीतर निम्न विषयों में सशाधन कर सकती है-- 

अर किसी राज्य का कोई भाग काट कर या क्सी शणज्य के कसी भाग में 
कोई दूसरा क्षैद जोड कर नया राज्य बनाना, 

ब॒किसी राज्य का क्षेत्र बढाना 

स॒क्सी राज्य वा क्षेत्र घटाना 

द किसी राज्य की सीमाग्रों में परिवर्तन करना 

के किसी राज्य का नाम बदलना । 

२ ससद स्वय अपने साघारण बहुमत के द्वारा भो सविधान के एक भ्रश का 
संशोधन कर सकती है | इसमें निम्द अनुच्छेदो का उल्लेख किया जा सकता है-- 

प्रमुच्छेद ६७ मे कहा गया है कि ससद को अधिकार होगा कि वह द्वितीय 
अनुसूची में राज्यन्सभा के सभापति व उप सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष व 

उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता सम्बन्धी नियमो को सश्योधित कर सके । 

अनुच्छेद १०० समद को संसद के दोनो सदनो म गणपूति (कोरम) की सलख्या 
मे सशोधव करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार अनुच्छेद १०५ की घारा ३ समद 
को उसके प्रत्यक सदन के सदस्थो व समितियों को शक्तियां, सुविधाओ और विमु- 
क्तियो मे सशोघन करने का भ्रधिकार देती है । अनुच्छेद १२४ के अनुसार ससद 
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सख्या में सशोधन कर सकती है। 
इसी प्रकार संविधान वी अनुसूची (500९0708) ५४ झ्रौर ६ यह अधिकार 
ससद को प्रदान करती हूं कि वह उसमर कोई भी परिवतंन-सझोधन कर सकेगी । 

य कुछ उदाहरण हमने यहा ऐसे दिय हैं जिनसे ज्ञात होता है कि सविधान ने 
ससद को यह शवित दो है कि वह साधारण विधि निर्माण कौ प्रक्रिया के द्वारा 
सविधान के एक प्नश को सशोधित कर सकती है। 

३ सविधान के खड २० में अनच्छेद २६८ म यह कहा गया है कि ससद उन 
मामलो को जिनका सश्योधन बह राज्यो के विधान मडलो की सहमति से कर सकती है 
व सविधान के उन अ शो को छोडकर ज़िनका सशोघन वहू साधारण बहुमत से कर 
सकती है शपथ सविधान का सशोधन निम्न रीति से कर सकेगी । सशझोघन करने के 
लिय कोई प्रस्ताव ससद के कसी भी सदन म भ्रस्तुत क्या जा सकता है तथा यदि 
उस सदन म तथा दूसरे सदन म भी वह विधेयक ([37)!) सदन की सदस्य सख्या 
के बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यो के दो तिहाई बहुमत से पास हो 
जाय तथा राष्ट्रपति उस पर भपनी स्वीहइ-ति प्रदान कर दे तो सशोघन स्वीड्ृत माना 
जायगा । 

समद प्रौर राज्यों के विधान मडलों द्वारा सबिधात का सशोघत--पनुच्छेद 
३६८ जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हं यह कहता है कि निम्त विषयों में सतद 
अकेली सविधान का सशोधन नही कर सकेगी । सशोधन करने के लिय उसे कम से 
कम आधे राज्यों के विधानमडलो को सहमति प्राप्त कर लेती होगी तभी वह विधे 
यक राष्ट्रपति के हस्ताशर के लिय पेश हो सकेगा । वे विषय इस प्रकार ह- 

झ ॒राष्टपति के निवचिन की प्रक्रिया 
राष्टपति के निर्वाचन म राज्यों के मतो की समरूपता 
सघ की कायपालिका द्ाकित का क्षेत्राधिकार 
राज्यों की कार्यपालिका झक्त का क्षेत्राधिकार 
के सघीय प्रदेशों के लिय उच्च-न्यायालयो सवंधी भनुच्छेद २४१ 

ख सविधान के खड ११ के प्रथम भ्रध्याय मे दिय गय सथ व राज्यों के 
विघायी संबधों के अनुच्छेद २४५ से २५५ तक, 

ग सघसूची राज्यसूची व समवर्ती सूची के विषय जिनका वर्णन सातवी 
अनुसूची में किया गया है। 

थ॑ खड ५ के अध्याय ४ में दिये ग्रय सघीय न्यायपालिका भवधी भनुच्छेद 


१९४ से १४७ तक 

ज्ञ खड ६ के भ्ध्याय ५ में दिय गय राज्यो के उच्च-न्यायालयों सवधी भनू 
ब्छेद २१४ से २३१ तक, 

छ ससद म राज्यों वा अतिनिधित्व, 

ज स्वम भनुच्छेद ३६८ जिसम रुशोधन वी इस भ्रक्रिया का बणन है। 


अं श4्र्मथञ 





झध्याय : ११ 
मौलिक झ्रधिकार झ्ौर राज्य-तीति फे निर्देशक तत्व 

'यह हमारा क्तंब्य और अधिकार है कि हम यह देखें कि जिन 
अधिकारो को मौलिक माना गया है वे मौलिक बने रहते हैं और यह भो कि 
ससद और कार्यपालिका इन स्वतत्रतांग्रो पर सीमित वन्धन लगाने वी शक्ति 
का प्रयोग करते समय सविधान द्वारा निर्धारित मर्यादाप्रो का उल्लघन न 
बरें। कार्यपालिका का जहा तक सवध है उसके बारे मे हमे यह भी सावधानी 
रखनी होगी कि वह ससद द्वारा उसे प्रदान की गई सत्ता के वाहर न जारे । 
हम भाग्त वी जनता को उन स्वतत्रताओरों बी जो अब उन्हे प्रदान की गई 
है भौर जिसके लिये उन्होने दीर्घ काल तक प्रवल चाह की है उस पूर्ण सीमा 
तक सुरक्षा करने के लिये यहा है जिस सीमा तक कि सविधान मे उन्हे उसका 
आइवासन दिया गया है तथा हम यह आश्वासन दिलायेंगे कि वे स्वतत्रताये 
न तो ससदीय-विधान द्वाराऔर न कार्यपालिका के कार्यो द्वारा न तो 

पकुचित बनाई जा सकेगी, न उन्हे समाप्त ही किया जा सकेगा ।” 
++न्यायमूर्ति बोस, न्‍्यायाधी श्, सर्वोच्च-न्यायालय, भारत । 
मानव स्वभाव से एक स्वतत्रत्ता-प्रिय प्राणी है। यद्यपि वह भ्रपनी पूरी चेप्ठा के 
बावजूद भी तियत्रण और सत्ता के प्रयोग से वच नही पाया है तथापि उसवी चेध्टा 
बरावर यह रही है कि उसके ऊपर सत्ता का नियत्रण उस सीमा तक ही हो जहां 
तक कि समाज का सामूहिक हित उसकी भाग करता हो, श्लौर उसे जितनी भ्रधिक 
से भ्रधिक स्वतत्रता अपने लिय मिल सके वह उसे लेना चाहता हूँ तथा उसे पाकर 
प्रसन्न होता है बयोकि स्वतत्रता माभवीय विकास की एक बुनियादी शर्त है । मनुष्य 
पशु से कुछ भिन्न होता है और बह बंधन की भ्रपेक्षा स्वतत्रता के वातावरण मे अधिक 
सुविधापूर्वक काम कर सकता है | उसने राज्य, सरकार, कानून, जेल, पुलिस, सेना, 
स्यायालय इत्यादि वी रचना केवल इसलिय की हूँ जिससे कि उसे झ्रधिक से श्रधिक 
स्वतत्रता प्रगप्त हो सके | वह इन साधनों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाओं 
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झ्०्८ भारतीय राजवीति का विकास और संविधान 


कौ नियत्रित करना चाहता है ) यहा तक कहां जा सकता हूँ कि मनुष्य को स्वतंत्रता 
इतनी प्रिय हैं कि वह उसकी रक्षा अपने श्राप से भी करना चाहता हूँ । 

स्वतत्रता के अतिरिवत जीवन के विकास वी कुछ दूसरी बुनियादी दशायें भी 
हैं जिनके अभाव मे मानव जीवन विकसित नही हो सकता, इन्हे राजनीति विज्ञान में 
मौलिक अधिकार कहा जाता हूँ। अरस्तु ने राज्य वे बारे से कहा हूं कि राज्य का 
जन्म मानव जीवन वी रक्षा के लिय हुआ और वह श्रेष्ठ-जीवन की दशाये निर्माण 
करने के लिय टिका रहता हूँ । इस प्रकार राज्य वा यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर 
लिया गया हूँ कि वह भपने सदस्यो के लिय श्रेष्ठ से श्रेप्ठतर जीवन की दशाप्रो का 
निर्माण किया करे | यही कारण हूँ कि ससार बे प्राय सभी सम्य देशो के सविधानों 
ने अ्पने भीत्तर अपने नागरिको के कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा वी हूँ । भारतीय 
सब्धिान भी इस दिशा में पीछे नही रहा है, उसने भी अपने भीतर मौलिक ग्धिकारो 
की घोषणा वी हुँ । 

यह कहा गया हूँ कि भारत ने यद्यपि ब्रिटिश सविधान के नमूने का लोकतत्र 
बनाया है तथापि मौलिक भ्रधिकारों की घोषणा उसके अनुकूल नही है क्योकि विदिश 
सविधान में किन्ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख नही क्या गया हूँ। परन्तु सत्य 
यह हूँ कि यद्यपि ब्रिटिश सविधान ने ससद द्वारा झनुल्लघनीय मौलिक अधिकारों की 
धोपणा नहीं की हूँ तथापि सारा ब्रिटिश सविधान स्वय मौलिक घ्धिकारो की घोषणा 
पर भ्राधारित है । इस घोषणा का नाम मैम्ना कार्टा है। यही वह झ्राधार शिला है 
जो यद्यपि सदा ही श्रलिखित रूप से एक काल्पनिक आदर्श रही परन्तु जो वहा ग्राज 
भी जनता और उसके द्वारा ससद के अधिकारो का सुदृढ़ आधार हूँ। निस्सदेह वहां 
ससद जब चाहे और जिस प्रकार चाहे वहा के नागरिकों के अधिकारो को सकुचित 
या विस्तृत कर सकती हूँ परन्तु हमे यह समझ लेना होगा कि ब्रिटेन एक दूसरे 
प्रवार वा देश है वहा यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि ससद किसी समय 
जनता के भ्रधिकारो को कम कर सकती है । वह एक ऐसा देश है जहा लोकतत्र एक 
विशेष ढंग से जम चुका है। हमारी परिस्थिति उससे भिन्न है। हम अपने लोबतत्र 
का निर्माण एक ऐसे काल मे कर रहे हैं जिसमें विरोधी विचार प्रचलित हैं और हमारे 
चारो ओर वे चक्कर लगा रहे है। प्रत भारत के सविधान निर्माताओो ने यह झआव* 
इ्यक समझा कि जहा उन्होने भारत को एक लोकतजात्मक यणराज्य कहा है दो वे 
लोकतन के परिचय स्वरूप देश के नागरिको को संविधान की छाया में कुछ मौलिक 
झधिकार भी दे दें जिनवी रक्षा सविधान के प्रहरी के नाते सर्वोच्च न्यायालय करे । 

सयुवतराज्य अ्रमेरिका के सविघान मे भी इसी श्रकार के मौलिक-प्रधिकारो 
का समावेश सशोधन के द्वारा किया गया चा। मौलिक झधिवार सागरिक के ऐसे 
झधिवार नहीं हैं जो राज्य वे विरुद्ध हो, वास्तव म वे सरकार के श्रनुचित हस्तक्षेप 
से जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैँ। सरकार मे भी आज दो भग बन गय हैं, 
क्लायेपालिका भौर विधायिका । द्विदेन मे साया सघर्ष सझ्आंट के विस्द्ध रहा भोर 


मौलिक भ्धिकार भौर राज्य-नीति के निर्देशक तत्व ३०६ 


उनकी ससंद जनता की ओर से सम्राट से लडी ऐसी परिस्थिति में यह बहुत हौ 
स्वाभाविक था कि वे सम्राट के अधिकारों पर अर कुश लगाते और सख्रद को सत्ता 
सॉंप देते उन्होने बैसा ही किया भौर संसद को जनता के हितो का सर्वोच्च-प्रहरी बना 
दिया । शयुकतराज्य अमेरिका मे यह चेष्टा की गई कि कार्यत्रालिका और विधायिका 
दोनों में से किसो को भी जनता के मौलिक अधिकारों के अपहरण का अधिकार नही 
होना चाहिये प्रतएव वहा सविधान ने उन्हें सरकार के लिये अनुल्लंघनीय घोषित कर 
दिया । भारत में स्थिति ऐसी कठोर तो नहीं है फिर भी समसद निश्चित मर्यादाओं से 
बाहर नही जा सकती, वसा करने पर सर्वोच्च न्यायालय उसके झादेशों को रह कर 
सकता है। 


मौलिक अधिकारों की झ्रावश्यकता शौर उनको प्रकृति 


हमे सावधानी के साथ यह अध्ययन करना होगा कि भारत के सविधान में 
मौलिक भ्रधिकारों की कया आवश्यकता थी तथा उनकी प्रकृति क्या है । प्रावश्यकता-- 

(१) व्यक्त साध्य है--भारतीय संविधान ने व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख 
किया है. प्रत उसझ्े लिए यह झ्रावश्यक था कि वह यह भिद्ध करे कि उसने जि 
राज्य कौ स्थापना की है उसका साध्य व्यक्ति है। ससार में दो विधारधारायें हैं, 
एक +५ '४४ना है कि राज्य साधन है और ब्यक्वित साध्य तथा दूसरे का मानना है कि 
व्या हे * और राज्य साध्य । पहली विचारधारा को लोकत्रत्रीय विचार कहा 
फ॑ प्रन्तगं४६ (९, ७ को सर्वसत्तावाद (टोटेलिदेशियनिज्म) | भारत पहली श्रेणी का 
विचार रखता है । इत दृष्टि से सविधान के लिए यह बात बहुत शोभनीय है कि वह्‌ 
उमर मौलिक ब्यकित के कुछ मौलिक अधिकारों का उल्नेख करे जो इसका साध्य है 
और जिसका घ्यक्तित्व एक पविज धरोहर है, जिसके विकास के लिए राज्य का समूचा 
तन्त्र बनाया गया है और चलाया जाता है । 

(२) बहुमत को निरंकुशता से रक्षा--परोक्ष लोकतन्त्र वास्तव मे प्रतिनिधि- 
शासन बन गया है झौर प्रतिनिधि-शासन का पग्रर्थ है बहुमत का झासन। ऐसी 
परिस्थिति म यह प्रनिवार्य हो गया है कि अल्पसख्यको को बहुमत की निरकुशता मे 
दचाये रखा जा सके । दूसरा एक महत्त्वपूर्ण बिचार यह है कि लोकतलन्त्र के भीतर 
शासन का सचालन चर्चा और विचार-परिवर्तन के द्वारा चलता है, और आज का 
अल्पमत कल बहुमत का रूप ले सकता है। यह रूतन्तर तिचार प्रचार के द्वारा ही 
हो सकता है उसके लिए विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता श्रनिवाय है जो मौलिक 
अधिकारो के द्वारा देश को जनता को दी जाती है 

(३/ बहुमत श्रस्थायो होश है- लोकतन्तर म॒ बहु त स्थायी नही होता वह 
जस्थायी होता है मत ऐस। परि/स्थति में बहुमत द्वारा सचालित ससद को यह अधि- 
कार देना उचित नही है कि वह जब चाहे जनता के मौलिक अधिकारों में परिवर्तंत 
ऋर दिया करे । उसे बसा करने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि मौलिक झचि- 


३१० आरतीय राजनीति का विकास और सविधान 


कारों को संविधान द्वारा सरक्षण प्रदान किया जार जैसा कि हमारे संविधाद में दिया/ 
गया है । हमारे सविधान मे भी वे पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय तो नही है तथापि इतना 
पझाश्वासन दिया गया है कि उन्हे साधारण विधायी-प्रक्रिया के द्वारा नही बदला जा 
सकता । यदि ऐसा न होता तो भारत जैसे देश म जहा नये विचारों के लिए हम)री 
भूमिका बहुत ही उपयुक्त है सामाजिक और राजमीतिक जीव॑न को स्थिरता संकट 
में पड जाती तथा क्रान्ति के जोश म सखद घडी-घडी म देश के जीवन को अ्दलती- 
बदलतो रह सकती थी । भ्ब ऐसा सम्भव नही है। 

भारतीय सविधात मे दिये गये मोलिक अधिकारों की प्रकृति का वर्णन इस 
प्रकार किया जा सकता है-- 

(१) सत्ता के ह॒स्तक्ष व से सुरक्षित---माधारण परिष्तिथतियों में मौलिक प्रधि- 
कारो में राज्य या सघध सरकार का कोई भी अधिकारी या उनके विपाव मण्डल 
हस्तक्षेप नही कर सकते । यदि वे वैसा करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का यह उत्तर- 
दायित्व है कि वह उन्हें वापिस दिलाये तथा सरकार के आदेशों को उस सीमा तक 
मानने से इन्कार कर दे जिस सीमा तक वे इन अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं। इस 
प्रकार भारत गणराज्य की सीमा के भीवर न तो ऐसी कोई विधि बन सकती है न 
लागू की जा सकती है जो मौलिक प्रधिकारो का निषेध या खण्डन करती हो । बन 
जाने पर ऐमी विधिया न्यायालय के क्षेत्राधिक्षार मेआ जाती हूँ प्ण प्री इस 
इच्छा के बावजुद भी कि हमारा सर्योच्च न्यायालय विधि-निर्माण का काम क॑ गला 
संसद का तीसरा-सदन न बने वह दँसा रूप ले लेता है तया अपनी स्याययिक.. पं 
(7प्रवालाथ। ॥०५6७) की शविति के द्वारा उन्हें रद कर सकता है । यह मर्याश 
देश में प्रचलित हर प्रकार के कानून पर लागू होती है चाहे वह संसद द्वारा बनाया 
गया हो, स्वीकार क्रिया गया हो या परम्परागत हो अथवा घामिक या प्रथागत हो । 

(२) सीमित झ्रधिरखार--मौ लिक अधिकार सविधान द्वारा सरक्षित होते पर 
भी असीमित नहीं हैं । सविधान म उनकी सीमाओं का निर्देश कर दिया गया है। यह 
सत्य है कि राज्य व्यक्त की स्वतस्तता का अपहरण न करे परम्तु यह भी उतना 
ही अनिवाय॑ है कि राज्य की प्रगति और उसके विकास में व्यक्ति बाधक बन कर न 
खडा हो जाये। ससद को यह सत्ता दी गई है कि बहू सविधाव द्वारा लगाई गई 
पाबन्दियों को क्रियान्वित करे । 

इसके झतिरिकत मौलिक अधिकारो का सविधान में बताये गय ढग ते सशोषन 
किया जा सकता है । अनुच्छेद ३६८ म सशोवन कौ जो प्रक्रिया बताई गई है उसके 
प्रतुमार सविधान के डिसी भी अ्रद्य का सशोधन किया जा सकता है। मौलिक 
झधिकार सविधान के अद्दा हैं अत उनका भी सशोधन किया जा सकता है | सविधान 
ने कही भी यह नहीं कहां कि उनका सशोधन नहीं किया जा सकेगा अर्थात वे 


प्रसशोधनीय हैं। ब हे 
(३) भारतोय एकता के प्रतीक--हमारे मौलिक प्रधिकार इस मामले में भी 
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मौलिफ हू कि वे भारत की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हें । उत्तर रे दक्षिण प्लौर पूर्व 
से पश्चिम तक सारे देश के प्रत्येक निवासी को य अधिकार प्राप्त हें और उसे अधि- 
कार है कि वह देश के किसी भी भाग मे जाय, वहा रहे, नौकरी करे व्यापार करे, 
सर्म्पत्ति सचय करे था मकान बनाये । 

इसके अतिरिक्त इन अधिकारा ने सारे देश के प्रत्यक भाग से सामाजिक 
असमानताग्मो, धाभिक भेद तथा दूसरे भेदभाव को समाप्त कर दिया है तथा पूरे देश 
मे भावनात्मक एकता स्थापित की है। देश्ञ का प्रत्यक नागरिक समान प्रकार की 
विधियों से द्यासित होता है । सरकार वी बनाई हुई प्रत्यक विधि भिन-भित्र भाषा 
और भिन्न धर्मों क लोग को समान रूप से प्रभावित करेगी तथा उनके भीतर समान 
सनन्‍्तोष या असन्‍्तोप पैदा करेगी । उनके हित कभी विरोधी नही होग तथा इस प्रकार 
देश एक इकाई बन जाता है । 


भारत मे सोलिक भ्रधिकारों को कल्पना का विकास 


गह मानना उचित नहीं होगा कि सविधान निर्माण करते समय भ्चानक 
निर्माताओं के मने में सौलिक झ्रधिकारो को सविधान के भीतर स्थान देने का विचार 
झाया और उन्होने वैसा कर दिया। वास्तव म भारत मे मौलिक अधिकारो की 
कल्पना काया विकास दीर्य इतिहास से हुआा है । 

(१) बिदेशी शासन द्वारा दमन--भारत एक दीघंकाल तक विदेशी शासन 
के झन्तगंत रहा । यद्यपि १८५८ में सम्राज्ञी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा का 
यह पभ्र्थ लगाया गया या कि भारत वी जनता भी उनकी ब्रिटिश जनता के समान 
ही अधिकारों और सखुविधागो का भोग करेगी, परन्तु इस झोर से शीक्र ही निराशा 
हो गई ठथा यह बात स्पप्ट हो पई कि भर ग्रेज भारत म सुशासन की स्थापना करने 
के लिए नही वरन्‌ अपने व्याप्रारिक दितो की पूर्ति और राजनी तेक-लाभ प्राप्त करने 
के लिय झाय हैं । उनके शासनकाल में भारतीय जनता के अधिकारो का ठीक उसी 
निर्दयता के साथ दमन किया गया जैसा कि पराधीन देझो के साथ इतिहास मे सदा 
से होता रहा है । इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने भार- 
तीयो के इस प्रधिकार की माय की कि वे अपना सबिधान अपने आप बनायें भौर 
उसमे अपने लिय मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करें। 

(२) भेहरू रिपोद--सन्‌ १६२२ मै स्वर्गीय पडित मोतीलालजी नेहरू ने यह 
माग रखी कि भारत के लिये एक सर्विधान-सभा की स्थापना वी जाय, और उनकी 
अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा तेयार करने के लिय जो सर्वदलीय समिति बनाई 
गई थी उसने १६२८ में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसम पहली बार मौलिक 
पझ्रधिकारो का उल्लेख किया गया था। उसमे यह तक दिया गया था कि भारत में 
इन स्‍झधिकारों का बहत महत्व है क्योकि भारत के लोगो को एक दीर्घकाल से इन 
झधिकारो के विधिवत्‌ उपभोग से बचित रखा गया है । साथ ही उसमे यह भी कहा 


इ१२ भारतीय राजनीति का विकास झौर संविधान 


गया था कि भारत में विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायो के लोग रहते हैं, धामिक भौर 
साम्प्रदायिक अत्पसख्यको को आश्वासन देने और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने 
व उहे बहुसख्यको के निरकुश शासन से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ 
मूलभूत अधिकारों की सविधान के भीतर गरारण्ठी की जाय । 

(३) कांप्रेंस का प्रस्ताव-काग्रेंस ने भी अपने १६३३ के एक प्रस्ताव में 
यह घोषणा वी कि वह ऐसे सविधान का ही मान्यता दे सकती है जिसमे मौलिक 
प्रधिकारों का समावेश किया गया हो ॥ उस प्रस्ताव म राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ 
ही झाथिक स्वतन्त्रता की बात भी कही गई थी। परन्तु सरकार उस प्रस्ताव वो 
मानने के लिय तैयार नहीं यो । इसका कारण यह था कि मौलिक भ्रधिकारों वा समा- 
बेश कर लेने से स्वय उसकी सत्ता सीमित हो जाती थी। ब्रिटिश सरकार भपनी 
खण्ड सत्ता प* कोई मर्यादाये स्वीकार करन के लिये तैयार नही थी। भारत के 
लिए यह अच्छा ही हुआ वय।कि यदि वह मर्यादायें स्वीकार करने की बुद्धिमता का 
प्रदर्शन करती तो सम्भव था कि वह कुछ अधिक समय तक टिक्ती तथा देश इतनी 
जरुदी स्वराज्य प्राप्त न॑ कर पाता ॥ 

लब देश को अपनी संविधान सभा सम एकत्र होकर झपना संविधान बनाते का 
सुझ्रवसर मिला तब उसमे झपनी जनता की विविधता, सामाजिक विपमता और 
निरकुश शासन म श्रम्यस्त सरकारी कर्मचारी वर्ग के स्वभाव का ध्यान रखकर यह 
झावश्यक समभा कि सविधान देझ्य के प्रत्यक व्यक्ति को कुछ बुनियादी अधिकार 
प्रदान करे जो सरकार की पहुच से परे हा और उसने सर्वोच्च-न्यायालय को उनकी 
पद्रेदारी का काम सौप दिया। 


दो प्रकार के सौलिक अधिकार 


भारतीय सविधान में जिन मौलिक अधिकारो का उल्लेख किया गया है वे 
दो प्रकार के हैं) कुछ अ्रधिकार तो ऐसे है जो केवत भारत के नागरिकों को ही 
दिय गय हैं शेष अधिकार देश के भीतर रहने वाले भ्रत्यक व्यक्ति को दिय गय हैं। 
जहा अधिकार त्तागरिको तक सीमित रखे गय ह वहा सिटीज़न शब्द का प्रयोग किया 
गया है और जहा वे व्यक्तियो को दिय गय हे वहा पसंन शब्द का प्रयोग हुमा है । 
(१) नायरिको को दिये गये अधिकार--सविधान के तीसरे खण्ड मे पनु- 
इठेद १५, १६, १८५, १६ और २६ म फमश निम्न भ्रधिकार केवल नागरिकों को 
ही प्रदान किय गय हैं-- राज्य नागरिको के वीच घम, नस्ल, जाति, लिंग अगवा 
जन्म-स्थान के झाधार पर कोई भेदभाव नही करेगा तथा कोई भी उन्हे सार्वजनिक 
स्थानों पर जाने से नही रोक सकता । रोजगार के मामले मे या राज्य दे अन्तगंत 
किसी पद को पाने के लिय प्रत्यक नागरिक को समान भ्रवसर प्राप्त होगा, उसे धर्म, 
नस्ल, जाति, परिवार, जन्म-स्थान अथवा निवास के झाघार पर सरकारी पद पाने 
मे नही रोका जा सकता । कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं 
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करेगा । समस्त नायरिकों को सविधान द्वारा दी गई तमाम स्वठन्त्रतायें प्राप्त होगी । 
प्रत्पक्र नागरिक को अधिकार होगा कि वह झपने साथियो के साथ मिलकर झपनी 
विज्लेष भाषा लिपि अथवा सस्कृति की रक्षा कर सकेगा | तथा, राज्य द्वारा सचालित 
झथवा उससे सहायता पाने वाली थिक्षण-सस्था के भीतर धर्म नस्ल जाति भाषा 
आदि के आधार एर कसी नागरिक को प्रवेश पाने से नहीं रोका जा सकता । 

(२) सब व्यक्तियों को दिये गये श्रधिकार--उपरोक्‍त झधिकारो के अतिरिक्त 
समस्त मौलिक अधिकार सब ब्यवितयों वो प्राप्त हैं चाहे वे नागरिक हो या न हो । 
इन सबका विस्तृत वर्णन हम अगले पृष्ठो म करेंगे। सविधान में जहा पर्सन शब्द फा 
प्रयोग किया गया है वहा यह नही बताया गया कि पर्सन (व्यवित) शब्द से इसका 
तात्पर्य भारतीय ब्यक्त है या प्रत्यक वह व्यक्ति जो चाहे भारतीय हो या विदेशी 
परन्तु भारत म रहता हो । यहा यह माना जा सकता है कि भारतीय सविधान ने 
देशी भ्रौर विदेशी सभी भ्रनागरिको को कुछ अधिकार प्रदान किय हैं जिनमें जीवन 
प्रौर सम्पत्ति की रक्षा के अधिकार प्रमुख हे ॥ 


प्रमुख झ्धिकार 


भारतीय सविघान ने जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है उनम सर्वे- 
प्रमुख निम्न हू, इनका वणन यहा हम उनके खण्डो भोर उपस्वण्डो सहित करेग -- 

(१) समानता का अधिकार, 

(२) स्वतत्तता का अधिकार, 

(३) शोषण के विरुद्ध श्रधिकार, 

(४) धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार, 

(५) सामस्टतिक व्‌ शैक्षणिक अधिकार 

(६) सम्पत्ति का भ्रधिकार, 

(७) साविधानिक उपचारो का अधिकार । 


(१) समानता का आझधघिकार 


समानता लोक्तन्त्र की श्राघारशिला है। भारतीय सविधान ने लोकतन्त्र कौ 
इस बुनियादी आवश्यकता को पूरा किया है, परन्तु यहा यह जानना लाभदायक होगा 
कि समानता का अधिकार यद्यप्रि हमारे सविधघात ने यहा के लोगो को दिया है तथापि 
बह समानता वंधानिक समानता है उससे यह नही समभना चाहिय कि संविधान ने 
देश के भीतर समाजवादी समानता की स्थापना को है। समाजवाद समानता का 
प्र्थ आधिक दृष्टिकोण से करता है हमारा सविधान उस बारे म मौन हैं । यही बात 
शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रसग म भी सम्भनी चाहिये, वहा भी संविधान भारत 
के लोगो को एक समाजवादी ढग के जझोषणसुबत समाज कय वरदाच नही देता है 
वरन्‌ उसका अर्थ बहुत सीमित है। 


श्र भआरतौय राजनीति का विकास झौर सविधान 


बैघानिक समानता--हमारे संविधात ने अनुच्छेद १४ में कहा है कि राज्य 
किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष (कानून के सामने) समानता से वचित नहीं 
करेगा तथा भारत के क्षेत्र के भीतर विधियों का समान सरक्षण प्रदान करेगा। यह 
वैधानिक समानता है । इसे हम अवसर की समानता भी कह सकते हैं। सब लोगो 
को समाज के भीतर अपनी रक्षा का समान अवसर प्राप्त होगा | राज्य के भीतर 
रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य म प्रचलित विधियों के अन्तगंत दूसरो के समान ही 
होया । यह अनुच्छेद धासन के हाथ से मनचाहा करने की सत्ता छीव लेता है और 
यह घोषणा करता है कि दासक और झासित सभी राज्यु-विधि के सामने एक समान 
खडे होगे तथा उनके ऊपर विधि समान रूप से लागू होमी । इसका यह अझभिप्राय 
नही है कि राज्य के भीतर प्रत्येक व्यक्ति पर समान विधिया लागू होगी चाहे उनकी 
परिस्थिति भर दक्षाओरं म क्तिना भी अन्तर क्या न हो, इसका सही झर्थ यह है कि 
जो लोग किसी विधि के क्षेत्र म आते हें वह उन सब पर समान रूप में लाग होगी 
सथा इसमें कसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता । 
भेदभाव का निषेध--सविधान के अनुच्छेद १५ की पहली धारा मे कहां गया 
है कि राज्य क्सी मामले मे नागरिकों के बीच उनके घर्मं, उनकी नस्ल, जाति, लिग 
और जम्म-स्थान के आ्राघार पर अथवा इसमे से किसी एक के आधार पर कोई भेद- 
भाव का व्यवहार नही करेगा। इसका स्पष्ट भर्य यह भी है कि न तो कोई नागरिक 
इन झाधारों पर कोई विद्यप सुविधा प्राप्त कर सकेगा न असुविधा । इस घारा का 
अर्थ यह नही है कि राज्य स्त्रियो, बच्चो, पिछडी जातियो एवं अ्रतुमूचित जातियो क्के 
सामाजिक, शैक्षणिक भ्रौर आधिक विकास के लिये विशेष प्रवन्ध नही कर सकेगा। 
सविधान ने इसी भ्रनुच्छेद की तीसरी झौर चौथी घारा म यह बात बहुत स्पष्ट की 
है और राज्य को उनके लिये विशेष प्रवन्ध करने की शक्ति दे दी है ॥ 
इसी भ्रनुच्छेद की दूसरी घारा म कहा गया हैं कि भारत का कोई भी 
नागरिक उपरोक्त आधारो पर दुकानों सार्वेजनिक-अल्पाहारगृहो, होटलां झौर 
सावंजनिक मनो रजन के स्थानों मे जाने से नही रोका जा सकेगा, न उस पर इसे 
बारे में कोई पावन्दी लगाई जा सकती है तथा कोई ऐसी शर्त भी नहीं लगाई जा 
सकती जो सबके उपर समान रुप से लागू न होती हो । इसी प्रसग॒ म॑ इस घारा 
के दूसरे अश म यह भी कहा गया है कि ऐसे कुर्ये, तालाब, स्नान के घाट, मार्य 
भौर सावंजनिक उपयोग के स्थान जो पूर्णत या आशिक तौर पर राज्य के धन से 
संभाग जाते हो ऋषवर सर्वेक्षाघारण के उपयोग के लिए दान किय गय हो सबके 
लिये खुले होग तथा उपयोग के बारे मे उपरोक्त कोई प्रतिबन्ध ला नहीं होगे। 
इस घारा का महत्व समभने के लिय हमे भारत बी सामाजिक स्थिति का 
ज्ञान होना चाहिय ! भारत सदियों से छुआाछूत के अभिशाप से पीडित है। महपि 
दयानद से लेकर महात्मा गाधी तक झनेवो महापुरुषों ने इस पर प्रहार किया पर 
इम इसके चंगुल से छुटकारा नही प्रा सके । संविधान निर्मातामों ने यह भावश्यक 
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धमभा कि सविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि किसी प्रकार की छुप्राहूत का 
सार्वजनिक प्रयाग वेधानिक अपराध बन जाये और देश में सामाजिक समानता की 
स्थापता की जा सके । 
राज्प की सेवाओं में प्रवेश प'ने का समान प्रवसर--नायरिकों को जो 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते है उनमे रत देने और मत पाने के समान महत्व 
का ही यह अधिकार भी है कि नागरिक समान रूप से अपनी-्म्पनी योग्यता 
के अनुसार राज्य म पद पाने का समान पग्रवसर प्राप्त कर सकें। लोकतन्त्र में 
सरकार का सचालन म्वदेश के नागरिक ही करते हैं जिस प्रजार बे विधान सभागो 
झौर ससद में चुने जाते हे तथा #ष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकते हैं इसौ प्रकार 
सरकार के प्रशासकीय प्रग म सरकारी ५३ भी देश के नागरिको को प्राप्त होते हैं । 
हमारे सविधान ने नाएरिको को यह अधिकार प्रदान किया है। पनुच्छेद 
१६ म कहा गया है कि राज्य के अन्तगंत कसी भी पद पर नियुक्ति अथवा रोजगार 
के सम्बन्ध में सब मामलो मे सब नागरिका को समान अवसर प्राप्त होगा। इस 
धारा की व्याख्या के तौर पर ग्रगली घारा म कहा गया है कि धर्म, झाति, लिग॑, 
नस्ल और जन्मस्थाते अथवा उनम से कसो एक के झ्राघार पर किसी नागरिक को 
न तो ग्रयोग्यप ठहराया जा सकेगा और न किसी प्रकार का भेरभाव किया जा सकेया। 
भेदभाव सम यहा पक्षपात भी सम्मिलित है । समातता का अर्थ यहा निष्पक्षता है, 
कसी पद के लिय जिसने उम्मीदवार है उनमे से ऐसे लोगो में से जो उस पद्ध के 
लिये योग्य हे सबसे अधिक योग्य को निष्पक्ष होकर छाटा जाय तभी इस झधिकार 
का लाभ देश के नागरिकों को मिल सकता है । 
हम इत प्रश्िकारा की मर्यादाओं क्या भी बोष कर सेना चाहिये / सविधात 
ने राज्य का अधिकार दिया है कि यदि राज्य उचित समझे तो किसी पद के लिये 
किसी विश्वप क्षेत्र में निवास करने की झर्तें लगा सकता है। उसा राज्य को यह 
अधिकार भी दिया है कि वह उन पिछडी हुई जातियो के दागरिको के लिय कुछ 
स्थान सुरक्षित रख सके जिनके बारे मे उसका ग्रह विचार है कि उसके सदस्य यज्य 
के भीतर पर्याप्त माना म सरकारी सेवाओ में नहीं हैं। साथ ही सविधात ने 
अनुन्छेद १६ की घारा ५ म यह स्पष्ट कर दिया है कि क्षिसी विशप धामिक सस्या 
का प्रवघ करने के लिय यदि किसी लोक्सेवक की नियुक्ति वी जातो है तो गह 
अनिवार्य माना जा सकता है कि वह कमचारी उस विद्वप धर्म का मानने वाला हो 
ईचएभी छह रुस्या है ५ 
छुप्राछ्तत का निवारण--प्रीछे यह उल्त्तेख क्या जा चुका है कि मारत के 
उज्ज्दल ललाट पर छुआछूत का कलक लगा हुआ था । हमारे संविधान ने पहली 
बार उसे घोकर साफ कर दिया है और अद हमाय भाल उनत करदिया है। 
सविधान का अनुच्छेद १७ यह घोषणा करता है कि देश म छुप्लाद्नत को मिटा दिया 
शया है और जो लोग उसका पालन करेंगे उतके दिरुद्ध वैधानिक क्लार्यवादी कोजा 
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सकती है । इस अनुच्छेद के बारे में प्रसिद्ध सविधान-शास्त्री सर आइवर जेनिस्स से 
अपनी पुस्तिका, “सम कैरक्टरस्टिक्स अंव द इण्डियन कास्टीट्यूशन” मे कहा है 
कि इससे किसी अ्रधिकार का बोध नही होता, वस्तुत यह घारणा ठीक नही है। 
हो सकता है कि यह अनुच्छेद भारत के जनसाधारण को कोई अधिकार न देता हो 
परन्तु इसके द्वारा देश के कई करोड ऐसे लोगो को अपने देश के चालीस करोड लोगो 
के बराबर खड होने का प्रधिकार मिला है जो हजारो साल से समाज के भीतर 
पीडा और उपेक्षा का जीवन ब्यतीत कर रहे थे ॥ इस अनुच्छेद ने सामाजिक 
समानता के मार्ग के एक महान शैलखण्ड को हटाकर लोकतन्त्र के लिये पथ प्रशस्त 
किया है। 
डपाधियों का सिषेध--सविधान के अनुच्छेद १८ ने राज्य को प्रादेश दिया 
है कि वह राज्य म विसी प्रकार की उपाधिया न बाटे, उसे यह छूट दी गई है कि 
वहू सं॑निक तथा विद्धत्ता सम्बन्धी सम्मान व पदक दे सकती है। इस अनुच्छेद का 
भी सर जेनिंग्स ने सद्भाक उडाया है और उतका मानना है कि यह अ्रधिकार नही है 
वरन्‌ सरकार की कार्यपालिका और विधायी सत्ता पर लगाया गया एक प्रतिबन्ध है 
जिसका उल्लेख यहा वरने को कोई आवदयकता नहीं थी । यह व्यवस्था प्रशासकीय 
नियमों के द्वारा की जा सकती थी। सर जनिग्स यो भारत के इतिहास के निकट के 
दर्शक रहे हैं तथापि शायद वे यह नही समऊ पाये कि उपाधियों के बारे मे भारत 
की पृष्ठभूमि क्‍या हैं। यहा अग्रेजो ने उपाधिया ठाट-बाट कर ऐसे लोगो का दल 
त॑यार किया था जो ग्रंग्रज का हिमायती था। भारत मे राजा साहब, रायसाहंब, 
रामबहादुर, खानसाहब इत्यादि वी पदविया देशद्रोह के चिन्ह के तौर पर देखी यई 
हैँ, झतः उस कु परम्परा का अन्त करना आवश्यक ही नही अनिवार्य था। सबसे 
बडी बात यह हैं कि भारत एक गणराज्य है, वह्‌ ब्रिटेन के ज॑सा नहीं है जहा प्रभी 
तक सम्राट को लोकतन्‍्त्र के साथ जोड़ रखा गया है। उपाधिया वर्तभान लोकतस्त्र 
के साथ मेल नही खाती, वे उस पुराने युग की सम्यता के अवशेष हैं. जो सम्रादों के 
साय दफना दी गई है। लोक्तन्त्र के भीतर प्रतिष्ठित होने के लिये किसी उपाधि वी 
आवश्यकता नही है, उसमे नागरिकता ही सबसे बडी उपाधि है जिसे पाकर मनुष्य 
अपने देश का स्वामी बन जाता है और सर्वोच्च सत्ता का हिस्लेदार हो जाता है! 
लोकतस्त्र के सामने मनुष्य और मनुष्य के बीच मे से असमानता के समस्त तत्वों की 
छखाड फेंकने का काम है अत यह बहुत स्वाभाविक ही था कि भारतीय सविधाव 
जाएंसिको को सश्यवता प्रदान करने की चाह मे यह स्पष्ट उल्लेख करता कि भागे 
समाज म किसी नय प्रकार की विषमतायें नहीं पँदा वी जायेंगी ॥ लोकतन्त के 
सामने प्रतिष्ठा का समाजवाद बनाने का दुर्ह कार्य है उसको पूरा करने के लय 
भारतीय सर्विधान ठोक ही उपाधियो पर बन्धन लगाता है क्योकि वे नागरिका के 
दीच प्रतिष्ठा की विषमता पैदा करती हैं । यहा एक तक झौर भी ध्यान देने सोग्य 
हूँ कि प्राज व्यक्तिगत प्रयास का युग समाप्त हो रहा हूँ, केवल भारत में ही नहीं 
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ससार भर में सहयोग भौर सहकारिता का मया युग थ्रा रहा है। ऐसी परिस्थिति 
में जबा# समाज के भीतर जो भी उपलब्धिया हैं वे हमारे सयुकत प्रयास का फल हैं 
क्सी व्यवित विद्येष वो उनके लिये श्रेय क्सि प्रकार दिया जा सकता हूँ? पहले 
जमाने म यह होता रहा था, वाम कोई वरता था और श्रेय किसी को मिलता था। 
लोक्तन्त्र मे प्रतिष्ठा का यह शोषण बन्द करना केवल उचित ही नही लोकतन्त्र के 
भीतर लोकामिक्रम (पीपुल्स इनीशिियेटिव्ह) जाग्रत करने का एक्सान्र उपाय हूँ। 
जब लोग यह जानते है कि उनके परिश्रम का श्रेय क्सी झवबेले व्यकित को न 
मिलकर समूचे समाज को प्राप्त होता हैँ तो उहें काम करने म भ्रधिक उत्साह 
प्राता है। 

इस विषय मे सविघान ने विदेशी नागरिकों पर भी प्रतिबन्ध लगाया है। 
जो विदेशी नागरिक भारत मे वतनिक या ट्रस्ट का पद सम्हालते हे वे राष्ट्रपति की 
झनुमति के बिना न तो विदेशी उपाधिया स्वीकार कर सकेंगे श्रौर न वे बिसी विदेशी 
सरवार के भन्तगंत कोई पद ग्रहण कर सकेंगे, न कोई धन प्रथवा भेंट ले सकेग । 


(२) स्वतम्त्रता का अधिकार 


समानता वी भाति लोक्तन्‍्त्र का दूसरा आधार स्वतन्त्रता है। स्वतन्त्रता 
बाई भ्रकार की होती है, यहा हमारा प्रयोजन राष्ट्रीय स्वतन्त्रता से नही है, बरन्‌ 
हम यहा व्यक्तिगत स्वतन्श्ता का उल्लेख करेंगे । दूसरी बात यह है कि हमारा 
प्रयोजन यहा स्वतन्त्रता की समाजवादी बल्‍्पना से नहीं है जिमम प्राथिक स्वतन्तता 
को बहुत महत्व दिया गया है, हमारे सामने केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता की कल्पना 
है भौर हम उसी तक भ्पनी चर्चा सीमित रखेंगे । 

संविधान के श्रतुच्छेद १६ मे कहा गया है कि प्रत्येक मागरिक को निम्न 
प्रकार की स्वतन्द्रतायें प्राप्त होगी -- 

(श्र) भाषण देने व अपने विचार प्रयट करने की स्वतस्त्रता, 

(थ) बझ्ास्तिपूर्षक भौर नि शस्त्र सभा फरने की स्वतन्त्रता, 

(स) समुदाय अथवा सघ बनाने री स्वतन्त्रता, 

(द) समूचे भारत प्रदेश मे जहा चाहे वहा भाने-जाने की स्वतन्त्रता, 

(त) भारत प्रदेश के किसी खण्ड में निवास करने अथवा बस काने की 

स्वपन्त्रता 
(थ) सम्पत्ति प्राप्त करने, भ्रपने पास रखने भौर उसे बेचने कौ स्वतन्त्रता, 
(ध) गोई भी पेशा अपनाने या कोई धन्धा, व्यापार पश्रथवा ब्यवसाय 
चलाने की स्वतस्त्रता । 

स्वतस्तताझों की इस लम्बी सूची का अवलोवग करने से थोध होता है कि 
भारत का नागरिक अपने जीवन में बहुत श्रधिक मात्रा म स्वतन्त्रता का उपभोग 
करता है। परन्तु हमे यह ध्यान रखना चाहिये कि समाज के भीतर मनुष्य को 
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ना भी अधिकार पूण्णे भ्रथवा तिरवेक्ष रुप में प्राप्त नहीं होता, प्रत्येक अधिकार है 
राष्ट्रीय भर सामाजिक हितो की मर्यादा के भीतर ही प्रयोग किया जा सादा है। 
ये मर्यादायें एक प्रकार की लक्ष्मण-रेखायें है जिनका उल्लघन करते हों हंस पे 
श्रापको थौर समाज को सक्‍ट में डाल सकते हैं ॥ सविधान स्वय इस बारे में ढहूई 
जागरूक रहा है झौर उसम इन लक्ष्मण-रेखाओ का उल्लेस विस्तार से कर दया 
गया है। य मर्यादायें अनुच्छेद १६ वो दूसटी धारा मे गितायी गई हैं। कहा गया 
है कि राज्य अपनो सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैद्रीपूर्ण सम्बन्धों वी रक्षा, शव 
जनिक सुव्यवस्था, सम्यता अथवा नैतिकता या न्यायालय का अ्रपमान, मातहातिं या 
अपराध के प्रेस्त बरने के विरुद्ध कारवाई करने के लिये ऐसे काृत ही 
सकता है जो नागरिक की भाषण झौर विचार अ्रमिव्यकित दी स्वतन्तता वो सीमित 
कर दें। इसी प्रकार दूसरी स्वतन्तताओो पर भी प्रतिबन्ध लगायें जा सतत हैं। 
व्यापार, व्यवसाय थौर घन्धा करन की स्वतन्त्रता के बारे मे यह स्पष्ट कर दिया 
गया है कि राज्य को यह अधिकार होगा कि वह ढिसी पन्धे को करने वाले के लिये 
कुछ प्रनिवार्य पोगयता वी शर्ते लगा सकता है तथा उसे यह भ्रपिकार भी होगा 
वह अपने झाप या अपने द्वारा सचालित अथवा नियन्त्रित तियमों के द्वारा किसौं 
उद्योग, व्यापार, व्यवसाय अ्रभवा सेवा पर एकाधिकार कर सफ्वा है तथा नायर्टिको 
को पूरी तरह या भाशिक तौर पर उस घन्ये को लिजी रूप में करते से मंता कर 
सकता है। 

सत्र के लिए स्वतस्त्रता--इतनी बात सबिधाव मे अपने तागरिकों के बारे मैं 
कही है झागे का प्र सब के लिये स्वतस्तरवा की ववस्था करता है । उसमे कहा 
गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक दस्ड नही दिया जायगा जब तक कि उसने उम्र 
समय प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन ने किया हो । साथ ही यह भी कहा गया 
है कि दण्ड की मात्रा उपसे अधिक नही हो सकेगी जो कि उस समय विवि द्वारा 
निर्धारित की गई हो $ 

श्रगली घारा में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही भ्रपराध के 
लिये दो बाद सुकदमे के लिये नहीं लाया जा सकता तथा उसे दो बाए दण्ड नही दिया 
जा सकता ॥ किसी व्यकित कौ अपने विरुद्ध गवाही देने के लिये विवश नहीं किया 
जी सकता ! 
ज्ञीवम थी स्वतसत्न॒ता--स विधान के अनुच्छेद २१ में ढाहा गया है कि किसी 
व्यक्त के प्राण या उसकी व्यक्तिगत स्ववच्तता का अपहरण केवल विधि द्वारा 
लिदिचत प्रक्रिया के इारा ही किया जा सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 
आरत में प्रत्यक व्यक्त को जीवन सुरक्षित है और उसे पूरी व्यविदरगत स्वतन्तता 
आ्रध्त होगी । 
आरत के न्यायालय यद्यपि यह शक्ति रखते हैं कि यदि वे संसद या ही 
राज्य-विधान समा झरा बनाई गई किसी विधि को सविधान के विछद्ध पाते हैं तो 
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उसे झसाविधानिक घोषित कर सकते हैं परन्तु वे साविधानिक विधियों के उचित या 
अनुचित होने के बारे मे कुछ नही कह सकते । सयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय 
न्याय वी उचित प्रक्रिया के अन्तमंत कार्य करते हे अत उसका परिणाम यह हुआ 
है कि वे औचित्य के आघार पर भी विधियो की समीक्षा करने लगे हे । त्रिटेन मे तो 
साविधानिकन्समीक्षा भ्र्थात्‌ न्‍्यायालय हारा विधियों की समीक्षा का प्रइत ही नहीं 
उठता क्योकि वहा न तो लिखित सविधान है और न वहा ससद की शक्ति पर कोई 
मर्यादायें हैं । प्राप्त मे भी यह विचार बहुत अरुचिकर है कि वहा के न्यायाधीश उस 
देश के विधि-निर्माण में प्रत्यक्ष ग्रथवा परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करें, वे अपनी ससद के 
द्वारा सविधान का उललघन सहन कर लेते हैं परन्तु न्‍्यायात्रय को यह झवित नहीं 
देना च'हते कि वह जनता की प्रतिनिधि संसद के बनाये कानूनों की आलोचना या 
समीक्षा करे । 

भारत की स्थिति इस विषय में ज॑सा कि कहा जा चुका है बहुत स्पष्ट है, 
यहा सर्वोच्च-न्यायालय संविधान के उल्लंघन पर आपत्ति कर सकता है परन्तु जो 
शक्तिया ससद को दी गई हैं उनके प्रयोग के ढग के बारे म॒ कोई आपत्ति नहीं कर 
सकता । इस प्रकार व्यक्ति की स्वतन्त्रता के मामले में सर्वोच्च-न्यायालय को ससद 
बी इच्छा पर निर्भर रहना होता है । व्यक्तिगत स्वतत्रता को सविधान ने एक प्रकार 
से संसद की दया पर छोड दिया है, ससद को यह खुली छूट दी गई हूँ कि वह संवि- 
घान की दूसरी धाराम्रो के ग्रन्तर्गत मनमाने ढग से विधि की प्रक्रिया निर्धारित कर 
सकती हुँ। विधि की प्रक्रिया के भी अनेक अर्थ लगाये गये हैं । भारत के सर्वोच्च 
स्यायाधीज्ञ श्री कानिया का इस विषय म यह मत हूँ कि अनुच्छेद २१ का अर्थ हूं, 
“राज्य द्वारा बनाई गई विधिया,' श्री जस्टिस फजलगली का कहना हूँ कि विधि के 
भीतर, ' न्याय के कुछ वे मौलिक भिद्धान्त भी निहित है जो प्रत्येक वैधानिक पद्धति में 
पाये जाते हैं तथा विधि द्वारा निश्चित भ्रक्रिया का भारत मे वही अर्थ है जो कि 
संयुव+राज्य अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया ([098 700833 0 ,8ए) 
फा हैं, भ्रत भारत मे भी सर्वोच्च-न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये 
कि वह ससद द्वारा बनाई गई विधियों के झौचित्य की समीक्षा कर सके । न्यायाधीश 
श्री पप्तजलि शास्त्री का मत हूँ कि विधि द्वारा निश्चित प्रक्रिया (?700९0758 
छडणहा९त ४७ए ,5छ) का श्रर्थे हँ--“सामान्य, भली प्रकार स्थापित 
दण्ड प्रक्रिया ।/| इस सद मतभेद के रहते हुए भी हमारे देश के न्यायालय विधियों के 
अफेव्त्त' की समवीक्या नही करते, उठाक्ता एुक कर्रण यह नीी है कि हुगारे जिम्मेन 
दार राजनीतिक नेवा और राज्य-नायक यह स्पष्ट कर चुके हें कि वे यह पसन्द नहीं 
करेंगे कि भारत में सर्वोचक्च-न्यायालय विधि-निर्माण के मामले मे ससद के तीसरे सदन 
की भाति कार्य करे ।ई 

+ ए के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य 5. ॥, फैे, 4950, 5 0 ४7 

$ जवाहरलाल नेहरू, सविधान सभा के सामने भाषण करते हुए। 
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अगले प्रनुच्छेद में संविधान ने कहा हैँ कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण 
बताये बन्दी नहीं बनाया जा सकता तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी 
पसन्द के वकील से सलाह कर सके व उत्तके हारा अपना बचाव कर सके ! व्यक्तिगत 
स्वतस्तता की रक्षा की दृष्टि से यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उतकी 
गिरफ्तारी के वाद निकट से निकट स्थान पर मजिस्ट्रंढ के सामने ले जाया जायेगा 
और इस प्रकार मजिस्ट्रेट के सामने जान मे यात्रा के लिये व्यय होते वाले समय को 
छोडकर चौवीस घटे से भग्रधिक्त समय वही लगना चाहिये । परन्तु यह धारा उते 
व्यक्तियों पर लागू नहीं होती जो या तो शत्रु विदेश के नागरिक हो या निवारक- 
बन्दीकरण अधिनियम के अन्तगंत बन्दी बनाये गय हो। यहा निवारक-बन्दीकरण 
गधिनियम (?707200ए९ 70९९7४०0 0०४) का वर्णन करना उचित होगा । 

निवारक-बस्दीकरए भ्रधिनिषम--संविधान ने संसद को यह ग्रधिकार दिया 

हैँ कि वह किसी व्यक्ति को बिना पहले से कारण बताये हुए बन्दी बनाने के लिए 
विधि बता सकती है । परन्तु इस अधिनियम के भ्न्तर्गत बन्दी बनाये जाने बातें 
व्यक्ति को बन्दीकरण के शीघ्र बाद ही बन्दी बनाने वाले अधिकारी द्वारा यह बताया 
जायेगा कि उसे क्यों बन्दी बनाया गया है तथा उसे यह अवसर दिया जायेगा कि वह 
अपना बचाव कर सरे। यदि बन्दीकरण के कारण सावंजनिक सुरक्षा की दृष्टि से 
बताय जाने में आपत्ति हो तो कारण बताना झ्निवायं नहीं धात्रा जायेगा । 

इस भ्रधिनियम के अन्तर्गत बनाये बन्दी को साधारणतया तोन मात्त से 
अधिक कारावास में नही रखा जा सकता । यदि उससे भ्रधिक भ्रवधि तक कारावास 
मे रखना आवश्यक समभा जायेगा तो तोन मास बीतने से पूर्व ही ऐसे व्यक्तियों का 
एक परामश॑-मण्डल नियुक्त किया जायेगा जो उच्च-न्यायाधीश हो या होने की 
योग्यता रखते हो, यह मण्डल तोत मास बीतने से पहले ही भ्रपनी सिफारिश वेश 
करेगा कि प्रमुक व्यवित का बन्दीकाल बढ़ाये जाने के पक्ष मे पर्याप्त कारण हैं। इस 
प्रकार बन्दौकरण वी अधिकतम अवधि क्तिनी होगी इसका निर्णय ससद अ्रपने 
प्रधितियम द्वारा करेगी । संसद यह भी तय कर सकती है कि क्रिम-किन परिस्थितियों 
में तीन मास की अवधि बिना परामशे-मण्डल वी नियुक्तित के ही बढाई जा सकेगी । 
परामर्श-मण्डल क्रिस प्रकार काम करेगा यह भी संसद ही तय करती हूँ। इस प्रसंग 
में यह बात स्मरण रखने योग्य हूँ क्रि संविधात ने समद की इस सत्ता में एक 
अपवाद किया हूँ । जहा तक जम्मू-काइमीर राज्य का सम्बन्ध हैं वहाँ निवारक- 
बन्दीकरण अधिनियम बनाने को सत्ता संसद को न दी जाकर राज्य विघान मण्डल 
को दी गई हैं। 

इस अनुच्छेद के द्वारा संविधान ने ससद को एक बहुत बडी सत्ता दे दी है, 
उसवी थह सत्ता व्यायालयो के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैँ तथा वास्तव में संसद के 
भीतर किसी समय जो बहुमत दल होगा वही इस सत्ता का प्रयोग करेगा । इस 
प्रकार यह सत्ता संसद के बजाये मन्त्रिमण्डल के हाथो में चली जाती हूँ ॥ लोकतन्त 
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की दृष्टि से कार्यपालिका के हाथों मे ऐसी निरकुश सत्ता देना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का सर्वथा निषेध हूँ । यह ठीक है कि संविधान ने यह कहा है कि बन्दी को बन्दी- 
करण के बाद शीघ्र ही बन्दीकरण के कारण बताये जायेंगे, परन्तु इसके लिए कोई 
निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है यह्‌ बिल्कुल कार्यपालिका पर छोड दिया 
गया है कि वह कितने समय बाद बन्दीकरण के कारणों की सूचना बन्दों को देती 
हैँ। कारण बताने के मामले मे भी सविधाप ने कार्यपालिका को एक बहुत बडी छूट 
दे दी हैं कि वह सावंजनिक हित की दृष्टि से कारणों में ऐसी कोई बात बताने के 
लिए बाध्य नही है जिसका बताना वह सार्वजनिक हित म॑ उचित न मानतो हो । 
इस प्रकार वह न्यायालयो के क्षेत्र को बहुत सीमित कर देता है। ससदात्मक लोकतत्र 
में जहा राजनीतिक दलों का संघर्ष बहुत गहरा होता है एक दल के मन्त्रिमण्डल 
को इतनी बडी सत्ता देने के परिणाम यह भी हो सकते हैं कि सत्ता-प्राप्त दल अपने 
विरोधी दल के विरुद्ध इस सत्ता का प्रयोग करे तथा लोकतन्त्र को जडो पर प्रहार 
करे । फिर भी यह झाशा को जा सकती है कि इस सत्ता के प्रयोग पर जनता के 
लोकमत का प्र कुश रहेगा नया उसका बहुत ही कड़ी परिस्थितियों मे प्रयोग होगा । 
श्री टी० टी० कृष्णमाघारी ने इस विपय पर संविधान सभा म कहा था कि सविधान 
सभा ने “हमारे अधिकारों का काफी उचित उल्लेख किया है तथा साय ही उचित 
ढंग से उन पर रूढ़िवादी मर्यादाये भी लगा दी हैं ।” भारत की वर्तमान परिस्थिति 
में यह किसी सीमा तक उचित ठहराया जा सकता है परन्तु अन्ततोगत्वा 
लोकतनत की अधिक सफल स्थापना के लिए हमें अपने सविधान मे से इस अश को 
निकालना होगा । 


(३) ज्ञोपण के विरुद्ध अधिकार 


हमारे सविधान ने २३वें और २४वें अनुच्छेदो मे शोषण के विरुद्ध अधिकारों 
का उल्लेख किया है । यहा भी हमे यह ध्याव म रखना होगा कि सविधान का प्रयो- 
जन इस अधिकार के द्वारा देश के भीतर से पु जीवादी व्यवस्था भ्रर्थात्‌ व्यक्तिगत 
मुनाफाखोरी को मिटाना नहीं है। इस अधिकार में केवल यह कहा गया है कि 
मनुष्यों का न तो व्यापार किया जा सकेगा न उनसे बेगार या अन्य प्रकार का विवश 
श्रम लिया जा सकेगा, तथा यदि दैसा करने की चेष्टा की गई तो उसे दण्डनीय 
अपराध माना जायगा । आगे कहा गया है कि चौदह वर्ष से कम की झायु के बालकों 
को किसी कारखाने, खदान या किसी दूसरे ऐसे धन्धे म नही लगाया जा सकता जिसमें 
जीवन का खतरा हो । 

यहा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य को यह अधिकार होगा कि वह 
नागरिको को सार्वजनिक कार्य करने के लिय विवश कर सके, ऐसा करते समय 
राज्य धमं, जाति, प्रजाति, वर्य आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव 
नहीं करेगा । 


इ्श्र भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


वास्तव में इस अधिकार को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहना सही नहीं 
होगा, श्राज समाज के भीतर शोषण शब्द का एक बहुत व्यापक अर्थ प्रचलित है। 
आज मनुष्य, सतुष्य का आथिक, राजनीतिक, सामाजिक धामिक आदि अनेक क्षेत्रो 
में शोषण कर रहा हैं। काम करने वाले को न दो काम का पूरा प्रतिफल प्राप्त होवा 
है न उसे उसका श्रेय भर यश ही मिलता है । ऐस्ती परिस्थिति में शोषण का अन्त 
करने के लिय नागरिक को अधिकार देने से कई प्रकार की उलभरें उठ खड़ी हो 
सकती थी और स्वभावत वंसी परिस्थिति म एक ऐसा प्रबन्धक राज्य बन जाता जो 
सबके रोजगार और सुख सुविधा का प्रबन्ध करता तथा जिसमे नागरिक के लिय' 
इतनी व्यक्तिगत स्ववचता सभव नहीं होती जैसी कि वह झाज भोग रहा है। उसे 
राज्य के अधिक गहरे नियत्रण को स्वीकार करना पडता । 

अग्नेजी राज के जमाने मे भारत में बेगार लेने की दुष्ठ परम्परा पड़ गई 
थी, विशेषकर जमीदार लोग और सरकारों कमेचारी बेगार लेते थे । इसका केवल 
श्राथिक दृष्टि से ही जनता पर बुरा प्रभाव नही पडता था वरन्‌ नैतिक दृष्टि से भी उसमे 
दासता की मनोवृत्ति पैदा होती थी । स्व॒तत्रता के बरद जब हमारे स्वतत्र-सविधान ने 
अपने लम्बे हाथो से इस देश के नागरिक के उज्ज्वल ललाट पर मौलिक-अ्रधिकारों के 
कु कुम से राजतिलक किया हैं तो यह बहुत स्वाभाविक है कि वह यह देखे कि भारत 
का यह सम्राढ बेगार जैसे अपमानजनक कारें के लिय विवश न किया जा सके। 
मनुष्यों का झरनतिक व्यापार भी सविधान के लिए झ्सह्य हो गया है, यह सहज ही 
है क्योकि जो मनुष्य लोकतत्र मे साध्य बत गया है उसका व्यापार संविधान जो 
लोकतत्र का प्रहरी है कँसे सहन करेगा । विज्येषकर वेइ्यावृत्ति की श्र इसका इशारा 
है । नन्‍्ही-नन्‍्ही बालिकायें भ्रबोध अवस्था मे ही भपने माता पिता के पास से उडाई 
जाकर वेदयानयों में देच दी जातो पी ठथा बड़ होने पर उन्हें वेश्याव॒त्ति का काम 
विवशतावश अ्रपनाना होता था इस विवशता को मिटाने के लिय' सविधान ने मनुष्यों 
के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाया है। स्वतत्त्रतायें कही प्रत्यक्ष रूप मे दी गई हैं कहीं 
उनके मार्ग की बाघायें हटां दी गई है । यह व्यवस्था बाधाओं के निराकरण के लिये 


को गई है। 
(४) धार्मिक स्वतन्त्रता का भ्रधिकार 


भारत एक धर्मप्रधान देश है, परन्तु इस देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि कुछ 
विशेष परिस्थितियों के कारण यहा धर्म के नाम काफी असहनशीलता का दौरदौरा 
रहा तथा साम्प्रदायिक ऐ्रेष भर सघर्थ का वातावरण यहा रहा । बटवारे से पहले 
मुस्लिम लीग का तो नारा ही यह था कि हिन्दू शौर मुसलमान दो ग्रनग राष्ट्र हैं 
और इसी विचार के आधार पद देश के दो खण्ड किये ग्य ! काग्रे स को साप्रदायिवता 
में विश्वास नहीं था और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा याथी सेब धर्मो के समाव आदर 
तमा सम्माव के हुममी थे, झन्‍्त मे उन्होने ऋपना प्राण कुसुम साम्प्रदायिक एंड ग्ी 


मौलिक अधिकार झौर राज्य-नीति के निर्देशक तत्व इ्र३ 


बल्बिदी पर अपित कर दिया ! ऐसी परिस्थिति में भारतीय सविधान किसी घम्म 
विशेष को कोई प्रधानता या असुविधा नहीं दे सकता था और ठीक ही उसने देश के 
भीतर प्रत्येक व्यक्ति को अन्त करण की स्वतन्त्रता प्रदान की है ॥ 
संविधान के अनुच्छेद २४५, २६ २७, २८ में घामिक स्वतन्त्रता का अधिकार 
दिया गया है ॥ कहा गया है कि सविधान की अन्य घाराग्रो तथा सार्वजनिक शान्ति, 
नैतिकता और स्वास्थ्य को बिना हानि पहुँचाये प्रत्यक व्यक्ति को यह अधिकार होगा 
कि वह अपने अन्तःकरण की मान्यता के अनुसार जिस धर्म का चाहे अपने जीवन में 
पालन, अम्यास और प्रचार कर सकेगा । सिखो को यह अधिकार दिया गया है कि 
वे कृपाण पहन सकेंगे । 
साथ ही यह भी स्पष्ठ कर दिया गया है कि राज्य को यह अधिकार होगा 
कि वह ऐसी आधिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओ का भी नियमन कर 
सकेगा जो घमर्म के साथ जुडी हुई हैं तया वह सार्वजनिक-हिन्दू मस्थाप्रो को हिन्दुओं 
के प्रत्येक वर्ग के लिये खुला कर सकेगा और उनके कल्याण के लिए व्यवस्था कर 
सकेगा । 
उपरोक्त सीमाओ के भीतर प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को यह अधिकार 
दिया गया है कि वे-- 
(क) घा्मिक तथा सेवा सम्बन्धी कार्यों के लिये सस्थाओ की स्थापना और 
उनका सचालन कर सकेंगे , 
(स्तर) धर्म के मामले मे अपने कामों का प्रबन्ध कर सकेंगे, 
(ग) चल और झचल सम्पत्ति को प्राप्त कर सकेंगे और उनका स्वामित्व 
प्राप्त कर सकेंगे, 
(ध) अपनी सम्पत्ति का प्रवन्ध विधि के अनुसार कर सकेंगे ) 
हमारे देश में घामिक सस्यायें अपने कुभ्रबन्ध के लिए काफी बदताम हुई हैं, 
यहा सठो, सन्दिरों और झिवालो की सम्पत्ति पर ऐसे वर्गों का पोषण हुआ है जो 
घामिक दृष्टि से अवाछनीय माना जा सकता है, तथापि हमारा सविधान घामिक 
सस्थाओ को सम्पत्ति बताने और रखने का अधिकार देता है यह असयत मालूम हो 
सकता है परन्तु सविघान ने ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार वी सम्पत्ति का 
अबन्ध विधि के अनुसार होगा / इसका अर्थ यह है कि संसद को यह पूरा प्रधिकार 
है कि वह सस्थाओ की सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार वी भी व्यवस्था कर 
सकती है, उसे केदल यह ध्यान रखना होगा द्वि उसकी बनाई हुई विधिया उनका 
सम्पत्ति रखने का अधिकार छीन नही सकती, मर्यादित किसी सीमा तक भी कर 
सकती हैं । 
धर्मनिरपेक्षता का सबसे बडा लक्षण हमारे सविघान मे यह है कि उसने यह 
घोषणा कर दी है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिये विवश्ष नही क्रिया 
जा सकता जिनसे प्राप्त होने वाली आय का उपयोग क्सिी विद्येष धर्म या घामिक 


झ२४ भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


संस्था के सचालन या उसकी अभिवृद्धि के लिए किया जाये। हमारे पाठकों को यहा 
जजिया नाम के उस कर का ध्यान आया होगा जिसे प्रसिद्ध मुयलत सम्राट औरगजेब 
ने लगाया था और जो केवल हिन्दुओं से हो वसूल किया जाता था) हमारा संविधान 
यह तो सहन करता ही नही है कि कोई कर समाज के भीतर किसी धर्म विज्येष के 
लोगो से ही वसूल किया जाये और शेष लोगो से नहीं, इससे भो प्रागे वह यह 
प्रतिबन्ध लगाता है कि सार्वजनिक ढग से एकन्रित किया गया कर सार्वजनिक उपयोग 
में ही लाया जा सकता है विद्येव धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं। इसका यह्‌ 
अर्थ है कि हमारे राज्य का कोई राज्य-धर्म नही है और वह कसी धर्म विश्ेष को 
मान्यता या प्रोत्साहन नही देता, उसकी दृष्टि मे सद धर्म समान हैं और नागरिको 
को उनके पालत की पूरी स्वतन्त्रता है। 
विद्यालयों मे घामिक शिक्षा नहों दी जा सकतो--सविधान ने यह बात साफ 
कर दी है कि राज्य की श्रोर से पूरी तरह भचालित विद्यालयों मे किसी प्रकार की 
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती । यदि राज्य किसी ऐसी शिक्षा सत्था का संचालन 
करता है जिसकी स्थापना किसी दान कोष के द्वारा हुई है जो किसी घमं की शिक्षा 
देना चाहता है तो राज्य उस घमम की शिक्षा देने के लिये बाध्य होगा । इतवा ही नहीं 
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त कोई भी सस्था अपने किसी भी 
विद्यार्थी को तब तक किसी विशेष घामिक शिक्षा प्राप्त करने अथवा प्रा्तरा में 
सम्मिलित होने के लिय बाध्य नही कर सकती जब तक कि यदि वह विद्यार्थी वयस्क 
हो तो वह स्वयं उसको स्वीकार न करे या झवयस्क होने पर उसके सरक्षक की 
सहमति न हो । अगले अनुच्छेद मे इस सवध म कहा गया है कि राज्य के द्वारा 
सचालित किसी भी विद्यालय मे किसी भी घमे के विद्यार्थी को प्रवेश देने से मना नहीं 
किया जा सकता । वैसा करना सविधान का उललघन होगा । 
(५) सांस्कृतिक व शक्षस्पिक श्रधिकार 
भारत एक विचित्र देश है, विचित्र का भ्र्थ यहा अद्भुत मही है वरन्‌ यह कि 
उसका स्वरूप बहुरंगी है, उत्तर से दक्षिण और धूर्व से पश्चिम दक जहा जाइय अलग 
भाषा, अलग वेशभूषा, रहन-सहद का ढंग अलग, भोजन बनाते और परोसने के ढय 
भिन्न तथा भिन्न धर्म पाये जाते हें। भारत की यह सॉँस्क्रतिक-बहुलता भ्रथवा विविधता 
कुछ लोगो की दृष्टि में उसकी दुबंलता है, परन्तु यह विचार संकीर्ण एकरूपता को 
घारणा पर सांधारित है, वास्तव मे अनेकता अपैट बहुरगी खूया के ्रतराल मे भारत 
की शवित भौर सुन्दरता का रहस्य छिपा हुआ है। यह विविधता सिद्ध करती है कि 
भारत का हृदय कितना उदार और सहनशील रहा है तथा यह उसको लोकतत्रात्मक' 
भूप्षिका का परिचायक भी है। 
हमारे सविधान ने भारत-क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले नागरिको के प्रत्येक 
समुदाय को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि तथा सस्क्ृति को रक्षा करने की स्वतत्रता 
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प्रदान की है। प्रत्यक्र अल्पसल्यक वर्ग चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर 
अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण सस्यथायें चलाने के लिय स्वतत्र है तथा राज्य ऐसी 
संस्थाओं को इस आघार पर सहायता देने से मना नही कर सकता कि वे झल्पसख्यको 
हारा चलाई जा रही हैँ । जिन विद्यालयों को राज्य द्वारा सहायता दी जाती है उन 
म सब प्रकार के घर्म, जाति, वर्ण, भाषा आदि के लोगो को प्रवेश पाने का अधिकार 
होगा । 

कई लोगो का अभिमत है कि इस अधिवार के द्वारा सविधान ने देश के भीतर 
राष्ट्रीय एकता के विकास सम बाघा पैशा कर दी है। यह विचार हमारे मत में 
सकुचित है, राष्ट्रीय विकास या राष्ट्रीयता का विकाप्त मानव जीवन के सास्क्ृतिक- 
पक्ष का रेजिमटेशन नही चाहता रेजिमटेशन द्वारा तो हम सस्कृति को सकीर्ण बना 
कर राष्टीयता को बेवसी की चीज बना देते हे । राष्ट्रीयवा इन सब विविघताम्ो 
और विचित्रताओ के परे एक आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रत्यय है जिसका आधार 
समान हितों की समान चेतना है । सविधान ने यह अधिकार देकर भारत को वगसघर्ष 
और एक प्रकार के गृहयबुद्ध से वचाबा है लोग झआमानी क॑ साथ अपने जमे हुए जीवन 
मार्ग को बदलने के लिय तैयार नही होते ह और यदि व॑त्ती चषेप्टा की जाती है तो 
राष्ट्रीयता के विकास के स्थान पर राष्ट्रीय कटुता ही अधिक बढती है । 


(६) सम्पत्ति का भ्रधिकार 


मानव जीवन म सम्पत्ति का बहुत अधिक महत्व रहा है ॥ राजनीति विज्ञान 
के घिद्वान अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति के नैतिक और राजनीतिक विकास के लिये 
एक बुनियादी शत सम्पत्ति है और दूसरी है परिवार । परिवार के सम्यक्‌ सचालन 
के लिय भी सम्पत्ति की आवश्यकता होती ही है। हमारे सविधान ने व्यक्ति और 
उसके सघो व समक्षिया के सम्पत्ति रखने के अधिकार को मान्य किया हैं तथापि 
उसके सामने प्रश्न यह था कि वह वीसवी छाताब्दी म तथा एक ऐसे देश के लिय 
राज्य सचालन के नियमों की सहिता तैयार कर रहा था जो लोक़तत्र के दो आधारो 
स्वतत्रता और समानता म से केवल पहल पर ही नही दूसरे पर भी समान तौर पर 
बल देन तथा लोकतात्रिक-समाजवाद या समाजवादी-लोकतत्र की स्थग्पना करने के 
लिये दृढ़ सबल्‍प है ग्रत वह ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता था कि सम्पत्ति का 
अधिकार व्यक्ति और उसके समुदायों को पूर्ण एवं अमर्यादित रूप में दे दे, झत 
उसने सामाजिक हितो को घ्यात स रखकर उसपर मर्यादार्यें लगाई है | 

व्यक्तियत सम्पसि को सुरक्षा--सविधान ने अनुच्छेद ३१ में व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को अमयदान दिया है उसने कहा है क्षि विधि की सत्ता के सिवाय भर किसी 
प्रकार अवेधानिक रूप म क्सी व्यक्ति की सम्पत्ति का अपहरण नही क्या जा सकता। 
किसी व्यक्ति वी निजी सम्पत्ति केवल सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिय ही उससे 
जब्ेस्तो ली डा सकती है भोर उसके लिय भी विधि द्वाराया ता प्रतिघन 


३२६ सारतीय राजनीति का बिकास और संविधान 


((0ण/एशा०४०9) की राशि तय की जायगी या प्रतिघन देने का सिद्धान्त एवं 
उसकी पद्धति का उल्लेख किया जायेगा | इस वारे में बनाया गया कोई कानून 
न्यायालय में इस झाधार पर समीक्षा के लिये प्रस्तुत नही किया जा सकता कि उसमे 
दी गई प्रतिधघन की दर अपर्याप्त ([04१४९(:ए७6५४) है । यदि कोई विधि किमी 
सम्पत्ति का स्वामित्व राज्य या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम को नहीं सौंपती 
है और सम्पत्ति के चास्तविक स्वामी को उसकी सम्पत्ति से वचित नहीं करती तो 
उस विधि के भीतर प्रतिधन आदि के उल्लेख की आवश्यकता नही होगी। यहा यह 
प्रइत उठता है कि ऐसी विधि बनाने का अवसर कब झा सकता है ? ऐसी विधि उप्त 
स्थिति मे बनाई जा सकती है जब राज्य को यह विश्वास हो जाये कि किसी सम्पत्ति 
का प्रबन्ध उसके स्वामी या स्वामियो के हितो में नहीं हो पा रहा है तथा उसके 
कारण सा्थेजनिक हितो को भी हानि पहुचती है तो राज्य उस सम्पत्ति का स्वामित्व 
अपने हाथ में ले सकता है परन्तु उस स्थिति में वह उसका उपयोग झपने लिये किसी 
प्रकार का आधिक लाम प्राप्त करते मे नही कर सकता, आर्थिक लाभ उसके वास्तविक 
स्वामियो को ही प्राप्त होने चाहियें। उदाहरण के लियः एशिया का सबसे बडा 
शोलापुर का कपड़े का एक कारखाना अचानक १६४६ मे बद कर दिया गया इससे 
उसमे लगे १३००० लोगो के सामने बेकारी की समस्या तो पैदा हो हो गई देश में 
कपड़े के उत्पादन मे भी कमी आ गई, वैसी स्थिति में उसका सचालन राज्य मे 
सम्भाल लिया तथा उससे होने वाले लाभ को उसके भागीदारों मे घाट दिया । इसे 
हम राज्य द्वारा प्राइवेट सम्पत्ति के प्रबन्ध का अधिकार कह सकते है । इस प्रकार 
यहा केवल व्यक्ति के अधिकारों का ही वही वरन्‌ राज्य के अधिकारों का उल्लेख भी 
किया गया है । 
ऐसी वे समस्त विधिया जो किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई जायेंगी 
तब ही लागू की जा सकेगी जबकि वे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजी जायें गौर 
उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाये । सरकार को यह अधिकार दिया गया 
है कि वहू कर, अ्रथवा दण्ड (जुर्माना) लाग कर सके तथा सार्वजनिक हित की दृष्टि 
से किसी सम्पत्ति को नष्ट करा सके । 
इस बारे मे यह वात स्मरणीय है कि सविधान बनने के बाद सर्वोच्च-न्यायालय 
ने कुछ कानूनो को इस प्रकार रह किया जिससे सरकार के लिये अपनी योजना को 
चलाना असभव हुआ, उसका सहज परिणाम यह हम्मा कि संविधान मे प्रथम 
(१६५१) झौर चौथे (१६५५) संशोधनों के द्वारा सपत्ति के अधिकार के मामले मे 
संसद को बहुत अधिक शक्ति दे दी गई तथा सर्वोच्च-न्यायालय के अधिकार बहुत श्रधिक 
सीमित कर दिये गय हैं ) ठत्कालीब विधिमन्त्री ने चौथे संशोधन के समय न्यायालय 
के विरुद्ध मनेक बादें कही और कहा कि संसद की सत्ता न्यायालय से अधिक बडी है 
उन्होंने कहा “परन्तु न्यायालयों की व्याख्या के वारण यह सशीधन करना अनिवार्य 
हो गया है। यह सोचना भ्रधिक उपयुक्त होगा कि हमारे संविधान निर्माताभो ने 
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नागरिको के भ्रधिकारो की रक्षा के लिये ससद पर विश्वास किया है ज॑से कि ब्रिटेन 
की जनता व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा के लिय ससद पर भरोसा करती हें।” पादस्कर, 
लोकसभा डिबरेट्स, खड २ स० १, पृष्ठ २०१७। 


(७) साविधानिक उपचारो का भ्रधिकार 


मौलिक अधिकारों का मूल्य तभी तक है जब तक कि वे सामान्यतया सरकार 
के हस्तक्षेप से मुकत हो इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई नागरिक 
कभी यहू अनुभव करता है कि राज्य या किसी दूसरे व्यकित ने किसी स्थिति में उसके' 
किसी मौलिक अ्रधिकार का अपहरण कर ल्पिया है तो उसे अधिकार दिया गया है 
कि वह अपना मामला सर्वोचक्च-ल्यायालय के सामने ले जा सकता है। यदि सर्वोचक्ष्च- 
न्यायालय यह समभता है कि सरकार या किसी व्यक्ति अथवा सस्था के किसी काम 
से नागरिकों के किसी मौलिक अधिकार का अपहरण हुआ है तो वह उन्र कामों या 
आदेशो को रद्द करने को घोषणा करके व्यक्ति को उसके अधिकार वापिस दिला 
सकता है । 

साविधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अग है, 
इसके बारे म सविधान के जनक भारत के आधुनिक मनु डॉ० अम्बेडकर ने कहा या 
कि, “यशि मुझसे पूछा जाय कि सविधाव म सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा 
है जिसके बिना सविधान शून्य रह जायेगा तो मे इस अनुच्छेद के सिवाय किसी दूसरे 
अनुच्छेद की ओर इशारा नहीं कर सकता । यह सविधान की आत्मा और उसका 
हृदय है !' (सविधान सभा डिबेद्स खण्ड ७, सख्या २३, पृष्ठ ६५३) 

परन्तु हमे यहू याद रखना चाहिय कि सविघान ने साविधानिक उपचारो के 
अधिकार पर भी प्रतिबन्ध लगाया है । उसने अपने अनुच्छेद ३५६ मे कहा है कि 
झापात काल की घोषणा होने पर यह अधिकार निलबित (5099.8)/8 ९६) रहेगा। 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मोलिक अधिकार देश की अ्रसाधारण स्थिति में 
नागरिको को प्राप्त होने से रोके जा सकते हैँ । 

सर्वोचक््च-न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकों के 
अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न लेखो (५४४८४) का प्रयोग कर सकेगा । य लेख 
सबिधान के अ ग हैं झौर ससद उन्हे साघारणतया छीन नही सकती, उसके लिए उसे 
सबिधान म सशोधन करना होगा । इन लेखों से नागरिकों को मौलिक अधिकारों 
की दिशा मे बहुत रक्षा और ग्राश्रय मिल जाता है। नागरिक सीधे न्यायालय के 
सामने जाकर बिना कोई मुकदमा चलाय न्यायालय से लेख जारी करके रक्षावी 
प्राथंना कर सकता है । न्यायालय को अधिकार है कि वह सन्तुप्ट हो जाने पर लेख 
जारी करे और झ्ावश्यकता होने पर उसे रहू भी कर दे। इस प्रकार सर्वोच्च- 
न्यायालय मौलिक अधिकारो का प्रहरी वन गया है । 


लेख--लेख कई प्रकार थे होते हें--वन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख ( रत र्ण 


ड्श्म आरतीय राजनीति का विकास और संविधान 


90९४8 (१07%५७ ), परमादेश ( 'मतेशागए8 ), प्रतिपेध का लेख (शेर 
० फुणैए॑त] ), उत्पेषण लेख ( 0९काण80 ), पदमुक्ति का लेख 
( (९००-एछथएाधय0 ) | 

बन्दा प्रत्यक्षीकृरण लेख-लेख का अथ है न्यायालय का आदेश । बन्दी प्रत्यक्षी- 
करण का अर्थ यह हैं कि न्यायालय किसी बन्दी की प्रार्थना पर बन्दी बनाने वाले को 
यह आदेश दे सकता है कि बन्दी को मशरीर न्यायालय के सामन पेश किया जाय 
तथा उसको बन्दी बनाने का कारण बताया जाय | यदि न्यायालय समभता है कि 
अमुक व्यक्ति को बन्दी बनाने के पर्याप्त कारण नही हे तो वह उसे मुक्त कर सकता 
है। कारागृह मे से भी बन्दी न्यायालय के सामने जाने को माग कर समक्ता है शोर 
यदि न्यायालय उसे स्वीकार कर ले तो बन्दी को न्यायालय के सामने पेश करना ही 
होता है 

परमादेश--यह वह आदेश है जो उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों, 
व्यक्तियों या सस्थाओं के नाम जारी किया जाता है कि वे अपने अ्रमुक कतंब्य का 
पालन करें, जैसे किसी नगरपालिका के चुनाव समय पर नही होते तो उसे चुनाव 
कराने के लिये न्यायालय आदेश दे सकता है। इन श्रादेशों का मानना श्रनिवार्य 
होता है । 

प्रतिषेष का लेख--यह परमादेश का बिल्कुल उल्हा काम करता है। यह 
लेख न्याय के तियमों का उल्लघन करने पर निम्न न्यायालयों के नाम उच्चनन्याया- 
लयो द्वारा जारी किये जाते हैं, जिनम उन्हे आदेश दिया जाता है कि वे ऐसे मुकदमे 
व सुने जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर हो ) यह लेख न्यायालयों के लावा कभी 
कभी सार्वजनिक सस्थाओ वे नास भी जारी किए जाते है जैसे सब जिला परिषद, 
नगरपालिका आदि सार्वजनिक सस्थाए अद्धन्यायिक निर्णय करते हैं तो उनकी 
कार्यवाही म दोप पाये जाते पर न्यायालय उनकी कार्यवाही को रोक सकते हैं। 

उत्प्रेषण लेख--उत्पेपण लेख का अथं है मुकदमों को नीचे न्यायालयों 
से ऊचे न्यायालयों म भेजना । जब प्रतिषेघ लेख जारी किए जाते हैं दभी उत्प्रेपण 
लेख के द्वारा यह आदेश भी दिया जाता है कि निम्न न्यायालय किस उच्च न्यायालय 
में मुकदमे को भेजे। 

पदमुक्ति का लेख--जब कोई व्यक्ति किसी पद को अवैधानिक रूप से हडप 
लेता है तो उस स्थिति म उसके विरुद्ध यह लेख जारी किया जाता हूँ जिसमे उसे 
आदेश दिया जाता हैँ कि वह पद को खाली कर दे । 

इन समस्त लेखो का उद्देश्य यह है कि अन्याय से रक्षा करने के लिय' श्ीघ 
व्यवस्था की जा सके तथा मामले को न्यायालय के सामने लाया जा सवे। मौलिक 
अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय की लेख जारी करने झ्ौर उनको क्रियान्वित 


कराने की झक्ति पर ही निर्मर है। 


मौलिक अधिकार और राज्य-नी ति के निर्देशक तत्व ३२६ 


अधिकारों का निलंबन 


जैसा कि कहा जा चुका है कि मौलिक अधिकार आपातकाल मे राष्ट्रपति की 
घोषणा के द्वारा निलबित किये जा सकते हे । वास्तव मे समाज के भीतर व्यक्ति 
का कोई भी अधिकार चाहे वह क्तिना भी महत्वपूर्ण क्यो न हो निरपेक्ष अथवा पूर्ण 
नहीं हो सकता । जहा एक झोर यह आवश्यक है कि अधिकारों को दुरुपयोग से 
बचाया जाये वही समाज और रास्ट्र के सायूहिक हितो की रक्षा करने के लिये अधि- 
कारों पर सीमारयें लगानी पड़ती है। सीमाओ का अथे अधिकार का निषेध नहीं 
होता, वास्तत्र म य सीमाये ही अधिकारों को वास्तविक बनाती हैँ क्योंकि यदि 
सीमायें न खीची जायें तो अधिकारों की प्राप्ति चन्द लोगो को ही हां सकती है, 
संब लोगो को अधिकार देने के लिये यह ग्रावश्यक है कि उन पर सीमायें लगायी 
जायें तथा उनके ग्रतिऊमण को रोक्य जाय । कुल मिलाकर हमारे संविधान ने मे 
दो बहुद झ्धिक भावुकता के साथ आदरश्शात्मिक व्यवस्था की है और न उसने वास्त- 
बिकता को भुलाकर एक अनियन्त्रिद शासन की स्थापना ही की है। मौलिक झधि- 
फारो की ध्यवस्था जिस भ्रकार की गई है वह बहुत ही व्यवहारिक है । 


अध्याय १२ 
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्वो का उद्देश्य जनता के कल्याण को 
बढावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है । 
“+डा०» राजेन्द्रप्रसाद 


आधुनिक राज्य सोककल्याणकारी राज्य है| वह केवल राजनीतिक या पुलिस 
राज्य ही नही है ग्रपितु वर्तमान युग मे समाज के मानसिक, नेतिक, बोद्विक, शारीरिक 
झोर स्वेतोमुखी कल्याण के लिये एक उपयुक्त साधन माना जाने लगा है। लोकतत्रा- 
त्मक शासन व्यवस्था के लागू होने के परिणामस्वरूप ग्राम जनता राज्य को 
की दृष्टि से देखने के बजाय उसे अपने कल्याण के साधन या झभिकरण (86000 ) 
के रूप में देखने लगी है। सरकार मे आज निरकुश और अनुत्तरदायी शासक नही बठते 
बरन्‌ वहा जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो अपने हर काम के लिये जनता के प्रतिं 
उत्तरदायी होते हैं भौर जिन्हें जनता हर पाच साल बाद नये सिरे से चुनती है, भरत 
थह्‌ बहुत स्वाभाविक है कि जनता अपने सामूहिक हिंतो से सम्बन्धित सारे प्रश्नो क्रो 
राज्य के हवाले कर दे और उससे यह अपेक्षा करे कि वह उसकी सेवा का एक सक्रिय 
शोर सावधान उपकरण सिद्ध होगा । 

जनतत्र के साथ लोक-कल्याण की घारणा अभिन्न रूप से शुडी हुई है। 
वैज्ञानिक प्रगति के युग मे राज्य केवल मात्रसाक्षी बतकर तटस्थनही बौठा रह सकती। 
उसे सच्ेष्ट होकर देश के भीतर स्वतत्रता और रामानता के सिद्धान्तों का पालने 
कराना होगा तथा यह देखना होगा कि देश के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को उसके 
परिश्रम का पूरा प्रतिफल प्राप्त होता है तथा किसी के साथ किसी अ्रकार का अन्याय 
नही होता । वह समाज की भोर से अनाथ और अपाहिज प्रजा के जीवन के लिये 
भी उत्तरदायी माना जाने लगा है । ब्रिटिश झादशंवदी विचारक टी. एच ग्रीत कै 
चिन्तन से श्राज का राजनीतिक चिन्तन बहुत आगे बढ गया है और यह निविवाद 
रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि राज्य का काम केवल व्यवित के विकार 
मार्ग की बाधाओं का निवारण करना ही नही है वरन्‌ सक्रिय रूप से उसके क्या 
और साम्यक्‌ विकास के लिये प्रबन्ध करना भी है । भारत ने भी राज्य के कार्यों की 
डस कल्पना को ही स्वीकार किया है। हमारे राज्य को लोक-कल्याणकारी राज्य 
(फ्७(४7९-50808) कहा गया है । 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्व इ्ह्ह 


राज्य का मार्गदर्शन--मौलिक अधिकारों का अध्याय संविधान में जोड कर 
सविधान निर्माताग्रो ने अपने ऊपर यह उत्तरदायित्व अनुभव किया कि थे सविधान में 
देश के राजकर्ताप्नो विधि-निर्माताओ और भशासकीय तत्र के सदस्यो पर कुछ कतंब्य 
आरोपित करें जिन्हे पूरा करके मौलिक अधिकारो को अधिक व्यवहारिक बनाया जा 
सके । नागरिक के जो अधिकार हैं राज्य के वे ही कतंव्य हैं । अत राज्य का माग- 
दर्शन करने के लिय' उन्होने स्पेन और आ्ायरलेड की परम्परा के ग्रनुरूप भारतीय- 
संविधान म राज्य नीति के निर्देशक तत्व नाम से एक अध्याय जोड दिया । यो भारत 
झपने साविधालिक इतिहास में इस प्रकार की व्यवस्था से सर्वधा ग्रतभिन्न नही था । 
ब्रिटिश शासन काल म जब कोई भी नया विधान बना कर भारत भेजा जाता था तो 
गवर्नर जनरल झौर प्रातीय गवर्नरो के लिय उसम एक आदेश पत्र [[08#7070 
तु 780 0प60078) सलस्त किया जाता था जिसमे उतके नाम कुछ आदेश दिये 
जाते थ तथा उन्हे बताया जाता था कि विधान को लागू करते समय वे किस नीति का 
अनुसरण करेग | १६३५ के भारत शासत अधिनियम में विशेष रूप से वह जोडा गया 
था। उसमे राज्य द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियो का उल्लेख होता था । 
राज्य का अथ यहा केवल सघोय झ्ासन नही है वरन्‌ उसमे राज्यों का शासन 
भी सम्मिलित है, यहा तक कि ग्राम पचायते भी उस्म पाती हैं. परन्तु उसके भीतर 
न्यायालय को शामिल नही किया गया है और यह स्पष्ट रूप से कह दिया भया है 
कि इस अध्याय म वर्णन की गई नीतियों के पालन के लिय ससद या कार्यपालिका 
सर्वोच्च अथवा अ्रन्य किसी न्यायालय के साभने उत्तरदायी नही होगी। कोई नागरिक 
न्यायालय के सामने जाकर यह शिकायत नही कर सकता कि राज्य ने नीति-निर्देशक 
तत्वों का पालन नही किया । 
सौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्व--नी ति-निर्देशक तत्वों को सर्वोच्च 
त्यायाज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना सविधान के लोक्ततीय चरित्र की दृष्दि 
से बहुत स्वाभाविक है । किसी लोकतत्र में यह सभव नही है कि एक समय पर बैठकर 
सविधान बनाने वाले लोग झासन व्यवस्था का एक चित्र बनाने से आगे जाकर भविष्य 
के लिय राज्य की नीतिया और सारा कार्यक्रम भी निर्धारित कर दें दथा आने थाली 
पीढियो के हाथो को बाघ दे । लोक्तत्र इस बुनियादी विश्वास पर आधारित है कि 
भाने वाली पीढिया भी वंमान पीढ़ी के समान ही बुद्धिमान होगी तथा उनके मन 
में भी लोकतत्र के प्रति प्रेम होगा, हम उन पर अविश्वास करके नही चल सकते । 
यदि सविघान ने नीतियो के निर्देशक तत्वों को भी मौलिक अधिकारों की ही भाति 
न्यायालय के सरक्षण में दे दिया होता तो इसका अर्थ यह होता कि संविधान निर्माता 
भारत के भावी प्रतिनिधियों को जो ससई राज्य जिघान भण्डलों तथा भन्विपरियदो 
के सदस्य बनते हमेशा के लिय एक निश्चित नीति से बाघ देते तथा उनकी सारी सत्ता 
का अपहरण स्वय कर लेते । इसे कोई भी लोकतत्रीय देश सहन नहीं कर सकता । 
उन्होंने यह ठीक क्या कि सविधान के भीतर राज्य की नीक्षि के निर्देशक तत्वों 


३२ भारतौय राजनीति का विकास और संविधान 


का समावेश कर दिया जिसमे उन्होने आ्राने वाली पीढियो के मार्यदशन के कुछ मौलिक 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है यदि आने वाली पीढिया समझेंगी और उत्हे ठोक 
लगेगा तो वे अपने धुवेजो की इच्छा का अनुसरण करेंगी और उनके दिखाये मार्गे पर 
चलेंगी अन्यथा वे स्वतत्र मार्ग अपना लेंगी, इसमे वे स्वंधा स्वतत्र श्रौर सही होगी । 
इस अध्याय को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का कारण एक 
और भी है । राज्य के पास अलादोन के ज॑सा कोई चिराग नही होता है, यह बहुत 
आसान होता है कि राज्य अपने नाग्ररिको के लिय अमुक अमुक काम करने का बोझा 
उठा ले परन्तु उस सारे काम को तुरन्त करता श्रसभव होता है । देश के सामने 
नाना समस्‍यायें होती है, विशेषकर भारत ज॑से पिछड देश मे, जहा हजारो साल की 
ग्रुलामी और शोषण के वाद देश स्वतन्त्र हुआ, यह बहुत कठिन होता है कि देश को 
तुरन्त अपने पाव पर खडा कर दिया जाय । सविधान ने राज्य से आशा की है कि वह्‌ 
अमुक नीति का अनुसरण करेगा परन्तु वह उसे वैसा करने के लिय न तो वधानिक 
ढंग से बाध्य कर सकता है न बसा करना तनिक भी व्यवहारिक होगा | इस प्रध्याय 
का सविधान म इतना ही महंत्व है जितना कि किसी समाज वे जीवन म अपना लक्ष्य 
निर्धारित करने का होता है। यह अध्याय राज्य के लक्ष्यो की व्याख्या करता है| 
सविधात सभा की चर्चाओों मं श्री के सघानम ने यह शका प्रकट की थी 
कि यदि कोई राष्ट्रपति यह महसूस करता है कि ससद ने किसी ऐसे विधेयक को 
स्वीकार कर लिया है जो राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है और वह इस 
बारण उस विधेयक को अस्वीकार कर दे तथा मन्त्रिमण्डल को हटा दे तो क्या यह 
अनुचित माना जायगा जबकि राष्ट्रपति सविधान का रक्षक माना गया है ? वास्तव 
में इस प्रकार की कल्पना ब्यर्थ के भय पर आधारित है जब हम इस प्रकार सोचते 
हैं तो शायद हमारे मस्तिष्क में उस पुराने जमाने की याद बनी हुई है जबकि 
गवर्नर जनरल और गवनंर को ब्रिटिश सरकार की ओर से कुछ निर्देशन प्राप्त होते 
थे और वे उनके श्रनुसार चलने के लिये मन्त्रिमण्डल के कामो को रदद कर सकते थे, 
आज हमारे सामने वह परिस्थिति नही है, झ्राज हमारे विधानमडल सघ व राज्यों मे 
अपने-पपने क्षेत्र में प्रभुता-सपनन्‍्न हैं तथा जनता के प्रतिनिधि होने के नाते राज्य की 
नीतियो के निर्माण में सवंथा स्वत्न्त्र है। सविधान ने कहा है कि भारत वी जनता 
प्रभुता सम्पत्न है, जनता भपनी प्रभुता का प्रयोग भोर प्रदर्शन अपने उन प्रतिनिधियो 
के द्वारा करती है जो संसद ओर राज्यो के विधानमण्डलो म बौठते हैँ ॥ झ्त यह 
स्वाभाविक हो है कि ससद और राज्यो के विधानमण्डल राष्ट्रपति तथा राज्यपाल 
के झाधीन होकर काम न॑ करें। यह और भी स्वाभाविक है क्योकि राष्ट्रपति का 
निर्वाचन स्वय ये प्रतिनिधि ही करते हे तथा राज्यपाल तो एक प्रकार से सघीय- 
मस्त्रिपरियद्‌ की झोर से मवोनीत व्यक्ति होता है| इस प्रकार नियुक्त होने वाले 
अधिकारी श्पने निर्वाचको और नियुक्त करने वालो के ऊपर ही सत्ता चलायेंगे यह 
तो कल्पना के बिल्कल बाहर की बात है । 


राज्य के नौति-निर्देशक तत्व श्३३ 


डा० अम्बेडकर ने सविधाम सभा में कहा था कि इस अध्याय का सक्ष्य 
भारत मे आ्िक-लोकतन्त्र की स्थापना करना है। अनुच्छेद ३७ म जहा यह कहा 
गया है कि राज्य-सीति के निर्देशक तत्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में नही रखे गये 
हैं वहाँ यह भी कहा गया है कि ये सिद्धान्त देश के शासन में मौलिक होगे तथा राज्य 
का यह कतँब्य होगा कि वह इन्ह विधियों के निर्माण म लागू करे | इससे सिद्ध होता 
है कि इत तत्वों का संविधान म बहुत महत्व है! 

नीति के सिद्धान्‍्त--सविधान ने अनुच्छेद ३६ में कुछ सिद्धान्तो का उल्लेख 
किया है तथा उन्हे नीति के सिद्धान्त कहा है। वे इस प्रकार हैं .-- 

१ सब नागरिक चाहे वे स्त्री हो या पुरुष समान रूप से पर्याप्त मात्रा 
में भ्राजीबिका प्राप्त करमे का अधिकार रखते हैं । 

२ समाज के भौतिक साधनों का स्वामित्व और उनका नियन्त्रण इस प्रकार 
वितरित किया जाय कि समाज का ग्रधिकतम सामूहिक हित सम्पन्त हो सके । 

३ आशिक व्यवस्था इस प्रकार से सचालित न की जाय कि उसका परिणाम 
यह हो कि सपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का ऐसा केंद्रीयकरण हो जाय जिससे 
सावंजनिक हित म बाघा पहुँचे । 

४ पुरुषों और स्त्रियों के लिय समान काम के लिये समान वेतन हो । 

४ श्रमिको, पुरुषो व स्थ्रियों के स्वास्थ्य तथा उनकी शक्ति एवम्‌ बालकों 
की कोमल प्रायु का दुरुपयोग न हो तथा नागरिकों को आथिक आवश्यकतावश्श ऐसे 
काम करने के लिय विवश न होना पडे जो उनकी श्रायु और शवित के झनुकूल 
नहो। 

६ बाल-अवस्था और जवानी को शोषण एवम्‌ नैतिक तथा भौतिक विनाश 
से बचाया जाय 

घचापतों की स्थापना--अनुच्छेद ४० ने राज्य से यह अपेक्षा की है कि 
वह ग्राम पत्तायतों की स्थापना करे तथा उन्हे ऐसी सत्ता प्रदान करे कि दे स्वायत्त 
शासन की इकाइयो (एंगा05 06 50०#-७०0४७7४77७४४) की तरह काम 
कर सकें। 

इस बारे म यह बात स्मरणीय है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाघी 
अपने जीवनकाल म बराबर इस बात पर जोर देते रहे कि भारत से श्राचीन पचायत- 
प्रथा को फिर से जीवित किया जाय । वे केवन इतने से ही सन्तुष्ट न थे कि अ्रग्रेज 
भारत से चते जायें और दिल्ली भ स्वराज्य की सोयात आजाये, वे इससे आगे यह 
चाहते थे कि भारत का प्रत्येक किसान मजदूर भारत की आजादी का आनन्द ले सके, 
वह अपनी समस्याओं को सुलझाने स अत्यक्ष भाग ल, उसे यह आदत न परे कि वह 
हर एक बात के जिये सरकार का मु ह ताकता रहे । गाघीजी का मानना था कि सच्चे 
लोकतन्त्र के विकास के लिय भारत जैसे विज्ञाल देश म यह ग्रावश्यक है कि यहा 
गावन्याव में पंचायतों को अधिकाधिक शक्तिया प्राप्त हो एवम्‌ वे स्वराज्य तथा 


झ्श्ड भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


लोकतन्‍्त्र की प्रारम्भिक इकाइया बनें जहा गावगाव के लोगो को अपना शासन 
चलाने का शशिक्षण मिले और इस प्रकार वे एक ओर तो अपनी स्थानीय झआवश्यक- 
ताओ को पूरा करने के लिये पुरुषार्थ कर सकेंगे दूसरी ओर देश के झासत के लिये 
एक योग्य नेतृत्व की पकिति तैयार हो सकेगी । 
काग्रेस ने पचायतो को सत्ता देने के प्रन्‍नत पर विधार करने के लिये बलवत- 
राय मेहता समिति की नियुक्ति की थी जिसकी प्िफारिशो के आधार पर अनेक 
राज्यो मे पचायतों को अधिक झक्ितियाँ दे दी गई हैं तथा उन पर विकास कार्यों की 
जिम्मेदारी डाल दी गई है । यह योजना सबसे पहले राजस्थान म आरम्भ की गई, 
इसे लोक्तात्रिक विकेंद्रीयकरण कह्दा गया है । इसका उद्घाटन राजस्थान के नागौर 
नामक नगर में भारत के प्रधान मन्‍्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने २ ग्रक्तूबर १६५६ 
में किया। पचायतो को सत्ता देने का यह प्रयोग भारत का एक भोौलिक विचार है 
ओऔर यदि यह आशा के अनुसार सफल रहा तो ससार के सामने लोकतन्न को अधिक 
व्यवहारिक बनाने तथा बिना निरकुशता के ही समाजवादी समाज-रचना का एक 
नया पथ प्रशस्त होगो । 
शिक्षा, काम भौर सहायता --राज्य के नीति-निर्देशक तत्व राज्य पर यह्‌ 
कर्तव्य थारोपित करते हैँ कि वह भ्रपनी भ्राधिक शक्ति शरौर विकास की सीमा के 
झनुसार यह चेष्टा करेगा कि देश के नागरिकों को शिक्षा व काम पाते का अधिकार 
प्राप्त हो सकेगा । वह यह भी कहता है कि राज्य यह चेष्टा करेगा कि संविधान 
लागू होने के दस वर्षों के भीतर अर्थात्‌ १६६० तक देश के चौदह बे की आयु तक 
के बालको को नि शुल्क व अनिवाये शिक्षा उसकी श्रोर से दी जा सके। राज्य यह 
चेष्टा भी करेगा कि देश के ऐसे लोगो को जो वेरोजगार हो, बूढे, बीमार या श्रपग 
हो भ्रथवा ब्रिना अपनी कसी भूल के कष्ट मे हो सावंजनिक सहायतो प्रदात करे । 
लोकतन्‍्त्र और समाजवाद दोनों की यह बुनियादी शर्तें है कि देश के सब 
नागरिक शिक्षित हो तथा उन्हे काम मिले । जो लोग कमाने के योग्य नही हैं डाविन 
के नियम के आधार पर मानव-्सभाज उन्हे मर जाने के लिये श्रकेला नहीं छोड 
सकता क्योकि उसके भीतर मानवीय सहानुभूति, करुणा और दया का भाव मौजूद 
है, इसी प्राधार पर हमारा सविधान समाज के दीन-दुखी तत्वों की रक्षा का भार 
समाज के सामूहिक-संगठन झर्थात्‌ राज्य के ऊपर डालता है। 
कार्य को न्‍्यायसगत तथा सामवीय दशायें --इस अध्याय मे कहा गया हैं 
कि राज्य इस बात का प्रबन्ध करेगा कि देश के भीतर संब काम करने वाले लोगो 
के लिये काम की न्‍्यायसगत और मानवीय दकायें निर्माण हो सकें ६ भारत में इस 
पझनुच्छेद का बहुत महत्व है। पूजीवाद का सबसे वडा दीप यह है कि उसमें पू जी 
पति अपने सुनाफे के लिये तो बराबर चिंतन करता है परन्तु बह अमरिको की काम 
करने की दशाओ और उनके जीवन-स्तर के वारे मे तब तक सोचने के लिय तैयार 
नही होता जब तक कि वह उसके लिये विवद् ही न हो जाये | इस भनुच्छेद ने एक 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्व ३३५ 


प्रकार से राज्य को यह आदेश दिया है कि वह ऐसी स्थिति में कान म तेल डालकर 
बैठा न रहे वरन्‌ वह देश के श्रमिकों के लिय काम की न्यायसगत और मानवीय 
दक्शाओ का निर्माण करे | न्‍्यायसमत से यह अभिप्राय भी है कि राज्य यह देखे 
कि देश के श्रमिक राष्ट्रीय उत्पादन म एक समुचित झौर न्यायसगत अश्ष प्राप्त 
करते है या नही / यदि वे अपता उचित झछ प्राप्त करने से वच्चित किय जाते हैं 
तो राज्य उनके बारे म॒ श्रावश्यक विधि बनाकर इस बात की व्यवस्था करे कि 
उन्हे उसकी प्राप्ति हो सके। काम की दक्षाओं में उतकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य 
रक्षा व मनोरजन का प्रश्न भी सम्मिलित है । 

यही अनुच्छेद आगे यह भी कहता है कि राज्य इस बात का प्रबन्ध करेगा 
कि देश के नारी वर्ग को प्रसव के समय सुविधायें और सहायता उपलब्ध हो सके, 
इसे मैटरनिटी रिलीफ या जच्चा-सहायता कहा जाता है। इसमे कोई सन्देह नही है 
कि भारत में ससार के किसी भी देश की अपेक्षा नारीत्व का सम्मान और झादर 
अधिक हुआ तथापि यह भी सत्य है कि यहा नारी को जीवन की सुविधाओं से बहुत 
अ्रधिक वचित रहना पडा है । राष्ट्र का यह धर्म है कि नारी जब अपनी पवित्र कोख 
से राष्ट्र के नागरिको को जन्म देती है तब उसे हर प्रकार की सुविधा प्रदान की 
जाये तथा उसे चिकित्सा सम्बन्धी तथा दूसरी सहायता दी जाय । 

जीवन बेतन भ्रादि की सुविधा--भगले अनुच्छेद मे सविधान यद्यपि समाज- 
बाद का नाम लेने सम तो हिचकता है परन्तु उसने णो लक्ष्य रखे हैं वे किसी भी प्रकार 
से समाजवादी लक्ष्यों से कम नही हैं। वह कहता है कि राज्य का यह काम है कि 
वह केवल एक मौन और वधिर दर्शक बनकर देश के झ्राथिक जीवन को देखता मन 
रह बरन्‌ वह उस अखाड़े में सक्रिय होकर उतरे और देश के प्रत्यक निवासी को 
चाहे वह खेती का मजदूर हो या उद्योग का अथवा और किसी प्रकार का श्रमिक, 
अपने कानूनो द्वारा यहू आश्वासन दे कि उसे कम से कम एक निश्चित जीवन-बेतन 
अवद्य मिलेगा, काम की दशाये इस प्रकार की होगी कि उसे एक श्रेष्ठ प्रकार का 
जीवन-स्तर प्राप्त हो सके, बह अवकाद्य तथा सामाजिक और सास्कृतिक झवसरो का 
पूरा-पूरा आनन्द व उपयोग कर सके । विशेषकर राज्य का यह कतेब्य होगा कि 
वह यह चेष्टा करे कि भारत के गादो मे व्यक्तिगत और सहकारी आधारों पर 
कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले । 

यह व्यवस्था यह प्रकट करती है कि भारत के सविघान निर्माता भारत को 
एक पू जीवादी देश के रूप म विकसित करने का स्वप्न नही देखते थे बरनू उनके 
मन में देश के भीतर एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का उत्साह था। यह 
कल्पना पुलिस-राज्य की सकीण कल्पना से बहुत भिन्न है जिसमें राज्य सबल और 
निल के बीच होने वाली अस्तित्व की होड को तटस्थ होकर देखता रहता है इसमें 
राज्य लोकहित के सम्पादन का एक साधन या यन्त्र बन जाता है तथा वह किसानो 
सजदूरो के हिदो का सरक्षण करता है। यह बहुत न्‍्यायसगत है, किसान मजदूर 
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सच्ची और असली सम्पत्ति के खष्टा और उत्पादक हैं, देश का सारा वैभव उनके 
पुरुषार्थ पर निर्भर है, अत उनके जीवन और उनकी कार्यक्षमता की रक्षा का प्रश्न 
एक राष्ट्रीय प्रश्न है, साथ ही इसका मानवीय पक्ष भी है कि सबको उनके पुरुषा्थ 
का फल मिलना ही चाहिये, उसमें छीना-फपटी या जोर-जबदंस्ती हो तो राज्य को 
हस्तक्षेप करके न्याय करना चाहिये । 
न्याय-व्यवस्था---राज्य यह चेष्टा करेया कि सारे देश के लिये एक समात 
व्यवहार-सहिता (शा! (00१0७) तैयार व लाग्र की जाये जिससे कि देश भर भे 
व्यवहार सम्बन्धी वादो का न्याय एक ही झ्राधार पर हो सके । सविधान लागू होने के 
समय देश मे व्यवहार-न्याय की अनेक पद्धतिया प्रचलित थी, देश के न्याय प्रशासन में 
एकरूपता लाते के लिये तथा समस्त जातियो, धर्मों, व प्रदेशो के लोगो को समाव 
न्याय प्राप्त कराने की दृष्टि से इस उपबन्ध का बहुत अधिक महत्व है। 
समाज के मिर्वेल भ्र गों के लिये--सविधान राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में 
यह व्यवस्था करता है कि राज्य सम्राज के निबंल अगो के शिक्षा सम्बन्धी घौर 
प्राथिक हितों का विकास विद्येप सावधानी से करेगा। इस निर्बंल अर गो का उल्लेख 
सविधान की अनुसूचियों में अनुसूचित जातियों और वर्गों के रूप मे किया गया है । 
राज्य पर यह कतंव्य सौपा गया है कि वह इन जातियों को सामाजिक प्रन्याय और 
हर प्रकार के शोषण से बचायेगा। 
संविधान का यह उपवध बहुत महत्वपूर्ण है। सम्य समाज की यह पहचान 
है कि वह सबसे पहले भ्रपने सबसे अ्रधिक निबंल झौर पिछडे हुए अ्रगो के विकात 
की चिंता करता है। भहात्मा गाघी ने समाज के सामने यह लक्ष्य झौर विचार रखा 
कि सेवा का काम उन लोगो से भ्रारम्भ करना चाहिये जो समाज मे सबसे हीत दशा 
में हैँ, इसे वे श्र त्योदय का कार्यक्रम मानते थे । रस्किन के अनु दिस लास्ट का यही 
अर्थ है कि जो सबसे अन्त मे है समाज की झोरसे सबसे पहले उसकी चिता की जाये! 
समानता की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि राज्य प्रयास करके समाज के सब 
अगो को सशवत श्रौर समर्थ बना देने की चेष्टा करे, समाजवाद की भी यही पहचान 
है कि उसमे सम्पन्न और निर्धन वर्गों के बीच का भेद मिटता है तथा जो नीचे हैं 
उन्हे ऊपर उठाया जाता है, यह नहीं कि धनी अधिक घनी होते जायें प्रौर निर्धन 
और भी अ्रधिक दीन होते चले जायें । 
सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान--किसी देश का सच्चा घन जहा उसके 
नागरिकों फा चरित्र और उनकी बुद्धिमानी है वही देश का भाग्य उनकी परिथ्रम 
करने की शवित पर बहुत अधिक मात्रा मे निर्मर रहता है। यह शक्ति स्वस्थ रहने 
और पौष्टिक भोजन पर निर्भर होती है। सविघान राज्य वो इस बात के लिये 
जम्मेदार ठहराता है कि वह भ्रपनी समस्त प्रजा के आहार में पोष्टिक तत्वो का स्तर 
तथा जीवन-स्तर व सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का काम अपने प्रारम्मिक 
कार्यों में समभेगा भौर उन्हे सबसे भधिक महत्व देगा । 
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सविधान इससे भी झाये जाकर राज्य को ग्ादेश देता है कि वह विशेष तौर 
पर राज्य ेे भ्ौतर ऐसी नज्ञीली वस्तुओ और दवाआ पर प्रतिबन्ध लगायगा जो 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है | यहा यह बान स्मरणीय है कि कोई देश यदि प्रगति 
करना चाहता है तो उसके नागरिका को कभी थी अपना होश नहीं खोना चाहिय, 
शीली चीजो का प्रयोग मनष्य को होश से वचित कर देता है। यदि हम अपने 
देश को सचमुच प्यार करते हैं प्लौर उसे सदान्तनद! तक आजाद बनाये रखना तथा 
सस्तार म उसे समद्ध व सम्मानित दसना चाहते है ता हमारा यह धर्म है कि हम 
नशीली चीजो के प्रयोग को तुन्‍्त बन्द करदे । देश का कैसा दुर्भाग्य है कि आज 
हमारे विद्यार्थी बचपन में ही सिगरेट बी १ का विप पीने लगते हैं तथा भ्रपनी बुर 
व॑ हृदय को दूषित कर लते ह | इसका दृष्परिष्णम यह हुप्ला है कि उनकी स्मृति कम- 
जोर होती जा रही है और परीक्षा फ्ल दिनो दिन खरात्र हाते जा रहे हैं) राज्य को 
इस बारे म सरत और मज़बूत कदम उठाने घ़ा हयें । जितना-परिश्रम हम नशीली 
चौजो के उत्पादन पर तया जितना घन उनको ख दन पर व्यय करते हैं यदि उस 
सबका उपयोग दूध घी और फ्ला के लिय हा ता हमारा दश ससाझ् का सबसे बली 
राष्ट्र वत सकता है जब॒ तक हम तम्बाकू झराब अफीम आदि को नही छोड गे 
हम आगे मही बढ सकते और हमा  आधिक स्थिति भी नहीं सुघर सकती । 
खेतों प्रौर पशुपालन का विकास--भारत एक खतिहार राज्य है अत यह 
बहुत उचित ही है कि सविधान राज्य को यह झाइश्य देता है कि वह देश के भीतर 
खेतो और पद्ुपानन को आधुनिक वैज्ञानित्र द्ग से पुनस गठित करे तथा विशेषकर 
उपण्यपी पशुओं की नस्ल सुधारे व गाब तथा दूसरे दुधार पसुओ के दघ पर प्रति- 
बन्ध लगाय | भारत एक मानाहारी दह्म नहीं है यहा की सस्ह्ृति निरामिषाहारी हैं 
अत यहा के भोजन म दूध का वहत महत्व है इसीलिय शायों के वध का निषेध 
करने की दात उठाई गई है | साथ हो यहा पद्न मानव के आथिक प्रयास में मिक्रट 
के साथी सहे हैं भ्रत उनकी नस्ल का सुधार होने से निश्चय ही हंमाटी कार्यक्षमता 
ऋरएर उत्पादन म॑ वृद्धि होगी । परन्तु यन्‍्जों का देश म जिस तेजी के साथ विकास 
हो रहा है उसे देखक्षर ऐसा लगता है कि आन वाले सौ साज के भीतर हमारे पद्षु 
का पभरोय एुक ही उपयोग रह जाएगा कि या तो हम ८स शौक के सिय पाले या फिर 
खाने के लियं, हमे इस बात पर भली भाति विचार करना होगा कि क्या भारत के 
लिये यन्त्रो का इतना विकास अनुकूल पऊेगा ? 
ब्राचीन स्मारकों को रक्षा--हमएरा देश एक्त बहत प्राचीन देझय है यहा 
हमारे मूवक्ालीन इतिहाल के अनेक चिन्ह क्लो सन्दिरों और भवनों के रूप में 
देश भर मे विखरे पड हैं राय्य को यह क्षाम सौंपा गया है कि वह उन सबको रक्षा 
करे, साथ ही तमाम क्लामक वस्तुओ व राष्टीय महव की चोजो की रक्षा करे । 
उद्ादृरग के लित्र ताजमहच को बनाद वाला प्रेमी मुय्त् सम्राट शाहजहा आज 
जीवित नहीं हैं कि वह अपमी प्रेमिका दी स्वृति के उत चिन्ह क्यो सुरक्षित रख सके, 
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परन्तु वह ताजमहल आज भारत की राष्ट्रीय सम्पत्ति है तथा राज्य का काम है कि 
उसकी रक्षा का समुचित प्रबन्ध करे, वह आज यह काम कर रहा है। 
न्यायपालिका का कार्यापालिका से पथक्हरण--लोक्तन्त के भीतर यह 
झावश्यक है कि कार्यपालिका या विधाथिका को न्याय करने की सत्ता न दी जाय, 
हमारे देश मे भ्नग्नेजो के निरंकुश झासन के जमाने से यह परम्परा चली गया रही 
थी कि सरकार के कार्यपालिका विभाग में काम करने वाले सरबारी कर्मचारीही 
न्याय का काम करते थे । सविधान ने चाहा है कि इस व्यवस्था को बदल कर उनसे 
स्याय का काम छोन लिया जाये तथा न्यायपालिका को सर्वथा पृथक कर दिया जाये। 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा क्षे लिये चेष्टा--भारत सदा से एक शातिप्रिय 
देश रहा है इस परम्परा के गनुझप ही सविधान में लिखा गया है कि राज्य यह 
च्षेष्टा करेगा कि -- 
(१) वह झन्तर्राप्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को प्रोत्साहन दे, 
(२) राष्ट्रो के बीच सम्मानपुर्ण तथा न्यायपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखे, 
(३) संगठित राष्ट्रो के बीच होने वाली संधियो तथा अन्तर्साप्ट्रीय-विधि के 
प्रति सम्मान को भावना पंदा करे, 
(४) प्रन्तर्राष्ट्रीय कमडो को पंचो के द्वारा हल करने की भावना को 
प्रोत्साहन दे । 
इस प्रकार हमारा संविधान केवल राष्ट्रीय मामलों में ही नहीं हमारे 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलो में भी हमारी नीति का मार्गदर्शन करता है, वह चाहता हैकि 
संसार मे युद्ध का ताडव न हो तथा संसार के लोग झाान्ति और प्रेम के साथ अपने 
जावन को ऊंचा उठाते चले जायें। हमारी वर्तमान नीति इस नीति के सर्वथा 
भनुकूल है, हम बरावर यह चेप्टा कर रहे हे कि हम तटस्थ रहकर संसार मे दााति 
की ज्योति को उन्नत बनाये रखें । 
नीति-निर्देशक तत्वों का अध्याय एक प्रकार से भारतीय सविधान के अन्त - 
करण का प्रहरी है, यह सविधान की आत्मा का द्शन वराता है तथा यह बताता है 
कि संविधान-निर्माताओ के मन में राज्य के संचालन के क्‍या सिद्धान्त थे। यह 
हमारे पास उन पृज्य पूर्व-पुरपों की एक पुण्य धरोहर है जिन्‍्होने देश वी प्राजादी के 
लिए तो भ्रगणित बलिदान किये ही उसको स्थिर बनाने के मंत्र भी हमे प्रदान किये, 
उनमे से भ्रनेक श्राज भी जीवित हैं और झनेक जा चुबे हैँ, जो जीवित हैं वे निष्ठा 
के साथ इन मीतियो क्रो क्रियान्वित करने की चेप्टा कर रहे हूँ, जो जा चुके है वे 
नीले आकाश के पीछे से उत्सुकतापूर्वक यह देखने वी चेप्टा कर रहे हैं कि उनवी 
सन्‍्तान विस प्रकार उनकी धरोहर को सम्भाले हुए है। उनवा आशीर्वाद हमारा 
मार्ग प्रशस्त करेगा । 
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आफ 
अध्याय : १३ 
संघ और राज्यों का सम्बन्ध 

एक ऐसा सध जो आसातो से सकट काल मे एकात्मक राज्य मे 
रूपावरित हो सके एक ऐसे साविधानिक ढावे का रूप ले सकता है जिसका 
इनिहास में अ्रभो तक कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। यह नवीवता भारत 
द्वारा लागू की गई है, और यदि व्यवश्टारिक अनुभव के आघार पर 
वह सफल सिद्ध हुई तो ऐसा माना जा सकेगा कि ससार के राजनीतिक 

विचार और व्यवहार को भारत की वह एक मोलिक-देन है । 
-+एम. आर पालन्दे+ 
प्रस्तुत पुस्तक के दसवें भ्रष्याथ में भारतीय सविधान के मौलिक लक्षणों का 


है । उस सदर्भ में हमने वहा यह सिद्ध दर्भ में हमने वहा यह सिद्ध करने क्षी चेप्टा की है कि हमारा सघ | है कि हमारा सघ एक 


| मय हैं पतन न उसे उन कस वनवास उन है, ऐसा करने के लिय वहा हमने रूघ और राज्यों के सम्बन्धो गौर उनकी 
शक्तियों के भेद पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। प्रस्तुत ग्रध्याय भ अधिक विस्तार 
के साथ उस प्रइन की हो चर्चा फिर से की जा रही हैं। सुघात्मक व्यवस्था होने के 
कारण भारतीय तविधान के विद्यार्थी के लिये यह ग्रावम्यक है कि उसे संघ परौर 
जाजपी के वास्परिक सम्बस्शे का विस्तत ज्ञात हो, इसी इच्दि में उतसावृत्ति का दोष 7 विस्कत ज्ञान हो, इसो दृष्टि से पुतरावति का दोष 
होने पर भी प्रस्तुत प्रध्याय क्रो यहाँ जोड़ना हमने उचित समझा है। 
बह मान न वन पट तय के अस्य गो का बन बसय से, सम्बन्धी का वर्णन अलग से उसके 
ग्यारहवें खण्ड में किया गया है। _इस खण्ड को दो ग्रध्यायों मे बादा गया है, पहले 
भ्रध्याय में सघ भौर राज्यों के वीच विधायी सम्वन्धों ([,९९8॥4098 78|00078) 
का उल्पेज किया गया है तथा दूसरे अच्याय मे प्रयानकीय- सम्बन्ध [हवस उल्तेख किया गया अध्याय में प्रश सम्बन्धों 


$&72/४७ ९५४४075) का । दूसरे अध्याय के भन्त में अनुच्छेद २६२ मे राज्यो के 
बीच जल मम्वनत आने के समापात के बारे मे नयबाला सी गई है घोर संत समाधान है. वार जे व्यवस्था की गई है चार चर 
२६३ मे राज्यों के आपसी सम्बन्धी के समन्वय की । 

पा मे काका गंगा हा बरस के के राज्यो के आविक सम्वन्धों का विस्तार से वर्णन बारहवें खण्ड के 
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४० भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


इन सम्बन्धों का विश्लेषण करने का प्रयात्त करेंगे । सघ और राज्यो के बीच विधायी, 
प्रशातक्रीय और आध्िक तौव प्रकार के सम्बन्ध हैं 


विघायी सम्बन्ध 


हमारे सविधान ने यद्यपि भारत में एक संधात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण 
किया है तथावि उसने संघ के साथ ही राज्यो के लिय भी सविधान निर्माण क्या है। 
इसका अर्थ यह है कि सविधान ने राज्यो को यह स्ववत्रता नही दी है कि वे अपना 
सविधान स्वय बना या वदल सके । संविधान के उस झश वा सशोधन राज्य अकेले 
नही कर सकते जो उनसे सम्बन्धित है। जब तक सघ इस मामले म पहल न करे तब 
तक राज्य संविधान का सशोघन करने के वारे म कोई कदम नही उठा सकते । 

सविधान ने देश के शासन का उत्तरदायित्व दो पृथक शासन व्यवस्थाओ को 
सौंपा है, वे ज्ासन-व्यवस्थाये संघ और राज्यो की है। उसने सघ और राज्यो के बीच 
शासन के विपयो का बंटवारा क्या है| यह बटवारा ३ सूचियो मे क्या गया है सभ 
सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची । समवर्ती सूची मे जो विपय रखे गय है उनपर 
राज्य दब तक विधिया बना सकते हैँ जब तक कि संघ उस बारे में प्रपनी कोई विधि 
देता | यदि सघ किसी ऐसे विपय पर जो समवर्ती सूचो मे है कोई विधि बनाता है तो 
नहीं बना उस विपय पर विविध राज्यो द्वारा बनाई गई विधिया रद हो जायेंगी तथा 
सारे देश मे उस विषय पर संघ द्वारा बनाई गई विधि लागू रहेगी । जहा तक मघ सूची 
पर राज्य सूची का सम्बन्ध है उत सूचियों म गिनाय गय विपय साधारण स्थिति में सत्र 
भोर राज्यो के प्रधिकार मे ही रहते हैँ तथा उनके विधान मण्डलो को उनके बारे मं 
विधि बनाने का अधिकार होता है । सविधान ने जिन विपयो का उल्लेख नही क्या 
है या जो विषय भविष्य मे नय पैदा होगे वे सब सीधे सघ सरकार के अधिवार में 
रहेगे, राज्यों को उतके बारे मे कोई सत्ता प्राप्त नही होगी । इन झवितयो को अवद्चिप्द 
दाक्तिया (९8300079 20४९7) कहते हैं, प्रायः सघीय राज्यों मे य झक्तिया 
संघ को न देकर राज्यो को दी जाती हैं, परन्तु जंसा कि हम दसवें अ्रध्याय म॒ वह 
चुके है भारत एक अपूर्ण संघ है, यहा सघ की सत्ता को मजबूत बनाने वी चेप्टा वी 
गई है झ्रत. ये शक्तिया संघ को दी गई हैं ॥ भारत के जो क्षेत्र किसी राज्य मे नहीं 
है वे संघ शासित भ्देश माने जायेंगे तथा उनके बारे म हरेक विषय पर सघ सरकार 
विधिया बना सकेगी । 

राज्य सूची के विधयों पर हाघ-संसद का प्रधिकार--सविधान में कहा गया 
है कि कुछ परिस्थितियो में सघ-संसद को यह अधिकार होगा कि वह राज्य-सूची के 
विषया पर भी विधिया बना सकेगी। ये परिस्थितिया कई प्रकार की हो सकती हैं। 
यदि राज्यसभा (0णफ०॥ ० 508085) अपने उपस्थित तथा मत देते वाले 
उदस्मो के दो तिहाई बहुमत से यह विश्वय कर दे कि राष्ट्रीय हितो की दृष्टि से 
राज्यन्यूची के किसी विषय पर सघन्ससद के द्वारा विधि बताया जाना पअविवाय हो 


सघ और राज्यो का सम्बन्ध रेडर 


गया है तो ससद एक वर्ष के लिय उस विषय पर विधि बना सक्रेगी । यदि ससद द्वारा 
इस प्रकार बढाई गई विधि को एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रखना झावश्यक 
हो तो राज्यमभा को वार-वार हर वर्ष के बाद उसके लिय उपरोक्त रीति से प्रस्ताव 
पास करना होगा । राज्यसभा पर इस बारे में कोई प्रतिवस्ध नही है कि वह कितनी 
बार लगातार इस प्रक्नार का निश्चय कर सकती है इस बारे म वह स्वतन्त्र है और 
जितनी बार चाह ऐसो क्सी विधि के निर्माण की सत्ता वह एक ब के लिय ससद 
को दे सकती है । यह्‌ एक प्रकार से अपने लिय स्वय सत्ता लेने की शकित है क्योकि 
राज्यसभा स्वय ससद का एक सदन ही है परन्तु फिर भी सधीय विधान की दृष्टि से 
यह सबथा गलत नही है क्योक्ति राज्यमभा आखिरकार राज्यो के प्रतिनिधियों का 
सदन है जिनसे यह आ्राशा की जाती है कि बे राज्यों के उचित हितो की रक्षा करेंगे 
यजपि यह सत्य है कि ऐसी स्थिति में जब॒ राज्यसभा म उस दल का ही बहुमत हो 
जाय जो लोक्सभा म बहुमत रखता हैं तब मन्तििपरिषद द आदेश पर राज्यसभा कसी 
बिपय को एक वष के लिय सध को दन का प्रस्ताव कर सकती है ग्लौर इस प्रक्रार 
राज्यों के प्रथिकारा का झ्करारण अपहरण किया जा सकता है, परन्तु ऐसा मानना 
सही नही है । वर्नमान समय म राज्यसभा मे भी लोकसभा बी ही भाति वाप्रेस दल 
का इहुमत है त्तथापि दहेज विधेयक पर राज्यमभा ने लोकसभा के साथ सहमत होने 
से इन्कार कर दिया है चथा ऐसी स्थिति पंदा हो गई है जब राष्ट्रपति को दोनों 
सदनों का सयुक्त अधिवेशन बुलाना होगा तथा दोनो सदन मिलकर कोई निणय 
करेगे । राष्ट्रीय हितो को हमारे संविधान निर्माताम्रो ने देश के सघात्मक ढाचे की 
रक्षा वी अपक्षा बहुत अधिक भहत्व दिया है और यह बात बहुत स्पष्ट है कि हमारा 
संविधान केवल साधारण परिस्थितियो और शान्तिकाल में ही एक सधीय देश है अ्सा- 
घारण परिस्थितियों और संकट कल मर यह एक्ात्मक राज्य म रूपातरित हो 
जाता है। 
उपरोक्त परिस्यित्ियो कै अलावा जब देश म राष्ट्रपति सकटकाल (अआ्रापात्काल) 
की घोषणा करदे तब भी ससद को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्यसुची 
के समस्त विपयो पर विधि निर्माण कर सके, परन्तु उसका यह झधिकार प्रापतूकाल 
की अवधि के सग ही समाप्त हो जाता है तया इस अवधि में बनाई गई विधिया उसके 
छह मास बाद स्वय रदद हो जायेंगी । 
संवधान ने यह भी कहा कि यदि दो या दो से अधिक राज्य किसी समय 
अपने दिघान मण्डलो के सदनो म बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दें कि दे राज्य-मूची 
के क्सो विपय पर ससद द्वारा विधि-निर्माण कराना चातते हें तो उस स्थिति में 
ससद उन राज्यो के लिय उस विषय या विधयो पर विधि बना सकती है तथा उसके 
बाद दूसरे राज्य भी अपने अपने विधान-मण्डल वे बहुमठ की माग पर ऐसी विधियों 
को अपना सवते हैं। 
सविधान संसद को यह अधिकार देता है कि दह किसो अतर्राष्ट्रीय सधि या 


इधर भारतीय राजनीति का विकास श्रौर संविधान 


समझौते को भारत मे लागू करने के लिये हर प्रकार की विधिया बना सकती है तथा 
यदि ऐसी कोई विधि राज्यों के किसी झधिकार के विरुद्ध हो तो भी संघ वो बँसी 
विधियां बनाने का अधिकार होगा । 

संविधान राज्यो के राज्यपालो को यह अधिवार देता है कि वे जब उचित 
समझें शज्य विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत कसी विधेयक को राष्ट्रपति दी स्वीकृति पे 
लिये रोक सकते है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर गवर्नर को यह आदेझ्ञ दे सकते हैं 
कि वह उसे राज्य के विधानमण्डल को अपने सुझाव और सदेश के साथ पुनविचार 
के लिय रखे । ऐसी स्थिति म विधान गण्डल छह मास के भीर उस विधेयक पर 
पुनविचार करके राष्ट्रपति के सामने पेश करेगा । 

राज्यपाल को यह स्पप्ट रुप से कहा गया है कि यदि वह समभता है कि 
राज्य-विधानमण्डल का कोई विधेयक राज्य के उच्च-न्यायालय (| (070) की 
झावितयों को इस प्रकार कम करता है कि उनके द्वारा उच्चनम्यायालय उस पद से गिर 
जाता है जो उसे सविधान ने प्रदान किया है तो ढह ऐसे विधेयक दो राष्टपति वी 
स्वीकृति के लिय पेश करेया तथा उस पर अपनी स्वीकृति नही देगा । वित्तीय-विधे- 
यको को राष्ट्रपति की स्वीक्ठति के लिय नही रोका जा सकता, उत्तर पर राज्यपाल 
अपनी स्वीकृति प्रदान बर देता है उन्हे लौटाया नहीं जा सकता | 

संविधान का झनुच्छेद २०१ श्टपति को यह अधिकार देता है कि वह राज्य- 
पाल द्वारा उसवी स्वीकृति के लिय प्रस्तुत किय गय विधैयकों को अन्तिम रूप से 
स्वीकार या ग्रस्दोकार कर सऊता है । यहा यह समझ लेना चाहिय कि राष्ट्रपति वी 
एक व्यक्ति के नाते यह अधिकार नहीं दिया गया है, उसके द्वारा राज्यों के 
विधानमडलो को संघ सरकार के झ्राधीन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति मे राष्ट्र 
पति जो भी निर्णय करेगा उसमे उसका भागेंदशेन प्रधानमन्त्री करेगा। वास्तव में वह 
प्रधानमस्ती और उसकी मन्त्रिपरिपद का निर्णय ही होगा क्योकि राष्ट्रपति तो एक 
शोभा का अधिकारी है उसकी सत्ता का वास्तविक प्रयोग प्रधानमन्त्री के हाथो मे 
दह्वोता है । इस प्रकार राज्यों को सघम रकार के सामने कमजोर बना दिया गय! है । राज्य- 
पाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्र होता है तथा उसके प्रति ही जिम्मेदार होता है भ्रत 
जब कभी सघ सरकार किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा पास क्ये गय किसी विधे- 
यक के विरुद्ध हो तो बह राज्यपाल को यह सदेश दे सकती है कि वह उस विधेयक 
को राष्ट्रपति वी स्वीक्वोति के लिय भेजे वहा झाने पर उसे अस्वीक्षत्र विया जा सकता 
है और यो राज्य-विधानमण्डल के उपर सघ सरवार को वोटो प्रर्थात निषेधाधिवार 
की शक्ित प्राप्त ही जाती है । यह हमारे सध की भ्रवल-शवित का एक प्रवल 
अमाण है ! 

प्रशासवीय संबंध 
सविघान के ग्यारहवें खड का दूसरा अध्याय संध और राज्यों के प्रशासवीय- 
सम्बन्धी का वर्णन करता है। आरम्भ में ही यह कह दिया गया है कि राज्यों पें 


सघ ओर राज्यो का सम्बन्ध ३४३ 


कार्यपालिका सत्ता का व्यवहार इस प्रकार किया जायेगा कि वहां ससद द्वारा बनाये 
ग्रप अधिनियमों का पूरी तरह से पालन हो तथा सघ की वार्यप्रालिका शक्ति को यह 
सत्ता प्राप्त होगी कि वह राज्यों को भारत सरकार की ओर से उस बारे म श्रावश्यक 
हिंदायतें दे सके | 

रॉज्यो पर॒ साघ वा मियय्रए'--जैसा कि ऊपर कहा गया है राज्य की काये- 
पाजिका सत्ता क्या प्रयाग इस अ्रकार नही किया झायेंगा कि सघधीय सरकार की कार्ये- 
पासिका सत्ता के प्रयोग म विसी प्रकार वी बाघा पड तथा उस बारे में उसे भारत 
सरकार के श्रादेशों को मानना होगा। 

संविधान कहता है कि सध सरकार राज्य सरकारो को ऐसे यातायात झौर 
सवाद परिवहन के साधना का निर्माण व उनकी रक्षा करने का आदेश्ष दे सकती है 
जो उसवी राय म राष्ट्रीय या सामरिक भहत्व (५87 70.9070ग06) 
के हा। 





संघ सरकार राज्य सरकारो को उनके अपने क्षेत्र मे रेलो वी रक्षा के लिये 
भा निर्देश कर सकती है । इन दाभों के करने म राज्य-स रकारो को जो अ्रतिरिक्‍त्त 
ब्यय परेगा वह सप्र सब्कार द्वारा उहे दिया जावगा जिसका निश्चय आपसी बात" 
चीत स॒ न होने की स्थिति मे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य-म्यायाधीश द्वारा नियुवत्त पच 
के निणय से होगा। 

रापति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सरकार की सहमति 
लकर उसे सध की ओर से काई काम सौंप सकता है, उस काम को पूरा करने मे व्यय 
होते बारी समस्त राशि सघ सरकार राज्यो को देगी । इसी प्रकार किसी राज्य का 
राज्यपान भारत सरकार क) उस वी सहमति से राज्य को ओर से कोई काम सौप 
सकता है। 

जल घसम्ब'धी कण्डों का निपटारा--कई राज्या म होकर बहने वाली नदियों 
या नदी धाटिया क जल वे उपयोग वितरण या नियत्रण के बारे मे विभिन्न राज्यों के 
बीच होने वाल झंगद्ो बा निपटारा करने वो रीति ससद अपनी विधियों के द्वारा 
निश्चित करेगी । ससद यह निणय कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या अन्य कोई 
न्यायाजय इत भ्रफार वे भगडो को हाथ में नहीं ले और उनके लिय अलग से पच 
नियुक्त तिय जाय 

भ्रन्तरज्प परिधद ([70ल्‍67 50506 (१0७०७ )-यदि कसी समय राष्ट्रपति 
को ऐसा लग वि सावजनिक हितों की पूर्ति के लिय ऐवी परिषदो की स्थापना वी 
जानी चाहिय जो विविध राज्यो क बीच उठन वाले ऋगडो की जाच कर सके और 
उनके बारे मे परामश दे सक ऐसे विपयो दी जाच कर सर्के तथा उनके बारे में 
सलाह दे सके जिनम सब या कुछ राज्य, अववा, सघ तथा एक या उससे अधिक राज्य 
सामान्य रुचि रखते हो , तथा उन मामलों म नीति व कार्यो के सयोजन की दृष्टि से 
सिफारिशें कर सकें, तो वह ऐसी परियदों की नियुक्ति कर सकेगा दया उनऊ कार्यों, 


ईड४ भारतीय राजनीति का विकास और सविधान॑ 


संगठन व कार्यपद्धति के नियम बसा सवेगा । 

सबिधान की इस घाय के अन्तगत हमारे यहा सारे देश को अनेक क्षेत्रों में 
विभाजित करके क्षेतीय परिपदों की स्थायना की गई है जिनके प्रशासन का उल्लेख 
घागे परधास्थान किया जायगा । 


आधिऊ सस्बन्ध 

सघ और राज्यो के बीच आ्यिक मम्बध बहुत घनिष् हैं । संविधान ने कहा 
है कि देश म कई प्रकार के कर हाग जिनक प्रमुख भेद निम्न हांग-- 

१ सध द्वारा लगाये जाने वाले धौर राज्यों द्वारास ग्रह शिये जाते धाले कर- 
इन करो को राज्य सग्रह क्रक अपन पास अपन व्यय के लिय ही रख लेंगे। इन करो 
में सघीय सूची म गिनाय गय मुद्राक शुल्क (5(१00-तेए28) तथा औषधियों व 
श्रगार की सामग्री वर लगाय जान वाल कर झामिल होते हैं! 

२ संघ द्वारा लग ये ज्ञान वाल श्रौर इकट्ठा किये जाने वाले परन्तु राम्यों 
को सौंप दिपे ज(ने दाले कर--प क्र सघ लगाता और संग्रह करता है परन्तु रह 
उनसे प्राप्त होने वाली राशि को उन राज्यों वे' बीच जिनमे वे सग्रह किय जाते हैं 
संसद के बनाएं हुए नियमो के भनुसार वाद देता है। ईन करो में से निम्न हां 
सविधान म॒ उल्नखत क्या गया है-- 

(अर) कृषि योग्य भूमि वो छोडकर भ्रन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर लगाये 
जाने वाले कर । 

(थ) कृषि की भूमि का छोड़कर अन्य सम्पत्ति क रखने पर लगाय जाने 
वाले कर। 

(स) रेलवे समुद्र या वायुमा्म से लाने ले जाएं जाने वाले पदार्थों झौर 
व्यक्तियों पर लगाय जाते वात कर । 

(द) रेलवे के भाद और सामान किराए पर लगाए जाते वाले कर। 

(घ) श्रष्ठ-दखरी (9000। ,:८४०४8९8) और वायदा बाजारों के 
सौदो पर लगाये जाने वाने मुद्राक शुन्‍्क (७0७09-तेप७8०) के झतिरिक्त प्र 
कोई कर। 

(ग) समाचार पत्रों की विड्ी अयवा खरीद तथा उनम प्रशाशित होने वालें 
विज्ञापनों पर लगाये जाने वाल कर । 

[घ) ग्रस्तर्राज्य व्यापार-वाणिज्य के दौरान में होने वाली उस्त खटीदयां 
बित्री पर जो समावार पत्रो के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं से सम्बन्धित है, लगाये 
जाने वाले कर । 

उपरोवत मदी में सधीय प्रदेशों वे भीतर पग्रह होते वाली राशि रूघीय 
अदेशो वे लिए ही व्यय की जाएगी वह राज्यो को नही दी जाएगी । समद यह भी 
तय करेगी [ अ्तर्राष्ट्रीय-व्यापार-वाणिज्य के अस्तगंत होने वाली खरीद भौर बिद्री 


पंघ भर राज्यो का सम्बन्ध इथभू 


जिसे कहा जाएगा । 

३ सध द्वारा लागू जिये और वसूल क्ये जाने वाले क्रजों राघतथा 
शाज्यों के बीच बगटे जाते हैं-हपि से होने वाली प्राय के ग्तिरिकत ग्रन्य सब प्रकार की 
झाय पर सघ द्वारा आयकर लगाया जाएगा त्था वह ही एसे दसूल भी बरेगा | सघ 
आयकर से प्राप्त होने वाले धनका वितरणअपने और राज्यो के बीच इस प्रकार 
करेगा कि संघ के लिए निर्यारित प्रतिशत ग्रद्म भारत की सचित-निधि म जमा कर 
दिया जायेगा तथा झोप का वितरण उन राज्यों के बीच होगा जिनम कि कर का 
सग्रह हुमा है। विविध राज्यो के बीच कर के वितरण का प्रतिशत वित्त-आयोग की 
सिफारिशों पर राष्ट्रपति (वास्तव म मपरिषद) हारा निश्चित किया जागगा। 
संधीय-क्षेत्रों ((7000-6९7४7007९$) से सग्रह होन वाला कर उनम ही वितरित 
कया जायेगा । 

४. साध द्वारा ग्रपने लिये साप्रह किये जाने बाले ग्रतिरिक्त ॥र२--संघ को 
अधिकार दिया गया है कि वह उपरोक्त करो के अतिरिक्त कुछ और कर लगा 
सकता है तथा उन्हें वसूल करके अपने लिए रख सकता हैं। इस प्रकार सग्रह की 
जाने थाली राशिया भारत की सचित-निधि में जमा हो जाती हू 

४. पटसन निर्यात शुच्क के स्थान पर राज्गो को श्रनुदान--आसाम, उड़ीसा, 
पश्चिमी वगाल और बिहार राज्यों से पटसन या पटनन से बनी वस्तुप्रो पर निर्यात 
शुल्क को उन राज्यो के बीच वितरित करने के वज।य सघ उनको भारत वी सचित- 
निधि मे से सहायता के तौर पर कुछ सहायता-मनुदान दे सकता है । 

६. कतिपय राज्यों को खघ से भ्रनुदान--ससद को यह झधिकार दिया गया 
है कि वह राज्यों को भारत वी सचित-निधि म से कुछ विशेष झनुदान स्वीकृत कर 
सकती है । 

उन राज्यो को भारत वी सचित-निधि में से सहायता अनुदान दिये जायेंगे 
जो पनुमूचित व ग्रादिम जातियो के कल्याण पर घन व्यय करते हे तथा उसके लिए 
भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लेते हे। असम राज्य को भारत की सचित- 
निधि म से ऐसी राशिया दी जायेगी जिनके द्वारा वह अपने राजस्व और व्यय के 
बीच के अन्तर को पूरा कर सके तथा उसे वे राशिया भी प्राप्त होगी जो बह 
भारत सरबार की झनुमति से प्रनुसू चित आदिम जातियो के कल्याण पर व्यय 
करता है। 

७. बर झारोपषित करने वाले विधेषकों पर राष्ट्रपति को पूर्वाठुमति-- 
सविधान के अन्तर्गत जब ससद किसी ऐसे कर के बारे म कोई विधेयक्र विचार के 
लिए अपने सामन लाना चाहती है जिसम राज्य सरकारों के हित भो निहित हो तो 
उन पर पहत रा८्पति की यह अनुमति प्राप्त वी जाती है कि वे सदन के सामने 
विचार के लिये प्रस्तुत +ये जा सकते हूं ॥ 


३४६ भारतोय राजनीति का विकास झौर सविघान 


झन्य सम्बन्ध 

यह बात हम कई वार दोहरा चुके हैं क्रि भारतीय-सघ के राज्य सथ वी 
अपेक्षा सत्ता में कमजोर हे तथा उहे बहुत बडी सीमा तक सघ की दया पर जीता 
होता है । यदि कोई राज्य-सरकार सघ सरकार की इच्छा के विरुद्ध चलती है तो 
सघ सरकार वहा आपात काल की धोषणा करके वहा का झासन राष्ट्रपति के हाथ 
में दे सकती है। केरल राज्य में साम्यवादियो की सरकार वैधानिक ढग से स्थापित 
हुई थी, परन्तु बहा काप्रेस और दूसरे असाम्यवादी दलो ने उसके विरुद्ध आदोलन 
छेड दिया और सघ सरकार ने वहा इस आधार यर राष्ट्रपति दासन लग कर दिया। 
उसके बाद यहा नये सिरे से चुनाव करा लिए गए जिसम साम्यवादी परास्त हो गए 
और उनकी सरकार नही वन सकी । यह सत्य है कि साम्यवादियो के काम करने 
का ढग लोक्ताबिक पद्धति से बहुत मेत नही खाता तथापि यह स्वीकार करना होगा 
कि यदि इसी प्रकार का आन्दोलन काग्रेसी सरकार के विरुद्ध चलता तो सध की 
काग्रे सी सरकार बहा राष्टपति शासन आसानी से बाप नहीं करती | इससे यह 
प्रिद्ध होता है कि सघ राज्यो के वारे में अपनी सत्ता का प्रयोग करने से राजनीतिक 
हितो का भी ध्यान रख सकता है, यह सधीय-सविधान बे लिए अच्छी परम्परा नटो 
मानो जा सकती । 

सबिधान ने राज्या को अलग नागरिकता देन का भ्रधिकार नही दिया है। 
भारत के नागरिक ही राज्यो के नागरिक भी होते हू । इसके अतिरिक्त न्यायपालिका 
का सारा अधिकार सघ ने अपने हाथ मे रखा है उस बारे मे राज्य के पास कोई 
सत्ता नही है। सघ और राज्यो के वीच एक सवसे महत्वपूर्ण सम्बन्ध प्रशासवीय 
सेवाओं या लोक्सेवाओ्रो का है। राज्यो में सब महत्वपूर्ण पदो पर बाम करने वाले 
लोक्सेवक सघ सरकार द्वारा नियुक्त क्ए जाते हु और वे संघीय लोक्सेवाओं के 
सदस्य होते है । सघ सरकार उनके द्वारा राज्या के पशासन को बहुत अधिर सीमा 
तक प्रभावित करती है । राज्य का सर्वोच्च-प्रधिकारी राज्यपाल भी राष्टपति द्वारा 
नियुक्त होने के कारण एक प्रकार से सघ का प्रतिनिधि होठा है और सघ उसके द्वारा 
राज्य प्रशासन पर पूरा नियन्‍्दण कर सकता हे । 

बुछ लोगो का विचार है कि भारत के राज्यों की दवितया बहुत कम है भ्रौर 
थे घास्तव भें गौरदान्वित म्युनिसिपल सरबारे है। परन्तु यह बहना एव प्रकार में 
अतिशयोवित हागी ॥ भारत के सघ होने मे सून्देह नहो किया जा सबता, साथ ही 
यह भी स्वीकार वरना होगा कि यहा सघ और राज्या के दौच दूरी न होबर बहुत 
मिकट वा सम्बन्ध है और भाग्त वी एकता को प्रथम स्थान दिया गया है, वर्ह 
हमारे इतिहास और हमारे स्वभाव के प्रकाश में उपयुवत भी था। 


छ 
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अध्याय: १४ 
संघोय कार्यपालिका : राष्ट्रपति 

“हमने इस वात पर विचार क्यिा कि हमे अमेरिकन नमूने का अनु- 
करशा करना चाहिये या ब्रिटिश नमूने का जिसमे एक वंद्गत सम्राट होता 
है जो समस्त प्रतिष्ठा और सत्ता का स्त्रोत होता है परन्तु जो वास्तव में 
किसी प्रकार की सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकक्‍ता। समूची सत्ता ससद के 
पास रहता है जिसके समक्ष मत्री लोग उत्तरदायो होते हैं ' हमे एक निर्वाजित 
संसद के साथ एक निर्वाचित राष्ट्रपति का समन्‍्त्रय करता पडा है और ऐसा 
करने मे हमने राष्ट्रपति के लिये न्यूनाधिक तौर पर ब्रिटिश सम्राट की 
स्थिति स्दीकार की है। उसवी रिथ्ति एक साविधानिक-राण्ट्रपति वी है। 
उसके बाद हम मन्तिियों के बारे मे विचारकरते है, वे वस्तुत. ससद क प्रति 
उत्तरदायी होते है तथा राष्ट्रपति को परामर्श देते है जो उस पर।भश् के 
अनुसार कार्य करन के लिये बाध्य है। यद्यपि सविधान मे इस बारे मे कोई 
निश्वित व्यवस्था नही की गई है कि राष्ट्पति को अ्रपने मन्त्रियो का परामर्श 
मानना भनिवार्य हो तथापि यह आजमा की जाती है कि इस देश में भी वैसी 
परम्परा का विक।स हो जायेगा जिसक अनुसार ब्रिटिश सम्राट सदा अपने 
मत्रियो क परामश क झनुसार का करता है और हमारा राष्ट्रपांत सविधान 
के लिखित दाब्दो के आधार पर नही वरन्‌ इस स्वस्थ परम्परा के आधार 

पर सब मामलो मे एक साविधानिक राष्ट्रपति बन जायेगा (” 
--डा० राजेन्द्रप्रसाद (भारत के प्रथम राष्ट्रपति) 
शासन व्यवस्था वे तीन प्रधान देवता होते है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश । ब्रह्मा 








7 २६ नवम्बर १६४६ को सव्धान समा के सामने भारत के संविधान की 
प्रति को उसकी अ्रन्तिम स्वीकृति के लिय प्रस्तुत करने से पहले भाषण करते हुए। 
डा» राजेन्द्रप्रसाद सविधावसभा के अध्यक्ष थे तथा उन्हें ही गणतन की घोषणा के 
समय प्रथम राष्ट्रपति का यह्‌ साविधानिक कटकक्‍-मुकुट झोढना पडा और उनके जिम्मे 
यह काम भाया कि ये अपनी आश्या को मूत्र रूप देने के लिये स्वय ही राष्ट्रपति पद 
के साविधानिक और सत्ताहीन स्वरूप के विकास की स्वस्थ परम्परा का निर्माण करें । 


दै४डप मारतीय राजनीति का विकास भौर सविधान 


अर्थात विधाता जिसे हम झाघुनिक युग मे विधायिका या विधानमण्डल वहते हैं क्यो 
कि वह सत्ता एक व्यक्ति के हाथो मन होकर लोकतनोय देशों में एक मण्डल के 
हाथो म दी जाती है । विष्णु ग्र्थात्‌ कार्यपालिका और महेद्य अर्थात्‌ न्यायपालिका | 
हमारे राष्ट्र के सघीय शासन मे इन तीनो सत्ताग्रो को इस प्रकार विभाजित किया 
गया है -- 

विधायो सत्ता (,088]&07ए6 ७ए/0705 ) ससद अयथात्‌ पालियामट 
को प्रदान की गई है जिसमें दो सदन होते हे--लोक्सभा श्र राज्यसभा ससद के 
साथ विघायी सत्ता म नाममात्र के लिय राष्ट्रपति को भी सम्मिलित वर लिया 
गया है । 

कार्यपालिका सत्ता (05९००७०९ ४४८७०॥709 ) भारत के राष्ट्रपति को 
दी गई है, उसकी सहायता के लिय एक उपराप्ट्रपति की व्यवस्था वी गई है और 
उसको परामझश देने के लिय मन्विपरिपद वी रचना हुईं है) इस प्रकार कार्यप्रालिका 
विभाग के दो झ्रग हे--( १) राष्टपत्ति और उप-राष्ट्रपति तथा, (२) मस्विपरिषद, 
इन्हे हम दूसरे प्रकार सर भी वर्यीद्द कर सकते है--आपचारिक या नाममात्रे वी 
कार्यपालिका ओर वास्तविक कार्यपरालिका । औपचारिक वायंपालिका का अथ्थ॑ यह 
है कि उसके सदस्य श्रर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नाममात्र के अधिकारी है 
वास्तविक सत्ता का प्रयोग मन्निपरिदद करती है ग्रत उसे वास्तविक कायंपालिका 
कहा गया है। हम एक भ्रन्य प्रकार से भी कार्यंग्रालिका का वर्गीकरण कर सकते हैं 
झराजनीतिक और राजनीतिक कार्यंपालिका । 

झ्राजनीतिक कार्यपालिका में हमारे शासन का समस्त प्रशासकीय लोवसेवक 
वर्ग सम्मिलित है जिसे हम स्थायी कार्यपालिका कह सबते हैं, थ लोग राजनीतिक 
दलो के सदस्य हाने के कारण अपने पद प्राप्त नही करते वरन्‌ योग्यता के झ्राधार पर 
प्राप्त करते हे और चाहे किसी भी दल का शासन हो य अपने पद पर बने रहते है । 

राजनीतिक कार्यंप्रातिका म राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का 
समावेश होता है। मत्रिर्पारपद का निर्माण दलीय झाधार पर ससद वा बहुसख्यक 
दल करता है, वह्‌ अस्थायी कायपालिका भी वहा जाता है, क्योवि उसवा कोई 
स्थायित्व नही हांता जब ससद में दलीय स्थिति बदल जाय और झल्पमत बहुमत मे 
रूपातरित हो जाये तभी मत्रिपरिपद बदल जाती है ऐसा भी हो सप्तता है कि कुछ 
समय के लिय म+परिपद सर्वंधा ही लोप हो जाय । परन्तु स्थायी वायंप्रालिया या 
लोक्सेवायें कभी भी लोप नही हो सबती वे निरतर बनी रहती हैँ और उनका काम 
धासन की उन नीतियों का सघालन करना होता है जिनका निर्माण मत्रिपन्पिद प्रौर 
ससद के द्वारा होतए है । राष्ट्रपति और उपराप्ट्रपति के पद राजनीतिक होते हुए भी 
निईलीम अथवा पक्षातीत होते हैं । 

शासन का तीसरा विभाग श्रथात स्थायपालिका हमारे सविधान में सर्वोच्च- 
न्यायालय है। यह संघीय न होकर राष्ट्रीय है, अर्थात्‌ इसका अधिकार घेत्र केदल 


संघीय कार्यपालिका दाष्ट्रपति ३४६ 


सधीय विपयो तक ही सीमित नही है बरन्‌ भारत के समस्त क्षेत्र के लिये इकहरी 
स्यायपालिका की रचना की गई है और देश की सारी न्यायव्यवस्था उसके आधीन 
होती है, राज्यो को उस बारे मे कोई सत्ता नहीं दी गई है । 


राष्ट्रपति * औपचारिक-ऊकार्यपालिका श्रधिकारी 


भारत सघ के ओऔपचारिक का्यंपालिवा-अध्यक्ष को हमारे संबिधान ने 
राष्ट्रपति या प्रेसीडेन्ट कहा है । भारत एक महादेश है यहा गतीत काल में विविध 
राजवश्ञों का धासन रहा है ऐसे काल यहा के इतिहास मे रहे हैं जब राजा या सम्राट 
जनता द्वारा चुना हुआ होता था परन्तु वह चुनाव एक विद्येप वश्च तब ही सीमित 
हेता था। भारत के स्वातत्य के उपरात हमारे सामने यह प्रइन झ्राया कि हमारे 
राष्ट्रीय शासन का अध्यक्ष कौन होगा । हमारे सामने सिवाय इसके और कोई रास्ता 
नहीं था कि हम अपने राष्ट्राष्यक्ष का निर्दाचन करे। इसके दो कारण थे, एक तो यह 
कि हमारे यहा एक ओर तो अनेक राजवश थे उनमे से किसे राष्ट्राध्यक्ष पद के लिये 
चुना जाय यह एक कठिन समस्या थी, इस प्रइन वो लकर देश के ग्रवेक राजवश्ञो 
में द्वेप का वही पुराना क्रम आरम्भ हो जाता जिसके कारणभारत को पराधीयता का 
कप्ट भोगना पडा था साथ ही भारत के राजा ने अपनी प्रतिप्ठा खो दी थी, 
जनता उन्हे राष्ट्रत्रोही के रूप म देखतो थी, ज्रिडिश शासनकाल मे उन्होंने भारतीय 
राष्ट्रीयता के साथ जो झनुदार व्यवहार किया था तथा प्र ग्रेंजा के प्रति जिस भक्ति 
अ्रथवा दास मनोवृत्ति का परिचय दिया था उससे उनक॑ प्रति जनता के मन में एक 
प्रकार वी घृणा वा निर्माण हो गया था और वे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक होने के 
बजाय भारत की परावीनता के पहरेद र बन गय थे यदि उनम एक भी शिवाजों या 
महाराणा प्रताप होता तो यह कठिन था कवि उसकी उपक्षा वी जा सक्‍ती। दूसरा 
मह वपूर्ण कारण यह था कि देश म स्वत्तता के लिय जिस प्रकार क्राति के विचार 
का प्रसार हुआ था उसम लोक्तेत की भूख देश के लोक्मानस में जया दी गई थी 
और यह सभव नहीं रह गया था कि ह्वत<ता के पदचात्‌ देदा की श्राम जनता को 
देश के शासन म॑ भांग लेने से वचित किया जा सके, अत राष्ट्र के सबसे महान और 
ऊचे पद को भी भारतीय नागरिकों के लिय खुला रखना आवश्यक हो गया, यह 
संसार में फैल हुए गणनत्रीय विचार के भी अनुस्प था श्रौर हम उसे सहज हो 
साध सके ॥ 

य॑ इपता प्रौर ब्यविवत्व--राष्ट्रपतिशद भारत के समस्त नागरिकों के लिए 
खुला हुमा है परन्तु उन्हें उस पद का अम्पर्यी बदत के लिए कुछ योग्यता रखनी 
होदी है । 

राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है नि वह-- 

३१ भारत का नागरिक हो, 

२ वह कम से कम ३५ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, * 
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वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 
वह श्रपने नाम-निर्देशन के समय राज्य या संघ शासन के श्रन्तर्गत 
किसी वंतनिक पद पर काम न करता हो । 
४ यदि वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने के समय भारतीय ससद या राज्य- 
विधान मण्ठल के कसी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण 
करने की तिथि से वह उस सदन का सदस्य नही रहेगा। 
६ राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद वह व्यक्ति किसी दूसरे ऐसे पद को 
ग्रहण नहीं कर सकेगा जिससे उसे किसी प्रकार का आयिक लाभ 
होता हो ) 
मे योग्पताये राष्ट्रपति जैसे प्रधिकारी के लिए बहुत कम्त मालूम होती हैं» 
उसके लिए शिक्षा की कोई शर्त नही लगाई गई, न किसी प्रकार का राजनीतिक 
अथवा अन्य प्रकार का अनुभव ही मांगा गया है । परन्तु हमे यहा यह ध्यान रखना 
चाहिए कि राष्ट्रपति का पद यद्यपि निदंलीय है अर्थात्‌ उसके लिए यह झावश्यक है 
कि वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य न रहे तथापि वह सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण 
राजनीतिक पद है। लोक्तन्त्र के भीतर राजनीतिक पदों करे लिए किसी प्रकार कीं 
शैक्षणिक भ्रथवा झनुभव सम्बन्धी योध्यता भनिवार्थ नहीं मानी जा सकती, क्योकि 
राजनीति मे सफलता स्वय ही एक बहत बडी योग्यता है श्रौर यदि किसी राजनीतिक 
पद के लिए कोई व्यक्तित श्रावश्यक मत प्राप्त कर लेता है तो यह उसके लिए पर्याप्त 
योग्यता होती है। राजनीतिक पदों से शासन की मीतियो का सचासन होता 
है, उनका काम केवल इतना है कि वे वहा वैठकर देश की लोकात्मा अथवा लोकमत 
को प्रभिव्यकत करे तथा सभस्त देश के घ्ासन का सूत्र उसकी दिशा में मोड दें) 
शासन चलाने वा काम तो प्रशासक वर्ग करता है वह्‌ उस काम के लिए प्रशिक्षित 
होता है और योग्यता के ग्राघार पर नियुक्त होता है । 
विशेषकर भारत में राजनीटिक पदो के लिए किसी प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी 
योग्यता मायने का श्रर्थ यह होगा कि देश के राजनीतिक पदों को देश की भाग 
जनता की पहुँच के वाहर कर दिया जायगा जो ग्रामतौर पर अशिक्षित झौर कम 
शिक्षित है । महात्मा ग्राधी कहा करते थे कि वे चाहते हैं कि कोई हरिजन बालिका 
देश वी राष्ट्रपति बने । उनके इस कथन मे लोकतस्न वी आत्मा छिपी हुई है, वे 
चाहते थे कि हमारे देश के उपेक्षित और पतित लोग स्वतन्त्रता के वाद गौरबास्वित 
भौर महिमानित हो सके तथा हम झपने लोकतस्‍्त्र को श्रधिक वास्तविक बना सके । 

इस सबके बावजूद पद के उत्तरदायित्वों को देखते हुए यह झावश्यक हो 
लाता है कि राष्ट्रपति पद को धारण करने वाला व्यक्ति कुछ चारित्रिक मोग्यत्तायें 
रखता हो । उसके भीतर सबसे पहला ग्रण यह होना चाहिए कि वह अत्यन्त धांत 
प्रकृति का व्यक्त हो, उसके भीतर बहुत ऊची कोटि वी सहनशीलता होनी चाहिए 
कि बहू एक पत्थर की प्रतिमा की भाति सरकार के कामो को देखता रहे तथा उत्का 


न्द्‌्ख्ण 
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ज्समर्थन करता रहे, क्योकि उसको सरकार के कामो का साक्षी मात्र होकर ही रहना 
पडता है वह अ्रपने मन्तियो को सलाह दे सकता है परन्तु सावेजनिक तौर पर उनकी 
निन्‍्द्रा या आलोचना नही कर सकता । यदि वह बहुत उत्साही हो और नीतियो के 
बारे म उसकी अपनी धारणायें बहुत प्रबल होगी तो वह झात नही रह सकेगा तथा 
एक योग्य राष्ट्रपति सिद्ध नही ह गा। 
राष्ट्रपति का पद राष्ट्रीय महत्व का है वह समूचे राष्ट्र की एकता का 
प्रतीक होता है अत उसके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह ऐसा व्यक्ति हो 
जा देश के विविध वर्गों राजनीतिक दला और राज्यो के लोगो का विश्वास प्राष्त 
कर सके तथा अपनी निष्पक्षता से सबको प्रभावित कर सके । अत यह आवध्यक है 
कि वह निर्दलीय हो अर्थात किसी राजनीतिक दल का सदस्य न रहे । दल की अपेक्षा 
उसके सामने राष्ट्र के हितो की रक्षा का प्रश्न होता है 
राष्ट्रपति समूचे राप्ट्र वी आधथिक, सामाजिक झ्ौर राजनीतिक भावनाश्रो का 
प्रतीर और राष्ट्र की सत्ता का सर्वोच्च प्रतिनिधि हाता है अत यह आवश्यक है कि 
वह राष्ट्र की इन ब्राक्राक्षाओ को समझ सके और देश की सास्क्रतिक व साहित्यिक 
परम्पराओ्रो का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता हो। उसे राष्ट्रीय महत्व के 
अ्रवसरों पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना होता है तया विदेशी राष्ट्रो के प्रतिनिधियों 
का स्वागत करना होता है अत ऐमे अवसरो पर अपने आपको राष्ट्रीय आकांक्षा के 
अनुरूप सिद्ध करने की क्षमता भी उसमे होनी अनिवाये है। यद्यपि संविधान ने इन 
योग्यताओं के बारे म कुछ नही बह है परन्तु उसके निर्वाचक्र निश्चय ही गुणों की 
खोज मे रहते हैं । 
यह अत्यन्त सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र 
प्रसाद इन सब ग्रुणो की साक्षात प्रतिमा हैँ । यद्यपि वे इस पद को प्राप्त करने के 
पहले काग्रे स के एव महान नेता थे और एक दीघंकाल से उसका मार्गदर्शन कर रहे 
थे तथापि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होने यह परम्परा निर्माण की कि राष्ट्रपति को 
निईलीय होना चाहिए वे राजनीतिक दत की सदस्यता से अलग हो गये तथा उसके 
बाद न उन्होने कभी काग्रेस की कसी सभा मे भाग लिया, न वे उसके कसी अधि- 
वेशन में सम्मिलित हुए और न उसके मच से कोई भाषण ही दिया। सारा राष्ट्र 
उतसे विश्वास रखता है, हमारे राष्ट्रपति असाधारण रूप से हमारे राप्ट्र की भक्ति 
झौर निष्ठा भ्राप्त कर सके हैं, सब लोगों को उनकी निष्पक्षता मे पूरा भरोसा है । 


राष्ट्रपति का निर्वाचच 
हमारा राष्ट्रपति एक निर्वाचित-अधिकारी होता है । उप्तके निवर्चिन के लिए 
सविधान ने परोक्ष निर्वाचन पद्धति ([707200 +0]९८४००) का आशय लिया है। 


यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को परोक्ष पद्धति से चुनने की व्यवस्था क्यो की 
गई है, ओर यदि उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से ही चुन लिया जाता तो क्‍या हानि 
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होने की सम्भावना थी ? इस प्रश्व का उत्तर बहुत सरल है-- 
१ सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश में एक विशाल जनमख्या 
निवास करती है तथा यहा लगभग २० करोड नागरिक हैँ। यदि राष्ट्रपति का 
निर्वाचन प्रत्यक्ष रिर्वाचन प्रणाली से हो तो यह निर्वाचन बहुत कठिन बन जायेगा। 
२ इस सम्बन्ध में दूसरी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि 
यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष पद्धति से किया जाता है तो वह सारे राष्ट्र का 
प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बम जाता है और उसे सीधे नागरिकों से सत्ता प्राप्त हो जाती 
जिसका परिणाम यह होगा कि वह राष्द्र के प्रति उत्तरदायी होता। संसदात्मक 
लोकतन्त्र मे यह एक खतरनाक विचार है कि राष्ट्र का अध्यक्ष जबता हारा चुवा 
जाये और उसके प्रत्ति सीधे ही उत्तरदायी हो बसी स्थिति में मंत्रिपरिषद और 
संसद की बात मानने के लिये उसे किसी प्रकार विवश नही किया जा सकेगा तथा 
वह उनके दबाव से सर्वथा मुक्त होकर संयृक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बी भाति 
राष्ट्र की कायंपालिका सत्ता का प्रयोग करेगा । ऐसा होने से देश की शासन-व्यवस्था 
का ढाचा ही बदल जायेगा और मत्रिमण्डलात्मक या संसदात्मक शासन बदल कर 
अ्रध्यक्षात्मक हो जायेगा । आज तो संसद के दोनो सदन मिलकर राष्ट्रपति को 
कदाचार के ग्रारोप पर महाभियोग लगाकर हटा भी भकते हें परन्तु यदि उसे जनता 
चुनत्ती है तो फिर उसे क्सी के द्वारा भी हटाया नही जा सकेया, और वह सावि- 
घानिक कार्यपरालिका-अधिकारी के स्थान पर वास्तविक अधिकारी बन जायेगा। 
हुमारे सविधान ने देश के शासन को अध्यक्षात्मक न बनाकर ससदात्मक बनाया है 
ग्रत उसके साथ जनता द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति का मेल नही बंठता। इस बारे में 
हमारे प्रधानमन्ती श्री जवाहरलाल नेहरू ने ४ जुलाई १६४२ को लोकसभा के सामने 
भाषण करते हुए कहा था कि, “मैं चाहता हें कि यह सदन एक बात ग्राद रखे, 
शायद हमारे संविधान की प्रद्वति को भुला दिया गया है, एक सदस्य ने यहा ग्रमेरिकन 
सविधान का हवाला दिया था ।. . सदस्य को यह समभना चाहिये कि हमारा 
सथविधान अमेरिकन सविधान के नमूने पर मही बनाया गया, यह उससे सर्वेधा भिन्न 
है ।... जब हथने संविधान बनाया तो उस समय उसका निर्माण अमेरिकन नमूने वर 
नही, सही या यलत जो भी है ह्विटिश नमूने पर क्या गया विस्सदेह उसमे झुछ 
परिवर्दन किये गये, क्योकि ब्रिटेन एक छोटा सा दीप है जिसमे एकात्मक शासन है 
परन्तु हमार देश बहुत बडा है जिसे झनिवायंत सघात्मक बनाना पड़ा है भौर इसी 
कोरण झन्तर पदा हो गया है ।” रा ्ट 
इस प्रकार यह सम्भव और व्यवहारिक नही था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कराने की व्यवस्था वी जाती । 
निर्दाचन प्रक्रिपा--राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिये एक निर्वाचक 
मण्डल बनता है इसमें संसद के दोनो सदनो के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की 
विधान-समामों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 
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मतदान के लिये सविधान ने एकल सक्रमणीय मत (5088 परपक्षा्/ह- 
४४७।७ ए०७) हारा आनुपातिक-प्रतिनिधित्व पद्धति (00007ग्र0घ७) (९७ा8- 
8९॥६५/४४७॥) की व्यवस्था की है। मतदान ग्रुप्तशलाका पद्धति (5807७ 89]]06 
85 8/870 ) द्वारा होता है । ज, 
संसद के दोनों सदनो के निर्वाचित सदस्यों के मत राष्ट्रपति के निर्वाचन मैं 
कुल उतने होते है जितने कि समस्त राज्यों वी विधानसभाम्रों के निर्वाचित सदस्यों 
के होते हैं। राज्यो का आकार समिन्न होने के कारण यह तय करना बहुत कठिन काम 
था कि प्रत्यक राज्य के निर्वाचकों को कितने मत देने का अधिकार हो, उसके लिए 
निम्न सूत्र बना लिया गया है-- 
कसी राज्य कौ विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतो की सह्ष्या -र 
उस राज्य की जनसख्या 


.._ राज्य विधानसभा के सदस्यों की सख्या > १००० 
तथा संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतो की सख्यातर 
कुल राज्यों की विधानसभाओ्रो के समस्त निर्वाचित सदस्यो के कुल मतो की सह्या 
7+ ससद के कुल निर्वाचित सदस्यो की सख्या 
राष्ट्रपति के निर्वाचक अत्यक्षत जनता के प्रतिनिधि होते हैं भ्रतः राष्ट्रपति 
का निर्वाचन काफी लोकतन्त्रात्मक हो जाता है। ससद और राज्यो की विधान- 
सभाओं को उसके निर्वाचन का प्रधिकार देकर निर्वाचन को राष्ट्रीय महत्व प्रदान 
किया गया है। राज्यो की विधानसभाओ्रो को राष्ट्रपति के चुनाव मे जोडना इस 
दृष्टि से भी प्रावश्यक था क्योकि रास्ट्रपति समय-समय पर राज्यो के प्रशासन में भी 
हस्तक्षेप करता है । अभी तक तो सघ झौर राज्यो में काग्रेस के बहुमत का दलीय 
छत्र छाया हममा है भर दलीय अनुशासन के नाते दल के समस्त सदस्य उस व्यक्ति 
को ही झपने मत प्रदान करते हैं जो दल द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है ब्रत 
राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई बडी कठिनाई उपस्थित नही होती परन्तु यदि अन्य 
दत भी राज्यो या सघ म शक्तिशाली हो जायें और काग्रेस की छत्र-छाया कम हो 
जाये तो निश्चय ही यह निर्वाचन इतनी सुविधा से सम्पन्न नही हो सकेया । 
राष्ट्रपति का कार्यकाल्--सविधान मे कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्ये- 
काल पाच वर्ष होगा। इस अवधि के पहइ्चात्‌ नये निर्वाचच होये। सविधान ने एक 
ही व्यक्ति के अनेक बार राष्ट्रपति पद के लिय चुनाव मे खडे होने और वह पद 
प्राप्त करने पर कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं लगाया है। हमारे वर्तमान डाष्ट्रपति डावटर 
राजेन्द्प्रसाद जो २६ जनवरी १६५० से भ्रभी तक अपने पद पर विद्यमान हैं वे १६५२ 
और १६५७ मे दो बार राष्ट्रपति पद के लिय चुनाव जीत चुके हूँ, भागे भा उनके 
दद प्राप्त करने पर सविधान की ओर से कोई बाघा नही है । 
सविधान ने ऐसी कोई व्यवस्था नही की है कि यदि राष्ट्रपति काये करने 
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के झयोग्य हो जाये तो उसे उपराष्ट्रपति द्वारा हटाया और उसका स्थान ग्रहण किया 
जा सके । उसके लिए ससद के दोनो सदनो को प्रस्ताव स्वीकार करना होगा ॥ यदि 
राष्ट्रपति का पद त्याग-पत्र, भत्यु अथवा महाभियोग द्वारा रिक्त हो जाये तो उसके 
स्थान पर तुरन्त तो उपराष्ट्रपति उसके पद का कार्यभार रुम्भालेगा परन्तु छ मास 
के भीतर ही राष्ट्रपति का नया निर्वाचन कर लिया जायेगा और उपराप्ट्रपति अपने 
पद पर वापिस काम करने लग जायेगा । इस प्रकार चुना गया राष्ट्रपति पूरे पाच 
वर्ष तक कार्य करता है । 
बपथ--राप्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाने व्यक्ति को पभ्रपना पद 
सम्भालने से पूर्व एक शपथ लेनी होती है कि वह निष्ठा के साथ राष्ट्रपति पद के 
करत्त व्यो वा पालन करेगा और अपनी पूरी शवित के साथ संविधान और विधि की 
सुरक्षा, रक्षा और प्रतिरक्षा करेगा | वह यह भी प्रतिज्ञा करता है कि बह भारत की 
जनता की सेवा, झौर उमके कल्याण में अपने को लगायेगा । 
धेतन श्र सुविधाये-- राष्ट्रपति के लिये सविधान ने व्यवस्था की है कि 
उसके वेतन और श्रन्य सुविधाझ्ों के बारे मे समद विधि बनाय्रेगी, इस बीच मे उस्े 
दम हजार रुपये प्रति मास वेतन के रूप मे तथा वे सब भत्तो और दूसरी सुविधायें 
मिलेंगी जो उससे पहले गवर्नर जनरल को प्राप्त होते थे । 
बैतन भ्रौर भत्तो के अतिरिक्त राष्ट्रपति को एक निःशुल्क निवास स्थान 
मिलता है जिप्ते राष्ट्रपति भवन कहा जाता है । इस भवन की देखभाल तया उसमें 
होने वाले नाना आयोजनो प्रौर भोजो के लिय एक बडी राशि भत्ते के रूप में दी 
जाती है । 
राष्ट्रपति के वेतन और भत्तो तथा ग्रन्य सुविधाम्रों को उसके कार्यकाल में 
परिवर्तित नही किया जा सकता। साथ ही इनके बारे में सतद के भीतर किसी 
प्रकार का मतदान नही हो सकता, य सब राशिया भारत की सचित निधि पर भारित 
होती हैं । पद से निवृत्त होने पर उसे निवृत्ति वेतन दिया जाता है जिसका निर्णय ससद 
करती है, वर्नेमान समय म वह पन्द्रह हजार रुपया प्रति वष है । 
ब्रिटिश सम्राट की ही भाति हमारे राष्ट्रपति को भी कुछ विसुकितियां प्रदात 
की गई हैं । उसे बन्दी नही बनाया जा सकता तथा कारावास में नहीं डाला जा 
सकता । उसके विरुद्ध किसी न्यायालय म कोई दण्डन्कायंबाही (07०७4) ह70- 
6९९११०९४) नही चलाई जा सकती । कोई दीवानी कार्यवाही करने के दो मास पहले 
उसे उसको मूचना देना अनिवाये है | वह भ्पने पद से सकधित कसी भी बाम के 
लिये 'केसी न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होता । 
महाभियोग--स विधान ने संसद वी उच्चता को प्रमाणित करने के लिए यह 
अ्यवस्था की है कि जब कभी राष्ट्रपति उसकी दृष्टि मे संविधान का उल्लधन करे 
तथा उसके बारे में दुराचार का अ्भियोग सिद्ध हो जाये तो ससद उस पर महामियोग 
([908४.०७7076) चलाकर उसे पदच्युत कर सकती है । 
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महाभियोग चलाने की पद्धति यह है कि ससद का एक सदन राष्ट्रपति के 
विरुद्ध दोष आरोपित करता है तथा दूसरा सदन उन दोषो की जाच करेगा। दोष 
लगाने वाले सदन के कम से कम चौथाई सदस्य अपने हस्ताक्षर करके दोषारोपण के 
प्रस्ताव को कम से कम चौदह दिन पूर्व सदन के पास सूचना और आवश्यक कार्ये- 
वाही के लिये भेजेंगे । उसके बाद वह सदन उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 
आहृत किया जायया तथा यदि वह उस भ्रस्ताव को झपनी कुच सदस्य संझ्या के 
दो-तिहाई बहुमत से पास कर देता है तो वह प्रस्ताव अनुसंधान के लिए दूसरे सदन 
के सामने भेज दिया जायेगा । 

इस प्रकार दोष आरोपित कर दिये जाने के बाद संसद का दूसरा सदनया 
तो स्वय ग्रारोपों की जाच करेगा या उनको जाच कराग्रगा | राष्ट्रपति को अधिकार 
दिया गया है कि वह इस प्रकार की जाच मे स्वयं अपना पक्ष उपस्थित करने के लिए 
उपस्थित हो सकता है अथवा अपना प्रतिनिधि भेज सकता है । 

जाच के परिणामस्वरूप यदि जाब करने वाला सदन ऐसा प्रस्ताव प्रपनी 
कुल सदस्य सख्या के दो तिहाई बहुमत से पाम कर दे कि उसकी दृष्टि में श्रारोपित 
दोष सिद्ध हो गय हैं तथा राष्ट्रपति को उन दोषो का अपराधी पाया गया है तो उप्त 
प्रस्ताव का श्रथ यह होगा कि राष्ट्रपति उस प्रस्ताव के पास होने की तिथि से ही 
अ्रपने पद से पृथक माना जायेगा और उसका स्थान तत्काल उपराष्ट्रपति द्वारा ग्रहण 
कर लिया जायेगा । 


राष्ट्रपति की शक्तियाँ श्रौर उसके कार्य 


राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी है। वह भारत की राज्यसत्ता का 
प्रतीक और प्रतिनिधि है। संविधान ने कहा है कि सघ की कार्यपालिका सत्ता राष्टू- 
पति मे निहित होगी। यहा सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रपति की शक्तियों 
की प्रकृति को भली भ्रकार समझ लें | 

राष्ट्रति का पद एक शोभा का पद है। वह वास्तव में एक भ्ौपचारिक 
अधिकारी है उसे कोई वास्तविक सत्ता नहीं दी गई है। यद्यपि उसे संसद के साथ 
विधिनिर्माण के काम मे जोडा गया है तथापि उसे उस बारे मे कोई वास्तविक सत्ता 
नही मिली है। इसी प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र मे उसकी सत्ता माम मात्र वी है, उसे 
अपने मन्त्रियों की सलाह माननी ही होती है और वह उसकी झअवहेलना तब तक नहीं 
कर सकता जब तक कि मन्त्रिपरिपद को संसद का बहुमत प्राप्त है। डा० अम्बेडकर 
जिन्हें हम भारतीय संविधान का मनु कह सकते है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में 
इस प्रवार हमारा मार्यदर्शन करते हैं -- 

“संविधान मे किस प्रकार के शासन की कल्पना की गई है ? ......सविधान 
के प्रारूप मे भारतीय सघ के झोष॑ पर एक अधिकारी वैठाया गया है जिसे सघ का 
राष्ट्रपति कहा गया है । इस अधिकारी के पद का नाम हमे सयुक्तराज्य भमेरिका के 
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राष्ट्रपति का स्मरण दिलाता है) परन्तु नाम की समानता के अतिरिक्त अमेरिवा में 
प्रचलित शासन-पद्धति गौर भारत की प्रस्तावित द्ासन व्यवस्था म और कोई समानता 
नही है। अमेरिकन श्यासन-पद्धति को अध्यक्षात्मक प्रणाली कहां जाता है। भारत मे 
सविधान का प्रास्प ससदात्मक दासन की योजना वरता है। दोनो मौलिक रूप में 
भिन्न है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यप्रालिका का मुल्य 
अध्यक्ष होता है, सारा प्रशासन चलाने की सत्ता उसी म निहित है । भारत के संवि- 
घान [प्रास्प) मे राष्ट्रपति वा स्थान वह है जो ब्रि.टश सविधान में सम्राट का है। 
वह राज्य का अध्यक्ष होता है परन्तु क्र्यप्रातिका का नही । वह राष्ट्र का प्रतिन्‍ 
निधित्व करता है परुतू उस पर शासन नहा है परत उस पर शासन नही करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। 
भ्रश्ासन में उसका स्थान एक झौषचारिक मुद्रा के समान है जिसके है जिसके हारा राष्टु के 
निर्णय घोषित किय जाते है। अमेरिकन स्विधान म राष्ट्रपति के प्राधीन झनेक 
सचिव (मन्द्री) होते हैँ जो विविध विभागों का सचालन करते हैं। इसी प्रकार 
भारतीय राष्ट्रपति के आधीन अनेक मन्‍्त्री होगे जो विविध प्रशासकीय विभ गो का 
संचालन बरेंगे । यहा भी दोनो के बीच म एक मौलिक भ्रन्तर है। अमेरिकन राष्टु- 
पति भ्रपने मन्त्रियों द्वारा दिये गय परामर्श को मानने के लिय बाध्य नही है । भारत 
सघ का राष्ट्रपति सामान्यत अपने मन्त्रियों का परामशे मानने के लिय बाध्य होगा । 
बह न तो उनवी सलाह के विरुद्ध कुछ कर सकता है न वह उनकी सलाह के बिना 
कुछ कर सकता है । ध्मेरिकन राष्ट्रपति कसी भी समय किसी भी मन्दों को उसके 
पद से हटा सकता है । परन्तु भारत के राष्ट्रपति को वेक्षा करने की कोई घक्ति तब 
तक नही है जब तक कि उसके सन्त्रियों को ससद के बहुमत का समर्थन प्राप्त है।” 
(४ नवम्बर १६४८ को सविघान सभा के सामने भाषण करते हुये ।) 
राष्ट्रपति के बारे म यह आशका नहीं की जा सकती कि वह संसद की 
इच्छा की अवहेलना करके किसी श्वकित का श्रयोग कर सकेगा और स्वेच्छाचारी 
शासक की तरह व्यवहार कर सकेगा। ब्रिटिश सम्राट की भाति वह कोई गलती 
नही कर सकता, इसका भ्रथं यही है कि उसे गलत या सही बुछ भी करने का कोई 
अधिकार है ही नहीं। वह भपने मन्त्रियो का एक भ्च्छा मित्र मार्यदशंक और 
सचेतक हो संकता है। समय समय पर वह उन्हें परामश दे सकता है। हमारे 
बतंमान राष्दरपति प्राय प्रघान मन्तो को पत्र लिखकर विविध विषयो पर भ्पनी . 
निजो सलाह उसे देते हे । ऐसे श्रवसरों पर जब राष्ट्रपति को लगता है कि मस्ति- 
परिषद बोई गलत नीोति भपना रहे है तो वह उत्तवो चेतावनी दें सकता है कि उस 
नीति के क्‍या दुष्परिणाम झाने की सम्भावना उसके मस्तिष्क म है, वह उससे कह 
सकता है कि वह यदि उस नीति का ही अनुसरण करेंगी तब भी उसे तो उनका 
छम्र्धन करना ही होगा ठथापि वह अपना धर्म समभता है कि मित्र के नाते उसे 
उसकी नीति के दुष्परिणाम के बारे मे सचेत और सावधान भर दे। मन्त्रियो भो 
यह स्वतन्त्रता है कि वे उसकी सलाह भानें या न मानें ) वे उसकी राय सातने के 
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लिये बाष्य नहीं किये जा सकते, क्योकि वे ससद के सामने उत्तरदायी होते है 
और उससे ही सत्ता प्राप्त करते हैं।जब तक ससद में उतका बहुमत होता है तब 
तक उन्हें राष्ट्रपति से कोई खतरा नहीं होता । 

शावितयों का पर्मीकरर--राप्ट्ुधति की दाकितयो का वर्गोक्रण करते समय 
अनेक विद्वानों ने उसे कार्रपालिया विधायिका और न्यायपालिका विभागा म परम्परा- 
गत ढंग से बाटा है। हमारी नम्न मति में यह वर्गीकरण इस प्रकार नहीं किया जा 
सकता राष्टपति सघ का सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी है, अत स्वाभाविक रूप 
में उसकी सत्ता कार्यपालिका प्रह्वति की ही हो सकती है। किसी लोकतन्‍्त्र म किसी 
अकेले व्यक्ति था अधिकारी को विधायी सत्ता नहीं दी जा सकती। सविधान ने 
ससद को यह शक्ति प्रदान वी है। ससद को झाहृत स्थग्रित और विघटित करने 
की शक्ति जो उसे दी गई है वास्तव म वह उसकी शक्ति न्‌ होकर उसका काम है। 
हमेशा यह काम कार्यपालिका श्रधिकारी का ही होता है कि वह विचारात्मक-सभा 
(0९00७॥४४४७ 80059) की बैठकें बुलाय और उनका सत्रावसान आदि करे । 
इस बारे म राष्ट्रपति को कोई स्वेच्छा की शतक्ित प्राप्त नही है उसे ससंद के बनाय 
नियमो के अनुसार यह कार्यवाही करनी होती है । जहाँ तक ससद के सामने भाषण 
देने, उसके विधेयको पर हस्ताक्षर करने या उन्हें पुनविच'र के लिय ससद के सामने 
लौटाने की झवित का प्रइम है वह भी विशु्धत' कार्यपालिका सत्ता का ही एक प्रयोग 
है। वह कार्यपालिका के प्रध्यक्ष के नाते ससद के सामने कायपालक्ा की नीतियो 
और उसके कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, उसके इस भाषण का रूप मन्त्रिन्‍ 
परिषद के द्वाय्य निर्धारित क्या जाता है तथा इसमे वह कोई ऐसी बात नही कह 
सकता जो मम्त्रिपरिषद की धोपषित नीति के विर्द्ध हो | विधेयक्रो पर हस्ताक्षर करने 
का काम केवल प्रमाणित करने के ज॑सा है । उसके हस्ताक्षर एक अन्तिम मुहर या 
मुद्रा के सरोखे है जिनके होने से विधेदक विधि का रूप ले लेता है और कार्यंपालिका 
के प्रशासकीय विभाग उसे लागू करते हैं । विधिया ससद बनाती है, परस्धु उन्हें लागू 
करने का काम कार्यपोलिका का प्रश्मासकीय विभाग करता है। प्रशासन तब तक 
विधियों को लागू नहीं कर सकता जब तक कि उसका अध्यक्ष वँसा आदेश न दे । 
राष्टुपति उसके अध्यक्ष के नाते अपने हस्ताक्षर करके विधि को प्रचारित और लागु 
बरता है । यह विशुद्धत उम्का कार्यपालिका इृत्य हूँ + 

इसी प्रकार राष्ट्रपति जब किसी अपराधी पर दड को कस करता, उसे निलबित 
करता या क्षमा करता है तो यह उसकी न्यायपालिका सत्ता नहीं है। भारत म 
सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप मे सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा की गई है श्र यह 
असभव था कि सविधान निर्माता उसक ऊपर किसी दूसरी रुत्ता की रचना करके 
एक प्न्तविरोध को जन्म देते । राष्ट्रपति झपराधिया क दण्ड आदि को क्षमा करने 
का काय॑ राज्य ने सर्वोच्य-न्यायाघीश की हैसियत म नहीं वरन्‌ कार्यपालिका अध्यक्ष 
के नाते करता है । अपराधी का झपराध जब राज्य के विरुड होता है ठव राज्य के 
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सर्वोच्च प्रतिनिधि के नाते राष्ट्रपति को सहज ही यह अधिकार मिल जाता है ॥ि 
चह अपने अपराधा को क्षमा कर सके । यदि क्षमा आदि का ग्रधिकार स्यायपालिक 
प्रवृति का होता तब राष्ट्रपति न्‍्यायाधीद्य वी भात्रि न्‍्यायालय जमा कर बौठता तंथ 
उसके सामने दोनो पक्ष उपस्थित होते एव वह अपना निर्णय करता । यहा हम यह 
कहना चाहते हे कि राष्ट्रपति किसी प्रकार की न्‍्यायपालिवा-सत्ता का प्रयोग नहीं 
करता, वह न्याय नही करता वरन्‌ क्षमा करता है। न्याय और क्षमा में बहुत भ्रतर 
है। न्याय किन्‍्ही निर्धारित नियमो के अनुसार किया जाता है परन्तु क्षमा के लिये 
इस प्रकार की कोई मर्यादा नह हो सकती | वैसे यह स्पष्ट कर दिया गया है वि 
राष्ट्रपति किन-किन भ्रपराधो के अपराधियों को क्षमा दे सकता है श्ौर शिस 
मात्रा में । 

इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियों को कार्यपालिका श वितिया मातकर हम उन्हें 
निम्न प्रकार से वर्गीह्तत करना उचित समभते हैँ-- 

(१) सामान्य शक्तिया (96087 ए0पफ़श8) 

(२) नियुक्ति की शक्तिया (?09678 0 890907९॥) 

(+) वित्तीय शक्तिया (गिग्रध्याठाछ 9068) 

(४) श्रापात्कानीन शक्तिया (9006780009 ए0छ८ 78) 

(५) झ्ल्पकालीन शक्तिया (९79 90787ए ए0छ८78) 


सामान्य शक्तिरया 


राष्ट्रपति की सामान्य शक्तिया कई प्रकार की हैं, वे उस तमाम क्षेत्र मे ला; 
होती हैं जिसम कि ससद को विधिया बनाने का अधिकार है । किसी सधि या समभीते 
द्वारा भारत सरकार को जो दावितया प्राप्त होती हैं वे भी राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार 
में सम्मिलित होती हे । सामान्य शक्तियों के मुख्य भेद इस प्रकार हैं-- 

(क) आदेश निकालने की शक्ति 

(ख) ससद के सम्बन्ध में शक्ति 

(ग) राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति 

(घ) प्रध्यादेश जारी करने की शक्ति 

(च) सर्वोच्च-सेनापति पद 

(छ) धासन सम्बन्धी जानकारी पाने का प्रधिकार । 

(क) आदेश निकालने को दक्ति---सघ सरकार की झोर से जितने भी मादेश 
जिकाले जाते हैं वे सद राष्ट्रपति के नाम से निकाले जाते हैं, अनेक आदेशों पर उसके 
हस्ताक्षर होना अनिवायं है जिसके बिना न्यायालय आदेश को मान्यता प्रदान करने से 
मना कर सकता है, वह प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिये नियम व उपनियम 

ना सकता है । 
9५ हर) ससद के सम्बन्ध मे शदित--सविधान ने राष्ट्रपति को यह काम सौंधा 
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है कि वह संसद के सम्बन्ध में कुछ कतंव्यों का पालन और कुछ शवितियों का प्रयोग 
करेगा | कहा गया है कि वह समय-समय पर ससद वी बँठकें बुलायेगा (आराहुतत- 
करेगा), परन्तु उसको दो बैठकों के बीच में साघारणतया छह मास से श्रधिक का 
समम नही बीतना चाहिये। इसके अतिरिक्त वह ससद के सत्र (95888 00) का 
अवसान अर्थात्‌ सवरावसान (7070820०) करता है, एव उसे विघटित (3)830)98) 
करता है। सत्रावसान का भ्र्थ यह है कि वह ससद के किसी चालू सत्र अर्थात्‌ उसकी 
बैठक को समाप्त करने की घोषणा करता है। विधघटित करने का अथ है उसे भंग 
करना । यहा यह ध्यान में रखना चाहिप्रे कि संसद मे राज्यसभा का विघटन नही हो 
सकता वह्‌ एक भ्रखड भ्रौर चिरन्जीवि सदन हैं, केवल लोकसभा को ही विधटित 
किया जा सकता है। 

साधारण विधेयक जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये उसके सामने लाये जाते 
हैं तो उसे यह अधिकार दे दिया गया है कि वह उन विधेयकों को अपने सदेश के 
साथ संसद के पास पुनविचार के लिये वापिस भेज सकता है परन्तु ससद उसे दूसरी 
बार चाहे क्सी रूप में भी भेजे उसे उस पर हस्ताक्षर करके उसे लागू करना होता 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद का ग्राज्ञाकारी सेवक है वह उसकी 
इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता । 

वित्तीय विधेयको के बारे में यह कहा गया है कि जब कभी कोई विधेयक 
लोकसभा के भ्रध्यक्ष के द्वारा वित्तीय-विधेयक घोषित कर दिया जाता है तब उसे 
संसद के सामने लोकसभा में रखने से पहले उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की 
जाती है, राष्ट्रपति उस पर अपनी भनुमति तब ही देता है जब कि उसकी मन्त्रिपरिषद 
उसे वैसा करने का परामश्श दे, झन्यथाः वह उस पर अपनी अनुमति प्रदान नही करता 
ऐसे विधेयक जब ससद द्वारा पास किये जाने के बाद उसके पास हस्ताक्षर के लिये 
आते हैं तो वह्‌ चुपचाप उन पर हस्ताक्षर करके उन्हे लागू कर देता है । वह वित्तोय 
विधेयकों को संसद के पुनविचार के लिये नहीं लौटा सकता । 

राष्ट्रपति को संसद के बारे मे यह अधिकार भी दिया गया है कि वह ससद 
के किसी एक या दोनो सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण कर सकता है तथा 
कार्यपालिका की ओर से उसके कार्यों व नीतियों का ब्यौरा रख सकता है। उसके 
ऐसे भाषण मन्त्रिपरिषद के नियंत्रण में तैयार किसे जाते हैं दह्‌ तो केवल उन्हे पढने 
भर का काम्र करता है ! यह भी उसका एक कार्यपालिका हत्य ही है, वह कार्यपालिका 
के प्रध्यक्ष के नाते संसद के सामने कतर्यंपालिका के काम वी रिपार्ट पेश करता है । 
संविधान के प्रनुच्छेद ३६४ ने राष्ट्रपति वो यह अधिकार दिया है कि वह देश्व के 
बड़े बन्दरगाहों भौर वायुन्प्नड्डठो (8४ 90958७) का संसद द्वारा बनाई गई किसो 
विधि के क्षेत्र से बाहुर निकाल दे तथा उनके बारे में कोई फेर बदल कर सके । यह 
ब्यवस्था सभवत. सामरिक अर्थात्‌ संद्रिक दृष्टि से की गई है ) 

(थ) राष्ट्र का प्रतिगिधित्व करने को शवित--राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधि 
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होता है। वह विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतो और अधिकारियों को भारत को 
झोर से प्रमाणपत्र प्रदान करता है तथा विदेशी राजपुस्पो का स्वागत करता है । 

राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हैं। ज॑से 
२६ जनवरी को गणराज्य दिवस के अवसर पर वह तीतों सेनाग्रो से सलामी लेता हैं 
सथा राष्ट्रीय कडा फ्हराता है। वर्ष भर में वह श्रमेक राष्ट्रोयन्महत्व के उद्धाटन 
छरता है तथा सभाओं व सस्थाओं मे भाषण करता हैं । 

(घ) प्रध्यादेश जारी करने फी शक्ति--राष्ट्ररति को यह भधिकार दिया गया 
है कि जब ससद का प्रधिवेशन न हो रहा हो उम्र काल में यांद देश के भीतर किये 
विधि का बताना और उसे लाप्म करना अनिवायय हो जाय तो राष्ट्रपति भ्रध्यादेश जारी 
कर सकता है। अधघ्टादेशो को न्यायालय ससद की विधियों के समान द्वी सम्मान 
देंगे। परन्तु ये भ्रष्यादेश विधि नही होते वरन्‌ वे का्मंपालिवा झादेश होते हे जो 
ससद का अधिवेशन आरम्भ होने के बाद उसके सामने उसकी स्वीकृति के लिये रखे 
जाते हैं तथा यदि समद उस वारे में अपना भधिवेशन आरम्भ होने के छह मास के 
भीतर कोई निर्णय नही करती तो वे ग्रध्यारेश रद्द हो जाये।। संसद उन्हें इससे पहले 
भी रह कर सकता है या उनके समथंन मे विधि बनता सकती है। 

कुछ लोगो का विचार है कि अध्यादेश जारो करने की शवित रास्ट्रपति गौ 
विधि निर्माण की शक्ति है, परन्तु ऐसा नहीं है । यदि भध्यादेश विधि होते तो उन्हें 
ससद के सामने रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी । केदल थोड़े से समय के 
लिये न्यायालय उन्हें विधि के समान मान लेते हैं ऐसा संविधान ने लिखा है। जब 
राज्य का काम चलाने में कार्यंपालिकां को फिसी नियम का लागू करना अनिवार्य 
मालूम होता है और वह उसके लिये सतद का अधिवेशन झारम्भ होने तक रुकना 
उचित नही समभती तो वह इस प्रकार भध्यादेश जारी कर सकती है। राष्ट्रपति को 
कार्यपालिका दकिति को अधिक व्यवहारिक बनाने तथा उससे सम्बन्धित कर्यब्यों को 
पूरा करने की शक्ति देने के लिये यह भ्रघकार उसे दिया गया हैं! इस ग्धिकार 
का प्रयोग भी वह दूसरे अधिकार। के समान ही अपने मंत्रिपरिषद के पराम्श पर 
करेगा, स्वेच्छा से नही यदि वढ्‌ स्वच्छा से ऐसा करता है तो सन्त्रिपरिषद ससद के 
भीतर उसको रद्द करके राष्ट्रपति को अपमानित कर सकती है ! 

(घ) सर्वोच्चि-सेनापत्ति पव-राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्द सेत्रापति होता 
है । स्वतन्त्रता से पहले भारत मे प्रतिरक्षा सेनाओ का एक सेनापति होता था जो 
भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता धा। ग्रणराज्य की घोषणा के बाद 
सेनापति का पद राष्ट्रपति को दे दिया गया है। भारत को जल, स्थल झौर नम 
झनाप्रो के तीन झलग-प्रलग प्रमुख होते हैं परन्तु उनमें से कसी को सेनापत्ति नहीं 
कहा जाता । राष्ट्रपति को शत दी गई है कि उसके श्रादेश से देश की प्रतिरक्षा 
सेनायें कान करेगी, परन्तु इसक्ता यह अर्थ नहीं है कि वह संसद की झवःलना कर 

सकता है। उसे विधि के प्रनुनार अपनी झज्ित का अयोग करना होया । युद्ध, झाति, 
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सशस्त्र सेनायें और समस्त प्रतिरक्षा तैयारी संसद के भ्धिकार क्षेत्र के भीतर है अत 
वह इस मामले मे राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर सकती है, वह उसके लिए धन 
देन से भना कर सकती है, उसके पास यह सबसे बडी झक्ति है। परन्तु कायपालिका 
का अध्यक्ष हाने के नाते वँधानिक प्रतिबन्ध न होने पर राष्ट्रपति अपने मतजियों के 
पराम् से सशस्त्र सेमाओ को देद के झ्रातरिक विद्रोह का दमन करने का आदेश 
दे सकता है, तथा बिना मत्रियो से पूछे ही उन्हे बाह्य आकमण का सामना करने 
का आदेश कर सकता है । तवापि उसे हर स्थिति म मत्रियो के सहयोग पर तिभर 
रहना होगा क्योकि वे हो ससद की ओर से घन झौर यातायात आदि को व्यवस्था 
कर सकते हूं । अकेला राष्ट्रपति इस प्रकार सर्वोच्च-सेनापति होवे पर भी निरकुश 
सत्ता का प्रयोग नही कर सकता । राष्ट्रपति सषास्त्र सेना को जो आदेश देगा उसकी 
मापा और भावना की रचना सँनिक सेवाओं के प्रमुखों के परामर्श पर तँयार की 
जायगी । इस प्रकार वास्तव मे राष्ट्रपति किसी सत्ता का प्रयोग नहीं करता वरन्‌ वह 
एक दलीय मत्िपरिषद्‌ु और देश की सशस्त्र प्रतिरक्षा सेनाओ के मध्य सम्बन्ध 
निर्माण करता है। सविधान की यह इच्छा रही है कि सेनाप्रो को दलोय-मर्निपरिषद 
के सीधे सम्पक में आते का न अवसर मिले न उसकी आवश्यकता ही रहे जिससे कि 
बह दल किसी समय सेना की सहायता से देश की नागरिक स्वतन्त्रताओं का अपहरण 
न कर सके । यद्यपि हमारे यहा ऐसी व्यवस्था नही है कि युद्ध छेडने से पहले ससद 
वी स्वीकृति लेना आ्रायरल॑ण्ड की भाति अनिवाय॑ हो तथापि यह निश्चित है कि जब 
तक राष्ट्रपति को यह विश्वास न हो कि ससद का बहुमत वैसा करने के पक्ष में 
होगा तब तक वह युद्ध की घोषणा नही करेगा । इसका यह भी अथ॑ है कि यदि किसी 
समय देश या प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को यह परामझ् देता है कि युद्ध छेठ दिया जाय 
परन्तु यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास है कि ससद का वहुमत इस प्रस्न पर प्रधान" 
भन्‍्त्री का समर्थन नहीं करेगा तो वह्‌ प्रधानमन्त्री को साफ कह देगा कि वह उस 
परिस्थिति में बिना ससद की स्वीकृति के वैसा कोई कदम उठाने के लिय तंयार 
नहीं है । 

(छ&) क्ञासत सबधो ज्ञानकारों पाने का प्रधिकार--सविधान मे प्रघानमस्त्री 
को यह कर्तव्य सौंपा है कि वह राष्ट्रपति को सत्रिपरिदद के प्रशासन एवं विधि- 
निर्माण सवधी निर्णय और प्रस्ताव भिजवश्यगा उसे वे समस्त सूचनामे देगा जा वह 
मार्ग तथा यदि राष्ट्रपति चाहता है कि किसी ऐसे मामले को जिसमे किसी मत्री ने 
बिना सक्रिपरिदद के विचार करिय ही कोई निर्णय ले लिया हो मतिपस्पिद के 
विचाराथ पेश जिया जाये तो वह वंस्ता करेगा । इस प्रकार यद्यपि सविधान मे राष्टून 
परति बी शक्ति बहुत सोमित कर दी है तथापि उसका ऐसा प्रयोजन नही मालूम देता 
कि वह उसे बिल्कुल ही क्ठपुतली बना दे ॥ उपरोवत व्यवस्था से यह जान पटता है 
कि सविधान यह चाहता है कि प्रधानमदी झौर मत्रिपरिषद के दूसरे सदस्य दप्द्र 
पति के ब्यक्तित्व के दबाव को भ्नुभव करें और यह न समझे कि वे सर्वथा स्वचतर 
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हैं। राष्ट्रपति कार्यपरालिका विभाग का अध्यक्ष हे, इस नाते मत्रिपरिषद उसके 
आाधीन है हो । 


नियुक्ति की शक्तियां 


राष्ट्रपति को संविधान ने कुछ महत्वप्र्ण॑ नियुकितिया करने का अ्धिवार भी 
दिया है। वह दो प्रकार की नियुवितया करता है--एक तो लोक-सेवाश्रो में होने 
थाली वियुक्तिया और दूसरी राजनीतिक पदो पर नियुक्तितया, एक तोसरी प्रकार की 
नियुक्तिया भी वह करता है जिन्हे हम उच्च पदाधिकारियो की नियुक्तिया वह सकते 
हैं इनमें कुछ प्रायोग और उनके सदस्य भी सम्मिलित हैं । 

जहा तक लोक्सेवको की नियुक्तित का प्रश्न है सविधान ने ससद झौर राज्य- 
विधान मण्डलो को यह ग्रधिकार दिया है कि वे अपनेन्प्रपे लिए लोकसेथा ग्रायोग 
बनाकर उसके द्वारा लोकसेवकों की छाट करायें ! इस प्रकार लोकसेवको को चुनने 
का काम लोक्सेवा आयोग करता है और राष्ट्रपति सधीय लोकसरेवा आयोग द्वारा 
चुने गय लोगो को औपचारिक रूप में नियुक्त करता है उन्हे पद से हटाने का अधि 
कार भी यो तो राष्ट्रपति को दिया गया है तथापि उन्हें हटाने के भी नियम होते हैं 
जिनका उल्लघन नही किया जा सकता । 

राष्ट्रपति राज्य थे! महत्वपूर्ण पदों पर जो झराजनीतिक नियुक्तिया करता हैं 
उनमें सघ के महान्यायवादी, नियत्रक महालेखक परीक्षक तथा सर्वोच्च-न्यायालय 
व उच्च स्यायालयों के न्यायाधीश मुरय हैं । उनके अतिरिक्त वह सघीय लोक सेवा 
भायोग के सदस्यो झोर भ्रध्यक्ष को भी नियुक्त करता है। वह झनुसूचित व प्रादिम 
जाति भ्रधिकारी, पिछडी जाति सुधार झायोग, वित्तझ्रायोग, राष्ट्रभाषा झायोग, 
निर्वाचन झायोग एवं अन्तर्राज्य परियद आदि को नियुक्ति करता है । 

राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिया करने का भ्रधिकार भी 
दिया गया है | इनमें सकसे महत्वपूर्ण नियुवित प्रधानमंत्री और मत्रिपरिषद की है। 
वास्तव में राष्ट्रपति को प्रधानमत्री की नियुक्ति के बारे मे उस समय कोई स्वतस्त्रता 
नहीं होती जबकि ससद के भीवर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो | वत्ता 
होने पर बहुमत दल का नेता ही प्रधानमन्रों होता है और राष्ट्रपति उसे बुलाकर 
उससे मत्रिणरिषद बनाने के लिए कहता है । प्रधानमद्ी उसे मत्रिपरिषद के सदस्यों 
के नाम दे देता है और राष्ट्रपति उन सबको शपथ दिला देता है। परन्तु जब ससद 
के भीतर प्र्थात्‌ लोक्सना के भीतर किसी भी राजनीतिक दल का स्पष्ट बहुमत ने 
हो तो राष्ट्रपति को प्रधानमत्री की नियुवित में स्वतत्रता तो होती है परन्तु उससे 
कहीं भधिक परेशानी होती है श्ौर वह इस तलाझ्य मे रहता है कि वह ब्यवित कौत 
है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन मिल सके । राष्ट्रपति इप्त मामले में बोई 
दावित मही रखता, उसे यह घ्यान रखना होता है कि लोकसभा उसके बनाये हुए 
मंत्रिपरिषद को हटा न दे। प्रधानमत्री के भतिरिकत दूसरी महत्वपूर्ण नियवित बह 
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राज्यों के राज्यपाल की करता है ! ये नियुक्तिया वह प्रधान मत्री की सलाह से करता 
है, भौर इसी प्रकार वह राज्य की ओर से विदेशों भे भेजे जाने वाले राजदूृतों व 
राजनयिक-प्रतिनिधियो को नियुक्ति भो करता है । जितनी भो राजनोतिक नियुक्तिया 
हैं वे सब प्रधानमत्री की इच्छा पर निर्मैर करती हैं क्योकि राजनीतिक पद लाक- 
सभा के बहुमत प्राप्त दल के ही एकाधिकार म होते है, उन पर ऐसे लोगो का ही 
नियुवित वी जा सकती है जो मत्रिपरियद वी नीतियो को जानते और उनम 
विश्वास रखते हो तथा दल को भी उन पर पूरा भरोसा हो, विशेषकर प्रधानमत्री 
को, जे लोकसभा में बहुसख्यक दल का नेता भी होता है २ 

यहा हम राष्ट्रपति की मनोनीत करने को शक्ति का उल्लेख भी कर सकते 
हैं । सविधान के झनुसार वह राज्य सभा मे १२ सदस्यों एवं आवश्यकता पडने पर 
लोकसभा में दो आग्ल भारतीय सदस्यो को मनोनीत कर सकता है । 


वित्तीय-शक्तिर्या 


राष्ट्रपति को संविधान ने कुछ ऐसी शक्तिया दो हे जो राष्ट्रीय वित्त से 
सवधित हैं । ज॑सा कि हम बराबर कहते आय हैँ वास्तव मे ये शक्तिया राष्ट्रपति की 
ओट मे मत्रि-परिषद को दी गई हैं, राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का सत्ताधारी है। 
यद्यपि ससदात्मक लोकतंत्र मे निर्णेय करने की अन्तिम शक्ति ससद को दी 
जाती है तथापि शासन के सचालन और उसकी नीतिग्रो के लिए मंत्रिपरिषद 
उत्तरदायी होती है । राज्य का वित्त एक बहुत जटिल वस्तु होता है, उसका कारण 
यह है कि एक ओर तो लोकतशञ्न में यह विचार मान्य क्रिया गया है कि अनता से 
राज्य तभी कर मागे जबकि वह विल्कुल ही अनिवार्य हो, दुसरी ग्लोर शासन की 
सही भावश्यवता का भनुमान केवल उन्हीं लोगो को हो सकता है जो वास्तव में 
प्रशासन का काम सभालते हैं, इस दृष्टि से मत्रिपरिषद ही इस स्थिति मे होती है जिसे 
राज्य के लिए घत की सही आवश्यकता का बोध होता है, वह ही राज्य की नीतियो 
का निर्माण करती है भरत उसे ही यह ज्ञान रहता है कि उसे शासन के सचालन के 
लिए क्तिने धत की और कब आवश्यकता होगी, यदि वह व्यवस्था भग होतो है तो 
उसके लिये यह भ्रसम्भव हो जायेगा कि वह शासन का संचालन कर सके । अत 
सर्विधान ने यह शक्ति राष्ट्रपति को श्रोट मे उसे दी है कि वह किसी ऐसे विधेयक 
को जिसका सवध धन से हो ससद के सामने रखने की अनुमति दे या न दे " यदि 
ससद उसकी इच्छा के विपरीत राज्य की व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना चाहती 
है तो इसका भ्रथं मह होगा कि उसे मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं रहा है । श्र 
उस्र प्रप्रिय स्थिति को टालने के लिये सविधान ने राष्ट्रपति को यह शक्ति 
दी है कि बह लोकसभा के भ्रध्यक्ष द्वारा उसके पास भेजे गये धन-विधेवकों को संसद 
के सामने विचाराय पेश दइरने या न करने की झनुमति प्रदान करता है । वह भपनी 
भनुमति तभी अदान करेगा जबकि उसकी मंत्रिपरिषद उसे वैसा करने का 
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परामर्श देगी । 

वाधिक बजट ससद के सामने रखना--सविधान ने राष्ट्रपति को यह काम 
भी सौंपा है कि वह प्रत्यक वर्ष राज्य का बजट अर्थात्‌ आय-व्ययक तैयार करा कर 
ससद के सामने पेश कराय । इसका प्र्थ भी यहो है कि सव्िधान ने राज्य का 
वाधिक बजट तैयार करने गौर ससद के सामने रखने का काम कायंपालिका को सौंपा 
है। समदात्मक़ लोक्तस्त मे ही नही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली म॑ भी बजट तंथार 
करने का काम कार्यपालिका ही करती है, जैसा कि सयुवत राज्य धमेरिका में यह 
काम राष्ट्रपति कराता है । 

प्रापांतकोष क। नियन्त्रर--देश वे प्रापातकोप (007#एट०००9 #ए77) 
का नियस्त्रण भी सखद ने राष्ट्रपति छो सौंपा है भौर उसे शवित प्रदान की है कि 
बह राज्य के अप्रत्याशित व्यय ( ए०(075९७॥ ९598०00ए8) के लिय उसमें से 
राशिया दे सकता है। ऐसे व्यय की स्वीहृति बाद भे ससद से लेनो होती है ! 

बित्त आयोग की नियुक्ति--राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की वियुक्ति करता 
है जो उसे सध भौर राज्या के बीच होने वाले वित्तीय सम्बंधो के थारे म॑ परामर्श 
देता है। राष्ट्रपति इस भायोग फी सिफारिश के आ्राधार पर सध और राज्यो के 
? आयकर से प्राप्त होने वाली राक्षि का वितरण करता है तथा आसाम, बिहार, 
बगाल ग्रौर उड्दीसा को जूट पर प्राप्त होने वाल निर्यात कर के बदले में झ्राधिक 
प्रनुदान देता है। 

भारत की स्वाधीनता के समय जो देशी नरेश भारत सघ में सम्मिलित 
हैए थे उनको दी जान वाली प्रिवी पसं की राशि बा निर्धारण भी राष्ट्रपति द्ठी 
करता है । 


झापात्कालीन शक्तिया 


हमारे सविघान ने राष्ट्रपति को जितनी शक्तियां प्रदान की हैं उन सबमें 
सबसे भ्रधिक विवाद उसकी अ्रपात्कालीन शक्तियों के बारे म हुआ है। संविधान ने 
झापात्‌काल के बारे म पहल स सोचा है झौर उप्तमे शासन-व्यवस्था का क्या स्विरूप 
होगा यह तय किया है । उसने निइचय किया है कि थदि राष्ट्रपति भावश्यक समझे 
तो आपात्काल म देश वी शासन व्यवस्था सधात्मक दे स्थान पर एकात्मक हो सकती 
है भौर उतका पूरा भार राष्ट्रपति पर रहेगा। 

राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह निम्न परिस्थितियी में भापातू 
(8४०:४०००३ ) की घोषणा करेगा -- 

१ युद्ध, झाश्रमण झथवा आतरिक उपद्रव शुरू हो जाने पर या उसकी 

झाशका होने पर, 
३ राज्यो में साविधानिक तन्त्र की भ्र्ृफलता पर, 
३. राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था विगडने पर या उसवी भाश्यका होने पर । 


संघीय कार्यंपालिका राष्दुर्पात ३६४५ 


(१) सविधान में लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो 
जाये कि राष्ट्र में युद्ध, आाऊमण झथवा आतरिक अव्यवस्था की सम्भावना पंदा हो 
गई है तो वह झापात्काल की धोषणा कर सकता है। ऐसी धोषणा के द्वारा बह 
शाम व्यवस्था में निम्न परिवर्सन कर सकता है -- 

(भर) देश में एकात्मक शासन को व्यवस्या की घोषणा कर दे तथा ससद 
को यह अधिकार दे दे कि वह राज्य सूची के विपयो पर भी विधि निर्माण कर 
सवत्ती है । ऐसी स्थिति म राज्यो की वे विधिया रह समझी जायेंगी जो सघीय 
विधियो के विपरीत हो । इसके अतिरिक्त सधीय कार्यपालिदः सारे देश के शासन 
के लिये समर्थ मानी जायेगी । 

(व) संविधान द्वारा सागरिको को दिय गय भाषण, सघ बनाने, सभा करने, 
देश मे कही भी घूमने तथा निवास करने, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने और बेचने तथा 
कोई भी व्यापार या धन्धा करने के मौलिक भ्रधिकार झापात्काल के भीतर निलबित 
(80७7०70 व) रहेगे । उसे यह्‌ झधिकार भी दिया गया है कि यदि वह चाहे 
तो नागरिकों का साविघानिक उपचारो का अधिकार भी छीन ले । 

(स) राष्ट्रपति को यह भधिकार दिया गया है कि वह सघ और राज्यों के 
बोच राजस्व के वितरण सम्बन्धी व्यवस्था को उस समय के लिय रहू कर सके । 

(२) सर्विधान के अनुच्छेद ३५६ म वहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को 
किसी राज्य के राज्यपाल वी सूचना पर या अन्य किसी प्रकार इस बारे में विश्वास 
हो जाय कि झमुक राज्य म साविधानिक तन्‍्त्र असफल हो गया है तथा वहा संविधान 
के झनुस्तार शासन का चलाया जाना तत्कालीन परिस्थितियों मे सम्भव नहीं रह गया 
है तो वह्‌ उस राज्य में श्रापात्काल की घोषणा कर सकता है। इसके अतिरिबत 
भदुच्छेद ३६५ कहता है कि यदि राष्ट्रपति यह देखता है कि कोई राज्य राविधान की 
घाराभो के भझनुसार जहा उसे सघ के कार्यपालिका भ्रादेशों का पालन करना चाहिये 
वंसा नहीं करता है तो राष्ट्रपति ऐसा माने सकता है कि वहा साविधानिक शासन 
नहीं चल रहा है उस स्थिति में भी वह वहा आपात्काल वी घोषणा कर सकता है। 
वह एक घोषणा द्वारा उस राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ित को स्वय सम्भाल 
सकता है, विधायी सत्ता सघ ससद को दे सकता है तथा राज्य के भ तर किसी व्यवित 
या भधिवारी से सम्बन्ध रखने वाली संविधान की किसी धारा को लागू होने से पूरी 
तरह रोक सकता है। संसद को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह इस प्रकार 
प्राप्त होने बालो विघायी सत्ता राष्ट्रपति को दे सकती है और उसे यह अधिकार भो 
दे सकती है कि वह उस सत्ता को जिसे चाहे उसे हस्तातरित कर सकता है । 

(३) यदि राष्ट्रपति यह सममता हूँ कि देश की अर्ध-ब्यवस्था और वित्तीय- 
स्पिरता सकट म॒ पड गई हूं तो वह झ,पात्काल की घोषणा कर सकता हैं। इस 
घोषणा के दाद सघ को भोर से राज्यो को वित्तीय भामलो म जो आदेश भेजे जायेंगे 
बे उन्हें मानने होगे। राष्ट्रपति इस शकार के क्सो ग्रादेश द्वारा राज्य सरकारों को 
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यह कह सकता हूँ कि वे अपने राज्य कर्मचारियों के वेतद और भत्ते कमर करें तथा 
प्रत्यक वित्तीय विधेयक को राज्य-विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद उसकी 
स्वोकझृति के लिय उसके पास भेजें । 

इस व्यवस्था के अ्न्तगत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया हूँ कि वह सधीय 
कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम कर दे तथा सर्वोच्चल्यायालय भौर उच्च- 
न्यायालयों के न्‍्यायाधीशो के वेतव और भत्ते भी कम कर दे। यह बात स्मरण 
रखने योग्य है कि साधारण परिस्थिति में न्यायाधीशों के कार्यकाल के भीतर उनके 
वेतन-भत्ते कम करते की शवित सविधान ने ससद को भी नही दी हूँ । 

आपातकालीन शक्तियों पर सा्िधानिक प्रतिबन्ध--इन शक्तियों के प्रयोग 
पर सविधान ने कुछ भम्भीर प्रतिबंध लगाय है जो राष्ट्रपति को मनमावी करने से 
रोक्ते ह। इन प्रतिबधो का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हूं -- 

१ श्रापात्काल की प्रत्यक धोषणा जारी होने के शीक्र बाद ही संसद के 
दोनो रूदनो के सामने स्वीकृति के लिये वेश को जायेगी । 

२ ऐसी प्रत्येक घोषणा जारी होने के दो मास बीतते ही रह हो जायेगी, 
उसे जारी रखने के लिय या तो राष्टपति उसे दोबारा जारी करेगा या यदि सगद 
के दोनो सदनो की बेठक हो रही हो तो वे उसे स्वीकार करके उसकी प्रवर्धि बढ़ा 
सकते है । 

३. संसद की स्वीडृति प्राप्त हो जाने की स्थिति में यह घोषणा प्रधिक से 
अधिक एक बार में छह्ट मास तक जारी रखी जा सकती है ससद उसे फिर से जारी 
कर सकता हूं परन्तु कुल मिलाकर ससद भी उसे एक वार में लगातार तीन वर्ष से 
भ्रधिक तक जारी नही रप् सकती । 

४ यदि लोकसभा घोषणा के पहने ही विघटित कर दी गई हो या बह 
घोषणा किय जाने के दो मास के भीतर विधदित कर दी जाये तब उस स्थिति में 
शप्दूपति घोषणा को राज्यसभा के सामने पेश करेगा और उसके द्वारा स्वीकाद कर 
लिय जाने पर वह घोषणा लोकसभा के नय निर्वाचन होने के बाद उसके पहले 
प्रधिवेशन में हो पेश की जायगी और यदि लोकसभा उसे स्वीकार नहीं करती तो वह 
घोषणा लोकसभा का अधिवेशत झारम्भ होने के ३० दिन के भीतर रह हो जाथगी। 

राष्टूपति की आपात्कालीन शक्तियों का मूल्याकन हम झागे करेंगे यहा इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि सविधान इन दक्तियो के द्वारा राष्ट्रपति के हाथ मजबूत 
करना नहीं चाहता था, उसका प्रयोजन केवल यह था कि देश की ग्रतण्डता बनी रहे, 
कोई राज्य यदि सघ के विछद्ध विद्रोह कर दे तो उसे काबू म लाया जा सके भौर देश 
की भ्रखण्डता वी रक्षा की जा सके दूसरे यह कि देश मे भ्रचातक कोई गम्भीर सकद 
उपस्थित हो जाय तो कार्यपालिका तुरन्त उसका सामना कर सके । ऐसा मे हो कि 
जितनी देर में ससद से स्वीकृति ली जाय उतनी देर मे सादा देश भपनी स्वतस्तता ह्दी 
सो बैठे या गम्भीर झापिक सकट म फस जाय, इसका तीसरा प्रयोजन यह है ड्डि 
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सकट का सामना करने के लिए सारे देश की सगठित शक्ति एकत्रित की 

भ्रौर सकट का सामना एकठा के साथ किया जा सके । यह बात तो स्पष्ट 
शान्विकाल में तो यह सम्भव है कि लोकतात्रिक ढग से शासन चलाया जा सके परन्तु 
झभी तक राजनीति के क्षेत्र से इस प्रकार के कसी सिद्धान्त की खोज नहीं की जा 
सकी है कि युद्ध या दूसरे सकट के समय भी वाद-विवाद और चर्चात्नो के द्वारा ही 
काम किया जा सके, ऐसे समय तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता देकर सारे 
राप्ट्र को उसका भनुसरण करना ही होता हैँ यह बात अलग है कि वह व्यक्ति कौन 
हो, इस बारे म भी साविघानिक स्थिति स्पष्ट हैँ कि राज्य का साविघानिक भ्रध्यक्ष 
हो ऐसे भ्रवस रो पर भी राज्य के शासन सूत्र अथवा युद्ध का सचालन करेगा, इसी 
दृष्टि से उसे देश का सर्वोच्चि-सेनापति बनाया ग्रया हूँ प्रौर इसौलिग्र उसे आपात्कालीन 
शक्तिया दी गई हूँ । यह तो सत्य ही हूँ कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने 
प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार करेगा । यहा यह बात घ्याव देने योग्य हुँ कि 
महात्मा गाधी के अ्हिसात्मक सत्याग्रह म भी सघर्प के समय एक व्यक्ति को सत्याग्रह 
का प्रधिनायक ()702607) बताना होता था झौर स्वय गाधीजों ही वह काम 
सम्भालते ये, प्राचार्य विभोवा वी शाति सेना के विचार मे भी सेनापति या कमाडर 
का स्थान है भौर ये स्वयं उसके कमाडर हैं, उसमे भी श्राज्ञापालन का आग्रह हूँ। 
शाष्ट के जीवन की रक्षा के लिय हम बिसी न किसी को प्पना नायक चुनना ही 
होता है। सविधान ने राष्टपति को ही वैसा नायक माना हैं । 


झल्पकालीन द्यक्तिया 


१ सविधान ने कुछ व्यवस्थायें ग्रल्पकाल के लिये की हैं और उनके बारे 
में भ्रधिकाश सत्ता राष्टपति को दी है। राष्टपति को रुत्ता दी गई है कि वह ससद 
का निर्णय होने तक निम्न विययो के बारे में व्यवस्था कर सकेगा--- 

भारत की सचित निधि के सग्रह रक्षण और विनियोग कौ व्यवस्था--- 

आयकर से होने वाली भाय में से राज्यो को दिय जाने वाले श्र श को निर्घा- 
रित करना ॥ 

कुछ राज्यों को निश्चित कार्यों के लिय सचीय राजस्व में से सहायता झनु- 
दान की राशि निश्िचत करना । 

२ संविधान ने तिम्न विषयो पर कुछ निश्चित समय के लिये व्यवस्था करने 
का भार राष्टपति वर डाला है-- 

सविधान मे यद्यपि १६६४ तक प्र॑ग्रेजो को बनाये रखने वी स्वीक़ति दी है 
तथापि उसने राष्ट्रपति को यह धब्ति दी है कि वह यदि उचित समझे तो उससे पूर्व 
हो किसी सरवारो काम बे लिये हिंदी को प्रचतित कर सकेगा ॥ वह संविधान सागर 
होने के पाँचवें भौर दसतें बे पर राष्ट्रभाषा प्रायोग नियुवत करेगा तथा उसकी 
सिफ्लारिशो एर व सखद को राष्ट्रभावा समम्रिति के निणयों के प्रक्ताज्ष में रफ्ट्रमावा 


३९९ ५ भारतीय राजनोति का विकास ग्लयौर संविधान 
7 की अ्रगति के लिये प्रावश्यक कार्यवाही करेगा। १६६५ के पूर्व किसी भो राख्य में 
अग्रेजी को बहिष्शृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव विधानन्मण्डल मे तब तक पेश नहीं 
किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर भ्रपतरी सहमति प्रदान व बर दे। 
अह्पसद्यको के बारे में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया हैकि 
संविधान के प्रारम्मिक दस्त वर्षों के भोतर यदि उसे लगता है कि ससद के मीतर प्रास- 
भारतीय जाति का समुचित प्रतिनिधित्व नही हुआ है तो वह संसद में उस जाति के 
दो सदस्य मथोतरीत कर सकता है। आठवें सशोधन द्वारा यह शक्ति सन्‌ १६६६ 
ठक के लिए बड़ा दी गई है य शक्तिया समय बीतने पर समाप्त होती जाती हैं 


वया राष्ट्रपति भ्रधिवायक बन सकता है ? 


राष्ट्रपति की दाक्ितियों का अध्ययन करते से ऐसा लगता है मानों सविधाव 
ने शध्टूपति को अधिनायक बनाने कय विचार किया हो । इस बारे मैं भनेक विद्वानों 
का मत है कि उसकी झाषपात्कालीन शक्तिया ऐसो है कि वह यदि पसद करे तो प्रषि- 
नायक बन सकता है। दस प्रश्न पर विचार करने के लिये हमे श्रपते देश के संविधान 
से थोडा हटकर क्िटेने के सम्राट की सबिधानिक स्थिति का श्रष्ययन भी करनी होगा 
भौर यह पता लगावा होगा कि सक्षदात्मक लोकतस्त के भीवर किस प्रकार इसमे 
पच्छी व सुरक्षित व्यवस्था की जा सकती थी, तथा राष्ट्रपति क्‍या वाह्तव मे सचगुष 
प्रधिनायक वन सकता हे २? यो तो अधितायक बनने के लिये किसी पर रोक नहीं 
लगाई जा सकती, भिसे सेना का समर्थन मिल जाये बह संविधान का अतिक्रमण करके 
पअधितायद धन सकता है परम्तु देखना यह है कि क्या भारतीय सदियात मे साबि- 
घानिक-प्रधिनायकत्व को व्यवस्था की है? प्रइन यह भी हो सकता है कि यदि 
प्रधिनायकत्व साविधानिक हो तो क्या वह अद्ाछवीय है, विशेषकर सकटकालीन 
परिस्थितियों मे ? 

संसद का विघटन--राष्ट्रपत की शक्तियों सें एक महत्वपूर्ण शक्ति लोक 
सभा को विघटित करने की है । जहा तक राज्यभआ का प्रइन है वह तो विघटित 
की ही नहीं जा सकती क्योकि वह एक स्थायी रादन है॥ लोकसभा के विधटत के 
लिये अ्रधानमन्दी वी बात भातना कया राष्ट्रपति के लिये अनिवाये होया ? और बया 
राष्ट्रपति बिना प्रधानमस्त्री को सलाह के समद को विधड़ित कर सकता है ? ये दो 
प्रश्न इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण हैं। 

भारत का राष्ट्रपति वाघ्तव में द्विटिय सम्राट के तमूवे का अधिकारी है। 
दिदेन में यधापि सम्राट या सन्नाजी को ही राज्य की प्रमुता दो गई है परन्तु व्यवहार 
में दह किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, इसीलिय यह कहा जाता है कि वह 
गलती नहीं दरतदा । जो कुछ करता ही नहीं वह गलती करेगा ही कँसे * गलती था 
सही सब कुछ मब्त्रिमण्डल करता है भौर वह भपने कामो के लिये सक्षद के सामने 
उत्तरदायी होता है। भत स्वाभाविक तौर पर राष्टूपति उस समय सम्रद फी वि 
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टित करेगा जब कि प्रघानमन्त्री उसे वैसा करने का परामश दे । यदि राष्ट्रपति को 
यह सदेह हो जाता है कि प्रधानमन्त्री की स्थिति लोकसभा म डावाडोल हो गई है 
तथा उसका बहुमत उसके साथ नही रहा दो वह लोकसभा को विघटित करते से 
मना कर सकता है अथवा कुछ समय विरोधी दलो के नेताओं से वातघीत करके यह 
पता लगाने कौ चेष्टा कर सकता है कि कोई दूसरा दल अपने को मन्त्रिपरिषद 
बनाने की स्थिति मे समभता है क्या | यदि उसे यह विद्ववास हो जाये कि दूसरा दल 
सम्त्रिपरिपद बना सकेगा अर्थात्‌ लोकसभा के बहुमत का समथंत्र प्राप्त कर सकेगा 
तो बह लोकसभा को विघटित करने से मना कर देगा और मत्त्रिपरिषद को हटाकर 
नई मम्त्रिपरिपद बना सकता है। परन्तु यदि प्रधानमनी भभी तक लोकसभा मे 
बहुमत को श्पने साथ लिय है तब राष्ट्रपति को ससद का विघटन करना ही होगा । 
यदि राष्ट्रपति दैसा न करे तो प्रधानमत्री त्यागरपत्र दे देगा और साविधानिक शासन 
का चलना असम्भव बना देगा क्योकि ससद में उसका बहुमत होने से राष्ट्रपति दूसरा 
मत्रिपरिपद नहीं बना सकेगा और उसे उस स्थिति में विवश होकर लोकसभा का 
विघटन करना ही होगा । इस मामले में हमें ऐसी कोई सम्भावना नहीं लगती कि 
राष्ट्रपति म्रधिनायक हो सकता है । यदि राष्ट्रपति प्रधावमत्री की सलाह के बिना ही 
लोकसभा को विघटित कर देता है तो निश्चय ही वह अपनी स्थिति को सकट में 
डालता है और बहुसख्यक दल से लडाई ठानता है क्योंकि बहुसख्यक दल निर्वाचन 
के समय अपनी नीतियो पर डटा रहकर जनता के समथंन की माग करेगा भौर यदि 
वह फिर से लोकसभा के भीतर बहुमत प्राप्त कर लेता है तो एक श्रकार से यह 
जनता का निर्णय होगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा ससद के विघटन को नापसद करती 
है तथा वैसी स्थिति मे राष्ट्रपति को श्रपना पद छोडना होगा या महाभियोग का 
सामना करना होगा। अपनी सर्जी से ससद को विघटित करने का कोई अवसर 
राष्ट्रपति को मिलेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती | 
प्रधाममन्त्री को नियुक्ति और उसे हटाने की शवित--यद्यपि संविधान यह 
कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्द्री को नियुक्त करेगा तथा उसको हटा सकेगा, तथापि 
सविधान दूसरी ओर यह भी कहता है कि प्रधानमन्त्री और उसबी मन्त्रिपरिषद ससद 
के सामने उत्तरदायी हाग । इसका अथ यह है कि जिस दल का लोकसभा में बहुमत- 
होगा उसका नेता ही प्रधानमन्द्री बन सकेगा श्रौर अन्य मन्त्रियों की जो सूची वह 
राष्ट्रपति के सामने पेश करेगा उसे वह माननी होगी क्योकि मन्त्रिपरिषद दलीय 
आधार पर दल की स्थिति के श्रनुभार बनती है अत उस मामले मे राष्ट्रपति हस्त- 
क्षेप नही कर सकेगा ॥ जहा तक प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद के हटाने का प्रइन 
है उस बारे मे राष्ट्रपति वी झक्ति बहुत सीमित है, वह तब तक किसी प्रधानमन्त्री 
को हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक कि ससद म उसका बहुमत मौजूद हो, 
बयोकि सदि वह बसा करता है तो उसके सामने यह साविधानिक सकट झा जायगा 
कि मा त्रपरिषद कौन बनाये। यदि कोई प्रधानमन्त्री ससद का विश्वास खो देता है 
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तो वह स्वय ही त्याग्रपत्र दे देगा, परन्तु यदि वह दैसा न करे तो राष्ट्रपति उससे 
त्यागपत्र भाग सकता है प्रभवा उसे हटा सकता है ॥ उस समय उसका हटाना उचित 
होगा क्योकि तब विरोधी दल का नेता प्रधानमन्त्री बनकर प्रपनी मन्त्रिपरिषद बनाने 
की स्थिति में होगा जिसके पीछे बहुमत का समर्थन हो । अत यहा भी राष्ट्रपति की 
इवितिया लगभग शृन्य ही हो जाती हैं। 

प्रसिद्ध सविधान छ्ास्त्री ए ग्लैडहिल ने अपनी पुस्तक दा इंडियन कान्टदीट्यू- 
शत में यह झका प्रकट वी है कि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति अधितायक हो 
सकता है। मार लें कि राष्ट्रपति मनमाने ढग से काम करने लगता है तब संसद में 
उस पर महाभिमोग चलाने के लिये प्रस्ताव लाया जाता है । प्रस्ताव चौदह दिन बाद 
सदन के मत के लिये पेश करने का वियम है इसी बीच मे राष्ट्पति संसद 
को भग कर देता है, भ्रव संसद के नये निर्वाचन होगे उनमे कुछ समय विकल भायेगा 
पझोर कुल छह महीने तक संसद का भ्रधिवेशन होने से रोका जा सकता है। इस बीच 
वह भ्रष्यादेश जारी करके शासन चलाता रहेगा, उसके बाद थदि वह आपात्काल वी 
घोषणा करदे तथा सारे देश का शासन हाथ मे ले ले व सेनापति होने के नाते देश 
की सशस्त्र सेताप्रो की सहायता से देक्ष में स॑निक शासन करने लग जाय तो 
सविधान उस दशा में उसका कुछ भी नहीं बिगांड सकेगा भौर वह अधिवायक 
हो जायेगा । 

जममंनी के वाइमर संविधात मे हमारे संविधान की ही भाति कुछ झपिवार 
राष्ट्रपति को दिये गये ये उन्हीं की सहायता से वहा संविधान का भतिक्रमण करके 
अधितायक्वादी शासन की स्थापना की गई थी, श्रत भारत में इस स्थिति को कोरी 
बल्पता का विकार मानना ठीक नही होगा। परन्तु इस शका में भारत की मासिक 
स्थिति को घ्यान में नही रखा गया है, यहा की जनता अपनी स्वतन्त्रता के बारे में 
बहुत जागरूक हो गई है तथा हमने निश्चित रूप से ज्िटिश परम्परा दा अ्नुकरण 
किया है जिसके झनुसार राष्ट्पति से यह अपेक्षा की गई है कि बह प्रधानमख के 
परामर्श के बिना कोई काम नही करेगा। सविधान ने मग्त्रिपरियद के उत्तरदायित्व 
के सिटधात का प्रतिपादन करके राष्ट्रपति की ब्यवितगत सत्ता का निषेष स्पष्ट तोर 
पर कर दिया है । हमारे सविधान ने इस मामले मे ब्रिटिश संविधान की हूबहू नकल 
करने वी वैप्टा वी है। संविधान बनाते समय निर्माता यह भूल गये कि बिटिए 
संविधान की परम्परायें एक दीध॑काल मे पडी हैं, भ्रौर वे वहा वे लोगो के स्वभाव 
का भ्रंग बन चुकी हैं। जब हम लिखित संविधान' बचाने बैठते हैं तो यह घावश्यक 
नहीं है कि हम उसको लिखित घाराप्रो का भ्र्य अतिखित परम्पराप्रो के सहारे 
विकसित होने के लिये छोड दें । हमारा सविधान राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में 
आयरलैंड के सविधान की भाषा का अनुकरण कर सकता था) भायरेड में स्दि- 
धान लिखित रूप में यह व्यवस्था करता है कि प्रघानमन्त्री वी नियुक्षित राष्ट्रपर्ि 
नही करेगा वरन्‌ संसद करेगी, वहा राष्ट्रपति को यह अधिकार भी नहीं दिया गया 
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है कि वह शासन के मामलो के वारे मे परिचित रहे और वह मस्त्रिपरिषद अथवा 
ससद को परामझश दे सके । इस प्रकार उन्होने ब्रिटेन की उस रूढिवादिता का भनु- 
करण नही किया है जिसके श्ननुसार ब्रिटिश संविधान के वारे मे यह कहावत ठीक 
जचती है कि “हाथी के दात दिखाने के और खाने के और” । वहा सिद्धात कुछ 
है तथा व्यवहार कुछ और । लिस्वित सविधान को सिद्धात और व्यवहार के बीच के 
इस भेद को जहा तक हो सके कम्र करना चाहिये परन्तु हमारे सविधान ने उस 
अन्तर को बनाये रखने की चेष्टा की है | 

भारत का राष्ट्रपति श्रौर ब्रिटेन का सम्नाट--प्रो० लास्की ने कहा है कि 
सम्राट को वास्तव में किसी प्रकार के स्वेच्छिक श्रधिकार नहीं हैं “सम्राट के साववे 
जनिक काये ऐसे होनें चाहियें जिनमे उसे स्वेच्छा के प्रयोग का अवसर न रहे, लोक- 
मत की मान्यता है कि उसे अपने मन्त्रियों का परामशं मानना चाहिये ।/ इसी 
प्रकार वाल्टर बैजहाट ने लिखा है कि ब्रिटिश सम्राट सविधान का प्रतिष्ठित झग 
है प्रौर मन्त्रिमण्डल उसका सक्रिय अंग है जिसके द्वारा वह कार्य करता है तथा 
शासन करता है । वह सञ्राट के अधिकारों को अपने प्रसिद्ध वाक्य में इस प्रकार 
वर्णन करता हूँ, ' हमारे जैसे साविधानिक राजतन्त्र में सम्राट को तीन अधिकार हें- 
परामश् देने का अधिकार चेतावनी देते का अधिकार और प्रोत्साहन देने का अधि- 
कार | समभदार तथा बुद्धिमान सम्राट इनसे अधिक और कुछ नही चाहेगा ।”8 

ब्रिठिश सम्नाट शौर भारतीय राष्ट्रपति समान स्थिति के अ्रधिकारी हैं, वे 
दोनो अपने भपने देशो के साविधानिक अध्यक्ष हें तथा अपने कर्तव्यों का पालन एक 
ऐसे मन्त्रिमण्डल के परामझ से करते हैं जो झपने-अपने देश म अपने सम्राट या 
राष्ट्रति को दी जाने वाली सलाह के लिय अपनी ससद के सामने उत्तरदायी 
होता है 

यद्यपि भारत के राष्ट्रपति को दी गई कुछ शक्तिया जैसे मन्त्रियों की नियुक्ति 
उनको हटाना, उनके बीच प्रशासकीय विभागों का वितरण, शासन के ठीक-ठीक 
सचालत के लिये नियम बनाना ससद को सदेश भेजना और उसके द्वारा पारित 
विधेयको को पुनविचार के लिय वापिस भेजना आदि देखने म ऐसी लगती हें ज॑सी कि 
सयुक्‍त राज्य भ्रमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परन्तु वास्तव म भारत कय राष्ट्रपति 
प्रमेरिकन राष्ट्रपति से मित्र प्रकार का अधिकारी है, उसे अपने मन्त्रिपरिषद के 
परामझं को स्वीकार करना होता है क्योकि वह समद के प्रति उत्तरदायी होता है, 
अमेरिकन, मल्त्रिमणयल, कग्फे झ के प्रति स्टर्पणरी नय कोल रफ्टपत्दि के; फ्रत्ति उत्तर- 
दायी है, वहा मन्‍्त्री लोग राष्ट्रपति के निजी सेवक जैसे हें, जिन्हें वह जद चाहे हटा 
सकता है, भारत के मन्‍्त्री राष्ट्रपति के सेवक न होकर समसद के ऐसे विचिनत सेवक हैं 
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जो उस पर स्वामित्व रखते हैं क्योकि वहा उनका बहुमत होता है जिसके बल पर वे 
उससे भ्रपनी बात मनवाते हैँ और राष्ट्रपति उन्हे उनके पद से केवल तभी हटा सकता 
है जब कि वे स्वयं ससद द्वारा अविद्बास प्रकट किय जान पर त्यागपत्र नहीं दे देते । 
यदि वह बहुमत प्राप्त मम्त्रिपरिषद को स्वेच्छा से हटाने की मू्ंता कर वँठता है त्तो 
उस पर संविधान का अतिक्रमण करने का झारोप लग्राकर महाभियोग लगाया जा 
सकता है । 
भारतीय राष्टपति की उपरोक्त शक्तियों के बारे में तीसरे और चौथे 
गणतत्रीय सविधानो के भ तगंत फ्रास के राष्टूपति का उदाहरण देना लाभदायक होगा 
उसे भी इस प्रकार की शकितिया दी गई थी परन्तु वह बेचारा अपने देश की विधायिवी 
के सामने अपना निजी सदेश जिसके शब्द उसके अपने थे केवल दो बार ही भेज 
सकता था, एक तो अपने निर्वाचन पर उसे धन्यवाद देने के लिय और दूसरे त्यागपत्र 
देते समय, शेष सब सदेश मन्त्रिमण्डल की शोर से तैयार करके उसे दें दिय जाते थे 
जिन्हें बह घोषणा करने वाले वी. तरह केवल पढ सकता था, उनके झब्दों में कोई 
हेरफेर नही कर सकता था। 
हमारे विचार से ऐसा मानने का कोई कारण नही है कि भारत का राष्ट्रपति 

प्रधिनायक हो सकता है । इस घारणा का एक आधार यह है कि सविधान के पिछले 
दस वर्षो म जो परम्परा इस बारे म॑ बनी है वह आने वाले राष्ट्रपतियो के लिय एक 
साविधानिक मर्यादा का काम करेगी । पिछले काल म भारत के राष्ट्रपति ने वाल्टर 
बेजहाट के परामझ्षण का आझ्रादझ्श-प्नुयायी की भाति झनुकरण विया है उसने कभी भी 
किसी भी पभ्रवसर पर अपने मन्त्रिमण्डल के परामर्श का उल्लघन नहीं किया तथा 
अपनी शवितियो का प्रयोग स्वेच्छा से नही क्या । यह परम्परा साविधानिक विधि का 
स्वरूप ले लेगी और शक्तियो के प्रयोग न किय जाने पर सहज ही राष्ट्रपति की 
निरकुश दक्तिया समाप्त हो जायेंगी श्रौर उनका अस्तित्व केवल कागज पर ही रह 
जायगा जिससे कि राष्टपति-पद के महत्व भौर उसकी प्रतिप्ठा मे किसी प्रकार वी 
कमी न झाते पाय । सविधान निर्माताओ के सामने एक प्रइन यह भी था कि यदि ये 
राष्ट्रपति की साविधानिक मर्यादाझ्रो का उल्लेख लिखित रूप में सविधान में कर देते 
तो वे उसके लिय राष्ट्र में उस सम्मान को जायत नहीं कर सकते ये जो ब्रिटेन मं 

वहा की परम्परागत राजश्ञाही को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति क प्रति भारत क्री 

जनता की कोई वश परम्परागत निष्ठायें तो हैं नहीं, कंदल उसकी शक्तियों के 

अतिरजित वर्णन से ही उसके प्रति निष्ठा का निर्माण किया जा सकता था झौर 

वैसा करने को चेप्टा की गई है। हाथी के दास दिखाने के और खाने के भौर' यह 

स्याय उस पर पूरी तरह से लागू होता है, देखने मे वह भारत का स्वामी है परन्तु 

व्यवहार मे वह एक प्रतिष्ठितन-्शून्य है। घून्य का गणित म॑ बहुत महत्व है परल्चु तभी 

जब कि वह किसी पूर्ण सल्‍्या के बाद में लगाया जाता है, उसके पहले लगाने पर 

शून्य का कोई मूल्य नहीं होता। बाद में शून्य लगाने से उस सख्या का मान भी बढ़ता 
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है जिसक आगे उसे लगाया जाता है । ठीक इसी प्रकार हमारा राष्ट्रपति एक विशाल 
झवित संम्पन्न शून्य है जिसे मन्विपरिषद अथवा संसद के बहुमत के बाद रखने से 
उसका उपयोग होता है परन्तु यदि वह अपने आप को संसद के ऊपर रखना चाहे 
सो न उस को कोई मान प्राप्त होगा और न ससद का ही मान बढेगा। 

राष्ट्रपति के अधिनायक हाने पर सबसे बडा श्रतिवन्ध यह है कि बह ससद 
और राज्य विधानमण्डलो के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुवा जाता है, निश्चय ही 
निर्वाचन करते समय वे यह देख लेंग कि जिस व्यक्ति को वे मत दे रहे है वह इस 
प्रकार का तो नही है कि अपने विचारो में बहुत उग्र भौर झ्ाग्रही हो। यहा हम एक 
उदाहरण लेते हैं, जिस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रश्न झ्राया 
उस समय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी देश के गवर्नर जनरल थे और वे हर प्रकार 
से एक कुशल राजनीतिन, प्रशासक तथा वयोवृद्ध राजनीतिन्न है परन्तु उन्हे राष्ट्रपति 
पद के लिये नहीं चुना गया, उसका कारण यह नही था कि बहुमत डा० राजेन्द्रप्रसाद 
जी को वह सम्मान देना चाहता था। यदि वह पद श्री राजाजी को दिया जाता तो 
निरचय ही स्वय डा० राजेन्द्रप्रमाद को बहु 7सन्नता होती और वे स्वय मन्त्रिमण्डल 
के सदस्य बने रहना पसद करते, परन्तु सबलोग थहसाफतौर पर जानते थे कि राजाजी 
एक निष्किय विचारक नही है, वे थराबर राजनीतिक चितन करते है उनका चितन 
मौलिक होता है, वे श्रपने विचारो के प्रति खूब झाग्रही हे तथा केवल काग्रेस के नेताग्रो 
में ही नहीं सारे देश म उनका बड़ा सम्मान है तथा उनकी झ्रावाज आदर और श्रद्धा के 
साथ ही नही सुनी जाती वरन्‌ वह बुद्धिमत्तायूर्ग है यह भरोसा किया जाता है, श्रत 
उनसे किसी भी प्रकार यह झाशा नही थी किवे राष्ट्रपति पद के लिये पर्याप्त तठस्थता, 
निस्पृह्वता और निराग्रह वृत्ति का परिचय दे सकेंगे। यह डर था कि यदि भारत का 
प्रथम राष्ट्रपति ही श्रपनी सत्ता का दावा करेगा और अपने मन्त्रिमण्डल या ससद की 
इच्छा की अवहेलना करेगा तो उससे देश में एक ऐसी साविधानिक परम्परा का 
विकास होगा जिसके कारण देश में समदात्मक शासन का चलना अ्सभव हो जायगा 
श्रौर सारा साविधानिक ढाचा खण्डित हो जायेगा। इस भय स उन्हें वह पद नहीं 
दिया गया तथा उस पद के लिय श्रो राजेन्द्र बाबू को चुना गया जो झपनी निस्पहता 
म महाराजा जनक के समान महान हैं तथ उस सविधान की रक्षा के लिये जिम्मेदार 
है जिसके वे स्वय पिता हैं । 


(२) उपराप्द्रपति 


हमारे सविघान म लिखा है कि भारत का एक उपराध्ट्पति होगा। उसका 
निर्वाचन ससद के दोनो सदन सयुवत अधिवेशन स एकल सक्मणीय मत द्वारा आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से करेंग । मतदान ग्रुप्त होगा, जिसे ग्रढ्झललाका वहते 
हैं। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्येक उम्मीदवार मे निम्न योग्यताओं का होना झनिवाय॑े 


है ;-- 
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(१) वह भारत का नागरिक हा, 
(२) उसकी आयु ३४५ वर्ष से कम न हो, 
(३) रह राज्यसभा का सदस्य होने के लिये अतिवाय्य योग्यता € वा हो, 
(४) संघ या राज्य मे किसी लाभ के पद पर न हो । 
उपराष्ट्पति अपने निर्वाचन के बाद संसद या राज्य-विधानमण्डल के किसी 
सदन का सदस्य नही रह सकेगा तथा अन्य कोई लाभ का पद नहीं घारण कर 
सकेगा । 
उपराप्ट्पति का कार्यकाल पाच वर्ष होता है, वह अपने पद के लिये बार- 
बार खडा हो सकता है, और वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि 
उस पद के लिय कोई दूसरा व्यक्ति न चुन लिया जाये । पाच वर्ष पूरे होने से पहले 
ही सामान्यतया नया उपराप्टरपति चुन लिया जाना चाहिय । प्राच वर्ष की प्रवर्धि 
के भीतर यदि क्सी उपराप्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिये यह आ्रावश्यक है कि 
राज्यमभा श्रपने बहुमत से उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास करे श्रौर लोकसभा उम प्रस्ताव 
से भ्रपनी सहमति प्रकट करे । वह स्वयं भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है! 
अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना उसे १४ दिन पूर्व दे दी जाती है । 
उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन और भत्ता नही होता। वह अपने इस 
पद के साथ ही साथ राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है तथा उसकी बैठकों की 
भ्रध्यक्षता करता है, उस नाते उसे राज्यसभा के सभापति-पद का वेतन मिलता है। 
यद्यपि देखने में ऐसा लगता है कि भारत का उपराष्ट्रपति सयुक्त राज्य 
अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही होता होगा परन्तु उन दोनो में सिवाय इसके 
और कोई समानता नही है कि वे दोनों सघीय विधायिका के द्वितीय सदन के सभा- 
पति होते है, भारत के उपराष्टरपति की भाँति अमेरिकन उपराष्ट्पति सिनेट का 
भ्रध्यक्ष होता है। परन्तु वहा उसकी शक्तिया और सम्भावनायें भारत की अ्रपेक्षा 
बहुत अधिक है । यद्यपि भारत मे भी राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उस स्थान को 
उपराप्टूपति ही ग्रहण करता है तथापि यहा वह अधिक से भ्रधिक छहू मास तक उस 
पद पर रह सकता है वयोकि सविधान के अनुसार इस अवधि में नये राष्ट्रपति का 
विधिवत्‌ निर्वाचन हो जायगा, और उपराष्टरपत वापिस अपना पद ग्रहण कर लेगा । 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका में उपराष्ट्रपति स्थायी तौर पर राष्ट्रपति हो जाता है। उसका 
कारण यह है कि अमेरिका म उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ठीक उसी प्रकार होता है 
जिस प्रकार राष्ट्पति का होता है, तथा उसे भी वही निर्वाचक मण्डल चुनता है जो 
राष्ट्रपति को चुनता है, अत स्वाभाविक रूप से वह राष्ट्रपति पद के लिये योग्य 
समभा जाता है, भारत बे उपराष्ट्पति के बारे में ऐसा नही है । 
राष्ट्रपति को अनुपस्थिति अथवा बीमारी या अन्य किसी श्रसमर्थता में वह 
तब तक उसके कामो को सम्भालता है जब तक कि बह उनको करने में प्रसमर्ष 


संघीय कार्यपरालिका : राष्ट्रपति बज 


रहता है। इस अवधि में उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने बाला वेतन, भत्ता और उसके 
पद की विमुक्तिया प्राप्त होती हैं ॥ वह राज्य का एक महत्वपूर्ण भ्रधिकारी होता है 
और देश का सम्मान प्राप्त करता है ॥ 


8) “४, ४५) 

छः दि ४-०० 
डि ये 
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अध्याय १५ 
संघीय कार्मपालिका : सन्रिपरिषद 


"क्निटिश् संविधान का सक्रिय रहस्य यह है कि उसमे कार्यपालिका तथा 
विधायिका (]:6878/#607०) के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध ही नहीं हैं बरन्‌ वे 
प्रायः एक दूसरे मे पूरी तरह विलीन हो गये हैं। उनके मध्य सम्बन्ध 
जोडने बाली कडी कैबिनेट है | इस शब्द का श्रर्थ है कार्यपालिका कार्यों को 
पूरा करने के लिये विधायिका द्वारा बनाई गई एक समिति। विधायिका मे 
अनेक समितिया होती है, परन्तु यह सबसे महान होती है। “ “मत्रिमण्डल 
या अन्तरग-मण्डल ( कैबिनेट ) एक जोडने वाली समिति है, यह एक सधि 
रेखा है, एक कडी है जो राज्य के विधायी श्रग से कार्यपालिका अर ग को 
जोडतो है । अपने जन्म की हृष्टि से वह विधायिका से सबधित है और प्रपने 
कार्यों को दृष्टि से का्यंपालिका से ।? 

---वाल्टर बेजहॉद ई 

सविधान ने हमारे देश म एक ससदात्मक लोकतत्र की स्थापना की है । 
ससदात्मक लोकतत्र का सबसे प्रमुख लक्षण यह है कि उसम राज्य की कायपालिका 
सत्ता का प्रयोग भी विधायिका ही करती है। माटेस्क्यू ने शक्तियों के पृथककरण 
का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया तथा सयुवत राज्य अमेरिका के सविधान निर्मताम्रों 
ने जिस प्रकार उसका प्रयोग अपने देश में किया ससदात्मक लोकत्तन्त्र म वह लाग 
नही होता । यद्यपि लोक्तना का विचार मूलरूप से राज्य की शक्तियों के पृथवर्रण 
में विश्वास करता है तथापि ससदात्मक लोकतन्त्र कायपालिका श्लौर पिधायिका 
शक्तियों को ससद के ही हाथो मे दे देता है। लोक्तन्त्र मे उत्तरदायी शामन की 
तत्व निहित है । ससदात्मक शासन का मानना है कि यदि कार्यपालिका को सीधे 
जनता के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाय तो वह उत्तरदायित्व बहुत सक्रिय नही होगा 
शत कार्येपालिका को विधायिय्य में दैठने वावे जनता के प्रत्विनिधियों के सामने 
उत्तरदायी ठहराना चाहिय जिससे कि वे जनता की शोर से उस पर सक्ियता से 
श्राख रख सकें तथा उसे जनता के हिता के विरुद्ध कार्य करने स रोक सके। जदता 
के प्रति सीधा उत्तरदायित्व जहा होता है उसे अध्यक्षात्मक-लोक्तस्त्र कहते हैं जता 
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कि सयुकत राज्य अमेरिका मे है, वहा किसी समय कार्यपरालिका को ऐसे काम करने 
से रोकना बहुत कठिन होता है जो जवता के हिंतो के विपरीत हो; विधायिका 
तो कोई नियन्त्रण कार्यपालिका के कामो पर प्राय कर ही नही पाती है न्यायालय 
का नियन्त्रण होता है वह भी उब कोई झिक्रायत की जाये तब इस प्रकार शासन 
की निरकुशता से जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञो ने 
ससदीय लोक्तन्न की पद्धति का आविष्कार किया । इसम कायंपरालिका जिसे मत्रि- 
मण्डल या मन्रिपरिपद कहते हू ससद के बहुमत दल वाले सदस्यो द्वारा बनाई जाती 
है और उसे अपने हर काम के लिए ससद के सामने जवाब देना पइता है। यदि 
ससद का बहुमत किसी समय यह श्रमुभव करता है कि सत्रिमण्डल की नीतिया ठीक 
नही हू तो वह उसका समथन करने से मना कर सकती है झौर वैसी स्थिति मे उसे 
त्यागपत्र देकर नथ मत्रिमडल के लिए स्थान रिक्त कर देना होता है । इसका बहुत 
ही झाधुनिक उदाहरण वहा बिना ससद द्वारा अविश्वास प्रगट किय ही प्रघान मस्त्री 
को पद “याग करना पड़ा ब्रिटेन का है वहा के प्रधान मन्त्री श्री ईइन ने मिश्र के 
विरुद्ध युद्ध छेद दिया उनके इस काम को जिटन की आम जनता श्रौर ससद के 
सदस्यों ने पसन्द नही किया अन उह अपना पद छोरना पडा, उनके अपने दल के 
बहुमत होते हुए भी उन्हे दल के नेता के पद से हटना झनिवाय हो गया । 
सर्विधान के अनुच्छेद ७४ म कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों मे उसे 
परामश देने के लिए एक मत्रिपरिपद होगी जिसका नेता प्रधान मन्‍्त्री होगा। झ्रागे 
कहा गया है कि मत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के सामने उत्तरदायी 
होगी । इससे यह प्रगट हाता है कि सघ की उम्र कार्यपालिका-सत्ता का प्रयोग जो 
राष्ट्रपति को दी गई है ससद की ओर से नियुक्त की जाने वाली मत्रिपरिषद करेगी 
और वह उस सत्ता के प्रयोग में क्यि जाने वाले कार्यों के लिए ससद के सामते 
जवाबदेह होगी । इसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि मत्री लोग राष्ट्रपति के 
प्रसाद-काल में पदों पर रहेए भर्यात जब राष्ट्रपति उन्हे नही चाहेया तब वे हटा दिय 
जायेंग । राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करने और संसद के साभने उत्तरदायी 
होने की धाराओो को जब एक साथ भ्रध्ययन किया जाता है तो दोनो भ कोई विरोध 
नही दिखाई देता । राष्ट्रपति देश का कायपालिका अधिकारी है। देश का अ्तिनिधित्व 
सघ में ससद करती है भरत राष्ट्रपति एक प्रकार से ससद की इच्छा का कार्यपालिका- 
अधिकारी (725०00७४४४४ ०/7087) है, जब ससंद किसी सत्रिपरियद में विदवास 
खो देती है तो राध्ट्रपति ससद का कायपालिका अधिकारी होने के नाते उस मत्रि- 
परिषद को पदच्युत कर देता है । 
सनत्रिपरिषद को रचना--इसी प्रकार संविधान ने कहा है कि राष्ट्रपति 
प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्ति करेग्रा और उसके परामर्श पर दूसरे मत्रियों की नियुक्ति 
करेगा, परन्तु यहा प्रइन यह प्रेंदा होता है कि क्‍या हमारे देझ्न में सबिधान मे 
अध्यक्षात्मक कायपालिका का निर्माण क्या है जिसमें शध्ट्पति अपने मत्रियों को 
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स्वयं नियुक्त और पदच्युत करता है ? यदि सविधान यह न लिखता कि मत्रिपरिषद 
ससद के एक सदन लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी तो इस प्रश्व का उत्तर हम 
हा में दे सकते ये । इससे यह स्पष्ट है कि सविधान ने देझ में मत्रिमण्डलात्मक 
कार्यपालिका की स्थापना की है। कार्यपालिका एक साथ ही मत्रिमण्डलात्मक झौर 
अध्यक्षात्मक दोनो नही हो सकती अत सविधान ने मत्रिपरिषद के बारे मे राष्ट्रपति 
को जो श्रधिकार दिय हे उन्हे केवल औपचारिक मानना चाहिये। इस मामले में 
अर्थात्‌ औपचारिक-सत्ता राष्ट्पति को देने के मामले मे हमारे सविधान ने ब्रिठेव की 
परम्परा का अनुसरण किया है ओर इस प्रकार सविघान म एक विरोधामास पैदा 
कर दिया गया है। इस स्थान पर हमारा सविधान ब्रिटेन के सविधान की भाति 
देखने म कुछ और, तथा, वास्तव में कुछ और, बन गया है । 
लोक्सभा के निर्वाचन के बाद सभा के भीतर अत्येक राजनीतिक दल अपने 
नेता का निर्वाचन करता है। लोकसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है 
पर्थात्‌ जिसके सदस्यो वी सख्या सभा की कुल सदस्य सख्या के आधे से झ्रधिक होती 
है, उस दल से आशा की जाती है कि वह मत्िपरिषद बनायगा अत राष्टूपति 
बहुसख्यक दल के नेता को मत्रिपरिषद बनाने के लिए आमत्रित करता है: यह मैता 
प्रधान मन्‍्त्री का पद ग्रहण करता है तथा वह अपने दल के नेताओ से परामर्श करके 
मत्रिपरिषद के सदस्यों के नामो की एक सूची तैयार करता और राष्ट्रपति की स्वीहृणिं 
के लिम प्रस्तुत करता है । वैधानिक दृष्दि से राष्ट्रपति उस सूची पर कोई आपत्ति 
नही कर सकता क्योकि भ्रघान मन्त्री उसे यह कह सकता है कि यदि राष्ट्रपति को 
वह सूची स्वीकार न हो तो वह मद्रिपरिपद नहीं बना सकेगा क्योकि जो नाम उस 
सूची में लिय गय हे उनके सहयोग के बिता उसे बहुमत का समर्थतर मिलने वी 
सम्भावना नही है, तथा उसे अपने दल की ओर से ग्रादेश मिला है कि वह उत 
व्यक्तियों के नाम मत्रिपरिषद वी सूची म सम्मिलित करे ॥ उस स्थिति में राष्ट्रपति 
साविधानिक सकट खडा करना नही चाहेगा । बहुमत दल के नेता द्वारा मत्रिपरिपद 
न बनाने का पथ होता है लोकसभा का विघटन और साविधानिक सकट, फिर यह 
भो हो सकता है कि असतुष्ट ससद अपने भ्रपमान के लिये राष्ट्रपति पर महामियौग 
चलाकर उसे पदच्युत कर दे । कोई भी समभदार राष्ट्रपति इस प्रकार के सकट को 
निमत्रित नही करेगा झौर चुपचाप प्रधान मन्‍्त्री द्वारा दी गई सूची को स्वीकार कर 
लेगा | हा, यह हो सकता है कि वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव को काम में ले तथा 
निजी तौर पर प्रधान भन्‍त्रो को यह समकाय कि अमुक ज्यक्ति को मल्वरिपरियद में 
जेने से अमुक हानिया हो सकती हैं, और सम्भव है कि प्रधान मन्‍्त्रों उसकी नेक 
सलाह की मान ले । 
सविधान में कहा गया है कि मत्रियों के लिए यह प्रावश्यक है कि वे ससद 
के किसी सदत के सदस्य हो, परन्तु अपवाद के तौर पर उसने यह व्यवस्था भी वी 
है कि यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को मन्‍्त्री बना सकता 


संघीय कार्यंपालिका * मन्त्रिपरिषद ३७९ 


डै जो संसद का सदस्य न हो, ऐसे व्यक्ति के लिए यह आ्यावश्यक होगा कि बह पद 
ग्रहण करने के छ माह के भीतर ससद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर 
ले | प्रधान भन्‍्त्री जब दलीय महत्व के ग्राधार पर या विशेष योग्यता के आधार पर 
किसी व्यक्ति को मन्त्रिपरिषद में लेना चाहता है तो वह राष्ट्पति से उसकी सिफा- 
रिश करता है, तथा ऐसी व्यवस्था करता है कि उसके दल का कोई सदस्य झपने पद 
से त्याग-पत्र देकर ससद की सदस्यता का परित्याग कर दे, इस प्रकार मन्त्री बनाये 
जाने वाला ब्यक्ति रिक्त स्थान से चुनाव लडता है और यदि वह निर्वाचन मे सफल 
हो जाता है तो वह मंत्री बना रहता है अन्यथा हट जाता है। इस बारे में यह्‌ 
व्यवस्था भी हो सकती है कि राज्य सभा के किसी रिक्‍त स्थान पर या स्थान रिक्त 
करा कर उस पर ऐसे व्यक्ति को चुनवा लिया जाये, यह भी सम्भव है कि ऐसे 
व्यक्ति को राष्ट्पति द्वारा मनोनीत किय जाने वाले बारह सदस्यो में मनोनीत करा 
लिया जाये । परन्तु यहा मह कहना अनुचित न होगा कि राष्ट्रपति के अधिकार में 
दिये गये बारह स्थान सविधान ने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र 
में ख्याति प्राप्त व्यवित्तयों के लिये सुरक्षित रखे हैं, उन स्थानों का उपयोग राज- 
नीतिक लक्ष्यों के लिये करना संविधान की आत्मा का उल्लघन होगा, दूसरी बात 
इस बारे में यह महत्वपूर्ण है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोकसभा के निर्वाचन 
में पराजित हो चुका है इस प्रकार मत्री बनाया णाता है तो वहू लोकतन्त्र और जनता 
की इच्छा का झनादर करना माना जायगा, ऐसा व्यक्ति दलीय दृष्टि से बहुत महत्व- 
पूर्ण हो सकता है तथापि एक बार पराजित हो जाने पर उसे तब तक सत्ता से दूर 
रहना चाहिये जब तक कि वह विधिवत्‌ जनता द्वारा निर्वाचित होकर लोकसभा की 
सदस्यता न प्राप्त कर ले, ऐसे व्यक्ति को राज्य-विधान सभा द्वारा चुनवांकर या 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कराकर राज्य-सभा का सदस्य बनवाना भी लोकतन्त्र के 
लिए बहुत घातक सिद्धान्त है । राज्य-विधान सभा के सदस्यो या राष्ट्रपति किस को 
भी यह अधिकार नही है कि वह जनता द्वारा पराजित व्यक्ति को अपनी इच्छा से 
किसी विधायी-निकाय (/९878]86६6 ७०० $ ) मे बैठने के लिए चुनें, यदि वे ऐसा 
करते हैँ तो सविधान तो मोन रहता है परन्तु स॑द्धातिक दृष्टि से यह जनता क्षे प्रति 
गम्भीर विश्वासघात माना जाना चाहिये । 
पद क्रो शपथ--मन्‍्त्री लोग भ्रपने पद का भार ग्रहण करने से पूव श्रपने पद 
के लिय निश्चित शपय और शासन के रहस्यो को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा लेते है । 
इन्हें यह्‌ शपथ राष्ट्रपति दिलाता है । 
बेतन शौर सुविधायें---मन्त्रिपरिएद्ध के सदस्यों के देहत, अज्ञ और दया 
सुविधाग्रो के बारे मे ससद समय-समय पर व्यवस्था करती है 3 
सन्त्री कोन होते हैं--प्रघान मन्‍्द्री ससद के भीतर भपने दल के उन सदस्यों 
के नाम ही मन्ती-सूची मे सम्मिलित करता है जो (१) उसके विश्वासपा होते है 
भोर साथ ही साथ दल के विश्वासुपात्र मा होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई 
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सदस्य यद्यपि प्रधानमन्त्री को तो नापसद हो परन्तु संसद के भीतर उसके दल मे 
बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता हो ऐसी स्थिति मे उसे न चाहते हुए भी प्रधाव मन्त्री 
को मन्सत्रिपरिषद में लेना पड सकता है, (२) जिनमे इतनी योग्यता हो कि वे प्रपने 
पद से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें। मन्‍नी को सरकार के एकया 
अधिक प्रशासकोय विभागों का भ्रध्यक्ष होना पडता है, अत उसके भीतर इतनी 
योग्यता होनी चाहिये कि वह प्रशासकौय प्रइनो को समझ सके साथ ही उसे ईमान- 
दार और निष्पक्ष भी होना चाहिये अन्यथा उसके विभाग मे भ्रष्ठाचार फैल जायगा 
श्रौर सारी मन्त्रिपरिधद बदनाम होगी, इसके ग्रतिरिक्त उसमे इतनी छाक्ति होनी 
चाहिये कि वह संसद के सामने भली प्रकार बोल सके तथा अपनी नीतियो की रक्षा 
में तक दे सके, उसमें झ्रालोचना को सुनने और उसे सहन करने की शक्ति भी होनी 
चाहिये, (३) वह प्रधान मन्त्री के नेतृत्व को स्वीकार करे, यदि वह ऐसा नही करता 
तो चाहे दल के भीतर उसकी स्थिति कितनी ही सुदुढ क्यो न हो बह मल्त्री नही 
बनाया जा सकता। प्रधान मन्त्री केवल दल का ही नेता नहीं होता वह देश में भी 
लोकप्रिय होता है भ्रत उसकी स्थिति काफी मजबूत होती है और मसन्सव्रिपरिषद क्के 
किसी सदस्य के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह उसको अ्रवहेलना करे। प्रधान मन्त्र 
ऐसे मन्त्री को उसके पद से हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, वह यह 
भी कर सकता है कि बह स्वयं त्यागपत्र दे दे, उसको ओर से त्यागपत्र देंते ही 
अस्त्रिपरिषद भंग हो जाती है, परन्तु राष्ट्रपति फिर उसे ही मन्त्रिपरिषद बनाने के 
लिये बुलायेगा क्योकि वह बहुसंख्यक दल का नेता है, इस बार मन्त्रियो की सूची में 
बह उस ध्यर्तित का नाम शामिल नही करेगा जो उसके नेतृत्व को नहीं मानता और 
इस प्रकार शह उससे छुटकारा पा लेगा । 
मब्त्रिपरिषद मे सारे देश का प्रतिनिधित्व--मन्त्रियो का चुताव करते समय 
प्रधान मन्त्रा के सामने एक बडा प्रश्न यह रहता है कि उसका सन्सवरिपरिषद सारे 
देश का प्रतिनिधि होता चाहिये । भारत एक संघ है यदि देश का कोई राज्य ऐसा 
है जहा से मम्त्रिपरिषद के लगभग ४० या ५० सदस्यो मे से एक भी मन्त्री नहीं 
लिया जाता तो वह राज्य पक्षपात का सन्देह कर सकता है, अत प्रधान मन्त्री को 
यह ध्यान रखता पडता है कि देश के प्रत्येक राज्य से मन्त्रियों को लिया जाये जिससे 
किसी को उसके ऊपर सन्देह करने का अवसर न॒मिले, मल्त्रिपरिषद राष्ट्रीय बचे 
सके तथा उसे देश के हर भाग की पर्याप्त जानकारी हा और सब राज्यों का विश्वास 
प्राप्त हो । यदि वह ऐसा नही करता तो स्व उसके दल में असन्वोध की लहर पा 
हो सकती है जो उसके नेतृत्व को सकट में डाल सकता है तथा मन्त्रिपरिषद को 
अ्रस्थायी बना सकती है 8 
संसद के सामने सस्त्रिपरिषद का दायित्व--सर्विधान ने कहा है. कि मस्ति- 
परिषद के सदस्य सामूहिक तौर पर लोकसभा के सामने अपने कामों झौर प्रपनी 
नीतियो के लिये उत्तरदायी होगे । हमारे यहः संसदात्मक झासन की स्थापना की 
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गई है, ससदात्मक शासन का अर्थ यह होता है कि कार्यपालिका ससद के आदेशों के 
अनुसार काय करे, लोक्तन्त्र म यह अनिवाय है क्योकि ससद के भीतर जनता के वे 
प्रतिदिधि बैठते हैं जिन्हें देश की जनता देश का घासन और प्रशासन चलाने के लिये 
अपनी ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजती हूँ । अत स्वाभाविक्त ही है कि मन्त्रि- 
परिषद ससद के प्रति जवाब्देंह हो। मत्रिपरिपद वास्तव म ससद की अनेक 
समितियों म से एक समिति है, उसे हम ससद की कार्यकारिणी समिति कह सकते हें 
क्योकि वह ससद की नीतियों को ह्त्यक्ष आचरण मे कियान्वित करती है, इस दृष्टि 
से भी यह सवंधा झ्रावश्यक हुँ कि ससद अपनी कायकारिणी समिति के ऊपर पूरा 
नियस्त्रण रखे और यह देखें कि वह उसकी रीति-नीति और निर्णय-निश्चय के विपरीत 
काम नहीं करती । मन्त्रिपरिषद को सस्द के प्रति उचित सम्मान का प्रदर्शन करना 
चाहिय, जब कभी ससद को ऐसा लग कि मन्त्रिपरिपद ने उसकी इच्छा अथवा आज्ञा 
की अवहेलना की हूँ या कोई ऐसा काम किया है जिसे वह बिल्कुल नापसद करती हूँ 
तो वह उस मन्सत्रिपरिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रवट कर सकती है तथा उसे हटा 
सकती हूँ। स्विघान ने श्रविश्वास प्रकट करने और मन्त्रिपरिदद को हदाने बी 
शवित अकेले लोक्सभा को दी हूँ उसका कारण यह हूँ कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्षतर 
चुना हुआ तथा राष्ट्‌ का प्रतिनिधि सदन हुँ। सविधान ने यह उचित नहीं सममा 
कि भ्न्त्रिपरिदद पर अविश्वास प्रगट करने में वह राज्यसभा को भी झामिल करे 
बयोकि उसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओरं द्वारा चुन जाते हैं ब्रत वे परोक्ष 
प्रतिनिधि होते हैं । इस प्रकार मन्निपरिषद के उत्तरदायित्व का झर्थ हैँ लोकसभा 
के सामने उसकी जवावदेड्ी । यो मन्त्रिपरिषद को अपनी नीतियों का स्पष्टीकरण 
राज्यसभा के सामन भी करना होता हूँ तथा उसके सदस्य भी मन्त्रिपरिषद की 
नीतियो और उसके कामो के बारे मे प्रश्न पूछ सकते है तथा उन विषयों पर अपना 
मत प्रयट कर सकते हूँ तथापि म+रतपरिपद का भविष्य राज्यसभा की प्रसन्नता या 
अप्रसनता पर निर्भर नहीं रहता । 
लोकसभा अपना अविश्वास प्रगट करने के लिय निम्न साधनों म॑ से किसी 
को आश्रय ले सकती हँ--अविश्वास का प्रस्ताव, वजद की अस्वीहृति या उसमे 
कटौती, मन्त्रियो के वेतन अथवा भत्तों म कटोती, मन्त्रिपरिषद द्वारा समथित विधे- 
यक को प्रस्वीकार करना या उसमें ऐसे सशोधन करना जो मन्त्रिपरिपद को स्वीकार 
न हो, मत्रिपरिषद द्वारा असमथित विधेयको को स्वीकार करना, मत्रिपरिपद की 
इच्छा के विरुद्ध सदन के काय॑ स्थगन का प्रस्ताव (80]0०प ०७९०४ 90009) 
स्वीकार करना । 
प्रविदृव।स का प्रस्ताव--लोकमभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि यदि 
कुछ सदस्य भपने हस्ताक्षरों के साथ लोकममा के भ्रध्यक्ष के सामने एक लिखित 
आवेदन प्रस्तुत करें कि थे मरजिपरिपद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखना चाहते 
हूँ तो प्रध्य्ष उसकी चर्चा के लिए एक तिथि निद्दिवत कर देगा भौर उस दिन 
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प्रस्ताव पर लोकसभा विचार करेगी, यदि लोकसभा का बहुमत उस् प्रस्ताव को 
रखने की भनुमति दे देता है तो वह प्रस्ताव पेश किया जायेगा और यदि वह लोक- 
सभा के वहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है ती मन्तिपरिषद को त्यागसत्र 
देना होता है । 

बजट को प्रस्वोकृति या उसमे क्टौतौो--लोक्सभा को वजट के बारे में 
झग्तिम सत्ता दी गई है । बजट हमेशा मत्रिपरिषद की ओर से सदन के सामने रखा 
जाता है, सदन को अधिकार है कि वह किसी समय रखें गये बजट को पूरी तरह 
अस्वीकार कर दे या उसमे कुछ ऐसी कटौतिया कर दे जो मत्रिपरिषद को स्वीकार 
न हो | वह यह भी कर सकती है कि बजट म केवल नाममात्र की कटौती कर दे 
जैसे कुल बजट में एक नये पँसे की कटौती, ऐसा होते पर भी मन्तिपरिपद त्यागपत्र 
दे देगी वयोकि इस प्रकार की कटौती का प्रयोजन मत्रिपरिपद को अपमानित कला 
तथा उसके प्रति भ्विश्वास प्रगट करना है, इसे प्रग्मेजी में टोकेन-कट या प्रतीक 
कटौती कहते हैं । 

भत्रियों के वेतन श्रादि में कटौती--मन्त्रिपरिषद को अपमानित करने का 
एक भर साधन लोकसभा के पास है, वह बजट मे चर्चा के समय मंत्रियों के वेतन 
और भत्तो मे कटौती कर दे, इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देकर 
अपने स्थान को दूसरे दल के मत्रिपरिदद के लिए रिक्त कर दे । यह कार्यवाही 
प्रगट करती है कि लोकसभा के बहुमत का विश्वास भत्रिपरिपद पर से उठ गया है। 

भत्रिपरिषद द्वारा समायित विधेयक को श्रस्वोकृति--लोकसभा जब मत्तिं 
परिषद से श्रप्रसन्न होती है तब वह अपनी अप्रसन्नता का प्रदर्शत इस प्रकार कर 
सकती है कि वह उसके द्वारा समयंत्र प्राप्त कसी विधेयक को या तो सीधे हो 
अ्रस्वीकार कर दे या उसमे ऐसे गम्भीर संसोघन स्वीकार कर ले जो मंत्रिपरिषद को 
स्वीकार न हो, यह भी अविश्वास प्रगट करने का एक ढय है और इस स्थिति में भी 
मन्त्रिपरिषद तुरन्त त्थागर-पत्र दे देगी। इसी प्रकार लोकसभा उन विधेयको को 
स्वीकार करके अपने रोप का प्रदर्शन कर सकती है जो मन्व्रिपरिषद की इच्छा के 
विपरीत हो । 

कार्ये स्थमन प्रस्ताव--लोकसभा झपना प्रविश्वास्त प्रगट करने के लिए किसी 
सामयिक घटना को लेकर सदन की चालू कार्यवाह्दी स्थगित करने झौर उस घटना 
पर चर्चा करने की माग कर सकती है, मस्तिपरियद द्वारा विरोध किये जाने पर भी 
यदि कार्य॑स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो मन्त्रिपरियद को त्यागनपत्र देना 
पडता है । 


संयुक्त उत्तरदायित्व 


ः मंत्रिपरिषद के जीवन में सबसे बडा महत्व इस बात का है कि वह एक 
सयुक्त-सगठन है, वह एक ऐसी टीम है जिसके खिलाडी एक साथ हारते मौर एक 
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साथ जीतते हैं, एक की हार सव की हार है और एक को जीत पूरी टीम की जीत 
है । श्र ग्रेजी मे कहावत है कि सन्त्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते और एक साथ 
डूबते हैं । मन्तरिपरिषद जिन नीतियो का निर्माण करती है उसके समस्त सदस्य उन 
नोतियो का समर्थन करते हैं । यह तो सम्भव नही है कि ५० या ६० लोगो का एक 
दल हर मामले में पूरी तरह से सहमत हो जाय, उनमें विवार-भेद रह सकता है 
परन्तु वे आपसी समभोौते और व्यवस्था के द्वारा एक ऐसे निर्णय पर पहुँच जाते है 
जिसे सबका समर्थ सिल जाये । वे अपने आपसी मतभेदों को सार्वजनिक तौर पर 
ससद के सामने प्रगट नहीं करते, वरत्‌ जब कभी संसद उस नीति को अस्वीकार कर 
देती है तो मन्त्रिपरिषद के समस्त सदस्य त्याग-पत्र देते हें । 

कई बार ऐसा होता है कि किसी मन्त्री के व्यक्तितत आचरण या उसके 
द्वारा किये गये व्यवहार से लोकसभा अप्रसन्न हो जाय और उससे त्याग्-पत्र की माग 
करे, उस स्थिति में यदि प्रधान मन्‍्त्री समझता है कि सदन की माग उचित है भौर 
उसमे प्रीति का कोई प्रश्न नही है तो वह उस मन्त्री को ग्रकेले ही त्याग-पत्र देने की 
अनुमति दे सकता है अथवा स्वय बाध्य भी कर सकता है। ऐसे उदाहरण हमारे 
यहा कई हैं, जैसे वित्त-मन्त्री पणमुखम चेट्टी से बजट के कुछ रहस्य बजट सदन के 
साभने श्राने से पहले ही प्रगट हो गये, उन्होने उसके लिए झकेले ही त्याग्रन्पत्र दिया, 
रेलवे मत्री श्री लालबहादुर शास्त्री से सदन इस बात पर बहुत असतुष्ट हुआ कि वे 
होने वाली दुर्घेटताओं को रोकने में वुरी तरह असफ़न रहे हैं इस पर भी श्री 
शास्त्रीजी ने अकेले ही त्याग-पत्र देना उचित समभा, इसी प्रकार ससद वित्त मन्त्री 
श्री दी० टी० कृष्णमाचारी से जीवन बीमा निगम में होने वाली अनियमितताओों के 
कारण बहुत भ्रप्रसन्न हो गई और उसने उनकी बहुत भत्संना की, वे भी अकेले ही 
त्याग-पत्र देकर चले गये ऐसे ही अपनी खाद्य नीति की ग्रसफलता पर खाद्य मम्त्री 
श्री अजितप्रसाद ज॑न भी त्याग पत्र देकर गये । इसके विपयीत ससद के दोनो सदन 
प्रतिरक्षा मन्‍्त्री श्री वी० के० कृष्ण मेनन की उन नीतियो से जो उन्होने झ्राक्रमणकारी 
चीन के प्रति प्रयोग की, व उनके उस आचरण से जो उन्होने स्थल-सेना के भ्रध्यक्ष 
जनरल थिमया के साथ क्या काफो क्षुव्ध हुई और उसने उनकी भरसक इतनी 
निन्‍दा की जितनी कि झ्राज तक ससद में किसी मन्‍्त्री की नही हुई तथापि क्योकि 
प्रधान मन्त्री को यह लगा कि प्रतिरक्षा मन्‍्त्री ने हर प्रकार से उनकी नीति का 
अनुसरण किया है झत उन्होंने उनके त्याग्रन्पत्र की बात नहीं उठने दी । 

ग्रपमान सहन नह कर सक्रतो--भारत की मन्त्रिपरिषद का स्वमाव स्विद- 
जरलंण्ड की मन्त्रिपरिपद से इस मामले में बिल्कुल उल्टा है कि वह प्रपना अपमान 
सहन नहीं कर सवतो ! स्विस-मन्त्रिपरिधद विधायिका की प्राज्ञाकारिणी सेविका होती 
है झौर वह भपने भ्पमान को जैव में डाल लेती है शर्थात्‌ उसे सहन कर लेती है, 
परन्तु भारत की मन्पिपस्थिद ब्रिटिश मम्सत्रिमण्डल के समात ससद की सेविका नहीं 
है, बह उसका नतृत्व और नियस्त्रण करती है तथा वह अपना भ्रपमाव सहन नहीं कर 
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सकती है, उसकी नीति को स्वीकार करना ही होता है, और यदि वह वसा करते से 
मना करे तो या तो उसे उसके स्थान पर दूसरी मन्निपरिषद बनाने के लिय तैयार 
रहना चाहिय या उसे अपने विघटन का सामना करना होगा । भारत की मन्त्रिपरिषद 
लोकसभा के भीतर अपने बहुमत के बल पर एक प्रकार से ससद की स्वामिनी बन 
जाती है| श्री रैमजे म्योर ने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के बारे में जो शिकायत की है कि 
बहा मत्तिमए्डल सेसद की अवहेलना करके अधिनायक ([)6:8007) बनता जा 
रहा है ठीक यही वात कुछ अ्र्थों म भारत पर भी लागू होती है, इसमे कोई सदेह 
नही है कि भारत म मन्निपरिषद ने और विशेषकर प्रधानमन्त्री ने ससद के प्रति 
बहुत अधिक सम्मान का प्रदर्शन किया है, तथापि यह निस्सदेह एक सत्य है कि 
मन्त्रिपरिषद की स्थिति ससद म बहुत सुदृढ है इसका एक कारण यह भी है कि 
अभी तक ससद के भीतर व्यवस्थित सुसगठित और सुदृढ विरोधी दल का प्रभाव है 
जो कांग्रेस के विशाल बहुमत पर व्यवहारिक्र मर्यादाय और नियन्त्रण लगा सके, 
दूसरा कारण यह है कि हमारे प्रधानमन्तरी श्री जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्त हैं 
जिनका सम्मान सारे देश के लोग करते ह तथा सव दलों को उनम बहुत विश्वास 
है, एक प्रकार से उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व के नीचे देश की सारी प्रतिभा भौर 
विरोधी बृत्ति दव गई है। 
गुप्तकायंवाही--संयुवत उत्तरदायित्व की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है 
कि मन्त्रिपरिषद की सारी छार्यवाही ग्रुप्त रखी जाय, उसके सदस्य इसी लिये रहस्यों 
के गुप्त रखने की झृपथ लेते है । यदि मन्त्रिपरियद मे होने वाली चर्चा को कोई मन्त्री 
बाहर प्रगट करता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। 
मन्त्रिपरियद झौर श्रतरगमण्डल (00एगा5] ० ख़्ाणाशंध४ 
(०४ 00॥08४)--सविधान ने राष्ट्रपति को उसके कार्यो मे सहायता देने के लिप एक 
सल्त्रिपरिषंद की रचना का श्रवन्ध किया है, परन्तु हमारे यहा ब्विठिश परम्परा के 
आधार पर मन्त्रिपरिषद के भीतर मन्त्रियों का वर्गीकरण आरम्भ हुआ है।भ्राज हमारे 
य्रहा निम्न श्रेणियों के मन्‍्त्री होते है-- 
(१) ञ तरग मन्‍्त्री (08068 ?708६678) 
(२) मन्‍्त्री ()७३४88075 0 50808) 
(३) उपमन्त्री ([089फ9 )(॥780278) 
इनके अतिरिक्त अनेक ससदीय सचिव होते हैं जिन्हे पालियामेण्टरी सेश्रेटरीज 
कहा जाता है 
अन्तरग मण्डल या कैबिनेट का अर्थ है ऐसे थोडो मत्रियों का समूह जो 
प्रधानमत्री के निकट हो भौर जिनसे प्रधानमत्री हर विषय पर परे विश्वास के साथ 
चर्चा करता हो । वास्तव में कठिनाई यह है कि मत्रिपरिपद का प्ाकार इतना 
बडा हो गया है कि उसम लगभग ६० सदस्य हो गये हैं जो सघशासन के विविध 
प्रशासकीय विभागों को सम्भाचते हैं, ्रत. उनके बीच मे नीतियो की चर्चा नहीं हो 


संघीय कार्यपालिका मन्व्रिपरिषद श्प्भ 


सकती, इस कारण मंत्रिपरिषद के भीतर एक अन्तरग-मण्डल की रचना हो गई है 
जिसमे मंत्रिपरिषद के वे सदस्य होते हैँ जो या तो स्वय दल के भीतर अपना महत्व- 
पूर्ण स्थान रखते हैँ या जो प्रधानमत्री के बहुत निकट के विश्वासपात्र हैं अथवा जो 
किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय के मत्री है ज॑से वित्त-विभाग, प्रतिरक्षा विभाग, विदेश- 
संबध विभाग, योजना विभाग ग्रादि । अन्तरग-मडल में सदस्यों की संख्या पर कोई 
पाबन्दी नही है, परन्तु सामान्यत उसमे १५ या १६ सदस्य होते हैं । 

अन्य मनन्‍्त्री मत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं परन्तु सामान्यत अन्तरग-मण्डल के 
सदस्य नहीं होते, फिर भी जब कभी अन्तरग-मण्डल उनके विभाग से सम्बन्धित विषय 
पर विचार करे तो उन्हे झआामत्रित कर सकता है। इन मन्त्रियो को सामान्यत. नीतिया 
तय करने में कोई भाग नही मिलता क्योंकि नीतिया अन्तरग्र-मण्डल में तय होती हैं, 
मन्त्रिपरिधद की सभायें तो प्रौपषचारिक होती हे जिनकी अध्यक्षता प्रधानमन्त्री करता 
है श्रौर जिसम अन्तरग-मण्डल ढारा निर्धारित नीतिया समर्थन के लिये पेश को 
जाती हैं । 

उपमन्त्री भी मन्विषरिषद के कनिष्ठ सदस्य होते हैं वे सामान्यतः सदन के 
भीतर मन्‍त्री की झनुपस्थिति म अपने विभागों से सम्बन्वित चर्चाप्रो में भाग लेते हैं । 
ससदीय सचिव का काम भी झपने भन्‍्त्री का प्रतिनिधित्व करना और उसको प्रशास- 
कीय कामों म सहायत। देना होता है । 

अन्तरग-मण्डल की बैठक प्रति सप्ताह होती हे, वे बीच म भी हो सकती हैं, 
इनकी चर्चायें ग्रुप्त होती हैं और प्राय अनौपचारिक भी होतो हें। झौपचारिक 
चर्चाओं के समय उसका स्थायी सचिव ((7507786 560760879) भी भपने 
सहायको के साथ बैठता है तथा उसकी सारी कार्यवाही को लिखता है। 


मन्त्रिपरियद के कार्य श्रोर शक्ति 


मन्त्रिपरिषद के कार्यों का एक लम्बी सूचों तयार की जा सकती है, वास्तव 
में वहू सघीय शानन वी सचालिका है, उसकी स्थिति बिल्कुल केन्द्रीय है, उसके एक 
और राष्ट्रपति है प्रोर दूसरी शरीर समद । वह उन दोनों की शक्तियों का प्रयोग 
स्वयं करती है इस प्रकार उसकी स्थिति केवज महत्वपूर्ण ही नहीं सुदुढ भी बने गई 
है उसके हाथ म सघ की समस्त कार्यपालिका और विधायी-सत्ता केन्द्रित हो गई है । 

इस प्रकार सन्त्रिपरियद के कार्यों की दोहरी सूची तैयार की जा सकती है, 
एक शोर उसको कार्यंप्रालिका शक्तिया हैं, दूसरी झोर विधायी शक्तिया ॥ यहा इनका 
वर्णन हम क्रमश करेंगे। 

कार्यपालिका शक्ति झौर कार्य--जंसा कि पीछे कहा जा चुत्रा है मन्विर्षारि- 
चद राष्ट्रपति को दो गई सब दवितयों वा प्रयोग करती है । इन शक्तियों का प्रयोग 
बरने में उसे दो प्रकार के काम करने होते हे एक तो ऐसे जिनमें निर्णय करना होता 
है. घोर दूसरे प्रशासरीय । जिन मामलों से उसे निर्येय करना होता है उनमें प्रमु- 
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खतः राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तिया, अध्यादेश जारी करने का समय 
प्रौर विषय, सकटकाल या झ्लापात्काल की घोषणा तथा अन्य कार्यंपालिका सम्बन्धी 
नोतियो के विषय हैं । 

निर्णय करने के भ्रतिरिक्त मन्त्रिपरिषद के सदस्य सघीय प्रशासन के भिन्न- 
भिन्न विभागों के अध्यक्ष भी हीते हैं, उनके ऊपर अपने-अपने विभाग के सचालन की 
जिम्मेदारी भी है । यहा एक बात का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि प्रशासन 
में मन्त्रिपरिपद का कार्य बहुत सीमित है ॥ प्रशासन के सचालन का मुख्य भार राज्य 
की लोकसेवाग्रो (000-5०7ए028) पर होता है। य लोग स्थायी सेवात्ो के 
सदस्य होते हैं भौर इनका चरित्र श्रराजनीतिक होता है । य भ्रपने काम में विशेषज्ञ 
माने जाते हैं । मन्त्रियों को हम प्रशासन के भीतर झकुशल या नौसिखिया तत्व मात 
सकते हैं, ये लोग प्रशासन के मामले के विशेषकर अपने विभाग के कामो मे विशेषज्ञ 
हो यह झ्ावश्यक नही है | शासन को कुशलता के साथ चलाने के लिये यह एक अच्छी 
बात मानी गई है कि उसके भीतर मन्‍्नी और स्थायी-लोकसेवक का मिश्रण होता है। 
प्राम तौर पर प्रशासन के बारे में लोगो का श्रनुभव ऐसा है कि यदि एक विभाग में 
दो विद्येपज्ञ अध्यक्ष होगे तो उस विभाग का कार्य सुचारु रूप से से नहीं चल 
सकता ! मन्‍्त्री का काम विभाग के भीतर कार्यकुशलता या विश्येपज्ञान का तत्व 
लागू करना नही है, उसका काम केवल इतना है कि वह अपने विभाग म ससद 
द्वारा निर्धारित नीतियो को लागू करे । झाम तौर पर नौकरशाही का यह स्वभाव 
होता है कि वह रूढिवादी हो जाती हूँ तथा उसके भीतर एक प्रकार की निष्कियता 
भरा जाती है, मन्त्री का काम यह हूँ कि वह भपने विभाग के कार्यों म ससद के 
द्वारा निश्चित कार्यक्रम के पालन पर ध्यान दे तथा नौकरशाही को रूढिवादी झौर 
निष्क्रिय होते से रोके | एक प्रकार से मन्‍्त्री का काम अपने विभाग मे लोकतल्त्रीय 
तत््व का समावेश कराना हूँ । यद्यपि निर्णय करने की श्रन्तिम शवित मन्वियों के ही 
पास होती है तथापि लोक्सेवक उसको बहुत बडी सीमा त्तक प्रभावित कर सकते हूँ, 
एक तो उनके पास सारी जानकारी होती हूँ प्रत वे किसी बिपय पर विचार करते 
समय अपने विभाग के मन्‍्त्री के लिय बहुत सहायक होते हैं, नोतिया बहुत कुछ इस 
बात पर निर्भर करती हैं कि भन्त्रिपरिषद के सामने तथ्य किस श्रकार रखे गये हे 
लोकसेवक ([?0७0॥0-507ए७76) यह भी कर सकता हूँ कि वह मोखिक रूप मे 
या लिखकर भपने मन्‍त्री को यह सूचित कर दे कि जिस नीति का निर्माण वह करमा 
चाहता है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं तथा उस नीति के खतरवाक परिणामी 
के बारे भे भो भन्त्रिपरिषद को सावधान कर सकता है । इस कार्य म उसकी सेवार्य 
सुरक्षित रहती हैं और मन्त्रिपरिषद उसे उसको किसी राय के कारण कोई हाति 
नहीं पहुँचा सकती । प्राय ऐसा होता हूँ कि लोकसेवक राज्य की नीतियो को बहुत 
झधिक सीमा तक निममित भोर निमत्रित करते हैं । 

मन्त्री को झपने विभाग के वारे मे पर्याप्त जानकारी रखनी होती हूँ, जब 
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ससद में उससे कोई प्रइन उसके विभाग के बारे में पूछा जाता हैँ तो वह उस भ्रइन 
सो विभाग के सचिव के पास भेज देत्ता है, सचिव अपने सहायको के हारा आवश्यक 
जानकारी तैयार करायेगा शौर वह उस जानकारी को मन्त्री के सुयुर्दे कर देगा । 
इस प्रकार दी जाने वाली जानकारी के लिय सचिव उत्तरदायी होता हैँ, यदि 
वह कोई सूचना गलत देता हँ तो इसके लिय उससे जवाब माग्रा जा सकता हूँ। 
मन्‍्त्री ससद के सामने विभाग के सचिव से प्राप्त होने वाली सूचना ही रखता है, 
मीतियो के प्रश्न पर वह स्वय बोलता है उस बारे मे वह झपने सचिव से कोई परा- 
मर्श नही करता । 
नियुक्तियों के मामले मे राज्यपालों और राजदूतो श्रादि की नियुक्त में 
प्रधान मन्त्री प्राय बहुत दिलचस्पी लेता है उसका कारण यह है कि ये लोग सघ 
सरकार के प्रतिनिधि होते हैं तथा राज्यपाल राज्यो में व राजदूत विदेशों मे संघ की 
नीति के अनुसार कार्य करते व उसकी नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अत प्रधान 
मन्‍्नी यह चाहता है कि ये लोग उसके विश्वासपात्र हो, विशेषकर राजदूत । 
विषापी शक्तिया प्रौर कार्--मन्त्रिपरिषद एक समदीय समिति है जिसका 
काये राज्य के सचालन के काम मे ससद का नेतृत्व करना है । ससदात्मक-शासन भी 
श्राधुनिक लोकतन्त्र की भाति प्रतिनिधि-मूलक है तथा बहुमत नियम (१४७]०श४५9 
7०७७) के द्वारा सचालित होता है। इसका प्रभिप्राय यह है कि उसके सारे निर्णय 
बहुमत के द्वारा होते हूं ऐसी स्थिति म मत्रिपरिपद बहुत मजबूत बन जाती है क्योकि 
उसके पीछे बहुमत का समर्थन रहता है ! मत्रिपरिपद का नेता प्रधान मन्‍्त्री होता है 
वह लोकसभा का नेता भी माना जाता है । 
ससद के जितने कार्य हूं उन रब का पालन मन्त्रिपरिषद करती है, 
इनमे प्रमुख ये हेँ--प्रशामन का नियत्रण, विधियों का प्राह्मपप तैयार कराना, 
वित्तीय प्रस्ताव रखना, राज्य की नीतियों का निर्घारण करना और विदेश सम्बन्धो 
का नियमन । 
जहा तक प्रशासन के नियन्त्रण का अइ्न है उसके वारे मे हम वर्णन कर चुके 
है कि किस प्रकार मन्‍्त्री ऐग ससद की ओर से प्रशासन का सचालन करते हैं। यहा 
यह भर बता देना लाभदायक होगा कि प्रशासन को ऐसी समस्त जानकारी जो 
प्रणट करने में देश बी कोई हानि होने बी सम्भावना नही है ससद के सामने रखने 
का काम सन्तिपरिषद करती है, उससे ही समद को यह ज्ञात होता है कि उसकी 
बनाई गई नीतियो को किस प्रकार लागू किया जा रहा है। 
विधेयको की रचना का काम भाज दे युग में बहुत महत्वपूर्ण एव जटिल हो 
गया है, उसके लिए विशेषज्ञों यी सहायता की आवश्यकता होतों है तथा सरकारी 
विभागों के पास उसके बारे मे जो तथ्य होते हे उतका ज्ञान होना प्रावश्यक होता 
है। यह सब सामग्री मन्प्रिपरिषद को भासानी से उपलब्ध होती है ससद के सदस्यों 
को झ्पक्तिगत तोर पर वे सब सुविधायें उपलब्ध नहीं होती । साथ हो ससददात्मक 
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लोकतन्त्र में नये विधि-प्रस्ताव जिन्हे विधेयक कहा जाता है संसद के सामने रखने 
का भ्रधिकार मन्त्रिपरिषद को भी दिया गया है क्योकि उसके सदस्य संसद के सदस्य 
होते हें ॥ वे लोग केवल संसद के सामने विधेयक पेश ही नहीं करते वरन्‌ उनका 
सक्रिय समर्थन करते हैं एव उन्हे पास कराने के लिए अपना ग्रभाव काम मे लेते हैं 
जहा तक मन्निपरिषद द्वारा रखे गये विधेयकों के पास होने का प्रइन है उसके बारे 
में यह तो निश्चित ही मानना चाहिये कि वे प्राय सब स्वीकृत किये ही जायेंगे, 
यदि संसद कसी विधेयक को स्वीकार करने से मना कर देती है तो वहू मन्त्रिपरिषद 
त्यागपत्र दे देगी तथा ऐसा व्यक्ति दूसरी सरकार बनायगा जो ससद के बहुमत का 
विश्वाप्त प्राप्त कर सके । 

साधारण विधियों के प्रस्ताव ससद का कोई भी सदस्य किसी भी सदन में 
पेश कर सकता है परन्तु वित्तीय विधेधवक लोकसभा के सामने रखने की प्रमुमति 
राष्ट्रपति से लेनी होती है, वास्तव मे राष्ट्रपति का अर्थ है मत्रिपरिषद । यदि मत्रि- 
प्रिषद किसी वित्तीय विधेयक का ससद के सामने रखा जाना उचित नही मानती 
है तो वह राष्ट्रपति को परामर्श देगी कि उस विधेयक को लोकसभा के सामते पेश 
करने को अनुमति न दो जाये। इस प्रकार वित्तीय मामलो में मत्रिपरिषद को 
एकाधिकार प्राप्त हो गया है। बजट लोकसभा के सामने मन्त्रिपरिषद की ही ओर 
से रखा जाता है, उसे सदन मे वित्त-मन्त्री प्रस्तुत करता है। संसद के दूसरे सदत्यो 
को यह अधिकार नही है कि वे बजट मे लगाये ग्रय करो को बढाने या किसी नये 
खचे का भ्रस्ताव सदन के सामने रख सकें। वे कर कम करने तथा व्यय घटाने के 
प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हे । 

राज्य की नीतियो का निर्माण वास्तव में ससद के भीतर न होकर मस्ति- 
परिषद में होता है। वह प्रपनी नीतियो पर संसद की स्वीकृति ले लेती है, जंता 
कहा जा चुका है यदि ससद मन्त्रिपरिपद की नीतियो को अस्वीकार कर दे तो बह 
भझपने पद से त्याग-पत्र दे देगी । प्राय प्रधान मन्‍त्री देश की विदेश नीति के बारे गे 
संसद मे वक्तव्य देते हैं, इसी प्रकार खाद्य मन्‍्त्री खाद्यननीति के बारे में, उद्योग मस्त्री 
उद्योग नीति के बारे मे और वाणिज्य मन्त्री वाणिज्य-्यवसाय-नीति के बारे मे ससद 
को सूचित करते हूँ, यदि ससद चाहे तो उन वकक्‍तव्यों पर वाद विवाद हो सकता 
है तथा ससद उन वकतव्यो म॒ बताई गई नीतियों के पक्ष या विपक्ष में मत दे 
सकती है। 


प्रधान सम्त्री का पद ह्लोर उसका महत्व 


संसदात्मक शासन में सत्ता का प्रमुख केन्द्र प्रधान मन्‍ती होता है। प्रधाव 
मन्खी के बारे में कहा जाता है कि वह मन्तरिपरिषद रूपी वृत्तन्‍्खण्ड की मुख्य दिला 
(ए05-४४006 ए। ६७ 0४0ए७४-३:८क) के समान है। उसके बारे में यह भी 
कहावत द्वै कि वह्‌ एक चन्द्रमा के समान है तथा उसके मन्त्री तारों मे समान, यह 
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उपमा हमारी दृष्टि से ठीक नहीं है, चाहे देखने म ऐसा लगता हो कि मन्व्रिपरिषद 
के भीतर प्रमुखता की दृष्टि से प्रधान मन्‍्त्री तारो म चाद जैसा है परन्तु वास्तव में 
जब अमावस्या म चन्द्रमा बिल्कुल नहीं निकलता तारे तव भी निकलते हैं जबकि 
भग्निपरिषद मे ऐसा नही होता, प्रधान मन्‍्त्री के डूबते ही सारा मन्त्रिपरिषद डूब 
जाता है भ्र्थात्‌ उसके पद से हठते ही सारा मत्रिपरिषद परदच्युत हो जाता है । 
जैनिंग्स ने प्रधान मन्त्री को तुलना ग्रहों के बीच म सूर्य से वी है, यह उपमा पहली 
उपमा से अधिक सही है परन्तु उसके बारे म भी यह सावधानी रखनी होगी कि 
जिस प्रकार अनेक ग्रह और नक्षत्र सूर्य से प्रकाश पाते है वैसे मन्‍्त्री लोग भपनी सत्ता 
प्रधान मन्त्री से प्राप्त नही करते । मन्त्रिपरिषद की सत्ता का स्नोत संसद है, उसमे 
बहुमत दल और दल के भीतर अनेक प्रभाव तथा ग्रुट सत्ता के केन्द्र होते हैं, और 
अनेक बार प्रधान मस्त्री को अपनी इच्छा के विपरीत व्यक्तियों को मन्त्रिपरिधद में 
लेना होता है क्योकि दल में उदकी स्थिति सुदृढ होती है और उन्हें दूर रखने से 
प्रधान मन्‍त्री की स्वय की शक्ति कमजोर हो सकती है । 
भारत म प्रघान मम्त्री के बारे में लिखते समय हम साविधानिक दृष्टि से 
अधिक सोचना चाहिये । हमारे प्रथम श्रधान मन्त्री एक असाधारण पुरुष हे, वे देश 
के एक सम्मान्य नेता हूँ, उनके भ्रति देझ में राष्ट्रोय-लोक्नायक जैसा भाव है, कई 
लेखकों ने उनके उदाहरण से भारत के श्रघान मन्‍्त्री के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल 
'लिय हैं और यह कहना उचित माना है कि भारत का प्रधान मत्री अपने मत्रियों के 
साथ सबधो में स्वामी के समान शक्तिशाली होता है, एक विद्वान ने तो यहा तक 
लिखा है कि देश के साघारण निवर्चिन प्रघान मनी के लिए ही होते हैं। हमारे नमन 
विचार से किसी विशेष समय पर कसी एक व्यक्ति के प्रभाव को सांविधानिक 
व्यवस्था के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है। यह बात बहुत निश्चित विश्वास 
के साथ कही जा सकती है कि श्री नेहरूजी के बाद प्रधान मंत्री बनने वाला व्यक्ति 
इतना अधिक श क्तिश्नाली नहीं होगा, साय ही कांग्रेस को ससद म जो विशाल और 
असतुलित बहुमत प्राप्त है वह भो श्री मेहरूजी की असतुलित शक्तित और झ्रसाघारण 
प्रभाव का कारण है। जिन लोगा ने देश के राजनीतिक विज्ञास का ग्म्भीरता के 
साथ पक्‍्रध्ययन जिया है वे कह सकते हैं कि गत दस वर्षों म श्री नेहरू की स्थिति में 
बहुत अन्तर झा गया है | आरम्म मे वे एक राष्ट्र पुरुष भ्रोर राष्ट्रीय नेता के रूप में 
प्रविरोधी स्थिति म थे, परन्तु झाज वह स्थिति धीरे-धीरे समाप्व हो रही है, यह एक 
बहुत पचच्छा लक्षण है। विरोधी दल ज्याज्ज्यों ससदोय प्रक्रिया मं झनुमवी होते जा 
रहे है त्या-त्यो वे प्रधान मन्‍्त्री की कदू आलोचना करने लगे है। प्रघान मन्‍्दी एक 
दलीय-म्यकित है झौर उसे दवीय नता के रूप में ही सम्मान प्राप्त होता है, यह सच 
है कि वह देश के झासत का प्रधान अधिकारी होता है परन्तु ससद के भीतर उमकौ 
दलोय स्थिति पर दल दिया जाना चाहिय, भारत में धीरे-धीरे यह प्रनुभव क्या जा 
रहा है सौर श्री नेहरूजो को स्थिति दत्नीय नेता के ममान बनतो जा रही है। देश में 
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झन्य दलो के अतिरिकत एक नया दल स्वतन्त्र दल के नाम से सगठित हुआ है जिसमें 
श्री नेहरू की टक्कर के राष्ट्रीय न॒ता श्री राजगापालाचारोी व नेहरझूजी की झ्रालोचना 
भीषण ढगय से करती आरम्न वी है उसका प्रभाव यह झाया है कि दूसरा की जवान 
भी खुली है । यह कहना किसी प्रकार भी न्यायश्षयत नही है कि प्रधान मत्री के 
निवर्चिन के लिए ही साधारण निर्वाचन होते हूँ । प्रधान मन्त्री ससदात्मक लोकतंत्र 
म एक विशिष्ट स्थान रखता है यह सत्य है परन्तु यदि हम उसे भो असतुलित सत्ता 
दे दते हूं तो निश्चय टो हमारी लोक्शाही का स्वरुप विज्वत हो जाता है । डहा तक 
स्वय श्री नेहरूजी का नव है उन्हाव अपन दल के विशाल बहुमत है रहते हुए भी 
ससद के प्रति बहुत अधिव सम्मान का प्रदश्न किया है। कई अवसर एसे आय जब 
उनके साथी मत्रिया न ससद को अप्रसत कर दिया परन्तु उन्हांने ससद के सम्मान 
का पूरा ध्यान रखा और अपत साथिया की भूला को सुघारा । यद्यपि वे नही चा ते 
थ तथापि उह ससद की नावना का सम्मान करन के लिय श्री टी टी दृष्णमाचारी 
और श्री भ्जितप्रसाद चैन जैसे मश्रियों को छोरना पडा । वे चाहत तो ससद मे अपने 
बहुत वर्डे समथन व दल पर ससद की भादना की अवहेलना भी कर सकते थ 
परन्तु उहोते वैसा न दरता ही लोकतत्रीय परम्पराप्रो के निर्माण की दृष्टि से 
आवश्यक समझा । ब्रिटेन भ भी हम इन प्रकार के उदाहरण मिलत हूं जहा ससद म॑ 
बहुमत का समथ न होत हुए भी कमी प्रधान माद्री ने अपने साथिया को छोचवा 
उचित समभा है तथा दल न॑ अपन प्रधान मनत्री तक को छो ने मे आर्पत्ति नहीं वी है। 
जब देश और ससद ने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार की अबौसीनिया “वधी 
नीति अमफ्ल रही है तो प्रघात मत्री सर बाल्डविन न उस नीति के लिम उत्तरदायी 
मत्री सर संम्युअलहोर का त्याप वरना ही उचित समझा वहा तो उदाहरण ऐसे भी 
मिलते हूं जब स्वय भ्रघान मत्री मसद क भीतर बहुमत्त होत हुए भी ससद वी भावना 
का सम्मान करने के लिए अपने पद से हटे हू, इतम एक थे थो चेम्बरलेन जो हिटलर 
के साथ स्‍पपनी चर्चा असफ्ल रहने के कारण स्वयं अपना पद छोड़ यय इसी प्रकार 
मिश्र पर आक्रमण करने पर ब्रिटिश प्रघातन मरी श्री ईडन ने अनुभव किया कि 
उनकी नीत्ति को ससद झौर देश न पसन्द नहीं किया अत उन्हामे बहुमत क्ञा समथत 
होने पर नी पद छोड़ दिया । इस सब आधार पर हम यह वह सक्तते हैँ कि प्रघान 
मी हो या मत्री लत को वोकवत्रीय ढाचे के भीतर ससेद और जनता कौ भावना 
का सम्मान करना होता है। 

प्रघान मत्री वी सही साविधानिक स्थिति झपने मत्रिमप्डल में समान पदाधि 
जारियो क वीच म प्रथम या प्रसुख की है ( एापए0७ 77 ६€7फ:7८५) । वह झएते 
अविसण्डल का आधार ता झ्वध्य है परन्तु वह उसका स्वामी कदापि नहों है। भय 
मंत्री उसके सेवक नहीं होत तथा वह उलें चद चाह तब अपनी निरकुष मर्जी से 
उस भाति नही हटा सकता ज॑से कि संयुक्त राज्य श्रमरिका का टाध्टपति अपने 
मत्रियों वा स्वामी होता है और उहें भपती निजो इच्छा के प्राघार पर वियुक 
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और पदच्युत्त कर सकता है। प्रधान मत्री और मन्त्रिपरिषद के बीच उनके दल की 
शक्ति होती है । लोकतम्त्र और अधिनायकबाद में दलो की स्थिति मे बहुत अच्तर 
होता है । शधिनायक्वादी देशों मे अधिनायक या डिक्टेटर के आदेश पर दल चलता 
है परन्तु लोकत न्रात्मक देशों में दतलो वा समठतन भी लोकतत्ीय आधार पर होता है 
तथा दल का नेता दल का स्वामी नही बल्कि उसके बहुमत का प्रतिनिधि होता है 
झत उसके लिय यह आ्रावश्यक हो जाता है कि वह अपने दल के बहुमत को झपने 
साथ बनाये रखे, तथा इस दात की सावधानी रख कि वह अपने दल के भीतर 
प्रभावशाली लोगो को अप्रसन्न नही कर रहा है । उनको अप्रसन्न करके वह प्रपती 
स्थिति कमजो र बता लगा 
प्रधान सत्रो के प्रमुख काय--सत्रिपरिषद का चक्र प्रधान मत्री की घुरी के 
चारो ओर घूमता है उसके काय बहुविध ? तथा वह सघशासन के सचान्नन के लिये 
भ्रन्तिम रूप में उत्तरदायी होता है । ४ 
प्रधान मन्‍्त्री का सबसे पहला काम यह है कि वह अपने मत्रिपरिषद का 
निर्माण करे मत्रिपरिषद वा निर्माण हो जाने के बाद वह विभिन मत्रियों के बीच 
विविध प्रशासकीय विभागों का वितरण वरता है । उसका यह काम कई बार बहुत 
कठिन होता है मत्रियों की अपनी प्रपनी पद होती है और यह निश्चित है कि 
प्रधान मन्‍्त्री के लिय इस मामले स सब को सतुध्ट करना सम्भव नही होता झ्त 
वह अपने प्रमुख साथियों के परामश से विभागां का वितरण करता है प्रमुख विभाग 
मन्त्रिपरिषद के वा प्ठ सदस्यों के बीच बाट लिए जाते हैं तथा इत लोगो को मिला 
कर पउ्न्तरग मण्डल का निर्माण क्रिया जाता है जिसका उल्लेख पीछे किया जा 
चुका है। 
प्रधान मंत्री के लिए सबसे बडा सिरदइ यहे होता है कि वह सरकार के 
सब विभागों और मचातयों वे मध्य समवय और सामजस्य स्थापित करता है उनके 
बीच वही एक सामाय सूत्र होता है। यह सिद्धात मान लिया गया है कि प्रधान 
भत्री समूचे प्रद्यासव के लिय झरीतम रुप स उत्तरदायी होता है प्रत वह प्रत्यक 
विभाग के मामल में पूरी दिलचस्पो रख सकता है । 
साविधानिक दृष्टि से प्रधान मम्त्री राष्ट्रपति से यह निवेदन कर सकता द्दै 
कि वह भरमुक मठो को उसके पद से हटन हा झ्रादेश जादे कर दे । यह माना यया 
है कि सयुकत उत्तरदाय्रित्व के सिद्धात को पूरी तरह स लागू करने के लिय प्रधान 
मत्री को मश्रिया वी नियुकित और उनका हटाने की पूरी शक्ति दी जाय) डाक्टर 
अम्येडबर प्‌ शविधान सभा म कहा था कि ' भेरे विचार से सयुक्‍त उत्तरदावित्व दो 
सिद्धान्ता व द्वारा नाग किया जा सकता है पहला सिद्धात यह है कि मबत्यिपरियद 
का वाई ब्यक्त प्रधान मत्री को इच्छा व विपरीत नहीं त्रिया जायगा, दूसरा यह कि 
सदि प्रधान मध्रो कसी व्यक्ति को झपने मत्रिपरिषद से हटाना चाहे ठा उस किसी 
भो स्थिति म॑ मत्रि-मण्डल मं बना रहने नहीं दिया जाना चाहिय। निश्चय द्दी 
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प्रधान मन्‍त्री अपने, इस अधिकार का प्रयोग बहुत कठिन परिस्थिति मे ही करना 
चाहेगा, वह पहले तो दलीय स्थिति पर इस प्रकार के कार्य के प्रभाव को झाकने की 
ब्रेष्टा करेगा उसके बाद वह कोशिश करेगा कि वह मस्त्री स्वयं ही त्याग-पत्र देने 
को तैयार हो जाय । सोवियद समाजवादी गणराज्य सघ म इस प्रवार के मामले में 
यह रीति व्यवहार म लाई जाती है कि अवाछित व्यक्ति को किसी दूसरे पद पर बुर 
के किसी क्षेत्र म राजधानी से बाहर भेज दिया जाता है, वहा एक दल के कठोर 
अनुशासन और अधिनायकवादी सगठन के कारण यह सम्भव हो जाता है हमारे देश 
में वह सम्भव नही है और उचित भी नही है । 
प्रधान मन्त्री मन्त्रिपरिषद का श्रध्यक्ष होता है वह उसकी सब बैठका की 
अध्यक्षता करता है । अ्रन्तरग-मण्डल की चर्चाओं म वह अध्यक्षता तो करता ही है, 
बहा वह सामजस्य की स्थापना भी करता है, सब मन्त्री यह जानते हे कि जब तक 
भ्रघान मन्त्री अपने विचार को बदल ही न ले तव तक सारी चर्चा के अन्त मे उसकी 
बात स्वीकार करनी ही होगी । 
प्रधान मन्‍द्री के ऊपर संविधान ने यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वह राष्ट्रपति 
को मत्रिपरिषद के निर्णयो तथा देश दे प्रशासन के बारे म सारी जानकारी निय- 
मित रूप से दे । इस जानकारी के साथ ही वह उसे शासन के सचालन में परामर्श 
भो देता है। प्रधात मन्त्री के परामर्श का वास्तविक अर्थ होता है उसका निर्णय, 
और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवायं रूप से होते ही हैं। वह राष्ट्रपति 
को यह परामझ भी देता है कि वह लोकसभा को भग कर दे। राष्ट्रपति यदि महू 
देखता है कि प्रधान मन्‍्त्री को लोकसभा मे बहुमत प्राप्त है तव वह लोकसभा को 
विघदित कर देता है परन्तु यदि वह देखता है कि प्रधान मत्री लोकसभा के अविश्वास 
के भय से सदन को विघटित कराना घाहता है तो वह उसके लिए मना भी कर 
सकता है | होता यह है कि बहुमत रहते हुए भी जब प्रधान मम्त्री ससद के विघदन 
का भ्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने रखता है उस समय उसके मन म यह विचार होता 
है कि जिस समय वह विघटन कराता चाहता है उस समय उसका दल अपनी 
प्रतिष्ठा के उत्कर्ष पर है तथा उस समय निर्वाचन होने से उसका दल पुन पाच वर्ष 
के लिये सत्ता प्राप्त कर सकता है। परन्तु जद क्सी प्रश्न पर ससद उसका साथ में 
दे श्औौर दब वह्‌ उसका विघटन कराना चाहे तब वास्तव मे वह्‌ ससद को डरा कर 
उसका समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तथा यदि ससद इस पर भी उसका 
साथ न दे तो वह झपने दल को ससद में अविश्वास के अपमान से बचा लेता है 
तथा जनता से यह बात छिपा लेता है कि उसका दल ससद सम वहुमत के स्थान पर 
झल्पमत मे झा चुका था। प्रधान मन्‍्नी एक और अवसर पर भी लोकसभा का 
विघटन करा कर नय निर्वाचन कराना चाह सकता है, वह झवसर किसी ऐसे प्रश्न 
के उपस्थित होने पर आता है जिस पर वह राष्ट्र का मत जानना चाहे, तब वह 
जनता के सामने उसका विश्वास प्राप्त करने के लिए जाता है । 
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प्रधानेमन्त्री के हाथ मे भ्रनुग्रह की शवित भी है। यद्यपि उसकी यह शक्ति 
सयुक्‍तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की अपेक्षा बहुत कम है तथापि वह काफी महत्व" 
पूर्ण है। वह राष्ट्रपति को उन नामों की सूची देता है जिसके श्राघार पर राष्ट्रपति 
विविध राजनीतिक पदों जँसे गवर्नर, राजदूत, अनेक झायोगो और मण्डलो के सदस्य 
आदि पर नियुकितिया करता है । वह टाब्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्षित के बारे में 
भी उसे परामश् देता है। अ्रध्यादेश जारी करने मे भी वह राष्ट्रपति का मार्गदर्शन 
करता है। आ्रापातकाल की घोषणा के बारे मे भी राष्ट्रपति के लिये यही सुरक्षित 
मार्ग है कि वह प्रधानमन्त्री के कहने पर या उससे परामझ्ण लेकर झ्रापात की घोषणा 
करे, उस स्थिति मे ससद उसके काये का अनुमोदन कर सकेगी श्रन्यथा उसे ससद 
के सामने अपमान ही उठाता होगा । इस प्रकार प्रधान मन्‍्त्री का पद एक केन्द्रीय 
पद बन जाता है । 
प्रधान मन्‍्त्री का सबसे महत्वपूर्ण कायं यह है कि वह ससद का नेता होता 
है। ससद में लोकसभा का प्रध्यक्ष भर राज्यसभा का सभापति अपने-अपने सदनो 
की समयतालिका भ्रौर कार्यविधि उसके परामर्श से निश्चित करते हैं। प्रधानमन्त्री 
ही उन्हे यह परामर्श देता है कि दोनों सतनो म समय का विभाजन किस प्रकार होगा, 
कब कौन विधेयक प्रस्तुत किया जायगा तथा प्रश्न कब पूछे जायेंगे। किसी सदन में 
जब कोई विबादग्रस्त प्रश्न उपस्थित हो जाता है या कोई सदस्य कार्य-स्थगन प्रस्ताव 
रख देता है तो लोकसभा का अध्यक्ष व राज्यसभा का सभापति प्रधानमन्त्री की राय 
उस मामले म जान लेता है, यह आवश्यक नही है कि वह डसके अनुसार निर्णय करे, 
परन्तु बहुधा प्रधानमन्त्री की सलाह मान ली जाती है। अ्रध्यक्ष भौर सभापति 
प्रधानमन्त्री को किसी समय स्वय सदन के सामने कोई वक्तव्य देने के लिये कह 
सकते हैं ! 
प्रश्नों के समय संसद आलोचना के रग म होती है, उस समय उसका सामना 
करना बहुत कठिन होता है, प्रधानमन्त्री उस समय वहा उपस्थित रहकर अपने 
साथियों का साहस वबढाता हैं तथा यदि कही उसे आवश्यकता प्रतीत होती है तो वह 
स्वय ग्रागे झ्राकर किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खडा होता है । सदन इसे बहुत 
पसन्द करता है, बह चाहता है कि प्रधानगन्त्री अधिक से अधिक बार सदन के सामने 
अपनी नीतियो का स्पष्टीकरण करे । भ्रश्नो का काल सरकार के लिये बहुत संकट 
का समय सिद्ध हो सकता है यदि उत्तर देने में सदन को असन्तुष्ट कर दिया जाये या 
झसंसदीय भाषा बाप प्रयोग किया जाये तो सस्वियरिषद को स्थित्ति खराबद हो सकती 
है, स्वयं भध्यक्ष भी उसके लिय उसे प्रताडना कर सकता है । 
प्रधानमन्धरों का स्थान--लोक्तत के साथ लोक कल्याणकारी राज्य की 
कल्पना के जुड जाने से राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। राज्य का 
कार्यक्षेत्र जितना व्यापक होता जा रहा है मन्त्रिपरिषद को शक्ति भी उतनी ही 
विस्तृत होती जा रही है, क्योकि राज्य की ओर से कार्यदालिका तो वही है । मंत्रि- 
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परिषद की शाक्त का अर्थ है प्रधानमन्त्री की शक्ति । ब्रिटिश संविधान के प्रसिद्ध 
समालोचक श्री रैससे म्योर का मानना है कि भन्तरग-मण्डल (कंबिनेट) के हाथो म 
देश की सारी सत्ता बेन्द्रित होती जा रही है, वह शासन म अधिनायक बन गई है, 
तथा अन्तिम रूप स यह अधिनायक सत्ता एक व्यवित अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री के हाथों में 
चली गई है । उसका मानना है कि प्रधानमम्त्री अमेरिकन राष्ट्रपति से भी अभधिक 
शक्तिशाली हो गया है । इस आलोचना में सत्य का एक अंश है, न इस सत्य से 
निषेध क्या जा सकता है और न इसे इसके सवीर्ण अर्थ मे स्वीकार ही किया जा 
सकता हूँ। लोकतन्त्रीय झासन प्रणाली मे अधिनायक सत्ता का उल्लेख करना एक 
बहुत बडी झसंगति है । सत्ता का यह स्वभाव ही है कि वह किस्ही निश्चित हाथो में 
केन्द्रित हो जाया करती हैँ । ससदीय शासन मे रुत्ता प्रधानमन्त्री के हाथो में केन्द्रित 
हो जाती है। परन्तु इस कारण वह अधितायक नही बन जाता क्योकि उसके चारों 
ओर स्वतन्तता के अनेक पहरेदार हरदम रहते है जो उस पर आाख रखते है, इनमें 
ससद के भीतर बैठने वाले विरोधी दलो के सदस्यो का नाम ग्रिनाया जा सकता है। 
इसके प्रतिरिक्‍त प्रघानमन्त्री की सत्ता साविधानिक मर्यादाओ्ों से सीमित हैँ, वह 
सर्वोच्च-न्याथालय से परिमित बनती हैँ तथा पाच वर्षों के वाद उसे जनता के सामने 
जनता के मत लेने के लिय जाना होगा, यह विचार उसे सत्ता के निरंकुश प्रयोग से 
रोके रखता है, भौर सबसे ऊपर यह कि वह व्यवित जो आज प्रघानमन्त्री बना हूँ 
राजनीति के क्षेत्र म एक लम्बे समय तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका होता हैँ, उसवा 
सारा चितन लोक्तन्त के विचार से झोतप्रोत होता हैं तथा वह अधिनायकवादी ढंग 
के लिये सवंधा भ्रयोग्य होता हैँ । एक बार जब श्री नेहरूजी पर यह झारोप लगाया 
गया कि वे भारत के अधिनायक हो गये हैं तो उन्होंने उसका यही उत्तर दिया कि 
वे लोक्तन्‍्त्र के दीघ॑ प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप स्वभाव से झ्धिनायक बनते के 
भयोग्य हो चुके हैं । 

प्रषानमन्धी भोर राज्यों का छ्ासन--प्रधानमन्त्री की स्थिति भारत के 
राज्यों के शासन के सम्बन्ध मे भी बहुत सुदृढ हो गई है । व्यवहार में जहा उसका 
एक कारण यह है कि प्रधानमन्त्री जिस दल का बहु-प्रतिध्ठित नेता है वही दल समस्त 
राज्यो में शासन चला रहा है, वही साविधानिक दृष्टि से प्रधानमन्त्री एक प्रधिक 
दाक्तिशाली सघ का प्रमुख ध्ासक होने के नाते राज्यो वे शासन को बहुत प्रभावित 
करने को स्थिति मे है। सविधान के विकास के तौर पर देश मे राष्ट्रीय-नविकास 
परिषद नामक सस्या वा निर्माण किया गया है जिसमे समस्त राज्यो के झुख्यमन्यी 
बैठते हैँ तथा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमन्ती करता हैं, यह परिषद सब राज्यों के 
विकास वार्यों का चित्र बनाती है तथा उस बारे में निर्णय सेती है । ऐसे महत््वपूर् 
मामले में प्रधानमन्ध्री को नेतृत्व करने की जो दाडित मिली है उससे हमारा रुघ पौर 
भी भधिक मजबूत बन यया है। 


संघीय कार्यपालिका मन्त्रिपरिपद कहर 


राज्यो मे रहने वाले राज्यपाल भी प्रधानमन्त्री की पसन्द के व्यक्त होते हे, 
उनके द्वारा भो वह राज्यो के शासन को काफी प्रभावित कर सकता है, विशेषकर 
जब उसे किसी राज्य मे आपात्काल की घोषणा करानी हो तो वह्‌ राज्यपाल का ही 
सहारा लेता है, जैसा केरल में हुआ | प्रधानमन्त्री राज्यो के शासन का भी नियन्त्रण 
करने लगा है। 


बहुदलोय ससद झोर मिश्चित मन्त्रिपरिषद 


भारत की ससद में बहुदलीय राजनीति का विकास हुष्मा है, श्राज उसमे 
लगभग १४ राजनीत्तिक दल हैं । अभी तो काग्रेस ऐसी स्थिति मे है कि उसे ससद 
में विशाल बहुमत प्राप्त है, परन्तु ऐसी स्थिति श्रा सकती है कि ससद में किसी भी 
राजनीतिक दल का स्पष्ट बहुमत न हो $ उस परिस्थिति मे राष्ट्रपति के उपर यह 
काम आ पडता हूँ कि वह ससद के भीतर या बाहर से ऐसे व्यक्ति की खोज करे जो 
लोकसभा के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त कर सके और मत्रिपरिषद बना 
सके । यहा यह अनिवाय हो जायम्ा कि भ्रनक दलो के सदस्य मिलकर एक मिश्रित 
मल्त्रिमण्डल (009.0007-(280068) का निर्माण करें। ऐसे मत्रिपरिषद बहुत 
कम स्थायी होगे चौधे-्गणतन्त्रीय संविधान तक फ्रास में यही होता रहा झौर बहा 
सरकारें शपय लेने के दो घण्टे के भीतर तक भी बदलती रही हैं। मिश्रित-मन्त्रि- 
परिपद के मार्ग मे सबसे बडी क्ठिनाइया दो हे पहली तो यह कि झनेक दलों के 
लोग किसी एक दल के नेता को अपना नेता कैसे मान लें, वैसा करने में वे प्रपना 
अपमान समभते है तथा उसे अपने दल के भविष्य के लिय बुरा समभत्े हैं, दूसरी 
कठिनाई यह आती हूँ कि मिश्रित-मन्त्रिपरियद के भीतर भाग लेने वाले अनेक दल 
किसी एक मिशथ्िित कार्यक्रम पर सहमत नही हो पाते जिसे सब दल समाधान कारक 
पा सकें और भन्‍्त मे जाकर कार्यक्रम या नेतृत्व के प्रदन पर मिश्नित-मत्रिपरिषद टूट 
सकती है। यह एक खतरनाक प्रयोग हूँ जिससे हम जितने बच सकें उतना ही देश 
का हित हूँ । बहुदलीय व्यवस्था देश को सक्रिय, प्रभावशाली और स्थायी शाप्तन 
देने मे असमर्थ रहेगी और उस सबके झभाव मे देश प्रगति नही कर सकेगा 
द्विदलोय पद्धति को भनिवा्यता--ससदात्मक लोक्तन्त्र के लिये सबसे अच्छा 
मार्ग यही हूँ कि देश में दो राजनीतिक दल प्रसुख रूप से अपने को संगठित करें 
प्या उनमें से एक को जनता किसी समय सत्ता दे। ससदात्मक लोकतन्त्र में बहु- 
सख्यक दल की निरकुशता पर झ कुश लगाये रखने के लिये तया देश को किसी भी 
समय एक विकलल्‍्प-मन्त्रिपरिषद देने के लिए एक प्रवल विरोधी दल की आ्रावश्यक्ता 
होती हूँ । ब्रिटेन मे विरोधी दल को भी वही सम्मान प्राप्त होता हैं जो सचा-आ्रप्त 
दन को होता हूँ उसके नेठा को सरकार की ओर से वेतन मिलता हूँ तथा वह समस्त 
राष्ट्रीय भवसरो पर उपस्थित रहवा हैं । हमारे देदा मे भी इस परम्परा के विकास 
को ग्रु जायश है, परन्तु यह तभी सम्भव हूँ जब देश के भीतर दो प्रमुख दल हों। 


३९६ भारतीय राजनीति का विकास भौर साॉदिघात 


भाशा की जा सकती हूँ कि हम इस दिशा में बढेंगे, अभी तो स्वराज्य को भागे 
चोडा ही समय बीता है इस कारण राजनीतिक दल वैसे बढ रहे हैं जँसे वर्षा ऋतु 
में कुकुरमुत्ता बढ़ता है। धीरे-घीरे सब चीजें स्थिर होगी और देश अधिक स्थिरता 
के साथ ससदीय लोकतन्‍्त्र के पथ पर अग्रसर हो सकेगा यही हमारी भाशा प्रौर 
प्राकाक्षा हैं । 
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अध्याय . १६ 
संघीय विघाधिका : ससद 


£ हमने शासन-व्यवस्था का लोकतन्‍्त्रात्मक स्वरूप इसलिये अ्रपनाया है 
कि यह हमारे लोगो की प्रतिभा के अनुकूल है। हमारे देश वो प्रथम ससद 
व्यापक वयस्क मताधिकार के आधार पर १३ मई, १६४५२ को गठित हुई 
थो । यह लोकतत्र के इतिहास मे स्वत एक महत्वपूर्ण और द्वितीय अनुभव 
था। इसके पहले कभी भी इतने विशाल निर्वाचक वर्ग ने अपने मताधिकार 
का प्रयोग नही किया था। यह उन लागो की राजनीतिक जागृति को एक 
चुनौती थो जिन्‍्होने ग्रभी हाल मे ही पूर्ण राष्ट्रत्व प्राप्त किया था। हम इस 
चुनौती के श्रनुकुल सिद्ध हुए, यह सविघान के निर्माताओं के राजनीतिक-बुद्ध 
परिपाक के प्रति एक श्रद्धाजली है।' 
+-म० अनन्तशयनम्‌ आयगार, भ्रध्यक्ष, लोकसभा 


“विचार धाक्ति के अभाव में समाज नष्ट हो जाता है ।' ये शब्द आज से 
अनेक छाताब्दियों पूर्व एक हित्ू धमंशुरू ने अपने क्षिप्यो को कहे थे। ये पवित्र शब्द 
उस सभय जितने उपयोगी रहे होग झ्राज यह कहना कठिन है परन्तु हम दावे के 
साथ महू कह्‌ सकत हैं कि आज के युग मे थ शब्द एक महान सत्य का उद्घाटन 
करते हैँ तथा हमारे सामने एक गम्भीर चेतावनी प्रस्तुत करते हूँ । 

भ्राज हम लोकतन्त्र के युग मे जी रहे हे, जिसके भीतर व्यक्ति की गरिमा 
भौर मानव जीवन की पवित्रता को आधारभूत सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया 
गया है ) कहा जाता है कि लोकतन्त्र के भीतर व्यक्ति भ्रपने स्वय के शासन में रहता 
है, परन्तु यह्‌ तभी सम्भव है जबकि समाज के भीतर उसे ऐसा अवसर प्राप्त हो कि 
वह दूसरो के साथ वैठकर चर्चा कर सके तथा वहा न वह दूसरों से यह कहे कि 
तुम मुझ से सहमत हो जाप्रो भ्रन्यथा में तुम्हारा सिर फोड दू गा, न दूसरे ही उससे 
ऐसा कहे । चर्चा के लिय जब व्यक्ति समाज म बेंठें तो उनम झापस में यह समभौता 
रहे कि वे चर्चा करेंगे शोर हरेक को यह अधिकार होगा कि वह प्रपने-पपने निजी 
विचारो को यदि दूसरो के झनुकूल न बन; सके तो उन्हे लिए रहेगे। इसके साथ ही 








$ लोकसमा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित “प्रथम ससद : स्मृतिग्रन्था 
के धामुद्ध मे 


झ्श्द भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


राज-काज को और दूसरे काम घवे को व्यवहार मे चलाव के लिए यह भी बात 
उपचेतन म रहेगी कि जहा सावजनिक हित के प्रश्न आयेंगे वहा कायक्रम के तय 
करने म व्यक्ति बहुसर्या के साथ रहेगा और यदि कोई निणय उसकी इच्छा के 
विरुद्ध होता है तब भी वह उसको माय करेगा तथा विरोधियों को उनका विचार 
बदल कर अपने पक्ष म लाने की चेष्टा करेगा । जोकततन इस विचार पर आधारित 
है | पुराने जमाने मे दिचारो के मतभेद सुतरकाने के लिए विद्वान लोग शास्त्रा्॑ 
करते थे और राजनीतिज्न हस्त का ग्राश्नय लेते थे लोकतात्र ने सिर काटने के बदले 
सिर बदलने की धारणा को माथ किया तथा ऐसी ब्यवस्था की कि जनता के प्रति 
निधि एक स्थान पर एकत्रित वठकर जनता की इच्छा और उसकी झाव”यकता के 
अनुसार विधियों का निर्माण कर । लोक्तात्र ने विधियों व निर्माण का काम जनता 
के प्रतिनिधियों को दिया । 
विधायिफ्-- भारतीय सविघान मे भारत म एक ससदात्मक लोक्तज की 
नीब डाली है । इसका भ्रथ यह है कि शासन मे विधियों के निर्माण का काम जनता 
के प्रतिनिधियों को सौपा है। सघ में विधि निर्माण का काम करने वाली सत्या को 
घससद कहते ह तथा राज्यों म विधानमण्डल । 
सविधान के पाचवें खड के दूसरे अध्याय म॒ ससद का वणन किया गया है । 
उसके अनुच्छद ७६ म कहा गया है कि सघ के लिए एक ससद होगी जिसमें राष्ट्रपति 
और दो सदन होग जो क्रमश राज्यसभा और लोकसभा वहलायग । यहा हमे श्रपती 
सघीय विधायिका के चरित्र का थोडा अध्ययत्त करना चाहिय उससे हम उसकी 
रचना शक्तियों तथा काय पद्धति को समभने मे सहायता मिलेगी । 
भारतीय सविधान ने देश के भीतर एक सघ की स्थापना की है जिसम १५ 
राज्यो (१ मई १६६० के दित बम्बई राज्य को खडित करके महाराष्ट्र और ग्रुजरात 
नामक दो राज्यो का तिर्माण क्या गया है) और दुछ संघीय क्षेत्रों का समावेश 
किया गया है । उनम से प्रत्यक राज्य को सविधान ने शासन वी कुछ शक्ति दी है 
जिसका वणन राज्य सूची म क्या गया है । हम पीछे इस बारे मे कापी चर्चा कर 
चुके हूं कि भारत के सघ का क्या स्वरूप है । यहा इतना कहना पर्याप्त होगा कि 
सघ के कारण भारत की सघीय विधायिका के भीतर दो सदनों का होता झनिवाय 
हो गया है । सघीय हासन म सयुवत राज्य अमेरिवा ने यह परम्परा डाली कि 
विधायिका म एक सदन ऐसा हो जिसम राज्यो के प्रतिनिधि वें जो राज्या के हितों 
(की देखभाल भोर उनकी रक्षा कर । अमेरिवा में उस सदत को लिलट वहा जाता है 
और उसमें प्रत्यम सम्मिलित राज्य वी शोर से दो श्रतिनिधि बठते हूं जिससे छोटे 
झर बई सब राज्यो को समानता श्राप्द हो जाती है। भारत म लोकप्रिय सदन को 
जिसे जनता प्रत्यक्ष मतदान से चुनती है लोकसभा वहा गया है तथा दितीय सदन 
को राज्यसभा | हमारी राज्यसभा यद्यपि सयुयत राज्य अमेरिका के आषार पर बनाई 
गई है तथापि दोनो की रचना मे बहुत झ्नातर है इसका दणन ययास्पान किया 
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जावेगा । यहा इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि हमारे यहा दूसरे सदन की स्थिति 
सिनेट ज॑सी भही है, न वह वे काम ही करतो है जो सिनेट करती है। वास्तव में 
बात यह है कि हमारे सविधान निर्माता यह मानते थे कि लोकप्रिय सदन पर नियत्रण 
रखने और कुशल सलाह प्राप्त करने के लिए दूसरा सदन बहुत लाभदायक होगा । 
इसके झतिरिवत उनके सामने ब्रिटेन का उदाहरण था साथ ही अपने देश के भीतर 
काफी लम्बे समय से ह्िसदनात्मक विधायिका का अनुभव भी उन्हें था। ब्रिटिश 
सरकार ने अपने देश की भाति भारत सम भी एक सदन ऐसा बनाया था जिसमे वह 
निहित स्वार्थों वाले व अपने समर्थक लोगो को स्थान देती थी । नया संविधान बनाते 
समय निर्माताशझो के समक्ष यह समस्या आई कि बे द्वितीय सदन तो बनाता चाहते थे 
परन्तु उसे निहित-हितों का भ्रड्डा मही बनाना चाहते थे, अत उन्होंने इस प्रकार से 
उसका सगठन किया कि सधीय रचना के भ्रनुसार द्वितीय सदन की आवश्यकता त्तो 
पूरी हो ही जाये, वह्‌ विधि-निर्माण के काम में सक्रियता के साथ पूरा सहयोग भी 
दे सके और इस प्रकार एक द्विसदनात्मक विधायिका के लाभ सथ शासन को प्राप्त 
हो सके । भारत मे राज्यसभा को अमेरिकन सिनेट जैसा शक्तिशाली नहीं बनाया 
गया है, यद्यपि उसे साधारण विधियो के निर्माण में लोकसभा के समान शक्ित ही 
प्राप्त है तथापि वित्तीय मामलों में लोकसभा का निर्णय ही अन्तिम माना जाता है, 
व्यवहार में इस प्रकार लोकसभा के हाथ मे ही सारी दाकित चली जाती है ॥ 


राष्ट्रपति 


अध्याय १४ में हमने भारत के राष्ट्रपति के पद और उसकी शक्तियों का 
वर्णन करते समय यह बात स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि किस प्रकार भारतीय 
राष्ट्रपति ससद का झज्भ है और वह विधि-निर्माण मे क्‍या काम करता है। सविधान 
ने ससद के भनिवाय भग के तौर पर राष्ट्रपति को माना है, तथापि हमे यह बात 
नही भूलनी चाहिय कि सविधान का यह प्रयोजन कभी नही था कि राष्ट्रपति संवीय- 
विधायी सत्ता का स्वय प्रयोग करेगा या उसके हाथ मे कोई अन्तिम सत्ता रहेगी, 
उसको दी जाने वाली समस्त सत्ता औपचारिक है तथा वास्तव में का्यंपालिका के 
प्रमुख के नाते उसे विधायिका के साथ जोडा गया है । यहा एक बात बहुत अच्छी 
तरह समभ लेनो चाहिय कि हमारे देश में मत्रिमण्डलात्मक शासन-प्रणाली की स्था- 
पना की एई है जिसमस कार्यपालिका और विधायिका के बीच प्राय कोई विभाजक 
रेखा नही खीची जा सकती । संसदात्मक या मतिमडलात्मक शासन का यह बुनियादी 
सिद्धान्त है कि उसमे कार्यंपरालिका विधायिका का अग होती है या उसके द्वारा बनाई 
जातो है । 

राष्ट्रपति ससद के साथ श्रौषचारिक ढय से सवधित है, वह ससद के सत्रो 
का उद्घाटन करता है, वित्तीय विधेयको को लोकसभा में पेश्य करने की श्रनुमति 
प्रदान करता है, समद द्वारा पारित विधेयकों को अपने हस्ताद्षर करके प्रचारित 
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करता है, तथा जब वह उचित समझे किसी साधारण विधेयक को सदनों के पुनविचार 
के लिए अपने सन्देश के साथ लौटा सकता है । इस प्रकार वह जो काय॑ भी करता है 
अपने प्रधान मन्‍्त्री के परामर्श से करता है, परन्तु वह प्रधान मन्‍्ती का परामर्श 
तब तक ही मानता है जब तक कि प्रधान मन्त्री को लोकसभा के बहुमत का विश्वास 
प्राप्त है । 


लोकसभा 


ससद मे राष्ट्रपति के अतिरिक्त दो सदन होते है, इनमे से एक को लोकसभा 
और दूसरे को राज्यसभा कहते हें। लोकसभा ससद का लोकप्रिय सदन है, अर्थात्‌ 
इसमे जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गय सदस्य बंठते हैं । 

रचना--सविधान में कहा ग्रया है कि लोकसभा मे प्रधिक से अधिक 
५२२ सदस्य हो सकते हे । इनम से अनुच्छेद की घारा १ के अनुसार ५०० सदस्यों 
का निर्वावन राज्यों की जनता करती है, तथा अधिक से अधिक २० सदस्यों का 
निर्वाचन सघीय-प्रदेशों मे किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त श्रनुच्छेद ३३१ राष्ट्र 
पति को यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि वह समभता है कि लोकसभा मे 
झाग्ल-भारतीय जाति का समुचित प्रतिनिधित्व नही हुआ है तो वह अधिक से अधिक 
दो सदस्यों को उस जाति में से मनोनीत कर सकता है । 

कार्यकाल--लोकसभा का कार्यकाल केवल ५ वर्ष है।यह पाच वर्ष बी 
अवधि उस तारीख से गिनी जाती है जिस तारीख को निर्वाचन के बाद उसकी पहली 
बंठक होती है । 

राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो प्रधानमन्त्री के 
परामश पर लोकसभा का विघटन पाच वर्ष पूरे होने से पहले भी करदे। राष्ट्रपति 
किन स्थितियों मे लोकसभा का विघटन करना स्वीकार करता है झौर किन में नही 
यह वर्णन हम पीछे राष्ट्रपति नामक अध्याय मे कर चुके हें 

मसद को यह श्रधिकार दिया गया है कि वह ग्रापात्काल की स्थिति में ग्रपने 
कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष तक के लिय बढा सकती है। परन्तु संसद के इस 
अधिकार पर यह सीमा लगा दी गई है कि आपात्कालीन घोषणा समाप्त होने के बाद 
यह छह महीने से श्रधिक के लिये अपनी अवधि नही बढा सकेगी । जिस दिन श्रापा- 
त्काल समाप्त हो जायगा उसके ठीक छह मास के पश्चात्‌, यदि राष्ट्रपति पहले 
ही लोकसभा को उसके पूर्व हो विघटित न कर दे तो वह स्वय विधटित मान 
ली जायेगी। 

यहा एक बात ध्यान रखने योग्य है दि संविधान वी इच्छा राष्ट्रपति वी 
आपात्वालीन झक्तियों के बारे में यह है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग ससद 
के परामर्श से करे तथा उसे आापात्वाल के दौरान मे लोकसभा को विघदित करके 
नये निर्वाचनों का कठिन काम न वरना पड़े । 
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सदस्यों को योग्यता---लोकेसभा का सदस्य होने के लिये यह झावश्यक है कि 
उम्मीदवार भारत का सागरिक हो, कम से कम २४५ वर्ष की आयु वाला हो, तथा 
संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यतायें रखता हो । 
निर्वादन की यद्धति---लोकसभा के सदस्यो का निवर्चिन दो भागों में होता 
है । ५०० तक सदस्यो का निर्वाचन राज्यो की जनता कर सकेगी तथा २० सदस्यो 
का निर्वाचन सघीय प्रदेशों में संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुमार होता है। 
प्रत्येक राज्य को लोकसभा ये भीतर उतने स्थान दिये जायेंगे जितने कि उसकी जन- 
प्स्या के अनुपात से उसके हिस्से मे आते हो | स्थादों का वितरण इस प्रकार होगा 
कि झ्राम तौर पर सब राज्यो में प्रतिनिधियों की संख्या प्रौर जनसंल्या के बीच 
अनुपात लगभग समान रहेगा । प्रत्येक जनगणना के उपरान्त ससंद द्वारा नियुवत 
प्रधिकारी प्रत्यक राज्य को विविध प्रादेशिक-निर्वाचन क्षेत्रों म विभाजित करेगा। 
परन्तु निर्वाचन क्षेत्रो का यह पुनर्गठन किसी भी प्रकार राज्यों के बीच स्थानों के 
विद्रण की योजना को प्रभावित नहीं करेगा। 
निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के बारे में एक बात बहुत सावधानी से समझने 
की है कि पुनर्गठन बे समय जो राजनीतिक दल सत्ता म है वह इस प्रकार निर्वाचन 
क्षेत्रों में परिवर्तत करा सकता है कि उसके समर्थकों की सख्या निवचिनक्षेत्रो में 
अधिक दृढ़ हो जाये । मयुकत राज्य अमेरिका म इस प्रथा को जरीमेडरिंग कहते 
है, जिसके ग्रनुसार निर्वाचनक्षेत्रों को शासक-दल की सुविधा के अनुसार बदल 
लिया जाता है। भारत में ऐसा होने की सम्भावना कम है। उसका कारण एक 
तो यह है कि हमारे यहा मतदाताओं की सख्या वहुत अधिक है जिस कारण सुर- 
क्षित निर्वाचन क्षेत्र सताना सरल नही रह जाता दूसरे हमारे यहा प्रत्यक निर्वाचन 
के पूर्व निर्वाचन क्षेत्रो का पुनर्गडन नही होता वरन्‌ वह प्रत्यक जनगणना के उपरात 
होता है । 
राज्य के भीतर निश्चित स्थानों के ग्रनुसार निर्वाचनश्षेत्रो के पुनर्गठन 
के बारे में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहा तक सम्भव होगा यह 
चेप्टा की जायगी कि प्राय. सभी निर्वाचन क्षेत्रो म जनसख्या का ग्रनुपात समान 
ही रहे । 
निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा और उसके लिये एक निर्वाचन आयोग की निशुक्ति 
होगी जो सरकार के दबाव से मृकत रहेगा अथात्‌ उसको निष्पक्ष बनाय रखने कौ 
व्यवस्था की गई है। निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के झनुसार होगा, तथा वह 
यूढ मतदान शलाका पद्धति (8९066 3900 5) 8६270) के झनुसार होगा। 
प्रत्यव व्यक्ति को एक मत ऐने का भ्रधिकार होगा और यह उमका पूर्ण प्रधिकार 
होगा कि वह जिसे चाहे उस अपना मत दे और उसे कोई भी इस बात के लिय 
विवश नही कर सकता कि वह्‌ यह बताय कि उसने अमुक्‌ निर्वाचन म किस ब्यक्ति 
या दल को अपना मत दिया। मताधिकार नागरिकता की वह पुष्य-घरोहर है तवया 
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लोकतन्त्र में ब्यक्ति का वह पवित्र अधिकार है जिसके समुचित प्रयोग पर देदा के 
शासन का स्वरूप निर्भर करता है । मताधिकार के सही प्रथोग हारा हम अपने लिये 
अच्छी या बुरी, उदार या उम्र किसी भी प्रकार की सरकार बना सकते है । 

निर्वाचन के लिये अनेक उम्मीदवारों में जिसे ग्रधिक मत प्राप्त होगे बही 
निर्वाचित कर लिया जायेगा, यह आवश्यक नहीं है कि उसे कुल मतो वा बहुमत 
प्राप्त हो । 

पद ग्रहण करने को शपथ--लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचन के पश्चात्‌ 
सदन की पहली बंठक आरम्भ होने पर या किसी दूसरे समय अध्यक्ष के आदेशानुसार 
अपने पद से सम्बन्धित ज्षपथ ग्रहण करते हे । संविधान के अनुन्छेद € में शपथ लेना 
प्रनिवायं कहा गया है । 

सदस्यो को उपस्थिति--सदन् के भीतर सदस्यों की उपस्थिति के लिये यह 
व्यवस्था की गई है कि सदन की बैठक में सम्मिलित होने से पहले प्रत्येक सदस्य 
झपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर सदन के सचिव की उपस्थिति म पजिका के भीतर 
करता है । 


सदन के प्रधिकारी : श्रध्यक्ष श्रोर उपाध्यक्ष 


लोकसभा पपने निर्वाचन के पश्चात्‌ अपनी पहली बैठक में प्राथ सबसे पहला 
कार्य यह करती है कि वह प्रपने दो अधिकारियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचत 
करती है। भध्यक्ष के निर्वाचन को तारीख राष्ट्रपति त्तय करता है। भ्रष्यक्ष को 
प्रग्नेजी मे स्पीकर कहा जाता है, जबकि वह सदन मे प्राय सबसे कम बोलने वाला 
सदस्प होता हूँ, क्योकि उसका काम स्वयं बोलना न होकर दूसरे सदस्यों को बोलने 
का भवसर देता हूँ । अध्यक्ष को बहुत बोलने का अवसर तभी मिलता हूँ जब कि 
सद्दन के सदम्य सदन के भीतर व्यवहार करने का ढंग न जानते हो श्रथति सदन म॑ 
बोलना न जानते हो तथा अपने अधिकार का दुरुपयोग करें या सदन के झनुझासन 
का उल्लघन करने लगें। 

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिये यह आवश्यक हूँ कि वे सदन के सदस्य 
हो, ठया यदि किसी कारण वे सदन में अपना स्थान खो बंठें तो उन्हे श्रपना पद रिक्त 
करना होगा। 

उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख अध्यक्ष तय वरता हैँ झौर सदन का सचिव 
उसकी सूचना सदस्यो को दे देता है । 

अध्यक्ष सदन के झआरम्म में या समय-समय पर जैसा भी चह उचित भौर 
आवश्यक समझे: सदन के सदस्यों के भीतर से छह नाम छाटकर एक ऐसी प्रधान- 
मण्डल वी सूची तैयार करता हूँ जिसे झंग्रेजो में पैदल झँफ चेयरमन' कहा जता 
है । इस प्रधानमण्डल के सदस्य, प्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों वी पनुपस्थिति मैं 
सदन की परध्यक्षता करते हैं। प्रधानमण्डल दे सदस्यो में से कौच कब सदन की पध्य- 
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क्षता करेगा यह स्वय अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तय करता है। 

उपाध्यक्ष या प्रधानमण्डल का कोई सदस्य जब सदन को ब्रध्यक्षता करता 
हुँ तव उसे वे तमाम शवितया प्राप्त होती है जो कि सदसन के पश्रध्यक्ष को प्राप्त 
होती हैं । 

अध्यक्ष का पद और उसके कार्य व ज्क्तियां--लोकसभा का अध्यक्ष सदन 
के भीतर सर्वोच्च पदाधिकारी होता है । यद्याप सदन के भीतर प्रधानमन्त्री भौर 
दूसरे मन्‍्चरी भी उपस्थित होते ह परन्तु वहा सब लोगो को अध्यक्ष के आदेशों का 
पालन करना होता है तथा अध्यक्ष की भनुमति के बिना झथवा उसके विपरीत कुछ 
भी कहने का अधिकार नही है । 

हमारे सविधान ने ससदात्मक लोकतन्त की स्थापना के द्वारा ब्रिटिश पर- 
म्परा का अनुकरण किया है। अध्यक्ष के मामले में भी हमने वही आदर्श अपने 
सामने रखा है । त्रिटिश लोकसभा का अध्यक्ष एक निर्देलीय व्यक्ति होता है तथा 
चह जब तक चाहे त़ब तक लोकसभा के लिय निविरोध चुन लिया जाता है और 
अध्यक्ष बनाया जाता है । वहा यह परम्परा बिकरित हो गई है कि एक बार अध्यक्ष 
बनने के बाद वह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक अध्यक्ष बनता रह सकता है 
(0॥0७ 8 99९8),87 ५)ए७9४७ ७ 59९०):७7) । हमने भी अपने देश में इस 
परम्परा को निबाहने की चेष्टा की है। हमारे सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री जी० बी० माव- 
लकर एक बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद जब तक जीवित रहे तब तक 
लोकसभा के अध्यक्ष बने रहे | उतके बाद श्री ग्रतन्तशयनम्‌ श्रायगार जब से अध्यक्ष 
बने हूं तव से निरन्तर चल रहे है । 

ब्रिटिश स्पीकर दलीय राजनीति गे ग्रलग होता है बह सदन के भीतर 
प्रत्यकर दल के सदस्यो के साथ समान और न्यायपूर्ण ध्यवहार करता है । सदन की 
प्रतिष्ठा को बनाय रखने के लिय यह नितास्त झ्रावश्यक है कि वह किसी राजनीतिक 
दल का झखाडा बनने के बजाय एक राष्ट्रीय मच का रूप धारण करे जहा कि देश 
के विविध श्रौर विरोधी विचारों वाले प्रतिनिधि सम्मिलित होकर विभिन्न विचार- 
धाराझी को मुक्त रूप से अभिव्यक्त कर सके तथा जनता की आकाक्षाओ का सही 
प्रतिनिधित्व कर सके । लोक्तन्त इस बात पर आधारित है कि ससद के भीतर 
सदस्यो को अपने विचार प्रकट करने का क्तिना वास्तविक अधिकार भ्राप्त है। यह 
अधिकार तभी सुरक्षित रह सकता है जब कि सदन का भ्रध्यक्ष निष्पक्ष हो भौर 
सबको यह अवसर दे कि वे अपमे अपन विचार चाहे वे सरकार के पक्ष में हो या 
विरोध म हो प्रगट कर सकें 
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हमारे प्रथम लोकसभा-भ्रध्यक्ष स्व० गणेश बासुदेव मावलंकर ने इस बारे में 
अपने विचार इस प्रकार प्रकट क्ये हँ---“यद्यपि हम इस बात के औचित्य मे विश्वास 
रखते हू कि श्रध्यक्ष के पद और उसकी स्थिति के बारे में दे परम्परायें विकसित हो 
जो ब्रिटेन मे हुई हू तथापि अनेक कारणों से भारत म उनकी ज्यो की त्यो नकल 
करना सम्भव नही है । सब लोग यह स्वीकार करते हे कि अध्यक्ष को निष्पक्ष, दला- 
तीत तथा सदन व सदस्यों के विज्येपाधिकारों का सरक्षक होना चाहिय । परन्तु 
व्यवहारिक प्रइन ये उठते हें कि कया अध्यक्ष अपने राजनैतिक दल का सदस्य बना रह 
सकता है, तथा क्‍या उसे पूर्णत राजनीति का परित्याग कर देना चाहिये। .. «.« 
यह बात बहुत स्पष्ट है कि जो लोग विविध विधान मण्डलो मे अध्यक्ष बने है वे कल 
तक झपने दल के सक्रिय सदस्य थे और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भाग ले रहे 
थे | उनका श्रपता मादसिक भुकाव और उनके दल की आवश्यकता दोनो यह माग 
करते हैं कि उन्हे पूरी तरह से राजनीति का परित्याग नही कर देना चाहिये | प्रत 
एक समभौता ही क्या जा सकता है। झ्ाज भारत मे भ्रध्यक्ष उस प्रकार राजनीतिक 
जगत से बाहर नहीं है ज॑सा कि ब्रिटेन भ है । यद्यपि हम ब्रिटिश परिपाटी का महत्व 
स्वीकार करते हे तथापि हम इस परिणाम पर पहुँचे हें कि इस समय ब्रिटिश परिपाटी 
हमारे सामने एक आदर्श की भाति रहेगी जिसे हम कुछ समय बाद प्राप्त कर सकेंगे ! 
फिलहाल भ्रध्यक्ष राजनीतिज्ञ बने रह सकता है तथापि उसकी कयंवाही पर बहुत 
व्यापक रोक लगायी जायेगी । . .. सक्षेप में, उसे किसी ऐसे प्रचार के साथ पपने 
नाम को नहीं जोडना चाहिय या कोई ऐसी राय नही प्रगट करनी चाहिये जिसके 
कारण उसकी अध्यक्ष पद वी स्थित में परेशानी पैदा हो जाये या लोगो को ऐसा 
लगे कि श्रध्यक्ष पक्षपात करता है.. ... || 

अध्यक्ष की स्थिति के इस विवरण के वाद उसकी शक्तियों का वर्णव उचित 
होगा । ग्रध्यक्ष के काम दो प्रकार के है । सबसे पहला काम्र तो वह यह करता है 
कि सदन की बैठकों में जो कि उसके सभापतित्व म होती हे पूरी तरह शाति बनी 
रहे । उसके लिय हमने ब्रिटिश ससद की उस परम्परा का अनुकरण क्या है कि 
सदन के भीतर बोलने के लिये श्रध्यक्ष की झनुमति प्राप्त करनी चाहिये तथा उसवे 
लिये प्रध्यक्ष का ध्यान अपनी प्रोर भ्राकपधित किया जाये । यदि कई लोग एक साथ 
बोलने के लिये खडे हो जायें तो वेवल वही व्यक्ति बोलना श्रारम्भ बरेगा जिसका 
नाम भध्यक्ष पुकारता है। 

अध्यक्ष का दूसरा महत्वपूर्ण काय॑ यह है कि वह किसी विधेयक के प्रस्तुत 
किये जाने पर उसके बारे मे यह निर्णय दे कि वह वित्तीय-विधेयक तो नहीं है प्रौर 
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यदि वह वित्तीय विधेयक हो तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिय भेज दे । वित्तीय- 
समितियों इत्यादि से बह यह कह सकता है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना 
काम पूरा करें तथा उन्हे अधिक समय देने से इन्कार कर सकता है । 
अध्यक्ष सदन के भीतर अनुशासन लागू करता है यदि कोई सदस्य अनुशासन 
भग करता है तो प्रध्यक्ष उसे उस दिन भर के लिय सदन से निकल जाने का झदेश 
दे सकसा है। यदि कोई सदस्य निरन्तर सदन के काय म बाधा डालता रहे तो अध्यक्ष 
को अ्रधिकार है कि वह ऐसे सदस्य को सदन की सदस्यता से कुछ समय के लिय 
निम्रम्वित कर दे यह अवधि सदन की झथ अवधि से अधिक नहीं हो सकती । इस 
पर यदि सदन यह्‌ प्रस्ताव पास कर कर दे कि सदस्य के निलम्बन को समाप्त कर 
दिया जाय तो वसा कर दिया जाता है) 
यदि सदन के भीतर ग्रम्भीर प्रनुशासन हीनता फैल जाय तो अ्रध्यक्ष को 
प्रधिकार है कि वह किसी निश्चित समय के लिये सदन की बैठक को स्थगित 
कर दे । अध्यक्ष को अनुझासन बनाय रखने के काम से मदद करने के लिय कुछ 
अधिकारी सदन मे होते ह इन अधिकारी को सारजन्ट एट आम्स कहते हे ॥ 
अध्यक्ष समय समय पर सदन की कायवाही के बारे म साविधानिक श्रथवा 
वैधानिक प्रश्न उठाने तथा सदन के सामने दुसरे महत्वपूण मामले रखने की झनुमति 
सदस्यों को प्रदान कर सकता है। वह्‌ सदन की कायवाही सम्बन्धी नियमों भौर 
साविधानिक उपबन्धों की व्याख्या करता है। यदि वह समभता है कि किसी सदस्य 
ने झपने भाषण मे झअससदीय भाषा का प्रयोग किया है तो वह उसके भाषण के 
तत्सम्बन्धी अश को सदन की कार्यवाही से से निकालने का आदेश दे सकता है, 
अर्थात्‌ ऐसे शब्दों पर चिन्ह लगाकर पृष्ठ के भन्त में यह लिख दिया जाता है कि थ 
शब्द भ्र्यक्ष के आदेश से कायवाही म से निकाले जाते हूं । 
सदन वी वायबाही से सम्बन्धित कागजो भौर आलेखो आदि के प्रकाशन 
का भ्रधिकार भ्रध्यक्ष को ही है, वह वँंसा करने की अनुमति प्रदान करता है । 
सदन वी कायवाटों निश्चित करमे का अधिकार भी भध्यक्ष को ही है 
प्रौर वह काई भी सत्र आरम्भ होदे से पहव प्रघातमन्ज्ी के परामश से काम की 
सूची तयार करता है तथा यह तय करता है कि किस दिन किस बारे म॒ चर्चा 
होगी । इसी प्रकार वह सदस्यों के प्रश्ना को लेता है और उनम से जिन्हे पूछने 
वी वह झनुमति प्रदान करता है वे प्रइन सम्बन्धित सदस्य द्वारा निश्चित समय पर 
सदन के भीतर मन्तिपरिषद से प्रूछा जाता है । यहा यह बात ध्यान म रखनी 
चाहिय कि सदन में सारी कायवाही अध्यक्ष के नाम से होतो है तथा प्रत्यपः सदस्य 
उसे सम्बोधित करके ही बोलता है। सदस्य आपस म सौधे एक दूमरे के साथ 
वाद विवाद या चर्चा नहीं कर सकते उन्हे अपना भाषण अध्यक्ष को सम्बोधित 
करके देना होता है । 
सदत के भोतर दर्शक-दोर्धाशों म ठपयोय वी व्यवस्था भी अध्यक्ष ह्दी 
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करता है | सदस्यो के अतिरिक्त और किसा को वह सदन मे प्रवेश करने से मना 
कर सकता है तथा जब चाहे तब्र उन्हे सदन से बाहर जाने के लिये आदेश दे 
सकता है। 

यों तो हमारे यहा ब्रिटेन की अनेक ससदीय परिपाटियों को अपनाया गया है 
तथापि उनमे से श्रनेक को हमारे यहा मान्यता नही दी गई है उसका मुख्य कारण 
यह है कि हमारे यहा लाकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्व० श्री गणेश बासुदेव मावलकर 
बहुत भेधावान और स्वतन्‍्त्र बुद्धि के व्यक्ति थे और वे यह सहन नही कर सकते थे 
कि हमारे यहा ब्रिटिश परस्पराओों का अन्धानुकरण किया जाय । स्वयं उनके शब्दों 
में “यद्यपि मैं हाउस भव कॉमन्स की परिपाटियों का सम्मान करता हु फिर भी में 
समभता हु कि हमें अपन हृदय मे यह महसूस नहीं करना चाहिय कि हम किसी बात 
को सही या उचित मानने के लिए केवल इसी कारण बाघ्य है क्योकि हाउस अ्रॉव 
कॉमन्स मे उस बात को उसी रूप म स्वीकार किया ग्रया है। कुछ मामलों में वहा 
के रीति-रिवाजों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ग्ोर इसीलिए वहा पर कुछ विचित्र 
परिपाटिया भी हैं | जहा तक हमारे सविधाव और हमारे विधानमण्डली का सम्बन्ध 
है हमारे देश मे ऐसी कोई पृष्ठभूमि नही है। अत हमे झपती परम्परायें और परि- 
पाठिया स्वय बनानी पडेगी । पर हा, हमे ब्रिटेन की परम्पराओो का सम्मान करना 
चाहिए झौर उनसे शक्ित प्राप्त करनी चाहिय। मानवीय अनुभवों के उदाहरण के 
रूप में उनका विशेष मूल्य है पर हमारी स्थिति में पंदा होने वाले विचित्र मामलो में 
पष-पदर्शन के लिए उनका कोई महत्व नही है ।” 

ब्रिटिश लोकसभा का अध्यक्ष सदन के भीतर सभापतित्व करते समय विंग 
और गाउन पहनता है, वह जब सदन म प्राता है तो जुलूस के साथ झाता है; सभा 
की दैनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूव अध्यक्ष और पादरी सभा मे प्रार्थना करवाते 
हैं । सभा के भ्रधिकार को प्रकट करने के लिए एक गदा होती है। परन्तु भारत में 
इस तरह को कोई बात नही होती, न अध्यक्ष का जुलूस होता है, न वह विग ग्लौर 
गाउन पहनता है, न हमारे यहा लोकसभा में किय्ती प्रकार की प्रार्थना होती है, 
इसका कारण यह है कि हमारा देझ्ञ एक धमंनिरपेक्ष लोकराज्य है. श्रत वहा किसी 
प्रकार की प्रार्थना को स्थान नही दिया गया है पश्रभी हाल ही में सतद के एक सदस्य 
ने वहा एक प्रस्ताव रखा था कि सभा के आरम्म में प्रत्यक सदस्य एक प्रकार की 
प्रार्थना का उच्चारण करे जिससे भगवान का नाम भले ही न रहे ईमानदारी से 
कार्य करने की प्रतिज्ञा रहे, परन्तु ग्रभी तक हमारी लोकसभा का अध्यक्ष किसी 
प्रकार की प्रार्थना नही करवाता ) न हमारे यहा लोकसभा के अधिकार वा प्रदर्शन 
करने के लिए अध्यक्ष की मेज पर कोई गदा ही रखी जाती है । 

सोक्सभा के अध्यक्ष के वेतन झादि के बारे म ससद विधि बनाती है 
अध्यक्ष को जब पझपना त्याग-पत्र देना होगा तो वह अपना त्याग-पन्त उपाध्यक्ष को 
देगा तथा उपाध्यक्ष भपना त्याग-प्त्र प्रध्यक्ष को देगा । लोकसमा को यह झधिकार 
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दिया गया है कि वह अपने ग्रध्यक्ष को सदन के समस्त सदस्यों का संख्या के बहुमत 
से हठा सकती है। इसके लिए सविधान ने कहा है कि यदि किसी सदस्य को अध्यक्ष 
के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखता है तो वह चौदह्‌ दिल पूर्व अपने इस इरादे 
की पूर्व सूचना देगा । जिस बेठक में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा 
होगी उसकी अध्यक्षता वह नही करेगा, वह सदन में रहकर अपने विरुद्ध लगाये गये 
आरोपो का उत्तर दे सकता है | यदि प्रस्ताव के पक्ष मे सदन के कुल सदस्यो का 
बहुमत गया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद से हट जायेगा और सदन उसके स्थात पर 
किसी दूसरे को अध्यक्ष चुन लेगा । अध्यक्ष के नये चुताव की तारीख राष्ट्रपति घोषित 
करता है। सदन के विघटित होने पर भ्रष्यक्ष अपना पद नहीं छोडता, वह नई संसद 
की पहली सभा की अध्यक्षता करता है और नया अध्यक्ष निर्वाचित होने पर पद 
छोडता है । 
सदन के भीतर मतदान के समय साधारणतया अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग 
नही करेगा परन्तु यदि ऐसी स्थिति आ जाये जबकि किसी प्रस्ताव के पक्ष और 
विपक्ष में उपरिथत सदस्यों के समान मत हो तब अध्यक्ष अपने निर्णायक मत 
(0४४ ४४०६ ५४०४७) द्वारा प्रस्ताव के बारे मे अन्तिम निर्णय करने में मदद करता 
है । इस प्रकार स्वभावत उसके हाथ में अकेले ही निर्णय करने की सत्ता झा जाती 
है। ऐसे प्रवमर प्रायः नही झाते हैं । 
अध्यक्ष के बारे मे एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए कि उसके चरित्र 

का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवाय॑ ग्रुण निष्पक्षता होना चाहिपे, यदि वह बहुमत दल 
का पक्ष लेखा रहे और सदत के भीतर चर्चाओं का इस प्रकार नियमन करे कि शासक 
दल को ही सदन का अधिकाश समय मिल जाये तथा विरोधी दलों को अपना पक्ष 
रखने भ्रोर सरकार की आलोचना करने का अवसर ही न मिले तो इसमें तो कोई 
सम्देह नही कि वह बहुमत के वले पर श्रध्यक्ष बना रह सकता है परन्तु वह इस 
प्रकार लोकतस्त्र की जई उखाडने वाला हो सिद्ध होगा। यदि विरोधी दलो को 
सदन के भीतर अपने विचार प्रफट करते का अवसर नहीं मिलेगा तथा उन्हे वहा 
विधि निर्माण के कार्य मे भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा तो वे निश्चय ही अपना 
विरोध प्रकट करने के लिए प्रतिक्रियात्मक और अलोक्रपंजीय सार्यों को अपनायेंगे 
तथा देश के सामने एक खूनी ऋाति की सम्भावना पैदा हो सकती है । लोकतन्त्र का 
मुख्य आधार सहनश्चीलता है । अध्यक्ष इस सहनज्ञीलता का प्रहरी होता है, उसका यह 
घममें हे कि यदि शामक दल असहनशील बनना भी चाहे तो वह उस पर भ्रकुश 
लगाये रखे तथा सदन के भीतर पर्याप्त मात्रा म विरोध के प्रदर्शन का अवसर प्रदान 
करे, उससे जहा एक झ्रोर यह लाभ होता है कि विरोधी दलों को गुप्त ढंग से काम 
करते के लिए प्रोत्साहत नहीं मिलता वही यह भी लाम है हि विरोधी पक्षों द्वारा 
सरकार के वार्मो पर कड़ी निगाह रखो जाती है त्पा मत्रिपरियद केः सदस्य साव- 

भान रहकर काम करते हैं। चर्चाप्रो के समय दोनो पक्षों पर प्रकाश पड़ जाता है 
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तथा भने बुरे को पहचातने म मदद मिलती है । साथ ही उस स्थिति मे देश का 
राजनीतिक प्रशिक्षण होता है । 
हमारा विचार है कि ससद की आवश्यकता बहुमत दल के लिए इतनी नही 
होती जितनी कि विराधी दलो के लिय होती है । शासक दल के सदस्य वस्तुत ससद 
के भीतर वहुत कम शक्ति का प्रयोग कर पाते है क्योकि सरकार म उनके नता होते 
हैं जिनका समर्थन करता उतक लिय अनिवाय ही नही स्वाभाविक भी होता है साथ 
ही दलोय अनुशासन और सचेतक को व्यवस्था उन्हे स्वतन्त्र रूप से बोलने भौर मत 
देने से रोकती है। बहुसख्यक दल तो प्राय अपने नेताग्रो के कहने म चलता है, 
झत सदन की विश्ञप उपयोगिता यही है कि उसम सरकार के विरोधियों को बोलने 
झौर सरकार की आलोचना करने का अवसर मिल, यह भी कि वे वहा बैठकर 
शासन की नीतियों और उसके कार्यो के दोष निकालें तथा यह सिद्ध करने की चेष्टा 
करें कि सही नीति क्या होनी चाहिय जिससे जनता शासक दल के बारे मे सावधानी 
का प्रयोग कर सके तथा अग्रच निर्वाचनो म यदि चाहे तो विरोधी दलों में से किसी 
को जिसकी नीतियो से वह सन्तुष्द हो चुन सके । लोकतन्त्र का मूल आधार दासक- 
दल का समय-समय प्र बदलता रहना है | यदि श्वास्क दल बदलता नही है तो यह 
डर पैदा हो जायगा कि निरन्तर सत्ता प्रयोग से शासक-दल प्रमादशील और र्म्राघ 
मायकवादी हो जाय तथा लोकतन्न समाप्त हो जाय । इस बारे मे लोकसभा के प्रघम 
अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर ने लिखा है “किसी समय पर कसी दल वी सदस्य 
सख्या चाहे कितनी भी हो उसम यह सम्भावना निहित रहती है कि वह किसी न 
किसी समय देश की सरकार का निर्माण कर सकता है। बहुमत दल द्वारा सरकार 
बनाई जाती है परन्तु इसका यह श्रथ नही है कि दूसरे दलो को झून्यता की स्थिति 
प्रदान कर दी जाय, सरकार को नी चाहिय कि वह किसी दल की ने तो अवहेलना 
करे भ्रौर न उसका तिरस्कार ही करे । आग वह कहते हैं कि “भारतीय संसद और 
राज्य विधान मण्डलो के भीतर सरकार के पीछे तो विज्ञाल और अनुशासित बहु- 
सख्यक दल है परन्तु उसका विरोध पक्ष सगठित नहीं है। समदात्मक लोकतत्र की 
दृष्टि से इसे एक ब्घा माना जा सकता है। चाहे कोई ब्यक्ति हो या दल उसके 
लिए यह गसम्भव है कि वह काफी लम्बे समय तक शासम करने म उस पतन से बच 
सके जिसकी भोर सत्ता का प्रयोग अनिवापंत ले जाता है। 


राज्यसभा * रचना झौर सगठन 


ससद के दूसरे सदन का नाम राज्य सभा है । झारम्भ में इसे राज्य-परिपद 
कहा गया था बाद में इसके नाम को वदलक्षर राज्य सभा क्या गया। झ ग्रेजी में 
इसे बॉउसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसम सदस्यों की सख्या अधिक से झधिक 
३६४० होती है, जितम से १२ सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला भौर 
समाज सेवा के क्षेत म॒ विशेष योग्यता के झाधार पर मनोनीत करता है। उसने 
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अतिरिक्त अधिक से अधिक २३८ सदस्यों का तिर्याचन राज्यों और सथीय-प्रदेशो की 
ओर से किया जायेगा । राज्यो श्रौर सघीय प्रदेयो के बीच राज्य सभा के स्थानों का 
वितरण संविधाव की चौथी अनुसूची मे किया गया है। उमक़े अनुसार अझभो तक 
केवल २२० स्थान विर्तारत किय गय है । यह वितरण इस प्रकार है-- 





१ आधछ्न प्रदेश रैप 
२ आसाम 3 
३ बिहार क्र 
४. बम्बई २७ 
५ केरल & 
६ मध्य प्रदेश १६ 
3... मद्रास १७ 
८... मैसूर श्र 
न ६ उड्ठीसा १० 
१०. पजाब ११ 
११ राजस्थान १० 
१२. उत्तर प्रदेश झ्ड 
१३ पश्चिमी बंगाल १६ 
१४ जम्मू और काश्मीर हा 
१५. दिल्‍ली ३ 
१६. हिमाचल प्रदेश २ 

१७ मणिपुर है 
१८. विपुरा १ 
२२० 


सदस्थता के लिये योग्यता-- राज्यसभा के लिये केवल वे लोग ही उम्मीदवार 
हो सकते हैं जो भारत के नागरिक हो, जिनकी झायु कम से कम ३० वर्ष हो प्रौर 
जो संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हो । 

निर्वाचन पद्धति--राज्यो के प्रतिनिधियो का निर्वाचन प्रत्येक राज्य में उसत्तौ 
विधानसभा के निर्वाचित्र सदस्य करेंगे॥ निर्वाचन के लिय यह बात बहुत महत्वपूर्ण 
है कि केवल जतता द्वारा निर्वाचित व्यक्तियो को ही राज्यसभा के सदस्यों के निर्वा- 
चन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, मनोनीत सदस्यो को नहीं। निर्वाचन 
के लिये झ्ानुपातिक पद्धति का प्लाधय लिया गया है तथा मतदान एकल सक्रमणीय 
मठ पद्धति से होता है । 

सोम प्रदेशों र उनके प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के लिये बया ढंग 
अपनाया जाय यह तय करने का अधिकार सविधान ने संसद को दिया है| 

यहा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रगार राज्यसभा के लिये पद्तेप्त 
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निर्वाचन पद्धति को क्यों पसन्द किया गया है। इस बारे भे यह समभना लाभदायक 
होगा कि राज्यसभा का मुख्य कार्य एक सघात्मक शासन के भीतर राज्यों के हिंतो 
की रक्षा करना है । राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसमे राज्यो के प्रतिनिधि बैठते 
हैं भत स्वाभाविक तौर पर राज्यों की विधानसभाश्री के निर्वाचित सदस्यों को यह 
अधिकार दिया गया है कि वे राज्य के प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर सके। परोक्ष 
निर्वाचन का प्रभाव इसकी शक्तियों पर पडा है, यो तो साधारण विधि निर्माण में 
इसे लोकसभा के बराबर शक्ति दी गई है तथा यह आवश्यक है कि किसी विधेयक 
पर दोनो सहमत हो तभी वह विधि वन सकती है,तथापि वित्तीय मामलो मे लोकसभा 
को ही झ्रांन्तम सत्ता दी गई है, यह लोकतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार अनिवाय॑ हो 
गया था क्योकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष मत से निर्वाचित सदन वी वित्तीय-शक्तियों पर 
एक ऐसे सदन को बाधा डालने का ग्रधिकार नही दिया जा सकता जो जनता द्वारा 
प्रत्यक्ष ढंग से न चुना गया हो । 

राज्यसभा का सभापति श्रौर उपसभापति--राज्यसभा को यह अधिकार नही 
दिया गया है कि बह ग्रपना सभापति चुन सके । भारत के उपराप्ट्रपति ही राज्य- 
सभा के पदेन सभापति होते हे । राज्यसभा से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने 
मिर्माण के बाद यथाज्ञीघ्र अपने लिये एक उप-सभापति का निर्वाचन कर लेगी तथा 
जब जव वह पद रिक्त होगा तब तब उस पद के लिये निर्वाचन करेगी । सभापति 
का कार्यकाल ४ वर्ष श्रौर उपसभाषति का ६ वर्ष है। 

लोकसभा की भाति राज्यसभा को यह अधिकार नही दिया गया है कि पह 
अपने सभापति को हटा सके, उसके हटाने की विधि का उल्लेख हम पीछे कर चुके 
हैं । राज्यसभा अपने उपसभाषति को उसके पद से हटा सकतो है। इसके लिये 
किसी अस्ताव वौ सूचना चौदह दिन पहले देनी होती है तथा यदि उस प्रस्ताव के 
पक्ष मे सदन की कुल सदस्य सख्या का बहुमत आ जाता है तो उपसभाषति अपने पद 
से हट जायगा । वह स्वय भी चाहे तो अपना त्यागपत्र सभापति को दे सकता है। 
यदि उपसभापति कसी कारण से राज्यसभा का सदस्य न रहे तो उसे अपना स्थान 
स्पाग देना होता है। वह्‌ उस ध्रमय सदन की अध्यक्षता नही करता जबकि उसके 
विरुद्ध भ्रविश्वास का प्रस्ताव सदन मे चर्चा के लिय पेश हो, वह ऐसे अवसर पर सदन 
की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यही विधि उपराष्ट्रपति पर भी लागू होती है। 

राज्यसभा के सभापति के कार्य लोकसभा के भ्रध्यक्ष के कार्यों के समान ही 
हैं भौर उसे भ्रपने सदन के मामले मे वँसी ही धक्तिया प्राप्त हें । सदन में विभाजन 
के समय समाव मत होने वी स्थिति मे सभापति निर्णायक भतत देता है। 

राज्यसभा का कार्यकाल--राज्यमभा एक स्थायी सदन है वह कभी विधटित 
नहीं होती । राष्ट्रपति जब ससद का विघटन करता है उसका अर्थ केवल लोकसभा 
का विघटन होता है। इसके सदस्यो का कार्यकाल ६ वर्ष होता है। प्रत्यक दूसरे 
दर्ष सदन के एक तिहाई सदस्य अपने कार्यकाल के छह व पूरे हो जाने पर निवृत्त 
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हो जाते हैं भ्रौर उन स्थानों की पूर्ति के लिय उनके राज्यों कौ विधानसभायें, उन्हीं 
या दूसरे व्यक्तियों को निर्वाचित कर सकती हैं । इस प्रकार सदत में अधिक अनु« 
भवी लोगों के मिलने की सम्भावना हो गई है ) 

सभापति शझ्लौर उपसभाषति का वेतन ग्रादि--ससद अपनी विधि द्वारा यह 
तय करती है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को कितना वेतन और 
भत्ता क्रादि प्राप्त होगा । इस बारे म ससद अपनी विधियों को जब चाहे त्तब बदल 
सकती है । 


ससद के विशेषाधिकार 


ससद के जिम्मे एक महत्वपूर्ण काम होता है और वह है देश के शासन का 
संचालन । इस काम को पूरा करने के लिये यह आरवदयक है कि उसे कुछ विज्ञेपा- 
घिकार प्राप्त हो । हमारी ससद के सदस्यों को ब्रिटिश लोकसभा के संदस्यो के 
समान विशेषाधिकार और सुविधायें प्रदान की गई हें । 

(१) ससद के सदस्यो को सबसे पहला विशेषाधिकार यह हैं कि मे सदनों 
के भीतर जो चाहे कह सकते है उसके लिय उन्हे किसी न्‍्याय[लय के सामने नही ले 
जाया जा सकता । उनकी इस स्वतन्त्रता पर दोनों सदनों के अपने नियम ही सीमायें 
लगाते हैं बाहर की कोई मत्ता उन्हे वैसा करने से नहीं रोक भ्रकतो । 

(२) ससत्मदस्यों को व्यवहार सम्बन्धी मामलो मे ससद के किसी सत्र के 
आरम्भ और समाप्त होते के चौदह दिन पहले श्लौर बाद तक ग्रिरफ्तार नहीं किया 
जा सकता । दण्ड सम्बन्धी मामलो म यह मर्यादा नही होती ॥ 

(३) ससद के सदनो को अधिकार है कि वे अपने आन्तरिक मामलो और 
प्रक्रिय का स्वयं नियमन कर सकें और उसके लिय विधिया बना सक। थे अपने 
प्रान्तरिक मामलों को जिस अ्रकार तिपठाते हैं उसमे कोई स्यायात्रय हस्तक्षेप नही 
कर सकता | 

(४) सदनों को अधिकार है कि वे सदस्यों के भ्रतिरिक्‍त दुसरे व्यक्तियों को 
सदन मे श्राने से रोक सकें वे जिन लोगों को सदन की बंठको में दर्शक दीर्घाओं में 
बैठने की प्रनुमति देते हैं उन्हे भी किसी समय सदन में से बाहर जाने का आदेश दे 
सकते हैं। 

(५) ससद शोर उसकी समितियों को यह अधिकार है कि वे जब चाहें देश 
के किसो भी व्यक्ति को अपने सामने बुला कर किसी विषय पर कोई जावकारदी देने 

के लिये कह सकती हें। इस प्रादेश का प्रालव करना प्रत्येक व्यक्ति झे लिये 
भनिवाय होगा । 

(६) ससद को यह भ्रधिकार दिया गया है कि वह अपने विशेषाधिकार के 
भग करने वालो को दण्ड दे सके | वह इस मामले में न्यायालय कौ भाति काम 
इरती है, तथा सदनों के सदस्यो अयका वाहर के किसी व्यक्ति को सदनों के भीतर 
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या बाहर क्सी विशेषाधिकार के भय करने का आरोप सिद्ध होने पर दण्ड दे 
सकतो है व 

विशेषाधिकार भग प्राय निम्न प्रकार हो सकता है--जब ससद के किसी 
सदस्य को रिश्वत दी जाती है या उसके द्वारा ससद के भीतर किय गय कसी काम 
के लिये डराया, धमकाया या अपमानित किया जाता है तो ससद अपने सदस्य भौर 
बाहर के व्यक्ति दोनो के विरुद्ध कायवाही कर सकती है। 

यदि ससद का कोई सदस्य या वाहर का व्यक्ति ससदे या उसकी समितियों 
को झपमानित करता है तो उसके विरुद्ध ससद कार्यवाही कर सकती है। इसी प्रकार 
ससद के झादेशो वी अवहेलना करने या उसके कार्य म वाधा डालने पर भी संसद 
दण्ड दे सकती है। 

विशेषाधिकार समिति--विज्येपाधिवार का प्रश्न सदन म ग्रध्यक्ष की झनुमति 
से उठाया जा सकता है। विशेषाधिवार के प्रश्न पर विचार करने के लिय एक 
विशेषाधिकार समिति बनाई गई है । अध्यक्ष ऐसे मामले स्वय किसी सदस्य के कहने 
पर इस समिति को भेजता है। विज्येपाधिकार समिति म सरकारी और विरोधी दोना 
पक्षो को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। विद्येपाधिक्गर समिति के सामवे 
साक्षी देने से इन्कार करना था किसी प्रश्न का उत्तर न देनो सदन की मानहानि 
समभी जाती है भौर उसके लिंय सम्बन्धित व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है । 

समिति झपनी सिफारिश अध्यक्ष को देती है। प्रध्यक्ष उसे सदन के सामने 
पेश करता है । यदि सदन उस मामले म॒ दण्ड देवा उचित समभता है तो वह तीन 
प्रकार के दण्ड दे सकता है, चेतावनी, ताडना और कारावास का दण्ड । लोकसभा 
द्वारा कारावास का दण्ड दिय जाने पर बन्दी प्रत्यक्षीकरण वी अनुमति नही दी जाती। 
कारावास की झवधि सत्रावसान या लोकसभा के विघटन के समय तक ही होती है 
उससे भधिक नही बढाई जा सकती । 

देश के समाचार पत्रों को ससद के विशेषाधिकारो वा ध्यान रखना होता है 

उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ससद की कार्यवाही को ठीक प्रकार प्रकाशित 
करें तथा उत्तकी भालोचना करने में ससद के सम्मान का ध्यान रखें। विचार भो 
झालोचना की जा सकती है परन्तु ससद के प्रति किसी प्रकार वा श्रसम्मान या 
प्रविश्वास प्रकट नही किया जा सकता, वह देश की लोक्-प्रतिनिधि सस्‍्था है और 
प्रभुता का प्रयोग करती है । 

ससत्सदस्य ससद द्वारा निश्चित वेतन झौर दैनिक व झन्य भत्ते प्राप्त करते 
हैं। इस बारे म ससद को जब चाहे तव नय सिरे से नियम बनाने वा झधिकार है । 


ससद के सदस्यों की झ्योग्यतायें गौर पद रिक्त होना 
सविधान के प्रनुच्छेद १०२ मे कहा गया है कि निश्न प्रकार का ब्यक्ति 
पसद का सदस्य नही हो सकेगा -- 
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(१) थदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभ का 
पद धारण किये हो । मंत्रियों के पद लाभ के पद नही माने जाते । 

(२) यदि उसका मस्तिष्क ठीक न हो और किसी न्यायालय ने उसके बारे 
में बसी घोषणा कर दी हो । 

(५) यदि वह दिवालिया हो । 

(४) यदि वह भारत का नागरिक न हो या उसमे स्वेच्छा से किसी विदेशी 
राज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली हो, अथवा उसने किसी विदेशी राज्य के प्रति 
राजमक्ति या वफादारी की झपथ लो हो । 

(५) यदि वह ससद की किसी विधि द्वारा अयोग्य ठहरा दिया गया हो । 

पद रिक्त होना--सविधान में कहा गया है कि निम्न परिस्थितियों में 
ससत्सदस्यो का पद रिक्त हो जायगा तथा रिक्त स्थानों को नये निर्वाचनों के द्वारा 
(जिन्हे उपनिर्वाचन (87 ०९०४०7) कहा जाता है) मरा जादेगा :-- 

(१) कोई भी व्यक्ति एक समय पर सभद के दोनो सदतो का सदस्य नहीं 
हो सकता झ्रत उस व्यक्ति को जो एक साथ दोनो सदनों भे निर्वाचित हो जाता है 
किसी एक सदन में स्थान छोडना होगा । 

(२) इसी प्रकार कोई एके व्यक्ति एक ही समय पर ससद के किसी सदन 
और किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य नही हो सकता, उसके लिये यह प्रनिवार्य॑ 
होगा कि बह दोनो में से किसी एक विधायिका मे अपने पद कया त्याग करें। यदि 
व्यक्ति किसी एक स्थान का परित्याग नही करता है तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित 
समय के बाद संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जायगी और वह केक्ल विधान- 
सभा का सदस्य रह जायेगा। 

(३) यदि ससद के कसी सदस्य मे ऊपर बताई गई किसी प्रकार कौ 
भ्रयोग्यता पंदा हो जाती है दो उसका पद रिक्त हो जायेगा, तथा वह सदस्य स्वय॑ 
भी किसी समय श्रध्यक्ष या सभापति के नाम लिखित त्याग्रपत्र के द्वारा सदस्यता का 
परित्याग कर सकता है। 

(४) यदि कोई संदस्य किसी सदन वी बैठकों में बिना पूर्वे स्वीकृति के 
छगातार साठ दिव तक उस प्रवधि में होने वाली सदन की प्रत्येक बैठक से मनुपत्यितत 
रहता है तो सदन को अधिकार है कि वह उस स्थान को रिक्त घोषित कर दे । 


संसद की सत्ता और उसके कार्यों की प्रकृति 


भारत मे समद ब्रिटेव को ससद के समान प्रभुवा सम्पन्न नहीं है, यहा ससंद 
की दाकित पर कई रूर्यादायें लगी हुई हे, इनमे से प्रमुख ये हे--संघीय स्वरूप (संघ 
बनने के वारण भारत को शासन सत्ता सघ और राज्यो के वोच बाट दी गई है, 
ससद वेवल सघीय विधावमण्डल के रूप म ही काम करती है), दूसरे हमारे यहा 
खविधान ने सार्गारकों को कुछ मौलिक प्रधिकार प्रदाव किय हैं जिनका उल्जंघन 
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संसद नही कर सकती, तीसरे सविधान दुष्परिवर्ततीय है जिसके कारण ससद को 
संविधान के प्रत्येक भर ग॒ का संशोधन करने की सत्ता नहीं दी गई है, चौथे, सविधान 
ने भ्पती रक्षा का भार सर्वोच्च-न्यायालय पर सौंपा है, जिसके कारण सर्वोच्च- 
न्यायालय को न्याग्रिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो गया है झर्थात वह ससद 
द्वारा बनाई गई किसी विधि को असाविधानिक घोषित करके उसे लागू करने से मना 
कर सकता है। 

कई विचारको का मानना है कि भन्त्रिपरिषद की बढती हुई शक्ति ने भो 
ससद की सत्ता पर प्रतिबन्ध लगाया है । हमारे विचार से ऐसा कहना उचित नहीं 
होगा क्योकि ससदात्मक या मत्रिमण्डलात्मक शासन में यह बात भ्रन्तनिहित ही है 
कि ससंद की झोर से एक ऐसा मन्त्रिमण्डल बनाया जायगा जो उसके बहुमत का 
समर्थन प्राप्य करके उसकी ओर से उसके कार्यों को पूरा करेगा । मन्त्रिपरियद संसद 
की कार्यकारिणी समिति के समान है और वह उसकी ओर से ही काम करती है, 
ऐसी स्थिति में उसे ससद की शक्तियों पर प्रतिबन्ध मानना सर्वेथा अयुक्तिसगत 
द्वोगा । 

ससद के कार्यों को हम निम्न प्रकार विभाजित कर सकते हैं -- 

(१) मन्त्रिपरिपद का निर्माण ओर उसका नियन्त्रण, 

(२) राष्ट्रीय नीतिया निर्धारित करना, 

(३) विधिया (:&४8) बनाना, 

(४) वित्तीय विधेयको तथा सघ के वाधिक वजट पर स्वीकृति देना, 

(५) प्रशासन का नियन्त्रण 

(६) विदेशों के साथ युद्ध, सन्धि व अन्य सम्बन्धो की स्वीकृति देना, 

(७) राष्ट्रीय प्रश्नो पर वाद विवाद द्वारा लोकमत का निर्णय, 

(८) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ग्रादि पदाधिकारियों का निवर्चिन करना तथा 

उन्हे व दूसरे अधिकारियों को पदच्युत करना, 

(६) आपात्कालीन परिस्थितियों मे राज्यो के लिय विधिया बनाना, 

(१०) प्रपने विशेषाधिकार के भग होने पर उसके सम्बन्धित मामलो को 
सुनना और उस बारे म निर्णय करना । 
(११) संविधान का सझोधन करना । 

१ सन्त्रिपरियद का निर्माण करना--ससद का सबसे महत्वपूर्ण काम 
कार्यपालिका का निर्माण करना है। प्रसिद्ध विद्वान बेजहॉट ने कहा है कि, “ससद 
का निर्माण विधिया बनाने बे लिय होता है परन्तु उसका मुख्य कार्य कार्यपालिका 
का निर्माण भौर उसे बताय रखना हो गया है।” (द इ गलिश कॉन्स्टीद्यूशन) 

हेराल्ड लास्की ने अपने प्रख्यात ग्रन्य पालियामेन्टरी गवर्नमेंट इन इग्लेड 
में लिखा है कि, 'लोवसभा का सबसे अमुख कार्य यह हूँ दि वह सरकार का निर्माण 
करे तथा उसे सावंजनिक कार्यों के सचालन के लिय झोपचारिक सत्ता दे या देने से 
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मना करे ।” देश के शासन का सचालन इस वात पर निर्भर करता है कि संसद किस 
प्रशार वी मब्निपरिषद का निर्माण करती है । वास्तव म ससद मन्तिपरिषद के 
बनाने के मामले म बहुत स्वतस्त्र नहीं होती जनता निर्वाचनों के समय ही किसी 
राजनीतिक दल के भ्रति अपता भुकाव प्रकट कर देदी है झौर एक प्रकार से कहा जा 
सकता है कि मन्त्रिपरिषद क्सि दल का बनगा यह निर्णय करन की शक्ति जनता के 
हाथ भू झा गई है इसका श्रेय द्विदनीय-राजनीति की पद्धति को है। हा, यदि सतद 
में भ्रमेक दल हों जितम से किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो वँसी स्थिति में 
ससद को हो यह निर्णय करने का अवमर मिलता है कि मन्त्रिपरिधद में कौन लोग 
होगे भोर कौन नही, वह मन्त्रिपरिधद कब तक काम करेगा तथा उसे कब हटाया 
जाना चाहिये । द्विलीय समद मे मन्त्रिपरिपद प्राय निश्चित ही रहता हैं और ससद 
उसके निर्माण तथा उसको हटाने (म बहुत अ्रधिक स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर 
सकती । 

फिर भी सैद्धालिक रूप मे यह मानना होगा कि मन्तरि्परिषद बनाने झौर 
उसे बनाये रखने या हटाने का काम ससंद करती है, तपा यह भी कि यह काम 

बहुत महत्वपूर्ण है। ससद एक स्थायी मन्त्रिपरियद का निर्माण करके देश को एक 
स्थायी और अ्रधिक दृढ़ झासन प्रदाव कर सकती है तया समय पड़ने पर देश को 
उमवी तानाशाही नीतियो से बचा भी सकतो है । 

२. राष्ट्रीप मीतिया निर्धारित करमा--समद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य 
राष्ट्रीय नीतियो बा निर्माण करना है ॥ शासग दिस अ्रक्नार चलाया जापगा इस बारे 
में मन्व्रिपरिषद का मार्गदशशन करने के निय तया उसके हाथ मजबूत करने के लिये 
संसद राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करतो है। समद देश के सामने झासन के लिये 
उत्तरदायी होती है प्रत यह्‌ उसका एक प्रघान कर्वेब्य है कि बह शासन की नीतियो 
पर पूरा नियन्‍नण रख | इस कर्तव्य को पूरा क्रद के लिय ससद समयन्‍समय पर 
कार्येपालिका से उसके कार्यों तथा उसकी नौतिया के बारे में पूछथाछ करती रहनी 
है तथा जहा कही उसे ऐसा लगता है कि मन्विपरिषद ने उमके द्वारा निर्धारित 
नीति का उल्लघन कया है वही वह उससे इसके लिय उत्तर मागती है तथा 
प्रसन्‍्तुष्ट होने पर उस मन्निपरिषद को हेटठा कर उसके स्थान पर दूसरी परिषद 
का निर्माण करती है | 

३ विधिया बनासना-जंसा कि देजहॉट ने कहा है ससद का निर्वाचन 
जनता प्रमुखतः विधिया बतान के लिय करती है। यह काम्र ऐसा है जो एकमात्र 
उमके हो भिरासक्षेत्र म है तथा जिस पर उसका पूरा नियन्त्रेष होता है, अर्थात्‌ 
उसकी स्वोकृति के बिना कोई विधि नही बनाई जा सकती । शासन के सद्ालन में 
विधिया बनाने का काम झूबसे अधिदर महत्वपूर्ण होता है, किसी देश में जंसी मस्ती 
या बुरी विधिया होगी उन्हों के अनुसार कार्यपाविक्षा प्रभाघन का नियमन व 
न्दापातिका न्याय करतो है। विधिया जिस प्रकार बनाई जाती हूँ इसका उस्नेख 
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हमने आये किया है । 

४ वित्तोय विधियों तथा संघ के वाधिक बजट पर स्वोकृति--लोकतस्त्रा- 
स्मक शासन के झारम्भ से हो यह विचार लोगो के मन में रहा है कि जनता को 
त्तव तक कोई कर देने के लिये नही कहा जा सकता जब तक कि उसके अपने प्रति- 
निधि ही उन करो को लागू न करें तथा वे इस अ्रकार सग्रह होने वाले घन को व्यय 
करने के ढयम पर नियन्नण न रखते हो । सयुक्तराज्य अमेरिका के स्वातन्थ्य संग्राम 
के नेता जाजे वाशिंगटन ने स्वतन्त्रता सग्राम के समय वहा वी जनता को एक नारा 
दिया था, घह आगे चलकर लोकतन्त्र का एक ठोस आधार बना, वह है--प्रतिनिधित्व 
के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता । 

इस प्रकार संसद संघ के प्ाथिक प्रशासन पर पूरा नियन्त्रण रखती है। 
सबिधान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत का राष्ट्रपति प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त 
होने से पूं ससद के सामने सघ सरकार का बजट पेश करायेगा तथा संसद उसे 
स्वीकार या अस्वीकार करेगी। ससद को यह अधिकार नही दिया ग्रया है कि वह 
बजट के बाहर जाकर किसी नये व्यय का प्रस्ताव रख सके या किसी नये कर को 
जनता पर आरोपित कर सके, उसे यह सत्ता अवश्य है कि वह वजट म लगाये गये 
करो को रह कर दे ग्रथवा व्यय के लिये की गई धन को किसी माग को गस्वीकार 
कर दे । व्यवहार मे यह शक्ति झ्ब ससद के पास नही रही है, यदि वह बजट में 
कोई ऐसा सशोधन स्वीकार कर लेती है जो मन्त्रिपरिपद को स्वीकायं न हो तो 
इसका बहुत गम्भीर अर्थ होता है, वह यह कि मन्त्रिपरिषद को त्यागपत्र दे देना 
चाहिये । यहा यह भी समझ लेना चाहिये कि मन्त्रिपरियद ससद में बहुमत रखती है 
उस स्थिति मे यह आम तौर पर सम्भव नही है कि ससद के भीतर उसके द्वारा रखा 
गया बजट भ्रस्वीकृत हो जाये था इस प्रकार सशोधित हो जाये जो उसकी इच्छा के 
विरुद्ध और विपरीत हो । 

ससद के वित्तीय नियन्त्रण में यह बात भी सम्मिलित है कि ससद को यह 
देखता चाहिप कि उसके द्वारा दी गई घनराशि का सरकार द्वारा ठीक उसी प्रकार 
प्रयोग हुआ है या नही जिस प्रकार और जिस काम के लिये वह दी गई थी। 

इस काम को पूरा करने के लिये संविधान ने संसद को भ्रदद के लिये एक निय* 
सत्रक महालेखा परीक्षक (00997670)97 6, &प्ता/०5 560९78। ) के पद की 
स्पापना वी है जिसके साथ उसका विद्वाल कार्यालब होता है जो सरकार के समस्त 
द्विसाब-विताब को रखने की विधि तय करता हैं तथा उसको जाच करता है । श्रत्येक 
वर्ष यह हिंसाव वी जाच के बारे में भ्रपना श्रतिवेदन राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत 
करता है जिसे राष्ट्रपति तुरन्त संभद के सामने रख देता है। यह रिपोर्ट या प्रति- 
चेदन ससद के सदस्यों को यह बताता है वि सरकार के विविध विभागों ने किस 
प्रकार घत का व्यय क्या है । नियन्‍्त्रक महालेखा परीक्षक बहुत स्वतस्त्र होता है 
तथा बह निर्भीकपापुर्वके सरकार की आलोचना कर सकता है। इस प्रवार संसद 
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सरकार की निंदा कर सकतो हूँ तथा उससे माग कर सकती हैँ क्रि वह ग्रधिक सतत 
कंता से काम करे । 

५ प्रश्यासन का नियन्त्रश--सप्तद देख के प्रशासन के लिप्र भी उत्तरदायी 
हुँ उसे यह देखना होता हैँ वि सघीय प्रशासन उसके द्वारा बनाई गई नीतियो वा 
अनुसरण कर रहा हैँ या नहीं तथा वह उसकी इच्छातआ को क्रियान्वित कर रहा 
हैँ या नही । इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिय उसकी ओर से माक्रिपरिपद 
ने सदस्य प्रशासकीय विनागो को सम्भावते ह। ससद केवल इतने से ही स-तोप 
नही कर लती कि उसकी ओर से भन्‍त्री लोग प्रशासक य विभाग सम्माले वरन्‌ वह 
इससे भी श्रागे जाकर समय समय पर विविध प्रश्ञासबीय विभागों वे बारे भ समद 
के भीतर सम्बन्धित मन्त्रियो से जानवारी मागती # तथा यदि शावश्यक्ता हो तो 
बहू उसवी आलाचना, निन्दा या प्रशसा भी करती 6 ! 

प्रशासन वे नियन्त्रण के लिय ससद स्थगन प्रस्ताव आदि का प्रयोग भी करती 
हैं इनका वर्णन थ्राग उपयुक्त स्थनल्न पर विया जायगा । 

६ विदेशों के साथ युद्ध सन्धि वश्चय सम्बन्धों की स्वीटति देना--ससद 
देश बी शाति के साथ ही साय सुरक्षा बे जिय भी उत्तरदायी हूँ । इस श्ृत्य को प्रा 
करने के लिय यह आवश्यक है क्षि विदेशा के साथ रखे जाने वाल सब प्रवार के 
सम्बन्धो पर ससद की स्वीकृति ली जाय तथा उसे समय ममय पर विदश नीति के 
बारे में प्रधानमम्त्री द्वारा आवश्यक जानवारी दी जाय | इस बारे र यह समभना 
लाभदायव होगा हि प्रधानमन्ती के लिय कूटनीतिक्र शथवा सामरिए्र तारणा से कई 
बार यह सम्मव नही होता कि बह हूर समा शसद वे सामते प्रत्मत्त विषय वी पूरी 
जानकारी रख सबे ॥ 

७ रष्ष्ट्रीप प्रत्नो पर याद विवाद द्वारा गोरूमत दाल निर्माण--समद वो 
यह एक परम्परागत बाये है कि वह विविध शाप्मदीय प्रसता व वाद वियाद रे और 
लोकमत वा निर्माण करे ॥ इस वाद जिवाद रे प्रसग मे बढ़ जनता बी झिक्रायता थी 
भी चर्चा कर सदती हैं गौर उसके बारे म सरकारी ?प्टिक्राण जान सकती है। 

वनतमान वाल म थब कि राज्य जोब वल्वाण बा एवमान साधय बन गषा है 
तथा उसने झपने उपर रामाज वी प्र यक आफययता वी पूति वा दायित्य ग जिया है 
यह भौर भी अधिव झाददयव «| “7० है ति सरूद वाया ए दन ते सपय उप बार पे 
बारीक से वारोक दात दी चर्चा बरे जिसरा वि 7“तावा उसउ बार 7 पूरी तानवारी 
मिरा सके | जनता को यह प्ानक्नाती दता कयलर इसजि्थिही राय दर नदी कि 
लोवतथ्र म जनता का सरवार वी दीतिया पर सक्तिय निश्य वण रखा बा खिय उतरी 
जातक 0 होनो चाहिये बरन्‌ स्सविद थी हि दांव पत्याय बी +ई राह्या तब तर 
सफ्ल पही हो ररती जब तर हि जनता उसमे साजय रुचि न त सतना उवया झ मे 
सात न चर ल। बेदत सरवारा वमचारियया व्‌ दत परु वाइ ना याजाा रफ्व 
नहीं हो सकती । 
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८ पदाधिकारियों का निर्वाचन और उन्हें हटाना--ससद को सविधान ने 
यह काम सौंपा है कि वह राज्यो की विधानसभाओरो के साथ राष्ट्रपति के निवर्चिन में 
भाग से, उपराष्ट्रपति को चुने तथा उसे यह शक्ति दी है कि वह महानियोग चलाकर 
राष्ट्रपति को तथा निश्चित प्रकिया के अनुसार उपराष्ट्रपति सर्वोच्चन्यायालय व 
उच्च-न्यायालयो के न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सके। ससठ को यह सत्ता देवर 
सविधान ने उसकी प्रभुता और प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। जहा तक राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति का प्रश्न है वे तो राजनीतिक पदाधिकारी है उन्हे हटाने की दवित ससद 
के पास होता एक साधारण बात है परन्तु न्यायाधीशों को हदाने की ससद की शबित 
असाधारण है तथा वह इस तथ्य वी द्योतक है कि सविधान निर्माता यह चाहते थे 
कि यद्यपि न्यायालय सर्वेथा स्वतन्त्र रहे तथापि वे न्याय के ऐसे रूप का विकास करने 
से रोके जा सकें जो लोकतन्‍्त्रीय झ्ाकाक्षा्रो वे विपरीत हो, अत उन्होने न्यायालयों 
को लोक-प्रतिनिधियों अर्थात्‌ ससद के नियन्त्रण म रखा है। यह लोक्तन्त्र के सिद्धान्त 
के सर्वेथा श्रनुकूल है तथा जनता की शक्ति का ग्रोरव बढाने वाली व्यवस्था है। 

& श्रापात्वालीन परिस्थितियों मे राज्यों के लिये भी विधिया बताना-- 
सविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि आपात्काल म राज्य-सूची के विषयों पर ससद 
चाहे तो स्वय विधिया बना सकती है ग्रथवा वह राष्ट्रपति को यह शबित दे सकती है 
कि वह स्वय या उसकां प्रतिनिधि इस शक्ति का प्रयोग करे। 

समय-समय पर राज्यसभा भी राज्यसूची के किसी ऐसे विषय को सीमित 
अवधि के लिय ससद को दे सकती है जिसे वह राष्ट्रीय महत्व का समझती हो । 

१० अ्रपते विशेषाधिकार के भा होने पर--ससद के विशेषाधिकार के वारे 
में हम वर्णन कर चुब्रे हैँ ससद को यह भ्रधिवार है कि यदि ससद का कोई सदस्य या 
याहर का व्यक्ति या सस्था उप्तके किसी विश्येपाधिकार को भग करे तो वह उस प्रकार 
के मामलो को सुन सकती है झौर उसके बाद यदि उसदी दृष्टि मे दोष सिद्ध हो जाता 
है तो वह्‌ दण्ड की व्यवस्था कर सकती है । 

११ सविधान का सश्योघत करना--हम पीछे यह बता चुके हैं वि हमारा 
सविधान दुष्परिवन॑नीय है श्र्थात ससद को सारे सविधान का सशयोधन साधारण विधि* 
निर्माण की प्रक्रिया के प्रनुसार करने का अधिकार नही है। तथापि वह एक भ्रश्ध का 
सशोधव साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया से, दूसरे का विश्येप भ्क्रिया से तथा 
तीसरे श्रश्न का सक्योधन राज्यो के विधानमण्डलो के साथ मिलकर कर सकती है। 
इस प्रकार सविधान के सशोधन के साथ वह अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। 

प्रपने इन कयमो के अतिरिकत ससद अपनी आतरिक व्यवस्था के नियमों वा 
निर्माण करती है, तथा अनेका छोटेन्मोटे काम करती है। ससद वा सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य यह है कि वह एक ऐसे राष्ट्रीय मज्च वा रूप ले लेती है जिसके द्वारा देश की 
जनता को राजनीति की शिक्षा मिलती है तथा लोक्मत का निर्माण होता है। 

ससद बे बहुविध कार्यों वे प्रस म हम उसझे एवं अत्यत महत्वपूर्ण कार्य वो 
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नही भूल सकते, यह काये है देश के लिये नेतृत्व को पवित तैयार करना । लोकतन्त में 
नेतृत्व की महान आवश्यकता होती है । संमद के भीतर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को 
शासन के संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त होता है तथा वे यह सीखने हैं कि लोकतन्त्र में 
किस प्रकार धीरज और झाति के साथ काम करना होता है। ससद के भीतर धीरे- 
धीरे देश के लिये भावी नेतृत्व तैयार होता है। झ्राज हम देखते हे कि विस प्रकार 
ब्रिठेन मे ससद के भीतर से देश के नेतत्व का प्रशिक्षण हुआ है । जिन ईडन और 
मैकमिलन का नाम हम आज से बीसों वर्ध पहले ब्रिटिश ससद वी चर्चाओ्रो में सुना 
करते थे वे ही धीरे-धीरे आगे झ्राये और एक के बाद दूसरे ने देश के प्रधानमस्त्री पद 
का भार सम्भाल कर नेतृत्व किया । इस प्रकार ससद एक महाविद्यालय का रूप ले 
ज्ती है नहा प्रतिनिधियों का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है । 
संसद की कार्यवाही के नियम 

हम यह उल्लेख कर चुके हैं कि सविधान ह्वारा लाए वी गई सीमाओं को 
मर्यादा के भीवर ससद के दोनों सदनों को अलग्र-मलग अपनी कार्यवाही सच्ालिसत 
करने के लिये नियम बताने का अधिकार है। दोनों सदनों के मध्य आपसी सम्बन्धो 
और उनके संयुक्त भत्र के बारे म नियमा की रचना राष्ट्रपति करता है परन्तु उस 
काम में वह प्रध्यक्ष और सभापति को सहायता लेता है। दोनों सदनों में नियम 
बनाने के लिये एक एक नियम-समिति होती है जिसम १५ सदस्य होते है जिनकी 
नियुवित चोक्सभा का भ्रध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति नई ससद के आरम्भ होते 
समय करता है तथा झपने सदन में अध्यक्ष या सभापति ही तियम-समिति वा प्रयान 
होता है + 

संसद के दोनों सदनो के सना को राष्ट्रपति झ्राहृत +रता है आहुल करन का 
पथ है बैठक बुलाना, वह ही यह भी तप करता है कि सदन क्रिस स्थान पर और 
किस समय समवेत (उंठक के जिय इ टछे) होओ। राष्ट्रपति के पास यह छत्ित भी 
है कि वह दोनों सदनों वे सत्रो का सत्रावसान (?7070.0९) रूर सकता है, 
सन्नावसान का भय है विसी चालू सत्र को बन्द करना याती बैठक को समाप्त जरना । 
राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित भी वर सक्रता है विधघटन कागर्य है धय करना 
याती तोड़ना ग्लौर उसके बाद नय्र चुनाव कराना । 

यहा यह बात ध्यान म रखनी चाहिय कि संविधान ने यह स्पष्ट जहा है शि 
संसद के किसी भी सदन के दो सजो के बीच में दिसो भी परिम्थिति के भ्र दर छह 
मास से प्रधिक का समय नहीं दीव सक्तता। इस प्रसार यदि क्षिमी समय राष्ट्रपति 
समसद को भग कर देता है ता उसे लोरसभा के मय निर्वाबन इस प्रकार बरान हागे 
कि भग होने वालो लोकसभा दे क्‍न्तिम सत्र और नई लोकसभा व पहनते अधिवेशन 
के बीच म छह मास से अधिक का समय नहीं ब्यवीत होना चाहिये । 

सुन के दोनो सदनो वो यह झविकार है कि चे जब चाह अपने झधिवेशनों 
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यानी सत्रों को स्थगित (80]0077) कर सकते हैँ। सत्र की कार्यवाही को स्थम्रित 
करने के लिय रखे जाने वाले प्रस्ताव सदन की दैनिक कार्यवाही आरम्म होने के पूर्व 
सदन के भ्रध्यक्ष, सम्बन्धित भन्‍दी और सदन के सचिव के पास भेज दिय जाते हैं । 
प्रस्ताव रखने की झनुमति सदन का अध्यक्ष देता है परन्तु यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमति 
दिय जाने के बाद भी सदन का कोई सदस्य उस पर आर्पत्ति उठाता है तो अध्यक्ष 
सदन के उन सदस्यों से अपने स्थान पर उठने के लिये वहेया जो स्थयन प्रस्ताव रखे 
जाने के पक्ष म हो, यदि इस प्रकार उठने वाले सदस्यों की सस्या ५० से अ्रधिक् होगी 
तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति देगा अन्यथा वापिस ले लेगा और ऐसा समभा 
जायेगा वि सदन ने स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति नही दी है । 
गणछपूति--ससद के दोनों सदनो के लिय यह झावश्यक है कि प्रत्येक सदन 
की बेठक ग्रारम्भ होने से पूर्व उसम उसकी सदस्य सख्या का कम से कम दसवा भाग 
उपस्थित हो । इसे गणपूर्ति या कोरम कहते हे । यदि किसी समय किसी सदन मे 
निर्धारित गणपूर्ति नही होती हैतो सदन के प्रधान शर्थात्‌ ग्रध्यक्ष तथा सभापति वा यह 
कर्तव्य है कि वह सदन दो काथवाही स्थगित कर दे। क्रिमी सदन मे यदि कोई स्थान 
रिक्त हो तो भी सदन की कार्यवाही चालू रहेगी, एवं यदि सदन के किसी सत्र के 
बाद यह बात ज्ञात हो कि सदन की कायवाही मे किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया 
या मतदान किया है जिसे वसा बरने का श्रधिकार नही था तो उसके कारण सदन 
की वह कार्यवाही भ्रवैधानिक नही मानी जायगरी। सदन की कायंवाही विहित है या 
नही इस बारे में कसी न्यायालय के भीतर कोई प्रइन नही उठाया जा सकता, तथा 
सदन के सदस्य और अधिकारी अपने किसी ऐसे कार्य के लिये जिसका सम्बन्ध सदन 
वी कार्यवाही से हो किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नही होते । 
जिन भामलो में किसी सदन के विश्येप बहमत वी ग्रावश्यक्ता नहीं होती वे 
दोनो सदनो म उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय किये जाते 
हैं। प्रध्यक्ष अथवा सभापति को पहली वार में मत देने का प्रधिकार नही होता 
परन्तु यदि किसी प्रस्तात के पक्ष और विपक्ष में मतों की सल्या समान हो जाये तो 
बह निर्णायक मत (8 »0॥॥,8 ५०६९) देता है। जब अध्यक्ष या सभापति को 
लोकसभा या राज्यसभा म विसी निश्चित प्रशन॒ पर सदस्यो का मत जानना होता है 
तो उसके लिये यह प्रक्रिया होती है कि अध्यक्ष विसी सदस्य के प्रस्ताव पर एव प्रश्न 
सदन के सामने रखता है तथा सदत का निर्णय मायत्ा है। अध्यक्ष सदन के सदस्यो 
से बहेगा कि वे प्रइन का उत्तर हा या ना मे दें । आवाज वो सुनकर अध्यक्ष निर्णय 
घोषित करता है कि, मेरी राय मे प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय दिया गया है या विपक्ष 
में दिया गया है।' यदि अध्यक्ष बे निर्णय का विरोध सदस्यों द्वारा नही क्या जाता 
तो अध्यक्ष उमर वाक्य को दो दार दोहराता है तथा निर्णय उसी प्रकार माना जाता 
है । परन्तु यदि भ्रध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जाती है तो अध्यक्ष लाब्दी | साली 
करते वा प्रादेश देता है भौर कहता है वि जो सदस्य अस्ताव वे पक्ष में हो वे दाहिनी 
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और झौर जो विपक्ष मे हो वे बायी ओर एकमित हो जायें । उसके बाद प्रत्येक सदस्य 
मतदान सूची म अपनी सख्या का उच्चारण करता है तथा मतदान-क्लर्क उस सूची मं 
उसकी सस्या पर नाम लगाता है व उसका नाम पुकारता है। इस प्रकार मतदान 
होता है । 
यदि अध्यक्ष समभता है कि उसके निर्णय को चुनौती देने का कोई ठोस आधार 
नही है तो वह पक्ष और विपक्ष के सदस्यो को क्रमश. अपने-प्रपने स्थान पर उठने के 
लिय कहेगा और वही उनकी सख्या ग्रिककर निर्णय की घोषणा कर देगा। 
यदि निर्णय के लिय लाब्बी का आश्रय लिया जाता है तो सदन का सचिव 
मतो की गणना करके श्रध्यक्ष को पक्ष ओर विपक्ष के मतों वी सूची प्रस्तुत कर देता 
है और अध्यक्ष निर्णय की घोषणा करता है। 
संसद की कायंवाही हिन्दी या अंग्रेजी म होती है, परन्तु यदि कोई सदस्य 
इन दोनों में से कोई भी न जानता हो तो अध्यक्ष या स्रभापात की अनुमति मिलने 
पर वह अपनी भाषा मं बोल सकता है। 
राष्ट्रपति द्वारा ससद में भाषण भ्रोर सदेश--सविधान में कहा गया है कि 
राष्ट्रपति को यह म्रधिकार है कि बहू दोनो सदनों म प्रथक-प्रथक प्थवा दोनो के 
संयुक्त झधिवेशन के सामने भाषण दे सके और ऐसे अवसर पर सदस्यो बी उपस्थिति 
अनिवायं होगी । 
यदि राष्ट्रपति किसी समय ऐसा समभतता है कि उसे किसी सदन को किसी 
विधेयक के बारे म या अन्य कारण से कई सूदेश भेजना चाहिय तो वह सदेश भेज 
सकता है और जिस सदन के पास ऐसा सदेश भेजा जाता हे वह उस पर सुविधा क 
अनुसार चर्चा करेगा तथा जिस प्रइन पर राष्ट्रपति न ध्यान खिचाया है उस पर 
घ्यान देगा । 
अनुच्छेद ८७ में कहा गया हूं कि नये निवाचना के थाद ससद क प्रथम सत्र 
के प्रारम्भ में तथा प्रत्यक वर्ष सत्र झारम्भ हान के पूर्व राष्ट्रपति दोदा वी सयुक्त 
बंठक के सामने भाषण देगा तथा उन्हे यह वताउगा कि उन्हे झ्िस लिय समवत 
(इकट्ठा) क्या गया हूँ । उसके भाषण के बाद अलग-अलग दोना सदनों म॑ राष्ट्रणाल 
के लिप धन्यवाद का प्रस्ताव रखा जाता हूँ जिसपर वादविवाद होता हूँ । 
राष्ट्रपति का भाषण प्रधानमन्त्री तँयार करता हूँ जिसम वह प्रपनी दीतियों 
भझौर सोजनाझो का वर्णन करता हूँ, यदि मरुद राष्ट्रपति क प्रति रख गय पनन्‍्यवाद 
बे प्रस्ताव को अस्वोकार कर देती हूँ तो इसका अर्थ यह होता हुँ कि समद को 
मन्त्रिपरिषद में विश्वास नही है और उसके परिणामस्वरूप मन्त्रिपरिषद को त्यायपन 
देना होता है । 
मन्त्रिपरिपद वा कोई भी सदस्य ससद क किसी भी सदन मे भाषण द सकता 
हैं परन्तु वह मत केवल उमर सदन में हो दे सत्रत्रा हूँ विसक्ना कि वह सदस्‍्य हूँ। 
भारत के महान्यायवादों (॥/0007०ए 0९एश व) को भी यह प्रधिकार हे कि 
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वह चाहे जिस सदन के समक्ष भाषण दे सकता हूँ परन्तु वह कसी भी सदन म मत 
नही दे सकता। 

लोकसभा मे कार्यपद्धति--लोकसभा की नियमावली म कहा गया हुँ कि 
अध्यक्ष सदन के नेता अर्थात प्रधानमन्त्री से परामझ्ल करके सदन के कार्य की सूची 
और उसका कार्यत्रम तय करेगा। प्रयक झुक्वार के अ तिम झढाई घटे सदव में 
ग्रारम्भ होने वाले निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा के लिय सुरक्षित रखे जाते हैं । 
अध्यक्ष इसके लिय कोई दूसरा दिन भी तय कर सकता हैं। 

ग्राम तौर पर सदन की बैठक पूर्वाह् म ११ बज आरम्भ होगी तथा 
सामान्यतया सायकाल ५ बज समाप्त हो जायगी। अध्यक्ष इसम हे्‌रफेर कर 
सकता हूँ । 

प्रत्यका दिन बैठक का पहला एक घण्टा प्रश्नो और उनके उत्तरों के लिय 
सुरक्षित रखा गया हैं । 


लोकसभा मे चर्चाओं को पर्दात 


लोकसभा म सदस्यो को विविध राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्याप्रो की चर्चा 
का पर्याप्त अवसर देने की चेंप्टा की गई है। यहा हम उन अवसरो म प्रत्यक का 
सक्षिप्त वर्णन वारने की चेष्टा करेंगे । 

प्रइनोत्तर--सदन की दैनिक कायवाही ग्रारम्भ होने पर सबसे पहला घण्टा 
प्रइनोत्तर काल कहलाता है । सदस्य जो प्रश्न पूछता चाहते है उन्हे लिखकर वे भ्ध्यक्ष 
के पास भेजते है। सामान्यतया प्रइन दिय जाने के दस दिन बाद उत्तर के लिये पाता 
है । प्रइव तीन॑ प्रकार के होते हैं ताराकित अताराक्ति और झल्पसूचना भइत। ताराक्ति 
्रइन वा अथ है वे प्रशन जिन पर प्रइन पूछने वाले सदस्य तारे का चिन्ह लगा देते हैं, 
उसका प्रथ यह होता है कि वे उसका मौखिक उत्तर चाहते हैं तारा न लगाने पर लिखित 
उत्तर दिया जाता है। अल्पसूचना प्रइन व होते हें जो किमी विश्प समस्या से सम्बन्धित 
हा भ्रौर जिन्हें अध्यक्ष दस दिन से बम समय म उत्तर देने के लिय स्वीकृति दे दे । 
परतु यदि सम्बन्धित मन्त्री दस दिन से कम समय में उत्तर देने में असमर्थ हो तो 
बह प्रश्व दस दिन पश्चात ही उपस्थित क्या जाता है । 

विसी प्रइन वा उत्तर सम्बन्धित-मस्त्री के दिय जाने पर यदि अध्यक्ष अनुमति दे 
दे तो उससे ऐसे अ्रतपूरक प्रइन पूछे जा सकते हैँ जिनका सम्बन्ध उस उत्तर मे कही गई 
डालो से ही होगा । जिन प्दइनों को सदन में पेन करने को झनुमति दो जायगी और 
वबिनवो नी यह निणय स्वय अध्यक्ष करता है। प्रतिदिन प्रइना की एक सूची तेयार 
क्र ली जाती है और क्मझ सदस्यो वो प्रइन रखने की अनुमति दो जाती है । 

इइनीत्तर वाल ससदीय कार्यक्लाप का सबसे महत्वपूर्ण भग है । इस काल 
मे संदस्या वी जागरूकता तथा मन्‍्द्री की तत्परता वो क्सौंटो होती है । प्रश्तो के 
उत्तरो के वहान से सरक्षारी काय्य की जानकारी जनता वो प्राप्त होती है । यह नहीं 
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सममभाना चाहिय कि प्रइव काल मन्त्रियों के लिये एक केडा और अग्रिय समय होता 
है, वास्तव म इस बाल म॒ उन्हे यह अवसर प्राप्त होता हैँ कि वे विभिन्न प्रश्तो के 
यारे म अपनी नीति को सदन में और उसके द्वारा जनता के सामने रख सकें तथा 
उसकी विवेचना वर सके | तथापि इतना स्वीकार करना होगा क्ि प्रश्नकाल मे उनसे 
सावधानी, सयम्र शौर हाजिरजवाबी की अपेक्षा होती है। दश्शंक दीर्घाओ के लिये 
प्रश्नोत्तरकाल सबसे भ्रधिक दिलचस्पी का विषय होता है । वे सरकार और सदस्यों 
के बीच की नोकभोक और हसी के फौव्वारों का आनन्द लेते हैं । दर्शकों को पपने 
प्रतिनिधियों के पैतरे भी उस काल म देखने को मिलते हे ) प्रइ्नोत्तरकाल मे सदस्यो 
की विनोदी प्रवृत्ति को काफी प्रोत्माइत मिलता हूँ और उसके प्रयोग के लिये पर्याप्त 
अवसर भी मिल जाता हैं । 
आधे घण्टे की चर्चा--लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्रो मावलकर इस बात 
से बहुत चिन्त्रित थे क्रि बात-बात पर सदन के सामने कार्यस्थमन प्रस्ताव रखने से 
सदन के नियमित कार्य मं वहुत अधिक वाघा पड़ती है अत उन्होंने ऐसे साधनों को 
खोज की जिनके द्वारा सदस्यो को स्यग्रन प्रस्ताव के बिना हो आवश्यक साममिक 
समस्यापझ्रो पर चर्चा करने का अठृसर मित्र जाय । आाष घण्टे की चर्चा ऐसा ही 
एक साधन है। 
गदि सदन के सदस्य किसी प्रश्न के उत्तर से सन्तुष्ट न हो तो अध्यक्ष भाधे 
घण्टे की चर्चा का अवसर दे सकता है । इसके द्वारा सदस्यों को ग्नधिक खुलकर चर्चा 
करने व प्रश्व से सम्बन्धित मामला पर वाद विवाद करने का अवसर मित्र जाता है। 
झल्पकालीन चर्चा--इसी प्रकार अल्पकालीन चर्चा का नियम बना है । याद 
कोई सदस्य चाहत्ता है कि सदन कसी अ्विलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के प्रइन पर 
चर्चा करे और वह अध्यक्ष से उसकी अनुमति माग्ता है तो अध्यक्ष सदन कौ प्रन्य 
कार्यवाही रोक कर उसे बवँसा करन की अनुमति दे सकता है । देखने में ऐसा लगता 
है कि यह स्थगन प्रस्ताव ज॑ता ही है । परन्तु दोना म अभ्रन्तर यह है कि अल्पकालीन 
चर्चा में कोई निर्णय नही किये जाते, केवल चचारयें होती हे जिसमे दृष्टिकोण स्पष्ट 
हो जाते हैं तथा सरकार जवाब दे देती है । स्थयन फ्रस्वाद बी भाति इसका उद्श्य 
सरवार की निन्‍्दा करना नहीं होता वरन्‌ केवल सरक्षार का ध्यान कसी महत्वपूर्ण 
प्रश्न पर सदन के सदस्यों की भोर दिलाना होता है । 
ध्यान दिलाने दो सूचना--इसक अन्तर्गत कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति 
से किसो समस्या को तुरन्त सदन के सामने रख सकता है तथा उप पर चर्चा कर 
सकता है, सरकार को उसका उत्तर तुरन्त देना होता है, परन्तु यदि वह दैसा करने 
की स्थिति में न हो तथा समय चाहे ठो उसे समय नो दिया जाता है । इस प्रक्रार 
स्पयन प्रस्ताव का बार-बार सहारा लेने की स्‍्लावश्यक्ता नही पड़ती व 
स्थगन प्रस्ताव--यदि सदत का क्ञोई सदस्य यह झनुरद वरठा है कि कमी 
भावश्यक समस्या पर सदन को साठे कार्यवाही दन्द करने तुस्न चर्चा की जानी 
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चाहिय तो वह अध्यक्ष से स्थगन प्रस्ताव वेश करने को अनुमति मागता है और 
यदि वह अनुमति मिल जादी है तो सदन का सारा काम रोक कर उस समस्या की 
चर्चा की जाती है। विरोधी दलो को इस बात का पर्याप्त अवसर मिल जाता है कि 
वे किसी प्रइन पर सरकार की भरपूर निन्‍दा कर सके तथा सरकार को यह अवसर 
मिलजाता है कि वह झपनी नीतियो का स्पष्टीकरण कर सके। स्थगन प्रस्ताव के विषय 
पर चर्चा के बाद सदन कोर्ड निर्णय ले सकता है उस समय यदि सदन का मत यह हो जाता 
है कि सरकार की नीतिया टोऊ नहीं है तो वह सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय 
कर सकता है तथा मन्त्परिषद को त्यागपत्र देने के लिय बाध्य कर सकता है। 
स्थगन प्रस्ताव पर सदन की अनुमति भी लनो होती है उसको प्रत्रिया का उल्लेख 
हम इसी भ्रध्याय में पीछे कर चुके है । 

राष्टरूपति का झभिभाषण और विधेयर--चर्चा के अन्य ग्रवसर सदस्यों 
को राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिय रखे गय घन्यवाद के प्रस्ताव पर और विधे- 
यक्ो पर वाढ विवाद के समय प्राप्त हाते है। इन अवसरों कया सदुपयोग करने 
से लोक्मत को प्रशिक्षित क्या जा सकता है, देश के लिय उत्कृष्ट नीतियो 
का निर्माण क्या जा सकता है और सरकार की तानाशाही पर पर्याप्त वियन्त्रण 
लगाया जा सकता है। 


ससद मे दूसरे सदन का महत्व आर दोनो सदनो के सबंध 


फ्रास के महान सविधाव-शास्त्री ऐबे सीयस ने कहा था कि यदि 
थि्पोय रुदन प्रथम सदन से असहमत हो तो वह उददण्ड हो जाता है और यदि वह 
सरम्त हो तो न्रिपय गी हो ज ता है। इस दिचार का र जनीति विज्ञान मे झपना 
स्थान है त्यापि ग्रह भी सत्य है कि स्वय फ्राम ने एबं-सदनाध्मक विधापिदा का 
प्रयोग नहीं विया है वह्य भी दो रूृदन बनाय गय ह। यह माना गया है कि 
एब-सदनात्मव विघायिका निरबुश हो सकती है।सर हैनरी मेन ने कहा 
हैं कि 'तीय सदन चाहे कसा भी हो नहोने से अच्छा है । इस प्रकार 
ससार के प्राय सभी लोकतन्तात्मब देशा ने अपने यहा द्वितीय सदन वी 
स्थापता की है । 

भारत वी स्थिति इस मासल सम सघीय रचना के कारण और भी ब्रधिक 
५तोय सदन वे पक्ष म है। हमारे संविधान ने जोवसभा और राज्यसभा को वित्तोय 
मामलो वो छोतकर छाप मामता मे समान सत्ता प्रदान की है । राज्यसभा साधारण 
विधिया घ॒ निर्माण मे बहुत सहयोग दती है व८ कि सब्धिन के अनुसार उनके 
उसमर नी ग्रोरम्भ जिया जारावता है।इस प्रदार समय की वापी बचत हो 
जाती है। 

इमके अतिरिक्त राज्यमभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयका पर पुनविचार 
बस्ती है दया बारीकी दे साथ सनक दोधा वो तियाल उर उन्हे अधिक पूर्ण बनाते 
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में मदद करती है । 
राज्यसभा में प्रइनन पूछे जा सकते हैं तथा अन्य प्रस्तावों पर चर्चा 
हो सकती है इस प्रकार वह संसद के कार्य को पूरा करने में बहुत सहयोग 
प्रदान करती है। 
जहा तक दोनो सदनों के सम्बन्ध का प्रश्न है, सविधान ने इस बारे में कोई 
भौ बात अस्पप्ट नही रखी है। साधारण विधियों के बारे से यदि दोनो सदन किसी 
एक विधेयक पर सहमत नही होते हे ता वह विधेयक अन्तिम निर्णय के लिय दोनो 
सदनों के सयुकत अधिवेशन के सामने पेश किया जायया / सयुक्त अधिवेशन को 
राष्ट्रपति बुलायेगा और उसकी अध्यक्षता लोकसभा वा अध्यक्ष करेगा ॥ कुछ लोगो 
का ऐसा मानना है क्रि राज्यसभा सदा ही संयुक्‍त अधिवेशन मे लोकसभा से हार 
जायेगी | इस विचार म दोष यह है कि यहा यह मान लिया गया है कि संयुक्त 
अधिवेशन में दोनो सदन अलग-अलग मत देंगे, ऐसा नही होता, वहा सदस्य सदन की 
हैसियत से नही व्यक्तिगत हैसियत म ससद के सदस्य के नाते मत देते हैं तथा यह 
आवश्यक नही है कि लोकसभा के समस्त सदस्य राज्यसभा का विरोध करें व राज्यसभा 
के समस्त सदस्य लोकसभा के विपक्ष में मत दे । यह हो सकत्ता है कि किसी समय 
लोकसभा में ५२२ में से २४५० सदस्य क्सी विधेयक के विपक्ष में हो तथा राज्यसभा 
के १३७ सदस्य भी उस विधेयक के विरोध म मत दे इस स्थिति म दोनो के कुल 
७७२ सदस्यों मे से ३८७ सदस्य विधेयक के विरोध मे और ३८४ उसके पक्ष में रह 
जायेंगे और विधेयक लोकसभा की स्वीडृति के बावजूद भी राज्यसभा वी इच्छा के 
अनुसार अस्वीशृत हो जायेगा। हालांकि काग्रस के विज्ञाल बहुमत के कारण अभी 
ऐसी कोई सम्भावना नही है तथापि एक समय ऐसा भा सकता है जब शासक दल 
को सदन में बहुत ही संकोर्ण बहुमत ध्राप्त हो श्रौर उस स्थिति में राज्यसभा लोक- 
सभा के समान ही शक्तियों का प्रयोग कर सके । 
घन-विधेयक राज्यसभा मे आरम्भ नही क्ये जा सकते तथा ठहू लोकसभा 
के प्रस्तावों को चौदह दिन से अधिक अपने पांस नही रोक सकती | लोकसभा इस 
बात के लिये बाध्य नहीं है कि वित्तीय मामलो मे वह राज्यसभा के संशोधनों को 
माने, यदि वह चाहें तो देसा करने से मना कर सकती है तथा विधेयक अपने मूल 
रुप मे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये चला जायगा जो उस पर पविलम्ब हस्ताक्षर 
करेगा । 
इस सम्दन्ध मे हमारे प्रघानभन्त्री श्री जबाहर लाल नेहरू ने ६ मई १६५३ 
को राज्यमभा में एक ववेतब्य देकर राज्यसभा कौ स्थिति का स्पष्टीकरण क्या यथा, 
उन्होंने कहा, ' हमारे सविधान के अन्तगंत ससद दो सदनों से मिलकर बनती है झौर 
उनमे से भ्रत्येक सदन संविधान द्वारा निर्धारित क्षेत्र के भीतर रह कर कार्य करता 
है । हमे भपने ग्रधिकार उस सविधान से प्राप्त होते हैं। कभी-कभी हम ब्िटेन वो 
समसद ते सदनों वी प्रयाप्तरो और परथ्पराओ के प्रति निर्देश करते हें भर कभी-कभी 


२६ भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


गलती से इन्हे उच्च सदन या निम्न सदन कहने लगते ह ! मैं इसे सही वही समभता 
हूँ, न ही ब्रिटिश ससद की प्रक्रिया को ओर निर्देश करने से लाभ होगा जो प्रारम्भ 
में राजा वी सत्ता के विस्थ और बाद में लार्ड सभा और लोक्सभा के बीच संघर्ष 
के फलस्वरूप कही स॒दिया म जाकर बन सकी है हमारी ससद की पृष्ठवृमि स इस 
प्रकार का कोई इतिहास नहीं है भले ही अपना सविधान बनाने म हमने अन्य लोगो 
के झनुभवों से लाभ उठाया हो । इसलिय हमारे सविधान को ही हमारा मागद्शंक 
होना चाहिय ॥ इसी कारण उसम राज्यसभा और लोकसभा के कार्यों का स्पपष्टतया 
उल्लेख कर दिया गया है । इनम से किसी भी सभा को उच्च झ्रथवा निम्न सदन वे 
नाम से पुकारना ठोक नहीं है। संविधान की सीमाओ्रो के अन्दर रहते हुये प्रत्येक 
सभा को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी सभा 
अकेले ससद नहीं कहला सकती है। दोनो सभाये मिलकर ही भारत की ससद का 
निर्माण करती हैं। सविधान अथवा जनतानिक-ढाचे की सफलता के लिये इन दोनो 
सभाझो का पूर्ण सहयोग से काम करना बड़ा आवश्यक है । वास्तव में य॑ 
सभायें एक्ही ढाचे के दो भाग है, यदि इनमे सहयोग तथा अनुग्रहय की भावना 
नही होगी ता सविधान के ठोक रूप से कार्य करने के मार्ग में कई बाधायें उत्पन्न 
हो सकती हैं । सविधान मे वित्त सम्बन्धी कुछ मामलो को छोडकर जिन 
पर एकमान लोकसभा का अधिकार है, अन्य सब बातों भ दोनो सदनों को बराबर 
माता गया है । कोतन्‍-कोन से विषय वित्त सम्बन्धी विषय हूं इसका अन्तिम निर्णय 
भ्रष्यक्ष करता है ४” $ 


ससद मे समिति प्रथा 


ससद के कार्यों की सूची देखकर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है 
कि उसके काय साधारण प्रकार के नही हे । उनको पूरा करने के लिय विशेष ज्ञान 
झौर विचार-विमश की आवश्यकता हाती है। ५०० या २५० सदस्यों का सदन 
गम्भीर और वैज्ञानिक चिन्तन के लिय अनुपयुवत होता है अत ससद के लिये यह 
अनिवायं हो गया है कि वह सदना की झ्लोर से ऐसी समितियों को स्थापना करे जो 
किसी विषय पर विशप अध्ययन करके उसके पक्ष और विपक्ष म अपने वंश्ञानिक 
और निष्पक्ष मत को सदनो के सामने रखें जिससे कि ससंद को निर्णय लेने म 
सुविधा हो । ससद के सदन वस्तुत राजनीतिक चर्चा के लिय होते हैं। शासन, 
विधिनिर्माण थौर प्रशासन के टैक्तिकल काम के लिय उसे श्रनिवायंत समितियों को 
सहायता लेनी होती है । 

परन्तु एक बात बहुत स्पष्ट है कि भोरत म॒ ब्रिटेन को भाति समितियों को 
अत्यधिक और अ्रनावश्यक महत्व नही दिया गया है यहा समितियों को ससद वी 





$ प्रथम ससंद स्मृत्ति ग्रन्थ, पृष्ठ ५२ से उद्घृत ॥ 


सघौय विधायिका ससद प्र 


अनुपूरक, सहायक और उसके कार्यों म साधन मात्र माता गया है। वे ससद में 
सत्ता का प्रयोग नही करती । सयुकतराज्य अमेरिका और प्रास से भी हमारी 
समितिया भिन्न प्रकार की हूँ, क्योकि वे कार्यपालिका पर किसी प्रकार का नियन्त्रण 
नही रघती 
ससद की समित्तियों को तीन श्रेणियों म वाटा जा सकता है--(१) तदर्थ 
समित्तिया या विश्विप्ट समितिया, (२) स्थायी समितिया और (३) वित्तीय 
समिततिया । 
तदर्य समतिया--य समितिया अस्थायी होती हें तथा कसी विशेष कार्य के 
लिय सदन द्वारा नियुक्त की जाती है । इनम सबसे प्रमुख समद के सामने पाने 
वाले विधेयकों के लिय नियुक्त की जाने वाली प्रवर समितिया (8886-(207777 
॥६९७४) हैं । उनके अतिरिक्त लाभपद सम्बन्धी समिति, रेलब अभिसमय समिति, 
हिन्दी पर्याय-समिति झादि इसके दूसरे उदाहरण है । 
स्पायो समितिया (9007व978 (20॥0070९४3)--स्थायी समितियों की 
स्थापना अध्यक्ष या सभापति के द्वारा स्थायी तौर पर की जाती है। ये सम्रितिया 
नियमित रूप से अपने कार्यों को पूरा करती हैँ तया ससद के सामने अपनी जाच 
झौर चर्चा का निष्कपं प्रस्तुत करती हे । इन खमितियों को कार्य प्रवृत्ति की दृष्टि 
से निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हें-- 
(अ) जाच करने वाली समितिया 
याचिका समिति और विश्येषाधिकार समिति 
(व) छानबीन करने वाली समितिया 
सरकारी आाश्वासनो सम्बन्धी समिति झौर 
आाधीनस्थ विधान सम्दन्धी समिति 
(स) सभा के प्रशासन से सम्बन्धित समितिया 
सभा की बंठको से झनुपस्थिति सम्बन्धी समिति, 
कार्यमन्त्रणा समिति 
गेरसरकारी सदस्यो के विधेयका और सकतपो सम्बन्धो समिति 
नियम समिति 
(द) ससद के सदस्यों की सुविधाग्रों का प्रबन्ध करने वाली समितिया 
स्रामास्य प्रयोजन समिति, 
झ्रावास समिति 
पुस्तकालय समिति 
समद सदस्यों के वेतन तथा भत्तो सम्दन्धी सयुक्त समिति । 
वित्तोीप सपितिया (॥र्ं११४८९ (०घाए६९४७)--सामान्य वित्तीय निय- 
बय के लिये ससद ने दो समितियों का निर्माण किया है । इनम में एक समिति को 
प्राइकलन समिति (! &६03६९8 (१0000॥/६९७४) और दूसरी को लोक्वेखा समिति 
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(?९7७॥७ 80९००००॥४ (१09॥77९6) कहते हैं । 

प्रावकलन समिति का निर्वाचन सम्पूर्णत लोकसभा द्वारा क्या जाता है। 
इसके सभापति को अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यो मे से मनोनीत किया जाता है। 
यह समिति लोक्सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 

लोकलेखा समिति म दोनो सदनो के सदस्य होते है, विन्‍्तु अधिकाश सदस्य 
लोकसभा से ही लिय जाते हैं। भारत का नियन्त्रक महालेखा परीक्षक संसद के 
सामने जो प्रतिवेदन प्रेश करता है उसम सरकारी विभागो की जो कोई झालोचना 
की जाती है लोकलेखा समिति उन आलोचनाओो की जाच करती है तथा उस बारे 
मे अपनी उपपत्तिया व सिफारिशें सदन के सामने प्रस्तुत करती है। वह झनाधिहत 
ब्यय आदि के बारे मं भी जाच करती है और ससद को वित्तीय-प्रशासन की व्यवस्था 
म सहायता देती है । 

लोकसभा और राज्यसभा दोनो समितियों का प्रयोग करती हें तथा दोनों 
की समितिया लगभग एक सी ही होती हे । कुछ समितिया दोनो की सम्मिलित 
होती हैं, जंसे लामपद सम्बन्धी समिति म दोनो सदनो के सदस्य लिय गय थे। 
समितिया ससद के कार्य को सरल बना देती हैं तथा उनके भीतर विद्येष ज्ञानयुक्त 
राजनीतिज्ञो का प्रशिक्षण होता है जो अधिक निकटता से शासन को समस्याझो का 
गहरा प्ध्ययन करते हे, इस प्रकार समितियों के द्वारा ससद के भीतर नेतृत्व वी 
दूसरी पक्ति तैयार होती है। 


ससद में विधि-निर्मास को प्रक्रिया 

ससद का सबसे प्रमुख काय विधियो (कानूनों) का बनाना है। इस कार्य की 
हम दो भागे में विभाजित करेंग---(१) साधारण विधियों का निर्माण श्र (२) 
वित्तीय विधियों का निर्माण । 

इस सम्बन्ध मे कुछ भी लिखने से पहले हम यह उचित समभते है कि हम 
यहा जिन पारिभाषिक दब्दा का प्रयोग कर रहे हूं उनका अर्थ आरम्म मे दे 
दिया जाय। 

विधि--विधि के लिय उदू' म कानून और प ग्रेजी मे लॉ शब्दों का प्रयोग 
होता है । ये राज्य के वे आदश हैं जिनका पालन करना प्रत्यक नागरिक, संस्था 
अथवा राज्य की सीमा और अधिकारक्षेत्र म रहने या काम करने वाले भ्रत्येक व्यक्ति 
के लिए शनिवार है, तशा दा त॒ करते प्ह हृष्ड को व्यक्स्णा शाज़्य की झोद से 
होती है। विधिया अनेक भ्रकार की होती है, परन्तु यहा हमारा सम्बन्ध दो प्रवार 
को विधियों से है--अधिनियम और प्रध्यादेश ॥ 

झ्रधिनियम--अधिनियम को झ्रग्रंजी म ऐक्ट कहते हें। यह वह राज्य- 
नियम या विधि है जो ससद द्वारा पारित की गई है तथा जिस पर राष्ट्रपति के 
हस्ताक्षर हो गय हैं । 
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पारित करना या पारए-अंग्रेजी में जिसे पास करना कहते हे उसे हम 
अपनी राष्ट्रभापा भें पारित करना या पारण कहते हे । इसका अर्थ है स्वीकार किया 
जाना, संविधान के अनुसार जितने मतो की आवश्यकता हो उतने मत किसी भ्रस्ताव 
के पक्ष मे आ जाने पर वह पारित गाना जाता है। 
अध्यादेश--जब ससद का झधिवेशन न हो रहा हो उस समय यदि कोई ऐसी 
परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसमे किसी विधि का राज्य वी ओर से प्रचारित किया 
जाता आवश्यक हो जाता है ती वेसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह 
अपनी ओर से आरेश जारी कर दे । इस प्रकार के आदेश को प्रध्यादेश या आाडि- 
नेंम कहते है । मे न्यायालयों द्वारा विधि के समान ही लाग्र किय जाते है । 
विधेषयक--ससद के किसी सदस म जब कोई प्रस्ताव इसलिये रखा जाता है 
कि ससद उसे पारित करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिय भेजे, लो उस प्रस्ताव को 
विधेयक कहते है । विधेयक एक ऐसा प्रारप (9960) होता है जो संसद में विधि 
के रूप में मान्य करने के लिय रखा जाता है । इसे अ्रग्र जो मे 'विल' कहते हैं । 
विधेयक भाई प्रकार के होते हे, इनके दो वर्गीकरण बहुत प्रमुख हँ--(१) 
साधारण व घन विधेयक, (२) सरकारी व गँरसरकारी विधेवक। साधारण 
विधेयक वे प्िधेयक है जिनका सम्बन्ध किसी भी प्रकार धन के व्यय था कर लगाते 
से नही होता । घन विधेयक घन के व्यय, कर के सग्रह या प्रत्य लेन-देन से संबंधित 
होते है | 
सरकारी विधेयक उन विधेयकों को वहते है जो मत्रिपरिपद की शोर से 
संसद के सामने रख जाते हैं तथा गैरसरकारी विधेयक संदस्पों द्वारा दिजी तोर पर 
पेश किय जाते हैं ) 
भ्रकत्रण--प्रक्ष्म शब्द के लिये प्रग्रेजी म स्टेज शब्द प्रयोग किपा जाता है 
इसका अर है ध्थिति या दशा। ससंद मे जब विधेयक पेश किय जाते हैं तो उन्हें 
ग्रधिनियम बनने से पहले कई स्थितियों म से होकर ग्रुजरना पटवा है उन स्थितियों 
की ही प्रकम कहते है 
पुर स्थापन--सदने सम विधेयक्ष पेश करत को पुर स्थापन बरवा कहते हैं । 
इसे प्र ग्रंजी म इन्ट्रोडपूघ वरवा कहते हैं । 
प्रवर समिति--समितियों के प्रस्प म हम वह चुके हें कि विधेयकों पर 
विधार करने के लिप प्रवर समितियाँ होनी है, इन्हे झप्रेजी म सेलेव्ट कमिटीज 
कहते हें, इनका निर्माण विधेयकों पर गहरा अध्ययत भौर चितत करने के लिये होता 
हैं, य भस्पायों होती हैं । 
बाचन--विधेपक के विविध प्रत्रमों मे से एक महत्वपूर्ण प्रकम घाचन भी 
है। इसे भंग्रेजी म॒ रीडिम रहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पद्म जाना, 
दरस्तु यह भनिवार्य नही है कि उसमे विधेयक को पद्म ही जाय । बाबत म॒ चर्चा वे 
लिय प्रदसर होता है । 
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साधारण विधियों का संसद द्वारा निर्माण 
साधारण विधेयक ससंद की किसी भी सभा से पुर.स्थापित किये जा सकते 
हे । किसी भी सभा में उसके सदस्य ही विधेयक पुर स्थापित कर सकते है, परन्तु 
मन्त्रिपरिषद्ध के सदस्यो को यह छूट दी यई है कि वह चाहे जिस सभा में विधे* 
यक पुरस्थापित कर सकते है, वे अपना सत उसी सदन म देते हैं जिसके वे सदस्य 
होते है । 
भगरसरकारी सदस्यों के विधेयकों के निये यह झावश्यक माना यया है कि 
वे सूचना देने वे एक मास वाद सभा मे रखे जा सकेंगे, परन्तु यदि अध्यक्ष को 
यह विश्वास हो जाय कि विधेयक का सम्बन्ध कसी ऐसे प्रइन से है जो तात्वाविक 
महत्व का है तो वह इस झवधि को घटा सकता है । गैरसरवारी सदस्यों को विधे- 
यक की परीक्षा और छानबीत करने तथा उसे वंधानिक रूप देने में समा का सचि* 
वालय सहायता करता है । 
विधेयक को ग्ननेक प्रक्रमो में से होबर ग्रुजरना पडता है, इनमे सबसे 
पहुले विधेयक का पुर स्थापन होता है । जो सदस्य या मत्ती सभा में कोई विधेयक 
रखना चाहता है उसके लिय वह सभा वी अनुमति मागता है । सभा की झनुमति 
मिलने पर वह विधेयक्र पुर स्थापित तिया णाता है। कई बार अध्यक्ष या सभापत्ति 
विधेयक को पहले से ही राजपत्र (गजट) में प्रकाशित करा देता है उस स्थिति में 
बिना सदन वी अनुमति मागे ही उसे पुर स्थापित कर दिया जाता है । यदि सभा वी 
अनुमति प्राप्त करते समय कोई सदस्य उसका विरोध बरता है तो अध्यक्ष विधेयक 
के प्रस्तुतकर्ता और उसके विरोधी को एक मक्षिप्त वक्‍तव्य देने के लिये कहता है और 
उसके बाद बिना किसी दाद विवाद के उसे सभा के सामने मतदान के लिये रख 
सकता है । यह विधेयक का प्रथम-वाचन कहलाता है । 
द्वितीय बाचन को दो प्रक़मों मे बाटा गया है। पहले प्रकम में सभा स्वय 
विधेयक के सिद्धान्त पर विचार करती है, तत्पश्चात्‌ उसे प्रवर समिति बे पास 
विचार के लिय भेजा जा सकता है। प्रवर समिति उस पर खड्श विचार बरती है 
तथा उस पर अपना प्रतिवेदन सभा के सामने रख देती है ! समिति के प्रतिवेदन पर 
केवल समिति का अध्यक्ष हस्ताक्षर करता है 
अवर समिति का प्रतिवेदन सभा के सामने झाने पर द्वितीय वाचन का दूसरा 
प्रकरम आरम्भ होता है । सभा यह भी कर सकती है कि विधेयव को प्रवर-समिति 
को सौंपे बिना ही उस पर विस्तृत विचार आरम्भ कर दे। दस प्रक्रम में विधेयव 
पर खडवार चर्चा होती है । इस प्रक्मम मे विधेयक'मे सशोधन प्रस्तावित कियेजा 
सकते हैं तथा यदि वे बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिय जायें तो उन्हे विधेयक में सम्मि- 
लित कर लिया जाता है । 
द्वितीय वाचत के उपरान्त तृतोय वाचन का प्रक्रम झाता है, इसमें सभा के 
झदस्प इस प्रइत पर मतदान करते हे कि विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जागे 
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या नही । यदि विधेयक के पक्ष में सभा के बहुमत का समयेन प्राप्त हो जाता है 
तो विधेषक सभा द्वारा पारित हो जाता है तथा सभा का अध्यक्ष या सभापति उसे 
दुपरी सभा के अध्यक्ष या सभापत्ति के पास अपने हस्ताक्षर के साथ दूसरी सभा द्वारा 
विचार किये जाने के लिये भेज देता है। दूसरी सभा मे भी विधेयक इन्ही तोन वाचनो 
के प्रक्रो में से गजरता है तथा यदि दोनो सदन विधेयक के एक रूप पर सहमत 
हो जायें तो विधेयक राष्ट्रपति के हंस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति 
के हस्ताक्षर हो जाने पर विधेयक अधिनियम वन जाता है तथा विधि का रुप ले लेता 
है, परन्तु यदि राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक पर हस्ताक्षर क्ये बिना ही अपने सन्देश 
के साथ विधेयक को दोनो सभाझो के अलग-अलग पुनविचार के लिये भेज सकता है, 
तब दोनो सभायें राष्ट्रपति के सुभावों पर विचार करेंगी तथा वे इस मामले में 
स्वतन्त्र होगी कि वे राष्ट्रपति के सुझावों को माने या न मानें। इस बार दोनो 
सभाओझो की सहमति होने पर जब विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो चाहे 
उसके सुझाव स्वीकार किय गये हो या नही, वह उस पर हस्ताक्षर करता है और उसे 
लागू कर दिया जाता है । 

एक सदन विधेयक को पारित करके दुररे सदन में भेजता है तव दूसरा सदन 
चाहे तो उसे उसी रूप मे स्वीकार कर सकता है, और यदि वह आवश्यक समझे तो 
उसमे बुछ सशोधन कर सकता है, सशोधित विधेयक पुन पहली सभा मे भेजा जाता 
है जो उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, यदि वह दूसरे सदन के सशोधन को 
अस्वीकार कर देती है तो विधेयक वो फिर से उसके पास लौटाया जाता है और यदि 
दूसरा सदन ग्रपने संशोधन पर डटा रहे तो यह मान लिया जाता है कि दोनो सदमों 
में विरोध उत्पन्न हो गया है और उम्र विरोध की सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाती 
है। यदि दूसरा सदन पहले सदन द्वारा भेज गय विधेयक को एकदम श्रस्वीकार कर दे 
या छह मास तक उसे अपनी मेज पर पडा रहने दे तथा उस अवधि मे उस पर कोई 
निर्णय न ले तो भी यह मान लिया जाता है कि दोनों सभाग्रो के बीच विरोध पंदा 
हो गया है। यदि इस छह मास के पहले ही लोॉक्रमभा विघटित हो जाती है तो 
विधेयक राज्यसभा द्वारा अपने पास बिना निर्णय के रोके रखने पर रद्द हो 
जाता है। 

दोनो सभाभ्रो वे असहमत होने पर राष्ट्रपति एक तारीख निश्चित करके 
दोनों सभाम्नो का संयुक्त ग्रधिवेशने वुलायगा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष 
बरेया। संयुक्त सबिवेशन में दोनो सभाझो वे दशमाश सदस्य उपस्थित हो तो 
प्रधिवेशन वी गरणपू्ति (कोरम) मान ली जायगो। निर्णय उपस्थित और मत देने 
बाने सदस्यों के बहुमत से होगा । संयुक्त अधिवेशन के सामने पाने पर विधेयक में 
कोई ऐसे राश्ोघन नहीं रखे जा सकते जो पहने प्रस्तादित सशोधना से सम्बन्धित न 
हो, इस बारे में प्रध्यक्ष का निर्भेय घ्रतिम माना जायेगा । 


३२ भारतोय राजनीति का विकास और सविधान 


घन वियेयकों के पारण को प्रक्रिया 

जब कोई विधेयक्र क्सी सभा में रखा जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष से 
यह पूछा जाता है कि वह्‌ विधेयक धन विधेयक तो नही है, यदि वह उसे घन विधेयक 
घोषित कर देता है तो उस विधेयक्र को केवल लोकसभा मे ही पुर स्थापित क्या जा 
सकेगा । स्रध्यक्ष इस मामले में कसी से परामर्श करने के लिय बाध्य नही है, वह 
अपने विवेक से ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक घन सम्बन्धी है या नही, 
निश्चय ही उसे इस कायं म॒ उसका सचिवालय मदद करता है वह चाहे तो वित्त- 
मन्त्रालय से भी सलाह ले सकता है । 

धन विधेयको को अध्यक्ष सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेज देता है। यदि 
राष्ट्रपति उसे लोकसभा में रखने की अनुमति दे देता है तो उस पर झागे कार्ये्बाही 
आरम्भ होगी अभ्रम्यथा नही । सविधान म कहा गया है कि प्रत्पक वित्तीय वर्ष की 
समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति लोकसभा के सामने झाय-व्ययक (बजट) रखायेगा ! आय 
व्ययक भी धन विधेयक होता है । 

धन विधेयको के बारे में राज्यसभा के अधिकार प्राय नगण्य हैं वह ऐसे 
विधेयको को केवल (४ दिन तक रोक सकती है, ठदथा इस अवधि के भीतर वह 
विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा के पास लौटा देती है! लोकसभा को 
अधिकार है कि वह चाहे तो उसकी सिफारशो को स्वीकार करे या न बरे ! वह जिस 
रूप भें भी चाहे धन-विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेज देती है। राष्ट्रपति 
घत्र विधेयकों को ससद के पुनविचार के लिय नही लोटा सवता, वह लोकसभा द्वारा 
भेजे गये धन विधेयक पर तत्काल हस्ताक्षर करके उसे ग्रधिनियमित करता है, ऐसा 
ने करना सविघान का अतिक्रमण माना जायगा । 

धन विधेयक दो प्रकार के होते हे १ आाय व्यय के प्रस्ताव, २ अन्य धन* 
विधेयक । 

आयनव्यय के प्रस्ताव के दो खण्ड होते हैं--वित्त विधेयक और विनियोग 
विधेयक । 

अन्य धन-विधेयक्ों में निम्न लिखित प्रमुख हैं-- 

१ किसी कर (६७5) का आरोपण ([0 008009) उत्सादन (90009), 
परिहार (7९४ा४8)07), परिवर्तन (७६६7४ ०४) या विनियमन (7९2872607)+ 

२ भारत सरकार द्वारा घन उघार लेने अथवा अन्य प्रकार वे वित्तीय-दायित्वो 
((7१09 गरएा&-र४३एए08ऐ६९3) वे सम्बन्धित विधि का संशोधन वरखे के 
नियमों का निर्माण । 

३ भारत की सचित निधि (00780]07 ;४त [एत्व0) झचवा झाक स्मिक ता- 
निधि (0300प्8०009 7एण्वे) की रक्षा तया ऐवी विसी निधि रू से धन नितावनसा 
मा उसमें धन डाचना । 

४, भारत फी संबित निधि में से धत का विनियोग । 


संघीय विधायिका संसद ३३ 


५ कसी व्यय को भारत की सचित निधि पर भारित (0878०) घोषित 
करना अथवा ऐसी किसी राशि को बढाना । 

६, भारत की सचित निधि या भारत के लोकलेखें (200॥0 2०००0॥॥) 
में कोई धन प्राप्त करना, ऐसे धन की निकासी, व रक्षा करता, अथवा सघ या राज्यो 
के लेखो (8000707/5) का लेखा-परीक्षण (5शरती) ! 


आय-व्ययक (बजट) के पारण की विधि 


सविधान के पाचव खण्ड के अनुच्छेद ११२ म वहा गया क्रि राष्ट्रपति प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के लिये अनुमानित झ्ाय और व्यय का ब्योरा ससद के सामने रखवायेगा । 
वास्तव में आय-ब्ययक तैयार करने का काम वित्त विभाग का है। वह उसको तैयार 
क्रके भन्त्रिपरिषद के अ्रन्तरग-मण्डल के सामन रखता है झौर जब उस पर 
मन्त्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उसे लोक्सभा में प्रस्तुत बर दिग्ा 
जाता हैं। 

सवियात से कहा गया है कि आय-ज्ययक के दो भाग होगे विनियोग-वियेयवा 
(8 77070900४०४ 73]) झौर वित्त-विधेयक (770026 8)]) । 

दिनियोग विधेषक्-व्यय सम्बन्धी प्रस्तावों को विनियोग विधेयक कहा 
जाता है । विनियोग विधेयक के दो भाग होते हैँ । इनम से एक भाग भारत की सचित 
निधि (00750704626 #'प्रछव ० 75078) से सम्बन्धित होता है श्र दूसरा 
राजस्व-ध्यय कहलाता है । 

भारत की सचित निधि मे सम्बन्धित व्यय दो प्रकार के होते हैं-- (१) 
थे राशिया जिन्हें सविधान ने भारत को सचित निधि पर भारित (008978०) 
घोषित किया है तथा (२) वे राशिया जो दूसरे खर्चे के लिय भारत वी सचित निधि 
से मागी जायें । 

जहा तक भारत वी सचित निधि पर पहले से भारित राशियों का प्रश्न 
है, उनके बारे में संसद को कोई परिवर्तन करने का अधिवार नही है, वह उनके बारे 
मे मतदान भी नहीं कर सकती | इतना प्रवश्य है कि वह उन पर चर्चा कर सकती 
है। विसी वर्ष जो नई राशिया सचित निधि मसे मारी जाती हूँ उनके बारे मे 
समद को भषिवार है दि वह उन्हे स्वीकार करे या न करे । 

ससद द्वारा स्वीकृत सचित निधि पर भारित राशियों वी मात्रा उससे प्रधिक 
नहीं हो सकती जितनी कि वह समद से मामी गई है ॥ उसद्े प्रघानत निम्न राशिया 
होते हैं“ - १ राष्ट्रपति गा बेतव झौर उसके मत्ते व उसके पद से सम्बन्धित अन्य 
व्यय । २ राज्यमभा के समाप्ति और उपसनापति तथा लोक्समा के प्रब्यक्ष व 
उपाध्यक्ष के वेतत और भरत ।३ भारत सरकार छिन क्र्णों के लिय उत्तरदायी है 
उनता भुगतान, इसम ऋण का ब्याज नय ऋण लेने का ड्यूय तथा उसके भुगतान 
भा ब्यय घादि भी सम्मितित है।४. सर्वोच्चिन्यादालम दे न्यायाधीशों बे देतन, 


४३४ भारतीय राजवीति का विकास और सविधान 


भत्ते और निवृत्ति-वेतन (079078) , स्वाधीनता के पूर्व सघीय-न्यायालय में 
काम करने वास न्यायाघीझ्यों री निवृत्ति-वेतन, तथा भारत के समस्त उच्च न्यायातयो 
के न्यायाधीशों वा तिवृत्िनेतन | ५ भारत के वियत्त्रक महातेखा परीक्षक के तथा 
उसके विभाग के वेतन, भत्त व निवृत्ति वेतन सम्बन्धी समस्त प्रश्यारावीय व्यय । ६ 
किसी न्यायालय या न्‍्यायाधिक्रण के निर्णय के झाधार पर भारत सरकार द्वारा 
चुकाई जाने वाली रात्िया ।७ इनके भ्रतिरिकत अन्य कोई व्यय जिसे ससद या 
सविधान सचित निधि पर भारित घोषित कर दे । 
ससद ऐसा कोई पशोधन प्रस्तावित नही कर सकती जिसके परिणामस्वरूप 
भारत की सचित विधि पर भारित राश्चि म॒ कोई परिवतन होता हो । लोकसभा का 
अध्यक्ष यह निणय करेगा कि इस अनुच्छेद के अ तगंत कौन से सच्योधन सभा में पेश 
करने की प्रनुमति नही दी जा सकती। विनियोग-प्रधिद्ययम के विधिवत्‌ पारित हुए 
बिना सचित निधि में से धने नहीं निक्राला जा सकता। 
विनियोग विधेयक को लोकसभा म इस प्रकार पेश किया जाता है कि प्रत्येक 
विभाग के लिये मागी गई धन दी राशि स्पप्टरूण से सभा के सामने झा जाये। 
सभा के सदस्यों वो अधिकार है कि वे व्यय की मदो में कोई राशोधन पेश कर सके 
या उनमें बटौती के प्रस्ताव रस सकें । कटौती के प्रस्ताव सामान्यतया तीन प्रकार वे 
होते हैं-"गीति विरोधी कटौती, मितव्ययता कटौती और प्रतीक कटौती । नीति 
विरोधी कटौती म अत्यत अल्प राशि जैसे, कुल बजठ म॑ या किसी विशेष विभाग 
के लिये मागी गई राशि में एक रुपये की कटौती वेश की जाती है। ऐसी कटोती का 
प्रस्ताव रखते सभय प्रस्तावव को स्पष्ट रूप से यह बताना होता है वि वह सरकार वी 
क्सि नीति या बिन नीतियो से असतुष्ट हैँ। वह जिन नीतियों का उल्लेख अपने 
प्रस्ताव में करता है उनके घारे म ही विवाद करने करा अधिकार उसे दिया जाता है। 
मितव्ययता क्टौतो के प्रस्ताव मे यह बताया जाता है जि' देश वी आधिक 
स्थिति वे प्रसग मे श्रसुक व्यय वी राशि में कमी कर दी जाये यह प्रस्ताव भी रखा 
जा सकता है वि अमुक व्यय की मद को एकदम वजट में से निकाल ही दिया जाय 
और इस प्रकार कुल व्यय को राधि वो घटा दिया जाय । ससद के सदस्यों बो यह 
अधिकार नही है कि वे विनियोग विधेयव म प्रस्तावित धन वी मात्रा म बढ़ोतरी 
करने का प्रस्ताव रख सर्के । सरवार की मार्गे घटाई जा सकती हैं, बढाई नही 
जा सकती ! 
प्रतीव कटौती का प्रस्ताव तब रखा जाता है जब कोई सदस्य सरवार वी 
नीति के विरुद्ध वोई शिकायत पेश करना चाहता है। इस प्रकार वी कटौती मे सी 
रुपये की वठौती का प्रस्ताव रखा जाता है तथा यह बताया जाता है वि प्रस्तावक 
सरवार की क्सि नीति की शिकायत वरना चाहता है । 
कटौती के प्रस्ताव तभी स्व्रीवार किये जाते हैं जबदि श्रष्यक्ष उसभी 
पझनृमति दे । भ्रध्यक्ष विन परिस्थितिया म वटौती प्रस्ताव रखने वी ग्गुमति देगा 
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इस बारे में संसद ते अपनी प्रक्रिया के नियमों में विस्तार से वर्णव किया है । 
विनियोग विधेयक को भी साधारण विधेयकों की भाति तीन वाचनो मे से 
होकर ग्रुजरवा होता है, उसे प्रवर समित्ति के पास नही भेजा जाता। सारा सदन 
ही उस पर विचार करता है। उसके प्रथम वाचन में कोई वाद-विवाद नहीं होता 
तथा दुसरे बाचन के समय साधारण भ्रकार को चर्चा होतो है। तीसरे वाचन के 
समय उसमें सशोधन रखे जाते हैं तथा विस्तुत वाद-विवाद होता है। प्रधान- 
मन्त्रो की सलाह से अध्यक्ष यह तय करता है कि वाद-विवाद के लिये कितना समय 
दिया जा सकेता है। 
वित्त-विधेषक--वित्त-विधेयक का सम्बन्ध आय के प्रस्तावों से होता है। 
सरकार अगले वित्तीय वर्ष मे किये जाने वाले व्यय के लिये धन प्राप्त करने के हेतु 
धाय के जो साघन तलाश करती है उनका वर्णन वित्त-विधेयक मे किया जाता है। 
इसमे करो के प्रस्ताव होते है। यह जिस दिन सदन में पेश क्या जाता है उसी 
दिन से इसमे प्रस्तावित कर लाए कर दिये जाते है । वास्तव मे बजट वा यह ग्रश 
बहुत ही गुप्त होता है, यदि कसी भी प्रकार वित्त-विधेयक के प्रस्ताव लोकसभा के 
सामने उसके पेश होने से पहले ही प्रकाशित हो जाते हैं तो यह वित्त-मन्त्री की 
अ्रयोग्यता मानी जाती है तथा वंसी स्थिति में उसे त्यागपत्र तुरन्त देना पड़ता है। 
ब्रिटेन में ऐसे प्रनेक उदाहरण हैं, हमारे यहा भी श्री पणमुखम चेट्टी को इसी कारण 
वित्त-मन्त्री पद से त्यागपत्र देना पडा था। इसका कारण यह है कि यदि वरवे 
प्रस्ताव उनके विधिवत्‌ लागू होने से पहले ही प्रगट हो जाते हे तो व्यापारी या दूसरे 
लोग उन करो से बचने के रास्ते निकाल सकते है । 
वित्त-विधेयक पर विचार करने के लिये सदन खोज-बीन सदन के रूप में 
समवेत (4886770)6) होता है तथा ससद को यह अधिकार नही है कि वह कर वे 
किसी प्रस्ताव में कोई वृद्धि वर सके या किसी नये कर का प्रस्ताव रख सके। वह 
सरवार द्वारा प्रस्तावित क्रो को स्वीकार कर सकती है या उनम सजोधन शाय 
कमी वर सवती है, वह उन्हें प्रस्वीकार भी कर सकती है । 
यदि ससंद कोई ऐसा रुशोधन स्वीकार कर लेती है जो विनियोग विधेयक गा 
वित्त विधेयक के भीतर ऐसे परिवर्तन करता है जो मत्रिपरिषद को स्वीकार नहों 
तो इसका परिणाम यह होगा कि मम्त्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगी और उसके स्थान 
पर नयी मन्त्रिपरिषद का निर्माण क्या जायगा । साधारण तौर पर तब तक ऐसा 
नही होता जब तक कि संसद के भीतर किसी एवं दल का स्पष्ट बहुमत होता है। 
यदि सभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत न हो तथा कई दलों वी मिलीजुली 
मन्त्रिपरिषद हो तो यह सम्भव है वि सम्मिलित दलों में नीति पर मनभेद हो जाय 
झौर मन्त्रिपरिदद भंग हो जाये । 
लोकसभा द्वारा पारित बर दिय जाने पर बजट सम्बन्धी प्रस्ताव राज्यवभा 
के पास भेज दिये जाते हूँ जो उन्हें अपनी स्वीउति सा सिफारिशों वे! साथ ल्तकसमा 
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के पास १४ दिन के भीतर लौटा देती है। यदि इस अवधि में वह उन्हे न लौटाये 
तो यह मान जिया जाता है कि प्रस्ताव दोनो सदनो द्वारा पारित कर दिये गये है । 
यदि लोकसभा को राज्यसभा की कोई सिफारिशें मान्य होती है तो वह उन्हे स्वीकार 
करके विधेयको में सशोधन कर लेती है अन्यथा उन्हे अस्वीकार कर देती है ॥ लोक- 
सभा द्वारा अन्तिम निर्णय किये जाने पर अध्यक्ष विधेयकों को अपने हस्ताक्षर से 
इमाणित करनके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेज देता है। राष्ट्रपति इन विधेयवी 
को पुनविचार के लिये नही लौटा सकता, वह उन पर तुरन्त हस्ताक्षर कर देता है 
तथा इस प्रकार वे विधेयव अधिनियम बन जाते है और विधि का स्वरूप ले लेते हैं । 
वित्तमन्त्री का भाषण--वजट को लोकसभा के विचार के लिये पेश करते 
समय वित्तमन्त्री एक भाषण देता है । यह बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है, इसमे वह्‌ 
सरकार की नीतियो का उल्लेख करता है तथा यह बताता है कि पिछले वर्ष मे ससद 
द्वारा दी गई धन राशि को किस प्रकार व्यय किया यया और प्रस्तुत बपे मे सरकार 
किन क्नि नई योजनाग्रों को हाथ में लेगी। 
पूरक झ्राय ध्ययक--बई बार ऐसा होता है कि सरकार वर्ष भर के व्यय के 
बारे में जो अनुमान लगाती है वह सही नहीं निकलता तथा झ्वासन के सचालन के 
लिये प्रधिक धन की ग्रावश्यकता होती है, ऐसी स्थिति मे सरकार ससद के सामने 
पूरक बजट पेश करती है तथा लोकसभा उसे विधिवत स्वीकार या अस्वीकार कर 
सकती है । पूरक बजट भी राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर हो पेश किया जा 
सकता है । 


विविध प्रकार के अनुदान 


ससद सरकार का काम चलाने वे लिये समय-समय पर विविध प्रवार के 
अनुदान (978705) स्वीक्षत करतो है, इनमे प्रमुख ये हे--लेखानुदान, प्रत्ययानुदान 
तथा अपवादातुदान । 

लेखाबुदान (५०७६४ 0॥ 8०९८०००४)--भारत सरकार का वित्त वर्ष 
१ भ्रप्नेल को आरम्भ होता है तथा ३१ मार्च को समाप्त हो जाता है। यह झावश्यक 
नही है कि संसद दापिक बजट को अनिवाये रूप से ३१ मार्च तक पारित कर ही दे। 
ऐसी स्थिति में यदि सरकार के संचालन के लिये धन न दिया जाये तो वह १ अप्रल 
को बन्द हो जायेगी । इस स्थिति को टालने के लिये सविधान ने यह्‌ व्यवस्था वी 
है कि विनियोग विधेयक पारित होने तक सरकार का व्यय चलाने के लिये 
अनुमानित व्यय के आधार पर लोकसभा कुछ पेशगी राशि स्वीकार कर सकती है । 
इस झनुदान को लेखानुदान कहते हैं । 

ब्त्यवानुदान (४०७६४ 0० 076607:)--कई ऐसे अप्रत्याशित व्यय भारत 
सरखवार के सामने थ्रा जाते हैं जिनवी प्रकृति बहुत भ्रविश्चित होती है या जो इस 
भ्रवार के गम्भीर होते हैं कि उनका उल्लेख ब्योरे के साथ बजढ में नही जिया जा 
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सकता । लोकसभा को सत्ता दी गई है कि वह ऐसे व्यय के लिये मन्त्रिपरिषद के 
प्रत्यय अर्थात्‌ विश्वास के आधार पर आवश्यक राज्षि स्वीकृत कर दे, इसी कारण 
इसे प्रत्ययानुदान कहा गया हैं 

श्रपवादानुदान (75089४070७ 7७70 68)--किसी वित्तीय बपं में चालू 
सेवाञ्रो के अतिरिक्त किसी सेवा के लिये अपवाद के तौर पर सरकार को लोकसभा 
कुछ धन दे सकती है, इसे अ्रपवादानुदान कहा जाता है। 

इन अनुदानो के अतिरिवत सविधान ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दी है कि 
वह आकस्मिकता-निधि ((०४/७७४8७४७८9-४४७४०) म से किसी अनुदान की 
स्वीकृति दे दे । ऐसे श्रनुदानो पर बाद मे लोकसभा की स्वीकृति लेनी होती है । 

लोकसभा को यह सत्ता दी गई है कि वह इन अनुदानो के लिये स्वीकार की 
गई धनराशि भारत बी सचित निधि में से निकालने की स्वीकृति दे सकती है । 


न्यायिक समीक्षा 
( 7ण्वांठं॥-छऐे8एछ6छ ) 


भारत का सविघान लिखित है तथा भारत को प्रभुता वंधानिक दृष्टि से 
सविधान में निहित है । सविधान ने भ्रपनी प्रभुता की रक्षा के लिय सर्वोच्च-न्यायालय 
को भ्रपना प्रहरी नियुकत किया है। सविधान ने सर्वोच्च-न्यायालय को यह अधिकार 
दिया है कि वह ससंद द्वारा पारित विधियों और साप्ट्रपति हारा जारी बिये गय 
अध्यादेशों तथा राज्य-विधानमण्डलो द्वारा पारित विधियों व राज्यपालो द्वारा जारी 
क्य गये झ्रध्यादेशो की जाच कर सबे तथा इस वैधानिक जाच म यह पाया जाये 
वि इनमे से कसी ते सविधान की कसी धारा का उल्लंघन र्या है तो वह ऐसी 
विधियों भ्रौर ऐसे अ्रध्यादेशों को रद्द धोषित कर दे । न्यायालय के इस अधिकार को 
न्यायिक समीक्षा का भ्रधिकार कहते हे । 

न्यायिक समीक्षा ने संसद के ऊपर बहुत बटा श्रतिवन्ध लगा दिया है, इसवे' 
घई बारण हैं। सबसे पहली बात तो यह कि लोकतम्तात्मक शासन म शक्तियों का 
इस प्रकार पृथवकरण करना आवश्यक होता है कि शासन के तीनो झग्रो--कार्य- 
पालिदा, विधायिका शोर स्यायपालिका म से कोई भी स्वेच्छाघारी न बन सके। 
न्यायिक समीक्षा ने श्सद को निरबुझ बनने से रोका है। दूसरा कारण यह है कि 
साविघान ने सघात्मद झ्यासन व्यवस्था वी स्थापना वी है, याद ससद पर बोई 
प्रतिबन्‍्ध न लगाया जाता तो यह्‌ सम्भव नही था वि राज्यों को स्वतन्त्रता वी रक्षा 
वी जा सवतो । तीसरा कारण यह है कि सविधान न भारत के नागरिवा को दुछ 
प्रौलछिक प्रधिबार प्रदान किये हें उनमे एक अधिकार यह भो है कि यदि उनके 
प्रधिवारों का भपहरण किया जाये तो वे सर्वोच्चिस्थायालय से न्याय वो मांग बर 
सबते हैं, बेवल झापात्वास में ही उन ग्रधिक्ारों को निसम्बित जिया जा सकता है । 
निलम्बन झौर छोनने में बहुत प्रन्तर है। निल बन वा भय है कुछ समय के तिये 
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रोक देना यह छीनना नही होता । 

इस प्रकार ससद के हाथो से संविधान की रक्षा के लिये न्यायिक समीक्षा 
की योजना को स्थान दिया गया है ॥ इस अधिकार का प्रयोग भारत का सर्वोच्च- 
न्यायालय सघ और राज्यो के विधानमण्डलो द्वारा बनाई गई विधियों को रहू करने 
के लिये कर चुका है और यह सिद्ध हो चुका हैं कि देश के भीतर लोकतन्त्र की रक्षा 


और नागरिकों के भीतर युरक्षा का भाव बनाये रखने के लिय इसकी बहुत 
आवश्यकता है ) 


अध्याय १७ 
राष्ट्रीय न्यायपालिका 
( पिचां?्पथ-वणदांठंथाज ) 
(सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व निम्न न्यायालय) 
“सर्वोच्च-न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य-क्षेत्र के भोतर 
सब न्यायालयो के लिये बन्धनकारी होगी।” 
अनु ० १४४, भारतीय सविधान। 


इस भ्रव्याय के झीप॑क मे हमने राष्ट्रीय न्‍्यायपालिका शब्द का प्रयोग किया 
है । इस शब्द के महत्व को समझ लेना हमारे लिये झ्रावश्यक्र होगा। भारत के 
संविधान ने यद्यपि देश के भीतर एक सघात्मक-शासन की व्यवस्था की है तथापि 
न्यायपालिका वी शक्तियों को संघ और राज्यो के वीच वितरित तही किया गया है । 
पंप झग्ौर राज्यों मे कार्यंयालिका और विधाथिका अलगर-ग्रलस बनाई गई हैं गौर दे 
अपनी सत्ता सीधे संविधान से प्राप्त करती हैं भ्र्थात्‌ वे एक दूसरे के नियन्त्रण से 
सामान्यतया मुक्त हैं, परन्तु न्‍्याय-ब्यवस्था के क्षेत्र में एक इक्हरी न्यायपालिका का 
निर्माण बिया गया है | इसका ग्र्थ यहहै कि बद्यपि अतग-अलग राज्यों म अलग-अलग 
उच्च-न्यायालय होते हैँ तथापि वे स्वतन्‍त नही होते वे सब एक राष्ट्रीय न्यायपालिका 
के प्र ग हैं और भारत के सर्वोच्च-स्यायालय दे ग्राधीन होते हैं 

हमारे सविधान ने सर्वोच्च-स्यायालय को सधीय न्यायालय नही कहा है,क्योकि 
बह वास्तव मं केवल संघोय न्‍्यायालग ही नही है वरन्‌ राष्ट्रवा सर्वोच्चि न्यायालय है। 
इसमें बाई सदेह नही है कि वह सधीय न्यायालय 7 कार्यों को भी पूरा करता है । 
सयुत्ततराज्य भमेरिवा में सघीय न्‍्यायालय यो स्वाच्च न्यायालय वहा जाता है भौर 
राज्यों के न्यायालयों को भी, जबकि यास्तव में वहा सर्वोच्च-न्यायालय वे वल संधीय- 
न्यायालय वा ही काम बवरता है, राज्यों के न्‍्यायालयों के उपर उसे कोई शक्ति प्राप्त 
नही है, वह उनके निर्णय वे! विरुद्ध अपीलें नहीं सुन सकता तथा उनके निर्णयो को तव 
लद रटू नही दर सदतए जब तक हि दे सदिधान के विस्द्ध न हो प्रप्स्म्म में ही यह 
घन्तर ध्यान म रखबर चलने से भारत वे सर्वोच्च न्यायालय के स्वरूप वो समभने में 
सुविधा रहेगी । ध 

राष्ट्रीय न्‍्यापपालिया का संगठन जिस प्रक्तार जिया गया है उसमे सर्वोच्च- 
स्थायालय शिशार पर है, उसने नीचे प्रत्येक राज्य में एक उच्च-न्यायासय है | उच्च- 
न्यायालयों ये नीचे तीन प्रकार ने न्यायालय होते है जिन्हे व्यवहार न्यायालय ((पछ्य। 


र४० भारतीय राजवीति का विकास और सविधान 


(00प78), दण्ड-्यायालय (0ऐपंप्रांएशे 00078), और राजस्व न्यायालय 
(१७४९००४ (0077/8) कहा जाता है। इनमे से पहले दोनो जिला स्तर पर बनाये 
जाते हे तथा राजस्व न्यायालय के तोर पर प्रत्येक राज्य मे एक राजस्व-निगम या 
रेबेन्यू बोर्ड होता है, उसके नीचे कमिश्नर का राजस्व-न्यायालय तत्पश्चात्‌ कलबक्‍्टर 
डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं । 


भारत का सर्वोच्चि-न्यायालय 
(87 फा8ण96 00प76 0 उण्वां॥) 
शासन के तीन प्रधान अ ग होते है-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका । 

लोकतन्त्र के जन्म के बाद से न्यायपालिका का महत्व विशेष तोर पर बहुत अधिक 
बढ गया है भौर यद्यपि जनता को उसके निर्माण भे कोई भो शक्ति प्राप्त नही होती 
तथापि वह उसे अपने अधिकारों और अपनी स्वतन्त्रता का प्रहरी मानती है तथा 
उसकी झोर आज्ञा भरी निगाह से देखती है । 

स्वाधीयता से पहले १६३४ के अधिनियम के अन्तयंत भारत से एक रुबीय 
न्यायालय की स्थापना की गई थी तथा उसके निर्णयों के विरुद्ध अपी्लें सुनने का 
अधिकार प्रिवि-परिषद को न्यायिक समिति (जंप्रताभण (00तणा॥8६ ण ध0 
कमंरए ए०प्रणओं) को था। स्वतस्त्रता के वाद सर्वोच्च-न्यायालय को ये दोनों 
शक्तिया दे दी गई हैं । उसके कार्यों का वर्णन करने से पहले यह्‌ उचित और झ्रावश्यक 
होगा कि हम उसकी रचना का अध्ययन करें। 

रचमा--सविधान ने लिखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा 
जिसम एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश होगे, परन्तु यदि संसद किसी 
समय चाहे तो वह न्‍्यायाधीशो की संख्या बढ़ा सकती है। (अनुच्छेद १५४) ससद 
ने न्‍्यायाधीशो की सख्या बढाई है, इस बारे मे लोकसभा ने २७ अप्रैल १६६० को एक 
विधेयक पारित किया है जिसके अनुसार न्यायाधीशों की सख्या १३ कर दी गई है । 

न्यायाधीशों की नियुवित राष्ट्रपति सर्वोच्च-न्यायालय और राज्यो के उच्च- 
न्यायालयों के उन न्‍्यायाधीओञो के परामझशे प्ले करेगा जिनसे १रामर् लेना वह आवश्यक 
समझे । सविधान में स्पप्ट रूप से यह उल्लेख कर दिया गया है कि जब मुख्य 
न्यायाधीश के प्रतिरिकत अन्य न्यायाधीशों की निथुक्ति वी जायेगी तो मुख्य-न्यायाधीश 
का परामर्श अवश्य लिया जायगा | 

सर्वोच्चि-स्यायालय का न्यायाधीश होने के लिय थह्‌ आवश्यक है कि कोई 
व्यवित भारत का नायरिक हो त्था-- 

या तो बह किसी एक उच्च न्यायालय मया अनेक उच्च-न्यायालयों में 
निरन्तर परम से कम पाच वर्ष तक न्यायाधीश्व रह चुका हो, 

या भारत के किसी उच्च न्यायालय मे दस वर्ष तक अधिवक्ता (2 त४०००४९) 
रह चुछ्म हो, यदि वह अधिवक्ता बनने के बाद जिलाल्‍यायाधीश्व या उससे किसी ऊ'धे 


राष्ट्रीय न्यायपालिका छह 


न्यायिक पद पर रहा हो तो वह काल भी इन दस वर्षों में मिना जायेगा, 
या बह राष्ट्रपति की दृष्टि में एक विद्िष्ट न्‍्याववेत्ता (वेंएा७&9) हो । 
सर्वोच्च-न्यायालय के न्यायाधीश ग्पनी नियुक्ति के पश्चात्‌ तब तक अपने पद 
पर रह सकते है जबतक कि वे ६५ वर्ष की आयु पूरी न कर ले। परन्तु यदि वे 
उससे पहले ही अपने कार्य भार से मुक्त होना चाहे तो वे राष्ट्रपति के नाम त्यागपन 
देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। इसते अतिरिक्त सविधान ने कहा है कि यदि 
संसद की दोनों राभाये--लोकसभा और राज्यसभा भपनी सदस्य सख्या के बहुमत से 
और मतदान के समय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिशाई बहुमत से 
किसी न्यायाधीश के विर्द्ध सिद्ध-कदाचार ( 0?70ए80 8007प४०४) या अगोग्यता 
के आधार पर प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तब राष्ट्रपति अपने 
हस्ताक्षर से म्ादेश जारी करके उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है । 
किसी न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव रखने के ढग शौर उसके विरुद्ध लगाये गय प्रारोपो 
की जाच की रीति के बारे मे अन्तिम निर्णय मंसद ही करती है । 
न्यायाधीश का पद ग्रहण करने से पूवं उस पद पर नियुक्त किये गये व्यवित 
को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति धारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष प्रपने पद कौ शपथ 
ग्रहण करनी होती है। शपथ बी भाषा सविघान की तीमरी प्रनुसूची में दी गई है| 
संविधान ने यह प्रतिबन्ध लगाया है कि जो व्यक्ति एक बार भारत के सर्वोच्च- 
सन्‍्यायालय में न्‍्यायाघीश के पद पर काम कर चुका हो वह भारत के किसी न्यायालय 
या कसी अधिकारी के सामगे वकालत नही बर सकेगा । इस प्रतिवन्ध का प्रयोजन 
यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को प्रतिष्ठा कम न हो तथा यह भी 
कि यदि उसके मन म यह बात रहेगी कि उसे पदमुक्‍्त होने के बाद किसी अधिकारी 
या न्यायालय के सामने वकालत करनी हूं तो हो सकता हूं कि वह उसके प्रत्ति उदार 
हो जाये तथा न्‍्याम करने म दिलाई से वाग से। न्यायाधीशों को निष्पक्ष तथा 
सबल बनाये रखने के लिय यह आवश्यक है वि उने पर इस प्रकार वा प्रतिवन्ध 
लगाया जापे। 
मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति वी स्वीकृति लेकर सर्वोच्चिज्यायालय वे कसी सेवा> 
निवृत्त (र०४४८व) न्यायाधीश से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह बुछ समय के लिये 
सर्वोच्चिन्यायालय के न्यायाधीश की हंसियत म पुनः कार्य करे, परन्तु वह ऐसा करने 
बे लिये बाष्य नहीं होगा । यदि वह ऐसा करना स्वीकार कर लेता है तो उसे उसके 
दद के समस्त वेतन, भत्ते झोर सुविधायें प्राप्त होगी । 
यदि क्सो समय सुस्य न्‍्यायाघोश का पद रिक्त हो या किसी कारण से वह 
प्रनुपस्थित हो तो दाष्ट्रपति भ्स्यायी तौर पर उस पद पर जाम करने के लिये 
सर्वोच्च-न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुवित कर सकता है। ऐसे भी झवसर 
शा सबते है जब सर्वोच्चिल्यादालय में इतते न्यायाधीश उपस्थित न हो जितने कि 
सिमी समय गघपूति ((३७०7७७7)) बे सिय स्‍्रावश्यत होते है उस स्थित्तिल थे मुस्य- 


कर भारतोय राजनीति का विकास और संविधान 


न्यायाधीश राष्ट्रपति को अनुमति लेकर किसी डउच्चन्यायालय के स्यायाधीश कौ 
सर्वोच्च-न्यायालय म॑ काम करने के लिय आमन्त्रित कर सकता है । वह जिस उच्च- 
न्यायालय के न्यायाधीश को आमन्वरित करता है उसके सुख्य-न्यायाधीश् से परामशे 
करना उसके लिय आवश्यक होता है तथा उसे यह भी देख लेना होता है कि जिस 
व्यक्तित को आमन्तित किया जा रहा है वह सर्वोच्च-न्यायालय म न्‍्यायाधीक्ष के पद 
पर काम बरत के लिय स्विधान द्वारा निर्धारित योग्यता रखता है । ऐसे व्यक्ति को 
सर्वोच्च-न्यायालय के काय को प्राथमिकता देनी होती है तथा उसे उस पद का वेतन 
आदि भ्राप्त होता है। 

सविधान ने दूसरी अनुसूची म सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीज्ञों का वेतन 
निश्चित किया है उसम कहा गया है कि मुख्य-न्यायाधीश को ५००० रुपय प्रतिमात 
और न्यायाधीशों को ४००० रपप्र मासिक वेतन अपने कायकाल म मिलगा। इसके 
अतिरिवत उन्‍्हू कुछ भत्ते और सुविधाये भी दी जाती हू, इतके बारे म संसद निर्णय 
करती है, परन्तु सविधान ते स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी है कि किसी व्यक्ति 
के न्‍्यायाधीद्य नियुक्त होने के वाद उसके वेतन भत्ता आदि म इस प्रकार परिवतेन 
नही किया जा सकता ।क इससे उसे आधिक हानि पहुँचे । केवल आधिक-सकट काल 
में ही उनके वेतन भ्रादि कम किय जा सकते हैं । यह सब राशि भारत की सचित 
निधि पर भारित होती है तथा ससद उस पर मतदान नही कर सकती | यह प्रतिबंध 
इसलिय लगाया गया है जिससे कि किसी समय ससद सर्वोच्चिलन्यायालय को अपने 
प्रभाव म लने के लिय आतक्ति न कर सके। यदि ससद को क्सी भी समय 
न्यायाधीशों को झ्र/गिक हानि पहुँचान दी शबित दे दी जाय तो न्यायपालिका की 
निष्पक्षता सकट में पड जायग्री और उससे लोकतन्त्र को चोट पहुचेगी । 

सर्वोच्च-न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्‍ली भ होगा तथा समय-समय पर 
मुस्यन्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति लेकर यह निर्णय कर सवता है वि उसकी 
बैठकें भारत के कसी भी स्थान पर हो सकती है । 

सर्वोच्च-न्यायालय अभिलख न्यायालय (00090 ०। पै०००४) है भर उसे 
तत्सवधी सभी शवितिया दी गई है । उस यह शक्ति भी है कि वहें भ्रपना प्रपमान 
होन पर अपराध। को दण्ड दे सके। 


सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 
सर्वोच्च-स्थायालय के काप्द्देज को. हम दो, प्रकार विभाजित कर सकते हैं 
राजनीतिक दृष्टि से और वैधानिक दृष्टि से । राजनीतिक दृष्टि से देखने पर सर्वीक्च- 
न्यायालय के कार्यों का विभाजन इस प्रकार होगा--सघीय न्यायालय ने बाय॑, 
नायरिक! के मौलिक अधिकारा व सविधान का सरक्षण, न्यायिक समीक्षा (7प्रत- 
6० १0४76७), परामर्श सम्बन्धी इत्य, सुकदमा और अपीलो की सुनवाई । 
संघोय न्यायालय का फार्द--भारत एक सघ है, यहा राज्य वी सत्ता सूप 
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और राज्यों के बीच तीन सूचियो के द्वारा वितरित की गई है। इस प्रकार यहू 
स्वाभाविक है कि सत्ता के प्रयोग के बारे मे समय-सम्रम पर सघ और राम्यों के बीच 
प्रेण्ा आपस म राज्यो के बीच उलभने पंदा हो और मतभेद उठे, इसके लिय यह 
प्रावश्यक है कि उनके समाधान के लिये एक सघीय न्यायावय हो जो संविधान को 
धाराओं के झनुछ्तार उनके भगडों को सुलभाए। सयुक्‍्तराज्य अमेरिका ने इस दिशा 
मे जो मार्य दिखाया है, हमारे सविधाद ते उसी मार्ग का अनुसरण किया है। हमारा 
सर्वोच्चन्यायालय यह कार्य करता है। इस प्रकार हम उसे सधीय-न्‍्यागालय की 
संज्ञा दे सकते हैँ । 
मोलिक अधिकारों और सविधान का सरक्षण---इस मामले म॑ भी संविधान 
मे संपुक्तराज्य ग्रमेरिका की व्यवस्था का भ्रनुप्तरण किया है। देश म एक लिखित 
संविधान होने के कारण यह अतिवार्म हो गया है कि उसत्री रक्षा का भार किसी पर 
सोंपा जाये । यह काग संसद और सन्त्रिपरिषद को नहीं दिया जा सवता था क्योवि' 
उनके ही हाथो से तो सविधान की रक्षा करनी थो अत सविधान ने स्व अपनी 
रक्षा का भार सर्वोच्चन्यायालम के हाथो म सौपा है भौर पह अपैक्षा रखी है कि 
जब कभी सर्वोच्च-न्थायालय को पह बताया जायगा कि सविधान वा किसी ओर से 
प्रतिक्ररण हो रहा है तो वह उसकी रक्षा करेगा । 
साथ ही संविधान ने नागरिकों को जो मौलिव अधिकार प्रदाव किय हू उनम 
यहूं ग्रधिकार भो चागरिको को दिया है कि जब कभी उन्हें लगे कि उसके किसी 
मौलिक प्रधिकार का अपहरण सरकार को या किसी व्यक्ति की ओर से हो रहा है 
तो वे सर्वोच्चिस्यापालय से यह माग कर सकते हैं कि वह उन्हें उनदे ग्रधिकार 
जापिस दिलावे । आरपात्वाल को छोडवर सर्वोच्च-ल्याथालप हमेशा नागरिकों के 
मोलिक ग्धिकारों वी रक्षा करेगा । सविधान ने उसे उतवा प्रहरी नियुक्त क्या है । 
न्यायिक समोक्षा--सर्विधान का प्रहरी होने वे नाले जद सर्वोच्च-न्यायानय 
के सामने ऐसे मामले लाये जाते है जिनमे यह कहा छाठा है कि किसी विधि या 
झादेश के द्वारा सविधान बा #तिकगण था उल्लंघन किया गया है तो बहु उसे 
शिवायत को जाव वरता है तंपा यदि जाच के बाद वह यहे पाता है कि वास्तव 7 
संविधान का उल्लंघन किया गया है तो उस यह अधिकार है वि बह उस विधि को 
घाहे बहू ससद द्वारा बनाई गई हो या कसी राज्य वे विधानमण्डल द्वारा प्रसावि 
धानिक बताकर रह कर दे इसो प्रकार वह राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रन्य किर, 
भायंपरालिका प्रध्िकापी के भ्रादेशो को भी स्‍्रमाविधानिक बताव र लागू करन से मर 
कर सकता है । 
इससे हम ज्ञात होता है कि वात की दात में ही संवोच्च-न्यायालय इसर 
शरविलेशञालो बन गया है वि वह जनता के प्रतितिधियों द्वारा बनाई हुई विधियों 
रह कर सकता है, परन्तु यदि हय शान्ति के साथ चिस्तन करें तो हम जात होगा। 
सद्रिधान की प्रात्म। को रक्षा भौर शासन वो स्थिरता बलाय रायने के िये « 
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व्यवस्था बहुत अनिवाय है। यह कहना शायद उचित नहीं होगा कि जनता को अपने 
प्रतिनिधियों की अपेक्षा एक निष्पक्ष न्यायालय म अधिक विश्वास होता है तथापि 
यह तो माना हो जा सकता है कि यदि संविधान बताया गया है तो उसका सम्मात 
होना ही चाहिय । 
परामश् सम्बन्धी वाये--सविधान ने सर्वोच्च-स्थायालय को यह काम सौपा 
है कि जब कभी राष्ट्रपति किसी वैधानिक प्रइन पर उसका परामशे लना चाहे तो 
उसे वह देना होगा | यह व्यवस्था इसलिय की गई है जिससे कि कोई विधि बनाते 
समय पहले से ही इस वात की सावधानी बरती जा सके कि विधि सविधात की 
धाराओं के अनुकूल हो, श्रन्यथा यह भय रहता है कि सर्वोच्च-न्यायालय उसको 
अ्रसाविधानिक घोषित न कर दे । परन्तु हम यह बात याद रखनी चाहिय कि इस 
प्रकार परामशं देने के परिणामस्वरूप कुछ लोगो के हितो को हानि पहुँच सकती है । 
ऐसा ही मत प्रिवि-परिषद की न्यायिक समिति ने भी प्रकट किया था। 
हमारे संविधान ने यह व्यवस्था १६३४५ के अधिनियम से ली है परन्तु दोनो 
में बहुत अन्तर है, पहला भ्रन्तर तो यह है कि १६३५ के झधिवियम के अन्तगंत 
गवनेर जनरल संघीय न्यायालय से केवल वैधानिक प्रइन! पर ही परामझ मांग सकता 
था परन्तु हमारे सविधान म कहा गया है कि राष्ट्रपति वैधानिक और वास्तविक 
दोनो प्रकार के मामलो में परामश माग सकता है । दूसरा अन्तर यह है कि १६२१ 
के भ्रधिनियम के भ्रन्तर्गंत न्‍्यायाघीश इस वात के लिये वाध्य नही थे कि वे गवर्नेर 
जनरल को परामश्ं दे परन्तु हमारे सविधान ने सर्वोच्चन्यायालय के कामो की सूची 
मे यह काम सम्मिलित करके उसे परामर्श देने के लिए बाध्य किया है॥ यो सामान्य 
तया सघीय न्‍्य।यात्य गवर्नर-जनरल द्वारा माग जाने पर परामर्श देता ही था ऐसा 
कीई दृष्टान्त नही है कि उसने मना क्या हो । 
यहा सयुकतराज्य अमेरिका की प्रणाली का उल्लेख करना लाभदायक होगा। 
वहा सर्वोच्च-म्यायालय इस प्रकार से परामर्श देने के लिय बाध्य नही है, वह तब तक 
किसी विपय पर अपना अभिमत भ्रक्ट नही करता जब तक कि वह मामला सुकदमे 
के रूप में उसके सामने नहीं ग्राता । एक वार वहा के प्रथम राष्ट्रपति जा्ज वाशि- 
गटन न सर्वोच्च न्यायालय के सामने किसी प्रस्तावित सधि के बारे म॑ कुछ अश्त 
रखे थे परन्तु सर्वाच्चि-न्यायालय ने उनका उत्तर देने से इन्काद कर दिया था। 
यहा यह वात स्मरणीय है कि यद्यपि सविधान ने यह नही कहा है कि सर्वोच्चि- 
ब्यएगग दाएय दिया, गया, परफक्ी, गहादुणरि, दो, प्रत्त्पां दौर: पर, मानता: होगा 
तथापि यह बात एक तथ्य के रूप में स्वीकार करनी होगी कि यदि राष्ट्रपति उत्ते 
मानने से मना कर देता है तो जब वह मामला मुकदमे के रूप म स्यायालय के सामते 
लाया जायगा उत्त समय न्यायालय उसे रद्द कर सकता है झत शासन वी प्रतिष्ठा 
बचाने के लिय न्यायाधीशों का दृष्टिकोण जाने लेना अच्छा रहता है तथा उसभी 
मानना भौर भी अच्छा रहता है ! इस बारे मे दूसरी बात यह है ि क्‍या न्यायाधीश 
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अपनी सलाह से वंधते हें पौर उसके लिये उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैँ । निश्चय 
ही वे किसी सलाह के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सकते, यानी उनसे यह नही 
कहा जा सकता कि उन्होने अम्ुक परामर्श क्यो दिया। साथ ही साथ यह भी नही 
माना जा सकता कि वे अपने परामश से वधते हैँ | हो सकता है कि परामर्श देते के 
बाद परिस्थितिया बदली हो और परामर्श देने के समय जो स्थिति रही हो बाद में 
निर्णय लिये जाने पर उसमे परिवरेन हो गया हो या कर दिया गया हो ऐसी स्थित्ति 
में यह असभव नही है कि जिस वारे में राष्ट्रपति पहले से सर्वोच्च-न्यायालय का 
परामश ले चुका हो और उसको स्वीवार कर लिया गया हो, सर्वोच्च-न्यायालय के 
न्यायाधीश यह महसूस करें कि उनके परामझ को स्वीकार कर लिये जाने के बावजूद 
जो वैधानिक प्रस्ताव झ्राये हे तथा जो विधिया बनी हैं वे सदिधान के विपरीत हैं ऐसी 
परिस्थिति मे दे उन्हे ग्रसाविधनिक घोषित कर सकेंगे। परन्तु सर्वोच्च-न्यायालय के 
अपने भम्मान वी दृष्टि से यह आवश्यर है कि ऐसे अवसर न आयें। बह पहली बार में 
ही मामले का गम्भीर चितन करके परामश दे ताकि उसे उस स्थिति वो अन्त तक 
निबाहने में सुविधा रहे । यदि सर्वोच्च-ल्यायालय किसी मामले में परामश कुछ दे 
और मुकदमे दे रूप में सामने आने पर निर्णय कुछ दूसरा दे तो स्वयं उसका ही मान 
घंटेगा भर बह एक महान विसंगति होगी जिससे वह सदा बचना चाहेगा । 
मुकदमों झ्रौर श्रपोलो को सुतवाई का कार्य--सर्वोच्च-न्यायालय के इस कार्य 
का वर्णन हम उमके वैधानिक दृष्टि से क्ये गय कार्य विभाजन के प्रसंग मे बरेंगे। 
वैधानिक दृष्टि से हम उसके कार्यों को निम्न प्रकार से विभाजित कर 
सकते हैं-- 
(१) प्रारस्भिव क्षेताधिकार (0पघंहाप् गेपरायंडत00४07) 
(२) पुनविचार वा क्षेत्राधिरार (5 99868 7परां80५008) 
(३) पुनरावलोबन का क्षेताधिकार (2058४ ए पि8४6७छ) 
(४) सर्विधान वी व्याक््या वा अधिकार (005०7 80 वाशफाछ+ 
(००४४०६४०४) 
(५) न्याय वी प्रक्रिया निश्चित करने का अधिकार 
(६) राष्ट्रपति को परामर्श देने का कर्तव्य (80४5079 गंपरंश्व0४05) 
(७) तनियुज्ितया करने भोर सेवा की दशायें निर्धारित करने का श्रधिवार 
प्रारष्भिक क्षेत्राधिक्तार--सविधान ने कहा है कि सर्वोच्चि-स्याथालय को निम्न 
मामलो में ध्रारम्मिव क्षेत्रधिकार होगा झर्यात्‌ निम्त विपयो से सम्बन्धित मुयदसे 
सीधे उसके सामने पेश हो सकें गें-- 
भारत सरवार भौद एक या श्रधित्र राज्यो वी सरवारों के दोच के 
विव'द, या 
भारत गरतार तथा एए या भ्रनेत़् राज्यों व एक तथा भनेक राज्यों गे बीच 
बे विवाद, या 
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दो या अधिक राज्यो के बीच के विवाद । 
इस बारे म यह स्मरणीय है दि इन वियादा म वैधानिक अधिकारों के अस्तित्व 
या उनकी सीमा का प्रइन निहित होना चाहिय । ये मामले ऐसी सम्वियो, समभोतो, 
अधिकार पत्रों ग्रादि से सम्बन्धित नहीं हो सकते जो सविधान लागू होने से पहले 
अस्तित्व में आय ये और सविधान लाय होने के बाद भी चालू है । 
पुनविचार का क्षेत्राधिकार--यह क्षेत्र तीन प्रकार का होता है विद्येप मामलो 
म व्यवहार के वादो म और दण्ड के मामलो म उच्च-न्यायालया के निर्णयो पर 
पुनविचार । 
उच्च-न्यायालयो के निर्णयो पर सर्वोच्च-स्यायालय उन सब माससो में पुनवि- 
चार कर सकता है जिनके बारे में उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि 
उन पामलो म सविधान की व्याख्या से सम्बन्धित विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित 
है। था उच्च न्यायालय इस प्रकार कां प्रमाण पत्र न दे तब भी यदि सर्वोच्च न्यायालय 
को यह सतोप हो जाय कि कसी मामल में सविधान की व्यास्या का महत्वपूर्ण 
वैधानिक प्रश्न विहिंत है तो वह उस मामले में अपन सामत्रे अपील करने की विशेष 
अनुमति प्रदान क्र सवता है या उच्च-स्यायालय स्वय ही प्रमाणपत्र दे और प्रपील 
करने की अ्रमुमति दे दे तब मुकदमे वा कोई पक्ष इस आधार पर कि उस प्रश्न 
का गलत ढंग से निणय क्या गया है सर्वोच्च-न्यायालय बे सामने पुनविचार वे लिय 
आवेदन कर सकता है । 
व्यवहार के वादों (0०५6७) के बारे में सविधान में कहा गया है कि किसी 
उच्च न्यायालय के निर्णय भ्थवा डिग्री के विरद्ध सर्वोच्च न्यायालय में तभी पुनविचार 
के तिय प्रावेदन क्या जा सकेगा जबकि-- 
उच्च-न्यायालय यह्‌ प्रमाणित करे कि प्रथम न्यायालय म जब वाद (58९) 
पेद्ा हुआ था उसम बीस हजार सरपय से कम वी राशि पर भगडा नही था तथा 
पुनविचार करत समय भी वह्‌ राशि इससे कम नही थी और न उस समय कम है, 
यह राशि ससद द्वारा इस बारे म बनाय विंधान के अनुसार कम या अधिक हो सकती 
है, या उस वाद' म प्रत्यक्षत अथवा परोक्षत उतनी ही राशि या उतने ही मूल्य की 
सम्पत्ति का प्रइन निहित है, या वाद' सर्वोच्च-न्यायालय म पुनविचार के लिय ले 
जाने योग्य है । यदि उच्च-यायालय यहे कहे कि उस वाद' में कोई पर्याप्त बेधानिय 
प्रशद निहित है तो भी भ्रपील हो सकती है । 
दण्ड बादा ( टगा0१]-09६६४) के मामल में निम्न श्राधारो पर अपील 
हो सकती है--(क) कि उच्च-न्यायालय ने विसी निम्न न्यायालय के ऐसे झादेश 
को बदल कर जिसमे प्रार्थी को दष्डमुक्तत वर दिया गया था मृत्यु दण्ड दे 
दिया है, या उसने अपने निम्न न्यायालय से मुकदमा अपने यहा मगाकर सुनवाई 
बरने के वाद प्रार्थी वो मृयु दण्ड दे दिया है, या वह इस बात बी प्रमाणित बर दे 
कि मामला सर्वोच्चिन्यायालय म पुनविचार के लिय जाने सोग्स है ! इस बारे में 


शप्ट्रीय न्‍्यायपालिका डपछ 


ससद को यह अधिकार दिया ग्रया है कि वह यह तय कर सकती है वि किन अन्य 
परिस्थितियों म वह दण्डवादो पर पुनविचार के लिये आवेदन स्वीकार कर 
सकता है। 

अनुच्छेद १३६ में कहा गया है कि सर्वोच्च-न्यायालय को यह अधिकार 
है कि वह किसी भी मामले म पनविचार वे लिय विश्येष अनुमति दे सकता 
है। यहा यह बात घध्यानमे रखनी चाहिय वि उसे सेनाओं के बारे म कोई 
अधिफार नहीं है । 

पुनरादलोवन का क्षेत्र--ससार के दूसरे सर्वोच्चिस्यायालयों के समान ही 
भारतीय सर्वोच्चन्यायालय भी अपने निर्णयों से वधा हुआ नही है । यह अपने 
निर्णयो वा भी पुनरावलोकन कर सवता है, सथा यदि उचित समझे तो उन्हें बदल 
भी सकता है । 

सविधान को व्यारया बरने का झधिकार--इसका वर्णन हम इसी अध्याय 
मे पीछे वर चुके हैं । 

म्पाय की प्रक्रिषां निश्चितत करने का अ्धिसार--स विधान म यह कहा गया 
है कि « वॉच्चल्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अपने शर दूसरे न्यायालयों 
के लिय न्याय की प्रक्रिया निर्धारित कर सत्रेगा । उसकी इस झज्ित पर राष्ट्रपति वा 
नियम्त्रण रहता है । 

राष्ट्रपति को परामश्ण देने का कर्तब्य--इसवे बारे मं भी हम वर्णन कर 
चुवे हैं । 

नियुवितयों भ्रादि का प्रधिकार--सर्वोच्चि-न्यायालय वो यह प्रधिकार 
दिया गया है कि यह अ्रपन निम्न क्मयारिया वी नियुवित कर सकता है तथा 
उनकी सबाग्रा की दशायें निधारित यर सकता है परन्तु यदि राष्ट्रपति चाहे 
ता यह सब नियुतितया लोकसेवा भ्रायोग द्वारा कराने वी व्यवस्था करा 
गयता है । 


क्षेत्र पा वित्तार 


ससद वो प्रधियार है कि वह किसी सधीय विपय के बारे म सर्वोच्चि-स्थाया- 
लग वो प्रधियर स्‍भधित्रार द सवती है तया यदि भारत सरकार प्रौर जिसी राज्य 
थी सरतार म भाषस में कोई समभोता हो जाय तथा उसवे झ्ाघार पर समद 
प्रस्ताव पाय बर दे तो सघ झौर राजया के बारे म सर्वोच्चिन्यायाउय के प्रधित्ञारशेतर 
में विस्तार दिया जा सत्ता है। 

यदि मल उचित समर यो मोविंतर अधिक्रारा बे झयावा दूसरे मामतों में 
भी सर्वोचक्चिल्यायायय को ददोंप्रत्थलीररण उद्पेदघ शादि तरेस जारी करने वी 
जगत दे सरतों है । वहऐसा भी कर सरती है वि इस संविधान में जो वार्य सर्वोच्च 
स्पायावय शो सोदे ये हूँ उनको पूरा बरने के लिये उसे बुछ ऐपो पूरद शबितिया 


डडं८ भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 
प्रदान कर दे जो भले ही सविधान की किसी धारा के प्रतिकूल हो । 


सर्वोच्च-स्यायालय की कार्यविधि 

सर्वोच्च स्यायानय के समस्त निर्णय तथा उसके हारा घोषित विधिया 
भारत म समस्त न्यायालयों को माननी होगी । साथ ही सविधान ने अनुच्छेद १४४ 
में यह झादेश भी दिया है कि भारत के समस्त अमँनिक व न्यायिक अधिकारी 
सर्वोच्चनयायालय की सहायता करेगे, अर्थात वे उसके निर्णयो के विरुद्ध कोई काम 
नही करेंगे । इससे बढ़कर सर्वोच्च-न्यायालय की फ्रतिप्ठा बढाने वाली घारा सबि- 
धान म दूसरी नहीं हो सकती थी । इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे सविधा-- 
निर्माता सर्वोच्चन्यायालय को देश के शासन प्रबन्ध में सर्वोपरि और सर्वोच्च 
स्थान देना चाहते थे। हमारे सविधान ने भ्याय पर बहुत बल दिया है इसका 
एक कारण यह भी है कि पराधीनता के अन्घेरे काल में हमे यदि किसी 
वस्तु वा सबसे अधिक कष्ट रहा तो वह न्याय का अभाव ही था, विदेशी 
शासक हमे न्याय नही दे सके, वे यहा रहे यह सबसे बच्त अन्याय हमारे साथ 
हुआ परन्तु वे इतने से ही सन्तुष्ट नही थे उन्होंने हमारे सारे अधिकारों का 
अपहरण करके हम अपने देश म ही विदेशी और दास सरीखा बना दिया था, 
अत स्वाधीनता के उपरान्त हमारी यह आकाक्षा बहुत ही उचित और सही थी 
कि हम सबसे अधिक चिन्ता न्याय की करें तथा न्यायालय के आदेश को सबसे ऊँचा 
स्थान दें | इसीलिये हमने अपने न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय (5प्रक्/€व8 
(00070) कहा है। 

सर्वोच्च न्यायालय द्िसी विधि की साविधानिक्ता के बारे म तब तक कोई 
निर्णय नही देगा जब तक कि उसके सामने ऐसे मामले नही ञ्राते जिनमे कोई पक्ष 
अमुक विधि (7.00) से अपनी हामि होती देखकर न्यायालय से न्याय की माय से 
करे। राजनीतिक प्रकार के भगडो के बारे म॒ सर्वोच्चिन्यायातय ने कोई विचार 
करता है और न कोई निर्णय ही देता है । 

स्यायालय झ्पने समस्त निर्णयो की घोषणा खुले न्यायालय म सार्वजनिक रुप 
से करता है यहा तक कि राष्ट्रपति द्वारा जिन मासलों में उसका परामर्श मांगा 
जाता है उनके बारे म भी वह अपने निर्णय खुल न्यायालय म घोषित करता है। 
निर्णय बहुमत से क्ये जाते है । प्रत्यक न्यायाधीश को अधिकार है कि वह बहुमत 
से सहमत न हो तथा अपना निर्णय अलग से घोषित करे । 

सविधान वी व्याख्या से सर्म्वान्धित महत्वपूर्ण वंधानिक प्रइनो पर विचार 
करने के लिये कम से कम पाच न्यायाधीश्ञ बँठते हे। राष्ट्रपति को परामशश देते 
समय भी इतनी सरू्या होनी झ्रावश्यक है। 

सर्वोच्च-न्यायालय की रदतन्त्रता 
प्रतिद्ध दार्शनित मॉन्‍्टेस्वयू ने लोकतत्त वे भीतर नागरिक स््वतस्थता भी 


राष्ट्रीय न्यायपालिका घ४्रह्‌ 


रक्षा के लिये यह आवश्यक माता था कि शासन के तीनो अंग स्वतस्त्र रखे जायें 
तथा उसने त्यायपालिका की स्वतन्नता पर बहुत श्रधिक बल दिया था। यह विचार 
सारे जगत में मान्य हुआ है । साम्यवादी जगत मे इस बारे से निश्चय ही दूसरे ढंग 
की मान्यताएं है। भारत ने अपने भाग्य को लोक्तन्त्र के साथ अभिन्न रूप से 
जोड लिया है भ्रत उसके सामने यही एक मार्ग रह गया था कि वह अपने सर्वोच्च 
न्यायालय को स्वतन्त बनाये, परन्तु यह-सम्भव नही है कि सरकार के विभिन्न झग 
एक दूमरे से सर्वथा पृथक कर दिये जायें, जहा तक न्यायालय का सम्बन्ध है उसके 
बारे में संविधान ने बहुत सावधानी से ऐसी व्यवस्था की है कि उसकी निष्पक्षता 
यनाये रखी जा सके / यहा हम सक्षेप में उसका उल्लेख करेंगे । 

संविधान ने बेध्टा की है कि सर्वोचक्च-स्यायालय को मन्तिपरिधद और रासद 
दोनो के दबाव से मुक्त रखा जा सके । इसके लिये इसने सबसे पहला प्रबन्ध तो 
यह विया है कि सर्वोच्चन्यायालय सम्बन्धी समस्त व्यय भारत वी सचित निधि प्र 
भारिन होता है, ससद उस पर चर्चा कर सकती है परन्तु वह उस पर मत नहीं दे 
सकती तथा यह भी कि कसी न्यायाधीश की नियुवित के समय उसे जो वेतन, भत्तों 
तथा प्रन्य सुविधायें मिलती है उसके वायंकाल में उन्हें घटाया नहीं जा सक्‍ता। 
यदि बसा क्या जा सवता तो संसद न्यायाधीशों पर वेतन झादि वम करने था 
दबाव डालवर प्रपनी बात मानने के लिये उन्हे वाध्य कर सकती थी, परन्तु श्रव यह 
मम्भव नहीं रह गया है। 

न्यायाधीशों यी नियुक्ति यद्यपि राष्ट्रपति बरता है, यानी चह शायित कार्य 
वालिया को दो गई हे, परन्तु उन्हे हटाने वी शक्ति उन्हें न देकर ससद को दी गई 
है, व्यवहार से इसका बोई विशेष प्रभात नहीं पडता क्योत्रि हमारे यहा ससद से सदा 
मन्त्रिपरिषद था बहुमल होने वे बारण उसके लिय ससद से अपना कहना मनवा 
लेना वठिन नहीं होता, सविधान भी इस तथ्य से परिचित था झ्त उसने यह 
व्यवस्था वी है वि सगद के दोनो सदनो म बिसी न्यायाधीक्ष वो हटाने या प्रस्तोव 
बुत सदस्य गस्पा वे बहुमत से श्रौर उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई 
मतों से पारित होना चाहिये । इससे यह लाभ हुंघ्रा है रि एवं तो ससद वे दोनों 
गदनो म कायंवाही होने से यह कार्यवाही सुती होती है सरकार चुपवे से बुछ नहीं 
बर गयी, जनता उसके बारे में झवयत रहती है इस वारण सरवार का यह साहस 
सही हो सं्रता दि वह वेयले दृशलिय ऐसो वायंदाही यरे जिससे कि वह किसी ऐसे 
स्वायापीश यो जा उसी रात सालन से मना करता है दण्ड द यहे, साय ही दो 
विटाई बहुमत या उपार्य होना भी सश्स नहीं होगा। निश्ष्य हो यदि ज़िसो 
राजनो ति। न्मतभेद हे थारण सररार रझद 7 द्वारा रिसी न्‍्यायाधीदत्य को हटवाना 
चाठेंसो तो सेसद में सरकार के विरोधी पक्ष के लोग उस व्रस्ताव के दक्ष में प्रपता 
मत नहीं घोर इस प्ररार दो तिहाई बहुमत मितना घसम्भव हो जाएगा। बड़े 
ब्यवर पा स्थायापीशों थी निष्पक्ष वा सरक्षण करती है तथा उन्हें निर्भदतरा वे साथ 
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काम करने की हिम्मत देती है । 
सविधान ने यह व्यवस्था भी की है कि ससद का कोई भी सदम न तो उन 
प्रइनो की चर्चा कर सकेगा जो सर्वोच्च-न्यायालय या किसी दूसरे स्थायालय के सामते 
न्याय के लिय प्रस्तुत हो, न वे उसके कसी निर्णय के बारे में ही कोई चर्चा कर 
सकते हैं । 
जैसा कि हम पीछे कह चुके हे सर्वोच्च म्यायालय अपने और अन्य न्यायालयों 
के लिय कार्य प्रणाली निर्धारित कर सकता है, इस व्यवस्था वे द्वारा भी वह दूमरा 
के झनावश्यक हस्तक्षेप से बच जाटा है । 
सेवा निवृत्त होने के बाद न्यायाधीज्ञा को निवृत्ति वेतन दिया जाता है तथा 
उन पर यह प्रतिबन्ध है कि वे भारत के भीतर कसी न्यायालय के सामने व्ालत 
नही कर सकेंगे | यह प्रवन्ध इसलिय जिया गया है जिससे कि सर्वोच्चजयायालय की 
प्रतिष्ठा की रक्षा वी जा सके और उसवी निष्पक्षता बनाई रखी जा सके । 
यहा यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ससद द्वारा 
पारित किसी अधिनियम को और राष्ट्रपति के किसी कायपालिवा झादेश को झसावि- 
घानिक घोषित कर दे तव वे सिदाय इसके कुछ नहीं कर सकते कि अपनी इच्छा वें 
झनुसार सविधान को सशोधित करने की चेप्ठा करें। उस स्थिति म सर्वोच्च 
न्यायालय को कोई भ्रापत्ति नही होगी, किसी समय सविधान की जो घारायें होती है 
उनकी रक्षा करना उसका काम है । 
राष्ट्रपति को कुछ मामलो म न्यायालय द्वारा दण्ड दिप जाने के बाद क्षमा 
करने, दण्ड की उग्रता घटाने इत्यादि के अधिकार सविधान ने दिय हे। कई बार 
लोग राष्ट्रपति के इस अधिवार को सर्वोच्च-न्यायालय वी स्वतजता मे बाघक 
मानते है । १६ अप्रेल १६६० को पटना मे अखिल भारतीय विधि और इरयात 
व्यवस्था सम्मेलन म जिसका आयोजन सार्वजनिक-प्रशासन वी भारतीय-परिपद 
(ताक 00णाए ० शीप्॥6 30छाप्राश/40) ने विया था, वैधानिक 
और प्रशासनिक समिति ने अपने प्रतिवेदन म यह शिकायत वी कि वार्यपालिदी 
न्यायपालिका के कार्यों में बाघा डालती है श्रौर उसवा उदाहरण इस प्रकार दिया-“ 
* ऐसे उदाहरण हैं जहा यथपि एक सरत्रारी कर्मचारी के बारे में यह सिद्ध हो गया 
कि उसने अपराध किया है तथा न्यायालय ने उसे दण्ड दे दिया तथापि सरकार ने ऐसे 
आदेश दे दिय कि उस व्यवित को दण्ड भोगने की ग्रावश्यक्ता नही है।' यहा इघारा 
बबई के राज्यपाल द्वारा जलसेना के वमोडियर नाणावटी वी सजा वो विलवित बरने 
की घटना वी ओर क्या है । इस घटना वो धवर देश में वापी चर्चा हुईं है जी 
वास्तव में वहुत दुर्भाग्यप्र्णं है। स्वयं बबई उच्च-यायालय ने ३० मार्च १६६० वो 
अपनी पूरी बेच में यह नर्णय किया कि राज्यपाल का आदेश वैधानिद भौर ग्ाविधा- 
निक है। न्यायाधीशों ने झफने निर्णय म इस प्रइन पर बहुत उदारदा रो विधार विया। 
उन्होने वहा दि “हमेशा यह बात स्वीकार वी गई है कि दया, क्षमा झौर दण्ड बे 
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निलवन की शक्ति न्‍्यायपालिदा को छोडकर विसी दूसरी श्वित के हाथो मे रखी 
जाये । विधि क्मी-कभी इतनो कठोर हो सकती है कि उसकी कछोरता को कम करना 
न्याय के हिंत के लिये आवश्यक हो सकता है ॥ अनुभव बताता है कि न्यूनतम दण्ड 
भी कभी-कभी अनावश्यक रूप से कठोर हो जाता है ।” उन्होने आगे कहां कि “उस 
शवित को कापी व्यापक होना चाहिये क्योकि यह बल्पना नहीं की जा सकती कि उस 
शक्ति का प्रयोग क्नि किन मामलो में करना आवश्यक या वाछनीय होगा। यह शवित 
वस्तुत न्याय बी सहायक या पूरक है तथा यह उदारता और मानवता के तौर पर 
प्रयोग की जातो है जिससे कि न्याय हो सके ।” 

इस प्रकार हमे यह स्वीकार करना होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब 
अपने क्षमा-प्रधिवार वा प्रयोग करते हैं तो वे न्यायालय के वाम में बाघा नही डालते 
बरन्‌ सविधान थे झादेश के अनुसार न्याय के क्यये मे सहायप्र होते हैं । उनके द्वारा 
इस दाक्ति वे प्रयोग का गलत अर्थ लगाने वी चेष्टा करने से हमारा वातावरण 
सुधरने के स्थान पर विगदता है परत. प्रवारण ही हमे वसा प्रयास तही करना 
चाहिये । सविधान के विद्यार्थी बे नाते हमारा काम यह नही है कि हम व्यवितयों 
के प्रयोजनों मे जायें, हूम तथ्यों वो उनके साविधानिक स्वरूप म देखने यो चेप्टा 
मबरनी चाहिये। 

उच्च-न्यायालय 
(प्रांक्म ए०पा४0) 

सविधान बे ग्रनुच्छेद २१४ में वहा गया है कि प्रत्येक राज्य भे एक उच्च- 
न्पायजलप होगा । यदि समद चाहे तो एक से श्रविव राज्यों के लिए एक ही उच्च- 
म्यायालय वी स्थापना वर सबती हैं या पिसी राज्य के उच्च-न्यायालय वा कार्य- 
ह्षेत्र विगी सपदोत्र ( 0700 शपा०3 )तक विस्तृत कर सकती है। यह न्यायालय 
अ्रमिलेस स्थायालय वा काम बरेगा तथा अपन झपमान ने तिय दण्ड दे सकेगा । उसने 
निर्णय उगये भाधीन न्यायालया मो मान्य हांगे। 

झगठत--प्रत्यय उच्च-स्यायाउय मर एक मुस्य स्यायाधीश प्ौर अन्य न्यायाधीश 
होगे जिनरी संस्या राष्ट्रपति निर्धारित बरेगा। 

न्‍्यायाधीशो को नियुक्रित राष्ट्रपति करेगा, इस काम में वह सर्वोच्च-स्थायालय 
के मुस्य स्यायापीश दिस राज्य से निपुतितया ररनी है उसके राज्यपाल प्रौर उच्च- 
स्थायाएय वे सुख्य स्यायाधोश से परामर्श करेगा । 

न्यायाधीय ६० ब मी प्रायु प्राप्त करने लक झपने पद पर कहेंगे । 
इस बोच में वे हयय शप्द्रपति के सलाम अपना त्पासपत्र दे कर बाय भार से सतत 
हो गशोी हैं। इसे घतिरिक्र राष्ट्रपति उस्हें ठझोज उसी प्यार उसने दद से हटा 
सकता है जि। ध्रवार सर्वाच्यल्‍्यायायर वे न्‍्यायापोच्ो को सगद के प्रत्याउ पर हटाया 
जा गा है । 


डर भारतीय राज नीति का विकास और सविधान 


गोग्यता--उच्य-स्थायालय मे वे त्यवित ही स्यायाघीश के पद पर नियुक्त 
किये जा सकते है जो भारत के नागरिक हों, त्था जी या तो दस[वर्ष तक भारत में 
किसी न्‍्यायिक-पद पर रहे हो या देश के विसी उच्च-स्यायालय के सामने दस वर्ष तक 
अधिवक्ता के तौर पर वकालत कर चुके हो । 
अतिरिक्त ग्यापाधीद्य-सविधान ने राष्ट्रपति वो यह अधिकार दिया है कि 
यदि उसे ऐसा लगे कि किसी उच्च-न्यायालय के सामने बहुत सा काम इकद्ठा हो गया 
है तो वह आवश्यक योग्यतावाले व्यक्तियों को अतिरिकत-न्यायाघीज्ञ नियुवत कर सकता 
है । ऐसे व्यक्त अधिक से अधिक दो वर्ष तक पद धारण कर सकेंगे। राष्ट्रपति उतकी 
अवधि निर्धारित करता है । 
कार्यवाहुक पुरुष-न्‍्यायाधीश--जब किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश का पद 
रिक्त हो तब राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उस 
पद के कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है। 
इसी प्रकार जब किसी न्‍्यायाधीश्ञ का पद रिवत होता है तो राष्ट्रपति उसके 
स्थान पर किसी अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्तित कर सकता है । 
शपथ--स्यायाधीशों को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व झपने पद को शपथ 
लेनी होती है, जिसका उल्लेख संविधान की तीसरी सूची स किया गया है। शपथ 
राज्य के राज्यपाल या उमके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यकवित की उपस्थिति में 
सी जाती है! 
स्थानाग्तरण -भारत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से दपरामर्श 
करके उच्चल्यायालय के किसी न्यायाधीश को किसी दूसरे उच्च-त्याथालय मे वाये 
करने के लिये स्थातातरित कर सकता है । 
इस प्रकार न्‍्यायाधीशो का पद स्थानातरण के कारण भी रिक्त हो सकता है। 
कई बार उनको सर्वोच्च-स्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता 
है तब भी उनका पद उच्च-न्यायालय मे रिक्त हो जाता है। 
वेतन, भत्ते व श्न्‍्य सुविधायें--उच्च-न्यायालयो के न्यायाधीशों के वेतन, 
भत्ते आदि के वारे मे भी सविधान ने सर्वोच्च-न्यायालय जैसे नियम ही बनायें हैं, 
उसमें कहा गया है कि मुख्य-न्यायाधीश्ञ को प्रत्तमास ४००० रुपये और न्यायाधीशों 
को ३५०० रुपये वेतन के त्तौर पर मिलेंगे। भत्तो व भन्य सुविधाशों के बारे मे 
संसद नियम बतायेगी। 
यहा यह वात ध्यान में रखने योग्य डै कि उच्च न्यायालय से सम्बन्धित 
वेतन, भत्तो व ग्रन्य प्रशासकीय कार्यों पर होने वाला व्यय राज्य वी सचित निधि 
पर मारित होता हे, था न्यायालय के शुल्क झादि से होने वाली श्राय राज्य वी 
संचित निधि में जमा होती है । 
ह वियम बनाने थे >विपुक्तितयां करने की श्क्षि--उच्च-नयायालय वो यह 
अधिवार दिया गया है कि वह अपने विभाग से सम्बन्धित निशुक्तिया कर सत्रे व 
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नियम बना सके परन्तु इस मामले भे उस पर राज्यपाल का नियत्रण रहता है भौर 
वह चाहे तो उसके लिय दूसरी व्यवस्था कर सकता है। 


उच्च-न्यायालय का क्षेत्राधिकार 


सविधान ने राज्यों के उच्च-न्यायालयों को वही क्षेत्राधिकार प्रदान किया है 
जो उन्हे सविधान लागू होने से पहले प्राप्त था। यह तीन प्रवार वा है--प्रारम्भिक, 
व्यवहार सम्बन्धी व दण्ड सम्बन्धी । राज्य के उच्च-न्यायालय को यह श्रधिकार भी 
दिया गया है कि वह राज्य के आधीन न्यायालयों वी व्यवस्था करे । 

वह अपने झ्राधीन समस्त न्यायालयों झोर न्यायाधिकरणों (फप्ाप्रधक3) 
का निरीक्षण कर सकता है, उनसे उनके कार्य का विवरण मगा सकता है, उनकी 
कार्य पद्धति के नियम वना सकता है उनबे अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली 
पुस्तकों, प्रविष्टियों ([/70९8) और हिसाव वहियो का स्वरूप तय करता है 
वह उन न्यायालयों मे काम करने वाले समस्त शेरिफो, वलकों व अधिकारियों तथा 
उनके सामने वकालत करने वाले मुस्त्यारो, वकीलों झौर झ्धिवक्‍ताझों वे शुल्क की 
दरें तय कर सकता है। 

ये सब काम वह राज्यपाल की पूव॑ स्वीकृति लेवर ही कर सवता है। उसे 
शेनाझो सम्बन्धी किसी न्‍्यायालय या न्‍्यायाधिकरण के बारे म विसी भ्रवार वी कोई 
रात्ता प्राप्त नही है । 

उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र मब्राम करने वाले कसी निम्न न्यायालय 
से विसी ऐसे मुकदमे को भ्रपल पास मम्रा सकता ह जिसम उसकी राय मे साबि- 
पधानिक व्यास्या से सम्बन्धित कोई महत्वपूण वंधानिक प्रइन निहित हो ऐसे मामलों 
वो वह स्वयं निपटा सबता है या बेवल वंधानिद प्रश्न पर अपना निर्णय देकर उसे 
उस न्यायालय बे पास झन्तिम निणय के लिय बापिस भेज सकता है जिससे कि 
उसने उसे मगाया था। वह -यायालय उच्च न्यायालय बे निर्णय के प्रवाश म प्रपना 
निर्णय देगा। 

गविधान ने उच्च-न्यायालय व यह भधथिवार दिया है कि वह सर्वोच्च- 
स्थायातय बी ही तरह भ्रनवा थख जारी बर सकेगा, जैसे बन्दी प्रत्यक्षीवरण 
सेर, उत्प्रेक्षण लेस ग्रादि । वह भपने होश के भीतर जिसी भी ब्यवित, सत्ता 
भथवा गरवार वो निर्देश वबझादेश दे सवता है तथा लेस जारी कर सकता 
है । इगकोी यह शवित बिसी प्रवार भी सर्वोच्चन्यायालय वी दवित को सीमित या 
प्रभावित नही बरती । 

संसद विधि बेनावर विसी भी उच्चज्यायातय की झक्ितया में यृद्धि कर 
शापयों है'। जिया_स्यादाधोशों की नियुक्ति, उनके स्पानागरण झौर पदोन्नति प्रादि बे 
बारे से नि्नय परो गरय राज्यपाल उस क्षेत्र बे उच्च-न्यायाधीश से परामर् लेगा । 
इस प्रवार उद्पन्यागाय को झपने क्षेत्र म सयमगर बंगी सत्ता ही प्राप्त है जैसी दि 
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देश में सर्वोच्चिन्यायालय को मिली हुई है । 
उच्च-न्यायालय के महत्व या उसकी स्वतन्त्रता के बारे में अलग से 
कुछ लिखने वी आवश्यकता नदी है क्योकि वह राष्ट्रीय-न्यायालय का एंक 
अभिन्न अग है तथा उसके बारे म हम वाफी विस्तार के साथ चर्चा कर 
चुके हैं । सविधान ने स्पप्ट कहा है कि उसते न्यायाधीशों के वेतन, भरत 
और सुविधाये उनके बायंकाल मे नहीं घटाय जा सकते, उनका व्यय राज्य बी 
सचित निधि पर भारित होता है, तथा उनदों हटाने के लिय ससद वो उसी 
प्रकार कांयेवाही करनी पड़ती है जैसी कि सर्वोच्च-न्यायालय वे न्‍्यायाघीशों के 
बारे म की जाती है। उनके निर्णयग पर ससद या राज्य विधान मण्डल म वाद 
विवाद नही किया जा सकता । 
उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे 
सर्वोच्च-ल्यायालय या उन उच्च-न्यायालय। को छोडकर जिनम उन्होंने काम नहीं 
क्या है और किसी न्यायालय बे सामने वकालत नही कर सकेंगे। अर्थात्‌ वे न तो 
उस उच्च-त्यायालय के सामने वकालत कर सकेग जिसम वे न्यायाधीश रह चुके हैं, 
और न उच्च-न्यायालय से नीचे किसी न्यायालय मं वकालत कर सकेग इस ब्यवस्था 
से उनको प्रतिष्ठा और निष्पक्षता दोनो की रक्षा हो सकेगी । 
राज्य सरकारों को उच्च-त्यायालयों के बारे म कोई सत्ता प्राप्त नहीं है वे 
सीधे सर्वोचक्च-न्यायालय के आवीन होते हे । 


साधोन-व्यायालय 
(9७प्णणघव0906 00078) 


सविधान में जिला न्यायालय व उससे नीचे न्यायालयों का छत्लख किया गया 
है । उसमे कहा गया है कि राज्यपाल उच्च-न्यायालय से परामर्थ करके जिला न्याया- 
धीशो की नियुत्रित, पदोन्नति तथा स्थानानरण करेगा। 

जिला-स्यायाधीज्ञो के पद पर नियुक्त होने वाला व्यकित भारत का सागरिक 
होना चाहिये तथा बह या तो पहले से राज्य या सघ की सेवा म हो ग्रथवा वह कम 
से कम सात वर्ष तक वकील या अधिवक्ता रहा हो तथा उसके नाम की सिफारिश 
उच्च-न्यायालय द्वारा की गई हो । 

जिला न्यायाधीज्ञों के अतिरिवित राज्य वी न्यायिक सेवा के अन्‍य पदों पर 
नियुक्तियाँ करने के लिय राज्यपान राज्य के लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायाछर्प 
से परामर्श करके नियम वनायगा। 

राज्य की न्यायिक सेवाओं म जिला-न्यायाधीश से नीचे पद पर काम करने 
वाले समस्त व्यक्तियो बी पदोत्ति, स्थानातरण थौर ग्रवदाश वी स्वीकृति का अ्रधि* 
बार तथा जिला-न्‍्यायालयो व अन्य आधीन न्यायालयों पर नियन्त्रण बी दावित उच्च- 
न्यायालय के पास रहेगी । ये कमंचारी उच्च-न्यायातय के आदेशों के विशद्ध अपील 
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कर सगे। 

संविधान ने बताया है कि जिला-त्यायाधीजश से उसका तात्परय निम्न अधि- 
कारियो से है--नगर व्यवहा र-न्यायालय का न्यायाधीश, अतिरिक्त जिलान्‍न्यायाघीक्ष, 
सयुवत जिलाल्‍यायाघीश, सहायव जिलान्न्यायाथीजश, लघुवाद न्यायालय का मुह्य- 
न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेस्सी-दण्डाघीश ((फां्श ?7९जंपे४४०४-े 88968), 
अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी-ल्यायाघीश, समन्‍न्‍यायाघीद (8832 078 7०१४७), 
अतिरिक्त सन-न्‍्यायाधीश तथा सहायक सत्र-न्यायाघीश । 

राज्यपाल को यह अधिवार दिया गया है कि वह सार्वजनिक-सूचना निकाल 
कर यह घोषणा कर दे कि उपरोक्त घारायें राज्य वे भीतर किसी श्रेणी के दण्डा- 
घीशों ()4१89070/29) पर भी उन मर्यादाओ के भीतर लागू होगी जिनका 
उल्लेख वह उस सूचना में करता है ॥ 


जशिला-न्यायालय 


जिला-न्यायालय दो भागो मे विभाजित होता है--व्यवहार ((४४॥)) पभौर 
दण्ड (()शॉंफ्राए४) । व्यवहारन्यायालय में लघधुवाद-ल्यायालय, मुसिफ तथा 
व्यवहार-न्यायाधीश ((257] 2प080) । इस न्यायालय का सबसे बड़ा अधिकारी 
जिला-न्यायाधीश (705:772:-0 प880) होता है जिसका वर्णन हम पीछे कर 
चुबे है । 

दण्ड ((2770॥70१ ],09 ) के मासलों मे सबसे पहले तो तीन श्रेणियों के 
दण्ड-न्यायाधीश होते है जिस्ह प्रथम डितीय और दुृतीय श्रेणी के दण्डाधिकारी 
(34 ०7१५४७) वहा जाता है। 

इन न्यायालयों बे तिर्णा पर पुनविचार बे झावेदत सजन्‍स्यायालय 
(80९-श००8-00प7) मे सुने जात 7 । सत्रन्यायालय मृत्यु-दण्ड भी दे सकता है, 
उमर पर उच्चन्यायालय को स्वीकृति मतनों भ्रावश्यक होती है। उसवे निर्णयों के 
विएद्ध प्रपीलें उच्च-न्यायादय सुनता हे दस न्‍्यापालय का सबसे बड़ा अधिकारों 
सप्रज्यापाधीश (905९00५ ०७१४९, उहलाठा है। 





राजस्व-स्थायालय 
(छि०ए290९-0007६9) 
उपरोतत न्यायाउयों वे झृतिरिकत राज्य बे भीतर राजस्व के मामलों को 
निपटा बे! दिए प्रलग से राजस्वल्‍्यायातय होते हैं, इनमें सबसे पहला न्यायालय 
सहमोददार वा होगा है उसे उपर एस दी एस या न्यायालय होता है, इनके 
दाद बटर झौर वमिशार बे न्‍्यायाउय हे है। राम्य या सदसे बढ़ा राजस्य- 
रदादातय राशगर नाम (०5 लाए छन्‍ल्‍दते] वहलाता है। बलवटर, वमिश्तर 
द गाइरइ निएम राजर्य सम्बन्धी सुर॒दसों बी खुनदाई बे साथ ही छोटे स्थायानयों 
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से आने वाले पुर्नावचार के आवेदन भी सुनते हे तथा निर्णय करते है। राजस्व-निग्रम 
के निर्णयो पर की जाने वाली अपीले राज्य का उच्च-न्यायातय सुनवा हे ! 


पंचायती-न्घायालय 
सविधान ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद ४० में राज्य से यह 
अपेक्षा की है कि वह्‌ ग्राम पचायतों की स्थापना करेगा तथा उन्हें ऐसी झवितया देगा 
जिसके द्वारा वे स्वायत्तन्शासन की इकाइयों की तरह काम कर सके। राज्यो मे इस 
दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और गांवो में केवल साधारण पचायते ही नहीं 
न्याय-पचायतें भी स्थापित की है। प्रत्येक राज्य मे इनका संगठन अपने ही ढग से 
किया है। ये स्याय-पचायतें छोटे कगडो को ही निपटाती हैं । 


ब्तेसान न्याय-प्रणाली 
प्रस्तुत प्रसय मे यह अनुचित न होगा कि हम व्तंमान न्याय-प्रणाली के बारे 
मे दो शब्द भ्रपती ओर से कहे । हमारे देश को अग्रेजो से यह विरासत मिली थी 
कि कार्पालिका और न्यायपालिका दोनों के कार्यों को एक ही व्यक्त के हाथ में 
रखा जाये । यह परम्परा हम भ्रभी तक पूरी तरह नही छोड पाय हैं । एक ओर तो 
हमारे जिलाधीश शोर उसके आधीन अधिवारी जिले की शान्ति-व्यवस्था व प्रशासन 
के लिये उत्तरदायी होते है दूसरी ओर वे दण्डाधिकारी (॥४28678/0) के रूप में 
न्याय की सत्ता का प्रयोग भी करते है । ईंस स्थिति मे सम्बन्धित व्यक्ति को न्याय 
मिलने में कठिनाई होती हैं। न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि न्यायाधीश के 
पास कोई प्रशासकीय काम न हो तथा वह राज्य मरकार के दबाव में काम ने 
करता हो । 
हमारी न्याय-व्यवस्था अभी तक सर्वजन-सुलभ नही वत पाई है उसमें दो बडे 
दोप मे हैं कि एक ओर तो वह बहुत सर्चाली है, दुसरी ओर उम्रग्रे विलम्ब बहुत 
होता है । व्यक्ति भुक्दमा लडते-लडते समाप्त हो जाता है और मुकदमा समाप्त 
नही होता । हमे यह भी कहना चाहिये कि न्‍्यायालयो म जिन व्यकवितयों के विरुद्ध 
मामले ले जाये जाते हैँ उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार मही होता, व्यक्ति की 
गरिमा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो तब तव व्यवित 
को किसी प्रकार की हानि नही पहुँचनी चाहिय । यद्यवि सिद्धान्त म यह बात मानी 
गई है तर्थाप पुरानी व्यवस्था कुछ इस तरह जड जमा कर बैठ गई है वि सुधार छे 
ही नही था रहा है। इसमे सबसे वटा दोष पुलिस की मनोवृत्ति का है जिसने अपना 
काम भ्रातक पैदा करता समझ लिया है। यह एक मूखंतापूर्ण विचार है, लोनतस्त 
के भीतर प्रुल्चिस लोक्सेवी बनती है न कि लोवा के लिय भय वा माध्यम । 
हमारे न्यायालय मावों से बहुत दूर हे, सारी व्यवस्था झहरो में वरने वो 
रिवाज चालू है, जिसके कारण गाव के लोगो वो वटुत बठिनाई उठावी पड़ती है। 


राष्ट्रीय न्यायपालिका ४५७ 


न्याय सहज, सस्ता और निकट तथा तुरन्त होना चाहिय| तभी वह न्याय होता हूँ 
अन्यथा अच्छे से अच्छा न्याय भी निरथंक हो जाता हैं। हम झ्ाशा है कि ज्योज्ज्यो 
हमारा गणराज्य प्रोढ़ता की ओर जायगा त्यो-त्यो हमारी अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही 
न्याय-व्यवस्था भी सुधरती जायगो । यह ध्यान रखना चाहिय कि हमारा संविधान 
न्याय के बारे म बहुत सावधान हैं उसने प्रस्तावना म भी यह कहा हूँ कि हमारे 
गणराज्य का लक्ष्य व्यक्ति को विविध प्रकार का न्याय प्राप्त कराना है । 
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जल कु अध्याय : १८ 


लोकसेवायें ॥7फञ८ इछ्ष९७) 


'एक बार नीति निर्धारित हो चुकने के बाद लोकसेवाओं के सदस्यों 
फर यह निश्चित कायें हें कि वे उस नाति का पूर्ण सदृभावना के साथ अनुस- 
रण कर चाहे वे उसमे सहमत हो या न हो ।* 

-+जिटिश राजकीय आयोग 


मानव समाज मे ज्यो-ज्यो शासन की कला का विकास हुआ है त्यो-सयों शासन 
के विविध अद्भो के बीच कार्यो का विभाजन भौर शक्तियों का पृथक्करण होता गया 
है / ज्ञासन के तीन प्रधान गर्भ है, जिनमे से एक भ्रद्भ का काम यह है हि रह शायत- 
सचालन के लिये समय-समय पर निर्णय करे, दूसरे अड़ का बाम इन निर्णयो को 
कार्याविन्‍त करता है, तीसरा अद्ध शासन के नियमों के भ्नुसार भंगडो का निपटारा 
ओर न्याय करता है । इन्हे हम क्रमशः विधायिका, कार्यपालिकां प्लौर न्यायपालिका 
कहते है । 

संघीय कार्पपालिका के वर्णन में हम पीछे यह बता चुके है कि कार्यपालिका के 
मोटे तौर पर दो भाग हात हे--स्थायी कार्पपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, इन्हें 
हम अ्राजनीतित कायपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं । 

राजनीतिक कार्यपालिका को मन्त्रिपरिषदद कहा जाता है जिसका वर्णन पीछे 
पन्‍्दरहवें अध्याय मे किया ता चुका है। इसके सदस्य राजनीतिक दलो के सदस्य होते 
है तथा वे अपने दल की निर्वाचनी म विजय १र पद गहण करते हूँ तथा पराजय होने 
पर पद छोटकर चले जाते हैं, अत उतका पद अस्थायी होता है। इनका कॉम शासन 
वी नीतियों को तय करना है य शासन के प्रत्यक्ष सचालन प्र बहुत कम भाग ले पाते 
हैं क्योकि न तो इनके पास उसके लिय आवश्यक समय ही होता है श्ौर न ये उसके 
लिय प्रशिक्षित ही होत हू । ये लोग नौसिखिये (&79/९५7४) होते हैं जो शासन 
के मूलभूत सिद्धान्तों को तो समभते हें परन्तु उसके सचानन मे निपुण या विज्ञारद 
नही होते । 


लोकसेबायें 


अ्राजनीतिक कार्यपालिका में शासन वा वह अज्ञ आता है जो स्थायी तौर 
वर अपने पदों पर रहता है तथा जिसकी नियुक्ति राजनीतिक कारणों से नही बत्‌ 
सोग्यवा और प्रशिक्षण क आधार पर होती है । इसके सदस्यों को इस बात से कोई 


लोकसेवायें ४५१ 


वास्ता नही होता कि कौन दल सत्ता में है और कौन नही । मंथरा ने ककेयो से,कहा 
था कि-'कोउ नूप होय हम का हानि, चेरी छांडि नहिं होउव रानी । यह लोकसेवागो 
को मनोवृत्ति है, सर्थात्‌ उन्हे इस बात से कोई प्रयोजन नही है कि देय का राजनीतिक 
प्रशाप्तन क्सिके हाथो म है, उनका काम वेवल यह है कि उन्ह मन्त्रिपरिषद, राष्ट्रपति 
या ससद द्वारा जो भी झ्ादेश दिय जाते हे वे उनका पालन करें । यदि वे समभत्ते हूँ 
कि अमुक नोति ठीक नही है तव भी उनका धर्म यही है कि वे ईमानदारी के साथ 
उसको क्रियान्वित करें । 
स्थायी कार्यपालिका अर्थात लोकसेवको के दो प्रमुख कार्य ह--(१) पहला तो 
यहु कि उनके पास जो तथ्य हो उन्हे वे राजनोतिक कार्यप्रालिका-अ्धिकारियों अर्थात्‌ 
मन्त्रियों के सामने पेश करें तथा यदि उन्हे लगता है कि मन्त्रियों की कोई नीति ठीक 
नही है या दोषपूर्ण है तो उन्हे उस बारे म मावधान कर दें | (२) दूसरा काम यह 
है कि उन्हें सर्वोच्च-कार्यपालिका अधिकारी अर्थात्‌ राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर 
से जो आदेश प्राप्त हो वे निप्ठा के साथ उनका पालन करें तथा शासन की नीतियों 
के अ्रतुप्तार काम करे । 
लोकसेवाओ्ो के सदस्य देश के नागरिक होते है परन्तु जब तक वे लोकसेब॒क 
बने रहते हैं तव तक उतके नागरिकता के भ्रधिकार सीमित रहते हैं। नागरिकता के 
तीन राजनीतिक अ्धिकारो--भत देना, निर्वाचन के लिये खड़ होना, प्रौर पद 
पाना, म से वे केवल भ्रथम और अन्तिम का ही प्रयोग कर सकते है दूसरे का नहीं 
अर्थात्‌ वे किसी निर्वाचन के लिय खड नहीं हो सकते, यदि वे वैसा करते हैं तो उन्हें 
अपने लोकसेवा सम्बन्धी पद से त्यागपन देना होगा। उन्हें यह स्वतन्त्रता है कि वे 
किसी भी राजनीतिक दन के सदस्य को अझ्रपना मत दें परन्तु उन्हे यह अधिकार नही 
है कि वे किसी राजनीतिक दल या व्यक्षित के लिय सक्रिय प्रचार कर सके तथा 
उसकी खुलेआम सहायता कर सर्क जिसमे कि उनके पद की शक्ति का प्रयोग 
होता हो । 
निष्पक्ष नियुकित--लोकतन्त्रात्मक होने के कारण हमारे सविधान ने देश के 
समस्त नागरिकों को विकास के समान अवसर दिये हे इसी प्रकार सरवारी पद पाने 
का अवसर भी सवको समान रूप से दिया गया है। परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि 
प्रत्यक व्यक्षित सरकारी-सेवा का सदस्थ बना लिया जायेगा। लोकसेवाओ का काम 
विशेष योग्यता और इझक्ति का होता है अत हमारे सविधान ने ऐसी व्यवस्था की हैकि 
लोकसेवको को निष्पक्ष टग से नियुक्त क्या जा सके। किसी पद के लिये जो योग्यता 
निर्धारित की गई है उस योग्यता वाले समस्त व्यक्ति उस पद के लिये अपना आवेदन 
पत्र भेज सकते हे तथा इस प्रकार जितने व्यक्तियों के आवेदन आते हैं उन सबके 
बीच गोग्यता फी प्रतियोगिता करा ली जाती है उसमे जो सबसे श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं 
उन्हें सेवा मे नियुक्त कर दिया जाता है। निष्पक्ष नियुक्षिया ही लोकतन्त्र की 
आधारशिला हैं यदि सोक्मेबाओो मे निष्पक्षत्रा नही होगी तो देश की शझासन-ब्ववत्या 


६० भारतीय राजनीति का विकास और सविघान 


बिगड़ जायगी और लोकतन्त्र समाप्त हो जायगा। हमारे सविधान ने इस बारे मे 
पूरी सावधानी रखी है तथा ऐसा प्रवन्ध किया है कि यह निष्पक्षता बनाये रखी 
जा सके । 


भारतीय लोकसेवाये 

सविधान के खण्ड १४ के प्रथम अध्याय म वहा गया है कि सघ और 
राज्यो के काय का सचालन करने के लिय लोकसेवाये बनाई जायेगी तथा 
जो लोग लोक्सेवाओ्रों तथा पदा पर नियुक्त किय जायेंग उनके भर्ती करने 
व उनकी सेवाओं की दक्शाये तय करने के लिय सम्बन्धित विधायिका अधि 
नियम बनायगी | सम्बन्धित विधायिका से तात्पर्य यह है कि सघीय-लोबसेवाग्रो 
के बारे में सघ-ससद और राज्यों को लोकसेवाओ के बारे म राज्यों के 
विघानमण्डल । जब॒तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती तब तक यह काम 
संघीय लोकसेवाझ्ा के लिय राष्ट्रपति और राज्यों की लोकसेवाओ के लिये राज्य- 
पाल करेंगे । 

कार्यकाल--सघ वी सुरक्षान्सेवा या लोकसेवा मे कार्य करने वाले समस्त 
व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त ([)प008 7?९88प्7८) अपने पद पर रहेगे, 
तथा राज्यो के कर्मचारी राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त । यदि किसी ऐसे कारण 
से जिसम कर्मचारी का दोप न हो राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी कर्मचारी को 
उसके पद से हटाना चाह (पद विसजेन हो जाने के कारण या ग्रधिक योग्य 
व्यक्ति की निमुविति के कारण) तो उस कमंचारी को प्रतिघन (007 678#707) 
दिया जायगा। 

सध या राज्य क कसी भी कमंचारी को किसी ऐसे भ्रधिकारी द्वारा 
उसके पद से नहीं हटाया जायगा जिसका पद उसकी नियुक्त करने वाले 
अधिकारी के पद से नीचा हो। किसी भी कर्मचारी को तब तक उसके पद 
से न तो हठाया जा सकता है ने उसकी पदावनति (पद घटाना) की जा 
सकती है जब तक कि उसे इस बात का पर्याप्त अवसर न दे दिया गया हो 
कि वह अपने विझद्ध की जाने वाली कायंबाही के विपक्ष में अपना बचाव 
दे सके । यह घारा उन मामलो म लागू नही होगी जहा व्यक्ति को ऐसे आचरण 
के परिणाम स्वरूप हटाया जा रहा हो जिसके कारण पहले ही उसे दण्ड 
आरोप (एशंण्या॥[-(878९) पर सजा मिल चुकी हो, प्रथवा जहा पद 
च्युत करने की सत्ता रखने वाला अधिकारी यह महसूस करता है कि किसी 
ऐसे कारण से जिसका उसने लिखित म उल्लेख कर दिया है उस वर्मचारी को 
बैसा अ्वसर देना व्यवह्यरिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा, या राष्ट्रपति झयवा राज्य- 
पाल यहू समभता है कि सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से उस ब्यवित को वैसा प्रवततर देता 
ठीक नही होगा । 


लोकसेवाये हद 


अखिल भारतीय सेवायें--यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने 
वाने सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह निश्चय कर देती है कि राष्ट्रीय 
टिंत की दृष्टि से एक या अनेक अखिल मास्तीय सेवायें बनाना ग्वश्यक है जो 
संघ और राज्यों दोनों के काम आय तो ससद विधि बनाकर उसवी व्यवस्था 
कर सकतो है । इस ग्रनुच्छेद के भ्रन्तगंत भारतीय प्रशामकीय सेवा ([छवाशा 00- 
ग्रंशो5ाए8 5867506), व भारतीय पुलिस सेवा ([0087७ ऐ0॥68 
867९08७) का उल्लेणफ संविधान म किया गया है परन्तु उसके बाद भारतोय 
लेखा तथा सेसा-परीक्षण सेवा ([तभाव 80८00705 6. 80०॥: ४७१९7८७) व 
भारतोय अरप्यसेवा ([90709 07630 567506) आदि दूसरी कुछ सेवायें भी 
अखिल भारतीय स्तर पर शुरू वी गई हैं। 

ग्रखिल भारतीय सेवाद्रों वे सदस्य सध-शासन म गृहमन्यालय के ग्राघीन 
होते है तथा उनबा नियन्त्रण सघीय लोवसेवा झ्ायोग के द्वारा होता है। जब वे राज्यो 
भ सेवा करने वे लिये भेजे जाते हे तो राज्य का शासन उनको न पदच्युत कर 
सकता है और ने वह उसकी पदावनति कर खब॒ता है, वह या तो संघ सरवार 
से कहकर उन्हे अपने यहा से हटवा सक्‍ता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
स्थानान्तरिल कर सक्षता है। जब वे राज्यों की सेवा मे होते हूँ तव उनके वेतन 
भत्ते आदि सम्बन्धित राज्य के कोप से दिय जाते हे । प्राय सभी राज्यों म॑ 
समस्त महत्वपूर्ण पदों पर अखिल भारतीय सेवाओ्ो के सदस्य काम करते है, 
जैसे प्रत्यक्ष जिला-क्लक्टर सामान्यत. भारतोय प्रश्यासकीय सेवा (] ४ 8) वा 
सदस्य होता है । 

च्धीय लोकसेबायें--सघीय लोक्सेवाओ म से कुछ के नाम हम यहा गिता 
सकते हे--भारतीय प्रद्मामकीय सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, 
भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षण सेवा, सैनित्र लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा 
सेवा, , भारतीय तटकर व मदकर मेवा, भारतीय आयकर सेवा, भारतीय डाक्सार 
सेवा, भारतीय अरण्य सेवा । 

राज्य-लोक्सेवायें -राज्यो म भी विव्रिय कार्यों को पूर्ति के लिय अनेक 
लोकसेवायें बनाई गई है, इनमें प्रमुख य ह“ें--राज्य प्रशासकोय सेवा, राज्य 
पुलिस सेवा, राज्य शिक्षा सेवा, राज्य स्वास्थ्य सेवा, राज्य अरुण्य सेवा, 
राज्य विश्वकर्म सेवा (अरप्य का गभ्रष है फोरेस्ट और विस्वक्म॑ का 
इंजीनियरिंग) । 

इनके अतिरिक्त कृषि, सिंचाई, समाज कल्याण आदि अनेक विभागों 
के लिये सैक्डो कार्यकर्ता राज्य में काम करते हैँ। सेवाओं का वर्गीकरण प्रथम, 
द्वितीय, दृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में किया गया है।आशा है कि समाजवाद 
के विकास के साथ ही हमारा यह श्रेणि-विमाजत मिटेगा नहीं तो कम से कम घट 
तो जायेगा ही । 


४६२ भारतीय राजनीति वा विकाय झौर सविधात 


लोकसेवा आयोग 


(?पए॥6 567श68 (00॥88075) 


स्विधान के चौदहवें खण्ड के दूसरे अध्याय मे लोकसेवा आयोगो वा वर्णन 
किया गया है। उसम कहा गया है वि सघीय सेवाओं के लिए एक तोकसेवा झआायोग 
होगा तथा प्रत्यक राज्य के लिय एक-एक लोक्सेवा आयोग होगा। यदि द्ोया 
अधिक राज्या वे विधान भण्डल ऐसा निर्णय करें वि उनके लिए एक सम्मिलित 
लोकसेवा झ्रायोग बताया जायगा तो ससद सयुवत राज्य लोकसंवर आयोग के लिए 
व्यवस्था कर सकती है जिसे सयुकक्‍त आ्रायोग कहा जायगा । 

यदि किसी समय क्सी राज्य का राज्यपाल सघीय लोकसेवा झायोग से 
प्रार्थना करे कि वह राज्य की कसी ऐसी या गनेक या सब ग्रावश्यक्ताओ वो पूरा 
करे तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने पर वह वैसा कर सकता है 

नियुक्तिया--सघीय लोकसेवा श्रायोग झौर मयुक्‍त आयोग के सदस्यों और 
अध्यक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा राज्य-्तोक्सेवा ग्रायोग के सदस्यों गौर 
अध्यक्ष वी नियुवित राज्यपाल करेगा । 

किसी भी लोक्सेवा आयोग के सदस्यो म से लगभग झाधे सदस्य ऐसे होने 
चाहिपें जो अपनी इस नियुक्ति के समय कम से कम दस वर्ष तक सघ या राज्य 
मरवार के अ्रन्तगंत सेवा कर चुके हो । 

कार्यकाल--लोक्सेवा आयोगो के सदस्य अपनी नियुवित के समय से केवल 
छह दर्प “क भ्रपने पद पर रह सकते है तथा वह अवधि पूरी हो जाने पर उन्हे 
दोबारा उस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि संघीय लोवसेवा 
आयोग वा काई सदस्य छह वध पूरे होने से पहले ही ६५ घपं की अवस्था प्राप्त कर 
लेता है तो वह सेवा से निवृत्त हो जायगा तथा सयुकत या राज्य लोकसेवा झ्लायोगों वे 
सदस्य ६० वध की आरायु प्राप्त कर लने पर निवृत्त हो जायेंग । 

पद पुक्ति--सघीय और सयुवत झ्रायोगो के सदस्य राष्ट्रपति को झपना त्याग- 
पतन देवर वार्यमुवत हो सकते ह तथा राज्य आायोगो के सदस्य अपने अपने सम्बन्धित 
राज्यपाल की त्यागपन दे सकते हैं । 

सविधान ने इसवे अतिरिक्त यह भी कहा है कि राष्ट्रपति किसी भी लोव- 
सेवा आयोग के त्रिसी भी सदस्य या अध्यक्ष को निम्न ग्राघारों पर पदच्यु्त वर 
सकता है यदि वह-- 

१ किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गय्य हो। 

२ अपने पद के प्रतिरिक्त कोई दूसरी वैतनिय-्सेवा करने लगा हो । 

३ राष्ट्रपति के विचार से शारीरिक या मानसिक प्रयोग्यता दे वारण झपने 
पृद पर रहने के अयोग्य हो गया हो । 

% यदि राष्ट्रपति वो लगता है कि क्सी लोवसेवा झायोग दे विसी सदस्य 


लोक मेवाये डध्रे 


या भ्रष्यक्ष ने अनुचित व्यवहार कया है तो वह उस मामले को जाच के लिय 
सर्वोच्चि-म्थायालय वे पास भेज सकता है तथा सर्वोच्च-न्यायालय उसके बारे मे जाच 
करने के बाद यदि यह सिफारिश करता है वि उस व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गय 
आरोप सिद्ध हो गय हैं तथा उस बारण से उसे उसके पद से हठा देना चाहिय तब 
राष्ट्रपति उगे हटा देगा। यहा यह बात ध्यान देने योग्य है विः राज्यो के लोकसेवा 
आयोग बे सदस्या और अध्यक्ष को हटाने वी शबित भी राष्ट्रपति वे ही पास है 
राज्यपान के पारा नही है । 
ऐसी स्थिति म जबकि राष्ट्रपति मे किसी सदस्य या अ्रध्यक्ष के विरुद्ध किसी 
आरोप की जाच वा वाम सार्वोच्च-न्यायालय को सौपा है यदि प्रावश्यव समभा जाय 
तो संघीय और सयुकत ग्रायेगो के सदस्यो या अध्यक्षों को राष्ट्रपति और राज्य- 
आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को जो भी आरोपों से सम्बन्धित हो राज्यपाल 
निल्म्बिद (5059070) कर सकता है। 
अनुचित व्यवहार के' झारोप म ऐसे मामते आाते हैँ जंसे वि बिसी लोकसेवा 
आयोग वा कोई सदस्य या अध्यक्ष भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दियः गये 
क्सी ठेके से किसी प्रकार सम्बन्धित हो जाता है या उसमे उसका कोई हिंत निहित 
हो जाता है या वह उससे होने वाले लाभ म किसी प्रकार भागीदार हो जाता है 
तथा किसी व्यापारिक सस्था के दूसरे सदस्यो के साथ उसके लाभ या वेतन में 
हिस्सेदार हो जाता है। ऐसे मामलो वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के पास 
भेजता है । 

श्रायोग के सदस्य भ्रौर फार्य की दक्चायें--सघीय भौर सयुक्त आयोगो में 
क्तिने सदस्य होगे यह राष्ट्रपत्ति तय करता है तथा राज्य आयोग म कितने होगे यह्‌ 
राज्यपाल निर्णय करता है । इसी प्रकार उनके कार्य की दशाओ्ं का निश्चय भी 
किया जाता है। ग्लायोगो के भय कार्यकर्ताओं के बारे मे भी इसी रीति से निर्णय 
होता है । 

सविधान ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि आयोग के किसी सदस्य की 
नियुवित के बाद उसके वेतन भत्ते या काम की दशाओं म वोई ऐसा परिवर्तन नहीं 
क्या जा सकता जिससे उसे हानि होने की सम्भावना हो। 

श्रायोग के सदस्यो और अष्यक्षो पर प्रतिबन्ध--किसी भी श्रायोग के सदस्य 
और भ्रध्यक्ष सेवा से निवृत्त हरेने के बाद निम्न झर्तों से वधे रहेगे-- 

१ सघीय-लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष भारत या राज्य सरकारों मे किसी 
भी वैतनिक पद पर नियुवत्त नही किया जा सकेगा । 

३ किसी राज्य-लोक्सेवा-आयोग का अध्यक्ष सधीय लोक्सेवा झ्रायोग का 
सदस्य या अध्यक्ष अथदा किसी दूसरे राज्य के लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया 
जा सवता है इसके अतिरिकत वह भारत या किसी राज्य सरकार के आधीन कोई 
दूसरा पद ग्रहण नद्दी कर सकता । 


है भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


३ अध्यक्ष को छोड़कर सघीय आयोग का कोई सदस्य सघीय -झ्ायोग या 
राज्य लोक्मेवान्झ्रायोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है वह इसके अतिरिक्त दूसरा 
काई भी वैतनिक पद भारत या राज्यसरक्‍ारा के आधीन ग्रहण नही कर सकता । 

४ अध्यक्ष का छोडकर क्सी राज्यन्लोक्सेवा श्रायोग का कोई सदस्य ग्रपते 
राज्य या क्सी दूसरे राज्य के लोक्सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, 
अथवा वह संघीय लोकेसेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बवाया जा सकता है परन्तु 
इमके' ग्रतिरिवत और कोई दूसरा वैतनिक पद बह भारत या किसी राज्य सरकार के 
आाधीन ग्रहण नहीं कर सकता 


लोक्सेवा आयोगो का कार्य 


सबविधान में लोक्सेवा झ्रायोगो के निम्न कार्यों का उल्लेख किया गया है--+ 

१ संघीय और राज्य लोकसेवा आयोग क्रमश सघ झौर राज्यो की सेवाग्नो भ 
नियुक्ति करने के लिप परीक्षाआ का सचालन करेंग । 

२ यदि बिस्ती समय दो या अ्रधिक राज्य सघीय ब्रायोग से यह प्रार्थना करें 
हि वह उह किन्‍ही ऐसी सेवाओ म सयुकत रूप से भर्ती वरने की योजनायें बनाने 
और उनका सचालन करने में सहायता दे जिनके लिय विशेष योग्यता वात व्यक्तियों 
की झावश्यक्ता होती है तो संघीय आयोग का यह कतंव्य होता कि वह उनकी 
सहायता करे । 

३ सधीय और राज्य आयोगा से अपने-श्पने क्षेत्र म निम्न मामला म परासर्श 
माया जायगा-+ 

(क) समस्त झस॑निक सेवाग्रो और पदों के लिय भर्ती करने से सम्बन्धित 
सव मामना भे, 

(ख) असंनिक सेवाझ्ो और पदो पर नियुक्ति, एक असंनिक सेवा से दुसरी 
ग्रमेतिव सेवा म स्थानातरण या पदोतति तथा नियुक्ति, पदोन्नति व स्थानांतरण के 
लिय उम्मीदवारों वी योग्यता के सम्बन्ध म व्यवहार क्यि जाने वाल पिद्धान्तों के 
तय करने म, 

(ग) भारत सरकार या राज्य सरकार वे अन्तगंत असनिक पद पर वाम 
वरने वाले क्सी ध्यक्तित के विरुद्ध अनुशासन वी कार्यवाही तथा उससे सम्बन्धित 
स्मरण-पत्र या भ्रावेदन आदि के बारे म, 

(घ) ऐसे मामला में जहा क्सी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत या राज्य 
सरकार वे आघीन किसी असेनिक पद पर वाम वर रहा है या पर चुत है या 
बक्रिटिय शासन काल मे वर चुका है या किसी देशी राज्य में काम कर चुका है, यह 
मांग की गईं हो कि उसे किसो ऐसे मुकदमे पर खच हुई राशि भारत या राज्य वी 
सचित निधि म॑ से दिलाई जाये जो उस पर विसी ऐसे काम के! लिये चलाया ग्रया 
था जिसे वहू झपने पद से सधित वर्तेब्य को पूरा करने के लिये वर रहा था, 


लोकसेवायें ्ध् 


(च) ऐसे मामलों में जिनमे उपरोक्त प्रकार का व्यक्ति सरकारी काम के 
सिलसिले में आने वाली चोट या चोटों के लिये कोई निवृत्ति-वेतव (पेंशन) मायता 
हो, ठथा इस भामले में भी कि उसे कितनी राशि दी जाये । 

(७) राष्ट्रपति या राज्यपाल सघीय या राज्य झ्रायोग से कसी भी मामले 
में परामझशें माग सकता है, साथ ही वह पहले से यह घोषणा कर सकता है कि सध 
या राज्य की दूसरी सेवाओं के बारे मे वह क्नि-कित सामलो में लोकसेवा झायोग 
का परामर्श लेगा और किनिम नहीं | 

राष्ट्रपति या राज्यपाल लोकसेवा झायोग के परामर्श से जो नियम बनाता 
है वे कम से कम चोंदह दिन तक चर्चा और निर्णय के लिय ससद या राज्य-विधान- 
मण्डल के सामने रखे जायेंगे, तथा वे जिस श्रकार उन्हे स्वीकार करेंगे उस प्रकार 
उन्हे लागू क्या जायेगा । 

ससद सधीय आयोग के और राज्य विधानमण्डल राज्य-प्रायोग के कार्यक्षेत्र 
का वित्तार कर सकती है। 

लोवसेवा झयोगों का समस्त व्यय सघ में भारत की सचित निधि पर और 
राज्यों मे उनकी सचित निधि पर भारित होगा । 

ग्रायोगो के प्रतिवेदन--सविधान ने कहा है कि सघीय लोक्सेवा प्रायोग 
प्रतिवर्ष अपने कार्यों का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेगा तथा राष्ट्र 
पति उस प्रतिवेदद को एक ऐसे स्मरण पत्र के साथ दोनों सदनों के सामने रखेगा 
जिसमे बताया जायगा कि यदि किन्‍्ही मामलों म भ्रायोग की सिफारिश नही मानो 
गई है तो उसका क्या कारण है। 

इसी प्रत्रार की कार्यवाही इस बारे म राज्यो म की जायगी, वहा प्रति- 
चेदन राज्यपाल के सामने प्ञ क्या जायगा तथा बह राज्य के विधातमण्डल वो 

यहे बतायगा कि यदि आयोग वी सिफारिशों विन्ही अवसरो पर नही मानी गई है तो 
उनका क्‍या कारण है । 


लोकसेवा श्रायोग की निष्पक्षता 


जैसा हम आरम्भ में कह चुक्रे हे तोक्तन्त्र के भीदर सरकारी पदो पर 
नियुक्तियो म अधिक से अधिक निष्पक्षता का व्यवहार होना चाहिये, नियुक्तिया 
और पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जानी चाहिय । इसके लिय यह आवश्यक 
है कि इस कायम को करने काला आायोय अर्थात लरेक्सेवा आयोग सरकार के दबाव 
से छझोत्॒ उसी प्रकार मुब॒त होना चाहिये जिस प्रकार न्यायालय । नियुक्तियों में भी 
न्याय का तत्व समावेश करन की श्रावश्यकता है यह न्याय दोहरा होता है, एक 
तो व्यक्ति के प्रति दूसरा सम्राज के प्रत्ति ) व्यक्त के प्रति न्याय मे हमारा प्रयोजन 
यह है हि आयोग को यह सावधानी रखनो चाहिये कि ऐसा न होने पायें कि 
योग्य उम्मीदवार के रहते हुए अयोग्य या कम योग्यता वाला उम्मीदवार सेवा के 


जए३ भारतीय राजनीति का विकास और सदिधान 


लिये भर्ती कर लिया जाये, समाज के प्रति व्याय भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, 
यदि अयोग्य व्यक्तियों को राज्य के पदों पर नियुवत कर दिया जाता है तो 
वह तिश्चित रूप से समाज को हानि करने वाला है। समाज के साथ तभी न्याय हो 
सकता है जब कि आयोग योग्यतम व्यक्ति को सरकारी पदो के लिग्रे चुने भौर उन्हे 
नियुक्ति व पदोन्नति दें । 

ऐसा करने के लिये सविधान ने उसे सरकारी दबाव से बहुत मुक्त रखा है, 
उद्याहरण के लिय उस पर होने वाला व्यय सचित निधि पर भारित होता है श्र्थात्‌ 
ससद झौर राज्यों के विधानमण्डल उस पर मत नही देते, उसके सदस्यों के 
वेतन भत्ते और दूसरे लाभ उनके कार्यकाल मे घटाय नहीं जा सकते, उसके 
सदस्पो के निवृत्त होने पर वे दूसरी सरकारी नौकरियों मे नहीं जा सकते, उन्हें 
क्रेबल राष्ट्रपति ही हटा सकता है वह भी तब जबकि सर्वोक्च-न्यायालय उन्हें 
दोधी पाये भर राष्ट्रपति से उन्हे हटान की प्रिफारिश करे, तथा जब लोक- 
सेवा आयोग की सिफारिशें नही मानी जाती तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को 
यह बताना पडता है कि वैसा क्‍यों हुआ । इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा 
सविधान इस दिलद्यास खूब सतर्क रहा है श्लोर उसने एक ऐसी व्यवस्था का 
निर्माण किया है जिसमे यदि हम चाहे तो ईमानदार और निष्पक्ष रह सकते हैँ । 
जहा तक कानून का सम्बन्ध है उसम तो कोई दोप है नहीं, उसके बावजूद भी यदि 
हमारे यह्य निष्पक्षता न रह पाती हो तो वह हमारे चरित्र का दोष माना जायेगा 
सबिधान का नही, इस बारे में हम सभी को सोचना होगा तथा अपने लिये यह 
निर्णय करना होगा कि हम सविधान के प्रति पुरी तरह वफादार रहेगे तथा उसे ऐसे 
कानूत का ढाचा नही मानेंगे जिसकी आख मे जब बन पडे तब घूल भोंक कर बुद्धि 
मान बना जाये, वरत हम उसे अपने जीवन के शाइवत मूल्यों का प्रहरी सम तथा 
सकता के साथ चेप्टा करें कि हम अपनी राष्ट्रमक्ति के नाते प्रपने सविधान के शब्द 
भौर उसकी आत्मा दोनों का पूरी तरह निर्वाह करें। 


लोकसेवायें और मम्त्रिपरिषद 


प्रस्तुत प्रध्याय के भारम्भ में हमने कार्यपालिका के स्वरूप का विश्लेषण 
किया है यहा हम यह बताना चाहते हैं कि लोक्सेवको और मसम्त्रियो के बोच बया 
सम्बन्ध होता है। नदी कहती है कि पानी आता है और जाता है परन्तु में सदा 
बहतो रहती हू, सदी मे हाथ डाले भ्रोर सतिकाल कर फिर डाले तो बह यहसे 
चाला जल हमारे हाथ नहीं आयेगा वह तो क्तिती ही दूर निकल चुका होगा । ठीक 
इसी प्रकार मस्निपरिषद और सरवार का सम्बन्ध है। सरकार एक निरन्तर प्रवाहित 
होने वाली नदी है प्रोर मन्द्रिपरिपद उसमे घाने और जाने वाला जल है जो कभी 
स्पिर नही रहता | सरवार रूपी नदी का निरन्तर प्रवाह विसिके कारण बना रहता 
है? इप प्रश्न का उत्तर देना हो तो हम कहेंगे कि शोकसेवको के कारण, पे सरकार के 


लोकसेवार्ये डद७ 


स्थायी तत्व हैं ! 
इन दीतो के सम्बन्ध के बारे मे यह कहा जा सकता है कि मन्‍्सी प्रपने 
विभाग में एक नौसिखिया (8778/677) होता है भौर लोकसेवा का सदस्य 
विशेषज्ञ (506४४) । मस्त्री नीति के लिये उत्तरदायी होता है भौर लोकसेवक 
उनको क्रियान्वित करने के लिय | नीतिया जब तक नहीं बनती या उन पर 
अन्तिम निर्णय नही होता तब तक लोकसेवक को अधिकार है कि वह उनके 
बारे म पूछे जाने पर और कई बार बिना पूछे हुए भी अपना मत मन्‍्त्रौं को 
दे दे, साथ ही उससे सम्बन्धित ग्रावश्यक रेकाई और दूसरी सामग्री भी मन्‍्त्री के 
सामने पेश कर दे । मनन्‍नी का कर्तव्य है कि वह लोकसेवक की बात ध्यान से सुने 
आऔर उसके विभाग के बारे म उसकी विज्ञेप योग्यता व अनुमव का सम्मान करे, यह 
श्रावश्यक नही हैँ कि वह उसकी बात माने ही परन्तु यह आवश्यक है कि वह उसकी 
श्रालोचना के लिय उससे अप्रसन्न न हो, बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र मे कहा गया हूँ कि 
मन्‍्नकाले न कीपयत अर्थात भन्‍्त्रणा (सलाह) करते समय प्रतिकूल विचार झ्ाने 
पर भी लोकसेवक पर नाराज नही होना चाहिय सचिव के मत का सम्मान करना 
चाहिय । सचिव (980४४७४9) का कर्तव्य हूँ कि यदि वह किसी नीति में गम्भीर 
दोष देखता है तो वह उसके दुष्परिणामों के बारे में मन्‍्त्री को सचेत कर दे इस पर 
भी यावि यह नीति बन जाती हैँ तो घूरी शक्ति के साथ उराकी सफलता के लिये 
काम करे । नीति बन जाने के बाद बह उसकी आलोचना नही कर सकता सेना के 
सिपाही की भाति तब तो उसे बस काम करना और मरना हूँ यह नही पूछता कि 
कौसे भ्रौर क्यो । 
मत्रियी का विशेषज्ञ न होता अच्छा माना गया है क्योकि यदि किसी विभाग 
के राजनीतिक और स्थायी दोनो अध्यक्ष विशपज्ञ होग तो उनके बीच वात-बात में 
मतभेद होग और विभाग का काम डृव जायगा। मत्री का काम केवल इतना है कि 
वह अपने विभाग मे लोकहित की प्रवृत्ति को सचारित करे तथा शेष काम लोकसेवक 
के लिय छोड दे । दोनों वे मध्य अधिक्तम सहयोग होने पर ही प्रशासन म कुशलता 
झा सकती हैँ । यदि लोकसेवार्यें निरकुश हो जायें तो लोकतत्र के स्थान पर कर्म- 
चारीतत्र (384070०४०५9 ) स्थापित हो जायगा और समाज लोकतनन्‍्त्र के लाभ 
से वचित हो जायगा । 


अध्याय १६ 
प्रमुख श्रधिकारी, श्रायोय, समिति व परियद्‌ 


“भारत का महान्यायवादी, नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक, अन्तर्रोज्य- 
वारिएज्य अधिकारी, अनुसूचित व आदिम जाति अधिकारी, पिछडी जाति 
सुधार शायोग, वित्त आयोग, राष्ट्रभापा आयोग, निर्वाचच आयोग, राष्ट्र 
भाषा समित्ति, अ्रन्तर्राज्य-परिपद व अन्य 7 

सविधान के विभिन्न झनुच्छेदों मे झ्नेक अधिकारियों, श्रायोगो, समिति व॑ 
परिषदों का उल्लेख किया गया है उनमे से कुछ प्रमुख का वर्णन प्रस्तुत अध्याय में 
किया जा रहा है । 


प्रमुख श्रधिकारी 


१ महास्यायवादी--सविघान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया है 
कि वह एक ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जिसम सर्वोच्च" 
न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता हो । महान्यायवादी (8॥007769-08- 
0679) का कर्तव्य यह होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे सब मामलो मे परामर्श 
दे शिनका सम्बन्ध बेघानिक प्रशनो से हो, तथा ऐसे दूसरे काम करे जो उसे राष्ट्रपति 
द्वारा या ससद की विधि द्वारा उसे सौपे जायें ) अपने कतंव्यो की प्रू्ति के लिये वह 
भारत के प्रत्यक न्यायालय मे सुनवाई का अधिकार रखता है । 

इसके झ्रतिरिकत उसे यह अधिकार भी है दि यह किसी समय सक्षद के एक 
या दोनो संदनो म किसी प्रइन पर भाषण दे सके तथा ससद को किसी समिति के 
सामने प्रपना विचार रख सके, वह समंद की समितियों का सदस्य बनाया जा सकता 
है तथा उनकी कार्यवाही में भाम ले सकता है १ 

महान्यायवादी को वह वेतन और भत्ता आदि मिलेगा जो कि उसके लिये 
राष्ट्रपति तय करेगा तथा वह राष्ट्रपति के प्रशाद-काल मे झपने पद पर रहेगा। 

5२ लियात्रक्महालेखा परोक्षकू--+मारत के स्लय शक विवलत्रफनमहास्मिशो- 
परीक्षक (#प्रता07 दे, (07967067 0006८०)) की नियुक्ति का झधिकार 
राष्ट्रपति को दिया यया है। उसबवा वेतन, भत्ता भौर सेवा की दूसरी सब दार्े ससद 
हारा तय की जायेंगी। परन्तु ससद को यह अभ्रधिकार नहीं है कि वह उसके वार्यकाल 

में उसके वेतन भादि को कम कर सके ॥ यह व्यवस्था इसलिय वी गई हैं जिससे कि 
बह निर्म यता पूर्वक झ्पना काम पर सके तथा उसे झपना वेतत भादि कम होने की 


प्रमुख प्रधिकारी, श्रायोग, समिति व परिषद धद्६ 


कोई भ्राशंका न हो । 

वह निम्नलिखित काये करेगा-- 

१ भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग (&एव$ 0996-) और लेखा-विभाग 
(80०७0१788 70896 ) मे काम करने वाले व्यवितयों की सेवा-शर्तों तथा झपनी 
प्रशासकीय शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा माये जाने पर सलाह देता, 

२ राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करके सघ श्र राज्यो में लेखा (8&000- 
ए४५७) रखने की पद्धति तिश्चित करना, 

३ संघ के लेखे सम्बन्धी वापिक प्रतिवेदन (/0७09078) राष्ट्रपति के सामने 
तथा 'राज्यो के लेखे का प्रतिवेदन राज्यपालो के सामने प्रस्तुत करना, तथा 

४ संघीय सरकार राज्य सरकारों और अन्य सस्थाश्री के लेखे के सम्बन्ध 
मे-सतद द्वारा निर्धारित कतंव्यों का पालन करना । 

पद का सहत्व--नियन्त्रक महा-लेखा परीक्षक वास्तव म संसद और विधान- 
भण्डलो का एक सहायक अधिकारी है, वह ससद की झोर से सरकार के व्यय की 
जाव करता है, वह यह देखता है कि ससद में और राज्यो के विधानमण्डलो ने जिस 
काम के लिए धन स्वीकार किया था, वह उसी के लिये व्यय हुआ है या नहीं । वह 
यह भी देखता है कि सरकारो ने धन का दुरुपयोग तो नहीं किया है, यदि बहू 
समभता है कि वैसा हुआ है तो वह संघ के बारे में ससद को तथा राज्यो के बारे मे 
उनके विधानमण्डलो को दँसी सूचना अपने प्रतिवेदन में देता है । 

पिछले दिनों भारत के नियन्‍्तक मसहा-नेखापरीक्षक ने अपने वापिक प्रतिवेदव 
में सुरक्षा-मन्‍्त्रालय द्वारा गत वर्ष मे किय गय व्यय की आलोचना की भौर यह 
प्रतिवेदन सयोग से ठीक उस समय ससद की मेज पर पहुचा जबकि ससद सुरक्षा- 
मन्त्रलय की श्रागामी वर्ष की भाग्रो पर विचार कर रही थी, इससे सुरक्षा मस्री 
और उनके कुछ मित्रों को ऐसा लगा कि नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक का उस समय 
प्रतिवेदन पेश करना भ्रतुच्तित थार । इस आधार पर ससद में उसकी बहुत आलोचना 
की ग़ई। उस झालोचता का उत्तर देते हुए वित्त-मस्ती श्री मोरारजी देसाई ने कहा 
कि, “किसी लोकतान्त्रिक श्रासन में एक स्वतस्त्र न्यायपालिका और स्वतन्त्र लेखा 
परीक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । भरत. यदि उनकी आलोचना की जाती है तो 
यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ।” .. ..इसी संदर्भ मे उन्होने दूसरे अवसर पर ससद 

में कहा कि, “नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक को मविधात में असाधारण स्थान दिया गया 
है अत न तो उसकी सत्ता के बारे में शका की जानी चाहिये और न उसके झाचरण 
के बारे में चर्चा की जानी चाहिये ।” उन्होने यह भी बताया कि वह अपना वाधिक 
प्रतिवेदन वित्त-मत्तालय के द्वारा राष्ट्रपति को भेजता है, तथा वित्त-मन्त्रालय यह्‌ 
तय करता है कि उसे कब ससद के सामने पेश किया जाये 4 

इसी अइन पर बोलते हुए संसत्सदस्य श्री फ्रंक एन्थनी ने लोकसभा में कहा 
कि, “लेखा-परीक्षण सम्बन्धी विधियाँ नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक पर इस प्रकार का 
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कोई प्रतिबन्ध नही लगाती कि वह कब किस मामले को संसद के ध्यान में लाये या 
ने लाये । सविधान निर्माताश्रो ने उसे एक असाधारण स्थान प्रदान किया है । उसका 
स्थान न्यायाधीशों से भी ऊंचा है । यह उसका कर्तव्य और अधिकार है कि वह 
ससद के सामने श्रपना प्रतिवेदन रखे । .. उसने बिना किसी देरी के सुरक्षा मस्ता- 
लय की लेखा-परीक्षण रिपोर्ट लोकसभा के सामने रखी इसके लिये वह बघाई का पात्र 
है । उस्से संविधान ने असाधारण दकितिया जान वूक कर दी हैं।” (२१ अप्रैल १६६०) 

निष्पक्षता का प्रबन्ध--स विधान ने उसकी निष्पक्षता बनाये रखने के लिये 
निम्न प्रवन्ध किया है-- 

१ उसके वेतन और भत्ते तथा उसके कार्यालय से सम्बन्धित समस्त व्यय 
भारत की सचित निधि पर भारित होता है उसके बारे में संसद को मत देने का 
अधिकार नही है । 

२. उसके वेतन और भत्ते आदि उसके काय्यंकाल म घटाये नहीं जा सकते । 

३ वह अपने पद पर ६५ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा, तथा सेवा 
निवृत्त होने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के श्रन्तर्गत कोई 
बैततनिक सेवा नही कर सकेगा । 

४ उसे राष्ट्रपति द्वारा केवल उस प्रकार ही हठाया जा सकता है जिस प्रकार 
ससद की स्वीकृति मिलने पर मसर्वोच्च-न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता 
है । इस प्रकार वह कार्यपालिका के दबाव से सर्वथा मुक्त है । 

३. प्रस्तर्राज्य वारिज्य भ्रधिफारी--सविधान के अतुच्छेद ३०७ ने ससद को 
यह अधिकार दिया है कि वह अपनी विधि द्वारा एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करे 
जो निम्न कार्य करे-- 

सारे भारत में व्यापार वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता की रक्षा 
करना, यदि सार्वजनिक हित की दृष्टि से ससद ने इस पर कोई प्रतित्रध लगाये हो 
तो उनका पालन कराना, यह देखना कि ससद या राज्यो के विधानमण्डल इस प्रकार 
का कोई नियम न बनांवें जिसके द्वारा राज्यों के बीच किये जाने वाले व्यवहार में 
भेदभाव पैदा हो, तथा यह ध्यान रखना कि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ 
होने वाले व्यापार पर कोई ऐसे ग्रनुच्चित प्रतिबन्‍्ध न लगावे जो संविधान की घाराओों 
के विपरीत हो । 

४ प्रमुसुचित व ग्रादिमजाति भ्रधिकारी--सविधान के झनुच्छेद हे३८के 
अनुत्तार राष्ट्रपति एक ऐसे फिशेषा आधिकाते की नियुक्तित करता है जो इना जशहिप्ऐ 
को दी जानी वाली विशेष सुविधाश्रो के बारे में सब मामलो पर जाच करेगा तथा 
समय-समय पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के सामने पेश करेगा। राष्ट्रपति उस 
प्रतिवेदन को ससद के दोनो स्दनों के सामने रखायेगा । 

४. भाषायों अल्पसद्यकू अधिकारी--संविधान के अनुच्छेद ३४० 'ब' मे वहा 
गया है कि राष्ट्रपति एक भाषायी-अल्पसल्यक-अधिकारी (,5०8००६९४-)४१४०- 
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ग॥7 0|॥087) की नियुक्ति करेगा जिसका काम ग्रह होगा कि वह संविधान के 
भन्तर्गंत भाषायी भ्रल्पसख्यकों को जो सुरक्षा प्रदान की गई है उससे सवधित भ्रत्यक 
मामले म समय-समय पर राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दे । राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन 
को ससद के दोनों सदनों के सामने रखायगा तथा उसे सब्बन्धित्त राज्यन्सरकार 
को भेजेगा । 


प्रभुख ग्रायोग, समिति व परिषद्‌ 


६ पिछड़ी जाति सुधार श्रायोग--सविधान के अनुच्छेद ३४० के भ्रतुसार 
राष्ट्रपति एक शझ्रायोग बनाता है जिसका काम यह है कि वह भारत में सामाजिक और 
शैक्षणिक दृष्टि से पिछई हुए वर्गों की दशाझ्रो की खोज करे तथा यह पता लगाय कि 
वे किन दह्माप्रो सं परिश्रम करते ह। यह आयोग अपनो सिफारिश राष्ट्रपति को 
देगा जिनम वह बतायगा कि उनवी दशा सुधारने के लिय भारत और राज्य सरकारो 
को क्या क्या कठ्म उठाने चाहिये उनके सुधार के लिय कितनी राशि ब्यय की जानो 
चाहिय तथा उथ राशि को किस प्रकार व्यय किया जाना चाहिय । 

इस झ्रायोग की सिफारिशों की प्रतितिषि राष्ट्रपति ससद के दोनों सदनों के 
सामने अपने स्मरण पत्र के साथ पेश फरेगा। उसके स्मरण पत्र में बताया जायगा 
कि सरकार ने उन सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिय क्या कदम उठाय हैं। 

७ विस आयोग (7709000-()00॥788070 )--सविधान के अनुच्छेद 
२५० में बताया गया है कि राष्ट्रपति सबिधान के लाग होने के दो वर्ष के भीतर 
अर्थात १६५२ त्तक एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा तथा उसके बाद हूर पाचवे 
वर्ष या यदि वहू श्रावश्यक समझे तो उसस पहले उस वित्त आयोग का पुनर्गठन करेगा । 
इस आयोग स एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होग, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति 
करेगा, परन्तु उनकी योग्यत। के बारे में ससद नियम बनायगी वह यह भी तय करेगी 
कि इने व्यक्तियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाथ। 

आयोग निम्ब मामला म राष्ट्रपति के सामने अपना प्रतिवेदन पेश करेया--- 
सविधान के अ तगंत जिन करो से होने वाली झ्राय को सघ व राज्यो के बीच बाटा 
जाना है उसे किस प्रकार बाटा जाय तथा राज्या कोजो अश्ञ प्राप्त होता है उसे 
राज्यो से किस प्रकार वितरित किया जाय, भारत की स्चित निधि म से राज्यों को 
कित सिद्धान्तों के आधार पर सहायता अनुदान दिय जाये , उनके श्रतिरिक्‍त राष्ट्रीय 

स्थिरता की दृष्टि से राष्ट्रपति उसे जो कोई और बिपय सोपे । 

राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों और उनके आधार पर सरकार द्वरा 
की गई कायवाही का विवरण ससद के दोनो सदना के सामने रखवाता है। 

ऊ. राष्ट्रभाषा आयोग--सविधान के अनुच्छेद ३४४ के अनुसार राष्ट्रपति 
को स्धान लागू होने के फाचकें और दसरें वर्ष म एक राष्ट्रभाषा आयोग की नियुक्ति 
क्रमी थी जो यह कर चुका है॥ आयोग म एक अध्यक्ष और विविध भारतीय भाषाश्रो 


७२ भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


के प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये हैं । 

आयोग को सविधान ने यह क्तंव्य सौंपा है वि वह राष्ट्रपति को निम्न बातों 
के बारे मे भ्रपनी सिफारिशें दे--सघ सरकार में सरकारी कामकाज के लिये हिंदी का 
उत्तरोत्तर अ्रधिक प्रयोग हो सघ मरकार मे पूरी तरह या आशिक तौर पर भ ग्रेजी 
भाषा का प्रयोग बन्द हो न्यायालयों म किस भाषा क्यृ प्रयोग किया जाये, सघ सरकार 
के प्रयोग मे आने वाले अ को का स्वरूप क्या हो, तथा सघ की राजभाषा व सघ और 
किसी राज्य के बीच ग्रथवा एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच व्यवहार में आने वाली 
भाषा व उसके प्रयोग के बारे मे राष्ट्रपति द्वारा उसे सौपा ग्रया भ्रन्य कोई विषय । 

झायोग को श्रपनी सिफारिशें करते समय भारत की औद्योगिक, सास्क्ृतिक व 
वैज्ञानिक उन्नति तथा लोक्सेवाझ्ो के बारे में हिन्दी भाषा भापी क्षेत्रों के लोगो के 
न्यायपूर्ण दावो और हितों का ध्यान रखना होता है । 

&. राष्ट्रभापा समिति--राष्ट्रभापा आयोग की सिफारिशो को जाचने के 
लिये एक राष्ट्रभापा समिति की स्थापना की गई है । यह समिति उत सिफारिशों की 
जाच के वाद अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के सामने पेश करती है तथा राष्ट्रपति उसके 
झाघार पर आवश्यक भ्रादेश जारी करता है। 

यह समित्ति ससदीय समिति है, इसमें बीस सदस्य लोकसभा से और दस सदस्य 
राज्यसभा मे से लिय जाते हे । इन सदस्यों का निर्वाचन सम्बन्धित सदन अपने सदस्यों 
में से एकल सक्रमणीय मत से ग्रानुपातिक निर्वाचन पद्धति से करता है । 

मई १६६० म हमारे राष्ट्रपति ने इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 
आदेश जारी किये हैँ, जिनका वर्णन प्रगदे अध्याय में किया गया है । 

१०, सिर्वाचन प्रायोग--हमारे देश मे लोकतत्रीय शासन रघना की गई है 
जिसका मूल भ्राघार निर्वाचन हैं। लोकतन्त की सफलता के लिये निष्पक्ष निर्वाचन हों 
यह बहुत भ्रावश्यक है । हमारे सविधान ने इस काम के लिये एक ऐसे ग्रायोग की 
नियुक्ति वी व्यवस्था की है जो निष्पक्ष रहकर देश में निर्वाचन करायगा । 

निर्वाचन आयोग मे एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (09० -०७]००ां०णा 
(00णाएं880767) होगा तथा यदि आवश्यक होगा तो दूसरे सदस्य भी होगे। 
उनकी नियुक्ति के नियम ससद बनायेगरी शौर वे राष्ट्रपति हारा नियुक्त किये जायेंगे। 
प्रमुख निर्वाचन झायुक्‍त भायोग का अध्यक्ष होगा। आयोग की सहायता के लिये 
राष्ट्रपति समय-समय पर क्षेत्रीय निर्वाचन झायोगो की स्थापना भी कर सकता है। 
उनके कार्य की दद्यायें ससद विधि द्वारा निश्चित करेगी । 

लव जब इन आश्रायोगो को झ्रावश्यकता होगी राष्ट्रपति व राज्यपाल इन्हें 
इनके काम मे सहायता देने के लिये आ्रावश्यक कर्मचारी देंगे। निर्वाचन-प्रायोग के 
प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-- 

(क) ससद झौर राज्यों के विधानमण्डलो के निर्वाचन के लिये नामावली 
तैयार कराना और उन निर्वाचनो का सचालन करना, 
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(ख) राष्ट्रपति और उपराध्ट्रपति के निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन 
भौर नियन्त्रण, 

(ग) संसद तथा राज्य विधानमण्डलो के निर्वाचन म उत्पन्न सदेहो और 
विवादों को निपटाने के लिग्र निर्वाचन न्‍्यायाधिकरण (_ ]8०४४070 या) की 
नियुक्ति करना, तथा 

(घ) राज्यों के विधानमण्डलो के निर्वाचनों के समय अपनी सहायता के लिये 
क्षेत्रीय श्रायोगो की नियुक्तित के बारे म राष्ट्रपति को परामश्ग देना। 

निर्वाचन ग्रायोग को निष्पक्षता का प्रबन्ध--हमारे सविधान ने निर्वाचन 
प्रायोग की निष्पक्षता का प्रबन्ध सर्वोच्च स्यायालय के समान ही किया है क्योकि जैसा 
कि हम कह चुके हैं वह भी लोकतस्त की आधारभूत-सस्था है । संविधान म बत्ताया 
है गया कि प्रमुख निर्वाचेतन-आयुकत को ससद उ्ती अकार हटाने का प्रस्ताव पारित 
कर सकती है जिस प्रकार वह न्यायाधीशों को हटाने के लिय करती है तथा सहद 
ह्वारा ऐसा भ्रस्ताव पारित करने पर ही राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सक्रता है | 
इसी प्रकार उसके कार्यकाल म उसके वेतन भत्ते आदि कम नही किय जा सकते । 
भ्रायोग/के दूसरे सदस्यो या क्षेत्रीय निर्वाचन-प्रायोगों के भदस्यों को भी राष्ट्रपति तब 
तक नहीं हटा सकता जब तक कि प्रमुख निर्वाचित आयुक्त वैसा करने की सिफारिश 
न करे। 

११ प्रन्तर्राज्य परिषद्‌ ([7097-5090९ 000:४०।)--अनुच्छेद २६३ मे 
कहा गया है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि एक ऐसो 
अन्तर्साम्य परिषद बनाने से सावेजनिक हित की वृद्धि होगी जो राज्यों के दीच उठने 
वाले ऋगडे को जाच करे तथा उनक्रे बारे म राष्ट्रपति को सलाह दे, ऐसे विषयों में 
खोजबीन और उनकी चर्चा करे जो कुछ या सब राज्यो अ्रथवा सध श्लोर एक या 
नेक राज्यो के सामान्य-हिंतो से सम्बन्धित हो, या ऐसे किसी विषय पर कोई सिफा- 
रिश करे और विशेषकर यह सुराव दे कि उस विषय पर नीति और कार्य का अधिक 
अच्छा सामजस्य किस प्रकार हो सकता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि 
बह ऐसी परिषद का निर्माण करे और उसके कार्यों तथा संगठन आदि के बारे में 
नियम बनाये । 

इनके प्रतिरिकत ब्रेक आयोगी का समय-समय पर निर्माण किया जाता है 
तथा वे अपना-अपना काम निपटा कर समाप्त हो जाते हें, जैसे राज्यपुनर्गठन आयोग 
राज्यों के पुनर्गंठस के बारे मे अपनी सिफारिशें देकर समाप्त हो गया । 


अध्याय २० 
हमारी राष्ट्रीयता के सम्माननीय प्रतीक 


“अशोक का चक्र किसी भी दशा मे हिंसा का चक्र नहो बन सकता ।” 
-- महात्मा गांधी 


मावव एक भावषना-प्रधान प्राणी है। हम भपने राष्ट्र मे जहां भनन्‍्य सब 
प्रकार की राजनीतिक, श्राथिक आदि एकता का निर्माण कर रहे हैं वही हमारे लिये 
यह भी आवश्यक है कि हम झपने बीच एक सास्क्ृतिक, मानसिक, वैचारिक एवं 
भावनात्मक स्तर पर राष्ट्रीय एकता का निर्माण करें तथा उसको पुष्ट करें, परि- 
पुष्ट करें। 

इस एकता के लिये हमने चार सम्मावनीय प्रतीको को चुना है--राष्ट्रभाषा, 
राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वत और राजचिन्ह्‌ । यहा हम इन चारो मे से एक-एक का सक्षिप्त 
वर्णन करेंगे । 


राष्ट्रभाषा 


भारत एक विशाल राष्ट्र है। यहा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 
तक ग्रमेको भाषायें बोली जाती हैं । इस महादेश के इतिहास का एक ऐसा स्वर्ण 
युग था जब यहा सस्कृत जैसी देवभाषा हमारी राष्ट्रभाषा थो, भारत का बच्चा- 
बच्चा उसे समझता था तथा उसके द्वारा आपस में भी हम एक दूसरे को समभते 
थे। श्र'ग्रेजों के शासनकाल मे हमने आपस में एक दूसरे को समभने के लिए उनकी 
भाषा का सहारा लिया जिसे उन्होने झपने हितो की पूर्ति के लिये हमारे ऊपर थोप 
दिया था। वे यहा से गये तो हमने अपना नया संविधान बनाया और उस समय 
हम यह नही भूले कि हमें अपने लिये अपने देश की एक भाषा को राष्ट्रभापा के पद 
पर प्रतिष्ठित करके विदेशी भाषा की दासता से अपना पिंड छुडाना चाहिये । 

हमारे सविधान ने श्रनुच्छेद ३४३ की प्रथम धारा मे यह घोषणा की है कि 
भारत की राष्ट्रमापा हिन्दी होगी । साथ ही भारतीय प्र को का प्न्तर्राप्ट्रीय स्वरूप 
मान्य किया गया है, अर्थात्‌ 3, 9, 8, 4, 6 इत्यादि । हमारी राष्ट्रमापा के लिये 
देवनागरी लिपि स्वीकार की गई है, भर्थात्‌ भर, इ, उ, ए, क, ख, ग॒ आदि भझक्षरों 
वाली लिपि 

अँप्रेजो भाषा का प्रयोग--संविधान ने बताया है कि १६६५ तक उन सब 
शाजकौय कामी के लिये पग्रेजी का प्रयोग चालू रहेगा जिनके लिये सविधान लाश 
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होते समय अ ग्रेजी का प्रयोग हो रहा था। 
राष्टपति को अधिकार दिया गया है कि यदि वह राष्ट्रभापा श्रायोग के 
प्रतिवेदन और राष्ट्रभापा समिति वी सिफारिशों के आघार पर यह उचित समझे कि 
पन्द्रह वष बीतने से पहले ही सघ में क्सी कार्य के लिय हिन्दी का प्रयोग तथा भर को 
के देवनागरी रूप अर्थात १ २, ३ ४ आदि का व्यवहार चालू किया जा सकता है 
तो वह दसे झादेश जारी कर सकता है । 
समद की सता--सविधान ने ससद को यह शक्ति दी है कि बह यदि यहू 
समभती है कि १६६५ के बाद भी किसी काय के लिय अग्नेजी का प्रयोग चालू 
रहना चाहिय त्तो बह उस बारे में वैसा नियम बना सकती है । 
राष्ट्रपति वा निर्शय--मई १६६० में राष्टपति ने ससद के दोना सदनों के 
सामने ससदीय राष्टभाषा समिति की सिफारिशें रखते हुए यह घोषणा की है कि 
१६६५ क बाद भी पुरी तरह सरकारी काम के लिय अकेली हिन्दी का प्रयोग नहीं 
क्या जा सकेगा। १६६५ के बाद हिंदी राज्य की प्रधान भाषा ((शार्श- 
],9 प्रष्ट 0४29) होगी तथा प्र ग्रेजी सहायक भाषा (90089979 ॥,49870४.2०) 
के रूप म अभनिश्चितत काल तक जारी रहेमी । इस निश्चय का कारण यह है कि 
दक्षिण भारत के लोग झभी तक हिन्दी को उतनी निपुणता के साथ नही सीख पाये 
हैं जिस भिपुणता के साथ वे अ ग्र जी का ज्ञान रखते हं। देश की भावनात्मक एकता 
और हृदय परिवतन द्वारा काम करने की परम्परा की रक्षा के लिय हिन्दी के साथ 
अर ग्नेजी को भी सहायिका के बदौर काम करने का अवसर दिया गया है। राष्ट्रभापा 
का गौरव अभी तक हम पूरी तरह तो नही स्थापित कर सक हू तथापि उसे राज्य 
की प्रधान भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया ग्रया है यह सन्तोप की बात है 
प्रादेशिक भाषायें--सविधान ने राज्य सरकारों के प्रयोग के लिये प्रादेशिक 
भाषाओं को भी म न्‍य किया है । सबिधान के भीतर यह कहा गया है कि राज्य 
प्रपनी प्रादेशिक भाषा मे राजकाज चला सकता है । यदि किसी समय राष्ट्रपति को 
लगता है कि किसी राज्य द्वारा किस्री दूसरी भाषा को भी मान्यता दी जानी चाहिये 
तो बह चैसा ग्रादेश दे सकता है । 
राज्य आपस में साधारणतया उस भाषा का प्रयोग करेय जो उस समय सध 
मे प्रचलित हो परन्तु उन्हे इस बात का अधिकार होगा कि वे जब चाहे अपने निजी 
या झापसी व्यवहार के लिय हिन्दी का प्रयोग आरम्भ कर दें। 
जब तक हिन्दी को ग्रघुख भाषा के रूप मे घोषित नहीं किया जाता तब तक 
सध और राज्यो की समस्त कार्यवाही अ ग्रे जी में ही थधिकृत मानी जायगी चाहे वे 
झ्रपने लिय हिन्दी या प्रादेशिक भाषा का व्यवहार आरम्भ कर दें। 
न्यायालयों की भाधा--जब्र तक ससद विधि द्वारा हिन्दी फो लागू नहीं 
करती है तब तक न्यायालयो म अ ग्रेजी का प्रयोग चालू रहेगा । यदि किसी राज्य 
का राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर अपने राज्य के सच्चन्‍्यायालग 
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में हिन्दी का प्रचलन कर सकता है परन्तु उस उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश अपने 
निर्णय हिन्दी में देने को तब तक बाध्य नही होगे जब तक कि ससद देसा निर्णय ही 
न कर दे। 

हिन्दी को समुद्धि--सदिधान ले घोषणा की है कि राज्य (सघ) का यह 
कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी का इस प्रकार विकास करे कि वह भारत की सम्मिश्र 
सस्कृति के समस्त तत्वों के लिय अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा संघ का यह 
कर्तव्य है कि वह हिन्दी की समृद्धि के लिय हिन्दुस्तानी भर दूसरी चौदह भाषाश्रो मे 
से जिनका उल्लेख सविधान की आठवी अनुसूची म किया गया है ऐसे रूपो और 
प्रयोगो को हिन्दी मे समाविष्ट करने की चेष्टा करे जो हिन्दी के मूल-स्वभाव के 
विपरीत न हो तथा जहा कही भ्रावश्यक हो उसके शब्दकोप को बढाने के लिये 
मूलत ससस्‍्कृत से और गोणत दूसरी भाषाग्रो से शब्द लिय जायें। 


राष्ट्रगीत 


अपने स्वातन्त्य सग्रौम म भारत ने अपने लिये एक राष्ट्रगीत चुन लिया था। 
बह उसको सहज रूप से बगला के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रभवत वकिम बाबू 
के भ्रानन्दमठ नामक उपन्यास से मिता था। इसे हम वन्देमातरम्‌” के नाम से 
पुकारते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी सस्कृति के महान उन्नायक राष्ट्रकाव 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने जन गण मन” मामक एक राष्ट्रगीत लिखा जो स्वतन्त्रता सप्राम 
मे वन्देमातरम्‌” के साथ प्रचलित हुआ । 

स्वाधीनता वे पश्चात हमासो सविधान सभा ने राप्ट्रगीत के बारे भे निर्णय 
करते समय इन दोनो को मान्यता दी है। इनमें सगीत की गति और तालबद्धता के 
आधार पर 'जन गण मन' को प्रधानता दी गई हे । 

राध्ट्रगीत हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक होता है तथा हमारा यह धर्म 
है कि जहा कही राष्ट्रगीत विधिवत्‌ बजाया या गाया जा रहा हो वहा हम शाति- 
पूर्वक सतर्क खडे रहे । 


“जन गएए मना 


जन गण सन प्रधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता । 
पजाब सिन्धु भ्रुजरात मराठा, द्वाविड उत्कल बगा। 
'बिन्ध्य हिमाचल यमुना गया उच्छल जलधि तरगा॥ 
ठब घुभ नामे जागरे, सब झुभ आशिप मांग! 

ग्राहे तव जय गाया । 
जन गण भगल दायक्‌ जय हे भारत भाग्य विधाता ॥ 
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय है ॥ 


हमारी राष्ट्रीयता के सम्माननीय प्रतीक ४0७ 


“बन्दे सातरस्‌ 
वन्दे मातरम्‌ । 
सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामलाम्‌ मातरम्‌ | 
शुश्न ज्योत्सना पुलकित यामिनीम्‌, 
फुल्ल कुसुमित द्रमदल दयोमिनीम्‌, 
सुहासिनीम सुमधुरभाषिणीमर, सुखदा वरदा मातरम । 
बन्दे मातरम्‌ ॥ 


राष्टू-ब्बज 


रा्ट्र-्वज या राष्ट्रीय पताका भी राष्ट्रीय जीवन में अनन्य है ) वह राष्ट्रीय 
एकता की परिचायक और राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक होती है। भारत जब अपती 
स्वाधीनता का सघये कर रहा था उस समय हम एक भण्डे का प्रयोग करते थे जिसे 
हम अपना राष्ट्रीय भण्डा कहते थ, उसके पीछे हमने किस प्रकार के रोमाचकारी 
बलिदान किय ये अ्व इतिहास की घटना बन गय है, उनमर से अनेको बलिदानो को 
तो इतिहास कभी जान ही न पायगा । चह एक जमाता था जब तिरगा भण्डा हाथ 
से लेकर, जवानो, बूढो, बच्चो, महिलाओ ओर पुरुषों की ठोलिया 'विजया विश्व 
तिरगा प्यारा, झण्डा ऊचा रहे हमारा' का दिव्य सगौत गाते और ग्रुजाते हुए 
राष्ट्रीय स्वाधीनता का अलख जग़ाया और उसकी वेदी पर बलि हो जाया करते थे । 
उनका एक ही मन्त्र था, शान न इसकी जाने पावे चाहे जान भले ही जावे ।” और 
वे धीर जान गवाकर ही इस देश की और अपने प्यारे तिरगे भण्डे की शान को रख 
पाय । भारत की आने वाली पीढिया उच महावीरो की सदा सदा तक ऋणी रहेगी। 

हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ऐसा उन्नायक और पावन-प्रेरक इतिहास है। 
सबिधान सभा के सामने जब राष्ट्रीय ध्यज का प्रश्न उपस्थित हुआ तो इस बारे में 
सभी विचारशील लोग सहमत थे कि जिस भण्डे के नीचे हमने एक साथ खड़े होकर 
अपनी झाजादी के लिय रक्त बहाया, जिसके लिय हमारे सन म झादर झौर स्नेह का 
अनन्य भाव भरा पडा है वह भण्डा ही हमारा राष्ट्ष्वज हो सकता है, परन्तु एक 
बडा प्रदन यह था कि क्रमश केशरियां, सफेद और हरी पट्टियो के बीच में श्राने 
वाली सफेद पट्टी पर जो चरखे का चिन्ह श्र कित था जिसे हमने अपनी झाथिक 
प्रगति और अहिसात्मक दृष्टि का प्रतीक माता था वह इस दृष्दि से उपयुकक्‍त नहीं 
था क्योंकि वह दोनो ओर से एकसा नहीं दिखाई देता था, राष्ट्रीय ध्वज दोवा ओर 
से एकसा दिखाई देना चाहिये । इस कारण यह ग्रस्ताव किया ग्रया कि चरखे के 
स्थान पर अहिंसा के अनुयायी सम्राट्‌ थशोक का धमंचक्र भण्डे पर प्रतिष्ठित किया 
जाय ! यह्‌ निश्चय हो गया और उस घम्रचक्र ने भारत के वर्तमान को उसके अतीत 
के साथ जोड दिया। 

झ्राज हमारे राष्द्रष्वज का स्वरूप इस प्रकार है--इसमे समान लम्बाई भोर 


डऊ८ भारतीय राजनीति का विकास और सविघान 


समान चौडाई की तीन पढ्टिया हैं, जितमे से सबसे ऊपर केशरिया रग की पट्टी है, 
बीच में सफेद पट्टी है तथा सबसे नीचे हरे रग की पट्टी है। बीच की सफैद पट्टी पर 
तीले रग में अशोक-चक्र श्रँकित है। भण्डे की लम्बाई श्र चौडाई मे तीन झौर 
दो का झनुपात है । 

हम सबका धमं है कि इस राष्ट्रष्वज के सम्मान के लिये अपने जीवन का 
सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहे । श्तिकाल हो या युद्धक_ाल जहा कही हमारा 
राष्ट्रष्वज विधिवत्‌ फहराया जाये हमे सीधे खडे रहकर उप्तका मान करना चाहिये । 
शष्ट्रष्वज का मात केवल खून गिराने से ही नहीं बढ़ता वह तो वास्तव में तब बढ़ता 
है णव हमारा देश ससार मे अपने चरित्र, ईमानदारी और पुएपार्थ के लिये असिद्ध 
हो तथा हम अपने देश के प्रत्येक निवासी को सामाजिक, राजनीतिक और झाधिक 
अ्तिप्ठा व जीवन का सम्यक्‌ साधन समात रूप से दे सकें । यह सब हमारे चरित्र 
पर निर्भर करता है । यदि हमे अपने देश और राष्ट्ृष्वज से प्यार है और हम 
इसका सम्मान करते है तो हम सच्चे और ईमानदार बनें तथा देश के भीतर समा- 
नता की स्थापना करने के लिय अपने जीवन का उत्सगे करें। 

राष्ट्रपति क्री ध्वजा--राष्ट्रपति हमारे देश के गोरव का प्रतीक है। उसके 
राजकीय निवास स्थान ग्र्थात्‌ राष्ट्रपति भवन पर उसकी पताका फहराती है जिसमे 
लाल ओर नील रग के चार झ्ायत हैं, झायतो के रग कर्णूबत्‌ है। इन पआझयतों में 
धार चिन्ह मुद्रित हैं--राजचिन्ह, तुला, हाथी और पूर्णघट । ये चारो चिन्ह भारतीय 
संस्कृति के प्रतीक हैं। 

राजचिन्ह्‌ और पूर्णघट सारनाथ से, तुला दिल्‍ली के लाल किले से तथा हाथी 
भ्रजन्ता के चित्रो से लिया गया है। 

राष्ट्रपति की ही भात्ति राज्यपालो के भी अलगल्ग्नलग घ्वज हे । 


राज चिन्ह 


प्रत्यक देश का एक राजचिन्ह होता है। श्र्नेजी साम्राज्यकाल में हमारे 
यहा ब्रिटिश सम्राट के मुकुट को राजचिन्ह के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। 
स्वतन्त्रता के साथ ही हमारी दासता का वह चिन्ह भी चला गया और अब हम जिस 
राजचिन्ह का प्रयोग करते हें वह हमने सम्राट अशोक से लिया है। वह उन भहाव 
अशोक का राजचिन्ह है जो देवप्रिय कहे जाते है तथा जो हमारे इतिहास के सबसे 
उज्ज्वल नक्षत्र हें । इसे भ्रपना कर हमने अशोक के बाद स्वतन्त्रता मिलवे तक अपने 
इतिहास के काते पन्ने फाड दिये हैँ तथा सीधे रूप में हम सम्राट झ्रशोक के उत्तरा- 
घिकारी बन गये हैं। 

हमारे राजचिन्ह पर सारनाथ के भ्रशोक स्तम्भ की मूर्ति है। इसमें नीचे की 
झोर देवनागरी लिपि मे लिखा है--/सत्यमेव जयते', उसके ऊपर बीचोबीच एक चर्क 
है जिपमें क्रमश. दायें बायें बेल भोर घोड़ा तथा सबध्े ऊपर तीन पघिह प्रमय गुदा 


्ुमार राष्ट्रीयता के सम्माननोय प्रत्मक ह्ज्ह 


में खड़े हैं। 

यह राजचिन्ह बहुत अ्थंपूर्ण है। सिह कमी एक साथ नहीं खड होते, परन्तु 
इसमें उन्हें साथ दिल्लाया गया है, इसक्ता अर्य यह है कि यह हमारी असाधारण एकता 
का प्रतीक है, मिंह दाक्ति का प्रतीक नो है और उनकी ग्रमय मुद्रा न्‍्दाय की प्रतीक 
है। बल और घोडा हमारी आशिक व्यवस्था और समृद्धि की ओर इश्चारा करते हैं । 
चक्र झर्पात्‌ धर्मंचक्र लोक वल्याणकारी राज्य के लक्ष्य मोर न्याय को झ्थापना का 
प्रतीक है। इस प्रकार यह रानचिन्ह हमारे राष्टु की झाऊाक्षाप्रों और उसको दाक््ति 
का सही प्रतिनिधि है । 


अध्याय : २१ 
राज्यों की श्ञासन प्रस्पाली . कार्यपालिका 


भारतीय सघ मे पन्द्रह राज्य हें--(१) झसम, (२) आध् प्रदेश, (३) 
बिहार, (४) गुजरात, (५) केरल, (६) मध्य प्रदेश, (७) महाराष्ट्र, (८) मद्वास, 
(६) मंसूर, (१०) उडीसा, (११) पजाब, (१२) राजस्थान, (१३) उत्तर प्रदेश, 
(१४) पदिचमी वगाल और (१५) जम्मू-काइमीर | इन राज्यों के लिये भी हमारे 
संविधान ने शासन-व्यवस्था का चित्र बताया है । 

इस बारे में सबसे पहले हमसे यह बुनियादी बात भली प्रकार समझ लेनी 
चाहिये कि हमारे संविधान ने शासत की मोलिक रूप रेखा सध व राज्यों के लिये 
एक सरीखी रखी है । हम सघ की शासन व्यवस्था का अ्रध्ययन प्रस्तुत पुस्तक के गत 
पृष्ठो मे कर चुके हैं, यहा हम देखेंगे कि राज्यों की शासन-ब्यवस्था मे सघ से कोई 
मौलिक भेद नहीं है! राज्यो के कार्यपालिका और विधायिका अ्रगों का सगठत 
झौर उनके पारस्परिक सम्बन्ध ठीक उन्ही सिद्धान्तों पर आधारित है जिनपर सध 
के । इसका मूल कारण यह है कि सविघान ने ससदात्मक लोकतस्त्र की पद्धति को 
अपनाया है। 

राह्य-कार्पपालिका--राज्यो की कार्यपालिका के दो अग हैँं। राज्यपाल 
राज्य का अध्यक्ष है तथा मुख्यमन्त्री शासत का । इस प्रकार राज्यो की कार्यपालिकर 
में राज्यपाल और मन्त्रिपरिपद होते हैं । इन दोनो के सम्बन्ध ठीक उसी प्रकार के हैं 
जैसे कि राष्ट्रपति और संघीय मन्त्रिपरिषद के बीच होते हैं। यहां हम उतका वर्णन 
सक्षेप म करेंगे । 


राज्यपाल 


राज्य का सर्वोच्च-का्यंपालिका अ्रधिकारी राज्यपांत होता है । उसका पद 
औपचारिक है। वह राज्य का अध्यक्ष होता है शासन का नही । नाम के लिये तो 
वह राज्य वी समस्त सत्ता का प्रतिनिधि होता है परन्तु वास्तव में वह इन छाक्तियो 
का प्रयोग साघारण परिस्थितियों में नही करता है। वह राज्य का वैधानिक अध्यक्ष 
होता है । 

नियुक्ति --राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वी जाती है। यह आवश्यक 
है कि वह भारत का नागरिक हो तथा कम से कम ३५ वर्ष की भायु पूरी कर चुका 
हो । राज्यपाल ससद था किस्लो राज्य विधानमण्डल के किसो सदन का सदस्य नही 


राज्यो की शासन प्रणाली कार्यपालिका डेप? 


हो सकेगा । यदि अपनी नियुक्ति के समय वह इनम से किसी सदन का सदस्य हो तो 
जिस दिन से वह राज्यपाल पद ग्रहण करता है उस दिन से उस सदन म उसका पद 
स्वतः रिक्त माना जायेगा । 
राज्यपाल अपने पद के अतिरिक्त और किसी लाभ के पद को धारण नही 
करेगा | उसे एक नि शुल्क निवास राज्य की ओर से मिलेगा तथा उसे संसद द्वारा 
निर्धारित वेतन और भत्ते आदि दिय जायेगे। उसके कार्यकाल में इनमे कोई कमी 
नही की जा सकती । यदि किसी व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल 
नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन और भत्तो की राशि उत राज्यो के बीच उस 
अनुपात म वाटी जायेगी जी कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। 
राज्यपाल तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसको वहा 
रखना चाहे । राज्यपाल स्वय चाहे तो अपने हस्ताक्षर से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति 
को दे सकता है । सविधान कहता है कि सामान्यतथा राज्यपाल का कार्यकाल पाच 
वर्ष होगा श्र्थात उसकी नियुक्ति एक बार मे पाच वर्ष के लिय की जायगी परन्तु यह 
अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक अपना पद नही छोडेगा जब तक कि 
उसका उत्तराधिकारी उससे उस पद का कार्यभार न सभाल ले । 
पद की शपथ---राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उस पद के लिय नियुक्त 
व्यक्ति को राज्य के उच्च-न्यायालय के सुख्य-म्याथाधीश के सामने यह शपथ लेनी 
होती है कि वह ईमानदारी के साथ उत्त राज्य के राज्यपाल पद के कार्यों को पूरा 
करेगा, अपनी पूरी योग्यता के साथ सविधान व विधि का संरक्षण, रक्षण भर बचाव 
करेगा तथा उस राज्य की जनता की सेवा मे अपने को समर्पित करेगा | 
राज्यपाल की शक्तिया--राज्यपाल एक कार्यंप्रालिका अधिकारी है भरत यह 
बहुत स्वाभाविक है कि उसकी शक्तिया कार्यंपरालिका शक्तिया है । उसे किसी प्रकार 
की विधायी या न्‍्यायापालिका सत्ता ठीक उसी प्रकार प्राप्त नही है जिस प्रकार कि 
राष्ट्रपति को वे नही दी गई हैं । कार्यपालिका-अधिकारी होने के नाते वह कुछ ऐसे 
कार्य अवश्य करता है जिनका सम्बन्ध विधातमण्डल से होता है लेकिन वे उसके 
बिधायी इत्य (7/088)9609९ ?'ए्म07079) वही होते उन्हे वह राज्य का मुख्य- 
कार्यपालिका अ्रधिकारी (0078 #5४०ए ५४७ 07067) होने के नाते करता है । 
इसी प्रकार उसे क्षमा आदि के जो अधिकार दिये गय हैं वे उसके न्यायिक-अधिकार 
नहीं है, वे भी कार्यपालिका इत्य ही है । इस बारे म हमने विस्तार से राष्ट्रपति की 
शक्तियों वे वण्त वे प्रसय मलखा है विद्याधियों को उसवा अध्ययन करना 
चाहिय । 
राज्यपाल की शवितया सामान्यतया तीन प्रवार वी हैं--नियुक्ति की झक्तिया, 
क्षमा की शंवितया, भौर सामान्य शक्तिया । इस प्रसंग मे सवसे पहली बात तो यह 
ध्यान में रखती चाहिय कि राज्यपाल वी शवितया बेवल राज्यसूची के विषयो तक 


ही सीमित हैं । 


अडंपर आरतीय राजनोति का विकास और सविधान 


राज्यपाल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पदो पर नियुवितया करता है । वह राज्य 
के मुख्यमन्त्री को नियुक्त करता है तथा उसके परामझ् से राज्य-मल्तिपरिपद्‌ के झन्य 
सदस्यों को । इनके अतिरिक्त वह राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों राज्य के 
महाधिवक्‍ता (3"9४००७/७ 08706॥9)) और जिला-न्यायाधीश आदि की नियुक्तिया 
भो करता है। 

इस प्रसग झ यह नही भूलना चाहिये कि राज्यपाल य सब नियुक्तिया अपनी 
मर्जी से नही करता वरन्‌ उनके बारे म कुछ निश्चित नियम ह जिनका अनुसरण वह 
करता है | जहा तक मुख्यमन्त्री की नियुक्ति का प्रइन है वह उस मामले म बहुत 
कुछ बधा हुआ होता है, उसे हर स्थिति म॒ विधानसभा की इच्छा का आदर करना 
होता है, तथा वह उस व्यबित को ही मुख्यमन्त्री-पद ग्रहण करने के लिय झामन्त्रित 
करता है जिसे विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो यदि वह ऐसा न करे तो 
उसका बताया हुआ रुख्यमन्त्री विधानसभा की पहली ही बैठक में परास्त हो जाप्रगा 
और त्यागपत्र देने के लिय विवश हो जायगा । 

राज्यपाल को क्षमा के भी कुछ अधिकार हैं, वह अपने राज्य के विधावमण्डल 
द्वारा स्वीकृत विधियो का उल्लंघन करने के कारण दण्ड पाने वाले अ्रपराधियों के 
दण्ड मे कमी कर सकता है, उनके दण्ड को निलंबित कर सकता है अधवा मृत्युदण्ड 
पाने वाले अपराधियो को उससे बचा सकता है । राष्ट्रपति के क्षमा अधिकार के प्रसग 
मे श्रौर राष्ट्रीय न्यायपालिका नामक अध्याय में हम इस बारे में विस्तार से चर्चा 
कर चुके हैं । 

राज्यपाल की सामान्य शक्तियों म सबसे प्रमुख शक्ति यह है कि वह श्रपनी 
सरकार से राज्य के प्रत्यक विपय पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके भ्रति- 
(रिबत वह सत्रिपरियद वो सिफारिश पर घन-विधेयको को विधानसभा मे पेश होने 
की झनुमति प्रदान करता है, जिन राज्यो में विधान परिषद भी है उनम राज्यपाल 
परिषद के भीतर कुछ ऐसे ब्यक्तियो को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान 
और समाज सेवा के क्षेत्र मे प्रतिध्ठित रहे हो. यदि विधानसभा के भीतर श्राग्ल 
भारतीय जाति का भ्रतिनिधित्व समुचित न हुआ हो तो वह उस जाति के सदस्यों को 
विधानसभा के लिय मनोनीत करता है, विधान मण्डल को आहृत करता है, उसवा 
सत्रावसान करता है उसे विघटित तथा स्थग्रित करता है, विधानमण्डल के नये सत्र 
में भाषण देता है, द्विसदनात्मक विधानमण्डल का सयुकत सत्र बुलाकर उसके सामन 
भाषण देता है, यदि आवश्यक समभता है तो किसी विषय पर विधानमण्डल को 
लिखित सन्देश भेजता है, विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करवे उसे 
प्रवत्तित (लागू) करता है तथा यदि उचित समझे तो उसे झपने सन्देश के 
साथ विघानमण्डल के पुनविचार के लिय लोटा सकता है (वित्तीय-विधेयकों को वह 
वापिस नही लौढा सकता, उन पर उसे हस्ताक्षर करने ही होते है) तथा दोबारा उस 
विधेयक के किसो रूप में भी पारित होकर झाने पर उप्त पर हस्ताक्षर करके उसे 


राज्यो की झासन प्रणाली कार्यपालिका अणई 


अधिनियमित (700॥8०60) व प्रवरतित लागू करता है, विधानमण्डल द्वारा पारित कुछ 
विधेयको को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये रोकता है, राज्य-विधानमण्डल को 
बैठक न होने की स्थिति म वह कसी आवस्यक विषय पर ग्ध्यादेन (07:077972८8) 
जारी कर सकता है जो उमर समय विधि के समान ही लागू होगे परन्तु उन्हें विधान- 
मण्डल का सत्र आरम्म होन पर तुरन्त उसके सामने रखना होता है और विघान- 
मण्डल या तो उस अध्यादेद को विधि के रूप में पारित कर देता है या रह कर देता 
है। राज्यप्रातर राज्य म औपचारिक अवसरो और राष्ट्रीय उत्सवों पर राज्य का 
प्रतिनिधित्व करता है । 
हमने यहा राज्यपाल की उन शक्तियों का उल्लेख नहीं किया है जिमके 
प्रयोग से वह भ्रापात्कालीन घोषणाझञों को झ्रामन्त्रित कर सकता है। वह राज्य के 
भीतर सघ का व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति से मिलने वाले झादेशो के अनुसार कार्य 
करता है। सामान्यतया उसे अपने मन्त्रिपरिधद के परामर्श के अनुसार कार्य करना 
होता है । परन्तु असाधारण परिस्थितियों म वह राष्ट्रपति के आदेशों का पालन 
करता है। साधारण परिस्थितियों में भी वह राष्ट्रपति को राज्य के बारे मे सूचना 
तो देता ही है । सविधान न राज्यपाल को यह अधिकार दिया है कि यदि वह 
समभता है कि राज्य के भीतर दान्ति और सुव्यवस्था भग हो गई है तथा राज्य में 
साविधानिक शासन नहीं चल था रहा है या चलना कठिन हो गया है तो वह राष्द्र- 
पति को उसके बारे में सूचित कर सक्तता है और उसे झपात्शालीन घोषणा करने के 
लिय सलाह दे सकता है। ऐसी परिस्थिति म जबकि राष्ट्रपति राज्य में आपात्वाल 
बी घोषणा कर देता है तो राज्यपाल उनकी ओर से राज्य के शासन का संचालन 
अपने परामशंद्राताओं दी सहायता से चलाता है। राज्यपाल वी यह स्थिति कई 
बार बहुत उलमन पैदा कर सकठी है इस बारे म हम विस्तार से केरल के प्रश्न की 
चर्चा कर चुके हैं। वहा के राज्यपात ने एड वैधानिक वियानसमा के रहते हुए तथा 
विधानन पा के विन्वान से क्वाम करने दाली सन्त्रिपरिषद वही सलाह के बिना ही 
आप्टुपति को यह सलाह दे दी कि राज्य में साविद्यानिक तल्त अमफल हो गया है। 
इससे यह सिद्ध होता है क्षि राज्यपाल किस प्रकार अपने मन्त्रिपरिपद के निर्णयो से 
अंधने की प्रपेक्षा सघ के प्रति अपन उत्तरदायित्व का पालन अधिक तस्परता के साथ 
कर सकता है । हमारी अपनी दृष्टि मे केरल के राज्यपाल का यह कार्य पृर्णदया 
संविधान वी इच्छा के विपरीत था, उसे राष्ट्पति को यह परामर् देने वा तब तक 
कोई गधिकार नहीं था जब तक कि राज्य मे विधानसभा के बहुमत दारा समधित 
मस्निपरिषद उसे बसी सलाह न देती । परन्तु हमारे यहा राज्यपालो के वारे में 
सामास्यतया अलग परिपाटिया निर्माप की जा रही है, जैसे आमतौर पर यह माना 
गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य के मामलो म॑ अपनी राब नहीं 
देनी चाहिय परन्तु पजाव के राज्यपाल श्री नरहरि विष्णु माइग्रिल मे केरत के बारे 
म भ्रपती राय प्रकट करते हुए यह कह दिया कि केरत मे बहुमत द्वारा समर्थित 


हु भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


सरकार वो हटाना संविधान की इच्छा के विपरीत हैं। उनकी यह बात चाहे कितनी 
भी सही हो परन्तु प्रघन तो यह था कि उनके इस वक्‍तव्य से दूसरे राज्य के राज्य- 
पाल की स्थिति पर प्रभाव पडने वाला था। इसी प्रकार श्री ग्राइमिल ने अपने एक 
सार्वजनिक भाषण मे स्वतन्त्र दल की निन्‍्दा की, उनका यह कार्य राज्यपाल के लिये 
अनुचित माना जाना चाहिय क्योकि यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रपति और 
राज्यपाल दलातीत होते हूँ तथा उन्हे राजनीतिक दलो के बीच निष्पक्ष व्यवहार 
फरना चाहिये, ऐसा न हो कि उनके किसी कार्य से किसी राजनीतिक दल को विद्येप 
प्रोत्ताहन मिले श्रौर किसी को हानि पहुँचे निश्चय ही उनके इस वक्तव्य से स्वतन्त् 
दल को हानि पहुँचने की सम्भावना है, इस पर भी जब उनसे यह कहा गया कि 
राज्यपाल होते हुए उन्हे बैसा नही कहना चाहिए था तो उन्होने उसका बहुत स्रीधा 
उत्तर दिया कि वे झपने नागरिक अधिकार को नहीं छोड सकते तथा उन्हे इस बात 
का भ्रधिकार है कि वे अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट करें। यदि यह बात 
सिद्धान्त रुप में स्वीकार कर ली जाती है दो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा प्लौर 
राज्यसभा के अध्यक्ष व सभापति, राज्य विधानसभाझरो के अध्यक्ष व विधान परिषदों 
के सभापति सभी निष्पक्षता और निर्दलोयता के वधन से मुक्त हो जायेगे, तब हमे 
सोचना होगा कि क्या हम उस स्थिति म ससदात्मक लोकतस्त का सफल सचालन 
कर सकेंगे । भ्रत यह आवश्यक है कि राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यव्रित पद 
की मर्यादाओं को निबाहे तथा उनका सम्मान करें हो सकता है कि इस प्रकार उनके 
सामान्य अधिकारों को कोई ठेस लगती हो लेकिन राज्य के हित में उन्हे उसको सहन 
करना चाहिये, हमारी दृष्टि मे तो सविधान की भी उनसे यही माग है। राज्यपाल 
के पद के साथ यदि दो बाते जुड जाती हे तो वह पद बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता 
है, उनमे से एक तो हे स्वेच्छाचारिता और दूसरी है सघ के आदेशों को झाखे मूद 
कर मानना । यदि राज्य म वधानिक सरकार वाम कर रही है तो राज्यपाल को कोई 
अधिकार नही है कि वह बिना उसके पराम्श करके सध के साथ बिसी भी प्रकार वा 
सम्बन्ध स्थापित करे । यह्दा हम सविधान के अनुच्छेद १६३ का उल्लेख करना 
चाहेगे जिसमे कहा गया है कि राज्यप्राल की स्वविवेक शक्तियो को छोडकर जिनका 
सविधान में उल्लेख कर दिया गया है शेप सब कार्यो की पूर्ति मे उसकी मन्त्रिपरिषद 
उसे परामश् देगी व उसको सहायता करेगी । राष्ट्रपति के प्रसग मे भी सविधान ने 
में धाब्द ही ज्यो के त्यो प्रयोग किये है कि मन्त्रिपरियद उसे उसके कार्यों को पूरा 
करने मे परामर्श देगी श्रोर सहायता देगी । वहा हमने इसका यह अर्थ लगाया है कि 
राष्ट्रपति को मन्व्रिपरिषद का परामश मानना होगा, तो कोई कारण नही है कि 
सविधान के उन्ही शब्दों का अर्थ राज्यपाल के बारे मे कुछ शौर निवाला जा सके। 
सविधान की पाचवी भौर छठी अनुसूची मे यह भी बता दिया गया है कि राज्यपाल 
किन मामलों मे सीधा राष्ट्पति के प्रत्ति उत्तरदायी है तथा किन मामलो में वह राज्य 
की मन्त्रिपरिषद के प्रभाव से मुक्त होकर स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता 
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है। पाचवी झनुसूची के प्रथम खण्ड की धारा ३ मे कहा गया है कि जिन राज्यों में 
अनुसूचित क्षेत्र ह (असम को छोडबर) उनके राज्यपाल प्रति वर्ष अथवा राष्ट्रपति 
के सागने पर अपन राज्य के अनुसूचित क्षेत्रा के प्रशासन के बारे मे अपना अ्रतिवेदन 
राष्ट्रपति को देंग तथा इस क्षत्रो के प्रद्यासन के बारे में निर्देश देने के लिये यह माना 
जायग़ा कि वे सघ की कायपालिका झवित क क्षेत्र म आते है । 

यहा यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रो के 
प्रशासन से झपने मन्त्रिपरिषद का परामर्श मानन के लिय बाध्य नहीं होगा, इस 
मामले में वह सघ को कायपालिका-सत्ता के मागदर्शन म कार्य करेगा ! 

इसी प्रकार छठी अनुसूची की १८ वी धारा की उपघारा २ मे बताया गया 
है कि जब तक असम का राज्यपात भारत के उत्तर-पूर्वीय सीमान्त प्रदेश के उस 
भाग म॒ जिस म बलीपारा सीमान्‍्त क्षेत्र, तिराप सीमात क्षेत्र, अवोर परवेत जिला, 
मिसिमी पवत जिला और नगा पवत-तुएनसाग क्षेत्र सम्मिलित हू छठी अनुसूची के 
अनुसार स्वशासी प्रशासन की स्थापना का आदेश नहीं देता तव॒ तक उस क्षेत्र का 
प्रशासन राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा सचालित करेगा। इसी धारा की उपघारा 
३ में यह कहा गया है कि असम कय राज्यपात जब राष्ट्रपति के एजण्ट के नाते इन 
क्षेत्रों का प्रशासन चलायगा तो वह रवविवेक से क्थाम करेगा । यहा स्वविवेक शब्द 
का प्रयोग यह स्पष्ट करन के लिय किया गया है कि इस कार्य मे वह अपने मन््रि- 
परिपद से परामश नही लगा तथा यदि वह उसे उस बारे म कोई परामश्च॑ दे तो वह 
उस परामश को मानने क लिय वाध्य नही होगा । इस प्रकार हम देखते हैँ कि 
हमारे सविधात ने बहुत स्पष्ट भाषा म सारी बात्ष कही हु और इनम कही भी यह 
प्रकढ नही होता कि राज्यपाल इन परिस्थितियों के अलावा विन्‍्ही दूसरी परिस्थि- 
तियो म॑ सघ दयासन के आदेशा का पालन करेगा । वह राज्य का एक साविधानिक 
अध्यक्ष है तथा उसे कोई वास्तविक भत्ता प्राप्त नही है । 

सविधान के अनुच्छेद १६३ की घारा २ ने अवश्य ही सारे किय कराय पर 
पानी फेर दिया है, उसमे कहा गया है कि कोई विपय राज्यपाल के स्वविवेक के 
भीतर है या नही यह स्वय राज्यपाल अपने विवेक से ही तय करेगा और उसके 
किसी काम क॑ बारे म यह शका नहीं उठाई जा सकती कि उसे अमुके काम करना 
चाहिय था या नही । शज्ञायद यह व्यवस्था सघ को राज्यपाल के ऊपर अधिक सत्ता 
प्रदान करने और सघ की स्थिति को और भी अधिक दृढ करने के लिय की गई है । 


सन्त्रिपरिषद 
( 0०००० 67 फै।98:679 ) 


राज्यपाल के नाम से राज्य का शासन चलता अवश्य है परन्तु बह उसका 
वास्तविक सघालक नही है, वास्तविक सचालन की झदित मन्त्रिपरिषद के पास है? 
लोकतस्त की ससदात्मक पद्धति म उत्तरदायी झासन की स्थापना वी जाती है। 


हद भारतीय राजनीति का विदास और सविधानें 


भारत में भी वैसा किया गया है, विधिया बनाने का काम राज्यो के विधानमण्डर्ल 
करते हैं तथा विधानसभा म जिस दल का बहुमत होता है वह राज्य का झातन 
चलाने के लिये मन्त्रिपरिषद का निर्माण करता है । यह मन्त्रिपरिपद विधानसभा के 
प्रति उत्तरदायी होती है अर्थात्‌ थदि विधानसभा उसके कामो से अप्रसन्न हो जाये तो 
वह उसको हटा सकती है । इसकी सैद्धातिक समीक्षा हम सघीय मन्त्रिपरिषद के 
प्रसंग भे विस्तार से कर चुके हे । 
रचना--विधानसभा के निर्वाचन के वाद उसके भीतर प्रत्येक राजनीतिक 
दल अपने-अपने नेता का निर्वावन कर लेता है। जो दल बहुमत मे होता है उसके 
नेल्ठा को राज्यपाल मन्त्रिपरिपद बनाने के लिय आमन्त्रित करता है तथा उसको 
मुख्यमन्त्री के पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमन्ती बनने के वाद वह अपनी भन्ति- 
परिषद के नाम अपने दल के लोगो मे से छाटकर राज्यपाल के सामने प्रस्तुत कर 
देता है, यदि राज्यपाल को उनमे से किसी नाम पर श्ार्पात्ति होती है तो वह सुरुय- 
भन्‍ती फो उसकी सूचना कर देता है, मुख्यमन्त्री चाहे तो उप्त नाम को छोड सकता है 
परन्तु यदि दलीय स्थिति ऐसी है कि वह उसे नही छोड सकता या वह स्वयं उस 
व्यवित को मस्त्रिपरिषद म रखना चाहता हैं तो वह इस बारे मे राज्यपाल को कह 
देता है और राज्यपाल अपने सुझाव पर आयह त॑ करके मुख्यमन्त्री की बात मात 
लेता हूँ क्योंकि वह यह जानता है कि यदि वह उसकी बात न माने तो वह मच्चि- 
परिषद का निर्माण करने से मना कर सकता है और उस स्थिति मे राज्य के भीतर 
साविधानिक शासन चलना ही असम्मव हो जायेया। 
मन्त्री होने के लिय यह झ्तादश्यक है कि व्यक्ति राज्य के विधानमण्डल के 
कसी सदन का सदस्य हो, यदि सुख्यमन्त्री किसी ऐसे व्यक्ति को मन्‍नी बनाना 
चाहता है जो विधानभण्डल का सदस्य न हो तो वह उसको मन्‍्नी बना सकता है 
परन्तु उस व्यक्ति को छह महीने के भीतर विधानसभा या विधानपरिपद वी सदस्यता 
प्राप्त कर लेनी होगी अन्यथा वह व्यक्ति मन्‍्त्री पद से हट जायगा। 
मन्विपरिषद का कार्यकाल सामान्यतया पाच वर्ष माना गया है परन्तु उसका 
जीवन विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है ' यदि विधावसभा उसमें क्सी 
भी प्रकार से भ्रविश्वास प्रकट कर देती है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। इसके 
अतिरिक्त राज्यों की राजनीति में एक नये तत्व का उदय हुआ है जिसका सफल 
प्रयोग केरल राज्य में हुआ। यह तत्व जनता का विद्रोह या सत्याग्रह है। 
१६४६ मे केरल राज्य मे जो घटनायें हुई हैँ उनका उल्लेख हम अनेक स्थलो पर 
कर चुके हैं, यहा यह बताना आवश्यक है कि यदि किसी मग्निपरिषद को झपनी 
विधानसभा वा बहुमत प्राप्त हो तव भी यदि राज्य की जनता इस सीमा 
तक उसके विरुद्ध हो जाये और विद्रोह कर दे कि राज्यपाल वे विचार से 
राज्य में साविधानिक शासत चलना असम्भव हो जाय और वह राष्ट्रपति को 
आपात्कालीन व्यवस्था लागू करने के लिये परामझ दे दे या राष्ट्रपति स्वर्य इस बारे 
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में सस्तुष्ट हो जाये कि उस राज्य में साविधानिक तन्‍तन असफल हो गया है तो वह 
अपने को सुरक्षित नही माव सकती । यह एक नया विकास है, इस प्रयोग में खतरे 
बहुत हैं, इससे राजनीतिक अ्रसहनशीलता और अस्तामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व 
सुब्यवस्था के लिय स्थायी सकट पंदा हो सकता है। 

विधानसभा के सामने मन्त्रिपरिपद सयुकत रूप से उत्तरदायी होती है ठथा 
मन्त्री लोग ब्यक्तिगत तौर पर भी उत्तरदायी होते हे । यह उत्तरदायित्व ठीक बेसा 
ही है जैसा कि सघीय मन्त्रिपरिषद का लोकसभा के सामते। विधानसभा सन्सत्रि- 
परिषद के प्रति अविश्वास प्रकट करने के लिय वे ही साधन प्रयोग कर सकती है जो 
कि लोकसभा द्वारा सघीय भन्त्रिपरिषद के प्रसग म क्यि जाते हे । प्रत्येक मन्‍्त्री को 
गोपनीयता की शपथ लेनी होती है तथा वह मन्त्रिपरियद की चर्चाओ को सावंजनिक 
रूप से प्रकढ नही करता । 

सम्त्रिपरिधद के कार्प--मन्त्रिपरिषद राज्य के शासन म केन्द्रीय स्थिति में 
होती है, एक ओर वह राज्मपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है दूसरी ओर 
राज्य के विधानमण्डल की शवितयो का भी प्रयोग करती है । राज्य के विधानमण्डल 
की शक्तियों के प्रयोग के दो कारण है, एक तो यह कि वह विधानमण्डल की काये- 
कारिणी समिति के समान है जो उसकी ओर स उसके कार्यो को पूरा करने के लिये 
निर्माण की जाती है, दूसरा कारण यह है कि विधानमण्डल मे उसका बहुमत होता 
है और उस बहुमत के बल पर वह जो चाहती है वही करा सकने बी स्थिति मे 
होती है । 

उसके कार्यों को हम कार्येपालिका-का्यं और विधायी-कार्य इन दो वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैं । कार्यपालिका कार्यो मे वह वे सब काम करती है जो 
राज्यपाल को सौपे गय हैं । इनके अतिरिक्त मन्त्रिपरियद क॑ सदस्य राज्य के प्रशा- 
सग में एक-एक या अनेक प्रशासकीय विभागों के प्रमुख भी होते हे तथां वे उनका 
सचालन करते है एवं अपने-श्रपने विभाग के कामो के लिय विधानसभा के सामने 
उत्तरदायी होते है । 

विधायी इत्या म उसके प्रमुख कार्य ये है---झ्ञासन की नीतियो की रूपरेखा 
तैयार करके विधानसभा की स्वीकृति के लिय पेश करना, विधेयकों की रचना कराता 
और उन्हें विधानमण्डल के सामने रखना एवं वहा उनका समर्थन करके उनको 
पारित कराना, यदि वे पारित न हो तो मस्तिपरिपद को त्यागपत्र देना होता है, 
तथा वित्तीय प्रस्तावों का निर्माण करना व अन्य वित्तीय व्यवस्था करना । 

दास्तव में राज्य की समूची विधायी सत्ता मन्त्रिपरिपद के हाथो म आ गई 
है। उसकी सहमति और समर्थन के बिना यह सम्भव नही है कि राज्य म कोई 
विधि बन सके । यदि कोई सदस्य विधानसभा के विचार के लिये कोई घन-विधेयक 
रखता है और मम्त्रिपरियद उससे असहमत द्वो तो वह राज्यपाल को परामर्श देगी 


हु ” आरतोय राजनीति का विकास और संविधान 


कि वह उस विधेयक को विधानसभा म पेद्य होने की अनुमति न दे। इस प्रकार 
अपनी इच्छा के प्रतिकूल धन-विधेयको को तो वह आरम्भ से ही समाप्त करा सकती 
है तथा साधारण विधेयक जब सदन के सामने विचार के लिय आयेगे उस समय वह 
उनमे से ऐसे विधेयकों को गिरा सकती है जो उसे पसम्द न हो क्योंकि सदव का 
बहुमत उसके साथ रहता है और उसके झ्ादेशानुसार काम करता है। तथापि, इन 
दक्तियों के कारण हम मन्त्रिपरिषद को अधिनायक (॥)0%6007) नहीं कह सकते, 
ससदात्मक लोकतन्‍्त्र मे मम्त्रिपरिषद को इस प्रकार की शक्तिया प्राप्त होना 
स्वाभाविक और आवश्यक होता है | इन्ही शक्तियों के कारण सन्तरिपरिषद 
उत्तरदायी बन पाती है । 

मन्विपरियद की कार्पप्रए।ली--राज्य के कार्यों में स्वतन्त्रता के वाद बहुत 
तेजी के साथ विकास हुआ है, एक ओर तो वह लोककल्याणकारी बन गया है दूसरी 
और वह समाजवादी बनता जा रहा है ग्रत मन्त्रिपरियद के सदस्य की सख्या में 
वृद्धि होती जा रही है जिसके कारण यह झावर्यक हो गया है कि मन्त्रिपरिपद मे 
बई श्रेणी कै सदस्य लिय जाये । आज साधारण सोर पर प्राय सभी राज्यों मे 
मन्त्रिपरिषद के तीन भाग बन गय है। एक भाग में वे लोग हैं जो मन्‍्त्री कहलाते 
है, वे श्र्तरम मण्डल ((24७॥98४) के सदस्य होते है तथा मन्त्रिपरिषद की नीतियो 
का निर्माण करते है, दूसरे भाग म उपमन्त्री (/907ए09-४0ा80878) हैँ, ये लोग 
झलग अलग विभागों के मन्त्रियों के साथ सह यक के तौर पर लगे रहते हैं तथा धीरे- 
धीरे सस्त्री पद रिवत होने पर मल्त्री बनते है, तीसरे भाग में वे लोग हे जो मन्‍्जी न 
होकर सचिव हैं । इन्हे संसदीय-सचिव (297]॥077शयांधए-560:60079) कहा 
जाता है। ये लोग भी विभिन्न विभागों के मन्‍्तियो और उपमन्त्रियो को उनके कामों 


में सहायता देते हे तथा विधानमण्डल में सत्ताधारी राजनीतिक दल के सदस्य 
होते हैं । 

अन्तरंगमण्डल जो निर्णय करता है वे मन्त्रिपरिषद के निर्णय माने जाते है । 
मन्त्रिपरिषद की वैठको की अध्यक्षता मुख्यमन्त्री करता है। बैठकों की कार्यदाही 
गुप्त होतो है और कोई भी मन्‍्त्री उसकी चर्चा नहीं कर सकता। उसका अपना 
पृथक सचिवालय होता है जिसम स्थायी सचिव होते हे जो कार्यवाही का अभिलेख 
इत्यादि रखते हैं तथा मन्निपरिषद द्वारा सौपे गये अन्ध कार्य करते हैं 

सविधान के अनुच्छेद १६४ मे कहा गया है कि उडीसा. बिहार और मध्य" 
प्रदेश राज्यों म आदिम जातियो के कल्याण के लिए एक मन्त्री होगा जो साथ-साथ 
श्रनुमुचित जातियो श्रौर पिछडे वर्गों के कल्याण तथा दूसरे कार्यों का उत्तरदायित्व 
भी सम्हालेगा । 

मुश्यमन्त्री को स्थिति--जिस प्रकार राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल होता है 
उसी प्रकार शासन का अध्यक्ष मुख्यमन्ती होता है। वह मम्त्रिपरिपद में ही नहीं 


राज्यी की झासन प्रणाली कार्येपालिका डेप 


विध।नमण्डल मे भी केन्द्रीय व्यवित होता है। वह विधानसभा का नेता होता है 
तथा उसकी दाक्ति का आधार यही है कि उसक पीछे उसके दल का समर्थन होता है 
जो विधाव सभा म बहुसख्या भें होता है । 

मुख्यमन्त्री क कार्यों का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हँे--मन्व्रियरिषद 
और अन्तरग मण्डल की अध्यक्षता करना, मन्‍्त्री पद पर विश्युकतत किय जाने के लिय 
व्यक्तियों क्री एक वामावली राज्यपाल के सामने पेश करना, मन्त्रियों के बीच में 
प्रशासकीय विभागों का वितरण करना, विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों के बीच 
सामजस्य पैदा करना, राज्यपाल को राज्य के शासन क बारे म समस्त जानकारी 
देना, राज्यसूची के विपया पर राज्य की नीतिया के निर्माण म मन्त्रिपरिपद का 
नेतृत्व करना विधानसभा का उसके कामो म विशेषकर विधि निर्माण के काम में 
नेतृत्व करना, राज्यपाल की शक्तिया के प्रयोग के लिय मन्त्रिपरिषद का निर्णय उसके 
सामने रखना, विधानसभा में राज्य की नीतिया और राज्य के प्रशासन के लिये 
उत्तरदायित्व ग्रहण करना तथा उसका विच्बांस श्राप्त क्यि रहना, संघ से प्राप्त 
आदेशों पर विचार श्रौर उनका पालन । वनमान काल मे मुख्यमन्त्री का काम बहुत 
अधिक बढ गया है बह राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है जिसका अ्रध्यक्ष 
देश का प्रधानमन्नी होता है, वह राज्य की योजनाआ के निर्माण और उनके भमफल 
संचालन के लिय उत्तरदायी होता है। इन सब कामो के अतिरिक्त वह राज्य- 
प्रशासन में एक प्रशासकीय विभाग का अध्यक्ष मी होता है तथा जिस प्रकार दूसरे 
मस्त्री अपन-अपने विभाग के लिये उत्तरदायी होते ह वह भी अपने विभाग के लिय 
उत्तरदायी होता है, भ्रन्तर केवल इतना ही है कि जहा दूसरे मन्त्री प्रश्नोत्तराल म 
अपने ग्रपने विभाग से सम्बन्धित प्रश्नों का ही उत्तर देते ह बहा वह सभी विभागों 
से सम्बन्धित मामलो को भम्हालता है। 

मुख्यमन्न्री अपनी मन्त्रिपरिषद का प्राण होता है, वह उसके कन्धों पर ही 
टिकी रहती है । यदि उसकी मृत्यु हो जाय या वह त्यागपत्र दे दे तो सारी मन्त्रि- 
परियद भग हू! जाती है । इसीलिये कहा गया है कि मुख्यमम्त्री सत्विपरिषद रुपी 
भवन का ग्राधारस्तम्भ हाता है । उसका ब्यक्तित्व यदि प्रभावश्ञाली है तो राज्य 
का दासन अधिक स्थायी होगा तथा उसवी मन्त्रिपरिपद अधिक टिकाऊ होगी अन्यथा 
उसमे स्थायित्व का अभाव रहेगा । 


राज्य का महाधिवकता 


जिस प्रकार सघ में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है उसी 
प्रकार सविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य में एक मद्धाधिवक्तता की नियुक्ति करता 
है। महाधिववक्‍ता नियुक्त किय जाने वाला व्यक्ति भारत क्य नायरिक होना चाहिये 
तथा उसमे इतनी योग्यता होनो चाहिय कि वह उच्च-न्यायालय का न्यायाधीश 
बनाया जा सके । 


३६० भारतीय राजनीति का विकास और सविधान 


महाधिवक्‍ता (4ैदेए00%$8 ठ८॥७थ) का कार्य है कि वह राज्यपाल को 
विधि सम्बन्धी प्रइनों पर मन्त्रणा दे तथा उसके द्वारा सौंपे गये अन्य वैधानिक कततेव्यो 
का पातन करे । वह उन कार्यों को भी करता है जो सविधान ने उसे सोपे हैं । 

महाधिवक्‍ता के वेतन, भत्ते आदि के बारे मे राज्यपाल निश्चय करता है 
सथा वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त रहता है ! 


लॉ + न प्् ण- ५५ ४८2५ श 
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अध्याय . २२ 
राज्यों को शासन प्राप्ाली : विधानमण्डल 


सविधान ने भारत के पर्रह राज्यों मे से प्रत्येक मे एक विधानमण्डल की 
स्थापना की है, राज्यपाल तथा विधानसभा सब राज्यों मे उसके भ्रनिवाये अर ये के रूप 
में स्वीकार किये गये हैं । इनके अतिरिक्त निम्न राज्यों में विधान परिषद की स्थापना 
भी की गई है--श्राश्न-भ्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झुजरात, मध्यभ्रदेश, मैसू र, पजाब, 
उत्तरप्रदेश और पश्चिमी वगाल । शेष राज्यों म॒ केवल विधानसभा ही है। 

संसद को यह ग्रधिकार दिया गया है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा 
अ्रपत्ती कुल सदस्य सख्या के बहुमत से तथा उपस्थित वे मत देने वाले सदस्यों के दो 
तिहाई मतो से यह प्रस्थाव पारित कर दे कि उस राज्य में यवि विधान परिषद नही 
है तो उसकी स्थापना की जाये या यदि वहा विधान परिषद है तो उसे भग कर दिया 
जाये तो ससद ज॑सा उचित समभे वसा कर सकती है । इस प्रकार नई विधानपरिपदें 
बनाई जा सकती हे और पुरानी मिटाई जा सकती हे । 


विधानसभा 
( १,69896480ए6 8886009 ) 

विधानसभा राज्य का प्रतिनिधि सदन है, उसमे सदस्यों की सल्या अधिक से 
अधिषा ५०० झौर कम से कम ६० होगी । इन रादरयो का निर्वाचन राज्य में रहने 
चाले भारत के वे समस्त नागरिक करेंगे जिनका नाम उस राज्य की मतदाता सूचियों 
में दर्ज है। निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा तथा ग्रुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होगा। 
निर्वाचन कराने का काम भारत के तिवरचित आयोग्र के जिम्मे होगा। निर्वाचनों के 
लिये सारे राज्य को एक गरदस्पीय-निर्वाचन-क्षेत्रो मे बादा जायेगा तथा प्रत्पेफ नई 
जनगणना के परचात्‌ सघीय विधियों के अनुसार नि्व्चनक्षेत्रो का पुनर्गठन किया 
जायेगा । 

सविधान ने अनुच्छेद ३३२ में यह झादेश दिया है कि प्रसम को छोड़कर 
प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुयुचित जातियो और वर्गों के लोगो के लिये कम 
से कम उतने स्थान सुरक्षित रहेगे जितने जनसंख्या के प्रनुपात से राज्य मे उन्हें मिलने 
चाहिये । असम की विधानसभा मे स्वशासी जिलो के लियेउनकी जनसबख्या के झनुपात 
में स्थान सुरक्षित रहेगे तथा उन स्थानो से स्दशाप्ी क्षेत्रों में रहने वाले अनुमूचित 
वर्गों के लोग ही चुने जा सकेंगे । 





घ्ध्३ आरतीय सजनौति का विकास और सविधात 


अनुच्छेद ३३३ राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि यदि वह समझता है कि 
राज्य की विधानप्तभा के भीत्तर आग्ल-भारतीय जाति के लोगो को समुचित प्रत्ति- 
निधित्व नही प्राप्त हुआ है तो वह विधानसभा स उस जाति के उतने सदस्य 
मनोनीत कर सकता है जितने वह उचित समझे ॥ 

अनुसूचित जात्वियो व वर्गों तथा आग्लभारतोय जाति के लिय स्थानों के 
सुरक्षित रखने तथा मनोनीत किय जाने की व्यवस्था सविधाने ने (अनु० ३३४) 
केवल दस वर्षो के लिय की थी परन्तु आठवें सशोधन के द्वारा जो ससद ने १ दिसम्बर 
१६५६ को स्वीकार किया है यह अवधि अगले दस वर्ष के लिय और बढ़ा दी 
गई है । 

बार्यक्राल--विधावसभा का कार्यकाल सामान्यतया पाच वर्ष निर्धारित किया 
गया है परन्तु राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि यदि वह उचित समझे तो उसे 
उसके पहल ही विघटित कर सकता है । वह दो परिस्थितिया मे ऐसा करता है, या 
तो उस मुख्यमन्त्री यह परामर्श दे कि विधानसभा को विधटित कर दिया जाये या 
शाप्ट्रपत्ति राज्य मे आपात्वाल की घोषणा करके उतते यह आदेश दे कि धह विधानसभा 
को भग कर दे । भग हो जाने के वाद उसका निर्वाचन इस प्रकार हो जाता अनिवार्य 
है कि विधानसभा के भगस होने से पहले समाप्त होने वाले ग्रधिवेशन (सत्र) और 
पुननिर्वाचन के बाद होने वाले पहले सत्र के प्रारम्भ होने की तिथि के वीच म ६ मांस 
से अधिक का झन्तर न हा । 

ससद को यह अधिकार दिया गया है कि वह आपात्कालीन-घोपणा के बाद 
विधानसभा की अवधि एक बार मैं एक वर्ष के लिये बढा सकती है परन्तु यह श्रवधि 
आपात्काल के सामाप्त होने पर ६ मास पूरे होते ही समाप्त हो जाती है और उस 
समय अनिवाय रूप से तय निर्वाचन कराने होते हैँ । 

भ्रध्यक्ष-- निर्वाचन होने के पण्चात्‌ विधानसभा यथामीध्र अपने पहले सत्र से 
ही झपने दो अधिकारियों अध्यक्ष भर उपाध्यक्ष का चुनाव करती । थ दोनो सदन के 
सदस्य होते हू। जब इनम से किसी का या दोना पद रिक्‍त हो जाते है तो सदन 
यथाज्ञीक्र इन पदो के लिय निर्वाचन करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन के सदस्य 
न रहने पर भ्रपना पद रिक्त कर देते है, वे स्वय अपने पद से त्याग्रपत्र दे सवते हैं 
तथा यदि विधानसभा के सदस्य चौदह दिन की सूचना देकर विधानसभा म प्रध्यक्ष 
था उपाध्यक्ष या दोनों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखें और वह प्रस्ताव सदन 
के बहुमत से स्वीकार कर लिया जाय तो वे अपने पदो से त्यामपत्र दे देते हैं । 

अध्यक्ष का पद ब्रिटिश परम्परा के आधार पर एक आजीवन पद माना गया 
है, तथा मदि उसका ग्ाचारण निष्पक्ष रहता है तो सामान्यवया उसको ही बार-बार 
अध्यक्ष चुन लिया जाता है ! सविधान वें अनुसार भी वह तब तक अपन पद पर 
रहता है जब तक कि विधानसभा के भंग होने के बाद नये निर्वाचन हो और उनके 
बाद नये भ्रध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय ) इस प्रकार उसके पद को स्थायित्व दिया 
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गया है यानी विधानसभा भग्र हो सकती है परन्तु उसके अध्यक्ष का पद चखण्ड रहता 
है ! विधानसभा की गझ्नुपस्थिति मे भी उसका अध्यक्ष श्रपने पद पर रहता है । अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष सभा के उन सत्रो की अध्यक्षता नहीं करेंगे जिसम उनके विरुद्ध 
अविश्वास के प्रस्ताव पर वाद विवाद हो रहा हो, उन्हे उस समय झपना बचाब देने 
और विवाद में भाग लेने का अधिकार दिया गया है | याद वे दोना ही किसी समय 
किसी अनिवाय कारण से अनुपस्थित हो तो सभा के अध्यक्ष मण्डल का कोई सदस्य 
अपने क्रम से सभा की श्रध्यक्षता करेगा । यदि उनमें से भी कोई नहो तो सभा अपनी 
अ्रध्यक्षता करने के लिय किसी सदस्य को उस सत्र का अध्यक्ष चुन सकती है! 

अध्यक्ष सामान्यतया चर्चाओ्रो में भाय नही लेता, यद्धपि उसे स्पीकर कहा 
गया है तथापि वह सभा का सबसे कम बोलने वाला सदस्य है उसका काम दूसरों 
को बोलते का श्रवंसर देना है । वह सामान्यतया विभाजन के समय अपना मत भी 
नही देता है परन्तु यदि बिसी समय सभा मे किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष मे 
समान मत पडे तो बह गुत्थी को सुलभाने के लिये निर्णायक मत दे सकता है। 

भ्रध्यक्ष का दलातीत चरित्र--लोकसभा के अध्यक्ष की भाति विधानसभा के 
अध्यक्ष को भी पक्षातीव होना काहिय । यह आवश्यक है कि वह सभा के भीतर सब 
दलों के सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार करे, सबको समान रूप से बोलने के 
अवसर प्रदान करे तथा उनकी बातो को घ्यान और घीरज से सुने । हम लाकसभा 
के अध्यक्ष के प्रसग मे यह बात बता चुके है कि विधानसभा के अध्यक्ष का दलातीत 
होता हो लोकतंब की रक्षा कर सकेगा । यदि सभा के भीतर अध्यक्ष किसी दल का 
पक्ष तेता है तथा दूसरे का विपक्ष करता है तो इसका परिणाम यह होगा कि विधान- 
सभा सरकार के विरोधी विचारों को प्रकट करने म समर्थ नही रहेगी ग्रौर यदि ऐसा 
हुआ तो लोकतस्त समाप्त होने म देर नही लगेगी। भ्रसन्वुप्ट विरोधी दल प्पने विचारो 
को प्रकूट करने के लिये जब विधानसभा का मच प्राप्त करने म असमर्थ रहेगे तो वे 
गुप्त कार्यवाहियो की शरण लेंगे तथा देश म हिंसक क्रातियो और पड़यन्त्र की राजनीति 
का सूञजपात हो जायगा। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि अध्यक्ष विशेषकर विरोधी 
दलों के प्रति उदारता की दृष्टि रखे तथा उन्हे इस बात का पूरा अवसर दे 
कि वे अपने विचार को पूरे तक॑ के साथ सदत के सामन रख सकें ।॥ यो तोकतस्न 
का अर्थ भी हृदय-परिवर्तन और विचार परिवर्तत द्वारा शासन है। ससद 
या विधानसभा के भीतर जो लोग सदस्य होते हैँ वे वहा एक दूसरे का हृदय 
आर विचार बदल कर ज्ञासन की सत्ता प्राप्त करने की चेष्टा करते हे । विधानसभा 
विरोधियों को परास्त करने का स्थान नही है वरन्‌ वह सही अर्थों में विच्ञार के 
मथन का मच्य्य है। यह तभी हो सकता है जब निष्पक्ष होकर सबको विचार प्रकट 
करने का अवसर दिया जाये । 

अध्यक्ष के लिये सविधान ने तो यह झावश्यक नहों माना हैं कि वह किसी 
राजनीतिक दल का सदस्य नही होगा परन्धु हमने ब्रिटिश परम्पराओ को इस विपय 
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में अपने लिये आदर्श माना है और हम धीरे-घीरे उसकी दिलद्या म बढ़ना चाहते हैं ) 
सफ़लता इस बात पर निर्भर करती है कि सब राजनीतिक दल इस परम्परा के निर्माण 
भें सहयोग दें । सबसे प्रमुख वात यह है कि अध्यक्ष सभा की सदस्यता के लिय जिस 
निर्वाचन क्षेत्र से खडा हो बहा उसका विरोध न किया जाय तथा उसे निविरोध 
चुन लिया जाय तो बह व्यवित स्वय ही निर्दलीय हो जायेगा | एक बार प्रध्यक्ष बनने 
के बाद जब तक वह चाहे तब तक उसे ही अध्यक्ष बताया जाय यह परम्परा बहुत 
आवश्यक है । यदि उस के चरित्र म॑ ऐसा कोई दोप हो कि उसका अध्यक्ष रहना 
सभा के लिय अपमान को बात हो जाय तो उसे हटाया जा सकता है । 

अध्यक्ष की निष्पक्षता उसके पद को ह्थिर बनाने मं मदद करेगी तथा उसके 

पद की स्थिरता उसको निष्पक्ष बनायेगी । य दोनो परस्पर आभप्षित हे 

भ्रध्यक्ष के कार्म--विधावसभा का अध्यक्ष सामान्‍्यत॒या विम्न कार्म 

करता है-- 

१ सभा की बैठकों का सभापतित्व करना, 

२ सभा म शान्ति तथा सुब्यवस्था बनाय रखना, 

३ सदस्यों को बोलने का अवसर देना, 

४ मुर्यमन्त्री के परामर्श से सभा के सत्रों का कार्यकम बनाना, 

४ यह निर्णय करना कि कोई विधेयक जो उसके पास सभा म॑ रखने के लिय' 
भेजा गया है धन विधेयक है या नही 

६ सदस्यो के प्रदवो को छाटना और उत्तर के लिय विभिन्न मन्दियों के 
पास भेजना, 

७ स्थगन प्रस्ताव पेश करने को अनुमति देना या देने से सता करना । 

८ परियद से शझ्राने वाले विधेयको को सभा के सामते रखना और सभा 
द्वारा पारित विधेयकों को परिषद के सामने भेजना, तथा अन्तिम रूप 
से विधानमण्डल द्वारा किसी विधेयक के पारित हो जाने पर उसे राज्य- 
पाल के हस्ताक्षर के लिय भेजना । 


विधान परिपद्‌ 
( 4,68788978 00ए7०। ) 

राज्य विधानमण्डल के दूसरे सदन का नाम विधान-परिपद्‌ है। इसके भीतर 
अज्य को विधानसभा के कुल सदस्पो वी सरूपा के एक तिहाई सदस्प हो सबते हैं 
तथा कम से कम ४० संदस्य होते हे । सदस्य होने के लिय यह आ्रावश्यक है हि ग्रत्यव 
उम्मीदवार वी आयु कम से कम तीस वर्ष हा तथा उसके भीतर वे सब योग्यत्ायें हो 
जो विधि द्वारा निर्धारित को जायें। 

निवर्चिन---परिषद्‌ के सदस्थो का निर्वाचन भ्रानुपातिक पद्धति के अनुसार 
एकल सत्रमणीय मत (9086 77&08/6790]89 ५०६७) द्वारा होता है। 
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प्रिषद्‌ के एक तिहाई सदस्य राज्य को नगरपालिकाओ, जिला-परिपदो तथा 
अन्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के सदस्यो के एक सम्मिलित निर्वाचन मण्डल 
द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं । 
परिषद्‌ की सदस्य सल्या का बारहवा झश राज्य के भीतर रहने वाले उन 
व्यवितियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो कम से कम तौन वर्ष से किसी भारतीय 
विश्वविद्यालय के स्नातक (57800७8) हो ग्रथवा संसद द्वारा इस काम के लिये 
स्नातक के तुल्य मान लिये गये हो । 
श्रन्य बारहवे अंश का निर्वाचन एक ऐसा निर्वाचक मण्डल करवा है जिसमे 
माध्यमिक विद्यालयों के भीतर कम से कम तीन वर्ष से भ्रष्यापन कार्य करने वाले 
शिक्षक होते हैँ । 
अन्य एक तिहाई सदस्यों को विधानसभा के सदस्य बाहर से (अपने सदस्यों 
में से नही) करते हैं । 
परिषद्‌ के शेप सदस्यों को राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी 
आन्दोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ज्ञान श्नौर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त लोगो 
में से मनोनीत करता है । 
कार्यकाल---विधानन्परिषद्‌ एक स्थायी सस्था है परन्तु इसके सदस्य इसमे 
प्राजीवन नही रहते, उनका कार्यकाल ६ वर्ष है। हर दुसरे वर्ष परिषद्‌ के एक 
लिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके निवृत्त हो जाते हे तथा उन रिक्त स्थानों 
पर नये निर्वाचन हो जात्ते हे, परिषद के निवृत्त सदस्य निर्वाचन के लिये फिर से खड़े 
हो सकते हैं उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । परिषद्‌ राज्यपाल द्वारा विघटित नही 
की जा सकती । 
सभापति और उपसभापति--परिपद अपने दो सदस्यो को क्रमश सभापति 
प्रौर उपसभापति चुनती है । उनमे से किसी एक का या दोनो का पद रिक्त होने पर 
वह दूसरा चुनाव करती है । 
यदि उन दोनो मे से कोई सदन का सदस्य नहीं रहता घो वह अपना पद 
रिक्त कर देगा । यदि वह चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त यदि परिषद चाहे तो उनमे से किसी एक को या दोनो को चौदह दिन की 
पूर्व॑ सूचना देकर उनके विरुद्ध अविश्वास का भ्रस्ताव अपनी कुल सदस्य सख्या के 
बहुमत से पारित कर सकती है, उस स्थिति मे उस्त अधिकारी को अपना पद रिक्त 
करना होगा । 
सभापति की अनुपस्थिति मे उपसभापति सदन की अ्रध्यक्षता और उस पद से 
सम्बन्धित कार्यों को करेंगा तथा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो परिषद्‌ के सभापति 
मण्डल का कोई उपस्थित सदस्य अपने क्रम से उस काय को करता है । यदि उनमें 
से भी कोई न हो तो सदन जिस व्यकवित को उसी समय इस कायें के लिये नियुक्त कर 
बहू उस बैठक का सभापततित्व करता है। 
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यदि किसी समय सदन में सभापत्ति के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर 
विचार हो रहा हो तो उस समय वह सदन का सभाषतित्व नहीं करेगा और यदि 
उपसभापति के विरुद्ध विचार हो रहा हो तो वह सदन का सभापतित्व नहीं करेगा । 
उन लोगो को अपचे-अपने मामले में सदन की कार्यवाही म भाग लेने और अपना 
बचाव करने का अधिकार होता है । उस समय वह सदन के सदस्य की हैसियत से 
मतदान कर सकेगा ओर उसे अध्यक्ष होने के नाते निर्णायक मत देने का अधिकार 
उस बँठक म नही होगा । 


दोनो सदनो से सम्बन्धित नियस 


सचिवालय--दोनो सदनों का अपना सचिवालय होगा जिसके कमंचारियों 
को नियुक्ति आदि के नियम विधानेसभा के लिय उसवे अध्यक्ष से परामश करके व 
विधानपरिषद के लिय उसके सभापति से परामर्श करके राज्यपाल बनाता है, तपा 
वे नियम राज्य की अन्य विधियों के समान ही प्रभावश्नाली होते हैं 

पदाधिकारियों के वेतन-भत्त --विघानसभा के श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 
तथा परिषद के सभापति झौर उपसभापति के वेतन झौर भत्ते त्तथा अन्य सुविधार्यें 
विधानमण्डल द्वारा निर्धारित किये जाते हैं 

दपथ-- प्रत्यक सदस्य को अ्रपते सदन वी कप्यंवाही म भाग लेने से पूर्व 
अपने पद की शपथ लेनी होती है जिसे वह राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी 
दूसरे भ्रधिकारी के सामने लेता है। 

निेय--दोनो सदनो में निर्णय बहुमत से किय जाते हैं, केवल उन मामलों 
में विशेष बहुमत की भावश्यक्ता होगी जिनम सविधान का वैसा आदेश है । सामा- 
न्यतया भ्रध्यक्ष भर सभापति अपने ग्रपने सदन म मतदान के समय मत नही देंगे 
परन्तु यदि किसी भ्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष म समान मत आते हैं तो वह अपना 
निर्णायक मत दे सकता है । 

गणपूरति--सविघान म बताया गया है कि प्रत्यक सदन में गणपूर्ति के लिये 
कम से कम १० था सदन की सदस्य सख्या वा दसवा भाग, इसमें से जो भी अधिक 
हो उपस्थित होना चाहिय। यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, तो सदन की 
कार्यवाही स्थगित कर दी जायगी । विधानमण्डल को यह अधिकार है कि वह इस 
व्यवस्था म कोई परिवर्तन करना चाह तो कर ले । 

कार्यबाही को विहितता--बविसी सदन में बोई स्थान रिक्त होने के कारण 
सदन की कार्यवाही अविहित नहीं मानी जायेगी, इसी प्रकार यदि यह बात ज्ञात हो 
जाये कि सदन कौ कार्यवाही म दिसी ऐसे व्यक्ति न भाग लिया है जिसे वँसा करने 
का अधिकार नही थां तथा उसने अपना मत भी दिया है तो भी सदन की उस बैठक 
को कार्यवाही अधिहित नहीं मानी जायमी । 

सदस्यों के पदों का रिकत होना--निम्न परिस्थितियों मे किसी भी सदन में 


राज्यों को शासन धणाली विधानभण्डल है 0 


सदस्यों के पद रिक्त माने जायेंगे-- 

१. कोई भी सदस्य दोनों सद्वनो का सदस्य नहीं हो सकता, झत्त विधान- 
प्रण्डल इस बारे से नियम बनाता है कि जिस व्यक्ति ने दोतो सदनों मे सदस्यता 
प्राप्त कर ली हो एक सदन मे उसका पद रिक्त माना जाये । 

२ यदि कोई व्यक्ति कई राज्यों के विधानसण्डलो की सदस्यता प्राप्त कर 
लेता है तो राष्ट्रपति उसे कुछ समय का अवसर देता है कि बह एक राज्य में अपनी 
सदस्यता बनाये रखकर पअन्य राज्यों म अपने स्थान का त्याग कर दे, परन्तु यदि वह 
इस ग्रवधि में ऐसा नहीं करता है तथा सबका सदस्य बना रहता है तो राष्ट्रपति 
अपने श्रादेश से सब राज्यों के विधानमण्डलो में उक्की सदस्यता को समाप्त कर 
देगा मौर उसका स्थान रिक्त माना जायेगा । 

३ थदि कोई सदस्य सदन के अध्यक्ष या सभापति के सामने अपना स्थाग- 
पन्न पेश कर देता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है, इसी प्रकार यदि सदन के 
नियमों के अनुसार किसी सदस्य में कोई अयोग्यतायें प्रैद्ा या सिद्ध ही जायें तो 
उसका स्थान रिवल हो जायेगा, इन अ्रयोग्यताञो का उल्लेख हम भ्राये कर रहे हैं। 

४ यदि कोई सदस्य बिना सदन के ग्रध्यक्ष या सभापति की झनुमति के 
लगातार साठ दिन तक सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है तो अपने श्राप ही 
उसका पद रिक्त हो जायेगा ) 

भ्रू कोई व्यक्ति राज्य विधानमण्डल के किसी सदन और संसद के किसी 
सदम का सदस्य एक साथ नही रह सकता । अत एक सदन में उसका स्थान रिक्‍त 
हो जाता है । 

सदस्पो की प्रधोग्पतायें--सदन के सदस्थ निम्न आधारो पर सदन की 
सदस्यता के भ्रयोग्य मानें जायेंग और ज॑सा कि हम पीछे कह चुके है, सदन मे उत्तका 
पद भ्रयोग्य सिद्ध होते ही रिक्त माता जायेगा -- 

१ यदि कोई सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रन्तगंत 
कोई लाभ का पद धारण किये हुये हैं, (मन्‍्त्रीपद या ससदीय सचिव के पद को लाभ 
का पद नहीं माना गया है): 

२ यदि कोई भ्रधिकृत न्यायालय उसके बारे में यह निर्णय दे दे कि उसका 
मस्लिष्क ठीक नहीं है, 

३. यदि वह अविमुक्‍त दिवालिया हो, 

४. याद चह सद की किछी फिधि के अन्तर अपोप्ण शिद्ध छोत्ता हो 

अमोग्यताओं का निर्णय राज्यपाल करता है। राज्यपाल के लिये यह 

प्रनिवार्य है कि वह ऐसे प्रत्येक मामले मे निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा और 
उसके मत के अनुसार निर्णय करेगा । 

सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों के विशेषाधिकार--प्वविधान के 

अनुच्छेद ६६४ में बताया गया है कि विधानमण्डलो के दोनों सदतो मे भाषण को 


शहद भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


स्वतत्व्रता होगी और सदस्यो को बहा कोई बात कहने के लिये स्पायालय के सामने 
उपस्थित नही किया जा सकता । सदस्यों को यह भी अधिकार है कि वे विधान- 
मण्डल की किसी भी समिति म कोई भी मत प्रकट करें तथा उच्त समिति की कार्य- 
दाही प्रकाशित होने पर भी उप्तमे कही गई किसी बात के लिय न्यायालय मे कोई 
प्रशन नहीं उठाया जा सकता । इसी प्रकार सदस्यों को यह अधिकार है कि बे किसी 
प्रश्न पर अपनी पसन्द के अनुसार मत दे सकें । विधानमण्डल स्वयं अपने और अपने 
सदस्यों के विशेषाधिकारो की व्याख्या करेगा, तथा मोदे तौर पर उन्हें वे सब 
विशेषाधिकार भ्राप्त होगे जो मारत का संविधान प्रवतित होने के समय ब्रिठिश 
ससद को प्राप्त थे । 

दोनो सदनो के सदस्यो को वे वेतन, भत्ते और दूसरे साधन-सुधिधा उपलब्ध 
होगे जो समय-समय पर विधानमण्डल तय करे । 


विधानमण्डल में राज्यपाल को स्थिति 


राज्यपाल विधानमण्डल वा एक श्रंग है। वह उसके सम्बन्ध में कुछ कार्य 
करता है। इनका वर्णन हम राज्यपाल की शक्तियों ग्रौर उसके कार्यों के विवरण 
में गत भ्रध्याय में कर चुके हैं। यहा उस बारे म संक्षेप मे यह बताना पर्याप्त होगा 
कि राज्यपाल दीनो सदनो को भाहृत करता है, उनका सत्रावसान करता है, श्ौर 
विधानसभा को विधटित कर सक्तता है। उसे यह अ्रधिकार है कि वह विधानसभा 
के निर्वाचन के बाद पहले सत्र का उद्घाटन स्वय करे तथा उस समय विधानसभा के 
सामते (यदि दो सदन हो तो दोनो के सयुक्त अधिवेशन के सामने ) यह बतांगे कि 
उसने उन्हें क्यो आाहुत (57007707) किया है। वह जब चाहे एक या दोनो सदतों 
को अपना सन्देश भेज सकता है तथा एक या दोनों सदनों को समवेत (इकट्ठा) करके 
उनके सामने भाषण दे सकता है। विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक्रो पर अपनी 
स्वीकृति दे सकता है, या अपने सम्देश सहित उन्हें वापिस विधानमण्डल के पुतविचार 
के लिये लौटा सकता है, भ्रयवा उनमे से जिसे वह चाहे राष्ट्रपति की स्वीकृति के 
लिये रोक सकता है ! संविधान ने इस बारे म केवल एक ऐसे अवसर का उल्लेख 
किया है जबकि विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिय भेजा जा सकता है वह 
तब जबकि राज्यपाल को ऐसा लगे कि यदि वह विधेयक विधि का रूप ले लेता है 
तो राज्य के उच्चन्यायालय वी प्रतिष्ठा और उसवी शक्ति को हानि पहुँचने की 
सम्भावना है। 

जब कोई विधेयक राष्ट्रपति वी स्वीकृति के लिए भेजा जाये तब राष्ट्रपति 
धन-विधेयको के अतिरिक्त दूसरे विधेयदः को अपनी सिफारिश के साथ राज्यपाल के 
पास वापिस भेज देगा जो उसे सदनो के सामने विचारार्थ रखेगा । सदन छह मास 
के भीतर उस पर विचार करके उसे सशोधन सहित या सशोघन रहित रूप में पारित 
करेगा तथा उसे पुन राष्ट्रपति की स्वीवृति के सिये भेजा जायेगा। स्विधान 


राज्यों की शासन प्रणाली विधानमण्डल डह्ह 


उतना कहकर मौन हो गया है, परन्तु यह बात बहुत स्पष्ट है कि यदि विधेयक का 
विषय ऐसा है जो सविधान के अन्तमंत राज्य विधानमण्डल के क्षेत्र म है तो राष्ट्रपति 
को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी वह उसे रोक नही सकता तथा भ्रस्दीवार 
भी नही कर सकता । 

राज्यपाल एक काम यह करता है कि वह वित्तीय वर्ष के अन्त में विधान- 
सभा के सामने राज्य का वित्तीय विवरण पेश्ष कराता है तथा उसके सामने झागामी 
वर्ष के लिय भ्राय और ७ य के प्रस्ताव रखबाता है । वहे दोनो सदनों के सामने 
राज्य के लेखा निरोक्षण का प्रतिवेदन (67907) , लोक्सेवा आयोग का प्रतिवेदन 
तथा दूमरे महत्वपूर्ण आवेदन, प्रतिवेदन रखवाता है। 

घत्र विधेयवों को सदन के सामने रखने से पूर्व विधानसभा का अध्यक्ष राज्य- 

पास की अनुमति वे लिय भेजता है और राज्यपाल यदि मन्त्रिपरिषद उसे परामर्श 
दे तो उस पर अनुमति देता है भ्रन्यथ। भ्रनुमति नही प्रद न करता । जद घन विधेयक 
विधानमण्डल द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल बे पास भेजे जाते है तो बह उनको 
पु्राविचार के लिय नही भेज सकता उन पर उसे छुरुग्त अपनी स्वीकृति प्रद्घात करती 
ही होगी यदि वह कोई घन-विधेयक राष्ट्रपति के प्रास उसकी स्वीकृति के लिये 
'ेजता है तो राष्टपति उस पर अपनी स्वीकृति तुरन्त प्रदान करेगा। वित्त को 
पूर्णतया विधानसभा के आधोन रखा गया है । 

राज्यपाल के इस कार्यो ना अवलोकन करने के बाद हम दस निर्णय पर 
पहुँचते है कि वह विधि-तिर्माण के काम म॑ कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता तथा सिवाय 
अध्यादेश जारी करने के (जो विधानमण्डल की स्वीकृति के बिना रद्द हो जाते हैं), 
उसे बिसी प्रकार की विधि बनाने का अधिकार नही है वह विंधि निर्माण के बाम 
पर अपना नैतिक प्रभाव भल ही डाल भक्के कोई वैधानिक प्रभाव नही डाल संदता। 
इस प्रकार उसे कोई विधायी भत्ता नहीं दी गई है, विधि निर्माण के सम्बन्ध म उम्तकी 
दइक्तिया कार्यपालिका प्रद्डति की है जितका प्रयोग वह राज्य के प्रधान कार्यपालिका 
अधिकारी के रूप म करता है । 


विधि निर्माण को प्रक्रिया 

राज्या म॒ विधि निर्माण की भ्रक्षिया लयभग बसी ही है जँसी कि सघ मे है । 
पहा केवल अन्तर यह है कि सप्द क दाना सदनो म॒ जिस प्रकार सम्बन्ध हैं उन 
सम्बन्धा का राज्य-विधानमडला मं अभाव है। ससद के दोनों सदन सिवाय घत- 
विधेयक क दूसरे सब मामलो मे समान शक्ति रखत ह परन्तु राज्यों मे वसा नहीं 
है । राज्या के विधानमडला में विधानसभा को साधारण और वित्तीय दोनो प्रकार 
के विधादी क्षत्र में अन्तिम पत्ता प्राप्त है। वहा परिषद का काम वेबल विधामी 
अस्तावा पर चर्चा करना वया मुझाव देना मात्र है, उसे विधानसभा को समानता 
प्राप्त नही है, तथापि वह विधि निर्माण के वाय मे भाग लेती है । 


हू भारतीय राजनीति का विकास भौर संविधान 


राज्य को विधायो सत्ता--राज्यो को निम्न क्षेत्रो म॒ विधान बनाने की सत्ता 
दी गई है -- 

(क) राज्य-सूची के समस्त विषयों पर, 

[ख) समवर्ती सूदी के उन विधयो पर जिन पर तब तक संघ की कोई 

विधिया न हो भ्थवा वे विस्तृत व विशद न हो। 

(ग) अभय विषयों पर जो उसे सघ ससद द्वार सोपे जायें। 

राज्यो की विधायी प्रक्रिय को भी सघ की भाति दो भागों म बादा जा 
सकता है--साधारण विधि निर्माण सम्बन्धी और वित्तीय प्रक्रिया । 

वारिभाषिक दाब्द--समद द्वारा विधि निर्माण के प्रसण म हमने जिन पारि- 
भाषिक शब्दों का प्रयोग किया था उन्ही का प्रयोग हम यहा करेंग। अत नय सिरे 
से उनके अर्थ यहा लिखने की आवश्यकता नही है। 


साधारण विधि निर्माण 


सविघान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन राज्यों में विधानसभा और 
परिषद दो सदन हैं वहा साधारण विधेयक व्िसी भी सदन म पुर स्थापित (आरम्भ) 
किये जा सकते हैं! 

दीनों सदनो मे विधि निर्माण म सहायता के लिय प्रचुरता के साथ समितियों 
का प्रयोग किया जाता है । प्रत्यक विधेयक के तीन वाचन होते हैं तथा यदि श्राव- 
ध्यक हो तो उसे समिति के पास भेजा जाता है। 

जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है तो उस्ते दूसरे सदन के 
विचाराथ॑ भेज दिया जाता है वहा भी उसको तीन वाचनों में से होकर ग्रुजरना 
पडता है। थदि दोनो सदन सहमत हो जाते हे तब तो कोई कठिनाई उठती ही नही 
परन्तु यदि दोनो मे मतभेद हो जाय तो निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ती है --- 

विधानसभा हारा विधेषद पारित करने के बाद विधान परिषद के पास 
भेजा जाता है यदि वह उसे अस्वीकार कर दे या जिस दिन उसे विधेयक प्राप्त 
हुमा है उसके तीन महीने पश्चात तव वह उस विधेयक पर कोई निर्णय ने करे 
या वह उसमें ऐसे सशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकार न हो तो विधानसभा 
उस विधेयक को फिर से उसो ज्षत्र या अगले सतत म॑ परिषद द्वारा प्रस्तावित या 
पारित सशोधनो सहित या उनके बिना विहित प्रक्रिया के अनुसार पारित करके पुन 
पीरपद के पास मेजती है । 

इस बार भी यदि परिषद विधेयक को अस्वीकार कर दे, या एक मास तक 
विशधेषक पर कोई निर्णय न करे, या उसमे ऐसे सशोघन कर दे जो सभा की स्वीकार 
न हो तो यह मान लिया जायेगा कि विधानम्तभा ने दूसरों बार उस विधेयक को 
जिस रूप में स्वीकार क्या था, वह उसी रूप म विधानमण्डल द्वारा पारित कर 
दिया गया है तथा उसे राज्यपाल वी स्वीइृति के लिय भेज दिया जायगा । इस अक्रिया 
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का घन विधेयकों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
राज्यपाल विधेयको के वारे में क्या अधिकार रखता है इसका वर्णन हुए 
पीछे कर चुके हैं । 


वित्तीय विधियों के निर्माण की प्रक्विया 


संविधान ने बताया है कि निम्द विययो मे से किसी एक, कुछ या सब से 
सम्बन्धित विधेयकों को धन विधेयक माना जायेगा-- 

१ करो का आरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तत या विनियमन (20 00- 
ह900, 800॥7400 ॥शायं5500 १९7४00 07 7९8०६४६00 0 80५ 
$85) 

२. राज्य द्वारा घत ऋण लेने या कोई गारनन्‍्टी देने, या राज्य द्वारा वित्तीय- 
दापयित्वों से सम्ब्रन्धित किसी विधि के संजोघन का नियम , 

३ राज्य की सक्तित निधि अथवा झ्राकस्मिकता निधि की रक्षा, उत्तमे घन 
जमा करना या उसमे से निकालना 

४, राज्य की संचित निधि में से घन का विनियोग 

४ किसी व्यय के बारे मे यह घोषणा करता कि वह राज्य की सचित तिथि 
पर भारित होगा या ऐसे किसी व्यय की राशि बढाता, 

६ राज्य की सचित निधि या उसके लोक्लेखे (000]0-80000%0) के 
खाते में धन प्राप्त करना, उपकी रक्षा या उसमें से धन निकालना, 

७ उपरोवत विषयों में में निष्पन्न होने वाला कोई और विषय । 

राज्य के विधानमण्डल मे विचार के लिये प्रस्तुत किसी विधेयक के बारे में 
यदि यह प्रश्न उठाया जाय कि वह धत-विधेयक है या नही तो इस बारे मे विधानसभा 
के प्रध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा । सभा का अध्यक्ष जब ऐसे विधेयक को विधान 
परिषद ने विधाधय उसवे प्रास्त भेजता है या जब वह उसे राज्यपाल के हस्ताक्षर के 
लिये भेजता है तो उसके साथ अपने हस्ताक्षरों के साथ यह प्रमागपत सलग्न करता 
है कि बह विधेयक धन-विधेयक है । 

आयब्यधक (720488£) -- राज्यपाल वित्तीयवर्ष के आरम्भ में विधानमण्डल 
मत सामने उस वर्ष मे होने दाले व्यय भौर आय के अनुमान रखवाता है जिसे वाषिक 

बित्तीय विवरण वहा गया है । ध्यय के अनुमानों में निम्न प्रकार से व्यय का वर्गीवरण 
किया जायेगा-- 

(व) वे व्यय जो राज्य की मंचित निधि पर भारित हैं। 

(ख्र) दूसरो राशिया जिनके वारे में यह प्रस्ताव रखा गया है कि वे भारत 
भी संचित निधि मे से व्यय की जायें! 

तथा उसम राजस्व के खाते का ब्यय दूसरे व्यय से अतग दिखाया जायेगा । 

राज्य की सचित निधि पर निम्द राध्षिया भारित होगी--राज्यपाल के वेतन, 
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भत्ते और उससे सम्बन्धित दूसरे व्यय, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सथा 
सदि परिषद हो तो उसके सभापति व उपसभापति के बतन और भत्त , राज्य के 
ऋण सम्बन्धित व्यय उच्च-न्यायालय के च्यायाघीक्षा बे वेत्तन और भक्त, किसी 
न्यायालय व स्यायाधिकरण के निर्णय के फ्लस्वस्प राज्य द्वारा चुकाई जाने बाली 
राशि तथा सविधान या राज्य द्वारा ऐसी दूसरी राशिया जिन्हे वे सचित निधि पर 
भारित घोषित कर दे । 

विधानसभा को यह अधिकार नहीं है कि वह सचित निधि पर भारित राशियो 
के बारे मे मतदान वर सक, वे राशिया बिना मतदान के ही स्वीकृत मान ली जाती 
हैं. परन्तु सभा को यह अधिकार है कि वह उनके बारे म॒ चर्चा कर सके ) 

जहा तक दूसर -्यय के प्रस्तावा का प्रश्न है विधानसभा को यह अधिकार 
है कि बह उन्हे सचित निधि पर भारित करने के लिय स्वीकार कर दें या अस्वीकार 
कर दे । वह उनकी राश्षियो म कमी भी कर सकती है । 

घन की माग के बारे म कोई भी प्रस्ताव राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना 
सभा के सामने पेश नही क्या जा सकता । 

विधानसभा को यह अधिकार नही है कि वह श्रस्तावों सें मागी गई राधि 
को साजा को बढा सके । मागो के स्वीकार हो जाने के वाद सना म विनियोग विधेमक 
पेश क्या जाता है जिसम सशोधन आदि करते का अधिकार नही दिया गया है | 
राज्य वी सचित निधि म से कोई भा राश्मि विद्या वैधानिक स्वीकृति के नही निकाली 
जा सकती । 

पिदिध प्रनुदान--लोक्सभा की ही भाति राज्य की विधानप्रभा भी त्तीन 
प्रफार के प्रनुदात स्वीकार कर सकती है-तखानुदान प्रत्ययानुदान श्रौर अपवादानुदान। 
वह इन झनुदानों म स्वीकृत राष्चि कौ राज्य बी सचित निधि म से निकालने की 
भनुमति दे सकती है। इसके भतिरिक्त यदि स्वीइ्ृत राशि वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
हो समाप्त हो जाय, या कोई अप्रत्याशित व्यय आ जाय तो राज्यपाल विधानसभा के 
सामने पूरक-बजट पेश करा सकता है जिसम कि पूरक झनुदान, अ्रतिरिक्त भनुदान 
या अधिक-व्यय अनुदान वी भाग की जाती है। विधानसभा इन माग! को पूरा कर 
सकती है । पूरक अनुदान तब माय जाते हैँ तब किसी विभाग के लिय निश्चित राशि 
होने वाले व्यय वी भयक्षा कम पड जाती है अतिरिक्त अनुदान ऐसे व्यय के लिये 
मांगे जाते हैं जी किसो ऐसी सेवा पर करने पडते हैं जिसकी कल्पना वित्तीय प्रस्तावों 
के समय नही थी, तथा अरधिक्त-ब्यय अनुदर्न उस व्यय के लिये मामा जाता है जो 
विसी विभाग के लिय स्वीकृत राशि से अधिक पहल हो व्यय कर ल्यिा गया हो । 

वित्तीय विषयों पर विधानसभा का एकाधिशार--सविधान न वित्तीय विषयी 
घर विधानसभा को एकाधिकार प्रदान किया है, उसम दहा गया है कि घन विधेयक 
और भ्रन्य वित्तीय प्रस्ताव बेंवल विधानसभा म ही पुर स्थापित (झ्रारम्भ) बिये जा 
सकते है। जिन राज्यी म दो सदन दें वहा विधानसभा उन्ह पारित बरन वे बाद 
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विधान-परिपद के पास भेज देती है। परिषद उस विधेयक को प्राप्त फरने के बाद 
चौदह दिनो के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ सभा के पास लौठा देती है तथा 
सभा को यह अधिकार है कि बह उन सिफारिशों और छुकाव-सशोधनों को जो 
परिषद्‌ ने क्रिय है स्वीकार कर दे या अस्वीकार कर दे । 

विधानसभा उस विधेयक को दोबारा जिस रूप म स्वीकार करती है वह 
उत्ती रुप से राज्प्रपाल के ह्स्ताक्षरों के लिय भेज दिया जाता है तथा राज्यपाल उस 
पर अविशम्ब हस्ताक्षर कर देता है । 

यदि परिषद चौदह दिन के भीतर विधेयव्॒ सभा को नही लोटाती है हो 
यह मान लिया जाता है कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । 

धिधान सडल की झ्ाधा--राज्य के विधानमण्डल की कार्यवाही उस राज्य 
की राजकीय भाषा (या भाषाओ्रो) म, अथवा झ गे जी या हिन्दी म चलती है। यदि 
कोई सदस्य इन भाषञ्ञा से अपने विचार प्रकट करन में कठिनाई का झनुभव करता 
है तो अध्यक्ष उसे प्पनी मातृभापा मे बोलने वी गझनुमति दे सकता है। यदि राज्य 
का विधानमण्डल इसके विपरीत निर्णय न करे तो सन्‌ १६६५ वे २६ जनवरी से 
अ्र'ग्रेंजी राज्य की भाषा नही रहेगी । 

विधात भडल पर प्रटिवन्‍्ध--विधानमण्डल का कोई सदन सर्वोच्च-नयायातय 
या उच्च-स्यायालय के किसी न्यायाधौ के ऐसे आचरण की चर्चा नहीं कर सकता 
जो वह अपने कर्व्यों के पालन के प्रसंग मे करता है। 

न्यायालयों पर प्रतिबन्ध--न्यायालयों एर भी यह प्रतिबन्ध है कि वे विधान- 
मण्डल के बिसी भी सदन दी कार्यव्राही के किसी भी अ श, उसकी किसी समिति वी 
वार्येधाही दे कसी भी झ्रतय या उसके भीवर या उसकी समिति के भीतर उसके 
किसी सदस्थ के झाचरण के बारे म कोई जाच नहीं कर सकते तथा उस बारे में 
कोई सुनवाई नही कर सकते । 


अध्यादेश (0:ठा55०७) 

राज्यपाल की शक्तियों के सदभभे में हमने अध्यादेश का वर्णन किया है, यहा 
अधिक विस्तार से उमके बारे म॒ चर्चा करनी होगी ! सविधान ने अध्यादेश को भी 
एक प्रकार से विधि ही माना है क्योक्ति जव तक वह या नो राज्यपाल द्वारा वापिस 
न ले लिया जाय या विधानयण्डल द्वारा अस्त्रीज्ञर न कर दिया जाए तब तक विधि 
के समान ही अमावदाली होता है । 

राज्यपाल अध्यादेश तंव जारी तर सकता है जबकि विधानमण्डल के 
दोनों सदनों में से किसी का भी सत नहो रहा हो। ऐसी अवस्था में यदि बह 
समभता है कि किसी विषय के बारे म नियम बनाना श्रावश्यक है तो वह ग्रध्यादेश 
जारी कर साकता है, य॑ अध्यादेश विधि के ममान ही लागू किय जायेंगे । 

राज्यपात को निम्न डिपयो पर श्रध्यादेश जारी करने से पहे य्ध्ट्रपति की 


श्क्ड मआरतीय राजनीधि का विकास घौर सविधान 


स्वीकृति लेनी पड़ती है -- 

१ जिन विषयो के बारे में कोई विधेयक विधानमण्डल मे पेश करने से 
पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है 

२ जिन विपयो पर उसके लिय यह झावश्यक होता कि वह विधानमण्डल 
द्वारा पारित क्षिसी विधेयक को राष्ट्रपति के चिचार के लिय सुरक्षित रखे और 
उसकी स्वीक्षति प्राप्त करे । 

३ जिन विपयो पर वह स्वय अपन विवेक से यह निर्णय करता कि उनसे 
सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिय भेजे जायें । 

अध्यादेश जारी होने के बाद किसी भी समय राज्यपाल द्वारा वापिस लिये 
जा सकते हैँ । यदि वे तब त्तक चालू रहते है जबकि विधानमण्डल वा सच आरम्भ 
हो तो उन्हे तुरन्त उसके सामने पेश कर दिया जाता है, यदि विधानमण्डल अपने 
सत्रारम्भ से ६ सप्ताह तक कोई निर्णय न ले पाय तो अध्यादेश रद्द हो जाते हैं । 
विधांनम"डल उससे पहल भी उन्हे रहू कर सकता है । यदि वह उसे पसन्द करता है 
तो विधि के रूप म पारित कर सकता है । 

यदि राज्यपाल कसी ऐसे विषय पर भअध्यादेश जारी बरता है जो राज्य 
विधानमण्डल की विधायी सत्ता म सम्मिलित नहीं है तो वह अध्यादेश श्रविहित होगा 
पौर न्यायालय उस लागू करने से मना कर सकते है । 

एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें अध्यादेश को विधानमण्डल द्वारा पारित 
विधि मान लिया जाता है तथा उसका रह नही किया जा सकता स्वय विधानमण्डल 
भी उसको रद नहीं कर सकता। वह स्थिति तब प॑दा होती है जब राज्य की कोई 
विधि ससद हारा बनाई गई किसी विधि के विपरीत हो या समवर्ती सूची के किसी 
विषय पर सघीय विधि के विशद्ध हो ऐसी स्थिति म राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल 
द्वारा उत्त विधि के सद्योधन का अध्यादेश जारी कर दियाजाता है तथा वह अध्यादेश 
विधि का स्वरूप ले लेता है ॥ 


विधान परिषद का भहत्व 

विधि निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन में हमने देखा कि जिन राज्यों मे 
दविसदतात्मक विघायिका है वहा विधात-सभा को हो विधि निर्माण की वास्तविक 
सत्ता प्राप्त है, तथा विधान परिषद को कोई दावित नही दी गई है । यदि दोनो में 
मतभेद होता है तो विधानसभा की इच्छा ही मानी जातो है. परिषद की बात कौ 
कोई महत्व नही दिया जाता है। यह स्थिति ब्रिटेन जंसी है । 

इस स्थिति को देखकर दो प्रइन पौदा होते हे--पहला प्रश्न तो यह कि जब 
विधान परिषद को कोई वास्तविक सत्ता दी ही नही गई है तो उसकी स्थापना की 
ही क्यो गई है ? दुसरा प्रश्व यह है कि जब उसकी स्थापना वी गई है तो उसे 
वास्तविक सत्ता क्यो नहीं दी गई है ? 


राज्यो को शासन प्रणाली विधानमण्डल ५०४ 


पहले प्रइन का उत्तर देना कठिन है, क्योकि यदि हम यह कहें कि विधि 
निर्माण के कार मे श्रनेक प्रसिद्ध कारणो से दूसरे सदन का बहुत महत्व होता है तो 
महा यह झंका पैदा होगी कि यदि ऐसा था तो भारत के सभी राज्यों मे सविधान 
निर्माताओं ने विधान परिषद्‌ की स्थापना क्यो नही की _ वाल्तव से इस बारे से 
तथ्य यह है कि संविधान निर्माण के समय कुछ राज्यों मे जो उस समय प्रात कहलाते 
थे परिषदे काम कर रही थी और वे राज्य इस पक्ष में थे कि परिषदों को बनाये 
रखा जाये ग्रत यह सिद्धात स्वीकार कर लिया गया कि उन राज्यो में परिपदों को 
बने रहने दिया जाये तथा शेप राज्यो मे परिषदे न बनाई जायें। इस मामते में 
संविधान ने राज्यो को यह अधिकार दे ही दिया है कि यदि राज्य चाहे तो ससद के 
पास यह प्रस्ताव पारित करके भेज सकता है कि उस्तकी विधान परिषद्‌ तोड दो जाय 
या यदि वहा परिषद नही है तो उसका निर्माण किया जाये । इस प्रकार राज्य प्रपती 
इच्छा के अनुसार परिषद बना या बिग्राइ सकते हैं। यह कोई ऐसी नीति या 
साविधानिक महत्व का प्रश्न चही "| कि इसके बारे में समस्त राज्यों के लिये कोई 
एक सा निर्णय लिया जाता । अनुभव के आधार पर विकास के लिये उसे छोड दिया 
गया है । 
दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमे कुछ गम्भीर सिद्धात निहित हैं । 
संविधान ने संघ म॑ भी दो सदनो की स्थापना की है परन्तु हमने भ्रध्ययन मे देखा 
कि वहा भी यद्यपि राज्यसभा को साधारण विधि निर्माण के काम में लोकसभा के 
समान सत्ता दी गई है तथापि वित्तीय मामलो में लोकसभा वी सत्ता प्रन्तिम माती 
गई है । राज्यों में दुसरे सदन अर्थात्‌ परिषद्‌ को केवल वित्तीय मामलों में ही नही 
साधारण विधि विर्माण मे भी समान सत्ता नहीं दी गई है। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि यहा केवल यह प्रश्न ही नहीं है कि विधान परिषद्‌ को विधानसभा के समान 
सत्ता नही दी गई है वरत्‌ एक प्रश्न यह भी है कि उसे वह णक्ति भी नहीं दी गई 
है जोकि राज्यसभा को संघ मे दी गई है। 
सबसे पहले हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि राज्यस भा और विधानपरिंषद 
को वित्तीय मामलों मे कोई सत्ता क्यो नहीं दी गई है। इस वारे मे सबसे प्रमुख 
बात यह हैं कि ये दोनो सदन परोक्ष निवर्चित पद्धति से बनते हैँ। दोनों के सदस्य 
जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नही होते हैं) राज्यसभा मे राज्य-विधानसभा के निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि होते हैं तथा विधान परिषद मे भी इसी प्रकार 
अनेक सस्थाओं भादि से चुने हुए लोग गाते हैं उन्हे आम जनता नही चुनती । 
लोकतन्न का सिद्धान्त यह है कि जनता के घन पर केवल उन्ही लोगो की सत्ता 
चलनी चाहिये जो जनता ने इस काम के लिय प्रत्यक्ष निर्वाचनो म चुने हो। यह 
सिद्धान्त भ्रिटिन मे बहुद्र समय से प्रचलित या परन्तु इसे ऐतिहासिक महत्व तथा 
सँद्धान्तिक मान्यता तब प्राप्त हुई जब सयुक्तराज्य अमेरिका के स्वाबीनता संग्राम के 
समय प्रसिद्ध राजनीतिज् और महापुरुष जाजे वाशिगटन ने जो भमेरिकन स्वातध्य 


५०६ भारतीय राजनोति का दिकास और संविधान 


संग्राम के सेनानी और नेता भी थे यह विचार रखा कि “प्रतिनिधित्व के बिना 
करारोपण नही किया जा सकता” (० ४७४ंणा ज्ञा0प 7९ए०78887088079) 
उस समय इस सूत को अमेरिकन स्वातत््य सम्राम का मूलमन्‍्त्र स्वीकार कर 
लिया गया था, जैसे हमारे स्वाघीनता सग्राम में हमारे प्रसिद्ध लोकनायक श्र 
महापुरुष लोकमान्य वालगगावर तिलक का यह वाक्य हमारा मूलमन्त्र बव गया था 
कि “स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मे इसे लेकर रहूया |” 
इंस प्रकार वित्तीय प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय करने का अधिकार केवल 
उन लोगों को ही दिया जा सकता है जो जनता के सीधे रूप से चुने गये प्रतिनिधि 
हो । विधान परिषद के सदस्य जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नहीं हैं, अतः यह बहुत 
स्वाभाविक है कि उन्हे बह अधिकार नही दिया गया है। यही बात राज्यसभा पर 
भी लागू होती है । 
दूसरा प्रश्न यह है कि जब राब्यसभा और विधानपरियद दोनों परोक्ष रूप 

से निर्वाचित सदन हैं तो फिर दोनों के अधिकार समान क्‍यों नही हैं ? राज्यसभा 
सघ-सलसद का सदन है । वहा वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, भ्र्थात्‌ वह सघन 
ससद मे राज्यों की प्रतिनिधि है, सघीय ससद म॒राज्यो का प्रतिनिधित्व अनिवार्य 
है जिससे कि राज्या के हितों की रक्षा हो सके । इस प्रकार राज्यसभा राज्यो के 
हिंतो की प्रहरी बव गई है और इसी कारण उसे साधारण विधि निर्माण में लोकसभा 
के बराबर सत्ता प्राप्त हो गई है अर्थात्‌ दोनो मे महभेद होता है तो दोनों के सयुबत 

प्रधिवेशन में निर्णय किये जाते हैं । इस व्यवस्था से सधीय रचना को सुदृढता प्रदान 

को गई है । परन्तु विधान परिषद के साथ ऐसी कोई विशेषता लगी हुईं नही है अतः 

उसे सामान्यत एक परोक्ष-निर्वाचित संदन का पद देकर सतोप कर लिया गया है| 

इसके पीछे एक विचार और भी है, यदि परिपदो को राज्यों मे विधान सभाआओरो के 

बराबर अधिकार दे दिये जाते तो वे संस्थायें जिनके प्रतिनिधि विधान-परिषद में 

बैठते हूँ राज्य की राजनीति में असाधारण राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लेते तथा 

इसका भ्रभाव यह होता कि उनके अपने काम को हाति पहुचती । उदाहरण के लिये 

परिषदो मे एक तिहाई सदस्यो का निर्वाचन स्थानीय-स्वायत्त सस्थायें करती हैं जंसे 

नगरपालिका, जिला-परिपद श्रादि, यदि विधान-परिपद को विधानसभा के बराबर 

महत्व दे दिया जाये तो ये सस्थायें राज्य की राजनीति का अखाडा बन जायेंगी तथा 

इनका जो प्रधान कार्य है अर्थात्‌ स्थानीय विकास और सेवा उसमे बाघा झायेगी । 

इसी प्रकार परिषदों के बारहमाश सदस्य शिक्षको मे से चुने जाते हे, परिपदों को 

अधिक सत्ता देते का परिणाम यह हो सकता था कि शिक्षको के बीच गहरी राजनीति 

प्रवेश कर जाती ओर राज्य मे शिक्षा के काम को क्षत्ति पहुचती । इसके अतिरिक्त 

याद परिषद को सभा के समान सत्ता दे दी जाती तो एक प्रकार से यह सिद्धान्त 

स्वीकार कर लिया जाता कि स्थानीय सस्थाओ्रो को राज्य के शासन में भाग लेने का 

अधिकार है । संविधान के अनुसार यह स्थिति भ्वाछनोय है क्योकि राज्य सध नहीं 


राज्यों की झञासन प्रणाली विधानमण्डल घ्०७ 


है। भारत एक सघ है उसके शासन मे राज्यों का भाग लेना सर्वथा उचित और 
अनिवार्य है, परन्तु राज्यों के शासन म केवल नागरिको को ही भाग लेने का अधिकार 
है किसी विज्येप सस्था सगठन या व्यक्ति को नही । 


विधानसभा क्षे श्रन्य कार्य 


विधानसभा विधि निर्माण के अतिरिक्त कुछ काम और भी करती है और 
उसके वे काम विधि-निर्माण के समान ही महत्वपूर्ण हे श्रत उनक्ना उल्लेख यहा 
आवश्यक है । 

विधानसभा राज्य के अ्रशासन के लिय' भी जनता के प्रति जिम्मेदार होती 
है। ससदात्मक शास्त मे जनता अपने अतिनिधियों को केवल विधि निर्माण करने 
के लिय ही वही कार्यंप्रांतिका कार्य करने के लिय भी सत्ता प्रदात करती है । विघाव- 
सभा को विधि बनाने और उन विधियों के आधार पर प्रशासन चलाने का अधिकार 
है। प्रशासन पर नियन्‍्नण रखने के अपने का की पूर्ति के लिय विधानसभा एक 
मन्न्रिपरिपद बनाती है जिसके सदस्य प्रशासकीय विभागों के अध्यक्ष होते हैँ तथा 
प्रशासन बा सचालन, नियमत व नियन्तण करते है । विधानसभा समय समय पर 
मन्त्रियो से उनके विभागों के बारे म प्रश्न पूछतो है तथा मन्तिपरिपद की प्रशासकीय 
नीतियो पर वाद विवाद व उनकी झ्ालोचना करती है । इस प्रकार जागहकता और 
सतकंता का प्रयोग करके विधानसभा प्रशासन को सदा जागृत श्रौर सचेत बनाये 
रखती है । विधान परियद मी ग्रशासकीय व दूसरे मामलों पर प्रश्न पूछ सकती है 
तथा उनकी चर्चा कर सकती है । परन्तु दोनों की झवितयों मर अन्तर केबल इतना 
ही है कि विधानसभा यदि क्सी समय सन्त्रिपरिषद ती नीतियों से अ्सतुष्द हो जाय 
या किसी प्रइन के उत्तर से उस्चका समाधान न हो तो वह मम्न्रिपरिपद के विरुद्ध 
प्रविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है तथा उसे हटा सकती है जत्रकि परिषद 
को ऐसी कोई झ्क्षित प्राप्त नही हूँ। 

वास्तव म विधानसभा और विधान परिषद ऐसे मच है जहा वक्‍्तृत्व कला 
का प्रशिक्षण प्राप्त होता हूँ तथा वे ऐसे महाविद्यालय हूँ जहा राजनीतिज्नो का सार्वजनिक 
समस्याओं के बारे म॒ प्रशिक्षण होता हूँ तथा जहा नेतृत्व की वक्ति तैयार होती है ! 
य सदन सूचनालय भी है जद्ा होते वाली चर्चाओं से जनता को राज्य के शासद और 
नोतियो के बारे में हर प्रकार की सूचनायें प्राप्त होती हें तथा उच्तका राजनीतिक 
प्रशिक्षण होता है। 

इस प्रकार विधानमण्डल प्ननेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करता हूँ जिनका 
लोकतम्न म बहुत बडा स्थान है । 


अध्याय २३ 
विशेष क्षेत्रों की शासन व्यवस्था 


क्षेत्रीय परिपदे, जम्मू व काइमीर की शासन व्यवस्था, सघ शासित- 
क्षेत्रों को शासन व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्रो व जन-जातियो का प्रग्मासनन और 
नियन्त्रण तथा असम के अनुयूचित क्षेत्रों का प्रशासन 7 


क्षत्रीय परिषदें ( 709७) 00एाली5 ) 
भारतीय सरद के एक झधिनियम ने १६५६ म भारत को पांच क्षेत्रों में 
विभाजित किया--उत्तरी श्लेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पर्वीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा 
दक्षिणी क्षेत्र 
उत्तरी क्षेत्र मे पजाब, राजस्थान, जम्मू काश्मीर, दिल्‍ली झौर हिमाचल 
प्रदेश, मध्यवर्ती क्षेत्र मे उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के राज्य, पूर्वीष क्षेत्र में बिहार, 
पश्चिमी बंगाल, उडीसा, असम, मणिपुर और त्रिपुरा के क्षेत्र, पदिचमी क्षेत्र मे 
बम्वबई और भैसूर राज्य तथा दक्षिणी क्षेत्र मे आभ, मद्रास और केरल राज्य रखे 
गये हैं । 
उपरोक्त क्षेनो में से प्रत्येक में एक-एक क्षेत्रीय परिषद बी स्थापना की गई 
है जिसंगे निम्त राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं--संघीय मन्त्रिपरिपद का एक 
सदस्य जो लिया जाता है, क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक राज्य का सुख्यमन्त्री, क्षेत्र में 
सम्मिलित प्रत्येक राज्य से दो झन्य भन्‍त्री जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, 
यदि किसी क्षेत्र में कोई सघीय प्रदेश है तो उसका एक प्रतिनिधि जो राष्ट्रपति द्वारा 
मनोनीत किया जाता है तथा पूर्वीय क्षेत्र में विशेषकर असम की जन-जातियो के बारे 
में उस राज्य के राज्यपाल का एक परामश्चंदाता भी एक सदस्य होगा । 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष--संघीय मन्त्री क्षेत्रीय परिषद का अ्रष्यक्ष होता है 
तथा उस क्षेत म सम्मिलित प्रत्येक राज्य का सुख्य भन्‍त्री क्रमश एक-एक वर्ष के 
लिए उसका उपाध्यक्ष होता है। 
भीरिषदो को महत्व--पररिषदे अधिनियिजूलक लोकतन्दीय संस्थायें नही हैं । 
मे परिपदे सरकारें नही है, ये केवल मध्यवर्तों संगठन हैं। ये उन प्रइनों पर विचार 
करती है जो उन्हे उनके सदस्य राज्यों द्वारा सौंपे जाते हैं। इन परिषदों के द्वारा 
राज्यो के दीच निऊटता स्थापित होगी तथा उन्हें भापसी समस्याझो को निबटाने में 
सुविधा होगी ऐसी श्राश्ा की जाती है । झमभी तक इन परिषदो ने कोई ऐसा महत्व 


विशेष क्षेत्रों की शासन व्यवस्भा श्ण्ध 


पूर्ण कार्य नही किया है जो इनके अभाव में न हो प्राता ) हो सकता है भविष्य में 
ये अधिक सक्रिय हो। 


जम्पू व काइ्मीर को शासन व्यवस्था 


यो तो जम्मू व काइ्मीर भारत के पद्स्‍धह राज्यों में से एक राज्य है तथापि 
आरम्भ से ही उसकी स्थिति विशिष्ट रही है । सविधान ने भी उसकी इस स्थिति 
को स्वीकार किया है । यद्यपि उसका भारत मे पूर्ण विलय हो चुका है तथापि अभी 
तक सविधान के भ्रनेक़ अगर उस राज्य पर लागू नहीं होते । हम निरन्तर उस दिशा 
परे बढना है कि वहा भारत का सविधान पूरी तरह से लागू हो सके तथा वह भारत 
के ग्रन्य चौदह राज्यो के समान ही एक राज्य बने । 

ऐतिहासिक एृष्ठभूमि--भारत की स्वाधोनता के समय १५४ अगस्त १६४७ 
को श्र ग्र जो ने देशी राज्यो के साथ अपनी सधि को समाप्त करके उनको भी स्वतन्त्र 
कर दिया था । उस समय जम्मू व काइ्मीर एक देशी राज्य था । १४ अगस्त १६४७ 
तक इस राज्य ने भारत मे प्रवेश करने का कोई निर्णय नहीं क्या था। उधर 
पाकिस्तान अपने क्षेत्र के विस्तार की घुन म काश्मीर की भूमि पर आखें गडाय बेठा 
भा। वहा आजाद काश्मीर सरकार के नाम से एक संगठन का निर्माण कया गया 
जिसमे प्राकिस्ताती सेनाओ की सहायता से काइ्मीर की सुरम्य घाटी प्र अक्टूबर 
१६४७ में प्राक्रमण क्या जिसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू काइमोर के महाराजा 
ने भारत की सहायता मारी तथा उस राज्य को भारत म सम्मिलित करने के लिये 
भारत सरकार से विनती की । भारत सरकार ने इस ग्रायंत्रा को स्वीकार कर लिया 
तथा अपनो सेनायें काइमीर की घाटो मे भेज दी । भारत-प्रवेश का समर्थन वहा के 
एकमात्र राजनीतिक दल नेशनल कान्फ़रस के नेता छोख अब्दुल्ला ने किया । 

भारतीय सेनाग्रो ने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को झागे बढने से तो रोक 
दिया परन्तु वे उनसे उस क्षेत्र को वापिस न लोटा सक्षी जिसे कि पाब्स्तानी सेनायें 
ले चुकी थी क्योकि भारत सरकार ने जनवरी १६४८ म ही इस प्रश्न को सयुवतराध्ट्र 
संघ म रख दिया जिसकी मध्यस्थता के कारण युद्ध रोको निर्णय पर ग्रमल करना 
पड़ा । काश्मीर घाटी का एक बहुत बडा भाग झभी तक्त पाकिस्तानी आजाताग्रो 
के अधिकार म पराघीन पडा है ओर भारत के पृस्पायं की राह देख रहा है, परन्तु 
हमारी अन्तर्सप्टीय नीति शान्तिपूर्ण होते के कारण हमर उसके लिय सशस्त्र कार्यवाही 
करने को सोचते नहीं है और वह सयुक्तराप्टु सघ जिसके न्याय पर विश्वास किये 
हम बैठे हें इस मामले म निष्किय ग्योर उद्यासीन है । 

भारत प्रवेश भ्रौर जनता का निर्शघ--भारत प्रवेश के समय काइमीर के 
महाराजा ने भारत सघ को तौन झज्तिया हस्तातरित की थी--[१) श्रतिरश्ा 

(0०8९००९) , (२) वैंदेशिक-सम्दन्ध, (३) सचार-परिवहन । भारत का विश्वाप्त 

आरम्म से लोकतातिक पद्धति मे रहा है अत उसने काप््मीर की सरकार को कह 


भर भारतीय राजनीति का विकास और संविधान 


दिया या कि काइमीर के भारत प्रवेश का अन्तिम निर्णप वहा की जनता को हो 
करना होगा । इस दृष्टि से कार्य करने के लिये अक्टूबर १६४० में तत्कालीन 
काइ्मीर सरकार ने यह निर्णय किया कि वहा एक संविधान सभा का संगठन किया 
जाये । मार्च १६५१ में मतदाताओं को सूची बतकर तैयार हो गई तथा उसी वर्ष 
सितम्बर में सविधाव सभा का निर्वाचन झ्रारम्भ हो गथा। सभा की प्रथम बेठक 
३१ झवक्तूबर १६५१ वो हुई । इस सभा ने सबसे पहला भ्रस्ताव भारत प्रवेश के 
समर्थत में पारित विया तथा उसकी पुष्टि सर्वेसम्मति से की। इस प्रकार भारत 
सरकार ने काश्मीर वी जनता की स्वीकृति लेने का जो बचत दिया था बह पूरा 
हो गया तथा जम्मू व काश्मीर राज्य सदा-सदा के लिये बंधानिक दृध्टि से भारत का 
अंग हो गया। 

ज्षम्म्‌ काइमीर का गया दिघात--राज्य की संविधातसभा ने १७ नवम्बर 
१६५६ को सर्व सम्मति से नया विधान स्वीकार किया तथा वह २६ जनवरी १६५७ 
को राज्य में लागू हो गया । इस विधान के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं -- 

(१) जम्मू काइमीर राज्य भारत का अविभाज्य भंग घोषित किया गया है। 

(२) उस राज्य का वह भाग भी जो पाकिस्तान के अवैध अधिकार में है 
जम्मू व काइपीर राज्य का ग्रंग घोषित किया गया है। 

(३) नागरिकों के मौलिक झधिकारो का उल्लेख किया गया है। 

(४) तथधीय सविधान की भाति इसमें भी राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का 
समावेश किया गया है। इनमे निशुल्व धिक्षा व ग्रनिवाये, आधिक प्रबन्ध आदि के 
बारे में सिद्धान्त दिये गये हैं । 

(५) राज्य का कार्यप्ाल अधिकारी राज्यपांल के स्थान पर सदरे रियासत 
बताया गया है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नही करता व रन विधानसभा की कुल 
शाख्या के बहुमत से उसका निर्वाचन होता है। उसका कार्यकाल पाच वर्ष 
माना गया है। वर्षमाने सदरे रियासत युवराज कर्णसिह राज्य के निर्वाचित 
अध्यक्ष है । 

(६) विधानसभा मे बहुमत दल का नेता मन्त्रिपरिपद का निर्माण करता 
है। राज्य के मुख्यमन्त्री को प्रधानमन्त्री कहा गया है | भन्तिपरिषद की प्थिति प्रन्य 
राज्यो ज॑सी ही है । 

(७) राज्य के विधान मण्डल के तीन झग माने गये हँ--सदरे रियासत, 

५ विधानसभा और विधान परिषद । विधानसभा मे १०० सदस्य होते हैँ, जिनमे से 
२५ स्थान पाकिस्तान अधिकृत प्रदेश के लिये रिक्त रखे गये हैं तथा ७५ स्थानों के 
लिये निर्वाचन होता है । हे 

विधान परिषद के सदस्यों को संख्या ३६ रखी गई है इनमे से ११ जम्मू से, 
११ सदस्य काइ्मीर से इस भ्रवार २२ सदस्यों का निर्वाचन वहा की विधानसभा 
करती है। शेष १४ स्थानों से ६ का निर्दाचन स्थानीय संस्थापो के सदस्य करते हैं, 


विशेष क्षेत्रों की श्यासन व्यवस्था भर 


२ का शिक्षक और ६ सदस्यो को सदरे रियासत मनोनीत करता है। यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि काइ्मीर के ११ सदस्यों से से १ सदस्य लहाख क्षेत्र से और १ 
सदस्य वगिल क्षेत्र से लिया जायगा । 

(८) राज्य का उच्च-त्यायालय पृथक है और वह दूसरे राज्यों की भाति 
काम करता है । 

राष्ट्रपति का साविधानिक झ्रादेश--राष्ट्रपति ने जम्मू व काश्मीर के शासन 
के बारे में एक साविधानिक प्रादेश द्वारा निम्न व्यवस्था की है । 

भारत का सविधान निम्नलिखित बातो को छोड़कर शप भामलो मे जम्मू व 
काश्मीर पर लागू होगा -+ 

(१) राज्य के विधानमण्डल की सहमति के बिना सभद में कोई ऐसा विधे- 
यक प्रस्तुत चबही किया जा सकेगा जिसमें उस राज्य का क्षेत्र घटाने, बढाने प्रथवा 
माम था सीसायें बदलने का प्रस्ताव हो 

(२) राज्य का कोई चिवासी जो प्राकिस्तान अधिकृत क्षेत्र मे चला गया हो 
परन्तु राज्य की विधानसभा द्वारा स्वीकृत वियमो के अनुसार लौट कर पुन उस 
राज्य म निवास करने लगा हो. भारत का तागरिक सममा जायगा 

(३) राज्य के विधानभमण्डल द्वारा पारित निवारक-जन्दी अधिनियम भारतीय 
संविधान के विरुद्ध होते हुए भी १४ फरवरी १६६३ तक वैधानिक माना जायगा 
तथा उसे किसी न्यायालय सम अवैध नहीं घोषित किया जा सकेगा। पाच वं के 
बाद इस प्रश्न पर पुन विचार होगा, 

(४) राज्य का विधानम्रण्डल निम्न विषयों पर ऐसी विधियां बनाने के लिये 
भी अधिकृत होगा जो इस सविधान के विपरीत हो और इस प्रकार उसके द्वारा 
बनाई गई विधिया अवैध नही घोषित की जा सकेंगी -- 

(क) राज्य के स्थायी निवासियों की परिभाषा 

(ख) उत निवासियों को दी जाने वाली ऐसी विशेष मसुविधायें जिनके द्वारा 
थे प्रन्य व्यवित॒यों पर राज्य में पद प्राप्त करने, अचल सम्पत्ति प्राप्त करने, बसने 
और राज्य द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति व अन्य सहायता प्राप्त करने के बारे में 
नियम बना सकें । 

(५) लोकसभा म॑ इस राज्य के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति राज्य के विधान- 
अण्डल को सिफारिश पर मनोनीत करेगा 

(६) उस राज्य मे बनाये गय भूमि स्वासिव सम्बन्धी अधिनियम इस 
सविधान वे विपरीत होने पर भी वँध माने जायेंगे। उस राज्य म बिना प्रतिघन 
((०७] ९४४४४४०४) दिय भूमि छीन लेने को जो विधि बनाई गई है उसे कसी 
भी न्यायालय में चुनौती मही दी जा सकेगी । 

(७) भारतोय संविधान की स्मवर्ती सूची के समस्त विषय इस राज्य के 
लिये राज्य सूची के झन्तगगंत माने जायेंगे। 


श्र भारतीय राजनोति का विकास और सविधान 


(५) यह राज्य अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग भी स्वय ही करेगा और सघ- 
सूची के कुछ विषय जँंसे--खनिज, व्यापार, कम्पनी नियम शौर जनसख्या के बारे मे 
स्वय विधिया वना सकेगा । 

(६) इस राज्य के वारे में सकटकाल की घोषणा राष्ट्रपति वहा की सर- 
क्र की सहमति से करेया। 

राज्य के कुछ तत्व निरतर इस वात की चेप्टा कर रहे हैँ कि राज्य का 
भारत के साथ पूर्ण एकीकरण हो सके तथा भारत का संविधान पूर्ण रूप से वहा 
लागू हो सके । इनम डेमोक्रेटिक नेशनल कान्फेस ओर उसके नेता श्री जी० एम० 
सादिक के नाम्र उल्लेसनीय ६ । वे चाहते हे कि जम्मू व काश्मीर राज्य भारत के 
दूसरे राज्यों की भाति ही झासित हो । 


सघ शाप्तित क्षेत्रों को शञासन-व्यवस्था 


सघ द्वारा शासित क्षेत्र--सबिधान की प्रथम भ्नुसूची म उन क्षेत्रों का वर्णन 
इस प्रकार किया ग्रया है जो सीघे सघ के प्रशास्त्र में रहेग--दिल्‍्ली, हिमाचत प्रदेश, 
मणिपुर, निपुरा, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लकदिव, मिनिकाय तथा ग्रमिनदिव' 
द्वीप समूह । 

इन क्षेत्रों के शासन के बारे म सविधान के सातवें खण्ड के अधुच्छेद २३६, 
२४० और २४१ में बताया गया है कि-- 

१ यदि ससद कोई और व्यवस्था न करे तो सघीय क्षेत्रों का शासन राष्ट्र 
पत्ति भ्रपनी सम के भ्नुसार ऐसे प्रश्लासक के द्वारा चलायेगा जिसके पद के बारे म 
हवय राष्ट्रवति निर्णय करेया तथा जिसकी नियुक्ति भी स्वय राष्ट्रपति करेगा । 

२ राष्ट्रपति किसी क्षेत्र के राज्यपाल को उस राज्य के निकटबर्ती सघीय 
क्षेत्र का प्रशासन सौप सकता है। राज्यपाल इस कार्म को अपने मन्त्रिपरिषद से 
सर्वेधा स्वृतन्त्र रहकर करेगा, अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद उसमे कोई हस्तक्षेप नही करेगी $ 

है राष्ट्रपति अन्दमान निकोबार, लकदिव, मिनिकाय व अमिनदिव द्वीप 
समूह की शाति, प्रगति झौर सुशासन के लिय तियम बना सकता है। ऐसे नियम 
ससद के किसी मधिनियम का सथोधन कर सकते हैं या उसे रद भी कर सकते हैँ 
परन्तु वे ससद द्वारा बनाई गई विधियों के समान ही लागू किय जायेंगे। 

४ ससद इन क्षेत्रों भ उच्च-न्यायालयों की स्थापना विधिवत्‌ कर सकेगी या 
किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी । 

प्रादेशिक परिषदें और परामशंदात्रो सम्ितिया--सखद ने १६५६ में एक 

अधिनियम पारित करके हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा झर मणिपुर म से प्रत्यक क्षेत्र म 
एक आदेशिक परियद की स्थापना की है । हिमाचल अ्देश स परिषद के सदस्यों की 
सख्या ४१ है, त्रिपुरा म ३० और मणिपुर सम २० । य सदस्य 8 द्वार प्रत्यक्ष 
पछर्वांचन पड़ुति के द्वारा व्यापक वयस्क मताधिकार के श्ाधार पर निर्वाचित किये 


विदैप क्षेत्रों को शासन व्यवस्था ५१३ 


जाते हैं। परियद को झवधि ४६ वर्ष होती है, इसे एक वर्ष के लिये और वढाया जा 
सकता है ! प्रत्येक प्रादेशिक परिषद में दो सदस्य सघ सरकार द्वारा मनोनीत किये 
गेते हैं। हिमाचल प्रदेश में परिषद के १२ सदस्य हरिजनो म से होने अविवायं हैं । 

में परिषदें सोमित क्षेत्रों में नगरपालिका या जिला परिषद की तरह प्रदेश 
के प्रशासक के नीचे काम करती हैं। हिमाचल प्रदेश में एक उपराज्यपाल होता है 
तैया दिल्‍ली, मणिपुर और त्रिपुरा आदि मे चीफ कमिश्नर होता है। 

संघ क्षेत्रों के प्रशासन में गृह मस्त्रालय की सहायता के लिय झलग-अलग 
भैजो की परामरंदात्री समितियां बनाई गई है, इनमें उन क्षेत्रों के संसद सदस्यों के 
अतिरिबत कुछ दूसरे लोग भी होते है । 

दिल्‍ली क्षेत्र के लिये परिषद के स्थान पर निगम (207[07४0४) की 
स्थापना की गई है जिसमें जनता द्वारा ८० सदस्य चुने जाते है। ये ८० संदस्य 
मिलकर ६ वरिष्ठ सदस्यो (»]007ए087) को चुनते हैं। निगम अपनी नाना 
प्रमितियों भौर उपसमितियों के द्वारा अपने कार्य का सचालत करती हैं। यह अपने 
लिये एक महापोर (१७9०7 भ्ौर एक उपमहापौर ()0एए$ ऊ9907) का 
निर्वाचन करती है ) महापौर का पद बहुत अधिक सम्मान व प्रतिष्ठा का है क्योकि 
दिल्‍ली लोकधानी है । (यहा हमते राजधावी के सिये खोकधात्री छब्द क॑ प्रयोग 
किया है क्योकि अब सजा नही लोक का शासन है ( राज्य को भी हमारे विचार में 
शाज्य के बजाये प्राज्य कहता चाहिये जिससे प्रजा की सत्ता का बोध हो सके ।) 


प्रनुसुचित क्षेत्रों व जन-जातियों का प्रशालन पर नियन्त्रण 


असम राज्य के भतिरिकत दूसरे राज्यों या रंध क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रो और 
जन-जातियो का प्रशासद व तिमन्त्रण किस प्रकार होगा यह संविधान को पाचथी 


अनुसूची में बताया गया है । की 
उसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य को कार्यपालिका सत्ता उन 
दोनों के प्रशासन की रीति के बारे में सघ सरकार की कार्यपालिका के निर्देशन में 
प्रयोग की जायेगी. जब कभी राष्ट्रपति उब क्षेत्रों के प्रशासन के बारे म राज्यपाल 
से युचना मांगे तभी उसे वह देनी पड़ती है तथा वह उस बारे मे राष्ट्रपति के मामने 
एक वापिक ब्रतिवेदत भी प्रस्तुत करता है 
ज्न-जाति गरव्षणा चरिषद (पक 3 060४5059 (20ए06)) --.पाचदी 
प्रजुमूषी हू से खण्ड म॑ वहा गया है कि जिन राज्यों ८ ग्रनुनृचिन क्षेत्र और जब- 
जातिया हैं वहा एन्‍नएक जन-जाति मन्‍्यरणा परिषद की झ्यापना की जावेगी। इस 
परिषद में बीस में मधिक सदस्य नहीं होते। इनमे में जहा वक सम्भव होणा लीन 
जौयाई सदस्य उस राज्य को विधानधमा के थे सदस्य होये जो जन-जानियों बे प्रनि- 
निधि हैं ? बरि यह्दे संख्या कस रहो तो जन-जातिदो के अन्य सदस्यों को परिषद का 


सद॒त्य इताया जायेगा । 


भ्र्ड भारतीय राजनोति का विकास शौर सविधान 


जन जाति मन्त्रणा परिषद राज्यपाल को उन मामलो पर परामश देतो है 
जिनवा सम्बन्ध जन जातियो के कल्याण और उनकी उन्नति से है तथा जो उसे 
राज्यपाल द्वारा सौंपे जायें। 
राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह्‌ परिषद के सदस्यों की 
सख्या, उनकी नियुक्ति, परिषद के सभापति तथा अन्य पदाधिकारियों और सेवकों 
की नियुक्ति की रीति उसके अधिवेशनों के सचालन तथा उसकी साधारण प्रक्रिया 
झादि के बारे से नियम बनाता है । 
राज्यपाल को सत्ता--प्तविधान मे कहां गया है कि राज्यपाल जन-जाति 
मन्त्रणा परिषद के पराभश से तथा राष्ट्रपत्ति की स्वीकृति लेकर निम्न कार्य कर 
सकता है -- 
१ बह भूमि के हस्तातरण का निषेघ कर सकता है या उस पर प्रतिबन्ध 
लगा सकता है 
२ जन-जातियो के सदस्यो को जिस पद्धति से भूमि बादी जाती है वह 
उसका विनियमन कर सकता है, 
३ जन-जातियो के सदस्यो को ऋण देने वाले व्यक्तियों के धन्धे का नियमन 
कर सकता है। 
अनुसूचित क्षेत्रो मे कौन सी विधिया लागू होगी और कौन सी नही यह 
निश्चय राज्यपाल करता है। इन क्षेत्रों में शान्ति और सुरक्षा के लिये नियम बनाने 
का अधिकार भी राज्यपाल को है। यह नियम उस समय उस क्षेत में लागू सघीय 
व राज्य की विधियों को रद्द था सझ्योधित कर सकता है । 
अ्रदुस्तुचचित क्षत्रो की परिभाषा--सविधान ने कहा है कि कोन क्षेत्र भ्नुसूच्ित 
क्षेत्र होगे यहूं निश्चय राष्ट्रपति करता है। किसी भी समय राष्ट्रपति अपने आदेश 
के द्वारा यह घोषणा वर सकता है कि विसी अनुसूचित शैत्र का कोई भाग या पूरा 
क्षेत्र ही अनुसूचित नही रहा वह क्सी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओ्रो म॒ परिवतत कर 
सकता है तथा राज्यों की सीमाग्रो का परिवर्तन होने पर या सघध मे किसी नय राज्य 
के प्रवेश या नय राज्य के निर्माण यर वह क्सी अनुसूचित क्षेत्र को किसी राज्य मे 
नये सिरे से सम्मिलित कर सकता है । इसके भ्रतिरिकत वह इस बारे मे अन्य शादेश 
भो जारी कर सकता है। 
सजशोधन--इस बारे में हमने जिन नियमो का वर्णन क्या है उतका सशयाधन 
ससद किर्सी भी समय कर सकती हैं, उसके लिय किसों विद्यैध प्रक्रिया या विशप 
बहुमत की झ्रावश्यकता नही होती । कोई न्यायालय ससद की इस शक्ति पर प्रतिबन्ध 
नेहीं लगा सकता । 


असम के जन-जाति क्षेत्रो का प्रशासन 
ईप्प्तम के जमस-जाति क्षेत्रो बाग विवरण सविधान में इस प्रकार दिया गया है--- 


विशेष क्षेत्रों की झासन म्यवस्था श्श्श 


“के खण्ड 
१ सयुक्‍त खासी जयन्तिया पर्वत जिला, 
२ गारो पर्वत जिला, 
३ मिजो जिला 
४ उत्तर कछार पर्वत, 
५ मिकिर पर्वत । 
खा खण्ड 
१ उत्तर पूर्वीय सीमान्‍्त क्षेत्र, जिसमे बालीपारा सीमात क्षेत्र, लिराप सीमान्त 
क्षेत्र घ्बोर पर्वत्त जिला और मिसतिमों पवेत जिला सम्मिलित हैं ) 
२ नगा पर्वत-तुएनसाग क्षेत्र । 
स्वशासी जिले ध्रौर स्वज्ञासी क्षेत्र--उपरोक्‍त क्षेत्रों मे से क' खण्ड में 
सम्मिलित क्षेत्रो को स्वशासी जिला (8ए(0907008 [)780706) कहां जायगा । 
यदि किसी स्वशासी जिले में भिन्न जन जातिया हो तो राज्यपाल सावंजनिक श्रादेश 
के द्वारा स्वशासी जिले को स्वज्ञासी क्षेत्रों (87/07070008 सेश(07%) मे 
विभाजित कर सकता है । 
इस बारे मे राज्यपाल को बहुत विस्तृत्त सत्ता दी गई है वह उपरोक्त 
तालिका के क खण्ड म क्सी अन्य क्षेत्र को सम्मिलित कर सकता है उसम से कोई 
क्षेत्र निकाल सकता है, नया स्वद्यासी जिला बना सकता है, किसी स्वशासी जिल के 
क्षेत्र को बढा सकता है या घटा सकता है दो या ग्रधिक स्वशासी जिलो को था उनके 
ख़ण्डो को जोडकर एक स्वशासी जिला बना सकता हैं तथा फिसी म्वशासी जिले की 
सीमायें निश्चित कर सबता है । 
नया स्वशासोी जिला बनाने, किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र घटाने या बढाने 
तथा दो या अधिक जिलो को मिलाने के बारे से राज्यपाल तब तक कोई निश्चय नही 
करेगा जब तक कि वह जन-जाति भ्रायोग (जिसका वणन हम प्रीछे कर चुके है) को 
सिफारिशों पर विचारन कर ल। 
स्वशासो जिला परियदे (380760 6. पि९807%) ((0प70]5) तथा 
स्वशासी क्षत्रीय परिषदे--प्रत्यक स्वशासी जिल में एक जिला परिषद होती है 
जिसमें २४ से प्रधिक सदस्य नहीं होते । इनम से कम से कम तीन चौथाई सदस्य 
वयस्क मताधिकार के ग्राघार पर निर्वाचित क्य जाते हूं । 
प्रत्यक स्वशासी क्षेत्र के लिय एक क्षेत्रीय परिषद को व्यवस्था की गई है, 
इसके बारे म यह नहीं दताया गया दि उसमे कितने सदस्य होगे तथा उनकी नियुक्ति 
किस प्रकार होगी । इस बारे भ ससद को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। 
स्वशासी जिल का प्रशासन जिला परिषद शौर स्वशासी क्षत्र का क्षेद्रीय- 
परिषद चजाती हैं तथा दोनो को सत्ता अपन सपने क्षेत्र मे स्पष्ट कर दी गई हैं । 
यहि प्षेत्रीय परिषद बाहे तो वह उत्त जिला परिषद को जिसमे बह क्षत्र सम्मिलित 


५१६ भारतीय राजनीति का विकास झौर संविधान 


है श्रपनी सत्ता का कोई ग्रश हस्तातरित कर सकती है | 
जिला परिषद श्रौर क्षेत्रीय परिषद की विधायी सत्ता--अनुसूची मे डस 
चिपयो की एक सूची दी गई है जिनके बारे में विधिया बनाने की सत्ता जिला पौर 
क्षेत्रीय परिपदो को दो गई है । 
इन परियदो द्वारा पारित विधियों राज्यपाल की स्वीकृति के लिये उस के 
सामने रखी जायेगी श्लौर जब तक वह उन पर अपनी अनुमति प्रदान न करे तब तरू 
मे लागू नहीं की जा सकती) राज्यपाल की अनुमति मिलने पर वे राजपत्र मे प्रकाणित 
होती है कथा प्रभावश्ञाली होती हैं । 
इन क्षेत्रों म राज्यन्विधानमण्डल हारा बनाई गई बिधिया किस सौमा 
तक लागू होगी यह निश्चित परिषदें करेंगी तथा सघोय विधियों के बारे मे राज्यपाप्त 
निश्चय करेगा । 
राज्यपाल द्वारा नियस्त्रण--यदि राज्यपाल समभता है कि किसी परिषद 
के किसी काम से भारत की सुरक्षा के लिय सकट उत्पन्न हो सकता है तो वह उसे 
रोक सकता है तथा भ्रावश्यक समझे तो परिषद के कार्य को अपने हाथ मे ले सकता 
है। राज्यपाल के इस प्रकार के आदेशो को यथाशीघ्र राज्य के विधानमण्डल के 
सामने विचार के लिय रख दिया जाता है और यदि बह ठीक समझे तो आदेश जारी 
होने की विधि से बारह मास के लिय उसे लागू कर सकता है । 
राज्यपाल को सत्ता दी गई है कि वह जन-जाति झ्ायोग की सिफारिश के 
प्राघार पर इन परिषदो को विघठित कर सकता है। विघटन के तुरन्त पश्चात ही 
नई परिपदो के निर्माण का काम शुरू हो जायगा। राज्य का विधानमण्डल किसी 
विघटित परिषद के तर्क सुनने के बाद यह निर्णय कर सकता है कि उस जिलेया 
क्षेत्र का प्रशासन एक वष के लिय राज्यपाल को दे दिया जाय + 
सक्षेप म इस प्रकार इन क्षेत्रों का प्रशासन चलता है। भ्राजकल यह माग 
बहुत तेजी के साथ की जा रही है कि जिन क्षत्रो में स्वशासन की व्यवस्था नही की 
गई है वहा भी उसका प्रबन्ध क्रिया जाय। निश्यय हो देर सवेर से लोकतन्त्रात्मक 
सस्थाओं वा विस्तार वहा भी होगा । परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि वह क्षेत्र 
हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है। भरत यह बहुत स्वाभाविक है कि सघ सरकार देश की 
प्रतिरक्षा की दृष्टि से उस क्षत्र के प्रशासन पर नियन्त्रण कौ शक्ति निरचय ही प्रपते 
हाथ में रखेगा जो स्वंधा वाछनीय और जचित ड्ैै विशेषकर आज़ की,प्थित्तिफे 
जब हमारे पड़ोसी चीन के साय हमारा सीमा सधर्प चल रहा है । 
3 पूर्ण है वह पूण है यह, 
पूर्ण से निष्पत होता पूर्ण है 
पूर्ण म से पूर्ण को यदि लें निकाल । 
» शैय तब भी थृण ही रहता सदा ॥ 
जयहिन्द ज़यजयत्‌ 


